भारत का आधिक विकास 


(770..0% 05920 97र,07:9फ्पफ' छफ़ जााए743) . - 


सिरतीय विश्वविद्यालयों की ढ्यि कक्षाओं के विद्यार्थियों के निमित्त] 


डा० ए० पी० गौड़, एम० ए०, एम० कॉम०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्व, 
भ्रध्यक्ष, भ्र्थशात्र विभाग, वी० एस० एस० डी० कॉलिंज, कानपुर | 
प्रो० पी० एल० गोलवलकर, एम० ए०, बीं० कॉम०, 
( उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार विजेता ) 
श्रध्यक्ष, वारि।ज्य विभाग, राजकीय कॉलिज, गुना । 
डा० ली० घची० मामोरिया, एम० ए०, एम० कॉम०, पी-एच० डी०; 
हु ( उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार विजेता ) 

«. [ सदस्य, फंकल्टी श्रॉफ कॉमसं, राजस्थान विश्वविश्वालय ) 
भ्रध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, महाराणा भूपाल..कॉलिज, उदग्रपुर । 
प्रो० एस० एम० शुक्ल, एम० ए०, एम० कॉम ०, एल-एल० बी०, 

वारि"ज्य विभाग, ० ० बूँ4 कॉलिज़-कानपुर। 


न न हल उन किन 


/््ा ॥५॥ ध्जा 
कस कक पल नी 


चतुर्थ सशोकिध्ि-एवं परिवदित पतली 








आगरा 


, , नवयुग साहित्य सदन, 
उच्च कोटि के शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक 
मूल्य » ११) या १६ ६० २५ नये पैसे 


प्रथम सस्करणु---१६५४ 
द्वितीय सश्योधित एवं परिवरद्धित सस्करण---१६५६ 
तृत्ताय संघोधित एवं परिवर््धित सस्करण--१६५६ 
चतुर्थ सशोधित एवं परिवरद्धित सस्करण---१६६१ 








्जः 


22 ब 
प्रकाशक-- नवगुग साहित्य सदन, ३२७६ 


लोहामर्ण आगरा | 
मुहक --श्री राजेन्द्रकुमार जैन, हिन्द प्रेस, ३२७६ लोहामण्डी, प्रांगर्रा; 


चतुर्थ संस्करण की भूमिका 





*व्रके का तृतीय सस्करण इतनी अ्रल्प भवधि में समाप्त होकर उसका चेतुर्थ सस्करण 
झाशित ॥ना ही पुस्तक की लोकप्रियता का परिचय देता है। भत, यह सल्करण 
'ठम को प +ऊ करते समय लेखको एवं प्रकाशकों को हर्ष हो रहा है । 

हस £ 'रणा में भरारम्भ से भ्ननत तक भ्रद्यावधि सशोधन किये गये हैं तथा 
द्यावधि आँगउी का समावेश भी किया गया है। साथ ही, भाषा की सरलता की 
>र िक्षेष ध्यान दिया गया है । 
हमें विद्वास है कि पुस्तक मे प्रस्तुत नवीन सामग्री, भ्रद्यावधि भाँकडे, सरल 
ए एवं विवेचन दौली से यह पुस्तक केवल “भारत के भ्राधिक विकास” के 
को को ही नही प्रपितु “भारत की प्ाथिक समस्याझो” के भ्रष्ययन भ्रष्यापत- 
झ्रोको भी प्रपतती लाकप्रियता का परिचय देने में सफल होगी । 


“लेखकगण 


तृतीय संस्करण की भूमिका 
काश्षकों की भ्रोर से पुस्तक के सशोधन की सूचना काफी पूर्व प्राने के बाद भी 
3 फठिनाइयो के कारण इसका सक्षोघित सस्करण तत्काल प्रकाशित न हो सका 
सका हमें खेद है। साथ ही साथ हप॑ भी है कि यह संस्करण ऐसे समय में 
। ग़शित हो रहा है कि जब विद्याथ्ियों मे श्रध्ययन के प्रति विशेष जागरूकता एव 
प्रेतना रहती है । 
पुस्तक मे प्रारम्म से ध्न्त वक केवल भ्रद्याववि सशोघन ही नहीं किये गये हैं, 
प्रपितु धनेक प्रध्याय पुणंतया बदल दिये गये हैं। साथ ही, पुस्तक में ध्रावश्यक 
ध्रद्यावधि प्रॉक्टो एवं सामग्री का समावेश किया गया है। भाषा की सरलता की 
प्रोर विशेष ध्यात दिया गया है। साथ ही, भ्रनावश्यक तालिकाए' हठा ली गई हैं । 
इस सस्करणा के सशौधन में हो नहीं भ्रपितु कुछ पश्रष्याओ्रो के लिखने में भी 
प्रो० वी० पी० श्रीवास्तव ग्रोल्डमेडलिस्ट, सागर विश्वविद्यालय तथा महारानी 
शद्मीवाई कॉलेज के हमारे साथी ने हमे मोलिक सहायता फी है। उनके प्रति किन 
इब्दो मे कृतजञता व्यक्त करें, यही हमारी समझ से परे है । 
नवीन सामग्री, भ्रद्यावधि झ्राकडे, सरख भाषा, गहन एवं विस्तृत विवेचन 
ग से पुस्तक विद्याथियो मे भ्रपती उपयोगिता वा परिचय देगी, ऐसा विश्वास है। 
साथ ही, सामान्य पाठकों को भी देश की विभिन्न समस्यायझों का परिचय देने में 


308 हीगी । 








--लेखकगर 


पृष्ठ क्रम 
अध्याय ५. जनक 


भारतोय कृषि ( सन्‌ १८५७ के पूर्व एवं पश्चात्‌) 
सन्‌ १८५७ के पूर्व कृपि, सन्‌ १८५७ के वाद कृषि, कृषि 
प्रिवर्तत युग, योजना काल, भारतीय कृषि की वर्तमान दक्षा 
प्रथम, द्वितीय व तृतीय पच-वर्षीय योजना, भ्रधिक भ्रन्न 
उपजाझो प्रान्दोलन, चावल उत्पादन का जापानी ढंग, भूमि 
फषपिकरण एव केन्द्रीय संगठन, भुदान एव ग्रामदान प्रान्दोलत, 
मुरक्षरा । 
छ पि हि थे ४५-७३ 
रतीय कृषि की समस्थाये 

क्रपि की सित दशा के कारण, खेतो का छोटा भोर 
विखरा होना, कम भाय, कृपक की ऋण )प्रस्तता, खेतो को 
पर्याप्त वनस्पति खाद नही मिलती, खेत मे स्थायी उन्नति 

* फो कमी, खेती के पुराने तरीके, उत्तम बीजों की कमी, 
पक्षुप॥ं की दक्षा, जन-सस्या मे वृद्धि किन्तु बोई हुई भूमि 
मे कमी, सहायक उद्योग-घन्धो की नितान्त कमी, फसल के 
रोग भोर छात्रु, प्राकुत्तिक कारण, पर्यात्॒ प्िचाई को सुवि- 
घाम्मो का श्रभाव, क्रय-विक्नव की भसुविषायें, कृषि पू'जी 
का अभाव, भारतीय किसान साधक या बाघक, समस्या का 
हल, कीडो व पश्ुप्रो से फसल का बचाव । 


परिशिष्ट 
भूमि की उत्पादकता बढाने के सुझाव । 


हि ४ ७३-६७ 
अखि में कृषि जोत 


उप-विभाजन का झथ, पजाब मे भर-स्वामियो की जोत, जोत 
के भ्रपसप्डन का श्र, उप-विभाजन ओर प्रपखण्डन के कारण, 
उप-विभाजन झौर श्रपसण्डन से हानियाँ, उप-विभाजन और 
भ्रपखण्डन के लाभ, उप-विभाजन एवं भपखण्डन को दूर करने 
के उपाय, प्लाथिक जोतो का सरक्षण, स्वामित्व एव सदस्यता, 
सफलता, झ्ाधिक सहायता, मध्य-प्रदेश में चक्वन्दी, उपसहार। 
परिशिष्ठ 
भूमि के घषवन्दी को प्रगति । 


। पृष्ठ क्रम 


हि की ६८-६११८ 
<आख में सिंचाई 
भ्र्थ, सिंचाई का महत्त्व, भारत में सिंचाई का क्षेत्र, सिंचाई के 
विभिन्न साधन, नहरे, क्रए, नलकूप, वालाव, भारत सर- 
कार की सिंचाई नीति, ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा सिंचाई 
कार्य, प्राइवेट कम्पनियों द्वारा निर्माण कार्य, सरकारी ऋणों 
हारा सिंचाई निर्माण कार्य, पजाव के नहर उपनिवेश तथा 
प्रन्य स्थानों मे रक्षात्मक नहरो का निर्माण, सिंचाई भायोग 
के बाद निर्माण काये, य॒द्धोत्तर सिंचाई निर्माण कार्य मे प्रगति, 
योजना-काल में सिंचाई क्रार्यक्रम, सिंचाई से होने वाली 


द्वातियाँ । 
परिशिष्ट - 
तृतीय पच-वर्षीय योजना और पभिंचाई सुविधायें । 


पल 


& ११६-१३२ 


॥ 
- (पुल नदी घाटी योजनाएँ 
बहुमुखी योजनार्ये, प्रमुख वहुसुखी योजनायें, भाकरा-नागल 
योजना ( पजाव ), दामोदर घाटी योजना, कोसी योजना, 
द्वीराकुन्ड योजना, तुद्धभद्रा योजना, रिहन्ड योजना, चम्ब्रल 
योजना, कोयना-योजना (बम्बई), काकरपारा योजना (वम्बई), 
मयूराक्षी योजना, नागाजुनसागर योजना ( श्राश्न ), भद्धा सघ 
योजना, मचकुण्ड योजना, सिंचाई व्यवस्था के मार्य मे कठिना- 
हयाँ, वाढ नियन्त्रण, उच्च-स्तरीय समिति, चार क्षेत्र, क्षति से 
बुद्धि नही, त्टवघों की उपयोगिता, भू-सरक्षण, बाढ़ रोकने की 
योजनाझञो की जाँच के लिए राज्यों को ऋरा । 
ड़ ' १३२-१४७ 
ग्रामीण ऋण एवं ऋण सन्नियम 
ग्रामीण ऋण का अनुमान, सन्‌ १६२९ की मन्दी का प्रभाव, 
ऋण का प्रभार, ऋण लेने का उद्देश्य, ऋण के कारण, ऋण 
से होने वाली बुराहयाँ, ऋण कफानुन से भारतीय क्रपक का 
सरक्षण, महाजनो पर नियन्त्रण, भुमि बदलाव कानून, आधु- 
निक ऋण सपल्नियम, पग््पकालीन क्जे कानुन, वाल मद्दाजन 
कामुन, बम्पई कृषि सह्दायक कानुन, मद्गास कृषि मुक्ति कानुन, 


पृष्ठ क्रम 
मूलवन घटाने के उपाय, विविध उपाय, ऋण सम्पत्ति के 
नवीन उपाय, महाजन को लॉहसेन्स ग्रादि की प्राप्ति, हिसाब 
सम्बन्धी फानुन, निष्कर्प । 


अध्याय ११ १५७-१७३ 


>#पि उपज की बिक्री 
वत॑मान विक्रय संगठन, कृषि उपज की विक्तो प्रणाली के दोष, 
कृषि उपज फी विक्रय प्रणाली मे सुधार की दशा, सहकारी 
विक्रय समितियों के कार्ये, सरैया ( सहकारी ) समिति के 
सुझाव, भारत सरकार श्रौर कृपि उपज विक्रय सम्बन्धी कार्य, 
योजना भ्रवघि मे, निष्कपे । 


] श्र १७४-१६ ३ 


"_.मारत मे अकाल 
हिन्दू काल मे दुभिक्ष, ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्यासन-काल में 
दुभिक्ष, प्रिटिण काल में दुर्धिक्ष, सन्‌ १६०० के वाद सन्‌ 
१६४३ में बंगाल का सीयण दुर्भक्ष, श्क्नास निवारण के 
प्रयल, प्रकाल एक सर्वकालिक सकट है, भ्रकाल के लक्षण, 
प्रकाल के कारण, भ्राकस्मिक कारण, आधिक्ष ( सवेकालिक 
फारण ), दु्भिक्ष के शभ्राथिक प्रभाव, भ्रकाल निवारण के 
उपाय, प्रतिरक्षात्मफ उपाय, भकाल निवारण नीति, ब्रिटिश 
णासन-काल शोर झ्ाघुनिक अभ्रक्राल निवारण नीति, कैम्मयबेल 
झकाल जाँच समिति ( १८०६७ ), सर जॉन स्ट्रेचे भ्रायोग 
( १८८० ) एवं भ्रकाल-निवा रण नियम, भ्रकाल फी प्राथमिक 
स्थिति मे, सर जेम्स लॉयल प्रकाल झ्रायोग (१८६८), युरह्टैड 
झ्रायोग सन्‌ १६४४, प्रकाल निवारण की वर्तमान नीति, 
/सकटकालीन सहायता सगठन, प्रधान मन्‍्त्री राष्ट्रीय सहायता 


कोप । 


»  हैये १६४-२ १९ 


१4 
हमारी खाद्य समस्या 
खाद्य समस्या को पृष्ठ भूमि, खाद्य समस्या के कारण, प्रसन्तु- 
लित झाहार, इस हेतु सरकार ने कया किया, सरफार की 
खाधाजन्न नीति, भ्रधिक अन्न उपजाओ भान्दोलन, प्रधिक श्रप्त 
उपजाप्रो झ्ान्दोलन शअ्रमफन द्थो, खाद्यान्न नीति समिति, 


7 पृष्ठ क्रम 
खाद्यान्न योजना सन्‌ १६४७ ५२, भ्रधिक भन्न उपजाओो जाँच 
समिति ( सन्‌ १६५२ ), खाद्यान्न जाँच समिति सव्‌ १६५७, 
कृषि भ त्री सम्मेलन ( अगस्त सन्‌ १६६० ), निष्कर्ष । 
परिशिए्ट 
गेहूँ एव चावल के क्षेत्रों की समाप्ति का सकेव । 
अध्याय १४ २१५-२३१ 
भारत में कृषि उत्तादन 
फमलो का सापेक्षिक महत्त्व, खाद्य फसलें, श्रखाद्य फसलें, फत 
झौर तरकारियाँ, तृतीय पच-वर्षीय योजना ॥ 
हे १५ ९ के ५ र्‌ डे २-२४६ 
+ 0 
+- कृषि साख एवं अथ व्यवस्था 
भारतीय कृपि की विशेषता, किसान की श्लाथिक झावश्यक- 
तायें, कृषि साख के स्रोत, प्रन्य सस्पाये, क्ृपि भ्रर्थ व्यवस्था 
में सुधार के लिए कुछ सुझाव, कृषि साख प्रमण्डल, अखिल 
भारतीय कृपि साख सर्वे समिति, कार्यवाही, द्वितीय योजना, 
तोसरी योजना । 
छः पपि मु २४७-२७० 


* ““अूमि व्यवस्था कानून ओर जमीदारी उन्मूलन 


भु-स्वामित्त्व, भूमि का स्थाई बन्दोवस्त, स्थायी वन्दोवस्त के 
पक्ष मे, जमीदारी प्रथा के दोप, काइतकारी सम्बन्धी सप्नियम, 
जमीदारी उन्मूलन, प्रतिफल ( हानि पूति ) का झ्ाघार, जमी- 
दारी उन्मूलन तथा भूमि सुघार का व्यावहारिक रूप, सह- 
फारी कृषि ही क्‍्यो। है 


१७, २७६१-२८ 


*+-कषि नीति एवं नियोजन 
कृषि नीति, कृषि विभाग के कार्य, घाही कृषि कमीशन, कृषि. ६ 
सम्मेलन सन्‌ १६२८, भ्रकाल जाँच कमीशन ( सन्‌ १६४५ ), 
कृषि नियोजन, दूसरी योजना मे, द्वितीय योजना फाल की 
झपलब्धियाँ, आलोचना, तृतीय पच-वर्षीय योजना । 


मे. 


पृष्ठ क्रम 
श्रध्याय १८. ४ ४ २८८-२६६ 
कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण 
कृष्णमाचारी समिति, मूल्य स्थिरीकरण के सुकाव, मूल्य 
स्थिरीकरण से लाभ, क्‍या हुम्ना, वर्तेमान मूल्य नीति । 
९ २६७-३१६ 
2 सामुदायिक विकास योजनायें 
वर्तमान ग्रामोत्यान के प्रयत्न, सामुदांयिक विकास योजनायें, 
योजना की व्याप्ति, सामुदायिक विकास क्षेत्रों के प्रकार, 
विकास का कार्यक्रम, कार्य प्रगति का समय-विभाजन, सामु- 
दायिक विकास योजत्ताशो फा सगठन,वित्त व्यवस्था,कार्यारम्भ, 
द्वितीय प्र वर्षीय योजना, वित्तीय श्रायोजन, योजना की 
प्रगति ( १ अप्रैल सन्‌ १६५६ ), जन सहयोग एव प्रश्षिक्षण 
कार्यक्रम, चलवन्तराय मेहता समित्ति, सामुदायिक कार्यक्रम के 
मूल्याकब संगठन की रिपोर्ट, सामुदायिफ विकास सम्मेलन, 


सम्मेलन के निर्णय भोर सिफारिणें, भागामो कार्यक्रम, 
निष्कपं । 





पृष्ठ-क्रम 

अध्याय २१. १-१७ 
भारतीय उद्योगों का विकास 

भारतीय उद्योग सन्‌ (८४५७-६० के पूर्व, भाधुनिक उद्योगों 

का विकास, सन्‌ १८५७-६० के उपरान्त, प्रथम विश्व-युद्ध मे 

शोर उसके धाद, ट्वितीय विदव युद्ध फाल, युद्धोत्तर काल (सन्‌ 

१६४५-६०), विभाजन का परिणाम, श्रौद्योगिक विकास की 
» भाघुनिक ्रवृत्तियाँ। 

2. 


मत कर 9००९ ] १४-३२ 

कि श्रोद्योगिक नीति 
राष्ट्रीय भ्रौद्योगिक नीति, उद्योग विकास एव (नियमन) 
अधिनियम, १९५१, ध्ोद्योगिक विकास समितियों के काये, 
प्रालोचना, नवीन नीति सन्‌ १६४६, नवीन नीति की भाव- 
एयकता, नवीन नीति के भ्राघार, नवीन नीति मे सहकारिता, 
सरकार की जिम्मेवारियाँ, उद्योगों का वर्गीकरण, निजी क्षेत्र 
एवं सरकारी नीति, परस्पर पूरकता का सिद्धान्त, ग्रामीण एवं 
लघु उद्योग, सन्तुलित प्राथिक विकास, भौद्योगिक शान्ति, 
सन्‌ १९४८ एवं सन्‌ १६५६ की नीति को तुलना, एक 
विहगम दृष्टि ॥ 


ई 5० > 
लघु ण्वं कुटीर उद्योग 
कुटीोर धनन्‍्धों का वत्तेमातन महस्व, कुंटीर उद्योगो को 
प्राचीन स्थिति, कुटीर उद्योगो की अभ्रवनति, अवनति के 
कारण, भाधुनिक श्रौद्योगिक सगठन मे कुटीर उद्योगो का 
स्थान, भारत में गृह उद्योग धन्धो के जीवित रहने के काररा, 
कुटीर उद्योग किन्‍्हे कहेगे, ग्रामीण क्षेत्री के लिए -उपयुक्त !४ 
कुंटीर धन्धे, कुटीर उद्योगो की वर्तमान समस्‍यायें, कुटीर 
हद्योग एवं सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉर्पोरेषन, भोच्योगिक 


8००३ 3 रे 4 हि 


[ ् 


सस्थान, तकनोकी सहायता, श्राथिक सहायता, बेक ऋण 


गारन्टी योजना, पच-वर्षीय योजनाप्रो भे, दूसरी योजना मे 
प्रगत्ति, तीसरी योजना में । 


 अध्योय ४ 
संगठित उद्योग (१) 
* सूती वस्ध उद्योग प्रथम विदव युद्ध एवं पष्चात्‌, युद्धोत्तर काल 
' में, उद्योग को भ्रशुल्क सरक्षण, ट्वितीय विष्व युद्ध के पृवे, 
द्वितीय विश्व युद्ध एव पश्चात्‌, वस्त्र नियन्तण, विभाजन का 
वस्त्र उद्योग पर परिणाम, उद्योग की समस्‍यायें, ढी० एस० 
जोज्शी समिति, उद्योग का वर्तेमान सकट (१६६०), हाथ कर्घा 
झौर मिल, उत्पादन नोति, दीघकालिक लक्ष्य, लोहा एव 
इस्पात उद्योग, उगम एवं विकास, प्रथम विष युद्ध, सरक्षण, 
द्वितीय विश्व युद्ध एव युद्धोत्तर काल, मूल्य नियन्त्रण, उद्योग 
की वर्तेमान स्थिति एवं भविष्य, उद्योग का प्राधार, सरकारी 
क्षेत्र मे, तीसरी योजना मे, सक्षेप में, पट्सन उद्योग, उगम एवं 
“विकास, प्रथम विश्व युद्ध काल, युद्धोत्तर छूट उद्योग, द्वितोय 
विद्व युद्ध एव बाद में, भारत का विभाजन एवं झुयये का झब- 
मुल्यन, वर्तमान भ्रवस्था, वर्तमान समस्‍यायें, जुट के मूल्यों मे 
फमी, झ्राघुनिकोकरणा, नवगुग का भारम्म, शक्कर उद्योग 
उगम भोर विकास, द्वितीय विश्व युद्ध एव पदचातु, व्यवसाय 
का विवरण एव विशेपतायें, पच वर्षीय योजनायें, सन्‌ १६ ४६- 
,६० वर्ष, उद्योग की वतमान समस्‍यायें, सुकाव | 
श शे कै 
संगठित उद्योग (२) ' 0523 
कागज उद्योग,) विकास, प्रथम विदय युद्ध, द्वितीय विश 
एण वाद मे, वतमान स्थिति, उद्योग फी समस्‍यायें एवं समा 
धान, सीर्मेट उद्योग, उगम एवं विकास, विश्व युद्ध प्रथम, दी 
हा डियन सीमेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, दी सीमेट मारकेदिदट 
कम्पनी, दो एसोसियेटेड सीमेंट कम्पती लि०, दितोय विश्व 
और सीमेट, कोयला उद्योग, वर्तमान स्थित्ति, श्रेष्ठ फोपस्ले 
सीमित भण्डार, द्वितीय प्चे वर्षीय योजना मे, विवेकीकरण 


कोयला खदानों का पुनर्गठन, तीसरी > 
समस्यायेंत है 3 220:20 2 व्योगज्े 
है। + 





>> 
अल! 


/....  एछ क्रम 


अध्याय ६ हि ११२-१३१ 


| 


खान एवं भन्‍्य श्रौद्योगिक श्रमिकों के लिए, उपसहार | 


भारतीय तटकर नीति 
सन्‌ १६२१ के पूर्व, तटदकर झायोग, विवेकात्मक सरक्षणश 
नीति कार्यरूप मे, विवेकात्मक सरक्षण नीति की श्रालोचना, 
सरक्षण नीति का मूल्याकन, द्वितीय विश्व-युद्ध एवं युद्धोत्तर 
सरक्षण नीति, भ्रस्थाई प्रशुल्क सभा की भालोचना, भारतीय के 
तटठकर प्रायोग सन्‌ १६४६-४०, प्राथिक उन्नति की ख्ूपरेखा, . 
ध्रायोग को श्रन्य सिफारिशों, स्थायी प्रशुल्क सभा, झ्रायोग के 
फार्य, जाँच के सिद्धान्त, वर्तेमान सरक्षण नीति छाही भ्रधि- 
मान, विकास एवं हेतु, क्रियात्मक पहलू, भारत झौर शाही 
धधिमान, वर्तमान स्थिति, श्रोटावा व्यापार समझोता, प्रशुल्क 
सुविधाये प्राप्त करते समय, प्रशुल्क सुविघायें देते समय, वरतत॑- 
मान नीति। 
हे १३१-१ ३८ 


औद्योगिक श्रम 


श्रमिक वर्ग का विकास, श्रमिकों का वितरण, भारतीय 
श्रमिकों को विशेषताएं, भारतीय श्रमको की भ्रक्षमता, क्या 
भारतीय श्रमिक वास्तव में भ्रकुशल हैं, कायक्षमता बढाने के 
लिए सुकाव । 
पः ब्क १३६-१४६ 


“भारतीय श्रमिकों की ग्रह समस्या 
गृह समस्या का हल प्रावश्यक, गृह समस्या के हल के प्रयत्न, 
सरकार की ग्रह निर्माण योजना, सल्लोधित योजना, कोयला 


ध् रा १४६-१६२ 
ओद्योगिक सम्बन्ध-फ्लह ओर श्रमिक-संघ 
प्रौद्योगिकफ कलह, भौद्योगिक ऋमडो के फारणा, श्रौद्योगिक 
घान्ति की व्यवस्था, स्वृतन्त्र-भारत में, इण्डस्ट्रिपल डिस्प्यूट्स 
प्रधिनियम सन्‌ १६४७, भौद्योगिक॑ कलह ( भ्पील प्रदालत ) 
अधिनियम सन्‌ १६५०, पच-वर्षीय योजता में, श्रमिको का 
प्रबन्ध मे हिस्सा, श्रम सघ, उदंश्य, श्रम सघो के लाभ, 
शुमिक सचो से हानियाँ, भारत मे श्रम-सध प्रान्दोलन, श्रम- 


पृष्ठ-क्रम 
संघो का उगम एवं विकास, सन्‌ १६२६ का ट्रेंड यूनियन एक्ड ” 
झौर श्रम प्रान्दोलन, श्रम-सघो के कार्य, श्रमिक-सधो के 
विकास में बाघाएं एवं उनके दोष, दूसरी पच-वर्षीय योजना 
में, राष्ट्रनिर्माण मे श्रम-सघ, श्रेम-सघ भ्रधिनियम सन्‌ १६२६, 
श्रम सघ भ्रघिनियम सनु १६४७ । 
चधध्याय १० हे 


«: श्रम-कल्पाण एवं सामाजिक सुरक्षा 
श्रम-कल्याण, भारत में भ्रावश्यकता क्यो, श्रम पल्याण कार्य 
फी व्याप्ति, भारत में श्रम कल्याण, नियोक्ता, श्रम-सघ, राज्य 
सरकारो द्वारा फल्याण-काये, वम्बई मे, मध्य-प्रदेश मे, पजाव 
मे, उत्तर-प्रदेश मे, वगाल राज्य में, वैधानिक श्रम-कल्याण 
काये, धन्य, सक्षेप मे, सामाजिक सुरक्षा, भारत मे, कमंचारी 
सरकारी बीमा श्रधिनियम सन्‌ १६४८ भावष्यक क्यो, शासन 
प्रबन्ध, भ्रधिनियम से मिलने वाले लाभ, भय सुविधाएं, 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भ्रथे प्रवन्ध, कमंचारी राज्य 
बीमा नियम की क्लिपाएं, भन्‍्तर्राष््रीय श्रम संगठन एवं श्रमिक, 
उपसहार । 


११ श्र्‌ 


१६३-१७७ 


१७७-१५७ 

श्रम-सन्नियम 

_.उगम, खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, बगीचा 
उद्योग, यातायात उद्योग, भन्य भ्रधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति 
अधिनियम सन्‌ १६२३, मातृत्व लाभ अधिनियम, भूत्ति झुग- 


तान झधिनियम सन्‌ १६३६, न्यूनतभ्‌ मजदूरी अधिनियम सन्‌ 
१६४८, उचित भृत्ति, उपसहार । 


छः 


“ पंच-वर्षीय योजना मे श्रम-नीति एबं कार्यक्रम 


दुमरी योजना में श्रम-नीति, तीसरी योजना में, श्रमिको का 
प्रवन्ध में हिस्मा, सामाजिक सुरक्षा, प्रश्षिक्षण । 
७. हे 


१८८०-१६१ 


< १६२-२२७ 
“भारत में आर्थिक नियोजन 


प्राधिक्त नियोजन का भप्नर्थ एव उद्देश्य, भारत मे नियोजन 
योजना प्रायोग सन्‌ १६४० / “पे पच वर्षीय योजना योजना 
पर 


झध्याय १४ 


([ ड ] 


के उद्देश्य, विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता, योजना की मुख्य 
वा्ते, उत्पादन सामग्री एवं भ्रर्थ व्यवस्था, श्रथ॑-प्रवन्ध, योजना 
में क्रपि, सिंचाई एवं विद्यू त, उद्योग, यात्तायात एवं सवाद- 
वाहन, प्रन्य, दूसरी पच-वर्षीय योजना, श्राथिक पहलू, योजना 
की रूपरेखा, राशि का वटवारा, योजना में विनियोग, सरकारी 
क्षेत्र, निजी क्षेत्र, कृषि एव सिंचाई, श्रौद्योगिक विकास, 
यातायात एवं सम्बादवाहुन, सामाजिक सेवाएं, राष्ट्रीय श्राय, 
रोजगार, प्॒र्थ प्रवन्ध, योजना की प्रगति (सन्‌ १६५१-१६६१), 
योजना व्यय एवं पुजी विनियोजन, राष्ट्रीय प्राय में चृद्धि, 
उद्योग भौर खनिज, लघु तथा ग्रामोद्योग, विद्य॒ त, यातायात, 
योजना या पुनमू ल्यात्न, वर्तमान स्थिति, ध्रालोचनात्मक दृष्टि, 
तृतीय पच-वर्षीय योजना, तीसरी योजना के उद्देश्य, स्वय स्फूर्त 
विकासप्त, समाजवादी ढाँचा, योजना की लागत, योजना 
के लिए श्राथिक साधन, भर्थ ध्यवस्था, भ्रतिरिक्त कर, होनार्थ 
प्रबन्धन, विदेशी मुद्रा, निजी पूँजी, उत्पादन एवं वियास 
के लच्ंय, भौदयोगिक उत्पादन, नेवेली योजना, श्रौद्योगिक 
मशीनरी, खनिज तेल, उर्वरक का उत्पादन, भालोचनाएं । 


न 
यातायात : रेल यातायात 

यातायात का प्रर्थ, यातायात भौर श्राथिक प्रभाव, रेल- 
यातायात, भारत में रेलये «का विकास, रेलवे निर्माण, 
ग़रारन्टी पद्धति के दोष, सरकार द्वारा रेल-निर्माण सब 
१८६६-१८७६, नई गारन्टी पद्धति सच्‌ १८८० ६९०० 
युद्धपू्व काल में ( सत्‌ १६१४ से १६४३ ), प्रॉकवर्थ समिति, 
द्वितीय विदव युद्ध काल ( सन्‌ १६९३६९-१६४४५ ), युद्धोत्तर काल 
में, रेलो का सामूहीकरण, खण्ड स्तर पद्धति, प्लाल्रोचतात्मक 
दृष्टि, रेलो का प्रशासन, रेलो के भाडे, रेलो का अर्थ प्रवन्ध, 
सशोधित प्रतिज्ञा प्रस्ताव सन्‌ १६५४, श्रुटियाँ, पच-वर्षीय 
योजना मे रेलें, प्रगति, दूसरी योजना में प्रगति, तीसरी 
योजना मे । 


पृष्ठ क्रम 


२२८८-२५ १ 


हि २४१-२६७ 


सड़क यातायात 
भारत में सड़कों का विकास, सडक विकास निधि, नाग्रपुर 


ड 


[चर त 


पृष्ठ क्रम 
योजना (सव १६४३ ), पठम पच वर्षीय हल 
श्रन्तरराष्ट्रीय सडकें, राज्यो का सडक विकास कार्यक्रम, से 
का दोघे-कॉौलीन कार्यक्रम, सडको का दासन प्रबन्ध, भोटर 
यातायात एवं वैलगाडो, रेल एवं मोटर प्रतियोगिता, रेल-सडर्क 


सामजस्य, सडक यातायात का राष्ट्रीयकररा । बेर 
भ्रध्याय १६. 


-“ जल यातायात ु 
नदी यातायात, नदी यातायात का विकास एवं भ्रवनति, जल 
यावायात की वर्तमान स्थिति, जल यातायात के विकास फी 
झोर, पच-वर्षोय योजनाएँ, नवीन विकास, समुद्री यातायात्त, 
जद्दाजी उद्योग के विकास की भोर, 3 5 पक 
वर्षीय योजनाओं रे, दूसरी योजना में प्रगति, नवीन मम 
है _>चायु यप्तायात 
उसम एवं विकास, वायु यातायात परिपद्‌ सन्‌ १६२६, विकास 
की झोर, साम्राज्य वायु-डठाक योजना, हितीय विदव-युद्ध 
काल मे, वायु यातायात जाच समिति सन्‌ १६५०, चायु-मार्ग 
कॉर्पोरेशन योजना, राष्ट्रीयौरण दो गया, इत वैधानिक 
2 नियमों के निर्माए से लाभ, राष्ट्रीयररा के बाद, पच-वर्षीय 
योजनाम्ो से, वायु परिवहन निग्रम | 


श्प च 
भारत का विदेशी व्यापार 

' मुस्लिम काल में भारतीय घ्यापार, प्रथम महाग्रुद्ध के प्रव, 
प्रथम महायुद्ध काल सन्‌ (१६१४-१८), प्रथम महायुद्ध के प्रन्त 
तक भारत के व्यापार की दिशा, विश्व मन्दी का काल (सम 
१६२६-३५), द्वितीय महायुद्ध के पूर्व, विदेशी व्यापार को 
विश्षेपताएं, द्वितीय महायुद्ध काल में (सन्‌ १ ६३९६-४५), 
द्वितीय भहायुद्ध के काल में विदेशी व्यापार की दिशा, निर्यात 
नियत, भावात नियन्त्रण, युद्धोत्तर काल (सन्‌ १६४५-६१) 
भायात नीति की भालोचना, निर्यात तीति, पश्न-वर्षीय योजना 
में, विदेशी व्यापार की वर्तमान दक्या, भारत के विदेक्षी 


अतमान व्यापार की विश्येषताए, पच-सूत्री आन्दोलन, राजकीय 
व्यापार निगम, निर्यात जोखिम बीमा निगम, निर्यात 
प्रोत्वाहन समिति | 


२८६-३१६ 
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अथम भाग 


प्रास्ताविक 


अध्याय १ विपय प्रवेश । 
». ९ भोग्रोलिक वातावरण एवं श्राथिक विकास | 
»... २० सामाजिक एवं प्लाथिक सस्थायें तथा भाथिक विकास । 


अध्याय ! 
विषय-प्रवेश 


(एपछ-०वेचटएा०7) 
ााााााााााााथााणएणाणणणणणणाणणणणणणणणणणणणणाणणणणणमाणकछणकाणाा ता >> ०२3 3332 मल 
“सारतीय अशात्र”” और “भारत का आर्थिक विकास” ये एक दी जीवन के दो अछ्न हैं, 
जिनमे से पहला केवल वर्दमान स्थिति का अध्ययन करता है तो दूसरा भूत एवं वर्तमान के 
श्रष्ययन के साथ ही भविष्य का निर्धारण करने में सहायक द्वोता है ।” 


/'मारत का श्राथिक विकास” इस विपय को कुछ भ्थशात्तियों ने भारतीय श्रर्थ- 
शार्त्र' नाम दिया है । परन्तु वास्तव में भारतीय भ्रथशांखत्र नाम ठीक नहीं है, क्योकि 
भारतीय भ्रपंशासत्र मे प्रथशास्त्र के नये सिद्धान्तो की विवेचना ने कर अश्रथक्षात्र के 
सामान्य सिद्धात्ते को ही भारत की श्राथिक स्थिति की पृष्ठ भुमि मे लागू किया जाता 
है? भारतीय अ्र्धशासत्र “पार्भिक विचारों के इतिहास! (्75 #97ए रण मआठ0म0- 
६१० पुर0प्रट्ठॉ)) की भाँति भारतीय शभर्थशास्तियों को श्राथिकत विचारधाराग्रो का 
इतिहास नही है भौर न इसमे ऐसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन ही क्रिया गया है जो श्रथे- 
पासत्र के सामान्य सिद्धान्तो से भिन्न हो एवं भारतीय परिस्थिति मे हो विशेष रूप ये 


लागू होते हो । श्रपितु भारतीय प्र॒र्थश्वाज् श्रथवा भारत के भाथिक विक्रास के भ्रत्तगगंत 


हम देश के उपलब्ध न॑सग्रिक, मानवी एवं श्राथिक साधनों का उपयोग अभधिभोतिक 


उन्नति के लिए किस प्रकार किया गया है, किस प्रकार हो रहा है एवं किस प्रकार 
होता चाहिए, इसका विवेचन करते है। दुसरे शब्दों मे, भारत की राजनेतिक, सामा- 
जिक एवं ध्राथिक पृष्ठ-मृमि में भारत का भाथिक जीवन किस प्रकार विकसित होता 
गया, उप्तर्की ब्लाक समस्याएं तथा उनको हल करने के उपाय एवं योजनापो के 
प्रध्पयम को हम “भारत का भ्राथिक विकास” कह सकते हैं। इस प्रकार इस विषय 
के प्रन्तर्गत भारत के नैस्नगिक स्रोत एव उनका झ्राथिक जीवन पर प्रमाव, हमारी 
तैसगिक रचना एवं उसका श्राथिपर जीवन पर प्रभाव, हमारी सामाजिक एवं घामिक 
सस्थाओो का भारत के झ्राथिक जीवन पर प्रभाव आदि का अध्ययन किया जायगा। 
पधारयिक पृष्ठ-भूमि मे हमारा औद्योगिक विकास एवं उसकी समस्याएं, कृषि एवं कृषे 
समस्याएं, सुद्रा एवं वेक्िंग का विकास एवं उतकी समस्याएं झादि विभिन्न विपयो का 
प्रध्यपन होगा । इसी प्रकार राजनैतिक पृष्ठ-मुमि मे राज्य द्वारा उद्याग एबं प्रर्थ- 
व्यवस्था की उन्नत्ति के लिए कौनसी नीति समय-समय पर अपनाई गई तथा उसके 
क्या परिणाम हुए, भादि का प्रष्ययन हम करेगे | इस अकार देश की राजनैतिक, 


३ 


४ 
प्राथिक एवं सामाजिक पृष्ठ-प्रूमि में देश को झ्राथिक प्रगति का इतिहास ही 'आधिक 
विकास” है । 
विपय का क्षेत्र-- 
अत, स्पष्ट है कि प्रस्तुत विषय का “भारत का झाथिक विकास” नाम ही 
प्रधिक उपयुक्त है। इसमें मातव की क्रियाश्नो पर भारत की श्राथिक, सामाजिक एव 
घामिक सस्थाभ्रो का प्रभाव, उसकी अधि-भौतिक प्रगति (॥(७६९ए०7७] 7?70ट058) 
एवं उसमे होने वाले परिवतन तथा उनके कारणों का भ्रध्ययन होता है । प्रत्येक देश 
की आधथिक एवं स्‍भ्राधिभोतिक प्रगति की भनेक सीढियाँ होती हैं, जिनकी अलग-प्रलग 
विशेषताएं होती हैं। परन्तु किसी भी दक्षा मे एक सीढी को दूसरी सीढठी से पृथक 
नहीं किया जा सकता, अपितु प्रत्येक सीढी (8$9886) की अपनी विशेषताएं होती हैं, 
जिनसे एक दूसरी सीढ़ी को पहिचाना जा सकता हैं| उदाहरणाथ, भारत मे ही १७ 
वी शताब्दी में कुटीर-उद्योगो की प्रधानता थी तथा कृषि पर जन सस्या का प्रभार कम 
था। परन्तु १६ वी छाताव्दी में भारत के कुटीर-उद्योग प्राय नष्ट होते गये भौर कुटीर 
उद्योगों से विस्थापित कारीगर कृषि पर निर्भर होते गये । फलत क्रपि ही देश का 
प्रमुख उद्योग हो गया । श्रव यह परिवर्तन किस प्रकार हुआ एवं इसकी प्रष्ठ-मुमि क्‍या 
थ।, इसका अध्ययन हमको इस विषय में करना होगा । 
इसी प्रकार भारत की विभिन्न आ्रथिक पृष्ठ-मुमि में हमारी श्राथिक प्रगति 
किस प्रकार होती गई, इसका प्रध्ययन प्रस्तुत पुस्तक का विपय है। कुछ भी हो, प्रत्येक 
देक्ष का झ्लाथिक विकास विभिन्न सीढ़ियों से होता है, जिनमे समानता होती है, परन्तु 
देश की परिस्थिति, भ्राधथिक एवं नंसगिक ज्लोत, सामाजिक एवं घामिक सस्थाप्नो के 
अनुसार उनमें विभिश्नता होती है। इनका परिणाम मानव समाज पर किस प्रकार होता 
है तथा उसका भ्राथिक विकास पर क्या प्रभाव होता है, इसका प्रध्ययन भी प्रस्तुत 
विपय के प्रन्तगत किया जाता है। 
प्राधिक पृष्ठ-यूमि मे पिछला धाथिक इतिहास एय वतंमान भ्राधिक प्रवसस्‍्था के 
ज्ञान से ही हमारा भ्रध्ययन समाप्त नही होता, भ्रपितु विभिश्न समस्या के कारणों 
का विद्लेपण तथा उनको हल करने के उपायो का श्रध्यण्न सी हमको करना होगा। 
इन समस्माझ्रो को हल करमे के लिए जो झाधिक नीति ध्पनाईं गई अथवा भ्रपताई 
जा रही है उसकी भी उपयोगिता देखनी होगी । इस प्रफार प्रस्तुत विषय का क्षेत्र 
बहुत व्यापक है, जो भारत के सभी भाविक क्षेत्रों से सम्बंधित है । 


अध्ययन का मददृत्व-- 
भारत के झाधिक विकास फा प्रध्ययन केयल सैंद्धान्तिक हृष्टि से ही मह्ृत्त्वपूरां 

न होते हुए व्यावहारिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। व्यावहारिक इष्टिकोश से भाज 

है कक एव अययद्यास्ी का सम्धध इतना घनिष्ट हो गया है कि प्रत्येक राजन तिक 

घाल प्राधिक पहलू को दृष्टि मे रखकर की जाती है,जैसे स्मरीकी शौर ब्रिटिण सेनाशो 
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का लेबनान श्र जोडंन में प्रवेश । इसी प्रकार प्रत्येक झाथिक क्रिया का परिणाम 
राजन॑तिक दृष्टि ते श्रॉका जाता है। इसलिए राजनैतिक कदम उठाते समय उसके 
प्ाथिक परिणामों को देखने के लिए गत इतिहास का प्रनुभव उपयोगी होता है। 
भाथिक एवं शौद्योगिक नीति ववाते समय उसके राजनैतिक परिणामों को देखे बिना 
हम भागे नहीं चत सकते । इसी अकरर कृषि नीति भ्पनाते समय कृषकों की वर्तम्रान 
स्थिति, उनके झाथिक स्रोत, उनमें प्रचलित सामाजिक एवं घामिक रूढियो का प्रध्ययन 
महत्त्वपुर्ण होता है । 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भपनी भ्राथिक उन्नति के लिए भारत स्वय जिम्मेवार है, 
प्रत हमारे आधिक विकास का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपुर्णा है। क्योकि बिना इस 
भ्रष्ययन के हम भादी नतोति का सफल सचालन नहीं कर सकते। राज्य की झआधिक 
नीति के स्वालन तथा देश के शाथिक जीवन को सुहढ, उन्नत्त एवं सन्तुलित बनाने के 
लिए मुद्रा एव चलन सम्बन्धी नीति, राजस्व नीति, कर-नीति भादि का एक 
दूसरे पर होने वाला प्रभाव भी दृष्टि मे रखना होगा, इसलिए श्रायिक विकास का 
पध्रध्ययन महत््वपूर्ां है। इसी प्रध्ययन के भ्राघार पर भारत की विभिन्न भ्राधिक 
ससस्थाप्रो का समुचित हल द्वोकर देश भ्धिभौत्तिक कल्याण (]४४/877% फेश- 
६97४) की भोर भ्रधिकाधिक प्रग्सर हो सकता है। इसी प्रकार विभिन्न देशो के 
झभाथिक विकापत के श्रष्ययन से हम भारत की तुलना उन देशो के साथ कर सकते हैं 
तथा उनके भ्राथिक प्रयत्नो की सहायता से अपनी समस्‍यायें सुलकाने में भी सफल हो 


सकते हैं । 


ग्रव्याय २ सा ि 
भोगोलिक वातावरण एवं आर्थक विकास 


(66०४४०एंगाटश सिातरण्वाालवा8 दे: 4८०१०ाट 0672०एछाप्र०गां) 








“मारत का आयिक विकास नजरबन्द है ।” 
--वीरा ऐन्सटी ॥ 
“भारतीय समाज की परिस्थितियों के लिए सबसे अविक उत्तरदायौ स्वय॑ मारत है ।” 
--सर एडवर्ड ब्लट | 


किसी भी देश का भ्राथिक विकास वहाँ के मानवी एवं नैसगिक साधनों पर निर्मर 
रहता है, इसलिए देदा के प्राधिक विकास मे लेसगिक साघनों श्र भौगोलिक वाता- 
वररा का प्रभाव पत्यन्त महत्त्वपूरा है । किसी देग की जलवायु, घरातल की रचना, 
खनिज सम्पत्ति एव वन सम्पत्ति पर उस देझ्य का श्राथिक विकास निर्भर होता है, 
पयोकि इन्ही के विदोहन से मानव अपनी आाथिक उन्नति कर सकता है, इसलिए यदि 


भौगोलिक वातावरण को हम देश के भ्राथिक जीवन का श्राघार कहे तो भनुखित 
न होगा ॥ 


देश के झाथिक विकास के लिए तथा मानव समाज की भ्धिभौतिक प्रगत्ति 
के लिए इनका समुचित एव वैज्ञानिक रीति से उपयोग करना झावद्यक द्वोत्ता है तथा 
इस उपयोग के ढग पर हो देश फी भ्राधिक उन्नत्ति तथा अवनत्ति निर्भर रहती है । 
नेसंगिक साघनो के विदोहन करने का कार्य प्रत्येक देश के मानव समाज द्वारा होता 
है, इसलिए श्राथिक विकास के लिए दूसरा महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली घटक 
(४४०४०7) मनुष्य” होता है । इस प्रकार किसी भी देश का भाधिक विकास नैसगिक 
साधनों फी बहुलता भ्रथवा कमी, उस देदा की जन-सरूपा एव जनता फी विशेषत्तायें 
तथा काम करने की भादते, वहाँ की सामाजिक, धामिक एवं राजनैतिक सस्यायें तथा 
वहाँ के घेघानिक एवं राजनैतिक वातावरण पर निभर रहता है । इन्ही विशेषताओं 


के कारण भनेक देशो मे चैसगिक साधनो की सम्पन्नता होते हुए भो उनमे ट्े 
झाथिक दृष्टि से उन्नत शिखर पर रहता है तो होते हुए भी उनमे से एक देश 


द दूसरों देश भाधिक दृष्टि से पिछटा 
होता है। भाथिक विकास के लिए नैसगिक साथनो का विदोहन करने का काम ते 
धा होता है भोर वह भपने पश्राथिक विकास के लिए ह 


उसका विवोहन कह कर 
सकता है, इस पर भाधिक विकास निभर होता है। उदाहरणाय, अमरीका 20 विक 
के झाधथिक विकास की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि भारत मे नस गिक साधनों 
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की अधिकता होते हुए भी उनझा विदोहन भी तक पर्याप्त नही हुआ । इसके विपरीत 
प्रमरीका का विद्व में ध्यथिक दृष्टि से उच्च स्थान है। इसी कारण भारत को गरीब 
निवासियों का एक सम्पन्न देश कहा जाता है । 

इससे यह स्पष्ट है कि देश की जलवायु का प्रभाव उस देश की जन-सख्या की 
कार्य क्षमता, वुद्धिमता एवं मानसिक विकास पर होता है तो नेसग्रिक साधनों का प्रभाव 
उस देदा का वारिए्य एवं व्यवसाय निश्चित कर जन सख्या के घनत्व एवं वितरण 
को प्रभावित करता हैं। यह मानी हुई बात है कि वर्तमान-युग विज्ञान युग है, जिसमें 
झाये दिन नए-नए झाविष्कार होते रहते (हैं, जिससे मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त 
कर लो है, परन्तु फिर भो वह प्राकृतिक साधनों की उपेक्षा चही कर सकता, भपितु 
उसे प्रपनी ग्राथिक प्रगति के लिए निसर्ग से हो भ्राघारभृत साधन मिलते हैं। इसीलिए 
किसी भी देश के श्राथिक विकास के लिए उस देश के भौतिक एवं नैसग्रिक्त साधनों 
का प्रष्ययन झ्रावश्यक है । 

भोगोलिक साधनो को देखने के पूर्व भोगोलिक वातावरण का मानव जीवन 
पर तथा भाथिक विकास पर क्‍या परिणाम होता है, यह देखना श्रावश्यक्र है। किसी 
भी देश के भोगोलिक वातावरण मे निम्न वातों का समावेध्य होता है «-- 

( १ ) जलवायु (7908) । 

(२ ] निमर्गदत्त वस्तुएं प्रथवा [भूमि ( व्याते 0/ 'रि&परागं डि6- 

8007668) ॥ 

( ३ ) घरातल की रचना (6800श709] #0778॥707) | 

(४ ) वन सम्पत्ति (70788 .8988077068) $ 

(४५ ) खनिज सम्पत्ति (0॥79679] द०४००7088) । 

( ६ ) भोगोत्रिक स्थिति (460879][00709) ],009॥707) । 

( १ ) जलवायु --भौगोलिक वातावरण मे, जलवायु का स्थान धत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। किसी भी देश की जनता की कार्यक्षमता, काम करने फी तत्परता भ्थवा सुस्ती, 
वहाँ की फसल, वन सम्पत्ति, पशु सम्पत्ति, भ्रादि वहाँ की जलवायु से ही प्रभावित 
होती हैं । मानव प्माज की भादतें, उनका रहन-सहन, उनकी कपडे की श्रावश्यकताएं 
भ्रादि जलवायु पर निर्भर होता है । गरम प्रदेशों मे कपडो की श्रावश्यकता बहुत कम 
रहती है, इसके विपरीत श्षीत प्रदेशों में ठण्ड से बचने के लिये कपडे की शध्रावद्यक्ता 
भ्रधिक होती है | इसी प्रकार जिन प्रदेशों मे खाद्यान्न की अ्रधिऊता है तथा उष्णु जल- 
याय़ु है वहाँ जनता को भपनी झ्ावदयक वस्तुओ के लिये श्रम नहीं करना पढता। 
फलत वहाँ के मनुष्य भालसी होते हैं तथा ध्राथिक उन्नति के लिए भ्रधिक प्रयत्न नही 
करते । इसके विपरीत जहाँ खाद्यान्न को कमी होती है वहाँ के मनुष्यों को खाद्यान्न एव 
झपनी झावदयक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पडता है। इस कारण उनके 
सारे श्रम दैनिक झ्रावश्यक्रता को पूरा करने में ही लग जाते हैं तथा झ्राथिक विकास 
के लिये भ्धिक श्रम करने का उत्साह नही रहता । इस प्रकार घीत तथा उष्ण जब- 
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वायु दोनो ही श्राथिक उन्नति के लिए वाघक होती हैं । दूमरी भोर समक्षीतोष्ण जलवा 
में मनुष्य को काम करने का उत्साह रहता है, जिसमे ऐसे प्रदेशों का झाधिक विकास 
झवाधित रूप से हो सकता है | इस प्रकार जलवायु से मनुष्य की श्रम करने फी शक्ति 
एवं उत्साह प्रभावित होता है । इमलिये यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में सम्पता 
का विकास तो उष्ण देशो मे हुआ, लेकिन सबसे अ्रधिक्त आर्थिक विकास छ्ीत एव 
सम छीतोष्ण प्रदेशो मे हो हुप्रा । 
जलवायु का प्रमाव मनुष्य के कार्य जीवन ((फ्र०7र्राणएु ॥॥6) पर भी 
पडता है । जँसे--शीत देशो के मनुष्य स्वस्थ, दी्घ जीवी, भ्रधिक्त कुशल एवं परिश्रमी 
होते हैं तो उष्ण देदो के मनुष्प प्रस्वस्थ, भ्रल्पजीवी तथा भालसी होते हैं | इसी कारण 
वे अ्रपना भाधिक विकास शीघ्र गति से नही कर पाते । जलवायु का प्रभाव मनुष्य के 
स्वास्थ्य को भी प्रभावित करवा हैं, क्योकि जहाँ ऋतु परिवतन समय-समय पर होता 
रहता है वहाँ प्रत्येक मौसमी परिवर्तन के करणु स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है ५ जैसे- 
भारत म॑ जीत, वर्षा एव ग्रोष्म ऋतु मे मौसमी परिवर्तत के कारण भिन्न-भिन्न वीमा- 
रियाँ होतो हैं, जिनसे हमारी कायक्षपता प्रमाचित्त होती है । 
प्रत्येक देश की फसलो एवं वनस्पति पर वहाँ की जलवायु का प्रभाव पडता है 
झरर प्रत्येक देश के उद्योग घन्धे वहाँ फी वनस्प्रति तथा फ्लो पर निर्भर रहते हैं । 
इस फाररा प्रत्येक देश का भ्रोद्योगिक विकास जलवायु पर निर्भर रहता है, जैसे-भारत 
में सूती बस्तर का उद्योग वम्बई धोर भ्रहमदाबाद मे श्रधिक विकसित है, जहाँ भारत के 
कुल वस्त्र का ७०% पस्त्र निर्माण होता है, क्योकि वम्बई एवं भ्रहमदाबाद में इस 
उद्योग फे लिये भावश्यक उष्ण एव प्राद्र' जलवायु है। उत्तर-प्रदेश तथा बिहार की 
जलवायु गन्न॑ के लिए पोषक होने से इन राज्यों में शक्कर व्यवसाय केन्द्रित है 
यातायात पर भी जलवायु का गहरा प्रमाव पडता है, किस्ती भी देश की 
प्राधिक उन्नति यातायात के विकास पर निरभेर रहती है, जैंसे--जहाँ पर हविम 
वर्षा श्रधिक होती है वहाँ के स्थल मार्ग हिम वर्षा में बन्द हो जाते हैं भधवा शीत 
प्रदेशी भें नदियों का पानी जम जाता है, जिससे नदियों अथवा समुद्र का उपयोग निम्न 
तापक्रम मे जल यातायात के लिए नहीं हो सकता। उदाहरणायथं---वाल्टिक सागर 
धीत ऋतु मे जल यातायात के लिए निरुषयोगी हो जाता है, इसो प्रकार कनाडा की 
नवियाँ भी भ्रधिक सर्दी पड़ने पर जम छाती हैं। वायु-यातायाव पर भी जलवायु का 
प्रभाव होता है, क्योकि वायु-यातायात के लिए निरभ्न भाकाश रहता ग्रावश्यक होता 
है । यदि जलवायु के कारण भाकाश स्वच्छ नही रहते, आ्राँधो भ्रयवा कृहरा रहता है 
तो उससे वागु-यातायात को सतरा वना रहता है। इससे स्पष्ट है कि देश की जलवायु 
का प्रभाव वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, उद्योग घन्षे, सम्पता एवं याता- 
यात पर होता है । 
(२ ) भूमि श्रथवा निसर्गदत्त वस्तुयें--भरयेशास््र में भुमि के पन्त्गंत उन 
सब वस्तुप्ो का समावेश होता है जो प्रकृति मानव समाज के उपयोग के लिए उदारता 
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से देती है। भूमि प्रथवा निस्गंदत्त वस्तुओं पर ही मानव समाज की उत्पादन षक्ति, 
वहाँ के उद्योग घन्धे एव भ्राथिक प्रगति निर्भर रहतो है। किसी भो देश में उत्पादन के 
लिये भूमि महत्त्वपूर्ण साधन है, जिसके बिना जिसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो 
सकता । इन प्रकृतिदत्त साधनों पर ही जन सस्या का घनत्त्व निर्भर रहता है| जिन 
प्रदेशों मे प्रकृति ने भ्रत्यन्त उदारता से काम फिया है वहाँ पर जन-सख्या का घनत्त्व 

भ्रन्य प्रदेशों की भ्पेक्षा ग्रधिक रहेगा । इसलिए भूमि को देश के भ्राधिक विकास का 
केन्द्र कहना भ्रपिक उपयुक्त होगा, क्योकि इसी पर मानव की भाधिक कज्षियायें निर्भर 
रहती हैं। इती प्रकार भूमि का प्रभाव सम्यत्ता के विकास पर भ्रधिक होता है, क्योकि 
जहाँ निसग की उदारता के कारण उसका भाधिक विकास सम्भव होता है भोर जन- 
संस्या का घनत्त्व बढ़ता है, उन्ही क्षेत्रों मे मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा निसर्ग पर 
विजय प्रास कर अ्रपती भ्रधिक उन्नति कर सकता है । परन्तु किसी भी दक्षा में उसकी 
: झाथिक क्ियायें निसगदत्त प्रसाधनों से ही सीमित्त रहेगी । 

(३ ) घरातल की रचना--घरातल की रचना पर भ्रूमि की उपजाऊ शक्ति 
निर्भर रहतो है तथा भूमि मे जो रसायनिक मिश्रण पाये जाते हैं उनका प्रभाव उस देश 
में होने वाली खनिज सम्पत्ति पर पढता है। इसो प्रकार वह प्रदेश कितने भ्रक्षांश एवं 
रेखाँद मे बसा हुआ्ना है, इस प्राकृतिक स्थिति का प्रमाव उस देक्ष से होने वाली वन- 
स्पति तथा फसलो पर पडता है, क्योंकि श्रक्षाँश एवं रेखाँश पर दही किसो देश की 
जलवायु निर्भर रहती है | भूमि के नीचे पाये जाने वाले रसायनिक मिश्रेणों पर भूमि 
की उपजाऊ शक्ति निर्भर रहती है, जिस पर किसी भी फसल की उप्जाऊ धरक्ति 
निर्भर रहती है। इस प्रकार घरातल की रचना पर उस देक्ष की उपत्र तथा उसमें पाई 
जाने चाली खनिज सम्पत्ति निर्भर रहती है | इसका प्रभाव देश फे उद्योग-घन्धो एव 
मात्वी भ्राथिक क्रियाम्रों पर होने के कारण घरातल की रचना पर भी देश का 
श्राथिक विकास निर्भर रहता है। 

(४ ) वन-सम्पत्ति--प्रत्येक देश की वत-सम्पत्ति उस देश के घरातल की 
रचना एवं जलवायु पर निर्भर रहती है। फिर भी वन-सम्पत्ति का प्रभाव प्रत्येक देश 
के उद्योग घन्‍्धो पर पडता है, जैंते--तार्वे भौर स्वीडन के विद्याल वव भ्रदेशों मे लकडी 
की शभ्रधिव्रता के कारण वहाँ नावें कागज, दियासलाई भ्रादि बनाने के उद्योग-घन्धो की 
प्रधिकता है | भारत मे सिन्यु श्रोर गगा नदी के मैदानों में प्रच्छी एवं उपजाक मिट्टी 
के कारण वहाँ की फमलें प्रच्छी होती हैं, फतत' वहाँ जन-सस्या का घनत्त्व प्रधिक 
है। इसी प्रकार विभिन्न देशों मे जलवायु के भनुसार पशु सष्टि भी होती है। वन प्रदेषो 
की प्रधिकता एवं कमी का प्रभाव जलवायु पर होता है तथा उससे भुभि का कटाव 
(80 प;08707) भी नही होता । इस प्रकार वन-सम्पत्ति एवं पशु सम्पत्ति का 

प्रभाव वहाँ के उद्योग-घन्घों एवं मनुष्य के भाथिक जीवन पर पडता है । 

इसके घलावा वनो से निम्न लाभ होते हैं -- 

(१) नदियों की बाढ़ में कमी, 
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(२) भूमि की उवंराशक्ति मे वृद्धि, 

(३) वर्षा की पर्याप्नता, 

(४ ) वन-सम्तत्ति पर झाधारित उद्योगो का विकास, 

(५) इमारती लकडी, ई घन तथा झौपघोषयोगी वनस्पति वी प्रात्ति । 


इसी कारण भारत मे प्रति वप वन महोत्सव मनाया जाता हैं तथा पच वर्षीय 
योजनाझो में वो के विकास पर काफी बल दिया गया है । 

(५ ) खमिज सम्पत्ति--किसी भी देश की भाथिक उर्नात के लिए खनिज 
सम्पत्ति वा द्वोना भ्रत्यत प्रावश्यक है तथा उसका जीवन के ढंग पर गहरा प्रभाव 
पडता है । वतमान युग मे किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक उन्नति के लिए खनिज सम्पत्ति 
होना पत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योकि किसी भी देश के भोद्योगीकरण के लिए खनिज 
सम्पत्ति श्ननिवाय॑ है । भारतवप को ही देखे तो यह स्पष्ट होगा कि भारत मे खनिज 
सम्पत्ति पर्याप्त होते हुए भी उसका पर्याप्त विदोहन नहीं किया गया है। भारत मे 
कोयले फी खानें होते हुए भी यहाँ का कोयला निम्न फोटि का है तथा कोयले की खानों 
फा वितरण ठोक से नही हुमा है। फलतः भारत को दक्षिण प्रफ्रीका से कोयला 
भायात करना पडता है। परन्तु भनन्‍्य खनिज सम्पत्ति भारत मे पर्यात् मात्रा मे उपलब्ध 
हैं, बेवल उनका झ्राथिक विकास के लिए समुचित रीति से विदोहन करने की श्रावश्य- 
कता है । प्रन्य देशो की झोर देखने से यह स्पष्ट होता है कि इड्लेड, भरास्ट्रे लिया 
भ्ादि के भोद्योगिक एवं भ्राथिक विकास का श्राघार वहाँ की खनिज सम्पत्ति ही है । 

, (६) भौगोलिक स्थिति--देश फी भौगोलिक स्थिति पर उस देझ्ष के 
वारिज्य एवं उद्योग का विकास निभर रहता है। भौगोलिक दृष्टि से यदि देश विदव 
के मध्य मे बसा हुभा है, जहाँ से उसे विश्व के सब देशो से व्यापार करने मे सुगमता 
होती है तो उस दशा मे उस देश का झ्राथिक विकास श्षीघ्र गति से हो सकेगा । जल, 
मार्ग फी सुगमता, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग तथा विष्व मे केन्द्रीय स्थिति होना किसी 
भी देण के भाधिक विकास के लिए भअत्यन्त भ्रावव्यक होता है। उदाहरणाथ, इज्धलेड 
की विष्व में कैन्‍्द्रीय स्थिति है, चारो तरफ से जल्न माग उपलब्ध होने से उसको विश्व 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध प्रस्थापित करना सुगम हुथा है। भारत की स्थिति श्राथिक 
विक्षस की दृष्टि से भनुकूल है । तीन श्रोर समुद्र से घिरा हुआ होने के कारण जल- 
मार्ग भी उपलब्ध है, परन्तु समुद्र तट कटा-फटा न होने से धच्छे वन्दरगाहों की कमी 
है । इसी भ्रकार मध्य पूर्व एशिया से व्यापार करने के लिए भनुकूल स्थिति भी भारत 
को प्राप्त है, जिसका उपयोग थाथिक विकास के लिए हो सकता है। 

इससे स्पष्ट है कि किसी भी देश का झ्लाथिक विकास वहाँ की जलवायु श्रादि 
भोगोलिक परिस्यितियो पर निभर रहता है । मारत मे भनुकूल भौगोलिक परिध्यिति 
उपलब्ध हैं। परन्तु यहाँ के उपलब्य साधनों का विदोहन भारतीयों ने श्रपने श्राथिक 
विकास के लिए नही किया है। सौभाग्य से भारत मे वन सम्पत्ति, पशु सम्पत्ति, खनिज 
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सम्पत्ति प्रादि प्रौद्योगिक विकास के लिए क्‍ग्रावश्यक सभी नैसग्रिक साधन उपलब्ध हैं, 
जिनका विदोहन करने के लिए जन-सझ्या वी भी श्रधिकता है । परन्तु हमारे नागरिको 
में उत्साह की कमी है । इसके साथ ही एशिया मे केन्द्रीय भोगोलिक स्थिति तथा 
भारतीय व्यापार एवं उद्योग को सहायक राष्ट्रीय सरकार भी उपलब्ध है। इसलिए 
यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भविष्य में भारत उपलब्य नैसग्रिक 
साधनों का पपने श्यथिक विकास के लिए अ्रवश्य ही विदोहन क्र श्रपनी श्राथिक 
उन्नति से चमक उठेगा । 


् अ्रध्याय ३ 
न्‍ + [कप ० धधछ | के 
सामाजिक एवं धागिक संस्थाएँ तथा आधिक विकास 


(50टावथों दावे रिशष्टा०त३ परक्मापरा008 पे ट०००ँ्ाट 082 ०्रम्र्या) 





“वारीबी और वर्म भारतीय ध्र्थव्यवस्था के दो प्रमुख तथ्य हैं।”? 
--प्रामीख साख समिति की रिपोट, १६५४॥। 


मनुष्य की झाथिक परिस्थिति एवं विकास पर जिस प्रकार भोगलिक स्थिति का प्रमाव 
पडता है उसी प्रकार देश की सामाजिक, राजनैतिक तथा घामिक सस्थाझो का प्रभाव 
भी मनुष्य के झ्ाथिक विकास पर पडता है। मनुष्य जिस साम्राजिक वातावरण में 
रहता है उससे उसके विचार एव कार्य क्षक्ति को प्रेरणा मिलती है। धासिक सस्थाएं” 
एवं प्रचलित घा्मिक रूढियो के श्रनुसःर मनुष्य के उद्योग-घन्धे प्रभावित होते हैं, इस- 
लिए भ्राधथिक विकास मे भारत की राजनैतिक, घामिक्क एवं सामाजिक सस्थाओों का 
बहुत बडा हाथ रहा है । सामाजिक एवं घामिक सस्थाप्रो ने जितना हमारे श्राथिक 
विकास को प्रभावित किया है उतना सम्भवतत श्वय देशो में शायद ही प्रभावित किया 
द्वोगा । भारत मे प्रत्येक सामाजिक क्लिया के पीछे घार्मिक भावना रहती है । उदाहर- . 
णायथ, मकान की नीव खुदवाने के लिए मुह॒तत देखा जाता है, वीज बोने के लिए भ्रधवा 
खेती का प्रारम्भ करने के लिए भी मुह देखा जाता है । स्पष्ट है कि हमारी साम जिक 
एव प्राथिक क्ियाश्रो के पीछे घर्म का कितना हाथ है | श्राज भी घ॒र्म निरपेक्ष भारत 
के म'तीगण वद्रीनाथ एवं केदारताथ की यात्रा सरकारी व्यय से करते हैं भौर राष्ट्र 


* नवभारत टाइम्स-..१०-७-५८॥ 
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पति बिना मुहूर्त के पदग्रहरा नहीं करते। भारत में समाज द्वारा वर्जित कोई भी 
व्यवसाय श्रथवा घन्धा नहीं फिया जा सकता है। यहाँ तक कि जीवन की 'झावद्यक 
वस्तुप्रो के सम्बन्ध मे भी धर्म का निर्णय माना जाता है। इसी कारण भारत क्षे 
धाथिक जीवन एवं विकास के श्रष्ययन के लिए यहाँ की सामाजिक एवं घामिक 
सस्थाझो का अध्ययन झावद्यक है । 


भारत के शा विक्त विकास मे जिन घामिक एवं सामाजिक सस्थाग्नो तथा 
रूठियो का विशेष हाथ रहा है वे निम्न हैं -- 

(१) धर्म (8०॥९8707॥) । 

(२) जाति-प्रयाली (१8४08 5ए४0ा॥) । 

(३) सयुक्त कुद्धम्ब प्रणाली (॥077॥ फ्यायोए 5एछ07॥) । 

(४ ) उत्तराधिकार कानुन (१8 0 [शाछ्ापराक्षा08 & 57008- 

8807) । 
( ५ ) पर्दा प्रथा एव वाल विवाह । 
( ६ ) भारतीय दर्शन । 


( १) घमे--भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे घ्॒मे का भ्रत्यघिक महत्त्व है । 
हमारे यहाँ के खानपान के घारमिक बन्धन, जाति प्रथा फा भस्तित््व, भ्रहिसा 
परमोदघम का झवलम्बन श्रादि घामिक भावना्ो के कारण भारतीय अनेक उपयोगी 
वस्तुएं भ्पने उपयोग में नहीं लाते । भारतीय जीवन का शझाददां ही “सादा जीवन एवं 
उच्च विचार” माना जाता है, परन्तु 'सादा जीवन' का यह तात्पर्य नही कि मनुष्य 
अपनी भधिभौतिक प्रगति के लिए प्रयत्ञ न करें । इस विचारधारा के कारण ही भारत 
में एक साधारण नागरिक झपनी वतमान झाथिक स्थिति मे सन्‍्तीष रखने का प्रयत्न 
करता है तथा भहतत्त्वा्काँक्षा प्रथवा भविष्य के विपय में छुछ भप्रयत्त नही करता। 
भ्रद्िसा परमो5र्म - के तत्व के फारण हमारे किसान घुन झादि से शभ्रश्न प्र॒थवा फसलो 
की रक्षा के लिए कीटनाशक रसायनो ([78९80700069%) फा उपयोग नही करते 
भौर छुप्राछ्नुत की भावनाओं के कारण वे हष्ठो, मेला इत्यादि खांदो का उपयोग नही 
फरते । समाज के बन्धनों के कारण किसान मुर्गी इत्यादि पालने के लाभकर घन्धे भी 
नही करते । इस प्रकार भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र भे घम का महत्त्व होने के 
कारण रूढिवादिता एवं सकूचित प्रवृत्ति की प्रधानता हो गई है ।” इस प्रवृत्ति के 


कारण हम प्रत्येक पहलू को घामिक एवं सामाजिक दृष्टि से देखते हैं एवं श्राथिक 
विकास द्वारा भधिभोतिक प्रगति के लिए प्रयत्न नही करते 


/ फिर भी हमारी पिछड़ी हुई भाधिक स्थिति की सारी जिम्मेदारी केवल घामिक 
भावनाओ्रो पर ही नही लादी जा सकती, क्योकि श्राथिक अ्रवस्था के लिए केवल धर्म 
ही जिम्मेवार न होते हुए हमारो गत झाथिक परिस्थिति एवं राजनैतिक गुलामी 
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जिम्मेवार है। राजनैतिक गुलामी एवं तत्कालीन घासकोय नीति के फारण ही हमारे 
यहाँ शिक्षा के विकास भौर श्राथिक विकास के प्रयत्न सच्चे दिल से नही किये गये । 
यदि भारत मे क्िक्षा का पर्याप्त विकास होता तथा धर्म को हम सही भथ में समझ 
पाते १ तो सम्मवत्तः भारतीयों की रूढिवादिता एवं सक्ूचित मनोवृत्ति का भ्रन्त हो 
जात्ता । 
(२) जाति प्रणाली--हमारी सामाजिक सस्याग्री मे सबसे प्रमुख स्थान 
जाति-प्रणाली का है । भारतीय जातियों का निर्माण यहाँ की घामिक परम्पराप्रो के 
_कारण ही हुआ है, जिन्होते सामाजिक संगठन फो भनेक पृथक वर्ोणो में (जातियों में) 
बाँट दिया है । जाति प्रथा भारतीय सामाजिक सगठव की अपनी विश्लेपतता है, जो भ्रत्य 
देशो तथा धर्मो मे इस रूप मे नही है। समाज का विभाजन विभिन्न जातियो भे होने 
से उनकी श्राधिक तथा सामाजिक क्रिएाएँ भी अपनी जातीय परम्पराशो के अनुसार 
होती हैं, जिससे देश के भ्ाथिक विकास में रुकावट श्राती हैं, इसलिए भारतीय सामाजिक 
एव झ्राथिक जीवन पर जाति प्रणाली के प्रभावों का प्रध्ययन श्रावश्यक है, क्‍्थोफि 
जाति प्रणाली तथा समुक्त कृद्रम्व प्रणाली ने झनादि काल से कृठुम्ब, समाज तथा 
किसी व्यवसाय भ्रथवा सध के सदस्यों का नियमन किया है, जिससे उसका जन्म से 
सम्बन्ध रहता था ।”! 


परिभाषा-- 

जिस पद्धति मे एक वद्च के निवासी श्रपती रोटी बेटी व्यवहार आ्रापस में करते 
हैं तथा उसका एक ही नाम होता है, उस्ते एक जाति कहा जाता है। श्री सप्रे के भनु- 
सार , “जो आपसे में में: रोटी बेटी व्यवहार करते हैं ऐसे समूह'' को जाति कहा जाता 
है । दूसरे क्ब्दो मे « “ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनको एक नाम से पहिचाना जाता 
हैं तथा जो एक ही परम्परागत व्यवसाय करते हैं” उसे जाति कहेगे ।* इस प्रकार की 
जातियाँ कई उपजातियो मे सी विभाजित हैं तथा इनमे ऊँच नीच भाव होते हैं, जिससे 
इनके श्रापसी रोटी-वेटी व्यवहार भी नही होते । 


। उगम-- 

_.... जाति-प्रणाली का जन्म फिस प्रकार से हुआ, इस सम्बन्ध मे निश्चित रूप से 

. कुछ भी नही कहा जा सकता । कुछ भारतीय लेखको के श्रतुसार भारतोय जाति का 
उग्म ऐतिहासिक बताया गया है। भारत के आदि निवासियों को जिन लोगो ने युद्ध 
में हराकर भ्रपना भ्रभुत्व स्थापित कया वे क्रमणः यहाँ के निवासी हों गये 
इनमें विजयी लोग अपने को पराजितो से उच्च वर्णीय मानते थे । इस प्रकार जितनी 
जातियो ने यहाँ पर प्रपना प्रम्नुत्व जमाया उत्तनी जातियाँ यहाँ पर बनी । इसके बाद 


“7 थे का सही अर्थ दै का सही अथ दै--यत्‌ वारयते तद वर्म--समाज के स्थायित्त्व के लिए जो 


नियम आवश्यक है वह वम हैं । 
2. ए०णा०गराए /06एशे०एणश ० ॥7673-- ए३४ 475९७ 
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जब कुछ सुधारको ने जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह किया तथा दो जातियो मे रोटी-बेटी 
का व्यवहार किया तब ऐसी जो सनन्‍्ताने हुई उनको उन जातियो ने वहिष्कृत किया 
तथा एक तीसरी जाति का निर्माण हुम्ना । श्रोमद्भगवद्गीता के “चातुवंण्यम्‌ भया 
ख्टम ग्रुणकम विभागश ” उक्ति के अनुसार व्यक्ति के ग्रुण एवं कर्मों के अनुसार 
उनको चार वर्णो-प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एव छूद्र-मे विभाजित किया गया । इस प्रकार 
प्रारम्भ में गुण तथा कर्मो के श्राघार पर समाज का विभाजन चार जातियों में हुमा 
तथा इसके वाद वर्शृंशकर से झनेक उप-जातियाँ सामने आई । इस प्रकार कमे एव 
गुण मेद से वण-व्यवस्था निर्माण करने का हेतु समाज की घामिक एकता कायम 
रखना था। “वर्णाता ब्रशहमणो ग्रुर” उक्ति से तथा ब्राह्मणों की फम निष्ठा के कारण 
इनका समाज मे सर्वोच्च स्थान था, परन्तु इन्होने स्वार्थ तथा भपनी प्रतिष्ठा कापम रखने 
के लिए अन्य वर्ण को विद्याष्ययत से दूर रखा तथा मनमानी कर पनेक जातियो का 
निर्माण किया । गीता के भ्रनुसतार केवल समाज के स्यायित्त्व के लिए वर्ण व्यवस्था 
निर्माण की गई थी, जिनमे केवल वही व्यक्ति किसी वण का हो सकता था जो उस 
वर्ण के अनुस्तार कम करता हो । आगे चलकर इन्ही वर्णो को जातिक हा जाने लगा 
तथा ग्रुण एवं कर्मो की प्रधानता केवल नाम मात्र ही रही, जिससे किसी भी व्यक्ति 
की जाति उसके जन्म से ही निश्चित हो जाती है । 
इसके झलावा जाति प्रथा के उगम सम्बन्धी पाष्चात्य विद्वानों के श्नेक तक 
हैं। श्री जे० एस० मिल के भ्ननुसार जातियो का निर्माण श्रम-विभाजन के श्नुसार 
क्या गया है । इसी प्रकार श्री सेनाट के सिद्धान्त के भ्रनुसार जातिया प्राचीन कार्यों 
के सस्थाम्तो की विकसित रूप हैं। कुछ भी हो, जाति प्रथा अनेक ऐतिहासिक परिवतंनो 
के वावजूद भी अवाधित रही तथा समाज मे श्रपना भरस्तित्त्व बनाये हुए है श्लौर उसका 
प्रभाव हमारी श्राथिक क्रियाप्रो पर पढता है । 
भारतीय जाति-प्रणाली को तुलना कही कही योरोपीय देशो के छ्विल्प सघो 
((7श-8ण7१8) तथा व्यवसाय सच्ची ()[७70॥87॥8-8ण]08) से की जाती है । 
इसमे धा्ढा नही कि प्राचीन-काल में यहाँ की जातियाँ शिल्प-सद्छ के रूप में ही थी 
धोर उनका सगठन भी व्यावसायिक आधार पर हो था, जैसा कि श्रीमद्मगवद्गीता के 
वचनो से स्पष्ट है। कर्म के भ्रनुसार जाति का विभाजन चार वर्णों मे किया गया तथा 
प्रत्येक का विभाजन उनकी क्लियाओ्रो के भ्रनुसार अनेक उप-समृह्दो में हुम्रा, जैसे--लोहे 
का काम करने वाले लुहार, चमड़े का काम करने वाले चमंकार ( चमार ) प्रादि । 
परतु इनमे जातीयता नही थी । कोई भी व्यक्ति एक सद्ड से दूसरे सल्डठ मे जा सकता 
था तथा रोटी बेदी व्यवहार भो होते थे । इस प्रकार योरोपीय सच्च वास्तव में राज्य 
एवं सामन्लवादियो के अत्याचारों से बचने के लिए वनाये गये संगठित दल थे, लेकिन 
हमारे देश में जातिया फूट भौर भनेकता के कारण बनी । 
ज्ञाति प्रथा के आर्थिक परिणाम -- 


गुण--( ६ ) जाति-प्रणाली के भ्रस्तित्व से श्रम-विभाजन की प्रगति हुई 


! 
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है तथा प्रत्येक जाति भपने पैतृक व्यवप्ताय को श्रवाघधित रखती है, जिससे कुशलत। 
की वृद्धि हो कर भारतीय कार्य कुशलता प्राज भी बनी हुई है। जाति प्रथा के कारण 
ही हमारे यहा कुटीर उद्योगो वा अस्तित्व झ्राज भी देखने को मित्रता है । 

(२) प्राचीन काल मे जब राज्य द्वारा क्िक्षा सस््याप्रो की स्थापना नहीं 
होती थी, उप्त समय जाति-प्रणाली ने थिल्प शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा द्वारा 
सहायता की । उदाहरणार्थ, पिता अपने पुत्र श्रथवा कुठ्ुम्बियों को अपने व्यवसाय 
झयथवा शिल्प की शिक्षा नि शुल्क एवं बडी लगन के साथ देता था । 

(३) पैतृक व्यवसाय परम्परागत चालू रहने के कारण व्यावसायिक एवं 
शिल्प सम्बन्धी कुणलता की वृद्धि होने में जाति प्रथा सहायक होती थी एवं हुई है। 
इसके साथ ही कुटुम्ब की किसी व्यवसाय ग्रयवा शिल्प की स्थाति उसके व्यावसायिक 
उन्नति मे सहायक होती थी तथा उसे विज्ञापन भ्रादि की आवश्यकता नहीं पडती थी | 

(४ ) जात्ति प्रया मे प्रत्येक जाति की उच्नति के प्रग्गरत उनकी पचायतो 
द्वारा किए जाते थे तथा ये पचायतें उन जातियों के वृद्ध भ्रथवा श्रयोग्य व्यक्तियों 
फे पालन-पोपणा के लिए जिम्मेवार थी । इसके झलावा जाति पचायतो ह्वारा जातीय 
व्यवसाय का नियमन भी होता था । 

(५ ) जाति प्रथा के कारण अत्येक व्यक्ति का धन्धा उसके जन्म से ही 
निश्चित हो जाता था, जिसकी तैयारी वह अपने वचपन से ही करता थ।। इससे उसे 
बडा होने पर व्यवसाय भ्रथवा नौकरी की खोज में नहीं भटफना पडता था। 

(६ ) जाति प्रथा से विभिन्न जातियो में सहकारिता रही, क्योकि प्रत्येक 
जाति एक दूसरे पर निर्भर थी-। 

सामाजिक हृष्टि से जाति प्रथा ते हिन्दू समाज की वाह्म श्राक्रमणो से सुरक्षा 
करने में तथा भपनी श्रान्तरिक एकता बनाये रखने मे सहायता पहुचाई है। कुकर्मों 
के फलस्वरूप जाति से बहिष्क्ृत हो जाने के भय से प्रत्येक जाति की भ्वनति से रक्षा 
भी हुई है । 


जाति प्रथा के दोप--परच्तु जाति प्रथा के उपग्रुक्त भाथिक गुण होते हुए 
भी जाति प्रथा के कारण व्यक्तिगत उसाह् एव प्रारम्भण वृत्ति (777960ए8) को 
गहरी ठेप्त पहुँची है। जाति श्रथा से उपरोक्त लाभ प्राचीन काल मे मिलते रहे, परन्तु 
झाज जांतीयता अपने नग्न एवं विकृत स्वरूप में है।इस कारण हमारी भाधिक 
उम्नति के लिए वह भाज किसी भी प्रकार से सहायक नही है | जाति प्रथा के झाधिक 


' दृष्परिणाम निम्न हैं ,- 


(१) जाति प्रथा का महत्त्वपूर्ण दोप यह हू कि जाति प्रथा श्रमिकों की 
गतिशीलता में बाधक होती है। एक जाति के लोग पझन्य जाति का व्यवसाय नही कद 
सकते, जिससे समाज मे अ्रप्रतियोगी-समूहो का निर्माण हो गया है, जिससे आधिक 
विकास में रुकावट झाती है । मनुष्य केवल अपने जातीय शिल्प भ्रथवा व्यवसाय को ही 
कर सकता है | इस कारण श्रमिकों में व्यावसायिक गतिशीतता नही रहती । 
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(२ ) जाति प्रथा मे केवल जातीय-व्यवसाय फरना पडता है । इससे व्यक्ति- 
गत पचि का व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। फ्लत पारम्भण वृत्ति एव 
प्रन्वेषण, सुधार प्रादि के लिए जाति प्रथा मे कोई स्थान नही है। इससे भौद्योगिक 
एव श्राथिक विकास मे रुकावर्टे भाती हैं। ब्राह्मण की रुचि किसी शिल्प मे भले ही हो, 
परन्तु उसे ब्रह्म कम ही करना पडेगा। इससे राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं उत्पादनशीलता प्रभा- 
वित होती है । 

(३ ) जाति प्रथा की घामिक भावनाओं के कारण ही विदेश यात्रा ( समुद्र 
यात्रा ) भारत में वजित है। इसी कारण विदेशी व्यापार को प्रधिकाश भारतियो ने 
नही अ्रपनाया । फलत, देश का विदेशी व्यापार विदेशियों के हाथ में चला गया, 
जिससे भारत को झाथिक हानि हुई ।॥ 

(४ ) श्रम की गतिशीलता के साथ ही जाति प्रथा पृूजी की गतिशीलता में 
भी बाघक होती है, क्योकि प्रत्येक जाति का व्यवसाय सीमित रहता था। एक 
जाति के लोग दूसरे व्यवसाय में पूंजी नही लगाते ये। फलत देश की पूंजी की 
गतिषीलता में जाति प्रथा बाघक होने के कारण देश के भ्ौद्योगिक विकास के लिए 
भी जाति प्रथा वाघक रही । इससे देश में बडे पैमाने वाले उद्योगो की स्थापना में 
बाघा भाई, क्योकि ऐसे उद्योग प्रारम्भिक स्थिति मे विदेश्षी पूजी द्वारा ही स्थापित 
किए गए । 

(५ ) जाति प्रथा के कारण श्रम के महत्त्वत्कों भी गहरा घक्का लगा है 
क्योकि ऊंचे वर्ण की जातियो में शारीरिक श्रम करना, यहा तक कि हल का छूना 
भी पाप समझा जांता है। इस कारण ऐसे लोग कोई भी उत्पादन का काम नहीं 

भरते हैं, जिससे देश की श्रम शक्ति का एक बडा भाग बेकार हो जाता है भौर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति की वृद्धि के लिए निरुषयोगी हो जाता है। ब्राह्मण का लटका “ग्रोश्म्‌ भवति 
भिक्षादेहि'' का प्राघार लेकर भोख माँगना पसन्द करेगा, परन्तु अपने श्रम से अपनी 
रोटी नही कमावेगा । 

(६) जाति प्रथा ने जहाँ प्रारम्मिक भवस्था मे समाज में एकता एवं 
सहफारिता की भावना भरी, उस जाति प्रया से श्राज हिन्दू समाज का विघटन हो 
रहां है तथा परस्पर घृणा, है प एव फूट फी भावना वढ़ रही है। इससे सामाजिक 

प्रय्यवस्था फे साथ ही भाधिक पभव्यवस्था भी बढती है | विभिन्न जाति वालो की जी 
बुद्धिमत्ता एवं व्यापारिक तन्त्र सहकारिता से काम नहीं कर सकते । भारत के या 
इृष्टि से पिछडा हुआ होने का यह भी एक कारण है | इसके झलावा जीव शासियों के 


झनुसार एक ही जाति में परस्पर विवाह होने से जाती 
फार्यक्षमता का ह्वास होता है । य भ्रवनति होती है, जिससे 


(७ ) सामाजिक एव राष्ट्रीय दृष्टि से सम्पूर्ण समाज मे एकत 
के लिए पोपक होता । इसके विपरीत जाति प्रथा से गा ( राष्ट्रीयता 
यर्गों मे हो गया है, जिससे राष्ट्रीय एकता मे वाघा प्राती है। भाजन अनेक 


हक 
ः 
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( ८ ) जाति प्रथा से फिजूल खर्ची को प्रोत्साहन मिलता है, क्योकि प्रत्येक 
जाति मे शादो, जन्म, मृत्यु श्रादि विशेष भ्रवसरों पर विशेष प्रकार की दावतें देनी 
आवश्यक होती हैं | इन सस्कारो पर खर्चा होता है, जिससे फ़िज्रूल खर्ची को प्रोत्साहन 
मिलता है तथा ऋण भार बढता जाता हैं। 
जाति प्रथा को अवनति-- 

श्राज-कल आधुनिक शिक्षा के कारण जाति प्रथा को गहरा घक्का लगा है 
तथा, विचारज्ञील व्यक्ति जाति प्रथा की सामाजिक एवं प्राथिक ब्ुराइयो के वारण इस 
प्रथा का श्रत्त करने के लिये प्रयत्नशील हैं, भत जाति प्रथा का अस्तित्त्व झाज प्रत्यन्त 
शिथिल रूप में है। छुपा छूत के विचार का लगभग भन्त हो गया है तथा श्रन्तर्जातीय 
विवाह आज खुले भ्राम हो रहे है। इसी प्रकार एक जाति भ्रपने जातीय व्यवसाय 
भ्थवा दिलप के प्रलावा श्र य व्यवसाय करती हुई दिखाई देती है, जिपसे यह स्पष्ट 
है कि व्यवमाय एवं जाति का प्राचीन काल मे जो सम्बन्ध या वह सम्मन्ध श्रव हूट 
गया है। केवल खान-पान एवं विवाह सम्व घी बन्धन रह गये हैं, जिसमे भी शिविलता 
भाती जा रही है । 

जाति प्रथा की शिथिलता के लिये भावुनिक महाविद्यालयीन शिक्षा, परिचमी 
सभ्यता से सम्पक एवं उसका प्रभाव, शहरो का विकास, विकसित यातायात के साथन 
तथा सम्पुरा समाज की वैधानिक समता, ये प्रमुख कारण हैं। इसके भ्रलावा आार्य॑ 
समाज आदि सुधारक सम्प्रदायो ने छुप्रा छूत शोर जात्ति-पौँति के वन्धन को गहरी 
चोट पहुंचाई है । राष्ट्रीय भान्दोबनों के कारण जाति-पाँति के वन्धन हुढ गये तथा 
वर्तमान शासन जाति-पाति के भेद-भाव को मिटाने के लिये प्रयत्नशील है। 

इतना होते हुए भी जाति पाति के वन्यनों की पब्रविथिलता हमको केवल शहरी 
जीवन में ही दिख ई देती है | गांव में जातीय बन्बन शिथिल तो भवद्य हुए हैं, परन्तु 
वहा पर प्रव भी जातीयता का प्रमाव खान-पान, विवाह एवं छुप्मा-छूत मे देखने को 

मिलता है | वारण, हिन्दू-समाज में जाति-प्रथा की जडें इतनी गहरी जा चुकी है कि 
उनको सरलता से उखस्राड फेंकना श्रासान नहीं है। यह काम धीरे-धीरे ही पूरा हो 
सकेगा । इसमे न तो देशव्यापी भानदोलन ही सफल हो सकता है भोर न किसी कातून 
से ही जाति प्रथा का भ्रन्त हो सकता है। भपितु मानसिक विकास के साथ ही यह पूणा 
होगा । 
(3 ) सयुक्त कुटुम्व-प्रणाली (उ0णा रिघाणोर $ए४श०)-- 

यह हिन्दू समाज की दूसरी विशेषता है । यह प्रथा अन्य किसी समाज में बहुत 
हो कम देखने को मिलती है। समुक्त कुटठुम्ब-प्रणाली के भ्रन्तगत परिवार के सब व्यक्ति 
पीढियो तक एक ही छुट्धग्व में रहते है तथा उनका खान-पान, सम्पत्ति झ्ादि सब कार्य 
समुक्त रुप में होते हैं । इस पद्धति में कुटुम्व के झिसी भी व्यक्ति का प्रपने निजी परि- 


भात्यथरा०वि> २ 
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वार से प्रलग रहना बुरा समझा जाता है । सयुक्त कुद्म्व प्रणाली में कुद्ुुम्य के सदस्यों 
की समुचित व्यवस्था के लिए झुंद्रम्व की कर्त्ता, जो साघारणत सबसे बुजुर्ग होता है--- 
जिम्मेदार होता है। पुद्गम्व के सदस्य भ्रपनी सम्पूर्णा भ्राय इसी व्यक्ति के पास जमा करते 
हैं, जो उसका उपयोग कुट्॒म्ब के व्यय के लिए समुचित गति से करता है। इस पद्धति 
मे पैतुक सम्पत्ति का पीढियो तक विभाजन नही होता तथा झछादी श्रादि सस्कारो 
को करने की जिम्मेदारी पर्त्ता की ही होती है । इस प्रकार हम समुक्त कुद्म्व प्रणाली 
को हिन्दू घानुन का झाघार पे तो भ्रनुचित न होगा | इस प्रकार सपुक्त थ| टुम्ब 


प्रणाली मे एक ही प्रकार के घामिक विचार रह सकते हैं तथा इसमें मतभेद के [लए 
कोई स्थान नहीं है । 


इस प्रथा के उगम के सम्बन्ध मे मतभेद हैं। यह तो सभी स्वीकार करते हैं 
कि अपने कुदुम्व के साथ मनुष्य के सबसे घन्निष्ट सम्बन्ध होते है, भ्रतएवं कुट्रुम्ब के सभी 
व्यक्ति एक ही स्थान पर रहे तो अच्छा है। समुक्त कुद्र॒म्त्र प्रणाली की सफलता सदस्यों 
वो रुत्वारिता पर निभर होती है, क्थोकि वृटुम्व की +लाई एवं उन्नति के लिए प्रत्येक 
को ही थोडा थोडा त्याग तथा ' कुद्॒म्ब के लिए प्रत्येक एव प्रत्येक के लिए एक” (कर्ता) 
इस भावना से ही वाम करना पडता है। इस परस्पर सदभावना एवं सहायता के 
ब।२ण छुद्यम्व की एकता वनी रहती है । हमारे विचार से कुद्ुम्ब प्रणाली का निर्माण 
क्षि-युग में हुप्ना होगा, जब मनुष्य स्थायी रूप से अपनी कृषि भूमि फे श्रास-पास घर 
बनाकर रहने लगा । इसमे कुद्रम्ब का प्रत्येक सदस्य भ्रपतती योग्यता के श्रनुसार कमाता 
है तथा सारी कमाई कर्ता के पास एकन्नित होती है भोौर कर्त्ता कुदुम्ब के प्रधिकतम 
हित के लिए उसका विनियोग करता है। इस प्रकार समाज के विभिन्न घटकों के 
एफीव रण के लिये वृद्ग॒म्ब प्रथा का विकास हुप्ना होगा । इसीलिये यह एक सामाजिक 
सस्या के रूप मे भ्राज भी प्रचलित है। सयुक्त कुठुम्व प्रणाली को भारत की तत्कालीन 
झ्ाथिक एवं राजनैतिक स्थिति से भौर भी बल मिला है। 
सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली फे आर्थिक परिणाम-- 


शुण-९( १ ) सयुक्त प्रणाली का सबसे बडा लाभ है एकता, क्योकि 
के कारण महान्‌ कार्य भी सुगम हो जाते हैं। | मी 

(२ ) एक फुठुम्व के सदस्य यदि अपनी पत्नी तथा बच्चो स्त त॑भ्रलग- 
रहते हैं तो उनकी जीविका का व्यय बढ जाता है, परन्तु संयुक्त अल न 
से सबका व्यय एफश्रित होने से मितव्ययिता घाती है। साराश मे पहु परिमाण उत्पादन 
की भाति एकत्रित कुद्युम्य पद्धति में भी मितव्ययिता होती है । ह 

(३ ) सपुक्त कुद्म्व प्रणाली मे परिवार के सदस्यो को कर्ता के 

अर भनुद्ा 

रहना पडता है तथा कुट्ुम्य के लिये स्वाथ त्याग भी करना पडता है । हक 
परिवार के सदस्यो मे पनुष्ठासन, स्वाय त्याग तया सहकारिता फी उन्नति होती है ॥ 

(४ ) दुदुग्ब के सभी ख्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है 
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तथा योग्य एव प्रयोग्य सभी व्यक्तियों के पालन पोपणा की जिम्मेदारी कर्त्ता पर होतीहै । 
इस कारण धनाथ, विधवा एवं श्रयोग्य व्यक्तियों को भ्रपनी चिन्ता नहीं करनी पडती। 
संयुक्त कुद्वम्व प्रणाली एक प्रकार से सदस्यो को सामाजिक बीमे की सुविधायें देती है। 
दूसरे देशो मे ये सुविधायें सरकार द्वारा दी जाती है, जिससे राज्य का व्यय बढता है । 

( ५ ) संयुक्त कुट्ुम्व प्रणाली में सम्पूर्णा पैतृक सम्पत्ति एकत्र रहने से सम्पत्ति 
का पिसो प्रकार बेंटवारा नही होता तथा वेटवारे के श्राथिक दुष्परिणामों से देश बच 
जाता है भौर थूमि के टुकंडे टुकड़े होकर कृपि की हामि नही होतो । 

(६ ) श्स प्रणाली से श्रम-विभाजन को भी वल मिलता है, क्योकि प्रत्येक 
सदस्य को दुद्धम्व के भिन्न-भिन्न कार्यो की जिम्मेदारी सौपी जा सकती है । 

(७ ) प्राचीन काल में एकत्र कुटुम्ब्र प्रणाली की वजह से सपुक्त-स्कन्ध 
वम्पनियों की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी । सयुक्त परिवार हो भ्रधिकतर 
बढें-बडे उद्योगो एवं ध्यवसायो का सचालन करते थे । यह इसलिये सम्भव था कि 
समुक्त परिवार में पू'जी एवं श्रम दोनो की ही भ्रधिकता होती है । 

दोप-सयुक्त कुद्धम्थ प्रणाली से उपयुक्त लाभ होते हुये सी इस झाथिक 
विकास के युग में वह झाधिक विकास के लिये वाघक हो रही है। ये प्राथिक दुष्परि- 
णाम निम्न हैं 

( १ ) प्रयत्न के श्रतुसार फच की चाह प्रत्येक मनुष्य करता है, परन्तु समुक्त 
क्ुद्ठम्त॒ प्रणाली मे प्रत्येक के परिश्रम का पूरा फल न मिलने के कारण सदस्यों को 
झधिक कमाने के लिये प्रोत्साहन नही मिलता, जिससे उनकी प्रारम्मण भ्रवृत्ति (]॥7- 
#79ए€) वा श्रन्त हो जाता है । 

(२) सपुक्त कुट्ठम्ब प्रणाली में कुठुम्व के सभी सदस्यो को आश्रय मिलता है। 
इस कारण कुट्ुम्व के सदस्य भ्रपनी जीविका कमाने के लिये विशेष प्रयत्न नही करते, 
जिससे प्रालस्य की प्रवृत्ति बढती है तथा परिश्रत को प्रोत्साहन नही मिलता है | इससे 
देश एवं समाज को श्राथिक प्रगति को घक्क लगता है। इसके साथ हो प्रत्येक व्यक्ति 
के मुद्रम्व के ऊपर निर्भर रहने के कारण उसमे भपने विकास के लिये श्र/त्मविश्वास 
वा विकास नहीं द्वोने पाता । 

(३ ) सपुक्त कुद्ुम्व प्रणालों में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका के सम्बन्ध 
में वेफिकरी होने के कारण घर छोड कर बाहर जाने की चिन्ता नहीं होती । इतना ही 
नही, प्रत्युत कुटुम्म एवं गाँव छोड कर कोई बाहर नहीं जाना चाहता । इससे श्र म्रको 
की गतिशीलता बाधित होती है तथा घर रहने को भ्रचृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है । 

"४ ) सुक्त कुद्म्बव्प्णणाली में व्यक्तितत विकास के लिये कोई प्रोत्साहन 
नही मिलता, क्योकि वह कुद्र॒म्ब की इच्छा के विरुद्ध-विशेषत कर्चा की--कोई कार्य 
नहीं कर सकता । इसके साथ ही ऐसा नवीन कार्य करने मे उसे कुट्ठुम्ब की प्रतिष्ठा 
का सर्देवे ध्यान रखना पठता है। इससे रूढिवादिता वढती है भौर परिवर्तन एव 
नवीनता को प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता । 


२० ) 

(५ ) सुक्त कुद्म्व प्रणाली मे कुद्यम्व के पालन-पोपण के वाद जो शेप रहे 
वही सचित किया जा सकता है । इसका परिणाम यह होता है । कि सयुक्त कुट्ठस्त 
प्रणाली में पूंजी सवय नहीं होने पाती, जिससे बहू परिमाण उद्योगो की स्थापना एव 
विज्मस में वाघा श्ाती है। क्योकि बहु-परिमाण उद्योगों के लिये पश्रधिक परिमाण मे 
पू'जी की आवश्यकता होती है । 

(६) समुक्त कुट्ुम्ब प्रणाली में स्वार्थ त्याग की भावना होना श्रावश्यक होता 
है, पर-तु मनुष्य स्वभाव से हो स्वार्थी होता है। इस कारण सम्पूर्ण कुद्रम्ब के लिये 
वह प्रपना स्वार्थ त्याग नहीं करना चाहता | फलत, झ्रापस में वैमनस्थ बढ जाता हू 
तथा छुद्धम्ब के सदस्यो का जीवन घान्तिपूरा नही रहता है । 

उक्त दोषों के कारण यह प्रथा भ्राथिक विकास के मार्ग में बाधक द्ोती 
है । इसके अलावा कुछ ऐसी आाधुनिक प्रवृत्तियाँ झा गई हैं जिनसे सयुक्त कुद्ुम्ब 
प्रणाली का विघटन हो रहा है तथा प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता चाहटा है । 
पाएचात्य सभ्यता एवं सस्कृति का सम्पक, विश्वविद्यालयीन शिक्षा तथा यातायात की 
सुविधाशो के कारण सयुक्त कुद्म्द प्रशाली का भ्राजकल लोप हो रहा है भोर ऐसे 
केवल इने-गिने कृटुम्ब ही देखने को मिलते हैं। इसके श्रलावा भ्राजकल रोजगारी के 

वर्भिर स्थानों के भ्वसरो के कारण भी सपुक्त कूठुम्त् प्रणाली का भ्रस्तित््व समाप्त 
होता जा रहा है 
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सयुक्त कुटुम्व प्रणाली का उत्तराघिकार कानून से घनिष्ट सम्बन्ध है| हिन्दू 
समाज मे उत्तराधिफार कानून समुक्त कुठुम्ब प्रणाली को प्रोत्साहन देता है, क्योकि यदि 
कुटुम्व वी सम्पत्ति सयुक्त हो तो वह कूठुम्व भी प्रविभक्त (संयुक्त क॒ठुम्य) माना जाता 
है। इसी प्रकार जब तक मह सिद्ध न हो जाय कि सम्पत्ति का कानून से बेँटवारा हो 
गया है तव तक ऐमी पैतृक सम्पत्ति भी समुक्त समझी जाती है। भारत मे दो प्रकार के 
उत्तराधिकार कानून प्रचलित है. भिताक्षरा तथा... दयाभाग | दयाभाग उत्तराधिकार 
कानून फेवल वद्धाल में प्रचलित है तथा शेष भारत मे मिताक्षरा कानून हिन्दू समाज की 
सम्पत्ति के सम्बंध में लागू होता है | मिताक्षरा कानून के झनुसार प्रत्येक पुरुष सन्‍्तति 
(१४४8॥७ ८णांत) को जन्म से ही ( प्र्थात्‌ गभ मे भ्रात्ते ही ) पैतृक सम्पत्ति मे मांग 
लेने का भ्रधिकार मिलता है । किन्तु जब तक ऐसी पैतृक सम्पत्ति का बेंटवारा कानूनन न 
माँगा जाय तव तक उस सम्सत्ति का स्वामित्व संयुक्त समझा जाता है। पिता की 
सम्पत्ति का वैंटवारा :केवन उपक्े लड़को में ही समानता से क्रिया जाता है। कोई 
लडका चाहे तो पिता के जीवन काल मे ही श्रपना हिस्सा ले सकता है। दयाभाग पद्धति 
मे पुर केवल पिता की मृत्यु के बाद ही सम्पत्ति या स्वामित्त् प्राप्त करते है, उसको 
जोवित प्रवस्था भे नही । इन दोनो कानूनो में एक अन्तर स्पष्ट है कि जब तऊ 
हे 4 स्पष्ट है कि जब तक कटुम्ब 
बढ विभाजन नही होता तथ तक सम्पत्ति के बेंट्वारे का प्रश्न ही उपस्थित नही होता, 


[ २१ 


झपितु सभी सदस्यों का पैतृक्ञ सस्पत्ति पर समान प्रधिकार होता है परल्तु कूट्म्व के 
सदस्य वा अपनी कमाई हुई सम्पत्ति पर भ्रधिकार होता है, जिस पर उसे कानूनी रूप 
मे प्रधिकार प्राप्त करता आवध्यऊ होता है। प्रत्यथा वह संयुक्त कृटुम्प की सम्पत्ति ही 
मानी जाती है | 


इसी प्रकार भारत में मुसलमानों की पैतृक सम्पत्ति मॉहोम्मेडन लॉ फे अनुसार 
केवल पुरुप सदस्यों में ही विभाजित न होते हुए पुरुष एवं स्लो सभी सदस्यों में विभा- 
जित फी जाती हैं। इस प्रकार हिन्दू तथा मुमलमान दोनों के ही समाजों मे सम्पत्ति 
का विभाषन होता है, जिसका प्रभाव देश के झ्रायिक विकास पर पढ़ता है । 


वत्तराधिकार नियमो फे आर्थिक प्रभाव-- 

उत्तराधिफार नियमो के ग्ननुमार कृद्ुम्प का विभाजन होने पर सम्पत्ति का 
विभाजन भी कृद्वम्य के सदस्यों में हो जाता है ।" यद्यपि यहू वेंटप्रारा कभी-कभी 
केवल भापसी वेमनस्य को दूर करने के लिये होता है तया वैघानिक हृष्टे से वह सम्पत्ति 
संयुक्त ही रहती है | प्रतु इससे उसके भ्राधिक परिणामों में कोई श्रन्तर नद्दी पडता 
क्योकि सम्पत्ति के टुतडै-टुस्डे हो ही जाते है। इड्भूलैंड प्रादि गोरोपीय देणो में प्रचलित 
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उत्तराधिफ़ार नियम के प्रनुंमार सम्पत्ति पर केवल ज्येष्ठ पुत्र को ही भधिकार मिलता 
है तथा पझ्नन्य छोटे माइयो को प्रपनी ध्राजीविका स्वयं ही खोजनी पडनी है | योरोपीय 
उत्तराधिकार नियमों के सम्तन्ध में डों० जॉनसन. ने ऊहा था इस पद्धति में केवल 
एक ही मूर्य को कृठुम्व में सदेव बनाये रखने का गुण है ।१ इससे यह स्पष्ट है कि 
हमारे उत्तराषिफार कल से कृट्रुम्व में श्रनेक मूखी का निर्माण होता है और उ है 
स्थिरता मिलती है । इसके विपरीत हम यह कहेंगे कि हमारे उत्तराधिकार कातुनो मे 
सम्पत्ति का विभाजन कुंटुम्ब के सदस्यों में समानता से होता है, इमलिए हमारे यहाँ 
साम्पवाद को वल मिलता है । योरोपीय उत्तराधिकार नियम से पूजीवाद की भ्रवृत्ति 
बढती है तथा पूजी का एकंग्रीकरण केवल कूछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहता है | 
इसस यह तात्यय नहीं कि हमारे उत्तराधिकार कानूनों के श्राविक द्भुष्परिंणाम नही 
होते । 

गसुण-- 

(१ ) भारतीय उत्तराधिकार नियमों के पनुमार कूंठुम्बर के प्रत्येक पुरुष 
व्यक्ति को सम्पत्ति का ग्रधिकार मिलता है, जिससे उसे भ्रपनी जीवन नौका को सप्तार 
सागर में छोडने के लिए कुछ न कुछ प्राघार हो जाता है । इससे उसे भपना जीवन 

२ देशी राज्यों मे थोर कुछ जमीदारों में सम्पत्ति का बेंटवारा न होते हुए वह 
फेबल ज्येष्ट पुत्र जो ही मिलती है, जैसे -इड्नलेठ के उत्तराविफार कानून से होता है । 
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शिया ण- 


श्र] 


प्रारम्भ करने के साघन मिल जाते हैं, जिनको वह अपने परिश्रम एवं कुशलता से बढा 
सकता है । 

(२ ) सम्तत्ति का वितरण सभी भाइयो मे भ्रथवा सदस्यों से समानता से 
होने से सम्पत्ति के वितरण में समानता श्रा जाती है तथा पूंजीवाद की प्रवृत्तियों को 
कोई स्थान नही मिलता । 
दोप-- 


( १) भूमि का विभाजन प्ननेक ठुकडो मे कर दिया है, जिससे कृषि योग्य 
भूमि बिखरी हुई है तथा टुकडों मे बेंट गई है । इस कारण कृषि का व्यवसाय नही हो 
सकता भौर त उसमे कोई स्थाई सुघार ही किये जा सकते हैं। भारत मे जनता का 
जीवन-स्तर गिर गया है, कृपि-उद्योग किसी प्रकार लाभकर नही रहा है भोर न कृषि 
कार्यों के लिये यन्त्रों का उपयोग हो सफलता से किया जा सकता है। फलत, भारत 
की भ्रधिकतर जन सख्या दरिद्रता एवं ऋणो मे फंसी हुई है । डॉ० मुकर्जी ने लिखा 
है -- भारत भे दरिद्रता भुसि एवं मनुष्य के पनुपात का परिणाम है ४१ क्थोकि 
भारत की कृपि भूमि का विभाजन एक शोर छोटे छोटे एवं बिखरे हुये ठुकडो मे होता 
है भौर दूसरी शोर क्ृपि पर निर्भर जन-सख्या बेढती जाती है। इसी कारण भारत मे 
चकबन्दी का प्रभाव है । 

( २ ) सम्पति का बँटवारा हो जाने से पूंजी सग्रह नही होने पाती तथा 
बहु-परिमाण उद्योगो की स्थापना पूजी के भ्रमाव के कारण रुक जातो है । 

(३ ) पैतृक सम्पत्ति के बेंट्वारे के लिए भापस मे मुकहमेबाजी होती है, 
जिसमे घन की फिएूल खर्ची होती है। 

(४ ) सम्पत्ति का बँटवारा होने के कारण मनुष्य को उपजीविका का साधन 
मिल जाता है, जिससे वह अपनी उपजीविका कमाने के लिये भ्रथवा उपलब्ध साधनों 
को बढाने के लिये प्रयत्न नही करता । परिणामस्वरूप साहस एवं प्रारम्भण वृत्ति 
(]770807७) फे लिए फोई प्रोत्साहन नही मिलता । 

सम्पत्ति पर भ्रधिकार होना न्याय है, परन्तु उसके बेंटवारे का भ्रधिकार होना 
झराधिक दृष्टि से हानिकारक है, इसलिये उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन श्रावध्यक है। 
विशेपत, इस दृष्टि से कि भुभि का विभाजन कुछ सौमा के बाहर न जाने पावे । 

(५४ ) पद एव घाल-विवाह--- 

उक्त सामाजिस एवं घामिक सस्याओ के श्रतिरिक्त भारत मे पर्दा एवं बाल- 
विवाह भी भ्रचलित हैं, जिससे समाज में भनेक बुराइया भ्राती हैं तथा उसके कार 
झ्ाथिफ दुष्परिणाम भी होते हैं। पर्दा प्रथा के कारण भारत में भोरतें जीवन ण 
में सक्रिय भाग नही ले सकती हैं, जिससे पर्दानश्षोन स्वियो को उपलब्ध के कफ 

| व्य बुद्धि एव श्रम 
# *ए90एश79 35 8 77567 ० ६४6 
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का सम्पूर्ण उपयोग नही होता है । पर्दा पद्धति का भ्रवलम्बन भारत में मुप्तलमानो के 
हमलो के कारण ही किया गया था, परन्तु भ्त्र परिवतंनशील परिस्थिति मे इसका 
प्रन्त होना ही लाभार है और यह शिक्षा प्रसार के साथ होता भी जा रहा है। 
पर्दा प्रथा के कारण पति जियो फो अपने साथ शहरो में नहीं ले ज'्ते, फ़चत' वे 
हुसु णो में फेंस जाती है । इससे सामाजिक बुराइयाँ तो प्राती हैं, परन्तु साथ ही उनकी 
भ्राथिक शक्ति का भी प्रपव्यय होता है । पर्दानशीन भौरतो को खुली हवा एवं स्वच्छ 
प्रकाश न मिलने से उनकी सनन्‍्तान का मानसिक एवं शारीरिक विक्राप्त प्रमावित होता 
है, जिससे आाधिक हृष्टि से देश को कार्यक्षम एवं स्वस्थ प्रजा नही मिलती । 


वन विवाह दूसरी सामाजिक कुरीति है, जो घारदा-फानून होने पर भी भारत 
के गाँयो भौर घहरो में भी प्रचलित है। हिन्दू समाज में सम्तानहीन व्यक्ति का 
(स्नी श्रथवा पुरुष का) मुह देसना भी पाप समझा जाता है। इस कारण प्रत्येक 
व्यक्ति योग्यता एवं भयोग्यता का विचार न फरते हुए विवाह वन्घन मे पड जाता है 
तथा विवाह वचपन में ही हो जाते है । प्राज भी गाँवों मे तथा झहरो में वाल विवाह 
होते हैं । इससे जन-सख्या बढती हैं तथा झल्वायु मे होने वाली सन्‍्तान का मानसिक 
एव द्वारीरिक विकास भी ठीक से नही होने पाता । इसी कारणा भारत में प्रसुति-काल 
में स्लियो वी भ्रधिक मृत्यु होती है तथा वाल मृत्यु की सस्प्रा भ्त्य देशों को श्रपेक्षा 
झधिक है । दूसरे, वचपन भें विवाह होने के कारण ख्रियो का शारीरिक एवं मानसिक 
हास हो जाता है, जिससे वे कार्यक्षम एवं स्व॒स्थ प्रजनन के लिए श्रक्षम हो जाती हैं । 


यद्यपि शिक्षा-विकास एवं समाज सुधारको ने इन प्रथाप्री एवं कुरीतियों का 
अन्त करने के लिए प्रयत्व किए हैं, फिर भी श्रभी तक वाछनीय सफलता नहीं मिली 
है । इन कुरोतियो का प्न्त होना देवा के प्राथिक विकास के लिए श्नत्यन्त श्रावश्यक 
है । प्राचीन काल में समाज की स्थिरता के लिए ये प्रथाएं आवश्यक थी, इसलिए 
इनका विकास हुग्ना | परन्तु भ्रव समाज की स्थिरता एवं भाथिक विक्रास्त के लिए इन 
प्रथाप्रो वा उन्मूलन ही भ्ावश्यक है श्रीर इसो मे हमारा झ्लाथिक एवं सामाजिक हित 
है। इन प्रथा्रो के शरण जन सझ्या की प्रधिकता, फ़िल्‍्नल खर्ची, भुमि का टुकडो में - 
विभाजन, प्र भ्राथिक साहस एवं घिनियोग पूृणी का श्रभाव, मानसिक एवं धारीरिक-.. 
भस्वास्थ्य भादि प्राथिक दुष्परिंणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए इन चुराहयों से 
बचने फे लिए इनको था तो-अन्त ही हो जाना चाहिए ध्थवा इनमें इस प्रकार श्राव- 
दयक सुधार हो, जिससे इन झ्ाथिक दुष्परिणामों से देश की रक्षा होकर देश का 
रे झाधिक विकास समुचित रीति से हो सके । 


भारतीय दशन का आर्थिक परिणाम-- 


कुल विद्वानों के भनुसार भारत फी श्राथिक प्रवतति का प्रधान कारण यहाँ 
की दादंनिश्ता भौर सासारिक जीवन के प्रति हिन्दू घमों का दृष्टिकोण है। भारतीय 
दर्शनों ने पारमाधिक उन्नति एवं पारलोकिक जीवन को महृत््व दिया है तथा श्रषि- 
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रही है। भाये समाज, ब्रह्म समाज, रामक्ृष्ण, सेवाश्रम, श्रादि के प्रभाव से समाज 
व्यवस्था बहुत परिवर्तित हो गई है। जनता में भोतिक उन्नति के प्रति उन्साह भोर 
झाधिक लाभ की भ्राशञा से कार्य करने की प्रवृत्ति वढ़ रही है। भव किसी व्यवसाय पर 
किसी जाति विधषेष का एकाधिकार नहीं है । 


साराण यह है कि झाज का झ्लाथिक जीवन, घर्मं भर समाज से प्रभावित न 
होकर उनके सुधार फरने के लिये प्रयत्नघील है, जिससे हमारी घामिक एवं सामाजिक 
सस्यायें भ्राधिक विकास के लिए बाघक न होकर पोपक बने । 


द्वितीय खण्ड 


भारतीय कृषि 
अध्याय _ ४. ग्राम सगठन--प्राचीन एवं स्‍भाघुनिक । 
७. ५४ भारतीय कृषि ( सन्‌ १५५७ के पूर्व एव पश्चात्‌ ) (| 
५.75,..« भारतीय कृषि की समस्योए। रर्गए उम्ऊ २ ८ (५०,४4६ १037 
...533 ,.७. भारत में कृषि जोत । 
» »५. भारत में सिचाई ५". 
». _£ वहुमुखी नदी घाटी योजनायें 
_4 १०६ ग्रामीण ऋशा एवं ऋण सचन्नियम । 
५.“ ६ ऊक्रपि उपज को विक्नी ], 
» अत रे भारत में भकाल श्‌ 
.__# १३ हमारी खाद्य समस्या-क॑... 
१४ भारत में कृषि उत्पादन । 
हा क्ृपि साख एव भश्रर्थ व्यवस्था | 
१६ भूमि व्यवस्था कानून शोर जमीदारी उन्मूलन | 
#. १७ क्रृपि नीति एवं नियोजन_ 
#. १८ क्ृपि मूल्यों का स्थिरीकरण । 
#. (६ सामुदायिक विकास योजनाएं । 
र्‌ 


अध्याय ४७ 
आम संगठन-प्राचीन एवं आधुनिक 


(शाड्2० 07इब्क्ाइक्धगा--शैपटाल्ा बएते (००००४) 
ऑिफिजके तन पतन प न 9 +पनप> न ++२५+--+---------<------::-२-------०-०८-८---त००८-०००-८--०---०- 7-०८... 
“यह प्राचीन श्राम-समाज मनु के समय से श्राज तक बराबर चला श्ाया हैं और अनेक 
राजवर्शों तथा साम्राज्यों के पत्तन के बाद भी जीवित है ।” 
--रमेशचन्द्र दत्त 
“तीस कोटि सन्‍्तान नग्न तन, अवच्ुधित, शोपषित, निरश्र जन । 
सूठ, असभ्य, श्रशित्तित, निर्धन, नतमत्तक तरुतल निवातिनी। 
भारतमाता ग्रामवासिती ।” 
+-सुमित्रानन्दन पत | 


भारतीय भ्ाचीन गाँव श्रोर आधुनिक गाँव मे भ्रन्तर स्पष्ट है। प्राचीन काल में गाँव 
एक पुर्णा इकाई के रूप मे था, किन्तु श्राज उमका वह रूप नही रहा, भाज प्रत्येक 
गाँव एक बडी इकाई का कैवल एक भाग है। परन्तु इसका यह भ्र्थ नही कि प्राचीन 
गवि प्रन्‍्य गाँवो, कस्वों व शहरों से पूर्ण रूप से पृथक था। प्रपितु वर्तमान भ्रवस्था 

“ के विपरीत प्राचीन काल मे भारतीय जीवन अधिक सहयोगी भौर प्रजातस्त्ात्मक था । 
हर गाँव अ्रपनी श्लग स्थिति रखता था और दैनिक आवद्यकताओो के लिए वह वाहरी 
दुनियाँ पर निर्भर नही था । भपती उपयोग की सम्पूर्ण वस्तुए” वह स्वय पैदा करता 
था भौर उपभोग के बाद जो कुछ वचता था उसे विज्ञेष भ्रवसरों के लिए भण्दारों मे 
जमा करता था। खाद्य पदाथ केवल उठती मात्रा में गाहर ग्रेजे जाते थे जितना सर- 
कारी भौर भप्रन्य सरकारी कार्यों के लिए झावश्यक होते थे । इसमें से भी श्रधिकतर 
भाग सरकारी भाज्ञानुसार गाँव में ही सरकारी कर्मंचारियो मे वितरण के लिए जमा 
रखा जाता था। गाँव में मोज्य पदार्थों के प्रलावा कपास भी भ्रद्धर मात्रा में उत्पन्न 
होती थी । खेतों से कपास चुनने के पश्चात्‌ भौरतें घर पर उसकी रुई निकाल लेती 
थी और फिर सूत कातती थी । इसी सूत से गात्र के जुलाहे कपडा बुनते थे। इस 
प्रकार कपडा तैयार द्वोने पर स्थानीय दर्जी या घर की जियो द्वारा उसकी साधाररख 
पोगाफें तैयार की जाती थी | यदि रगीन कपडे की झ्ावश्यकता होती तो रगरेज द्वारा 
सूत या कपडा रगवा लिया जाता था। यह सह्दी है कि किसानो को णो क्पडा उस 
समय मिलता था वह ध्राज की मांति अच्छी किस्म, रग भझोर डिजाइन का नही होता 
था फिर भी उन्हे स्‍प्रावश्यकता के भनुसार प्रद्चर मात्रा मे कपढा मिल जाता था । 
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भूमि का विभाजञन-- 
उस समय प्रत्येक गाँव फी सीमा होती थी भौर वहाँ की सम्पूर्ण भुमि पर 
गाँव वालो का सामूहिक भ्रधिकार था, व्यक्तिगत स्वामित्त्व को प्रथा न थी। गाँव के 
बूढ़े लोग वहाँ रहने वाले परिवारों को भ्ावश्यकतानुमार भूमि का बेंटवारा कर देते 
थे। जमीदारी प्रथा से लोग पूर्ण श्रनभिज्ञ थे भोर खेती मे किसी का भी विशेषाधिकार 
मान्य नहीं था। भूमि गाँव को सामूहिक सम्पत्ति होती थी श्रोर उसका वितरण वहाँ के 
परिवारो मे एक निद्चित भ्रवधि के लिए होता था । पश्ुओ्रो के चरने के लिये बडे बडे 
चरागाह रखे जाते थे श्रौर उतकी नस्ल पर पूरा ध्यान दिया जाता था। दूध व दूध 
सम्बन्धी वस्तुएं बच्चे व बूढ़े, किशोर व नोजवान, भ्रपग भौर सहायक भादि प्रत्येक के 
लिए प्रच्चुर मात्रा मे उपलब्ध होती थी। वनस्पति घी भ्रौर ऐसे भनन्‍्य पदाथथं न तो 
मिलते ही थे भोर न वाहर से मगवाये ही जाते थे । दूध देने वाले पश्ुप्रों को बाहर 
घहर मे नही भेजा जाता था, जिससे वे कसाईखाने के शिकार नही हो सकते थे | 
यद्यपि यह सही है कि पशुप्रो का उस समय बाहर मेजना आसान न था, गमनागमन 
में कई दिक्कततें थी । कोई ग्रमवासी उस समय जनमत की श्रवहेलना नहीं कर सकता 
था । भगर कोई व्यक्ति पशुम्नो का ठोक रीति से पालन नहीं कर सकता था या नस्ल 
फो खराब फर देता था तो ग्राम समाज उसको सहन नही कर सकता था | प्रत्येक गाँव” 
घन-घान्य से पूण था, प्रकृति दयावान थी। उन्हे खेतों को तीन वर्षों मे एक वप से 
प्रधिक जोतने की प्राव्यकता न थी । यहा यह मान लेना असगत न होगा कि झ्रकाल 
के समय किसी भी तरह की बाहरो सहायता मिलना सम्भव नहीं था । दुर के स्थानों 
से नाज लाना प्रत्यन्त कठिन था, कितु प्रकाल की जो भ्रवस्थाएं' प्राज हम देखते हैं 
वे शायद उन्हे कमी भ्रनुभव ही नहीं करनी पडो थी । यदि कभी भनाज की फमी हो 
भी जाती तो थे लोग इतना भ्रनाज इकट्ठा रखते थे कि झासासी से उस कठिनाई को 
पार किया जा सके ' पैदावार का एक निष्दिचत भाग राजा को दिया जाता था भौर 
कुछ भाग मन्दिरो, शिक्षा सस्याप्रो व सामाजिक प्रवसरो के लिये रखा जाता था। 
गॉँंव की आचशयऊफताएं--- 
गाँव की भन्य प्रावश्यकताएं बहुत हो साधारण औौर 
स्थानीय-वस्तुप्रो से भ्रासानी से हो जातो थी। उनकी पूर्ति के लिए का कर 
देखना पढ्ता था। कुम्हार तालाव से मिट्टी खोद कर भपने खबके पर पेतन बना लेता ' 
था, फिर उहे प्लाग मे पका कर गाव वालो की पूति कर देता था किन्तु उस्ते कमी 
लकद पैसा नही मिलता था, क्योकि वहू भी एक गाँव का सदस्य दी व कक ह 
फेप्लल पर उसके परिवार के पोषण के लिए काफ़ी प्रताण दे दिया जाता त ड़ 
जानवरों की खाल को उतारने का काम चमार करता था भौर उसका या । मृत 
फर जूते व भन्य वस्तुयें तैयार करता था । घोवी प्रपने साधारण ढड् से चमडा बना 
के कपड़े साफ कर लाता था । तेली तेल निकाल दर ज्र से गाँव वालो 
रच्सतत 
जरूरी भ्रावप्यकता को पूरी फर देता था | रह वह भी एक 
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चोकीदार-- 


चौवीदार गाँव का वैतनिक नौकर होता था। वह गाँव में शान्ति भौर 
व्यवस्था, चोरी व डकैती झौर दृत्या आदि वातों के लिए जिम्मेदार था। यदि गाव 
में किसी के यहाँ चोरी हो जाती तो उसके लिये उसे जिम्मेदार होना पडता था और 
जितना भी नुकसान द्वोता उसे स्वय पूरा करना पडता था । उसे मुखिया को झाज्ञा का 
पालन करना होता था और जब कभी उसे पचायत बुलाने का भादेश दिया जाता, तो 
वह पचो को बुलाकर इकट्ठा करता था | इन सेवाओं के बदले मे उसे कुछ जमीन दी 
जाती थी, जिस पर कर नहीं लिया जाता था, वल्कि वह झाम फोप से चुकाया 
जाता था। 
पटवारी-- 
पटवारी या गाँव वा खजाद्यी व्यवस्थित रूप से गाँव का हिसाव रखने के 
लिए जिम्मेदार होता था | वह कृषि योग्य मूमि के द्ुकडहो तथा खेती करने वाले 
किसानों श्रादि का लेखा रखता था | सम्मिलित कोप तथा राजा को दिए जाने वाले 
कर का हिसाव भी वह रखता था। उसे खेती करते के लिये कुछ भूमि मिलती थी 
भौर फसल पर छुछ भ्रनाज दिया जाता था । 
वास्तव में गाँव का काम चलाने में ये हो व्यक्ति मुख्य होते थे । इनकी नियुक्ति 
गाव के लोगो द्वारा होती थी, श्रत स्वाभाविक रूप से इन्हें गाँव के लोगो के प्रति 
वफादारी के साथ काम करना पढता था। दूसरे रूप में वे प्रजा के सेवक थे, जो प्रजा 
द्वारा चुने जाते थे भौर वफादारी के साथ जनता के प्रति श्रपने कत्त व्यो को निभाते 
थे, गाँवो मे निम्त प्रकार के व्यवसायी रहते थे, ज॑से--क्षुम्हार, मोची, घोवी, नाई, 
तेली, चुहार, सुनार, वढई, ग्वाला, वैद्य, सगीतकार इत्यादि ॥ 
चौकीदार, मुखिया भोर पटवारी गाँव के मुख्य स्तम्म होते थे । मुखिया या 
सर-पच गाँव की सरकार का श्रमुस्त व्यक्ति होता था। चौकीदार उसके आधीन नौकर 
होता था और पटवारी उसको गाँव का हिसाव तथा भशन्य रेकार्ड रखने में सहायता 
देता था ; प्रत्येक गाँव में एक पचायत थी, जिसके आधीन ये तीनो अधिकारी प्रजा 
के सेवक की भाँति फाम करते थे । 
मुखिया ओर उसकी नियुक्ति-- 
मुखिया का एक विशिष्ट स्थान होवा था धौर गाँव के लोग यह स्थ।न उसी 
को देते ये जो लोकप्रिय होता था था । मुखिया का चुनाव सारे गाँव की जाति मिल 
कर करती थी भ्नोर जब कभी वह लोगो का विश्वास लो देता तो उसके स्थान पर 
दूसरा व्यक्ति चुन लिया जाता था । लेकिन यह स्थान ऐसा वहीं था जिसके पीछे 
लोग भत प्राप्त करने के लिए भ्राज की भाँति उचित झौर अनुचित साघन काम में 
लाते | यह श्रेय तो केवल उसी को प्राप्त होता था जिसे सब लोग चाहते हो । 
प्रधिकाश मत. प्राप्त करना कोई महत्व नही रखता था | छुनाव की पद्धति तथा उसकी 
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झनुकूलता को देखने के लिये किसी बाहर के व्यक्ति को झ्रावश्यकता नही होती थी । 
गाँव वाले स्वय यह भली प्रकार जानते थे कि हमे इस उच्च स्थान के लिए किसे 
चुनना है ? 


मुखिया की न्याय-प्रियता हमेशा सश्य से परे होती थी। इस पद के लिये 
मजिस्ट्रेट की घाज्ञा या पुलिस भ्रधिकारी को सिफारिश भो कुछ काम नही देती थी । 
बडे बड़े प्रादमियों का पक्ष प्राप्त कर लेना व्यय था। उसका चरित्र ही उसका सबसे 
बडा सहयोगी होता था भौर इसी से वह हर परिस्थिति मे प्पने श्रापको सही माग 
पर चला पाता था | उसके कत्तव्य भी उतने ही विद्वाल होते थे । छोटे-छोटे मामलो 
का निपटारा तो वह स्वय ही बिना किसी कानूनी रूप श्ौर कोट फीस के हल कर 
देता था । उस समय वी शासन व्यवस्था की सफलता भ्रोर सुखी जीवन का कारण 
यह या कि लोग अपने अधिकारों को श्रपेक्षा कत्त व्यो का भ्रघिक ध्यान रखते थे । 


प्राचीन गावो की व्यवस्था के बारे मे मुरूय बात यह हैं कि सभ्यता के उदय , 
के उन दिनो मे जब मानव मस्तिष्क का पूण रूप से विकास भी नहीं हो पाया था, 
भारतीय गाँवो के प्राचीन निवासी पपने गाँव की व्यवस्था इस कलात्मक ढड़ से कर 
लेते थे कि जिसे जान कर श्राइचय होता था। समस्त ऋंगडो का निपटारा, चाहे वे 
सामाजिक, घामिक, दीवानी, फोजदारी झौर कर सम्बन्धी कैसे भी क्यो न हो, लोग 


स्वय बैठ कर कर लेते थे । उन्हें वकीलो व वर्तमान खर्चीली न्याय व्यवस्था की फभी 
झावश्यफ्ता ही नही हुई 


आम पँचायतें-- 


ग्राम पचायतें प्रपना कार्य भिन्न-भिन्न समितियों द्वारा क्या करती थी. लेक्नि 
झाज हमारे पास उनका कोई विवरण नही है। फिर भी चिंगलपुर जिले के एक गाँव 
के मन्दिर मे भाप्त दो शिला लेखो के विवरण के प्नुसार ६ कमेटियाँ होती थी -- 
( १ ) वापिक कमेटी, ( २) उपवन कमेटी, ( ३) तालाब वमेटी (४ ) स्वरा 
कमेटी, ( ५ ) न्याय कमेटी तथा ( ६ ) भन्तिम पचवरा कमेटी । भ्रन्तिम कमेटी का 
कोई स्पष्टीकरण नही दियां 03 हे भी उसके दो श्थ लगाये जाते हैं (प्र ) यह 
शाम निरीक्षण के लिए थी प्रौर (व ) यह विशेष : 
ला होतीं थी. ) यह प्रकार के कर एकत्रित करने के 


इन कमेटियो के सदस्यो का चुनाव साघारण सभा 

जिसमें दच्चे व बूढ़े सब शामिल होते थे । परन्तु मताधिकार केबल कस था, 
होता था । इस प्रकार सारी व्यवस्था एक प्रजातन्धात्मक दड्ध पर आ्ाघ गो को ही 
यह हो सकता है कि जो तरोके अपनाये गये थे वे इतने स्थोण र कि थी। 
जैसे ध्लाज हैं। फिर भी एस तथ्य को भ्रस्वीकार नही किया जा सकता नही थे 
व चुनाय की मुख्य बातें विधान में भली-भाति विद्यमान थी। व ृ प्रजातन्त्र 
ही रुचिकर होता थ।, उसके विवरण से यह स्पष्ट हैक पाचौन भारए आर है 

ग 
हि 


[. १३ 


प्रजात-न त्था सरकार के वर्तमान तरीकों से बिल्कुल प्रनभिज्ञ न थे। “एक गाँव 
जिसमें १२ गलियाँ होती उसे ३० वार्डों में वाँठा जाता था, फिर जो व्यक्ति इन 
वार्डो मे रहते ये वे एक टिफट पर श्रपना नाम लिखा देते थे | पहले टिकट वार्डों के 
भनुसार झ्रलग-ए लग बण्डल में जमा किये जाते, फिर हर एक बण्डल पर व डे का नाम 
लिख दिया जाता था । फिर वण्डल हपट्रों वर उन्हे एक घडे मे रख वर भाम सभा के 
सामने रखा जाता था| एक पुरोहित घड़े को लेकर खडा हो जाता था, जिससे कि सब 
लोग उसे देख ₹के। वह एक किद्योर वालक को उस घड़े मे से एक वण्डल निकाल 
लेने के लिए अपने पास बुलाता था । इस बण्डल में जो भी टिकट होते वे फिर दूसरे 
घडे में रख दिए जाते थे । इसके पश्चात्‌ वह लडका उस घड़े में से एक टिकट निकाल 
कर एक भ्रधिकारी के हाथ मे दे देता था जो भ्रपमे हाथ की पाचो प्रेंगुलियाँ फैलाकर 
उसे ग्रह करता था । वह फिर उस टिकट का माम पढ़ कर सुना देता था। तब 
पुरोहित सारी सभा मे उसकी सूचना कर देता था | इस प्रकार हर एक वार्ड का प्रति- 
निधित्त्व करने वाले तीस नाम छाटे जाते थे । तीस में से १३२ वापिक कमेटी, १२ 
उद्यान कर्मठी भौर ६ तालाव कर्मटी के लिए नियुक्त कर दिये जाते थे ।”!* 
पंचो की योग्यताएँ --- 

उक्त कमेटियो के लिए गाँव के हर एक व्यक्ति को नहीं छुना जाता था। 
केवल योग्य व्यक्ति ही इसमे लिए जाते थे । पुर्पो तथा स्रियो के लिए सदस्पता खुली 
थी | पचो की योग्यताएं भिम्न प्रकार तिश्चित होती थी. - (१) उत्तके पास गाँव की 
एक-चौधाई से भी अधिक भूमि हो, जिसका वह कर देता हो । (२) उसके पास प्रपने 
ही मुदल्ले मे मकान होना श्रावव्यक है। (२) उसकी उम्र ५० वप से कम भौर ३५ 
व से अभ्रधिक होनी चाहिए । (४) उसे मन्त्रो श्रोर ब्राह्मणों के बारे में ज्ञान होता 
चाहिए | विज्वेप घामिक पुस्तको का ज्ञान होने पर सम्पत्ति सम्बन्बी कई अयोग्यताएँ 
दूर हो सकती थी । (५) उसका व्यापार से परिचित होना जरूरी था। (६) उमका 
भाग्यशाली होना तथा उसकी झाय ईमानदारी की आय होना भ्रावश्यक थी। (७) 
जो व्यक्ति पिछले तीन वर्ष किसी भी कर्मटी में न रहा हो । (८) जो पहले सदस्य रह 
छुका हो, लेकिन उचित हिसाब न रख सका हो, उससे सब सम्बन्ध हटा लिए जायें। 
(६) जो व्यक्ति किसी विशेष दोप के भ्रपराघी हो, वे चुनाव में नहीं लिए जा 
साते थे । 

यहा इन कमेटियों के कार्य के बारे में विस्तृत प्रकाश्ष डालना श्रसद्भधत होगा, 
लेकिन इतना तो सहो है कि इन कमेटियो को नियुक्ति गाँव की तमाम गति विधियों 
तथा समस्याओं का समाधान करने के हेतु ही होती थी । उन्हे ही इन छोटे गण राज्यो 
की व्यवस्था फा ध्यान रखना पडता था। भिन्न-भिन्न वातो का निर्णाय या तो अलग-अलग 
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भू ०झ्रा०वि० ३ 


रेड ॥ 


कमेटियो द्वारा होता था या पचायतो द्वारा जो इसी काम के लिए बुलाई जाती थी। 
झगर किसी काम को पूरा करते में कोई कठिनाई होती थी तो मुखिया द्वारा गाँव के 
येप्य , अनुभवी व्यक्तियों को बुला लिया जाता और उनकी सलाह से निर्णय दिया 
जाता था । निर्णय करने का ढड्ढ ऐसा नही था जैसा कि भाजकल बहुमत ह्वाश होता 
है | चहुमत के विपरीत वे लोग सर्वंसम्मत निर्श॑य पर पहुँचने का प्रयत्न करते थे झौर 
इसमे प्राय वे सफल भी होते थे ॥ 
पचायत द्वारा दी गई आज्ञाओ भौर सजाओ को मूर्त रूप देने के लिए उत 
दिनो जेलो एवं भ्रधिक कर्मंचारियो की झ्लावध्यकता नहीं थी । प्रपराधी स्वयं अपना 
दोप स्वीकार कर पचायत्त द्वारा दी गई झ्ाज्ञाथों का पालन करते थे । यह उस समय 
के उच्च सामाजिक सगठन का परिणाम है | उस समय एक अपराधी फे लिए सबसे 
घड़ी सजा यही होती थी कि सम्रस्त*गाँव का समाज उसका सामूहिक रूप से बहिष्कार 
परे । जो भ्पराघी गाँव के समाज का निर्णय नही मानता था, उसे 'ग्राम द्रोही' कहा 
जाता था १ इस प्रकार यह सजा उस समय की सचसे वडो सजा होती थी । जो व्यक्ति 
समस्त गाँव के जनमत का निरादर करता था उसे जात्ति से भ्लग कर दिया जाता था 
ऋौर छुछ वियोप घामिक विधियों पर रोक लगा दी जाती थी । इन सामाजिक बन्धनों 
झौर निष्कासन से वह थोडे ही समय में ऊब जाता था भौर प्रात में उसे गाँव के 
श्रधिय(यो के स मने मुकता पता था । उस समय जातीय पत्तच्य शोर जनमत के 
प्रदि ग्रदर की भावना इतनी उच्च थी कि नियम भद्ध करना कोई जानता होन था 
झौर पश्चायत की भ्ाज्ञाओ का पालन विना किसो कठिनाई के हो जाता था | 
पचायत फे अन्य कार्य-- 
पचायतो क्ञा काय न्याय सम्बन्धी श्रासन तथा सामाजिक झंगडो के निर्णाय 
करते तक ही सीमित नही था झपितु वे गाँव की सफाई दी शोर भी ध्यान देती थी 
झौर व्यापक रोगो को दूर करने मे भी कम सदायक न थी। गाँव भे स्वास्थ्य सम्बन्धी 
व्यवस्था की झावश्यकता प्रतीत होती यी और इसोलिए गाँव को गलियों की सफाई 
ठथा कूडा करक्ट को दूर फॉकने के लिये महतरो का उपयोग किया जाता या | जब 
किसो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जलाया जाता था क्योकि आरोग्यता 
की हृष्ठि से यह व्यवस्था ही सबसे उत्तम थी। मुर्दो को जलाने का स्थान गाँव से काफी 
दूर या नदी के किनारे रखा जाता था| जानवरो की मृत्त देहों को भी चमार लोग 
गाव से दूर ले जाते थे शोर वे उनका चमटा उतार कर णाति के उपयोग के ! 
प्रदान करते थे | यथपि श्राज वे सव व्यवस्थायें हैं, किन्तु गाव का बह | के लिए 
न£ हो गया है। इसके भ्रतिरिक्त विचाई के लिये तालाबो फ्ो है सहयोगी जीवन 
छदवाना, कुए बनवाना 


झोर गाँव को सव सडको फो व्यवस्थित रखने का को 
किया जाता था । भी ग्राँव की जाति द्वारा ही 


यह विवरण पचायतो के काय तथा उसके उद्देश्य 


पु रे प्रा > ज 
देता है । यहाँ यह पूछा जा सकता है फि प्राचीन देय ग्राति के साधनों की ऋलक 


काल मे ऐसी कौनसी शक्ति थो, 
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जिसने इस सामाजिक सस्या को भ्रक्षुण्य बनाये रखा और किस प्रकार गाँव के लोग 
एक सूत्र मे बँध कर सहयोगी जीवन बिता सके । उत्तर हम आरम्भ में ही दे चुके हैं 
कि उस युग के लोगो मे एक मूल भावना यह भरी हुई थी कि वे हमेशा शपने व्यक्तिगत 
लाभ के विपरीत समाज के प्रति प्रपने करत्तव्यी पर श्रधिक ध्यान दे | फिर भी एक 
जाति जो ग्पत्तिगत अधितारो के प्रति उदार भावता लेकर भपने आपसी कर्तव्यों को 


ईमानदारी के साथ पूरा करने को तत्पर रहे वह क्या नहीं कर सकती । इसी भावना 
से वे विश्व के इतिहास में आ्राश्वयंजनक कार्य कर सके हैं । 


दूसरी भावना जो 'प्राम निवासियों के जीवन को प्रभावित करती थी, वह 
थी कि ईइवर ही उनके भाग्य का निरंय करता है। च्ञेकि पचों मे ईश्वर को थक्ति 
निवास करती है, प्रत उनके हाथो मे भ्रपना भाग्य सुरक्षित है । यही एक कारण है 
कि आज भी समस्त देश मे लोग पचायत को बडी श्रादर की हृष्टि से देखते हैं भौर 
जब कभी उसके सामने जाते हैं तो पूछा सच्चाई का प्रयोग फरते हैं। इसके झलावा 
एक झौर भी कारण है जो पचायत की सफलता के लिए विशेष था। उस समय की 
पचायतें प्रायः एक ही स्थान फी जनता द्वारा बनाई जातो थी, भरत, सब लोग एक 
दूसरे से भली प्रकार परिचित होते थे ! इसलिये जब कोई भी मामला पचायतो के 
सामने भाता तो उसकी सच्चाई वे सरलता से मालूम कर लेते थे भौर जव एक बार 
सच्चाई प्रकट हो जाती है तो फिर न्याय करने मे तीचुंण बुद्धि की श्रावह्यकता नही 
रहती थी । 

गॉवों का स्वावलम्बन-- 

रेज व सडके बनने से पहले गाव वालो का बाहर से वहुत कम सम्बन्ध था | 
उनकी पध्रावश्यकताएँ सीमित थी, जिनकी पूर्ति गाँवो मे ही हो जाती थी । कभी-क्मी 
क्सी मेले या वाजार से कुछ विलासिता की चीजें या नमक श्रादि ऐसी वस्नुए', जो 
ग्राव मे नही मिलती थी, सरीद ली जाती थी । 

, ग्रावागमन के साधनों के भभाव से गाँवों का स्वावलस्वन भौर उनहा एकाकी- 
पन झनिवाय॑ था । १६ वी शताब्दी के मध्य तक भारत में श्रावागमन के मार्गों में 
* क़ैचल गगा झौर सि धु नदियाँ मुख्य थी । कुछ सडक थी, परन्तु वे कच्ची थी, जिन पर 
बरसात में वैलगाडियो का ग्लाना-जुना वडा कठित था। नदियों पर पुलो का झ्साव 
था, इसलिए वरसात में उन्हें पार करता एक कठिन समत्या थी । सडको पर यातायात 
को कठिनाई इससे भौर भी बढ जाती यो क्रि वे सुरक्षित नही थी । उत्त पर प्राय” चोर 
भौर डाकुझ के अड्डे हुआ करते थे । ईस्ट इण्डिया कम्पतती ने भी सडको के बनाने या 
उनकी मरम्मत कराने क्री ओर ध्यान नही दिया, क्‍योंकि उसका काम तो व्यापार 
करता और अपने हिस्सेदारों को ग्नधिक से प्नधिक लाभाद्य देना था, श्रतएवं श्रावागमन 
वो कठिनाइयो के कारण भ्राग्तरिक व्यापार की वृद्धि होता कठिन था । इससे हर एक 
गाँव को स्वावलग्बी होना पडता था । साधारणत गाँव वालों का एकाकीपन उनके 


| 
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सुख समृद्धि मे सहायक था, परन्तु दु्भिक्ष के समय उन्हे वाहरी सहायता की श्रावश्यकता 
पडती थी, जो यातायात के साधनों के भ्रभ्नाव मे फठिनाई से पहुँच पात्ती थी | फल- 
स्वरूप गाँव के बहुत से निवासी काल के गाल में चले जाते थे। यही कारण था कि 
एक गाँव से दूसरे गाँव के मूल्य मे बहुत भ्रन्‍्तर रहता था। गाँव वालो को प्रावश्य 
बतायें जीवनोपयोगी साधारण वस्तुओं तक हो सीमित थी | इसी से गाँव के शिल्पी 
भी साधारण कोटि की चीजे ही बनाया करते थे भर उनके घन्धो में श्रम विभाजन 
का अभाव था। प्राचीत काल मे भारत की जिस शित्प कला की इतनी प्रशसा की 
जाती है वह नगरो में पाई जाती है, गाँव मे नही । 


मुद्रा का अभाव-- 


प्राचीन गांव सग्ठसत की विशेषता मुद्रा का अभाव थी। स्वावलम्बन के 
कान्ण विनिमय बहुत कम होता था। हर एक व्यक्ति भ्रपती आवद्यकताशो 
वी पति या तो स्वय करता थाया दूसरो को प्रश्नादि देकर उतसे भ्रपनी 
शभ्रावध्यक्ता वी वस्तुयें ले लेता था। श्रतएव प्रत्यक्ष विनिमय का बाहुल्य था भोर 
मुद्रा की झावश्यकता कम पडती थी। मुद्रा की प्रावश्यकता केवल राज-कर देने मे 
होती थी, जो प्राचीन काल मे उपज के रूप में ही लिया जाता था। श्रेग्रेजी राज्य की 
स्थापना से जब सुद्रा के रूप मे भूमि कर देता झ्निवाय हो गया तब कृप+ को प्रपनी उपज 
सस्त दामों मे वेचकर लगान जमा करना पडता था। ऐसे भ्रवसरो पर व्यापारियों की 
बन पाती थी, क्योकि वे मनमाते भाव पर फिसान को उपज खरीदते थे और किसान 
को ग्रावश्यकता उसे सस्ता बेचने को वाध्य करती थी। फिर भी वस्तुओं का भाव 
प्राय परम्परा से निरिचत द्वोता था। प्रतियोगिता का प्रभाव सौर रूढि की प्रवलता 
थी, श्रम की भ्रगतिश्ीलता शोर कूप-मट्कृता भी ग्राम संगठन की विशेषतायें थी । 


रुढ़ि और परम्परा का आधिक जीवन पर प्रभाव-- 


प्राम्य आथिक जीवन मे रूढि श्यौर परम्परा का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 
प्रतियोगिता के श्रभाव में परम्परागत नियमों का पालन होना स्वाभाविक ही था। 
किसान जो लगाव बहुत दिनो से देता भा रहा था उसमे जमीदार वृद्धि नहीं करता 
था। इसी प्रकार जमीदार जो भेट वेगारी भ्रादि किसान से लेता था उसमे किसो 
प्रकार का परिवतंन नही होता था। झ्ाजकल की भांति न तो क्सान जमीदार के 
विरुद्ध आवाज उठाता था भौर न जमीदार ही लगान बढाने के लालच से एक किसान 
से जमीन लेकर दूसरे को देता था | इसका कारण यह भी था कि देश की जन-सख्या 
कम और मूरमि पर्याप्त थी, इसलिए प्रुम्ति के ज्िए किसान उतने उत्पुक नही थे जितने 
भ्राज है। दस कारण उनमे प्रतियोगिता नहीं थी । उस अद्यान्ति और अव्यवस्था के 
पुग मे किसान और जमीदार का मिय्नतापुर्ण सम्बन्ध होना श्रावदयक भी था, क्योकि 
एक को दूसरे के सहयोग की झ्ावश्यकता थी | क्सिन की ग्रावश्यकता जमीदार को 
घसलिए थी कि लटने के लिए सेना दो झावइ्यकता पड़ती थी भौर फिसानो में से द्दी 


.. रए 
सैनिक पते ये । उधर किसान भी जानता था कि जमीदार ही हमारे जान माल का 


रक्षक है। उपकी शक्ति भौर समृद्धि मे ही हमारी प्रमृद्धि है। इसी से वह जमीदार 
की भ्राज्ञा मानने को बाध्य था । 


इस प्रकार मजदूरी भी परम्परा से चली भाती थी । देहातो में जो मजदूर 
वाम करते थे उन्हे मजदूरी भन्न के रूप में मिलती थी । अन्न की मात्रा निश्चित थी 
भौर परम्परा से चसो आरती थी । भिन्न भिन्न कार्यों के लिए विभिन्न दर थी, जैसे खेत 
जोतने, बाटने, पानी चलाने श्ादि के लिए अझलग्र-प्रलग दर निश्चित थी। ऊार कहा 
जा चुका है कि कुछ वर्ग के लोगो फो, जँसे कुम्हार, लोह्दार, वढ़ई शभ्रादि को फपल 
काटने पर भ्रश्न दिया जाता था, इसके अतिरिक्त कुछ भन्‍य सेवाधो के लिए भी फसल 
काटने पर झन्न दिया जाता था, जैसे नाई, घोबी, पानी भरने वाले कहार, चमडे का 
सामान देने वाला भोची आदि | बहुत से भागो मे श्रव भी यह प्रथा चली प्राती है भौर 
परम्भरागत मजदूरी भ्रन्न के रूप मे दी जाती है। इसमें एक सुविधा यह थी हि मुद्रा 
का मूल्य चढने या ग्रिरने से मजदूर पर कोई प्रभाव नही पडना भौर मजदूर की भोर 
से मजदूरी वढामे की माँग भी नहीं होती । वलुप्रो का मूल्य भी परम्परागत था। 
प्रतियोगिता का प्रभाव होने के कारण हर एक चीज का निदिचत्‌ मूल्य चला आता 
था। उप्ते परिवर्तत की झ्रावश्यकता नहीं समझो जाती थी, क्योकि मूल्य मुद्रा 
में नही चुकाया जाता था । प्रत्यक्ष विनिमय की प्रयावतता थी, इसलिए शिसी वस्तु के 
बदले में दुपरी वस्तु को निश्चित सरुप्रा या मान्ना दी जाने की प्रणान्री थी भौर उप्रमे 
परिवर्तन नही होता था । परन्तु मूल्य की यह परम्परा भिन्न-मिन्न स्थानों या प्रान्तों के 
लिए भिन्न-भिन्न थी । सारे देश मे एक मूल्प कभी न था, कैयोकि देश के एक भाग से 
दूसरे भाग में झाने-जाने की कठिताई थी। परम्परागत गुल्प मे कमी-हृभी परिवर्तन 
भी होता था, परन्तु ऐसा तभी होता था जब दुभिक्ष, महामारी या किसी प्रकार को 
देवी ध्रापदा के कारण माँग भोर पति के अनुपात में प्रन्नर हो जाता था। 


संगर-- 
जने गणुना के भमाव मे यह कहना कठिन है कि जन-सर्प्रा का कितना प्रति- 
शत तग्ररों में प्रौर कितना गाँवों में बसता था, परन्तु १६ वी शवाव्दी के धारम्भ में 
झनुमानत* १० प्रतिशत जन-सस्या नगरो में वमती थी । यह ध्यात में रहे क्षि उत 
दिनो यहाँ पर उद्योग-घन्चे फैवल नगरो में हो केन्द्रित नही थे, वरन्‌ गावो की जनता 
में भी शिल्पी थे, जिनकी जीविका उद्योग-घन्धों से चलती थी । खेली पर निर्भर रहने 
वाली की संख्या ६० प्रतिशत से अधिक नहीं थी । 
उत दितो के प्रमुख नगर या तो तीर्थ स्थानों मे, जैसे--ऋश्षी, प्रयाग, गया, 
पुरी इत्यादि था राजघानी में थे, जैसे-दिल्ली, लखनऊ, आगरा, लाहौर, प्रूना इत्यादि ॥ 
ये व्यापारिक केन्द्र थे, जैसे--मिर्जापुर, मदुरा, बगलोर इत्यादि । इनमे से तीर्थ-स्थानो 
में केवल पडे या सीर्थ-यात्रियों को ही वस्ती नही थी, वरन्‌ व्यापारी भौर शिल्पी भी 
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बहुत ये, जैमे--वनारस मे पीतल और तावे के वर्तेन भी बनते थे, जो तीथ॑-यातियों 
की भ्रावदयकता की पूति करते थे । राजघानियों वाले नगर भी कम महत्त्वपूर्ण नह्ठी 
थे । राजाझो और नवावो का आश्रय पाकर अनेक शिल्पी वहाँ वसते थे, जो अपनी 
पपूर्व कला का वरावर प्रदर्शन करते रहते थे। भारतवप की जो प्राचीन झलायें समार 
भर में प्रसिद्ध थी उनके प्रोत्साहन का पूरा श्रेय इन राजाग्रो भ्ोर नवावों को ही था। 
प्रग्नेजी राज्य की स्थापना से ज्यों ज्यों उनका पतन होता गया त्यो-त्यो ये नगर उजडते 
गए । गिजयनगर, वीजापुर, मुशिदावाद, देविगिरी, ढाका श्रादि नगरो का हास इन्ही 
कारणों से हुआ । 

नगरो का जीवन देहाती जीवन से भिन्न था। नगरो के लोग उद्योग घन्चों 
झौर व्यापार से भ्रपनी जीविका चलाते थे । उनमे शिल्पियो के सघ ये, जिनका संगठन 
बहुत प्रच्छा था । अत्यक्ष विनिमय कम था श्र मुद्रा का व्यवहार श्रधिक्र होता था। 
साख-प्नो में हुन्ही का प्रचार श्रघिक था। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक रुपये 


का लेन-देन हुन्डियो से होता था | इससे व्यापार मे बडो सुविधा थी श्रौर मदह्ाजनी 
प्रथा का पर्याप्त विकास हो चुका था , 


ग्रास्य जीवन मे परिवतेन के कारण (शा|४४० ए पफश्ाइधत०ाण)-- 
ग्राम्य जीवन मे घीरे-धीरे परिवर्तत हो गया, जिसके निम्न कारण ये -- 


( १ ) देश के दासन का केन्द्रीयकरण-श्रग्नेजी राज्य की स्थापना होने पर 
ग्राम पचायतो का महृत्त्व जाता रहा। प्रनेक न्याय सम्बन्धित भ्रधिकार आधुनिक युग की 
कचहरियों भोर न्‍्यायालयो ने ले लिये | पुलिस कमेचारियो ने रक्षा तथा भ्रपराधियो का 
पता लगाने का काम अपने हाथ मे लिया । इस प्रकार मालगुजारी वसूल करने का 
काम जो गाँव का मुखिया या जमीदार करता था, प्रत्॒ सरकारी कमचारी करने लगे। 
सक्षेप में, पश्चायतो को किसी प्रकार के भ्रघिकार नहीं रहे श्रतएव घोरे-घोरे उसका 
लोप हो गया । यह सच है कि श्रेंगरेजी राज्य की स्थापना के पूर्व देश मे घान्ति भौर 
सुध्यवस्था का प्रभाव था। केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली नही थो झौर प्रावगमन के साधन 


ओ नहीं थे । इन्ही कारणो से ग्राम-पश्चायतों की हढता श्रौर शासन का केन्द्रीयकरण 
भ्रनिवाये था । 


(२) व्यक्तिवाद की वृद्धि--ंग्रेजी राज्य की स्थापना के पूर्व समूह का 
प्रधिक प्रचलन था। सम्तति पर ग्रधिकनर सामुहिक प्रधिकर था। गाँतो में 
भूमि पर ग्राम-वासियो का सम्पूर्ण सयुक्त प्रधिकार या | झतएव व्यक्तिवाद का प्रचलन 
नही था। अग्रेजी राज्य मे व्यक्तिगत भ्रघिकार को प्रघानता स्वीकार की गई भौर 
प्रत्येक व्यक्ति कोप्रपनी सम्पत्ति समूह से पृथक करने की स्वतन्धता दी गई। पतएव 
ग्राम समठतन की चीव हिल गई । सामूहिक सम्पत्ति का लोप हो गया भौर भाईचारे 
का सम्बन्ध भी समाप्त हो गया । 


(३ ) आवागमन के साधनो मे ऋौति--रेल भौर सडको क्े निर्माण से 
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झावागमन की सुविधायें वढ गई , जिससे एक गाँव का दूसरे गाँव से सम्बन्ध बढ़ने 
लगा | इतना ही नही, गाँवों का सम्बन्ध नगरो से भी बढ गया और गाँव का जीवन 
नगर से प्रभावित हुए विना न रह सका । ग्राम का एकाकीपन -न2 हो गया और वे 
बाहरी विश्व के सम्पर्क मे अधिकाधिक श्राने लगे। फलतः प्रात्नीन ग्राम संगठन 
पस्तव्यस्त हो गया ॥ 
ग्रोम्य जीवन मे इन कारणो से निम्न परिवर्तन हुए:--- 
( १) भ्रामों का स्वावलम्बन नए होना-- 
ग्राम-स गठन के दृटने का सबसे वडा परिणाम यह हुम्रा कि गाव का स्वाव- 

लम्बन नष्ट हो गया । अत्र उत्तकी श्रावश्यक्ता की सभी वस्तुर्ये बाहर से शभ्रात्ती हैं । 
घीरे-घीरे रहन सहन का ढग भी परिवर्तित हुआ है भौर जीवन का स्तर ऊँचा उठता 
जा रहा है। दूसरी झोर ग्राम केवल श्रपनी झावश्यकता की ही वस्तुर्यें नही उत्पन्न 
करता, वरन्‌ वाजार फी माँग के भ्रनुसार दूसरों की झ्ाावश्यकता के लिए भी चीजें 
उत्पन्न करता है । ग्राम का एकाकीपन नष्ट होने से दुभिक्ष की तीजना कम हो गई। 
भर देश के एक भाग में श्रश्न की कमी होने पर दूसरे भाग से या विदेश से श्रन्न मेंगा 
फर उसकी पृत्ति की जाती है, जिससे मनुष्यो फी प्राण हानि कम होती है। देश के 
विभिन्न भागो में जो विभिन्नता रहती थी वह भी भ्रव कम हो गई है। ग्राम संगठन 
के टूटने से मुद्रा का ग्रधिकाधिक प्रयोग भी होने लगा है। प्रत्यक्ष वितिमप का लोप 
हो रहा है पौर परम्परायत मूल्य, मजदूरी भ्रादि के बदले देश के भ्न्‍्य भागों में समान 
मूल्य का प्रचक्षन हो गया है । यातायात के साधनों की वृद्धि से गाँवो की जनता मति- 
छील हो गई है | श्रव लोग घर का मोह छोड कर जीविका की खोज मे दूर-दूर जाने 
लगे हैं, सम्मिलित कुद्म्व हटने लगा है भ्ोर जाति-प्रया की कट्टरता कम दोने लगी 
है । जो गाव नगरो के समीप हैं वहाँ के निवासी नगर में काम करके भाय बढ़ा लेते 
हैं। इस प्रकार ग्राम-सगठन के टूटने से लोगो की श्राथिक दद्या में सुघार भी हुम्ना है १ 
(२) भ्रामीण व्यवसायों और घन्धों मे परिवर्तत-- 

(१ ) क्रपि---ग्रामीण व्यवसायो में सबसे मुख्य कृषि है, म्रतएव पहले उसी 
पर विचार करना ध्रावद्यक है । खेती के ढड्ञ मे तो कोई परिवर्तन हुप्मा नहीं। वही 
पुराना हल झोर वही पुराना ढड् अव तक चला ग्रा रहा है । कृषि विभाग भोौर सहका- 
रिता विभाग के प्रयत्नो के फलस्वहप कुछ नए श्ोजार श्रौद वीजो का प्रचार हुम्रा 
है | खाद बनाने का ढल् भी कुछ सुघरा है शोर रसायनिक खादो का उपयोग बढ 
रद्दा है, परन्तु झ्रभी तक देश के भ्रधिकाँश भागो मे पुराना ढद्भ ही प्रचलित है । 

भारतीय कृषि में जो परिवतन देखने में झ्रा रहे हैं । वे निम्न प्रकार के हैँ-- 

/ (क) कृषि का व्यवसायोकरण, (ख) किसानो की वेदशली झौर उनकी भूमि का महाजनो 
के हाथ मे जाना, (ग) भूमि का वेंटवारा भोर विसरी खेती तथा (घ) मजदूरों की 
कसी भौर नगरो की वृद्धि 
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(क ) कृषि के व्यवसायीकरण का मुख्य कारण यातायात के साधनों की 
वृद्धि है। स्वेज नहर के बन जाने से इ गलेड से व्यापार भ्रधिक होने लगा है, जिससे 
यहाँ की उपज झधिकाधिक मात्रा में निर्यात होने लगी । सन्‌ १८६१ के लगभग 
अमेरिका में गृह युद्ध छिड जाने से वहाँ की रई का निर्यात बन्द हो गया, झतएंव 
लझ्जाश्ायर की मिलो को मिश्र श्रौर भारत से 5ई मेंगाना झ्रावद्यक हो गया । झुई का 
भाव चढ गया भर कपास उत्पन्न करने वाले देश सम्पन्न हो गये । तिलहन की माँग 
भी विदेशों मे बढ रही थी, ग्रतएंव विदेशी वाजार की माग की पूति करने में भारत 
के किसान भ्धिक तत्पर हुए। उधर पजाब और उत्तर-प्रदेश श्रादि मे नहरो का 
विस्तार होने से खेती की उन्नति होने लगी भौर भ्रखाद पदार्थों की खेती दिन पर दिन 
घढने लगी । उपज का स्थानीयकरण भी होने लगा। वम्बई भ्रौर बरार मे ई, 
मध्य प्रान्त में कपास और तिनहन, पजाब मे गेहूं, उत्तर-प्रदेश मे गन्ना भ्रौर बगाल में 
पटसन की खेती का अधिक प्रचार होने लगा। सक्षेत में, भव किसान अ्रपनी प्रावश्य- 
फताप्रो की पूर्ति प्रत्यक्ष नही वरन्‌ भ्रप्रत्यक्ष रूप से करता है। अभय वह जिसमे लाभ 


देखता है वही फसल बोता है भौर नगद दाम पाने पर झ्रावश्यक्रता को प्रन्य वस्तुएं 
मोल ले लेता है । 


मुद्रा फे भघिकाधिक व्यवहार के फलस्वरूप श्रव किसान की लगान, कर, सूद, 
मजदूरी श्रादि मुद्रा मे ही देना पठता है, जिससे उसे भ्रपनी फसल की उपज बेचने को 
वाध्य होना पढता है। अतएव प्रश्न का लेन-देन करने वाले महाजनों और विदेश 


भेजने वाले व्यापारियों की सख्या भरी वहुत बढ़ गई है | इस प्रकार बहुत से नए 
व्यवसायी उत्पन्न हुए हैं। 


( ख़ ) किसानो की वेदखली का कारण उनकी ऋणाग्रस्तता है। भूमि के 
वेंटबारे श्रौर उसके मूल्य मे वृद्धि होने भ्ादि के कारण उहे ऋण लेने मे प्रधिक 


'सविधा होने लगी है। घीरे-घीरे ऋण वढ जाने पर महाजन कानून की सहायता पे 
किसान फो खेत से वेदखल करा देता है। 


( ग ) भूमि का वेंटवारा शौर बिखरी खेती दिन पर दिन भधिक होती जा 
- रही है, क्योकि श्राधुनिक प्रवृत्तियों के , करण सयुक्त परिवार प्रणाली वा प्रन्त हो 
गया है तथा वह नाम मात्र के लिए शेप रह गई है । 


| 


( घ ) नगरो में नए-तए घन्धो के खुलने से देहाती जनता उघर प्राकर्षित हो 
“रही है भोर जीविका के लिए गाँव छोड कर नगरो में जाने खगी है। जिनके पास 
मूमि नहीं है उनके लिए गाँव छोड कर नगर मे मजदूरी करना लाभदायक ह्वोता है, 
भतएव खेती के लिए मजदूरो को कमी फा अनुभव होने लगा है। इसके श्तिरिक्त 
जीवन स्तर बढ जाने से कुछ सम्पन्न किसान भव छोटा फाम करने में हिचकने लगे हैं । 


जो काम वे स्वय फर लेते थे उसके लिए भव मजदूर रखने लगे हैं भौर मजदूरों का 
प्रभाव होता जा रहा है । 
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(२ ) शिल्पी--यद्यपि श्राज भी गाँवों में शिल्पी झोर प्रत्य श्रसिक्त उसी प्रकार 
ग्राम की झावश्यकता को पूर्ति करते हैं भौर बदले मे परम्परागत मजदूरी पाते हैं फिर 
भी उनके कार्य मे बहुत परिवत्तेंन हो गया है। बढ, छुहार, कुम्हार, कहार, नाई, 
धोदी धादि प्रव भी पुराने ढड़ से कार्य करते हैं, परन्तु इनमे से बहुत से ऐमे हैं जो 
भ्रघिक भाय के लोभ से घर से दूर चले जाते है । घहुतो ने भ्रपना व्यवसाय छोड कर 
दूसरे व्यवसाय प्पना लिये हैं या नौकरी करने लगे हैं। यातायात की सुविधाओो के 
कारण दूर जाता कठित भी नहीं है। उघर किसान को भी सच शिल्पियो और ग्राम 
सैवको की श्रावश्यक्ता नहीं रही | लोहे, लकडो वी बहुत सी चीजें, जो गाँव के 
छुद्दार, बढई बनाया करते थे, भ्रव बाहर से वनी बनाई झा जाती हैं। मिट्टी के बतेनो 
के बदले घातु के बतनों का प्रधिक व्यवहार होने लगा है, श्रतएय इस ग्राम-शिल्पियों 
का ग्राम में रहना श्रावश्यक ही नहीं भ्रपितु श्रसम्भव हो गया है । 

ग्राम-छ्षिल्पियों मे से बुछ तो ऐसे हैं जिनका व्यवसाय श्रव भी कुछ न कुछ 
घलता ही है, जैत्ते--जुलाहे, सुनार, कुम्हार भादि | सूवी कपडे की उत्पत्ति मिलो में 
प्रधिक होने लगी है तथा विदेशों से भी कपडा भ्ाता है, फिर भी कर्षे के बुने कपडे की 
माँग वहुत है भौर ६० लाख से ऊपर जुलाहे इससे भ्रपनी जीविका श्रजन करते हैं। 

अनुमान है कि इन जुलाहो की वापिक श्राय ५० करोड दपए के लगभग है । सुनार के 
व्यवसाय को सबमे कम धक्षा लगा है। उसके व्यवसाय मे यन्त्रों का प्रवेश नदी हुमा 
है । मैवल झाशूपणो की माँग कम द्वोने के कारण उसका व्यवसाय कुछ सक्रुचित हों 
गया है । फिर भी भ्रपिकाश्ष ग्राम छिल्पी या तो गाँव को छोड कर नगरों मे चले 
गये है था गरीदी में श्रपने दिन* विता रहे हैं। उनकी भारथिक दक्षा पहले से श्रच्छी 
नही है । 

( ३ ) रूढि भौर परम्परा के स्थान मे प्रतियोगिता की प्रधानता-- 
ऊपर कहा जा छुका है कि पहले रूढि का कितना प्रमाव था। मजदूरी झौर यूल्य 
झादि का निर्भारण परम्परा एवं रूढियो हारा होता था । परम्परागत मूल्य से भ्धिक 
माँगना सामाजिक श्रपराध था । मजटूरो वो मजदूरी भी मांग शौर पूर्वि के मियमो 
व्वारा निर्धारित नही होती थी, वरन्‌ रूटिगत मजदूरी की प्रधानता थी, परन्तु झ्राजकल 
ये रूढियाँ दूट गई हैं । भव मजदूर श्रम की माँग मे बृद्धि से लाभ उठात्ा है भोर 
प्रधिक मजदूरी माँगता है । गाँवों मे भी फल के समय श्रन्न के रूप मे मजदूरी लेने 
की प्रणाली समाप्त हो रही है । भ्रतएव प्रतियोगिता द्वारा मजदूरों का निर्धारण होने 
लगा है। सुद्रा के वढते हुए उपयोग के कारण इस प्रयृत्ति को वल मिला । 

हसी प्रकार मूल्य में भी परम्परागत रूढियों का लोप हो गया है। प्रव मुल्य 
स्थानीय नहीं रहा, वरन्‌ समस्त देश शग्लौर कभी-कभी ससार मे मूल्य की दर 
लगभग एक हो रही है। जो वस्तुयें स्थानीय श्रावश्यकताश्ो की पूर्ति करती 
हैं उनका मुल्य बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, परन्तु जिन 
वस्तुओं का बाजार विस्तृत है उनके मूल्य में प्रतियोगिता की प्रधानता है भौर माँग 
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मे यातायात एवं सम्बादवाहन साथनी का सबसे पहिले विचार करना होगा । क्योकि 
इन साधनों के विकास एवं उम्नति पर हो देश का झाधिक एवं भौद्योगिक कलेवर 
निर्भर रहता है। श्ली० मॉन्सिन ने कहा है --जब जल यातायात्त श्रसम्भव हो तथा 
स्थलवाहक धीमे एवं अविश्वसनीय हो, उस दक्षा मे विनिमय केवल उन्ही वस्तुश्नो तक 
सीमित रहता है जो मनुष्पो द्वारा एव जानवरो द्वारा सुगमता से ले जाये जाते हो ।” १६ 
वी भ्रद्व' शताब्दी मे, अर्थाव्‌ सन्‌ १६५० के पढहिले भारत भे जल-यातायात के थोडे 
से नंसगिक साधन उपलब्ध थे, जैंसे--गद्धा तथा मिन्‍्ध नदी," लेकिन स्थल यातायात्त 
दोषपूर्ण था | सडकें यातायात के लिए दोपपूर्णो थी श्रौर उनकी वही स्थिति थी, जो 
इड्डलेड की सडढको की १८ दी शताव्दो के प्रारम्भ मे थो ।/ समुचित सडको का लग- 
भग प्रभाव था । मुगल शासको द्वारा बनाई गई कुछ सड़कें प्रवश्य थी, परन्तु उनकी 
स्थिति विद्ेप सन्‍्तोपप्रद नहीं थी और उन पर स्देव डाकुओरे एव लुटेरो का भय बना 
रहता था। इस सकोर्ण एवं अस्तव्यस्त परिस्थिति के कारण मारत का भान्तरिक व्यापार 
नाम मात्र का था, जिससे वाध्य हो कर हो जन-सस्पा छोटे-छोटे सम्बद्ध समुदायों में 
बेंट गई थी तथा वे झ्पनी झावश्यकता की पूर्ति श्रपने समुदाय मे ही कर लेते थे । दूसरे 
शब्दों मे, गाँवों मे श्रात्मनिभरता थी । ऐसी स्थिति मे गाँवों की झात्म-निर्भरता फा 

प्रभाव हमारे कृपि सगठत पर पडे विना न रह सका, जिसकी निम्न विशेपताये थी :- 

(१) जनता के प्रत्येक समूह मे प्रथवा गाँव मे एक हो प्रकार की फसलों 
की उपज होती थी। प्रत्येक गाँव को भ्रपने खाद्यान्न भपने गाँव में 
हो उपजाना झावश्यक था| इस कारण भूमि फी उर्वेरा शक्ति एवं 
उपयोगिता की उपेक्षा करते हुए प्रत्येक गाँव की भ्रधिकाण कृपि-मूमि 
खायात्र की फसलो के लिए काम मे लाई जाती थी, जिससे उपज 
कम होती थी । 

(२ ) ढिन्‍्ही भी विशेष स्थावो मे कृषि उत्पादन का मूल्य वहाँ की माँग एव 
पति की स्थिति पर निर्भर रहने के कारण विभिन्न गावो मे एक ही 
वस्तु की फीमतो में श्राश्वयंकारी भ्रन्तर था | इतना ही नहीं, भपितु 
उसी गाँव मे समयानुसार कौमतो मे प्रन्तर भी बहुत शभ्रधिक रहता 
था। कीमतो के इस प्रन्तर एवं मनिश्चितता के कारण कृषि उद्योग 
खतरे से खालो नहीं था तथा जनता को खाद्य स्थिति में भी खतर- 
नाक भनिश्चितता थो। इस।लए प्राचीन भारत के इतिहास मे भीपण 
एवं विस्तृत भकालो का होवा कोई घाएचर्य नही था, भ्रपितु कृषि 
झवस्था का एक साघारण लक्षण था । 

(३) गो फी आत्म-निर्म सता एवं परिस्थिति-वद्य श्रसम्बद्धता से ग्रामीण 
उद्योगो की सुरक्षा हुई तथा वे भविष्य मे भी जीवित रह सके | इस 
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कारण कृषि झाय में होने वाले उतार चढाव एवं श्रनिष्चितता के 
परिणामो से ग्रामीणो को रक्षा हुई । 
सीमित बाजार क्षेत्र होने से विनिमय माध्यम के लिए घातु मुद्रा की 
प्रावश्यक्ता प्रतीत नही हुई, क्योकि मातव समाज का चरम लक्ष्य 
अपनी भ्रावश्यक माँगो फी पूत्ति था। इस पारणा खाद्यान्तो ने ही 
झ्धिकतर क्रय-विक्रय व्यवह्वारों मे विनिमय माध्यम की सुविधा दी, 
जिससे वस्तु विनिमय ही उस काल वी विशेषता थी । मानव समाज के 
आधिक सम्बन्ध स्थिति एवं परम्परा से ही चलते थे, प्राज की भाँति 
प्रतियोगिता एव भ्रनुवन्धो से नही । 
१६ वो दझाताव्दी के पूर्वाद्ध/ मे कृषि उद्योग की उपरोक्त विशेषताप्रो 
के प्रतिरिक्त दूसरी महत्त्वपूर्ण एव उल्लेखनीय विश्येपता राजनैतिक 
प्रस्थिरता के वारण कृषि-उद्योग का झाथिक कलेवर बहुत प्रभावित 
हुआ, क्योकि ऋण देने भे जनता सशक थी तथा उनके जीवन एवं 
घन सम्पत्ति वी सुरक्षा का समुचित प्रवन्ध नद्दी था । व्याज की दर 
श्रधिक होती थी, जिससे कृषि में पू'जी का विनियोग बहुत कम होता 
था श्ौर कृषि उद्योग को आवश्यक पुजी नहीं मिलती थी। कृपि पर 
दुर्लभ एव महंगी साख सुविधाओों के भयानक परिणामों की हम 
कल्पना ही नही कर सकते । 

( ६ ) युद्धो की अधिकता, भ्रकालो की ध्राकस्मिकता एवं भ्रधिकता का गहरा 
परिणाम हमारे कृ(प-उद्योग पर विपरीत दिक्षा में हुआ । इन नेत्षगिक 
आ्रापदाश्रों से जन सस्पा फो वृद्धि पर लोह नियन्त्रण रहा तथा भारतीय 
कृपि-कलेवर भ्रस्त-व्यस्त नही हुप्ला | साराँश मे, सनु १८५७ के पृवे 
भारतीय क्रपि की भ्रवस्था स्थिर एवं पिछडी हुई दक्षा की प्रतीक थी ॥ 
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सन्‌ १८४७ के बाद्‌ कृपि-- 

१६ वो छ्ताब्दी के उत्तराद्ध' के प्रारम्भिक दस वर्षो में शर्थात्‌ लार्ड डलहौजी 
के समय यातायात एवं सवादवाहन के साघनो में सुधार हुआ । इसका कारण १६ वी 
घताव्दी में इड्लेड के सभी क्षेत्रों में-पौद्योगिक, कृपि एवं यातायात-क्रान्ति होना थां, 
जिसका प्रसार क्रमश प्रन्य देशो में हुआ । सन्‌ १८४८ के पहिले लाड वेधिक ने भ्पने 
शासन-काल में उत्तरी भारत की सडको में सुधार किया, परन्तु यातायात एवं सवाद- 
वाहन मे विद्येप परिवर्तन लार्ड डलह्दौजी के घ्वासन-क्ाल (सत्‌ (८४४८ से १८५४) में 
ही हुए, जिनका प्रभाव कृपि उद्योग पर भी पडा । इस थवधि में केवल सडको में ही 
सुधार एवं विकास नही हुआ, वल्कि डाकस्ानोका भी संगठन किया ग्रया तथा तार 
व्यवस्था का प्रारम्भ हुप्ता । इसी प्रकार सडको के विकास एवं सुधार के लिये सावजनिक 
निर्माण विभाग (7? एछ्ल 7)) भी स्थापित किया गया । सन्‌ १८५७ के स्वातन्न्य 
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युद्ध ( जिसवो श्ग्र जो ने गदर कहा है ) के कारण अ्रग्रेज शासको को देश में राज- 
नैतिक सत्ता मजबूत रखने के लिए रेल के विस्तृत जाल की प्रावश्यकता प्रतीत हुई । 
फलस्वरूप १६ वी शताब्दी के श्रन्त तक २५,००० मील रेल-माग तथा १,७३,००० 
मील स्थल मांग बनाए यये, जिसमे ३७,००० मील पक्की सडके तथा १,३६,००० मील! 
नच्ची सबके थी । इसी प्रकार सन्‌ १८६६ मे स्वेज नहर खुल जाने से भारत में जहाजी 
एवं बन्दरगाह की सुविधाझो में भी सुधार हुभा ।) 

१६ वी भश्रद्ध शताब्दी मे दूसरा उल्लेखनीय एवं महत्त्ववृरं परिवर्तन देशा की 
राजनैतिक सत्ता का ईस्ट इन्डिया कम्पनी पे हाथ मे केन्द्रित होना था। राजनेतिक 
सत्ता के के द्रीयकरण एवं यातायात सुविधाओो के सुधार तथा विकास के कारण देद 
में जनता भोर सम्पत्ति की पूण सुरक्षा हो गई । इन दो वातो के कारण देश की श्रथ॑- 
व्यवस्था मे ऐसे शक्तिशाली घटकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे हमारे कृषि उद्योग में 
महत्त्वपूर्ण परिवतन हुये । 

यातायात के साधनों के विकास के कारण हमारा विदेशी व्यापार बढ गया ॥ 
भारतीय कच्चे माल के लिए विदेश्ो से भी माँग प्राने लगी । व्यापार को वृद्धि के साथ 
ही रेल यातायात की सुविधा ने बगीचा उद्योग तथा बडे पैमाने के उद्योगो की श्राधु- 
निक ढग पर स्थापना होने मे बढावा दिया तथा भारत में झाचुनिक उद्योगो का विकास 
होने लगा। यातायात सुविधाओं के फारण गाँवों का एकाकीपन नष्ट हो गया, जिससे 
कृषि उत्पादन के मूल्यों मे होने वाले उतार-चढाव कम हो गये तथा विभिन्न बाजारों 
के भूत्यो में समानता रहने लगी ।* 

इस परिवत्न का परिणाम #षि के व्यवसायीकरण के रूप मे हुआ, क्योकि 
यातायात के साधनों में सुधार एव विकास के साथ भारतीय गाँवों की प्रृथकत्ता नष्ट 
होकर उनका सम्बन्ध बाहरी विश्व से भी होने लगा। साथ ही व्यापारिक विस्तार के 
कारण वाजारो का भी विकास होने लगा | फलस्वरूप भारतीय श्सान वे वल खाद्याप्तो 
की ही उपज न करते हुए भन्य वस्तुप्नो को भी उपज करने लगे, जिनकी श्रन्य बाजारों 
से माँग थी। इससे भारतीय कृषि उत्पादन लगभग विद्व के सभी देझ्षों से जाने लगा। 
कृषि के व्यदसायीकरण का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण था श्रमरीकी ग्रह गुद्ध, जो सन्‌ 

१८६३-६४ के लगभग हुप्ना | इस युद्ध से भारतीय किसानो को यह ज्ञात हुमा कि वे 

प्दिचमी वाजारो के कितने पास थे भ्रौर इसी कारण उनको विदेणी वाजारो की महत्ता 

का ज्ञान हुआ ।३ प्रमरीफी गृह-युद्ध के कारण लक्काक्षायर की कपड -मिलो को रई 

मिलना बन्द हो गया, इसलिए वे भारत एवं मिश्र पर रई की पूर्ति के लिए निरभर हो 

गई । फलस्वरूप भारत का रुई का निर्यात बढ गया तथा कीमतें ऊ'चो होने से भारतीय 

किसानों एवं नियरतिकर्त्तानो ने काफ़ी लाभ कमाये । इस भ्रवधि मे रुई की कीमत भी 
]. 2-0०७7रणपा० 708ए९]॥०एगशा, 0( तात8-एश० 07४६० , 9 79 
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२७ भाने अति पौड (सन्‌ १८५६) से ११४ श्राने प्रत्ति पड (सन्‌ १८६४) हो गई 
तथा रुई का निर्यात सन्‌ १८५६ मे ५,०६,६६५ गांठो से बढ़कर सन्‌ १घ६४ में 
१३,६६,५१४ गठ हो गया। इस परिस्थिति के करण भी भिन्न-भिन्न प्रान्तो मे भूमि 
फी उबंरा बक्ति एवं जलवाबु के मनुसार कृपि उपज का विशेषीकरण होने लगा, 
जिसका परिणाम कृषि उद्योग की समृद्धि से हुमा । 


इसी प्रकार पजाव, उत्तर-प्रदेश तथा भ्रन्य राज्यो में सिंचाई को स्थिति मे 
सुधार होने के कारण कृषि भूमि का भी विस्तार हो गया तथा क्षपि फसलो के विशेषी- 
फररा को बढावा मिला । उदाहरणायं, वम्वई तथा मध्य-प्रदेश में रुई, उत्तर प्रदेश 
एवं पजाव मे गेहूँ प्रादि | इस प्रकार कृपि का विश्येषोकरण हुआ तथा खाद्य फसलो के 
स्थान पर पटसन, गन्ना, तिलहन भ्रादि भ्रौद्योगिक फ्लो की उपज की खेती को श्रधिक 
महत्त्व दिया गया । सिंचाई के साधनों की उन्नति के साथ इन फसलो की उपज बढ़ने 
लगी । ४ 
यातायात सुविधाश्नो के साथ प्रतियोगिता का बोलवाला हुमा । फलस्वरूप 
जहाँ पे उत्पादन एवं उसके वितरण पर भच्छे परिणाम हुए, वहाँ कृपि कलेबर को 
प्रतियोगिता के कारण गहरी चोट पहुँची, क्योकि प्रतियोगिता के कारण विदेशी 
(विशेषत, इड्धलेड की) यन्त्र निर्मित माल भारत भाने लगा, जिससे प्रतियोगिता करने में 
भारत के कुटीर-उद्योग भ्रसमर्थ थे। फलत प्रतियोगिता एवं अन्य विदेक्षी प्रभावों के 
कारण यहाँ के क्ुटीर-उद्योगो की श्रवनति होने लगी, जिससे किसानो के सहायक 
उद्योगों के नष्ट होने के साथ ही कृषि पर जन सख्या का प्रभार बढने लगा तथा 
कृषि सगठन का कलेवर बाधित हुआ | इसके अलावा नैसगरिक श्रवरोधों ([208078 
(7७6५८६७) फी तीजता फम दो जाने फे कारण जन सर्या में वृद्धि होने लगी | भारत 
में इस भ्रवधि मे सगठित उद्योगों का विकास होते हुएं भी उसमे भ्रतिरिक्त एवं विस्था- 
पित जन सस्या को काम नहीं मिल सकता था। फलस्वरूप कृषि भुमि की तुष्णा बढ 
गई तथा किप्तान श्रपचती जीविका कमाने के हेतु कृपि-भुमि को प्राप्त करने के लिए 
इृधर-उघर भटकने लगे | 
भारतीय सरकार की कृषपि नीति इस श्रवधि में उपेक्षापूर्श ही रही । हाँ, कृषि 
कार्यो की देख-रेस के लिए सन्‌ १८५७० मे एक शाही कृषि विभाग (77907 
06799070॥7676 ० ै 8706प्रोप्ा8) खोला गया। यह सत्‌ १८७८ में बन्द कर 
दिया गया, जो सरकार की कृषि सम्बन्धी उपेक्षापूर्णा नीति का परिचायक है । इस 
विभाग को बन्द करने का प्रमुख कारण राज्य सरकारों के उचित सहयोग का 
प्रभाव था । 
किसानो द्वारा कृषि योग्य भुमि की अनवरत माँग के कारण भ्रूमि की कीमर्तें 
बढने लगी तथा जमीदारो की,स्थिति मजबूत हो गई, जिन्होंने इस परिस्थिति का 
भ्रच्छा लाभ उठाया । लगान व्यवस्था में भी क्षासको द्वारा ऐसे झ्नेक परिवतन किये 


|] 
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गये * जिससे क्रिसानो को क्सी भी प्रकार का लाभ न होते हुए उनसे मध्यस्थ पनपने 
लगे श्रौर किसानो की झ्राथिक दक्षा बिगडती गई । 


कुटीर-उद्योगो की श्रवनति एवं भ्रत्य उपरोक्त स्थिति का महत्त्वपुर्ण प्रभाव 
कृपि भूमि पर पढा, क्योकि कुटीर-उद्योगो की विस्थापित जन सख्या के लिए कृपि के 
प्रलावा दूसरा कोई साधन न था। इसके धलावा भारतीय उत्तराधिकारी कानून भी 
दोपपूर्ण थे, जिससे कृपि भूमि का विभाजन ठुकडो में होता गया, जो इधर-उधर विखरे 


हुए होते थे । फलस्वरूप ऐसे छोटे-छोटे एवं बिखरे हुए खेतो पर खेती करना भ्रनाथिक 
हो गया । 


प्रनाथिक कृपि संगठन के कारण किसानों की मिभरता साहुकारों पर बढ गई, 
क्योकि उनकी उपज गिर गई । इससे कृषि उद्योग मे विशेष लाभ न रहा । फलत३ 
उनको पअपने कृषि फार्यो के लिए ही नही, श्रपितु भ्रन्य कार्यो के लिए भी साहुकारों से 
ऋशा लेने पडे शोर साहुकार यह एक ऐसा भूत है, जिसकी छायः से बचना कठिन है । 
क्योकि उसका मूलघन ब्याज के साथ बढता जाता है। इस प्रवृत्ति को सम्पत्ति के 


व्यक्तिगत स्वत््वो को मान्यता से बल मिला, क्योकि कृषि भूमि का हस्तातरण किसी 
भी ध्यक्ति को अवाधित हो सकता था । 


इस प्रकार संद्धान्तिवः हृष्टि से कृषि के व्यवसायीकरण से किसानों को लाभ 
हुआ, यह कहा जा सकता है। परन्तु वास्तव में क्पि व्यवसायोौकरण से बहुत कम 
लाभ हुआ, क्योकि हमारे यहाँ की कृषि उपज की विक्रय प्रथा दोपपुणं थी भ्ौर भ्राज 
भी है तथा उसमे यातायात की कठिनाइयों का सामना भी करना पडता था| इसका 
परिणाम यह हुम्ना कि कृपि-म्रुमि का हस्तान्तरण किसानो से साहुकारो को हुग्ना, जो 
कृषि से प्रनभिज्ञ थे । 

सन्‌ १८७० से १८८० की प्रवधि में भ्रनेक राज्य भ्रकाल से पीडित रहे, 
जिससे क्रप व्यवसाय को गहरो चोट पहुंची । इस परिस्थिति की जाँच के लिए सन्‌ 
१८८० की भ्रकाल जाच समिति ने सरकार से प्रनुरोध किया कि कृपि विभाग फा फाय 
पुन प्रारम्भ किया जाय, परतु सन्‌ १८८६ त्तक कृषि के सुधार के लिए कोई उल्लेख- 
नोय सरकारी कायवाही नही की गई ।* हां, किसानो की ऋणा-ग्रस्तता को दूर करने 
तथा उनको स्थायी कृपि-सुघार के लिए मृ सुघार कानून (870 ॥7970ए8- 
76768 #.0$, 888) तथा क्ृपक ऋण-कानुन (8 077९पोप7०8॥'8 ],0278 
3०5, 884) से तकावो ऋणो की सुविधायें दी जाने लगी। परन्तु ऋण देने की 
ये प्रयाये इतनी दोपपुणा थी कि इनसे किसानो को बहुत क्रम लाभ हुप्रा, क्योकि इन 
ऋणो के सम्बन्ध में भ्रनेक जिलो के किसानो को तो जानकारी भी नही दी गई थी । 
इस प्रकार सत्‌ १८६५ तक किसानों की झ्राथिक स्थिति मे बहुत हो कम परिवतन हुए । 


3 लगान ध्यवस्था का विवेचन आगे किया गया है। 
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कृषि परिवर्तन युग-- 

ं सन्‌ १८५६४ से सम्‌ १६१४ के बीस वर्ष में कृषि श्रवस्था में महत्त्वपुर्णा परि- 
वरतंत हुए । इस कारण इस युग को कृषि परिवतन बुग (पफलाझावणा या छा 0- 
67009) कहते हूँ | इन परिवतंनों का निश्चित विकास क्रम सक्षेप में देता कठिन है, 
परन्तु इस युग में निम्त प्रमुख परिवर्तत हुए ६-- 

( १) फसलो को उगाते समय उनके व्यावसायिक महत्व की शोर श्रधिक 
ध्यान दिया जाने लगा। 

(२) किसानो को फ्लो का व्यावसायिक महत्त्व प्रनुमव होते ही उन्होने 
कृपप भूमि का खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें उयाते मे उचित वित- 
रण किया । 

(३) किसानो की झ्ाथिक स्थिति मे पर्याप्त सुधार हुप्रा । 

( ४ ) यातायात साधयो के विकास के कारण किसानो को क्पि उत्तादन 
विभिन्न वाजारो में बेचना श्रधिक सुविधाजनक हो गया। 

(५) इस अवधि में जन-सर्या में काफी वृद्धि हुई, परन्तु देश मे ऐसे उद्योग- 
धन्धो की फ्रमी थी, जिनसे इस जन सख्या को काम मिलता | फलत3 
जन-सस्या का प्रभार कृपि भूमि पर बढ गया तथा भूमि का छोटे छोटे 
एव बिखरे हुए खेतो मे विभाजन हो गया । 

(६ ) कृषि भूमि की माँग वढने के कारण कृषि भूमि की कीमते वढ़ गई 
तथा ऋणश-ग्रस्तता के कारण उनका हस्तातरण' ग्ैर कृपिकों मे हो 
गया । ये लोग इस भूमे को श्रतेक किसानो में खेती के लिए बाँटते 
ये, जिमसे उन्हें भधिक लगान मिलता था । 

( ७ ) भारत प्रमुख रूप से क्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया, 
क्योकि जहाँ पहिले क्चा माल केवल देशी कुटोर-घन्घो की पूर्ति के 
लिए हो उगाया जाता था, वहाँ क्ुटीर-उद्योगो की श्रवनति से तथा 

। विदेशी सम्पर्क से वह निर्यात फे लिए उग्ाया जाने लगा । 


न सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६३६ तक कृषि की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवततन 
नही हुए, क्योकि सत्‌ १६१८-१६ के भीपरा प्रकाल से किसानो की कमर तोड़ दो 
झौर देणा में ख़ाद्यान्नो की कमी हो गई। सत्‌ १६२०-२१ में गल्‍ले की कमी के कारण 
खाद्यान्नो की कोमते बढ गई । इसलिए सन्‌ १६२७ तक लगभग कृषि उपज मुल्य 
ऊँचे ही रहे | सन्‌ १६२७ से विनिमय दर में परिवतन से कृपि उपज फोमतें फिर 
ग्रिरने लेगी तथा सत्‌ १६२६ में श्राथिक मन्दी श्रा गई, जो सन्‌ १६३१ तक रही। 
इस मन्दी में किसानो को भयड्5लर सकठ का सामता करना पडा झौर उनकी ऋण-अस्तता 
बढ गई । यह स्थिति सन्‌ १६३६ तक रही । 


भा०्म्रा०ण्वि०, ४ 
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सन्‌ १६३६ मे द्वितोय विश्व युद्ध झ्ारम्भ होने तथा कृषि उपज के मूल्य बढ 
जाने से किसानो को काफी लाभ हुआ और उनका ऋण प्रभार भी कम हो गया। 
सन्‌ १६४३ से देश मे प्रन्न घान्यो की कुमी के कारण उपज बढाने के लिए “भधिक 
झन्त उपजाशों योजना वनी, जिससे कृपि-सुघार के लिए काफी प्रयत्न किए गए 
भोर शझ्राज भो देश को कच्चे ओद्योगिक माल एवं खाद्यान्न में प्रात्म निर्भर बनाने के 


लिए राष्ट्रीय सरकार प्रयत्तशील है। इससे सन्‌ १६३६ के वाद भोसत किसान की 
झ्राथिक स्थिति भ्रच्छी हो गई । 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि १६ वी श्ाब्दी के प्रन्त तक कृपको की 
स्थिति विशेष सब्तोपजनक नहीं थी । किसानो की झ्राधिक दछ्षा गिरी हुई होने से तथा 
देश में सस्ते दर पर समुचित परिमाण मे साख की सुविधा न होने से कृपि-उद्योग मे 
पू'जी विनियोग का स्तर नीचा रहा | इससे किसानो को सदैव समुचित धपिचाई के साधनों 
का भ्रभाव हो रहा तथा वे भूमि पर स्थाई सुधार करने मे असमर्थ रहे । वर्षा की 
प्रनिश्चितता से भारत की कुल कृषि भूमि मे केवल १६%, सिचित भूमि होना हमारे 
कृषि उद्योग में पूंजी विनियोग के निम्न स्तर की ओर सकेत करता है । इसी दोप के 
कारण कृषि उद्योग एक भनिश्चित व्यवसाय है। पूंजी विनियोग के निम्न स्तर का 
दूधरा प्रभाव कृषि मे स्थायी सुधारो का ग्रभाव है, जैसे--लेतो की सीमा-बद्धता तथा 
समुचित खाद का भ्रमाव झ्रादि । भारत को १६ वी झताव्दी की वन नीति का प्रमुख 
भरद्ध 'जद्धल सफाई' (08607९889607) रहा है, जिससे मरूमि का कठाव होता है 
तथा मझुभूमि पैदा होती है। इस भ्रदुरदर्शी नीति फे फल आज भी हमको स्पष्ट दिखाई 
देते हैं। तीसरे, पूंजी की कमी के कारण ही कृपि कार्यों की पद्धति एवं यम्त्रो मे 
किसी भी प्रकार का सुधार नही हो सका, क्योकि किसान अपने सीमित साधनों से 
भाषुनिक कृषि यन्त्रों को प्रपनाने मे म्पमथ था । पूंजी की कमी का चौथा प्रभाव 
हमारी पशु-सम्पत्ति पर हुआ । भारत मे जहाँ ऋृपि-शक्ति के लिए पशुप्रो का भ्रधिक 
उपयोग होता है वहाँ उचकी नस्ल (37660) सुधारने के लिए कोई भी प्रयत्न फिसान 
स्वय नही कर सत्ता प्लौर न सरकार ने ही १६ वी शताब्दी मे ऐसे कोई प्रयत्न किए। 
इस स्थिति मे किसान को विवश हो कर अपनी जोविका कमाने के लिए काम करना 
पडा, जिससे वह णारोरिक एव मानसिक हृष्टि से उत्साहहीन एवं निराशावादी ब्त्‌ 
गया । ऐसी स्थितियों में कृषि भूमि मे विस्तार होते हुए भी यदि भारत की प्रत्ति एकड 
उपज कम रही तो भाइचय्य नही, क्योकि यह परिस्थिति का दोप था किसान का नहीं। 
योजेंवा काल-- 


परन्तु भ्ाजकल भारत को राष्ट्रीय सरकार द्वारा यामीण विकास के निए 
विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित हो रही है, उनसे कृपि का उज्ज्वल भविष्य स्पष्ट पी 
होता है शोर हम कह सकते हैं फि 

के हम कह है कि कल का किसान वास्तव से भारत का भाग्य विघाता 
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भारतीय कृषि की वर्तमान दशा-- 


भारत की ८२"८ प्रतिक्षत जन-ससख्या प्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है, इसी 
से कृषि का महत्त्य स्पष्ट है। गाँवों मे किसानो के भ्रतिरिक्त खेत-मजदूर, बढई, लुहार 
इत्यादि जो कारीगर हैं, खेती पर निर्भर रहते हैं। ससार मे घीन के अतिरिक्त प्रन्य 
छिसी भी देश में इतने भ्रधिक मनुष्य खेतो पर निभर नहीं हैं। यदि किसी वर्ष वर्षा 
की फमी से भथवा भ्रन्य प्राकृतिक कारणों से फसलें नष्ट हो जाती हैं तो भारत का 
झाथिफ ढाँचा हिल जाता है। फसलो के नष्ट हो जाने से कृषि निर्यात कम हो जाते हैं। 
फिसान के पास रुपया नही होता । इसी कारण वह विदेशों पे भाने धाला साल तथा 
भारतीय मिलो में तंयार माल को खरीद नही सकता । दूसरे शब्दों में, मारतवर्प का 
व्यापार कम हो जाता है झौर उद्योग-घन्घे शिथिल पड जाते हैं तथा सरकार को पूरी 
मालगुजारी नही मिलती । रेली को फम्र माल ढोने के लिए मिलता है तथा किसान 
मेले भौर यात्रामो को कम जाते है, जिससे घाद्य होता है । इससे स्पष्ट है कि देश का 
सम्पूर्ण ढाँचा खेती पर ही निभर है । 
जिस उद्योग पर देश कौ लगभग तीन-चौथाई जन-सरस्या निर्भर है, उसकी 
दवा भ्रत्यन्त गिरी हुई है । भारतर्प में भिन्न-भिन्न फलों की प्रति एकड पैदावार 
प्रत्य देशों को भपेक्षा वहुत ही कम है । 
सन्‌ १६३० की मन्दों के भ्रवप्ताद के पदचातु तथा सन्‌ १६३१ के पश्चात्‌ 
जन-सय्या में वृद्धि के कारण देश में खाद्य-स्थिति बदी शोचनीय हो गई थी । इसके 
पदचात्‌ ब्रह्मा के भ्रलग हो जाने से यह समम्या भोर कठित हो गई । द्वितीय महायुद्ध ने 
तो खाद्य सक्ट ही उपस्यित कर दिया। फलस्वरूप लगातार १०-१२ साल तक 
देशवाध्तियो को खाद्य-नियन्भण का सामना करता पडा ओर कई स्थानों पर तो दुर्भिक्ष 
फी समस्या उत्पन्न हुई, किन्तु सम्भवत विर्षत्तियों का भ्रन्त नही हुग्रा था । देश के 
विभाजन ने देश की भ्रथ-व्यवस्था की टॉँग तोड दी, क्‍्थोकि पजाब और सिन्व के 
उपजाऊ भाग पाविस्तान में चले गये भौर विष्थापितो के कारण देदण मे ख्ाथ सकट 
भरा गया । स्वतन्ध भारत के सम्मुख इस क्षेत्र में एक विषम परिस्थिति थी, किन्तु 
भारत सरकार ने बडी सतकता तथा दूरदशिता से फाम लिया। गत वर्षों मे कृषि 
विकास के लिये निम्त कार्ये हुये है, जिनका यथास्थान विवेचन होगा | 
' (१) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पच-वर्षीय योजना-- जिसके प्रन्तगत 
खाद्य-सामग्री तथा कच्चे माल के उत्पादन पर विज्येष जोर दिया गया है । 
प्रथम पच-वर्षीय योजना से कृपि के विकास को सर्वोच्च ध्राथमिकता दी गई थी, 
खाद्यान्न एव कच्चे माल के उत्पादन पर विध्षेप वल था | इसमें पर्याप्त सफलता मिली। 
फलस्वरूप भारत सरकार ने कृषि नीति सम्बन्धी नीति की घोषणा की, जो निम्न 
बातो पद प्राघारित है .--- 
( १ ) कृषि उपज के मूल्यों का समुचित स्तर बनाए रखना | 
(२ ) कृषि उपज के हेतु विक्रयन, भण्डार एवं साख सुविधाशो का भ्रायोजन | 
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(३) भ्रूमि सुधार जिसमे कृपि को श्रधिक कार्यक्षम बनाने का प्लोभन 
एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने की हृप्ठि से कपि उद्योग के पुनर्गठन का भी 
समावेश है । 


इन उद्देश्यों को लेकर ही दूसरी योजना मे कृषि नियोजन का निम्न आधार 
पझपनाया गया था «-- 

( १ ) मरूमि-ठपयोग का नियोजन । 

(२ ) प्रत्पकालीन एव दीघंकालीन उत्पादन लक्ष्यो का निर्धारण । 

( ३ ) विकास फायक्रम एव सरकारी सहायता को उत्पादन लक्ष्य एवं भुभि- 
उपयो। नियोजन के साथ सम्बन्धित करना, तथा 

(४ ) समुचित मूल्य नीति का निर्धारण । 


जहाँ प्रथम योजना मे खाद्यान्न एव उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था वहाँ 
दूसरी योजना मे क्र अर्थ व्यवस्था के विभिन्न भज्गों के विकास पर पर्याप्त वल दिया 
गया है । इससे क्लप उद्योग सुहृठ श्राधघार पर सगठित होकर बढती हुई जन-सस्या एव 
श्रौद्योगिक विकास के' हेतु खाद्यान्न एव औद्योगिक फच्चे माल की पूर्ति करने मे सफल 
हो सकेगा ५ 


(२) भ्रधिक श्रन्न उपजाञो आनन्‍्दोलन--इस श्रान्दोलन का श्रोगरो्ष 
सन्‌ १६४३ मे किया गया ।" इस योजना के शन्‍्तर्गंत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य 
सरकारों की निश्चित योजनाग्रो को सहायता दी गई । इनमें कु"ए, तालाव, छोटे बाँध, 
नलकूप एवं नहरो का निर्माण एवं दुरु/्ती, खाद एवं बीजो के वितरण का समावेश 
होता है । इसी दृष्टि से केन्द्रीय रसायनिक खाद्य कोप (060078] ई€फगशश7' 
]200]) वा निर्माण हुआ है, जहा से भमोनियम सत्फेट का समान कीमतो पर कृपको 
को वितरण होता है । 

(३ ) चावल उत्पादन का जापानी ढद्भ--उक्त श्रान्दोलन के श्रन्त्गंत 
सन्‌ १६५३ से चावल के हेतु जापानी पद्धति का उपयोग श्रारम्भ किया गया । फल 
स्वरूप चावल का #षपि क्षेत्र सन्‌ (६५३-५४ के ४ ०२ लाख एकड से सन्‌ १६५६-५७ 
मे २३ «४ लाख एकंड तथा चावल प्रति एकड भौसत उत्पादन १३ ३३ मन से 

१६ ०६ मन हो गया ।* 


(४ ) भूमि का कृषिकरण एव केन्द्रीय ट क्टर सगठन (ग:४०+0:7ए8- 
607)--बेकार एवं कासयुक्त भूमि का कृपिकर॒ण करने के लिए केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन 
स्थापित हुआ, जिसके पास प्रारम्मिक श्रवस्था मे २०० ट्रैक्टर थे तथा सन्‌ १६५ !प्मे 
२४० नए द्रैवटर खरीदे गये | इस फायज्षम के भ्रन्तगंत प्रथम पच-वर्षीय योजना मे 
१० ८४ लाख एफ्ड भूमि का केन्द्रीय ट्रैक्टर सगठन द्वारा तथा १७ लाख एकड भूमि 


१ देसिए 'साद्य समस्या? अध्याय । 
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फा राज्य ट्रंवटर सगठती ध्वारा कृपिकरण किया गया। सन्‌ १६५७-५८ के प्रन्त में 
केन्द्रीय ट्रैडटर संगठन द्वारा कुल १६ लाख एकड भ्रूमि क्ृपि के झन्तर्गत लाई गई तथा 
झ्रासाम गौर मध्य-प्रदेश में प्रमण/ः! २,३८७ भौर २६,८८८ एकट भूमि जगल की 
सफाई की गई । 

( ४ ) भूदान एट॑ ग्रामदान प्रान्दोलन-- भनुमान है कि देश में ४५ लाख 
मूमिहीन ऊपि मजदूर हैं, जिनके लिए जमीदारो उन्मूलन के वाद भी कोई श्राशा किरण 
नही थी । इस हेतु श्राचाय॑ विनोया भावे ने भद्वात भान्दोलन झ्रारम्भ किया श्र उत्ती 
का विस्तृ” रूप पग्रामदान भान्दोलन है। एस कारयें में विनोवाजी को काफी सफलता 
मिली है तथा इस प्रान्दोलन को शासकीय एवं राजनैतिक समर्थन भी है। क्योकि इस 
ध्रा दोलन मे राजनैतिक श्रखाडेयाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। “ग्राम प्रानदोलन 
के श्र तर्गत ४,३- ० गाँव मिले है, जहाँ एक पद्षाद्दीय, सजीव श्र सक्रिय लोकतन्व 
स्थापित करने की कोशिश की जा रही है ।”' इसी प्रकार भृदान श्रान्दोजन मे 
दिसम्बर सन्‌ १६४७ तक ४३,८ १,८७१ एकड भूमि प्रास हुई, जिसमे से ६,५४,६४१ 
एकड भूमि का वितरण किया गया है ।* इस झान्दोवन की सफलता इसी वात से 
प्रमाणित होती है कि सरकारी तौर पर आरमदान पझ्ान्दोलन तथा सामुदायिक विकास 
आ्रान्दोलत फो सम्बन्धित करने वी योजना बन ऋुकी है, जो दुमरी योजवा काल में 
प्रयोगात्मक रूप में कार्यान्वित हो रही है ।* 

(६) भूरक्षण (807 (007887९०७/॥707)--शभ्ूूमि के कटाव एव रेग्रिस्तान 
फे विस्तार वी समस्या का हल १रने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय भ्रक्षण सभा 
फी स्थापना की है। इस सभा ने सत्‌ १६५३ से भूमि-कटाव रोकने एवं मिट्टी के 
पृथक्षरण की समस्या (507 8797 9ए878) के हल का काय आरम्भ किया । सभा के 
अन्तर्गत देहरादुन, कोटा, वेल्लरी, उटक्मण्ड तथा वस्राठ में श्लोज, परीक्षण एवं प्रयोग 
केन्द्र हैं। इसके श्रतावा जोधपुर में रेपिस्ताव जगलीकरण (8[(0788/96707) 
स्टेबन है, जहाँ पर रेगिस्तान का प्रसार रोकने एवं भुमिसटाव सम्बन्धी समस्याझ्रो का 
भ्रध्ययन होता है । सन्‌ १६५६-५७ में इसके भ्रत्तर्गत प्रयोग एवं खोज के हेतु दो उप 
स्टेशन चण्डीगढ़ एव आगरा में स्थापित किये गये है । 

इन विविध प्रयत्नों से भारत को कृषि उद्योग क़रमश* उन्नति कर रहा है । 

१ भृदानन्यज श्८-७-५८, पृष्ठ ३। 

२ भृदान-यज्ञ १४-३-श८, पृष्ठ ११। 

३ येलवाल ग्रामदान सम्मेलन मितम्बर, १६४७ तथा सामुदायिक विकास सम्मेलन 

१५-१८ दिसम्पर, दिल्‍ली । 


प्रमुख फसलो का छृषि क्षेत्र तथा उपज 
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अध्याय ६ 
हक ७ 
भारतीय कृषि की समस्याएँ 


(28णं०र्णात्पा-&| 009667078 77 708) 





“भारतीय कृपि की समस्याञ्रों का कारण कृपक का अज्ान ओर निरक्तरता न होते हुए वे 
कठिन परित्यितियों हैं जिनमें उसे अपना उद्योग करना पता है। भारतीय कृंपकों की कष्टमय 
ध्यिति का कारण दृश्य कठिनाइयों हें, मनोवेशानिक नहीं ।? 


“भरत एक सम्पन्न देक्ष है, जिसमे निर्घतता वास करती है ४” यह कहावत भारत पर 
पूर्णतः लागू होती है । भारत की भ्रूमि उपजाऊ है भ्रौर जलवायु खेती फे लिए अनुकुल 
होते हुये भी भारत मे कृषि उद्योग की दशा भ्रच्छी नही है। भन्‍्य देशो की तुलना मे 
यहाँ की प्रति एकड उपज बहुत ही कम है १-१ : 
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भारत में प्रति एकड उपज ही भनन्‍्य देशो की तुलना मे कम नही अपितु विभिन्न 
राज्यो की प्रति एकड उपज मे भी भिन्नता है तथा प्रति वर्प॑ इसमें भिन्नता रहती है ।* 
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क्रपि की इस स्थिति के लिए कतिपय कारण जिस्मेवार है, भ्रत' इस भ्रध्याय 
में कृपि उद्योग की इन समस्याप्रो पर विचार करेगे । वयोकि कृषि भारत का प्रमुख 
व्यवसाय होते के साथ ही लगभग हु जन सस्या की उपजीविका का साधन है । 
करूषि की अधिकसित दशा के कारण-- मु 


भारतोय कृपि की भ्रच्छी स्थिति न होने का कारण कंषक को मूखंता एव 
भ्ज्ञान न होकर वे कठिनाहयाँ हैं, जिनके कारण भारतीय कृ प-उद्योग भ्रविकसित रहा 
है तथा प्रति एकड उपज कम रही है । विष्य के महत्त्वपूण देशों की तुलना में भारतीय 
कृपि का उत्पादन ८६%, तथा अधिकाँश यूरोपीय देशो की तुलना में ४०% भी कार्य- 


क्षम नही है ।१ कृषि की इस स्थिति को सुघारने के लिए इस स्थिति के जिम्मेदार 
कारणो को देखना झावध्यक है । 


न 


भारतीय जनता का जीवन स्तर तब तक उन्नत नही हो सकेगा जब तक भार- 
तीय कृषि भाधुनिक वाजार के मान-दण्ड के भनरूप नहीं होगी के मान-दण्ड के अनरूप नहीं होगी। भारत में झाथिक 
विकास के हेतु आवध्य्क भेसगिक साधनों की कमी नही है, साधनों की कमी नही है, पर तु इनका पूर्ण उपयोग 
करने के लिए सही एवं सतुलित झ्राधिक योजना के भ्रन्तर्गत प्रयत्नो की भावश्यकता है। 
जन-सख्या की वृद्धि भौर उत्पादन मे कमी के कारण भारतीय जीवन-स्वर 
वा ह्वास हो रहा है। भारत की साधारण स्थिति मे ही ३५१७ जन-सछ्या को सस्तु- 
लित भाहार नही मिलता । बहुत भ्रघिक मनुष्य भौर बहुत बम पूजजी के कारण कृषि 
भूमि पर जन-सस्या का प्रभार बढा,* जिससे गरीबी भे वृद्धि हुई और कृषि भूमि से 
उपज कम होने लगी । इस हेतु क्षेत्रीय साधन तथा क्षेत्रीय जन-सरया की गति में साम- 
जस्य लाकर जन-सस्पा का प्रभार कृषि भुमि पर कम्र करना होगा । साथ ही, छेपक्नो 
वी उपभोग दाक्ति बढाने के लिए उद्योग घन्धो का पुनवितरण करना होगा । 
रॉयल कृपि कमीशन का यह. निष्कर्प कि सम्पुणा दोप भारतीय कृषक के हृष्टि- 
कोण का है शोर वह एक उच्च जीवन स्तर प्राप्त नही करना चाहता, धरासर गनत था, 
क्योकि इसी रिपोर्ट मे यह भी स्वीकार किया गया है-ल्‍कि इतमे प्राचीन देश मे, 
जद्दा कृपि पद्धति प्रनुभवो पर झाघारित है, सुघार कार्य के लिए वैज्ञानिक खोज की 
भावष्यकता होना भ्राइचर्यजनक नही है । रिपोर्ट यह भी स्वीकार करती है कि मुहानो 
पर घान की खेती पूरंतया सफलता प्राप्त कर चुकी है ओर देहाती मुहावरों की सत्यता 
पर भ्रधुनिक खोजो ने भी सन्देह नही किया है ।* 
कृषि उत्तादन मे तभी वृद्धि सम्भव है जबकि कृषि में ताब्रिक सुघार हो। 
यह कहता कि हमारी समस्या तान्न्रिक न होकर मनोव॑ज्ञानिक है, जन सपा ठीक नही 
भारत की श्रोद्योगिक कुशलता--रजनोकान्त दास, पृ० सर्या। हु 
नुत्ाण ता ई707 (॥6 392६0 40 क्‍॥6 ९४९४-४४: , 
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है--यह विचार हमे एक ऐसी भप्रन्वेरी गली में छोड देता है जहाँ इस दुर्गंम" समस्या 
की यह कह कर छोडना होगा क्रि हमारी झ्राथिक कठिताइयाँ कदाचित ऐसी हैं जिनका 
कोई हल नही है ।* हमारा हृपक हढ सकल्प होते हुए भी यह अपनी कृपि-पद्धति 
को तव तक नही सुधार सकता जब तक हमारी कृषि के वत्तमान तान्तरिक एवं सस्या- 
गत दोपो का निवारण न हो । 


तान्त्रिक कमजोरी के कारण भारतीय कृषि विश्व की प्रतिस्पधत्मिक प्र्थ- 
व्यवस्था की गति के श्रनुरूप भ्रपने को ढाल सकने में अ्रसमर्थ रहो है | कृषक वाजार 
की परिस्थितियो को ध्यात में रखे दिना उत्पादन करता है शौर कटाई के समय ही 
फसल को वेच देता है, जय कि गम्रूल्य न्यूनतम मिलता है । इस प्रकार वह न तो व्यय 
धौर न भावी माँग की शोर ही ध्यान देता है । फलस्वरूप उसे वहुघा हानि ही होती 
है, क्योकि उत्पादन व्यय विक्नी मूल्य से श्रघिक होता है भौर वह किसी भाँति अपना 
जीवन-निर्वाह करता है। इस प्रकार भारतीय कृपि की बहुविधि समस्याएँ है, जो 
निम्न हैं :-- 

*+-६ १) खेतों का छोटा और विखरा होता--भारतवर्प में जन सख्या की 
वृद्धि के कारण श्रधिकाधिक जत्-सस्या खेतों पर निर्भर है, क्योक्ति यहाँ उद्योग धन्घो 
की उन्नति नही हुई है । इसका परिणाम हुभा है कि प्रत्येक किसान की भूमि वेंटते वेंटते 
बहुत कम रह गई झौर वह थोडी सी भूमि भी एक चक में न हो कर छोटे छोटे 
टुकड़ों में इधर-उघर बिखरी हुई है। भारत में औसत खेत_४ एक्ड का है, जबकि 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका मे १४५ एकड़, डेनमार्क में ४० एकड, इड्डलेड में ६० एकड 
जम॑नी में २१ एकड, फ्रान्स में २१६७ एकड, हालैण्ड में ३६ एकड, बेल्लियर्म मे १४२ 

एकड है । चच्धाल मे प्रत्ति कुठ्ुम्तर पीछे ४ एकड जमीन का भोगमत प्राता है तथा मद्रास 
में ५ एक्ड, मध्य-प्रदेश मे _८ एकड, उत्तर-प्रदेश में ६ एकड़, विहार उडीसा में ३ एकड 
बम्बई में १२ एकड श्रौर पजाव मे १० एकड़ है। 

“जन सस्पा में वृद्धि, किन्तु उद्योग-घन्चो मे उसी अनुपात में वृद्धि न होना, 
सयुक्त कुद्ठम्य प्रणाली का भ्नन्‍्त और मनुष्पो में व्यक्तिक विचारों की उत्पत्ति होना 
तथा पिता की भृत्यु के वाद जपीन का उम्के वारिसों में विभाजन श्रादि इस स्थिति 
के लिए जिम्मेवार है ।3 

खेतो क॑ छोटे होने के कारण खेतो की सीमा बनाने में बहुत भ्रधिक जमीन 
नष्ट हो जाती है । इन खेतो में कीमती मझ्नीनें भी काम में नही लाई जा सकती भौर 
न वैज्ञानिक ज़ाद हो दिया जा सकता है । खेतो के दूर दूर होने के कारण किसान को 
एक खेत से दूसरे खेत तक जाने के लिए भ्रधिक्त समय नष्ट करना पडता है । खेतो पर 
भ्रधिक खर्च के कारण कुए भादि भी नहीं बनाये जा सकते। इन छोटे छोटे खेतो के 





 #ए00णाार 706ए९8]0एगशा६ ण॑ ाता३-मशरड क4ाडा०ए, ए 4 
2 रि०0एण६ छा कि5गी 0०ग्रग्मछजणा 949-50, एण 7, 9 89 
3 फ़ठारा डए्णागराव$--.गगण क्षय ६/228। 
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बीच श्रक्सर दूसरे व्यक्तियों के खेत भरा जाने से प्रायः लडाई-मगडे होते रहते हैं । 
कभी-कभी पडोसियो के पशु फसलो को रोंइ डालते हैं । इन्ही कारणों से गरीव किसान 


श्रपनते खेतो से श्रच्छी फसल के रूप मे पूरा फायदा नहीं उठा सकता, भ्रत. खेतों की 
फसल कम हो जाती है । 


(२) कम आय--खेतो के छोटे होने के कारण किसानो को भ्राय भी 
फम होती है । सैन्द्रल बेकि वेक्रिंग जाँच कमेटी के अनुसार---भारतीय किसान की श्रौसत 
झामदनी लगभग ४२ रुपये प्रति वे है। फतस्वरूप उसे अपनी जमीन भौर घर-बार 
बेचने के लिए बाध्य होना पढता है । इसी कारण अच्छी फमल होने पर भी किसान 
ऋणा-म्रस्त रहते हैं!” सरकारी रिपोर्टों के झनुसार सन्‌ १६११ में किसानो पर कुल 
कर्जा ३०० फरोड़ रुपये, सन्‌ १६२६ में ४३३ करोड 5०, सन्‌ १६३१ में ६०० फुरोड 
झुपये भर सन्‌ १६३७ मे यह १,००० करोड रुपये तक बढ गया था। इस प्रकार 
उसका कर्ज बराबर घढता ही गया । ऋण का वोऋ लदा हुआ होने के कारण किसौन 
जब ऋण चुकाने मे भ्रसमर्थ हो जाता है तो उसे साहुकार के यहाँ गुलामी को जिन्दगी 
वितानी पडती है । वम्बई, मद्रास, विहार, उडीसा शोर भ्रासाम मे इस तरह की ग्रुलामी 
प्रथा मोजूद है । 

वास्तव से भारतीय किसान इसलिये खेती नहीं करता कि उसे कुछ झाथिक 
लाभ हो, बल्कि इसलिये कि उसे पेट भर भोजन मिल सके । खेती से मिलने वाली 
झामदनी प्रति ब्यक्ति बहुत कम है। भारतीय किसान की वापिक भाय सन्‌ १६३१-३२ 
में ५१), सन्‌ १६३७-३८ में ४७) भोर सन्‌ १६४२-४३ में ६१) थी, किन्तु यह 
झाय विदेशी किसानो के मुकाबले मे ( जो ६५ पौण्ड ३,४२५ रु० ) बिलकुल 
नगण्य सी प्रत्तीत होती है । भारतीय किसान प्रति एकड से बहुत ही कम झ्ाय प्राप्त 
करता है। भ्रौसत €प से एक एकड से उमे ३) रु० मिलते हैं,,जवकि बेल्जियम, 


नीदरलेड, स्विटजरलेड प्रादि देशो में १रे पढिसे १ 


रबर ४ चल ्क डेनमार्क से £ से १२ 
पौंड, जमंनी, फ्रास और इड्डलेड में ६ से ६ पोड़ तथा रूमार्निण, भलवेनिया भोर 
यूगोस्लेवेकिया में ३ पौंड आमदनी होती हैँ। इतनी कम पशामदनो वाले किसान से यह 


भाषा नहीं की जा सकती कि वह अपनी खेती में सुघार करने की कोछक्षिश करे । भला 
जब किसान प्रपना पेट नही भर सकता तो खेतो को किस प्रकार उदंरा बना सकता 
है । इसलिए सबसे पहले उसको झ्लाथिक दक्षा श्रौर रहन-सहन के दर्ज को सुधारा जाय 
तो स्वय ही खेती वो दशा सुधर जावेगी । 
(३ ) कषक की ऋण )्रस्तता--फर्ज बढ़ने का एक मुस्य कारण यह 

है कि भारत के किसानों को खेती“के-लिए वर्षा पर निर्भर रहना पडता है। रो 
अत्यधिक वर्षा के कारण या वाढ भा जाने से खेती नष्ट हो जाती है, तो कभी उसके 
चल मर जाते हैं या भ्रनाज को दर गिर जाने से उसे हानि होती है। कभी-कभी उसे 
भपने बाल दघो की शादी के लिए साहूकर से प्रघिक व्याज पर रुपया कर्ज पर सेना 
पढ़ता है । कभी त्योहारों पर या मौत पर अपने पुरखो का श्राद्ध, कथा श्रथवा भन्य 


९ 
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घार्मिक कार्यो के लिए उसे रुपयो की आवश्यकता पडती है। ऐसी स्थिति में उमे 
झपना खेत गिरवी रख कर वजे पर रुपया लेना पता है। इस प्रकार किसान की 
गाढ़ी कमाई का रुपया जमीदार और साहुकार खा जाते हैं तथा कुछ वकीलो की जैवो 
में भी पहुँच जाता है। जैसे--जमीदार ८५%, वकील श्रादि २०८, साहुकार ५५% 
रैयत, ३२% ॥ 


जहाँ एक बार ऋण लेना शुरू हुआ कि वह पीढो दर पोढो बढता ही जाता 

है। सन्‌ १६६६ के क्रषि कमीशन, के छल्दों मैं--भारतीय -किसान- ऋरा से जन्म 
लेता है भोर ऋण, मे दी _मरता है.तथा ऋण को भावी पीड़ियो के लिए छोड णाता 
। यह ऋण  पीढी दर पीढी वढता ही रहता है /” गरीबी श्ौर ऋणा-ग्रस्तता के 
कारण किसान प्रपने खेतों को भली प्रकार सेवा नही कर सकता भ्रौर न वह खेतों की 


पैदावार बढाने के लिए ही कुछ कर सकता है, जिससे खेतों की पैदावार दिन भ्रति 
दिन कम होती णा रही है । 


(४ ) खेतो को पर्याप्त वनस्पति खाद नही मिलती--भारत की भूमि की 
उर्वरा-शक्ति विलकुल ही गिर गई है । इसका मुरय कारण वनस्पति खाद की कमी 
है । कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिकों का मत है कि यहाँ की भूमि की उत्पादन शक्ति इतनी 
गिर गई है कि इससे भ्रधिक श्रव गिर भी नहीं सकती । जत्र कोई फसल किसी भूमि 
में बोई जाती है तो वहू उस भूमि से कुछ मिश्चित भ्रश खीच लेती है, जैसे --नाइट्रीजव._. 
या लवण श्रादि | भूमि में इन श्रशों की कमी हीने से उसकी उर्वरा-शक्ति कम हो जाती 
है, ईसेलिए इस क्षति की पूर्ति करने के लिये खाद को भ्रावश्यकता है । जितनी पुराती 
भूमि है, उतनी हो उसमे भ्रधिक खाद देना आरावदयक है, जिससे भुमि की उपजाऊ शक्ति 
बढ़े । कभी-कभी तो उत्तम खाद से ५४% उत्पत्ति मे वृद्धि हो जाती है। गहरी खेती में 
तथा एक भूमि में एक ही वर्ष मे कई फरमलें उत्पन्न करने के लिये खाद देना श्रावश्यक 
हो जाता है। भारत के कई स्थानों भे तो त्तीन फसले उगाई जाती हैं, जहाँ खाद 
देता आवश्यक होता है । 


खाद फई प्रकार की होती है *- गोबर, कम्पोस्ट, मस-मूल, खली, रसायनिक 
एव हरी खाद । भारत में ये सभी प्रकार की खादें उपलब्ध हैं, परन्तु उनका सदुपयोग 
नही होता | क्योकि खाद देने का तरीका ठीक नही है। साधारणतः खाद का छेद 
खेतो मे कर दिया जाता है, जिसका ३३%, भ्रद्य] वर्षा, हवा एवं घुप से नश्ट हो जाता 
है । फलत. श्रन्न भौर घन का अप-ब्येय होता । है । 

गोबर श्रथवा पशुझो का मल-मूत्र एक मॉलिक खाद है, जिसे ई घन की कमी 
के कारण जला दिला जाता है । डॉ० वाल्कर के धनुसार--' कुल गोवर का ४०% 
खाद देने में, ४०% जलाने में तथा २०% भन्रुचित तरोके से नष्ट होने में काम 
थ्राता है ।” पशुभो का मूत्र तो साघारणत, व्यर्थ ही जाता है, क्‍्थोकि उसके उपयोग 
के लिए कोई भी प्रयत्त नही होता । है 
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कम्पोस्ट एव मानव मलमूत्र से खाद का निर्माण होता है तथा नगरपालिकाएं 
एवं नगर निग्रम इनकी उपयोगिता बढाने मे सहायक हो सकते हैं। भ्राजकल अधिक//भ्न्न 
उपजाओ आन्दोलन के कारण कम्पोस्ट खाद का उपयोग वढ रहा हैं। सन्‌ १६५६ ४७ 
मे २२६ लाख टन कम्पोस्ट खाद का निर्माण हुमा तथा १६ १ लाख ठन का वितरण 
फिया गया । शहरो के गनन्‍्दे पानी का खाद के हेतु उपयोग करमे की २४ योजनाएं 
सन्‌ १६५७ के श्रन्तर तक फार्यान्वित की गई हैं, जिससे लगभग ३४,००० एक्टड भूमि 
को लाभ पहुँचेगा। इसके साथ ही सन्‌ १६४७-५८ में स्थानीय खाद सोतो को 
विकसित करने की दो योजनाएँ स्वीकृत की हैं। इस प्रफार की खाद का सन्‌ 
१६५६-५७ में १,६१० हजार टन वितरण किया गया । 

तिलहन को खाद यह दूसरे प्रकार की खाद है, जिसका उपयोग कौमती फसलों 
के लिए किया जाता है, जैमे--गन्ना, चाय, तम्बाकू प्रादि। परन्तु भारतीय खेनो को 
खली नही मिलती, क्योकि भारत से तिलहन का निर्यात भ्रधिफ परिमाण मे होता है, 
जो वस्तुत देश की उवरा शक्ति का निर्यात है। इसके साथ ही खली का उपयोग 
झाजकल पशुप्नो को खिलाने मे भी भ्रघिक किया जाता है। इसी प्रकार उरद, मूंग, 
भटर प्रादि कुछ फसलें ऐसी हैं जो भूमि के नाइट्रोजन भ्रादि श्रद्यो का ध्योपण करती हैं। 
यदि फसलो को हेर-फेर से वोया जाय तो उ्व॑रा शक्ति में हवा नही होगा, परन्तु 
कृषि के घ्यवसायीकरण। के कारण फमलो का पुराना हेर फेर बदल दिया गया है। 
जैगे-- उत्तर-प्रदेश मे गन्ना, वगाल मे पटसन भोर गुजरात मे रुई की खेती पर ही 
भ्धिक जोर दिया जाता है । इससे उवंरा छाक्ति का हास होता है । 

वनस्पति खाद जेंगे मू'गफली, ज्यार भादि को पत्तियों के उपयोग से भी खेतों 
की उदेरा शक्ति बढाई जा सकती है। परन्तु पर्यात्त चारे के श्रमाव मे वनस्पत्ति खाद 
का उपयोग हमारे यहाँ पर बहुत ही कम परिमाण मे होता है। 

रसायनिक खाद का उपयोग ध्राजकल विश्व के सभी देशो मे हो रहा है और 
भारत भी इस दिशा में प्रयत्नण्ील है। रसायनिक खादों मे झमोनियम सहफ़ेट, 

नाइट्रोजन भ्रादि का समावेश्व होता है । इनका उपयोग बढाने के लिए पिश्नी भे खाद 

फारखाने की स्थापदा हो चुको है तथा टूसरी योजता मे बगाल मे भी खाद कारखाने 

की स्थापना होने वाली है। भारत मे सन्‌ १६५६ मे ६७६ लाख टन श्रमोनियम 

सह्फेट तथा सन्‌ १६५७ मे ७ २० लाख टन पअ्मोनियम सल्फेट, ६४,००० टन युरिआ्ा 

(ए760), ३४,००० टन प्रमोनियम सत्फेट नाइट्रेंट तथा तथा ६,००० टन 

पेलश्ियम अमोनियम नाइट्रेंट फा वितरण किया गया, परन्तु विभिन्न प्रकार की 
6 का झाज भी भारत मे प्रभाव है। 

(५ ) खेती में स्थायी उन्नति की कमी--मुमि मे स्थायी उच्चति का ने 
होना एक वडी कमी है। उदाहरणाथ, सेतो की घेरावन्दो नहीं को जाती, जिससे 
अ पा मवेणी तथा चोरो के जाने मे रुकावट नही होती । ख्ैतो फी सीमा के 

घ में हमेशा झगड़ा हुआ करता है। खेतों मे पुष्ते नही बनाये जाते, इसलिए 


(६५६ 


परसात का पानी घीने-पीरे स्ेदो को काठता रहता है। पर्चिमी वगाल तथा उत्तर- 
प्रदेश में त्तो लाखो एकड़ भूमि नदियों के बटाव के फारण नह हो गई है। पानी के 
वहाव का भी ठोक प्रबन्ध नहीं होता है भौर किसी-किप्ती स्थान पर पादी रुक कर 
दन दल हो जाती है। सेतो पर इमारतें नहीं बनाई जाती, जिससे बहुत हानि 
होती है । 

(६) सेती के पुराते तरीके - फिसान परम्परागत ढग से खेती करता है 
भोर जो नये तरीके है, उनगो निर्घनता, अ्ज्ञान के कारण नही भ्रपनाता । सेत जोतने 
के लिए लकड़ी के हल था प्रयोग किया जाता है, जिसमें लोहे का फत लगा रहता है । 
इससे केवल ७//-- ८९/ जमीन छुदती है। सेत्त वरावर करने के लिए लकडी का 
पटरा होता है तथा दीज या तो छिडक दिए जाते है या जुताई के साथ-साथ डाल दिए 
जाते हैं। 'सीडड्रिल' या 'सीडहोवश्! यन्त्रो का प्रयोग बहुत कम होता है। निराई 
तथा गुडाई के लिए खुरपी ही काम मे लाई जाती है। वाटने मे भी किसी मशीन का 
पयोग नही क्रिया जाता, बल्कि हँसिया से फसल काटी णाती है| पश्ुग्रो द्वारा खलि- 
यान माडा जाता हैं और हवा में उठा कर भूसा श्रलग निकाला जाता है । थू्‌ जसे 
(3)7050079), विश्नोबर (५४7॥09७॥) आदि का प्रयोग नही होता । इस प्रकार 
उसके सब यमन पुराने हैं । नये यन्‍नो के प्रयोग से, जंसे--हल, पानी खीचने के पम्प 
श्रादि से वाय-कुशलता अधिक बढ सकती है । 

(७ ) उत्तम बीजो की कमी-- किसान उत्तम बीजों का प्रयोग नही करता 
झौर बहुघा उसको मिलता भी नहीं है। वह गाँवों के चनियो या महाजनो से बीज लेता 
है, णो भ्रच्छा नही होता, जबकि भ्रच्छी उपज के लिए भच्छा, मोटा तथा स्वस्थ बीज 
भावश्यक है। परन्तु भारत के कुछ ही राज्यो मे प्रगतिशील वीजो का प्रयोग १५% 
से भ्रधिक नही है |" भ्रच्छे बीजी का उपयोग वढाने के लिए भारत सरकार ने सन्‌ 
सत्‌ १६५७ ४८ में २०३ करोड रु० वी झ्राधिक सहायता तथा १ »४ करोड २० का 
ऋण विभिन राज्यो में २१-२५ एकड के १,४१६ बीज फार्मों की स्थापना के लिए 
स्वीकृत फिया | इसके साथ ही सघ-अ्रदेशों ((07 7'७०४70०769) मे १२ बीज 
फार्मो की स्थापना के लिए ३९८० लास रुपए स्वीकृत किए,” जिससे प्रच्छी किस्म का 

चीज पर्याप्त मात्रा मे वितरण के लिए उपलब्ध हो सके । 

भारतीय कृपक बीजों के सम्बन्ध में भी वेफिकर है श्रौर वह प्रच्छे चीजो को 
रखने के लिए प्रयलक्षीत नही है । वास्तव में परिस्थितियश उसे ऐसा करना पडता है 
भर फिर उसे महाजनों या वनियो से ऊँचे दाम पर श्रच्छे किस्म का वीज नहीं 
मिलता, जिसका परिणाम फसलो पर होता है । के 


का देखिये (09 0०७० 77000 फ्शावृपाए 00726 रिशएण४ (4952) 
फू ] 
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है 
(८ | पशुओं की दका-यधपि भारतीय कृषि मे गाय शोर वैल का 
बहुत प्रधिक महत्त्व है। उनके विना खेतो की छुताई नही हो सकती, कु झो से सिंचाई 
नही हो सकती और न फसलो के भण्डार ही भरे जा सकते हैं प्लौर न हमारे भोजन 
के लिए दूध जैसा| पौष्टिक पदाथ ही मिल सकता है । किन्तु फिर भी हमारे यहाँ पशुझ्ो 
की दछ्षा भ्रच्छी नही है । समस्त भारत मे २६१ करोड पशु हैं। इनमे से श्रांवे प्रायः 
गिरी हुई हालत में'हैं, जो खेती को किसी प्रेकार की सहायता नहीं पहुंचा सकते । 
पशुझो की खराब भ्रवस्था होने का मुख्य कारण चरागाहो की लापरवाही, 
दोपपूर्ण जनन (]37९80॥78), किसानो की निर्घनता एवं प्रशिक्षा है। उदाहरणार्थ, 
उत्तर-प्रदेश मे जगलो को काट कर पहाडियो पर भी खेत वनाये गये हैं | चरागाहो के 
ठीक न होने से पशुओ्नो की कमी होती जा रही है। इसके,झलावा कृपि भी ऐसी की 
जाती है जिससे मुसा भ्रादि भ्रधिक नही मिलता, ताकि पशुप्रो की वृद्धि हो सके। 
साघारणतया चरागाहो मे ५ महीने पशुओ की चराई हो सकती है । इसी तरह बगाल 
में प्राय सभी स्थानों पर रास्तो के किनारे, तालाबो के श्रास-पास, खेतो की मेडो पर 
ही पशु भ्रपनी गुजर कर सकते हैं ॥ जमीन का कोई भी भाग ऐसा नही है, जो कृषि 
के उपयोग मे न लाया गया हो । फसल काटने फे वक्त कुछ समय के लिए श्रवश्य 
उन्हे खाने फो मिल जाता है, किन्तु वाकी समय मे उनका बुछ भी प्रवन्ध नही होता । 
परिणामस्वरूप पशुओ की दक्शां गिरती जा रही है । 
चारे फी कमी के कारण पशुओं की नस्ल भी वहुत खराब है, क्योकि हमारे 
दहरो व गाँवों मे जो वेकार तथा खराब जाति के साड घूमा करते हैं, उनसे हो 
सन्तानोत्तत्ति होती हैं। फलस्वरूप नई नसस्‍्लें विगड॒ती जाती हैं । इसके अभ्रतिरिक्त इसमें 
पशुम्नो की बीमारी भी सहायक होती हे । इन्ही कारणो से हमारे पशु खेतो के कार्यों 
के लिए पूणा रूप से लाभदायक सिद्ध नहो होते । इसीलिए भारत मे पथुम्रो की प्रत्ति 
१०० एकड संख्या ७५ है, जबकि हॉलेड मे यही सर्या ३८, मिश्र मे २५ है। 
"(६ ) जन-सस्या में दृद्धि, और वोई हुई भूमि मे कमी--भारत की 
“ जन-सस्या बडे वेग से बढ रही है, प्रतएव जब तक इस पर रोक थाम न हो, तब तक 
हिन्दुस्तान की खाद्य-समस्पा हल नही हो सकती । सच बात तो यह है कि पहले की 
भपेक्षा सभी देशो को जन-सस्या मे काफी वृद्धि हुई है, लेकिन साथ हो उन देशों में 
खाद्य-सामग्री का उत्पादन भी वढा है | उत्पादन ही क्यो, बल्कि इन देशो मे श्रक्ति को 
सचित रज़ते हुए थोडी मेहनत से भ्रधिक से भ्रधिक उत्पादन प्राप्त करने के साधनों में 


भी उन्नति हुई है । निम्न भाकडो से स्पष्ट है कि भारत के किसानों के पास जमीन 
किननी कम है *--- 
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किन्तु नीचे की तालिका से स्पष्ट है कि सारत की जन-सत्या की वृद्धि के साथ 
खाद्य उत्पादन कम होता गया * -- 


बंधे जन-सस्या क्षेबफल प्रति व्यक्ति बीया ग्रनाज 
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यह भी उल्लेखनीम है कि एक भोर तो कुल $पि भूमि के साथ खाद्यान्न के 
पन्तर्गत कृषि भूमि का प्रनुपात तो कम हो रहा है भौर व्यापारिक फप्तल्ों के उत्पादन 
क्षेत्र मे वृद्धि हो रही है। 

(१०) सहायक उद्योग-धन्धो की नितान्त कमी--भारत में ऐसे व्यक्ति 
भ्रधिक है, जो दिना जमीन के है धरोर जो मेहनत मजदूरी करके पेट पालते है। 
उहे सेतो मे काम साल के कुछ ही मद्दीनो मे, जब फसलें दोई झभोर काटी जाती हैं, 
मिलता है ' बाकी वर्ष के श्रन्य समय में वे बिल्कुल बेकार रहते है, क्योकि क्ृपि के 
साथ साथ चलने वाले घन्वों फी वडी कमी है । फर्लत्त' यह सभप ये सजदूर च्यय॑ 
में स्रो देते हैं। फसल नष्ट होने या भोले पडने या अकाल होने पर तो इन हो दया झौर 
भी बुरी हो जाती है, क्योकि खेतों में पुरे साल मर भी इनको यथेए्ठ काम नहीं मिल 
सकता । ढा० राघाकमल मुकर्जी के मनुसार--“उत्तरी भारत में केवल २०० दिन के 
लिए खेतों में काम सिलत्या-है-+ डा० स्ड्रीटर के मतानुसार--साल भर में केवल ५ 
महीने ही मद्रासी काश्तकार खेती मे लगे-सहते-हैं.। मैजर जैक के कथनानुध्तारं-- 
“वगाल में जुब॒ किसान छठ नहीं बोला है तव वह ६ महीने फालत रहता.है, किन्तु 
प्रगर वे जुट श्रीर चावल वो देते हैं तो उन्हे जुनाई भर _. वे जूट श्रौर चावल वो देते हैं तो उन्हें जुनाई 
पभौद काय मित्र जाता है । श्री कीटिंग का कहना है; दबिलिन बम्बई में १४०-१९० 
रोज के लिए छ्ेतो मे भ्रधिक कार्य रहता है । पजाव में श्री केलव॒ड के झनुसार-- 
“साल भर में सिर्फ १५० दिच का ही काम, रहता है.।” रॉयल कृपि कमीशन ( सत्‌ 


१६३८ ) के भ्नुसार किसानो को साल भर मे ४ महीने तक कोई काम नहीं रहता । , 


* सन्‌ १६५९ के पूर्व के अद्धों में परकिस्तान के आँफड़े भो सम्मिलित हूँ । 


ध्ध ] 
वे इस समय को व्यर्थ हो शादियों, कगडो झौर झ्लालस्य मे गर्वां देते हैं, भतः मूमि पद 
ग्रौर भी अधिक भार वढ जाता है । 


(११ ) फसल के रोग और शत्र्‌-यदि सेत भच्छी तरह से न जोता 
जाय, अच्छी खाद न डाली जावे या कम खाद डाली जावे, आवश्यकता से भ्रधिक या 
कम पानी दिया जावे तो फसल निर्वल हो जाती है श्रोर उसमे कीडे लग जाते हैं। 
उदाहरण के लिए, चावल मे फूट रॉट (900 700) और ब्लास्ट (8]88॥) कीडे, 
गन्ने मे मोसेक (])[08080) भोर रेड रॉट (पि60 700), मकई में स्मट्स (5770॥8), 
भू'गफली में विल्ट (एए१)॥) भ्रादि । इन कीडो से फसल को बडा नुक्रमान होता है । 
एक जगह फमल मे कीडे लग जाने से प्न्य स्थानों की फसल पर भी प्रभाव पडता है। 
ये कीडे पौधो को जडो से मिलने वले भोजन फो खा जाते हैं, जिससे पौधा अच्छी 
तरह नही बढ पात्ता । कई प्रकार के प्रन्य कीड़े, जैसे - टिहियाँ, घास टिहू (579858 
प्न०799०४५), छोटे-छोटे चीटे तथा दीमक झ्रादि भी फपल को समूचा ही नष्ट कर देते 
हैं। यह भनुमात लगाया ग्रया हैं कि कीडे समस्त पृथ्वी की दस प्रतिशत फपलो को नष्ट 
कर देते है। केवल भारत में ऐसी हाति सन्‌ १६२१ में १३,६०,००,००० पौड की 
छूती गई थी । 


' कही-कही वन्दर, सूभर, गीदड, चूहे तथा जगली जानवर भी खेतो को बहुत 
हानि पहुँचाते हैं। रॉयल कमीशन के भ्रनुमार दम्बई प्रान्त में इनमे प्रति वर्ष ७२० 
लाख रुपये का नुक्सान होता है । उतर प्रदेश शोर मध्य प्रदेश मे यह नुकसान घोर 
भी भ्रधिक होता हे । परीक्षा से मालूम हुआ है कि एक चूहा साल मे ६ पौड भ्रनाज 
नष्ट करता है भौर॑ भारत में कुल ८० करोड घूहे माने जाते हैं। श्रत उनसे एक वर्ष 
में २२ करोड रुपये को हानि होती है । फसलो के इन धाश्ुप्रो से बचने का एक मात्र 
उपाय यही है कि खेतो मे बाड़े लगाई जायें भौर फोटाणुनाशक द्रव्पों का उपयोग 
किया जाय । 


( १२ ) प्राकृतिक कारण--भारतीय क्ृपि मानसून पर निर्भर है, भ्रत* जिस 
वप मानसून ठीक समय पर नही भझाते तो हमारे कृष्प कार्य विल्कुल रुक जाते हैं भौर 
कभी-कभी तो झ्काल पड जाता है । भनुमान है कि प्रति पाँच बपं में एक वर्ष अच्छा, 
एक बुरा और तीन पघनिश्चित यपं होते हैं । भरत हमारी फम्नले कभी तो श्रच्छी और 
कभी औसत से भी कम होती हूँ । कई वार अ्रधिक वर्षा होने, भ्रसामयिक वर्षा होने, 
झोले गिरने या बाढ़ भाभे के कारण भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी प्रय्रस्था मे 
किसान के लिए भ्रधिक व्याज पर ऋण लेने के भतिरिक्त श्रौर कोई चारा नही होता । 
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमको सन्‌ १६५८ की वर्षा से मिलता है, जिसमे फसलो को 
झ्त्यधिक हानि हुई है । 


( १३ ) पर्याप्त सचाई सुविधाओं का अभ्ाव--भारतीय ऊुपि वर्षा पर 
निभर रहती है, प्रत मानसून का फृपि कार्यो मे विशेष महत्त्व है। प्रच्छे वर मे पानी 
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की विशेष ग्रावश्यकता नही होती, किन्तु सूले समय में सिंचाई प्रावश्यक हो जाती है । 
सरकारी श्राकडों के झनुसार भारत मे लगभग ५६ ३ मिलियन एकड भूमि मे ५०% 
नहरो, से २५% कुश्ो से, १५% तालाबों से भौर १०% प्रन्य साधवों से भिचाई होती 
है। यद्यपि भारत में पिचाई का क्षेत्रलल ५६३ लाख एकड भूमि है, जबकि सुक्त राष्ट्र 
अ्रमेरिका मे २०० लाख एकड, रूप में 5० लाख, जापान मे _७०, लाख, मिश्र में ६० 
लाख, मेक्सिको मे ५७ लाख झौर इठली मे ४० ५ लाख एकड भूमि है । फिर भी यह 
मात्रा हमारे लिये वयाप्त नही है, भरत' देश के विभिन्न भौगो मे ठीक समय पर फसलो 
को पानी न मिलने से प्राय एक न एक फप्तल नष्ट होकर खाद्यान्तों की कमी हो 
जाती है । 


( १४ ) क्रय-विज्नय्य-को-असुविधाये--साधारणत खेती को पैदावार देश 
में ही खप जाती है, क्योकि श्रभो त्तक हमारे यहाँ खेती व्यावसायिक पैमाने पर नही 
होती । इसके भ्रलावा हमारे यहाँ झन्य देशो की तरह मिश्रित खेती भी नही होती, 
ताकि कई तरह की पैदावार मिल सके । ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं कि बडी 
मात्रा मे कृषि उत्पादन विदेशों को मेजे जा सकें । मोटे रूप में हमारे यहा पैदा होने 
वाली चाय झौर कॉफी का तीन-चौथाई भाग, कपास का दो-तिहाई भाग, जूठ का 
एक-तिहाई भाग, पलसी का भ्राघा भाग और सूगफली का पाँववा भाग विदेश्षों को 
निर्यात होता है। प्राम तौर पर किसान अपने खाने के लिए रखकर वाऊफ़ी पदार्थों को 
झपने पुराने कज चुकाने, लगान देने तथा श्रत्य भ्रावश्यक कार्यो के लिए वेच देते हैं । 
यही अतिरिक्त पदार्थ नगर-वासियों का भरखण-पोपण करते है । - 

“४. ५ भारत वा कृपि उद्योग ऐसे करोडो व्यक्तियो के हाथ में है, जिन्हें न तो इस 
बात वी शिक्षा ही मिली है कि भ्रच्छे ढंग से और सुचारु रूप से विशेष लाभ के लिए 
किस प्रकार उत्पादन किया जाय श्रौर न वे भ्रपनी दरिद्रता के कारण खेती सम्बन्धी 
वैज्ञानिक तरीको, सूचनाभो तथा वस्तुश्नो के भाव ताव सम्बन्धी बातों से ही परिचित 
होते हैं । फलत, किसान के प्रश्ञान का लाभ व्यापारी उठाते हैं । हमारे निर्यात्‌ व्यापार 
में इतने भ्रधिक दलालो का ह्वाश्न रहता हैं कि वे किसान से मनमाना फायदा उठाते 
हैं। गरीब किसान अपने खेतो भौर गिरी हुई श्राथिक श्रवस्था के कारण इतना अधिक 
उपज नही कर पाता कि वह बडी-बडी मण्डियो मे जाकर भ्रच्छे भाव पर बेच सके । 
दलालो की अधिकता श्रौर माल बेचने मे कई भ्रस्वस्थ तरीको का श्रयोग होने से गरीब 
किसान को अपने एक झपये की फ्सल मे.से. स्विफ नौ भाने ही मिल पाते हैं और बाकी 
रुपया दलालो, तुलावटियो, घर्मादा, पल्लेदारो, 'झ्यूनित्पिल टैक्स भादि खर्चो में ही 
समाप्त हो जांता है । विशेषकर बंगाल, विहार, उडीसा, उत्तर-प्रदेश व पजाव में 
प्रधिकतर माल इन दलालो की सहायता से बेचा जाता है। कमी-कमी तो महाजन 
किसानो को इस झतें पर झतया देते हैं कि फसल पकने पर उनको ही बेची णायेगी । 


भात्मा०ग्वि० ५ 
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इस प्रकार के कार्यों मे गरीव किसान को भ्राथिक नुकसान बहुत होता है, क्योकि उसे 
झपनी फसल का पूरा लाभ नही मिलता । इसका मुख्य कारण माल बेचते की पर्याप्त 
सुविधाशो का न होना है । वाजारो में कई प्रकाद के बॉँट काम में लाये जाते हैं । 
कभी-फभी तो खरीदने और बेचने के बाँठ भी अ्लग-प्रलग होते हैं। इसके भलावा 
किसान से माल खरीदते समय फई प्रकार फी करटौतियाँ की जाती हैं, जैसे - तुलाई, " 
विनाई, पललेदारी, घर्मादा, खाता दलाली, भ्राढत, करदा भादि । इनके झलावा चौकी- 
दार, भगी, मुनीम, भिष्ती, झादि सभी को इसमे से कुछन कुछ छुकाना पडता हे । 
फलत किसानों को काफी हानि होती है गौर उसकी उपज का ४२ ३ से ५७ ७ प्रति- 
छत दलाखो धौर श्राढतियो की जेब मे चला जाता है। १ भ्रक्‍द्वर सन्‌ १६४८ से 
बाँटो की नई प्रणाली लागू की गई है, इसका सभी क्षेत्तो भे उपयोग होने पर ऐसी 
शादा है कि तापतौल की सभी भ्रसुविधाये दूर हो जावेगी । 


( १५ ) कृषि पूजी का अभाव--कपक के पास कृपि मे विनियोग के लिए 
पर्याप्त प'जी नहीं होती । इस कारण वह खेतों के लिए खाद नही खरीद सकता है 
धोर न पशुझो को खिला-पिला ही सकता है। सिंचाई के लिये पानी प्रास नही कर 
सकता है भौर न श्रधिक उपयोगी कीमती झ्रौजार ही खरीद सकता है। भारतीय 
किसान विस्तृत खेती करता है । चीन शौर जापान के किसानो की तरह गहरी खेती 
नहीं कर सकता । इन फारणो से भारत मे खेती की भौसत उपज कम है । 


( १६ ) भारतीय किसान साधक या बाधक--भारत मे कृपि की पभवनते 
भ्रवस्था के कारण कृपक की दछक्षा भ्रत्यन्त छोचनीय है । वस्तुस्थिति से भ्रनभिज्ञ लोग 
इसका मुस्य वारण किसात मो भानते हैं। भारतीय क्सिान को मूर्ख, झपने धन्धे के 
विपय में कुछ भी न जानने वाला भोर श्रत्यन्त रूढिवादी कहा जाता है । आरम्भ में 
कषि-विभाग भी समझता था कि भारतीय किसान खेती करना नही जानता, किन्तु सर्व- 
प्रथम कृषि विषेपज्ञ डा० वोयेल्कर न॑ भारतीय किसान की प्रद्यमा करते हुए कहा--- 

भा कि बे यह उोग बजा पर रहो है उस बेब हु यह कद विगक ह। 
स्थितियों मे उसे उद्योग घलाना पड रहा है, उनको देखते रत का किशन बहन के किसान को वसग्स परी करत कल यह जा वह श्रेष्ठ किसान है । 
भारत का कराने ह्रटन के किसान की बराबरो नहीं करता, हकन्‍्तु बह उससे कुछ 


उठ 
2 कब ली कक कक में बढ जाता है। उनका कहना है कि उन्होंने भारत जैसा मेहनेती जोर होशियार 
कर जो इतनी लगन भौर सावघानी से खेती करता हो ।” क़मछ, प्व 
तो कृपि-विभाग के श्रधिकारी जी इस बात को मानने लगे है कि भा इस वात को मानने लेंगे हैंकिभारतीय किसान को 


साधारणुत लेती-वारी के सम्बन्ध में कुछ भौर नहीं सीखना, परन्तु वैज्ञानिक खेदी के 
लिए उसे कुछ नई श्रावश्यक बातें प्रवश्य सीखनी होगी । 


उत्तम वीज, खाद, हल, बैल, गहरी जुताई भौर चकबन्दी के लाभ को वह 
न जानता हो, यह बात नही है, किन्तु जिस निधनता प्रौर उपेक्षा के वाताव 


र्‌ 
* जीवन व्यतीत कर रहा है, उसमे वह खेती की उन्नति नही कर सकता | बा 5 
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परिस्थितियों के कारण वह निराशावादी शौर भाग्यवादी हो जाता है। फिर भी जिस 
सहनपशीलता भर लगन का वह परिचय देता है, वह केवल सराहनीय ही नही अपितु 
इस बात की सूचक है कि पूर्ण सुविधाएं होने पर वह भ्रन्य देशों को तुलना में भी 
सफ़ल हो सकता है । 

यह स्व विदित है कि भाज का किसान स्वंधा भ्रपढ-और अश्रश्चिक्षित है तथा 
उसके खेती करने का ढग पभ्रत्यन्त पुराना है । वह सफाई की श्रोर विशेष ध्यान नहीं 
देता । फलस्वरूप वह श्रनेक रोगो का शज्िकार हो जाता है तथा उनसे ग्रसित होकर 


धपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेता है भौर उसकी कार्यक्कक्ति में बहुत कसी भ्रा 
जाती है । 


समस्या का दल-- 

सयुक्त-राष्ट्रसघ ([ '( 0) के कृषि भौर खाद्य विभाग के (78 0) 
डाइरेव्टर श्री एन० सी० डॉड ने भारत की कृषि उन्नति के/लिए निम्न सुझाव दिये 
हैं :-9जगलो को काटने फी प्रणाली पर कडा नियन्त्रण कर भूमि कटाव (807॥] 
॥0708709) को रोका जाय । (२) नल कूपो द्वारा सिंचाई के क्षेत्रों मे वृद्धि करना । 
(३) रसायनिक खाद के उपयोग मे वृद्धि करने की श्रपेक्षा दाल वाली (0]0ए७7 
(07078) फसलो का भ्रधिक उपयोग किया जाय, जिससे उनके द्वारा चाइट्रोजन सग्रह 
करने तथा पानी को भ्रधिक समय भ्रूमि मे रहने की प्रणाली का विकास हो। (४) 
लेती में मशीन वा प्रयोग खेतो के नये ट्रकड़े तक ही सीमित कर देना । भारत की 
सम्पूर्ण कृपि मे भक्षीनो का प्रयोग करना एक सूर्खता का कार्य है, क्योकि इससे भारत 
में एक लम्बे समय मे प्रचलित खेती के उपयोग में वाघा उपस्थित हो सकती है । 

इस स्थिति का सामना फरने के लिए उचित उपाय तो यही है कि देश में 
काफी उत्पादन किया जाय भर देश को खाद्यान्नो की वृद्धि से झ्रात्म निभर बनाया 
जाय । यह कार्य तीन प्रकार से क्या जा सकता है .-- 

(१ ) कषपि के भप्रन्तर्गत मरुमि का क्षेत्रफल वढाकर । 

(२ ) भुमि की प्रति इकाई से उत्पादन बढाकर | 

(३ ) वतंमान कृषि योग्य भुमि को भनुत्पादक होने से वचाकर । 

(१ ) कृषि के भ्रत्तर्गत-..ममि_का...शेश्रफल वढ़ाकर--छषि के धन्तर्गत 
भ्रृमि में वृद्धि करने का ध्र्थ यह होगा कि बेकार भुमि भौर कृपि-योग्य भुमि पर ( जो 
२५% होती दै ) कृषि की जाय । निस्सन्देह यह वाद्धनीय है, श्रत इस प्रकार की 
भूमि पर खेती करने के पहले यह मालुम करना होगा कि किन कारणों से वह बेकार 
थी । सम्भव है किन्ही माग्रो में कम वर्षा, किन्‍्ही में श्रधिक श्लौर किन्‍्ही में कीडे मशेडे 
या बीमारियों के भ्रथवा घास-कास के कारण खेती त की जा सकी हो । भत इस 
कारणो फा पता लगाकर कौनसे तरीके काम मे लाये जायें, इसको सोचना होगा ? 
इसके भ्रतिरिक्त वेकार जमीन पर खेती करने का उपाय द्वोना जरूरी है | ऐसी भूमि 


दैष | | 


को जो नदियो, तालावो और रेल मार्गों के दोतो श्रोर बेकार पडी है, उसका पूरा 
ब्यौरा मालूम कर किसानो को या ऐसे व्यक्तियो को दे दी जाय जो उस पर शीघ्र से 
शीघ्र खेती कर सके अथवा वहा जल्दी उगने वाले वृक्षो को लगा फर बढती हुई ई धन 
को समस्या को हल करें। केनद्रोय सरकार की ट्रैक्टर व्यवस्था कमेटी ने इस सम्बन्ध 
में काफी सराहनीय कार्य किया है। प्रव तक तराई, मध्य-भारत भ्रौर राजस्थान सधो 
के एक बडे भाग को भूमि को ट्रैक्टरों द्वारा कृपि योग्य बना दिया गया है | ऐसा 
प्रमुमान है कि यदि बेकार भ्रौर वजर भूमि के कम से कम चौथाई भाग पर ही खेती 
फी जाय तो हमारी खाद्यान्न उत्पत्ति काफी हुद तक वढ राकेगी । | 
कुछ लोगो का भनुमान है कि इस प्रकार की कुल भरुभि वास्तव में देश की 
जन सख्या की तुलना मे बहुत थोडी है, जिसमे श्रधिकॉँद की दछ्षा ऐसी है कि उस पर 
क्रपि करने से कोई बचत नहीं होगी । दूसरे, इस प्रकार की भूमि का उचित रूप से 
विकास करने के लिए दीघकालीन कायक़्रम वनाने पडेंगे। उनके भ्रनुसार यदि इस 
प्रकार की सारी प्राप्य भूमि कृपि के प्रन्तगंत कर ली जाय तो भी इन पर उत्पन्न होने 
वाली फसलो से देश के उत्पादन में कोई वृद्धि नही होगी भौर न खाद्य समस्या मे ही 
सुधार होगा । ३० 
(२) भूमि की प्रति इकाई से उत्पादन वढा कर--इससे निश्चय ही 
लाभ हने वो सम्भावना है। भारत मे प्रति एक्ड चावल की उपज सिफ प५० पौड 
ही होणो है, जवकि थाईलेड मे इसकी उपज ६५० पोड, सपुक्त राष्ट्र श्रमेरिका में 
१,६८० पोड, मिश्र से २,००० पोड, जापान में २,१५० पोढ, स्पेन मे ३,५०० पौड 
झोर इटली मे ३,००० पोड एक्ड है। इसी प्रकार श्रन्य फसलो को भी यही दक्षा है । 
फिर यह प्रश्न उठता है कि दूसरे देशो मे प्रति एकड उत्पादन का स्तर इतना ऊँचा 
है तो यह भारत मे ही क्यो नही हो सकता । इस प्रइत पर विचार करके हम इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि फसलो को उगाने की प्रणाली मे ही कोई बडा दोप है, जो 
न्यून उत्पादन के लिये उत्तरदायी है । जब तक इन दोपो को दूर नही किया जा सकता 
तब तक खाद्य समस्या के हल करने की झ्राशा करना ज्यथ है | 
सभी प्रान्तो भे सिंचाई के पर्याप्त साधन प्राप्त नही हैं, प्रतएवं सबसे वडी झाव- 
इयव ता इस वात की है कि जिन-जिन भागों में वर्षा कम होती है वहा सिंचाई के 
साधन भ्रच्चर मात्रा मे प्रस्तुत किये जायें। उदाहरण के लिये, दक्षिण भारत में भूमि 
के भ्समतल होने के कारण पहाडियो के वीच बाँध बना कर वर्षा का पानी रोका जा 
सकता है | पहाडी भागों में भी सोतो, नदियों तथा नालो को रोक फर तालाव की 
भाकृति के वाँध बनाये जा सकते हैं भ्रयवा सरकार श्रपनी ओर से तकावी देकर स्य ब- 
वेल बनाने मे मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त वतमान फुशो की मरम्मत 
की जानी चाहिए प्रथवा उसके निकाले जाने वाले पानी का उपयुक्त उपयोग किया जाय 


जिसमे सीची हुई भूमि से थोडे ही समय में दो फमले मिलने लगेंगी 
उपज पे काफी वृद्धि होंगी । गी भोर प्रति एकड 


हे न 
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वर्षा की कमी सूखी खेती की प्रणाली (07ए फष्याधाण[हर्रे) को भ्रपनाकर 
भी दूर कर सकते हैं । इस तरह के प्रयोग इन्डियन कौसिल श्रॉफ एग्रीकल्वर रिसर्च 
हारा पजाब में रोहतक, वम्बई, शोलापुर, वीजापुर, हैदराबाद, रायपुर भौर मद्रास मे 
हजारो केन्द्रो पर किये गये हैं ॥ इस प्रणाली से न सिर्फ श्रौसत वर्ष मे ही उत्पत्ति की 
जा सकती है, प्रपितु सूसे वर्षों मे भी कुछ न कुछ पैदा किया जा सकता है । 


यह कहा जा सकता है कि भ्रन्य वातो मे सुधार करने से भी इस प्रकार को 
सफलता मिल सवती है। प्रत्येक फतल के साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका पूर्व॑ 
उपयोग फसल की भ्रधिक से अ्रधिक प्राप्ति के लिए प्रावश्यक होता है, जैसे खाद 
इसका दूसरा उदाहरण है । भिन्न-भिन्न कमेटियो भ्ौर विद्वानों ने वार-चार इस ओोर 
सकेत विया है। कि भारतीय मिट्टी मे नेत्रजत की कमी है। डा० वर्न ने अनुमान 
लगाया है कि भारत मे श्रति वर्ष २६ लाख टन,नाइट्रोजन की श्रावश्यकता पडती है। 
यह पति १३२ टन भ्रमोनियम सल्फेट ग्रथवा ५२९६० लाख टन गोबर की खाद से पूरी 
की जा सकती है । 


थ्टा० प्राघाय॑ के भनुसार यदि व्युल, प्लेजडा प्रादि जल्दी पनपने बाले वृक्षों को 
लगाफर गोवर को जलाने से बचाया जा सके तो प्रति वर्ष हमको इस अ्रतिरिक्त गोबर 
की खाद से १०० प्रतिशत नाइट्रोजन मिल सकता है, जिससे खाद्यान्नो मे १०० लाख 
टन की वृद्धि की जा सकती है । 


इसके श्रलावा किसान खाद की कमी प्रपने खेत भौर पश्ुमो के वाडे में मेले 
झौर कूडे कर्कंट से कम्पोस्ट वनाकर स्वय खाद की पूर्ति कर सकते हैं | डा० सी० एन० 


! झाचाय के प्रनुसार--भारत के ५,००० शहरो में लगभग ६ करोड व्यक्ति रहते हैं, 
यदि उनके मैले को कम्पोस्ट बनाने मे उपयोग किया जाय तो प्रत्ति वपं १०० लाख 
दन-उत्तम खाद मिल... सक्ती-है.--शिससे उत्पादन मे १० लाख ढन की प्रति वर्ष 
वृद्धि होगी ।” 
फम्पोस्ट के भ्रलावा तिलहन की खाद भी काम में लाई जा सकती है। इसके 
प्रलावा खेती मे हरी खाद, ढेचा, गवार, सनई, नील, सोयाफली प्ादि का भी अयोग 
किया जा सकता है। विदेशो में खेतो की उवंरा-शक्ति बढाने के लिए बनावटी खादो 
का भी प्रयोग किया जाता है, किन्तु भारत मे उनका प्रयोग खर्चीला धोर मुश्किल 
होता है । कई विद्वानों का कहना है कि खेतों को वनावटी खादों से दूर रखा जाय । 
प्रमेरिका मे डा० कला श्रौर रोलठ, इद्ध्लण्ड के डोलमेट भौर मौकरोड तथा भारत 
में डा० मंफरीसन तथा बी० बी० नाथ का तो कथन है कि खेतो में निरन्तर बनावटी 
खाद देने से यद्यपि दो फसलें पैदा होती हैं फिर भी उनमे उतने पोषक तत्त्व नही होते, 
जितने गोवर भ्रौर भन्य खादो से तैयार की गई फसलो मे होते हैं। फिर भारत के 
किसान गरीब हैं, उनके लिए इस खाद का उपयोग अ्रसम्भव है। श्रत, वतंमान समय 
में खेतो से श्रधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करते 


व 
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चाहिए । इस सम्बन्ध में चीन और जापान मे जो किया जाता है वह भारतीय किसानों 
के लिए सर्वधा भ्रनुफरणीय है । वहाँ खाद की कमी को पूर्ण करने के हेतु-- पेड-पौधों 
की पत्तियाँ, उनकी शाखायें, घास, चिथडे, अन्य सडे-गले पदार्थ, राख, घूना प्रादि 
सभी प्राप्य वस्तुयें खाद घनाने के काम में लाई जाती हैं । भारत में भी इस प्रकार का 


प्रयत्त होना चाहिए कि जो खाद वनाई जावे उसका वितरण म्युनिसपल्टियो, ग्राम 
पचायतो भौर सरकारी समितियों द्वारा हो 


कृषि के लिए उन्नत किस्मो की फसलो को अपनाना चाहिए। उदाहरण के 
लिए, अमेरिका में श्रव तक गेहूं की ५० नई जातियाँ निकाली गई हैं, जो धीमौरियों, 
पशुमो, भ्नावृष्टि श्रथवा सर्दों के कोहरे के भ्रन्तर से मुक्त हैं। इस उन्नत णाति के 
बोने से वहां पिछले ४ वर्षों मे ( सन्‌ १६४२-४६ ) ५,००० लाख टव बुशल की वृद्धि 
हुई है । सर रसल का कहना है कि उन्नत बीजो द्वारा पैदावार मे कम से कम- ६० 
प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। भारत मे गेहें, गन्ना, चावल भोर कपास की कुछ 
सुप्रसिद्ध उन्नत जातियो को विस्तृत रूप से सफलतापूर्वक श्रपनावा भी यह प्रकट करता 
है कि भ्रन्य फसलो में भी इस प्रकार के परिवतनो की सम्भावनायें हैं। 


विज्ञेप जाति का चुनाव करते समय केवल उपज प्राप्ति का ही नही वल्कि 
रोग, भ्रनावृष्टि तथा बाढ सहन करने की प्रवृत्तियो पर भी विचार करना चाहिए। 
ऐसा भनुमान है कि उन्नत जाति के बीजो को बोने से गेहूँ, चावल व छूट की पैदावार 
मे श्रोसत्तन २ मन की वृद्धि हुई है। इस प्रकार ज्वार व बाजरा में १ मन, म्‌ गफली से 
१७५ मन, विनौला मे ० ५ मन तथा गन्‍्ते मे २०० मन की वृद्धि हुईं है। 


कीड़ी व पशुओ से फसल का वचाव-- 


वर्तमान समय में प्रवेकानेक कीडो, चिडियो, टिट्टियों, दीमक श्रथवां पशुप्रो 
द्वारा भी हमारी फसल में कमी हो रही है, भ्रतः इनको रोकने के उपाय होता भाव- 
एयक है। दीमक भादि कीडो को रोकने के लिए खेतों मे फमलो को हेर-फेर के साथ 
बोया जाय प्थवा गहरे हल चला कर व्यर्थ धास-फूप फो खेतों से निकाल दिया जाय | 
पानी के लिए उपयुक्त नालियाँ बनाई जायें भोर णो पोधे सूख जायें उन्हे शीघ्र ही 
हठा दिया जाय । फ्लो को जगली पशुप्नो से बचाने के लिए खेत के चारो प्रोर 
फटीले तारो फी मजबूत बाढ़ लगाई जावे, परन्तु रात मे फालो की रखवाली करना 
भी जरूरी है। फसलो में कब कीडे लगते हैं भोर उनको कैसे दूर किया जा सकता है, 
'इसके लिए देख-रेख झ्ान्दोलन चालू किया जाय, जो समय-प्तमय पर किसानों को 
इससे सूचित करते रहे । इन कार्यों से फसल की सुरक्षा होकर उत्पादन में वृद्धि 
झवद्य होगी ॥ 


भास-पास के लगे हुए खेतों के किसान भापस मे मिलकर सम्मिलित खेती करें 
तो ध्ौजार, पशु प्रादि के खे में फमी भरा जायगी तथा इस बचे हुए धन को भूमि के 
सुधार मे लगाया जा सकता है। 
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किसान प्रपने काम में पूरी रुचि ले, इसलिए यह जरूरी है कि जिस जमीन 
को वह जोतता है उस पर उसका हक हो, तभी वह्‌ अपनी खेती समझ कर सुधार 
कर सकता है। इस तरह खेतो की प्रति एकड पैदावार अधिक हो कर हमारी खाद्य- 
समस्या का हल हो सकेगा तथा विदेशों विनिमय की बचत हो सकेगी । 


कृषि व्यवस्था के उत्थान के लिए देश की पच-वर्षीय थोजनाझो मे कृषि 
उद्योग के विकास एवं सुधार को पर्याप्त स्थान दिया गया है। फलस्वरूप कृपि उत्तादन 
में वृद्धि हुई है। तीसते योजना में भी कृषि नीति का लक्ष्य यही है कि बढती हुई 
जन-सल्या को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध हो सके तथा बिर्क॑श्चित् श्रौद्योगिक अ्र्थ॑-व्यवस्था 
के लिए झावदयक कब्चा माल उपलब्ध हो एवं कषि-पदायों का विदेशों. को निर्यात 
सम्भव हो । योजना कालीन क्ृपि नीति के प्रमुख तत्त्व निम्न हैं :-- 

( १) भूमि-उपग्रोग-का-वियोजल 4. 

(२ ) दीघुकालीन एवं अल्पकालीन छक््यो-का-विर्घारण 

(३ ) योजना के प्रमुसार विकास कार्यक्रमों, भूमि-उपयोग योजना, खाद का 

बेंदवारा, उत्पादन लक्ष्यो-की पूति के लिए सरकारी सहायता को 


है 2242 घत करना, तः 
(४ ) समुचित कृषि मूल्य नीति का निर्धारण । 


इस प्रकार कृषि झ्राधार को मजबूत वनाकर उत्पादन वृद्धि के लिए कृपि 
उद्योग को नया तान्त्रिक मोड दिया जा रहा है, जिससे निश्चय ही कृषि उद्योग की 
समस्याप्नो का निवारण होकर कृषि उद्योग का सन्तुलित विकास हो सकेगा । 





परिशिष्ट 


भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के खुक्ताव॒-- 
कृषि और पशुपालन भण्डल की “फसल और मिट्टी:/का चार-दिवसीय सम्मेलन 
११ जून सन्‌ १६६० फो रांची मे हुमा। इस सम्मेलन ने भूमि की उत्पादकता बढाने 
के लिए कई महत्त्वपूर्ण सिफर्रिशें की, जिनका प्रभाव दूरगामी सिद्ध होगा। सम्मेलन 
की प्रमुख सिफारिशों निम्त्र हैं '-- 
( १) पानी का श्रधिक से श्नधिक उपयोग कर सकने के लिए यह जातकारी 
एकन्र करता भ्रावदयक है कि किस स्थान की मिट्टी कैसी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए सिंचाई आरम्भ होने के पहले भौर सिंचाई भारम्भ होने के वाद भ्रुमि का सर्वे 
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किया जाय । पानी जमा होने के सम्बन्ध में यह सुझाव है कि निष्चित भुमि के लिए 
निश्चित मात्रा में नहरो से पानी छोड़ा जाय तथा किसानो के लिए गूर्ले बनाना झनि- 
वाये कर दिया जाय । इसके भलावा नई सिंचाई योजनाओं से जिस प्रदेश में धिचाई 


होने लगे उसमे जनता को सही ढड्भ से वसाने के लिए एक भ्खिल भारतीय मन्डल 
सगठित किया जाय । 7 


हि 


( २) सम्मेलन की घारणा है कि कृषि को व्यावसायिक घन्मे का रूप दिया 
जाय । क्योंकि प्रनुसन्धान के परिणामों का उपयोग न करने का कारण यह भी है 
कि खेती को उद्योग के रूप में नहों लिया जाता। अत्त- उद्योगो के विकास व उनकी 
सहायता के लिए जो प्रगतिशील नीतियाँ भौर प्रोत्साहन के उपाय अपनाये गये हैं, उन्हें 
खेती के सम्बन्ध में लागू किया जाना चाहिए |" 


वैज्ञानिक पद्धति से कृषि होने के लिए कुछ वातें श्रावश्यक हैं, जैसे कृषकों की 
भाधिक दशा सुघारवे के लिये क्ृषि-पदार्थो के भाव स्थिर हो, उचित समय पर शोर 


काफी परिमाण मे ऋणखा का प्रबन्ध हो झ्ादि । झतः इच बातो की समुचित व्यवस्था 
होनी चाहिये । 


(३ ) सम्मेलन की सिफारिश है कि रसायनिक खाद, कीडे व खरपतवार 
नाशक दवाओ, भौजार धौर क्ृपि सम्बन्धी मशीनों के उद्योगी को श्षीघ्र विकसित 
किया जाय, जिससे कृपकों की भावश्यकतायें पूरी होने लगें । यह भी भावदयक है कि 
कृपि-भनुसन्धानों के परिणामों को उपयोगिता की जाँच जल्द से जल्द की जाया करे, 
जिससे उसका लाभ अविलम्ब उठाया जा सके । 


(४ ) सम्मेलन की सिफारिश है कि भ्रमेरिका के “सिक्‍स्टी बुशल क्लब”! के 
झाधघार पर भारत मे भी किसानो के शक्तिशाली सगठन का विक्रास किया जाना 
चाहिए । 

(५ ) रसायनिक खाद की समस्या पर विचार करते समय सम्मेलन ने यह 
झनुभव किया कि नेत्रजनीय खाद के उत्पादन एव माग का भ्न्तर घीरे-घोरे बढता जा 
रहा है और सरकारो क्षेत्र के कारखाने द्वितीय पच-वर्षीप योजना में निर्धारित लद्ध॑य 
पूरा नही कर सर्कंगे। भ्रत्‌ निजी क्षेत्र को रसायनिक खाद के कारखाने खोलने की 
छूट देनी चाहिए। खाद्य-उत्पादन को जो उच्च प्राथमिकता दी गई है उसे हृष्टि मे रखते 
हुए रसायनिक खाद फारखानो की स्थापना को भी उतनी दही उच्च प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए । भनुमान है कि तीसरी पच-वर्षीय योजना मे श्रव तक १२४ लाख ठन 
नेभ्जनीय सलाद की झ्रावश्यकता होगो । 

सम्मेलन ने यह भी सिफारिश को है कि ४,००० जने सख्या के ऊपर के सब 

गादो भौर पचायतो में कम्पोस्ट खाद का निर्माण अनिवायें किया जाय | छोटे गाँवों 
में मो पचायतो को विक्तो के लिए कम्पोस्ट खाद का प्रोत्साहन दिया जाय । यह भी 
मेड़ेभव किया यया कि ई घन प्राप्त करने के लिए यदि वजर परूमि मे वृक्ष आदि लगाये 
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जायें तो गोश््र की वरबादी रोकी जा सकती है। सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि 
खर-पतवार नष्ट करने के बारे में देश व स्थान के प्ननुकूल भनुसन्धान किये जायें। 

) सम्मेलन को धारणा है कि सिंचाई, खाद व श्रत्य साधनों से भ्रधिक- 
तम लाम उठ्नने के लिए फल प्रणाली शुरू करने की श्रावश्यकता है। यह काम 
शीक्रातिशीघ्र सम्पन्न किया जाय शभ्रौर यदि पश्रावदयक हां तो कातुन भी बनाये जाँय 
धौर किसानो को प्रोत्साहन दिया जाय । 

इन सिफारिश के कार्यान्वित होने पर कृपि-ठपज की वृद्धि होने भे सफलता 
मिलेगी । 


अध्याय ७ 


भारत में ऋषि-जोत 


(एगा४७ ७ प्रर्तेतात88 एए ितानओ 





9458 की पू जी प्रति वर्ष सिकुडती जा रही दे और वे आहत तथा अचम्मित से खडे देख 
रहे ए? 

--ए० जी० स्ट्रोठ | 
ख्ामीण भारत का अध्ययन करते समय तौन वातों का ध्यान रखना आवश्यक है जनता, 
भूमि और उपज ।? 


भारत की भूमि छोटे-छोटे किसानो की भूमि है, जहाँ प्रति व्यक्ति उपयोग में लाई गई 
भूमि का भाकार केवल छोटा ही नही, भपितु झ्राथिक दृष्टि से श्रलाभकर भी है । देश 
के बहुत से भागो में खेत इतने छोटे छोटे पाये जाते हैं. कि उनका क्षेत्रफल <छ-८ एकड 
या ३१३ वर्ग गज है । भारत मे लेती की जोत केवल छोटी हो नही, परन्तु वह 
कई टुकड़ों मे केंटी हुई भी है। साधारणतया खेतो के उप-विभाजन ओर बिखरे हुए 
(एफ ह70096700) होने के कारण भारतीय कृषि पर बुरा श्सर पडा | इस 
कारण कृपक का णीवन-स्तर केवल निम्त ही नद्टो रहा, श्रपितु वह भपने खेतो से न 
तो पूरा उत्पादन दी प्राप्त कर सकता है भौर न उसकी झाय ही बढ पाती है | सत्य 


4.. भारतीय समाचार--१ जुलाई सन्‌ १६६०, पृष्ठ र२६३-३६४। 


2. वर९एण६ ण (णाप्रा:०8 एई 70]6570 ० 7॥6 5॥ [70॥9 7२एा8] 
(7606 9प7ए००, 954 एण 74 
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तो यह है कि जब तक खेतो का झाकार छोटा है भौर वे विखरे हुए हैं, खो तक कृषि 
के उत्पादन भौर प्राय मे वृद्धि की झ्राशा करना व्यथं है । 


सबसे पहले श्री कीटिग्ज का ध्यान खेतो के उप विभाजन शोर प्रप- की 
धोर झाकपित हुआ, जिन्होंने इस वात की भोर इब्बारा किया। भोटे रूप बुक 
प्रान्त मे--विशेषकर कोकरा, पश्चिमी तथा दक्षिणी ग्रुजरात के हरे-भरे [के 
खेतों भौर वगीचो मे जोत के ट्रुकडे एकदम असह्य सीमा तक पहुँच गये | इन भागों 
के कुछ क्षेत्रों में खेतो की जोत प्राघे एकड से भी कम पाई गई। श्रो कीटिग्ज के 
पधनुसार भारत के लिए जोत सम्बन्धी दो प्रमुख समस्याएं हैं --( १) जोत का 
छोटा होना भौर (२ ) जोत की चकवन्दी न होते हुए उनका भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
विखरे हुए होना ।'" झ्ाही कृषि भ्रायोग सन्‌ १६२६ ने भी इन्ही समस्यथाझ्रो की भोर 
ध्यान दिलाया है। इस सम्बन्ध मे सन्‌ १६४६ में सरैया सहकारी भ्रायोजन समिति मे 
लिखा था --“अलाभकर खेत क्ृषपि उत्पादन वृद्धि में सबसे वडो वाघा है” समस्या 
के दो पक्ष हैं--खेतो फा केवल प्राकार ही छोटा नही होता वल्कि एक ही किसान के 
खेत एक चक में न होकर दूर-दूर फैलते जा रहे हैं ।* 
उप-पिभाजन का शअथे (४९४७०ग्ाइ ०६ $प४ो-)शश०णोौ-- ब 

जोत के उप-विभाजन से हमारा भागय छेतो के छोटे-छोटे टरुकडो मे बेंटे होने 
से है। उदाहरणाथ, यदि एक किसान के पास ४० एकड भूमि है और उसके पाँच 
लडके हैं, तो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी यह भूमि भ्राठ श्राठ एकड के ५ दवुकडों में 
बेंट जायेगी । जबकि भप खण्डन से हमारा भ्राशय जोतो के भिन्न-भिन्न ठुकडो में बेटे 
होने के श्रतिरिक्त उनका विभिन्न भागो मे विख़रे होने से है । उक्त उदाहरण में यदि 
किसान की ४० एकड भूमि पहिले हो से तीन ट्रुकडो मे बेटी हुई है तो उसकी मृत्यु के 
बाद प्रत्येक भाग की भूमि भिन्न-भिन्न प्रकार की होने के कारण पाँच-पाँच ट्रुकडो मे 
वेंट जागैगी, जिससे सारी जोत एक क्षेत्र मे न रह कर गाँव फे विभिन्न भागो मे होगो । 

रॉयल कृषि भ्रायोग सन्‌ १६९२६ के अनुसार हम जोत को समस्या का श्रष्ययन 
निम्न भाघारों पर कर सकते हैं .--3 


( १) भू-स्वामियो (898॥[-0)0978) की जोत का उप-विभाजन । 
( २) कपको की जोत का उप विभाजन । 


( १) भू स्वामियो की जोत--भारत फे विभिन्न भागो मे जोत के सम्बन्ध 


समय-समय पर हुई जाँच से स्पष्ट है कि देश के सभी भागो मे जोत का प्राकार 
मान नही है । 


ग 4 ऋट्थाए्रा88.  कैहाप्गीण] एकॉीशा३ का एर४+०ण [908, णए 
2 रिटए०६ ० 6 ((०-०एश३7ए९ 2]ठगग्रागहु ००६९०, 9. 24 
3 छ&७एण६४ ०६ पा २०ए७] ए०मरागाइड0ा ता 5 87700( ७, 
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पंजाब में :स्वामियो की जोत--* 





कक भू सामी ग्ौसत जोत * कूल जोती गई भूमि का % 
८७'९% £ एकड से कम १ % 
॥ ४० २५७ 2 श्से ५ एक्ड ११% 
२६९४ ५ से १५ एकड २६ ६% 
प्र ६८% ,.. १५से ५० एकड ३५ ६०% 
४. ३७% ५० एकड से भ्रधिक २५ ७% 


श 





इसी प्रकार सन्‌ १६३६ की जाँच के अनुसार ६३ ७ मृ स्वामियो के पास ४ 
एकड से कम की जोत थी, जो कृषि भूमि के १२% थी ॥* फलस्वरूप पंजाब में 
० ३४ ठन प्रति एकड उपज थी, जो भ्रौसत श्ाकार के खेत में केवल ३ ठन थी । 

इसी प्रकार सन्‌ १६१७ मे वम्बई प्रान्त में डाक्टर मान ने परूना जिले के 
पिपला सौदागर गाँव में जाँच की । उनके अनुसार--सन्‌ १७७१ में प्रति जोत का 
क्षेत्रफल लगभग ४० एकड था, लेकिन सत्‌ १८१८ में वह १७॥ एकड रह गया भौर 
सन्‌ १६१४-१५ में बेवल ७ एकड ही रह गया । ७७% जोतें २० एकड से कम की 
थी और ४८% तो १० एकड से भी कम की थी । डा० मान के शतुसार गत ५०-६० 
मर्षों में खेतो के भाकार में श्राइ्चयंजतक परिवततन हुआ ]3 सन्‌ २६३६-३७ मे ४६%, 
जोतें ५ एकड से कम, २९% ४ से १५ एकड सक, ११% १४ से २५ एकड तक भर 
१०% २४ से १०० एकड तक फी थी। इन झ्राँक्डो के भनुसार ग्रौसत जोत ११९७ 
एकड की होती है झौर प्रति एकड पीछे केवल ०"१६९ टन पझ्नाज पैदा होता है ।र 

मद्रास प्रान्त मे भी खेतों की जोत बहुत ही छोटी है। तिश्नावेली जिले 
(मद्रास) मे अ्रधिकोश जोत (४८%८) तो दो एकड से भी कम की थी। परत्तु प्रव्‌ 
१६१६ के बाद तो जोतो के भ्राकार मे झोर भी कमी हो गई ॥४ 

फ्लाउड भायोग के प्रनुसार बगाल में लिनके पास २ एकड से भी कम भूमि है 
ऐसे परिवार ४२% हैं तथा जिनके पास २ से ४ एकड तक भुमि है, उनका प्रतिशत 
२१ से भी कम है। 


। श्री केलबर्ट की जॉच सन्‌ १६२५। 
2. कि०ए०7 ६ 006 शज्ाबक0 80गते 0 #00्रणा॥ए झफवुण्माएं 4939 
4 3 जझ्ञ शगात्र जावे छाते 7,80० 7॥7 8 760०087 ए॥9690, एण व. 
9 
4. विग्या2 जा & 27]079 , 7]6 [ातावए स्शत 70000, 9 53, 
5. पश0795 & एरिव्ाग्ोद्याशियवा 506 5077 एावाश्य ए्रा8० 6४. 
६&6907ए8५, 79 7-72 
कं 6. 7२९००:६ ०0 ध6 80शाइवे [7वते 7०एशापढ एग्रग्राइपण, ए०- १, 
छः ४२९ 
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(२) कृषकों की जोत-जैसा कि ऊपर कहा जा घुका है कि 
को जोते बहुत ही भ्रनाथिक हैं --- है 


सन्‌ १६२८ में श्री कैलवंट ने पजाब के किसानो की जोत का हा क्रिया 
था । इस जाँच के अनुसार ,--२२%, किसानो के पास १ एकड से कम के खे पा 
३३५ के पास १ से ५ एकड, ३१%, के पास ५ से १४ एकड, १२६५० के पास ५७ 
से ५० एकड झौर शेष १% के पास ५० एकड से भ्रधिक के खेत ये। पूरे पजाबे 
का क्षेत्रफल २६ से ३० करोड एकड था, जोकि २० करोड खेतो में बेटा हुआ था ३१ 
उत्तर-प्रदेश में खेतो की जोत, ज्यो-ज्यो पश्चिम से पूर्व की भोर तथा दक्षिण 
से उत्तर की प्लोर बढते हैं, कम होती जाती है ।* उत्तर-प्रदेश वेकरिंग जाँच समिति के 
पनुसार --उत्तर-प्रदेश के दक्षिणी जिलो मे भ्ौसत जोत १०ह से १२ एकड थी भौर 
उत्तरी जिलो मे ६ से ७ एकड थी । पदिचमी भागों में ८ से १०४ एकड, पूर्वी जिलो 
में ३३ से ४) एकड झौर दक्षिणी जिलो मे ५ से ५ल्‍७ एकड थी, जवकि सम्पूर्ण उत्तर- 
प्रदेश के लिए श्रौसत जोत ६ एकड मानी गई है ।१ इस भ्रतुमान के भाधार पर यह 
निर्धारित किया गया है कि प्रान्त के भ्रधिकाँश खेत २३ एकड से ४ एकड के बीच में 
हैं ।४ गोरखपुर जिले में (सन्‌ १९४३ फी भ्रकाल जाँच समिति) भधिक उपजाऊ भूमि 
की इकाई ४ ८ एकड है, किन्तु कासी जिले मे, जो कम उपजाऊ है, खेतो का भ्राकार 
१२ एकड है । इस विषय में सन्त समिति का कहना है कि उत्तर-प्रदेश के खेतो का 
प्रोसत भ्राकार २ &८ एफड से ३ ३६ एकड है। इससे स्पष्ट है कि ९४% किसानो के 
खेत भ्रनाधथिक हैं, जो सम्पूर्ण खेतो के क्षेत्रफल फा ५४ ८५ एकड है। ५७ ५५% जोतें 
कुल खेतो के क्षेत्रफल का ६% हैं, जवकि इतनी जोतें १ एकड से भो कम ही है ।* 
बंगाल के ५ किसानो की जोत ४ एकड से भी कम है। लगभग ४६% 
किसानो के खेत २ एकड से कम, २८%, किसानो के खेत २ से ५ एकड, १७% 
फिसानों के ५ से १० एकड भोर ६%, किसानो के १० से भ्रधिक एकड पे खेत हैं ।६ 
घम्वई राज्य के कुछ भागो मे भी जोत सम्बन्धी जाँच की गई है --थाना 
जिले के भिवण्डी तालुका सन्‌ १६३७ में ६६% जोत ४ एकड से कम, २५ ५% की 
४ से २५ एकड, ४३%, को २५ से १०० एफड और १% की १०० से २०० एकड 
फी थी १७ वम्बई मे सन्‌ १६३६-३७ में २९८, किसानो फो जोते १५ एकड से कम 


मर एशरणा शब्गध रब लाल ्ण (06० एप809, 9 74 

छ 5शष्टठा फ्रत॥राकत #ैहाण्प्रीपणा७ गा [09, ए 66 

छ९&००+ ०96 ए ए छग्गायएएु फ्रातवुप्रा/ए 00त्पा६06९6 

छ 2 &हएशाध7) 797855 ७णा्रा4९6 ९००४ 93], छ 30 
छा ए दरश्मागतेशा #9359ण 00ग्या(९९ रि९०० 9 24 
फशाइवे गात॑ रिवएशापे॑ह 00फशञ्ाज07 रिवएणप५ ए० ॥, 79 


7-७5 छा9१8०0 था फ्मयाण। सा$ एल्ाफ & 5ए९0॥(8४७ ए 93६ 


[ ७७ 


थी ।१ मद्रास में भी खेतो की जोत धनाथिक है, वहाँ ४९ खेतो का भाकार केवल 
२४% ही है ।१ 

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देश में खेतों का श्रोसत भ्राकार एकसा नही है । 
पैय्‌ १६३१ की जनगणना के आधार पर प्रति किसान पीछे कृषप भुमि शौर खेत का 


श्राकार निम्न था3 :-- हर 
स् प्रति किसान कृषि खेतो का भौच्चत 
भूमि एकड प्राकार एकड 
ेकसससकक्चन्ॉॉीइछ-३सिजओक्‍_ 
बम्बई १६८ १६७ 
मध्य-प्रदेश १२ ०३ प्भ 
-. पंजाब ८ छ७र 
मद्रास ५९६६ ४५, 
घड़ाल ३"६७ २४ 
भ्रसम ३४ र्‌ 
युक्त-प्रान्त ३३ ६० 
विद्वार-उडीसा २६६ ४ झौर ५ के बीच 





जोतो का उप-विभाजन केवल भारत मे ही नही, किन्तु विदेशों मे भी पाया 
जाता है । उदाहरण के लिये, जापान में खेतो की जोत बहुत ही छोटी है । दो करोड 
क्सिानो के खेत १३ एकड से भी,कम हैं भौर भ्न्य २ करोड के १४३ से २४ एकड के 
खेत है | चीन मे भी खेतो की जोत बहुन छोटी होती है । फ्रास में हमारे देश की तरह 
उप-विभाजन के कारण कभी-कभी तो खेतो का भ्राकार श्रगुर की बेल तक छोटा हो 
जाता है | वाल्कन आयदीप मे दक्षिणी-पूर्वी बल्गेरिया के एक गाव मे १२३% जोत 
२ हैक्टर से कम, ४२% के २ से ५ हैकक्‍्टर, २२३% के ५ से छह हैक्टर, ११३० के 
७३ से १० हैक्टर भोर १०% के १० से १५ हैक्टर के हैं । 

यदि भारत की तुलना भ्रन्य देशो से करें तो ज्ञात होगा कि जोतो के सम्बन्ध 
में हमारी स्थिति दयनीय है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट होगी .-- 





देद्य जोत (एकड मे) 
अमेरिका (४४ 
डेनमाक ४० 
हालेड २६ 


]. विद्या दे, #गरु्ाा8. वशताशा रा शिक्रीशाज फ 453 
2 छ००क्कढगते €परगरा६68 कटएणई, 7 356 
3 फाणावे 5क्ञाव्पों।ए्मा७ ए 27 


७प ] 


स्वीडन २५ 
जमंनी २१५ 
फ़ान्स २०६ 
बेल्जियम १४ ५ 
भारत है ६ 





जोत के अपखण्डन वर अर्थ (एए7४४प्पघ०ए०५०घ०० ० निंगेवाम्र४8४)-- 


खेतों के छोटे-छोटे होने के साथ ही उनके एक चक में न होने के दोप को 
पझपखण्डन कहते हैं। यह देश के सभी कृषि भागों मे है । 


भारत मे खेतो के श्रपखण्डन की कल्पना निम्त तालिका से होगी «-- 


भारत मे भूमि की जोत (कुट्ुुम्वो का प्रतिशत) 


पल २ एकड से २से५ भ्से १० १० एकड 
कम एक्ड एकड से अधिक 
आसाम शेप ६ २७४ २११ ११५६ 
पश्चचमी बड्भाल ३४७ २८ ७ २० ० १६६ 
मध्य-प्रदेश भ्र्ह ० न २१० ३०० 
उठीसा ५०० २७ ० १३ ३ १०० 
मद्रास ->हर ० ३१० 9० ५११० 
उत्तर-प्रदेश श्ध्८ २५४ श्र्द ६० 
पैप्सू ४५४ व्््त २७६ ३७० 
बम्त्ई (गुजरात जिले) २७५ २५९७ श्र्रे २४५ 
दकन श्ष'८ १६७ श्प्ष ड४ड ७ 
कनोंटक श्प्र श्ष्र २२७ ४६६ 
पत्ञाव (प्रविभाजित) २० ० १८ ० ४०० २६० 


(ऐ एकड. (१ एकड (२३ एकड (प८श्एकड) 
से कम) से कम) से कम) 
मैसूर ६६२ श्श्र “+- १२१६ ८ 
ह७/--ममम ०-+-->नननीन न नननम++3-ननन-म-+++3+नननकम न नमन मनन नमन न न न “नमन ननन++ न न न+-++नम-न-+म 3७५७ +++७3+3+५+++७+9+3++3७+ 3५७५» >क 
भूमि के भ्रयख्तण्डन की समस्या मारत मे ही नही, भपितु कई योरोपीय और 
एप्षियाई देशो, विशेषकर फ्रान्स, स्विटजरलेड, जम॑ंनी, बलगेरिया, चीत शोर जापान 
में भी इतनी ही विकट है ६ उदाहरणारथ, चीन मे कई फिसानो के खेत ५ से ४० 
टुक्डी तक बेंटे हुए हैं, जो कि लम्बे-लम्वे टुकडे, जमीन के कोने और कटार, बिना 
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चाव के खेत एक मील से भ्रधिक दूरी पर स्थित हैं।) इसी प्रकार जम॑नी भोर स्विट- 
जरलेड में भी इस समस्या फा जटिल रूप हैं। स्विटजरलेड की गत्‌ जन-गणुना के समय 
२,११२ एकड के ५३० ऐसे खेत थे, जो ५० से भी श्रधिक टुकडो मे बेटे हुए थे ।९ 


डप-विभाजन और अपखरगणडन के कारण---८ 


“(६ १) जन-सख्या से वृद्धि--यह इस समस्या का मूल कारण समझा जाता 
है । पिछली भ्रद्ध' शताब्दी से भारत की जन-सख्या में काफो वृद्धि हुई है--सन्‌ १६०१ 
से सन्‌ १६११ से जन-सरूया में ६७%, सन्‌ ६११-२१ मे ० ६ %, सत्‌ १६२१-३६ 
में १० ७९%, सन्‌ १६३१--४१ मे १५% शोर सन्‌ १६४१-४१ में १३% की वृद्धि 
हुई । प्रधिकाद जन-संस्पा कृषि पर निर्भर होने से कृपि पर लगे हुए लोगो ' को जन- 
सख्या वढ गई है, लेकिन उसी प्रनुपात में कृपि भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं हुई । 
फलत* बोई गई भूमि का वितरण प्रति व्यक्ति कम हो गया। सन्‌ १६११ में प्रति 
व्यक्ति ० ६० एकड भूमि बोई जाती थी, सन्‌ १६२१ में यह क्षेत्रफल केवल ० ८८ 
एकड़, सन्‌ १६३१ में ०८१ एकड, सन्‌ १६४१ से ० ७२ एकड भौर सन्‌ १६५१ में 
इससे भी कम क्षेत्रफल रह गया। स्पष्ट है कि ज्यो ज्यों कृपि पर निभर जन-सख्या मे 
वृद्धि द्वोती गई, त्यो-त्यो भूमि की माँग बढी भोर पुराने खेतो के टुकडे होते चले गये । 
(-२] व्यक्तिवाद का विकास--भारत में झ्राधुनिक-काल में व्यक्तिवाद का 
इतना श्रधिक विकास हुआ है कि संयुक्त-पारिवारिक प्रणाली प्राय, चष्ट हो चुकी है।_ 
कुठ्ुम्ब विघटल मे पुरुष व्यक्ति पृथक-पुथक हो जाते हैं भोर सेत तथा सामूहिक सम्पत्ति 
का बंटवारा भी करते हैं, जिससे कृषि भूमि का बेटवारा होता है, क्योकि वही जीवन 
निर्वाह का एकमात्र साधन होता है । श्री 'क्लो' का कथन है-- जब वेटवारे का निईचय 
हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि समानाधिकार के कारण सारी 
सम्पत्ति भे उसको समान रूप से भाग भिले, यहाँ तक कि घर-पार, खेत, बगीचे, तालाब 
झोर बृक्ष तक बाटे जाते हैं । कभी-कभी तो वृक्ष पर लगे हुए शहद के छत्तो तक का 
बेंट्वारा होता है श्र कई बार तो केवल थृक्ष की टहनियो भौर फलों पर ही नही 
वल्कि उसकी छाया का भी वेंटवारा करने के उदादरण पाये जाते हैं ।'२ 


५-३) कुटीर उद्योगो की श्रवत्तति---भारत को भधिकाँद जन-सख्या खेती 
पर निभर है, इससे खेती से भ्रधिक आय प्रात नहीं होती। साथ ही, देश्ष में 
कुटीर-धन्धो की प्रवनति के कारण बढती हुई जन सरया के लिए कृषि के श्रलावा 
उपजीविका का भय साधन न रहा | भ्त, खेती पर जन-सरया का भार वढ रहा है, 
जिससे उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का भी बँटवारा होता जा रहा है । 

__(“४) उत्तराधिकार नियम--श्रूमि का छोटे-छोटे ठुकडो मे बेटे होने का 
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मुस्य कारण देद में उत्तराधिकार के नियमों का होना भी है। कानून की दृष्टि से 
हिन्दुप्नो मे सब पुत्र भ्रपनी पैतुक सम्पत्ति से समान रूप से श्रधिकार रखते हैं | मुसल- 
मानो मे भी पिता के सब पुत्र-पुलियाँ सम्पत्ति के भ्रधिर्नारी होते हैं, श्रतः पिता की 
मृत्यु के बाद सब सम्पत्ति भौर भूमि सारे उत्तराधिकारियों मे वरावर-बरावर बेंट जाती 
है । इससे खेतो का उप विभाजन ही नही, बल्कि उनका प्रपखण्डन भी द्वोता है। ये 
नियम छताव्दियो से भारत में प्रचलित हैं, फिर भी उप विभाजन तथा भ्रपखण्डन 
प्राचीन-काल मे नही था, इसलिए भाज उत्तराधिकार नियमो को भूमि विभाजन का 
मुख्य कारण नही माना जा सकता । इस समस्या ने केवल पिछली चार पाँच शताब्दियो 
से हो हमारा ध्यान आ्राकपित किया है | खेतो के दिभाजन की प्रवृत्ति को ग्रामीणों की 
गिरती हुई प्राधिक स्थिति ने प्रोत्साहन दिया है भोर उत्तराधिकार नियम इस प्रदृत्ति 
को वल देने मे सहायक हुए है ।” 

६] भारत मे उद्योगो का घीमा विंकास--कुटीर उद्योगो की भ्रवनति 
होने के बाद कृषि जन सरुया को एक तो सहायक उद्योग-घन्धो का अभाव हो गया | 
फलतत, उनकी कृषि श्लाय कम हो गई तथा बेकार समय के लिए कोई सहायक व्यवसाय 
नही रहा । साथ ही, भारत में भ्राधुनिक सगठित उद्योगो का विक्नास भी भत्यन्त घीमी 
गति से हुआ । परिणामस्वरूप फूटीर उद्योगो पर निर्भर रहने वालो जन सरया का कोई 
वंफल्पिक व्यवसाय न रहा । इन सवका परिणाम यह हुम्रा कि कृषि पर ही जन-सख्या 
का प्रभार बढ़ता गया । 

(_डपर्नवभाजन ओर अपखरडन से हानियॉ-- 

भूमि के उप विभाजन शोर प्रपखण्डन से फेवल कृषि व्यवस्था का सन्तुलन ही 
नही विगढा, प्पितु सम्पूर्ण कृपि-व्यवसाय भ्रलाभकर हो गया है। खेतो क॑ छोटे-छोटे 
होने से निम्नलिखित हा्निययाँ हुई हैं -- 

(१) अधिक व्यय- छोटे छोटे खेतो के होने से उत्पादन व्यय बढ़ता है, 
झोर प्रति एकड़ उत्पादन व्यय से कमी नहीं झ्राती। खेत के भाकार छोटे होते हैं तो 
उत्पादन कौ प्रति मात्रा पर उत्पादन व्यय बढ़ता जाता है । खेनो के छीटे होने के साथ- 
साथ किसान के झन्य खर्चे, जो उसे भ्रपने परिवार के भरण-पोपण, एक जोडो वैल 
भोर फुछ भ्रोजार रखने मे होते हैं, उनमे कमी नहीं भाती । यही नही, खेनों में ब,ढ 
लगाना तथा बीज झौर खाद प्रादि डालने मे भी श्रधिक व्यय होता है। 

(२ ) समय की हानि--फिसान का वहुत सता समय व्यथ वष्ट हो जाता है 
क्योकि उसके खेत छोटे-छोटे भ्ौर एक चक में न होने से उसे बैल , दल और न 
इत्यादि इधर से उधर ले जाने पडते हैं। झनुमान है कि खेतो के ५०० मोटर दूर होने 
के कारण खेतों को जोतने झौर मजदूरो से काम लेने पर ५ ५५ व्यय 

साद को ढोने मे २०%, से २५%, तक और 380 रि#कअक 0 
० /० | फ्लो के होने मे १५% से ३२९८ तक 
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झधिक व्यय होता है। इसलिए खेत जब एक दूसरे से १ मील की दूरी पर हो तो 
केवल जुताई पर ही ११% से १७% तक व्यय प्रघिक हो जाता है ॥” 

( ३ ) कृषि भूमि की हानि- खेतो के छोटे-छोटे होने के कारण वाढ प्रादि 
दताने में केवल खर्चा ही श्रधिक नहीं होता, बल्कि ४% तक भूमि का क्षेत्र नष्ट हो 
जाता है। 

(४ ) स्थायी सुधारो की असम्भवता- कृषि मे स्थायी सुधार नही किये 
जा सकते, क्योकि पहिले से हो खेतों का झ्ाकार इतना छोटा होता है कि कभी कभी 
तो पुराने हल भी भूमि में घुमाये नहीं जा सकते । ऐसी अवस्था में आधुनिक ढद्ढ 
के क्पि भोजार, भश्नीनें, ट्रैक्टर, विनोवर भादि काम में नही लाये जा सकते । 

(५) पर्याप्त सचाई का अभाव-- कमी-की तो थिचाई के पर्याप्त साधन 
होने पर भी खेतो के दूर होने के कारण उनकी सिंचाई नहीं की जा सकती । यदि 
धिचाई के प्राधुनिक साधनों के उपयोग के लिए कृषक किसी प्रकार पर्याप्त घन सग्रह 
कर ले तो भी खेतो के छोटे प्राकार के कारण कुझ्नो या तल छूपो का उपयोग नही 
क्र सकता । 

( ६ ) वैज्ञानिक खेती का उपयोग न होना-- खैत छोटे होने के कारण वह 
भ्रच्छे बीज, भच्छी खाद और वैज्ञानिक ढगो का पूर्ण उपयोग नही कर सकता, क्योकि 
उत्पादन व्यय में भनुपात से भ्रधिक वृद्धि होने का भी डर रहता है । 

(७ ) खेतो की सीमा नही डाली जा सकती--खेतो के छोटे-छोटे पोद 
फँले होने के कारण न तो उनके चारो शोर वाघ ही वाघे जा सकते हैं भोर न सीमा 
ही वाँधी जा सकती है। परिण्णामत जद्भली पक्षु उनके खेतों का नुकसान करते 
रहते हैं । 

(८) मार्ग बनाने से अडचन--विखरे हुए खेतों में जाने के लिए मार्ग 
बनाने पटते हैं । इसलिए जुते हुए खेतो मे पगडण्डियाँ चनानी पड़ती हैं, जिससे कठिन 
परिश्रम का एक वहुत बडा भाग यो ही नष्ट हो जाता है । 

( ६ ) पारस्परिक कलह--किसानो मे पढंंदारो प्रोर पडोस के खेत वालो 
से सदैव परस्पर कलह होते रहते हैं, जिससे मार-पीट तक की नोवत झा जाती है तथा 
मुकहमेबाजी मे बहुत सा घन एव समय नष्ट होता है । 

( १० ) उचित देख-भाल का अभाव--छोठे-छोटे खेत होने के कारण 
क्रृपक खेतो की देख-भाल स्वय नहीं कर सकता, इसलिए उप्ते जितनी सम्हालकर खेती 
करनी चाहिए उत्तनी वह नही कर पाता | 

( ११) गहरी खेती भ्रसम्भव-- भारतीय कृपक न तो गहरी खेतों हो कर 


नमक है बा ताक 
सा०प्रा०्वि० ६ 
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पाता है और न विस्तृत खेती ही, क्योकि दोनो प्रकार की खेती के लिए पर्याप्त पु जी 
झ्रावश्यक होती है । विदेशो मे कृपक अपनी झ्राय बढाने के लिए खेती के साथ-साथ 
साग भाजी पैदा करने, भ्रण्डे, दूध, मक्खन और छहद के लिए मुगियाँ, पशु भौर 
मविखियाँ भी पालता है, परन्तु भारतीय किसान भ्पने छोटे खेतो के कारण पशुप्रो के 
लिये चारा तक पैदा नही कर सकता, फिर सहायक उद्योगो की वात ही कैसे की जा 
सूकती है ? 

( १२) कभ-आ्राय--खेतो के छोदे-छोटे होने के कारण खेती एक भ्रलाभकर 
व्यवसाय हो जाता है । जैसा कि उत्तर-प्रदेश के कुछ भागो की जाँच से स्पष्ट है +--- 
तीन एक्ड से बम की जोत पर प्रति वर्ष प्रति एकड ४०) रु० व्यय था और उससे 
प्राप्त आय केवल ४१ 5० १ आना श्र्थात्‌ प्रति एकड शुद्ध भाय फेवल १ ० १ 
झभाना ही थी १] 5 


उप-विभाजन और अपखणडन के लाभ-- 

छोटे-छोटे खेतो से केवल हानि ही नहीं होती, वल्कि इनसे कुछ लाभ 
भी हैं -- 

( १) विभिन्न उर्वरा शक्ति का लाभ--जब खेत छोटे-छोटे भोर विखरे हुए 
हंते हैं तो क्सान को भिन्न-भिन्न खेतो की उर्वरा शक्ति श्लौर जलवायु सम्बन्धी श्रव- 
स्थाप्नरो का पूरा पूरा लाभ मिलता है । कारण, जब गाँव के एक भाग में एक खेत में 
दर्पा होती है तो गाँव के दूसरे भाग के खेत मे जुताई झ्रादि करके बीज बोया जा 
सकता है । इस प्रकार किसान के परिश्रम शौर पशुओं के श्रम का पुर्णे उपयोग किया 
जा सकता है । 


(२) कृषि झाय का सन्तुलन--डा० राधाकमल मुकर्जी के प्रनुसार ' वर्षा 
की कमी फा सभी खेतो पर एकसा भ्सर नही पडता, क्योकि जब एक खेत को फसल 
प्नावृष्टि या भ्रतिवृष्टि से नष्ट हो जाती है तो दूसरे खेतों की फतल इस आाथिक हानि 
को दूर कर सकती है, जिससे कृषक की भ्राय का सन्तुलन हो जाता है। यही कारण 
है कि भारतीय किसान प्रपने छोटे छोटे खेतों पर हेर-फेर के साथ खेती करता है ९ 

(३) माँग और उत्पादन का सनन्‍्तुलन--खेतो के छोटे छोटे होने पर 
उत्पादको झोर उपमोक्ताशो में परस्पर निकट सम्पक स्थापित हो जाता है। इस कारण 
उत्पादको को उपभोक्ताओं की झावश्यक्‍्ताशों का ठोक-ठोक क्षान रहता है, जिसके 
पनुसार कृषि उत्पादन होता है । इससे कृपक को माँग के लिये भटकना नही पठता झौर 
न उत्पादवाधिवय का ही भय रहता है। इतना ही नहीं, भ्रपितु तेजी भौर मन्दी के 
फारण व्यापार मे जो सघप॑ उत्तन्न होते हें वे भी नही होने पाते | उत्पादको को भ्धिक 

. ] 7२ ए जणछार० 
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2 है ए& फैएल]४ एशात्णथ्ा5 जे ४०१९ प्ञातव9, 


<िएग्राण्राए ए07]0॥5 ० अत्तशाया वाताह, 


४० ॥, छ 47] 


[ ५३ 


लाभ व होने से कुछ व्यक्तियों के हाथ मे घन एकत्रित नहीं होता और न अभ्रसमान 
वितरण की समस्या ही झाती है । 


४ ) उपलब्ध श्रम का पूर्ण उपयोग--छोटे छोटे खेतो के उत्पादन में 
किसान प्राय, अपने वच्चे भ्रौर स्तियो के श्रम का पूरा उपयोग कर सक्षता है | दुसरे 
उन्हें श्रपनी इच्छा और सुविधानुसार काम करने की स्वतन्त्रता रहती है । 

(५) श्रम एव पूजी मे सहयोग-- छोटे-छोटे खेतों के कारण किसान या 
जमीदारो का भ्रपने मजदूरों से सीघा सम्बन्ध होता है, इसलिए कार्य करने मे सदभावना 
रहती है | इसके भ्रतिरिक्त उनमें परस्वर सहयोग रह कर सघपं नही होने पाता । 


(६) अभ्ावश्यक देख-माल--छोटे-छोटे खेतो पर काम करने में शमिक 

को प्रपती योग्यता एवं कुणलता के प्रदर्शत तथा उन्नति का यथेप्ठ भ्रवसर मिलता है । 

इस प्रकार की उत्पत्ति मे श्रधिक देख रेख नही करनी पडती, इसलिए इन पर होने वाले 
खर्चों मे भी कमी झा जाती है । 


यद्यपि उप-विभाजन एवं भ्रपखडन से बुछ लाभ होते हैं, फिर भी उससे होने 
वाली हानियो की तुलना में यह ग्रावश्यक है कि कृपि के इस मद्दृत्त्वपुर् दोप का निवा- 


रण किया जाय ! 
> आर्थिक जोत 


(६र०ण्मण्णाठ मिर्णेकमड़)।. ५. 

भारत में श्रधिकाश जोत झ्लाभकर एवं भ्रताथिक हैं । भ्रत कृपि में उत्पादन 
बढाने एवं फिसान का जीवन-स्तर उन्नत करने के लिए भारतीय जोत का क्षेत्रफल 
भ्राथिक झतर तक वढाना भावश्यछ है | कृपक झोर उसके परिवार का श्रम, उसके हल 
एक बैल की जोडी और औजार एक भ्रकार से श्रम भोर पूंजी की भ्रविभाज्य इकाई 
है । इसलिए एक कृपक के पास इतनी भूमि होनी चाहिए जिससे वह अपने श्रम और 
पू'जी का उचित प्रयोग कर सके तथा क्पि की लागत फो पूरा करने फे बाद उसे अपने 
परिवार के निर्वाह के लिए पर्यास भ्राय श्रास हो। यदि भूमि कम हुई तो श्रम और 
पू"जी का उचित उपयोग व्‌ हो सकेगा, जिससे उपज की लागत बढ जायेगी । 

भूमि की भाथिक जोत के सम्बन्ध में भय-शास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत हैं। 
श्री कीटिग्ज के झनुसार--/जोत की भाथिक इयाई वह है णो किसी व्यक्ति को 
आवश्यक लायत को निकाल कर प्रपना और शअ्रपने परिवार का उचित्त प्राराम के साथ 
निर्वाह कद सके इसका श्रवसर दे |” उनके प्रतुसार ४० से ५० एकड की जोत 
झाधिक होगी । ढा० मत के शनुमार--/जोंत की श्राथिक इकाई वह होती है, जो 
एक श्लौसत फुद्म्व के लिए सन्‍्तोपजनक न्यूनतम स्तर प्रदान कर,सके ।” इनके श्रतुसार 
दक्षिणी भारत के गाँवों के लिए २० एकड पर्याप्त होगे।? स्टेनले जैवन्स के झमुयार-- 


]. खश्यकाहुए सिपएरशी ऊएगाणगाए गर ठि0्रवज ]060ए४70 9 52-53, 
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“झाथिक इकाई वही है जो एक कृपक को न्यूनतम-स्तर प्रदान करके एक ऊँचे जीवन- 
स्तर को सम्भव बना (सके ।” इसके अनुसार उत्तर-प्रदेश के लिए ३० एकड भूमि 
भ्राथिक जो्तुहोगी ।१ 

उत्तरप्रदेश काग्रेस क्रुप समिति के प्रनुसार-- न्यूबन कीमतो के समय जोत 
क्री इकाई १५ से १० एकड तक होनी चाहिए, किन्तु यदि कृषि पस्तुशो का मूल्य 
काफी ऊँचा, लगान क्रम तथा सिंचाई शोर कृषि के साघत उपलब्ध हो तो जोत का 
क्षेत्रफक्त कुछ कम भी किया जा सकता है ॥* 


श्री डालिंग के अनुसार-/पजाव से एक किसान फो न्यूनतम स्तर प्रदान 
करने के लिये कम से कम ८ से १० एकड भूमि चाहिए, यदि उसके पास प्राय के प्रन्य 
साधन न हो | प्नुमात है कि पजाव से जो क्ृपक बेंटाई प्रथा के अनुसार खेती करता 
है ऐसे झौसत दर्जे के एक परिवार के लिए कम से कम १० से १२ एकड भूमि 
झभावष्यक होती है ४? ; 
फ्लाउड कमीशन के अनुसार “बड़ाल मे भोसत जीवन-स्तर के ग्रामीरा कुटुम्ब 
के लिए ५ एकड भुमि झआावद्यक है । किन्तु जिन भागो में भुमि पर दो फसलें पैदा की 
जाती हैं वहाँ २७ एकड भूमि भ्राथिक जोत हो सकती है तथा जिन भागो में भूमि की 
बम उर्वरा शक्ति के कारण केवल एक फप्नल पैदा होती है वहाँ कम से कम १० एकड 
सूं मे होनी चाहिए ।* 
भध्य-प्रदेश के लिये कुमारप्पा उद्योग जाच समिति ने २० एकड वाले खेत 
को लाभकर जोत माना है, क्योकि इस झ्ाकार वाले क्षेत्र से किसान का साधारण 
जीवन-निर्वाह दो सकता दै भश्रोर उसको पूरा रोजगार मिलकर उसकी एक जोडो बल 
का भी पूरा उपयोग हो सकता है ३६ 
सर टी० विजयराघवाचारी के भ्रनुस्तार “मद्रास मे भुमि की श्राधिक जोत कम 
से कम ४ से ६ एकड होनी चाहिए ।/!६ 
राजस्थान के पद्िचमी भागो के लिये जहाँ भूमि रेतीली, कम उपजाऊ और 
कम वर्षा वाली है, एक किसान को कम से कम १५ से २० एकड भुमि पश्लावश्यक 
होगी, किन्तु पूर्वी मागो मे यहू जोत १२ एकड त्तक फी हो सकती है । 
इस विवरण से स्पष्ट है कि जो जोत देश के एक भाग में भाथिक हो सकती है 
वहो भन्‍्य स्थानों में प्रनाथिक भी हो सकती है। इसलिये भाधिक जोत का क्षेत्रफल 
निर्धारित करने मे निम्न बातो पर घ्यान देना भावध्यक है--- 
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(१) घ्रमि की उर्वरा शक्ति--जो भूमि श्रधिक उपजाऊ है उत्तकां थोडा 
साक्षेत्र हो पर्यास हो सकता है, किन्तु यदि भूमि कम उपजाऊ है तो उसी परिवार के 
लिये भ्रधिक भूमि की प्रावद्यकता होगी । पजाब के जालन्घर जिले भे केवल ६ एकड 
भूमि प्रथवा उत्तर-प्रदेश मे ७-८ एकड भूमि कृपक परिवार के लिये पर्याप्त हो सकती 
है । किन्तु राजस्थान मे २५ एकड भूमि भी पर्याप्त न होगी । भूमि की उवंरा-शक्ति के 
साथ-साथ सिंचाई के साधनों की सुलभता भी होनी चाहिए, भ्रन्यथा खेती के लिए 
घर्पा पर निभर रहना पडेगा और एक परिवार के लिये ग्रधिक भूमि की श्रावश्यकता 
होगी 

(२) फसलोी के प्रकार--यदि किसी क्षेत्र मे ऐसी फसले पैदा की जाती 
हैं जिनके लिये जल को अ्रधिक आवश्यकता द्वोती है, जंपे--घान, किन्तु थोडे हो क्षेत्र 
में पैदावार भ्रपेक्षाकृत भ्रघिक होती है तो झाधिक इकाई का क्षेत्र छोटा होगा और यदि 
गेहूँ की पैदावार की जाती है तो श्राथिक जोत का क्षेत्र श्रघिक होगा । इसी प्रकार 
सब्जी, गन्ना शोर कपास पैदा करमे के लिए आर्थिक इकाई छोटी होनो चाहिए । 

(३ ) कृषि का ढद्भू-प्रदि किसी स्थान पर ध्राधुनिक ढ़ मे ऋषि होती है तो 
उसके लिए श्राथिक जोत का क्षेत्र कम से कम १५० से २०० एकड भूमि होनी चाहिए 
झौर यदि पुराने ढड्ढों मे तथा व्यक्तिगत रूप से खेती की जाये तो ग्राथिक जोत छोटी 
होनी चाहिए । 


कांग्रेस कृषि सुघार समिति ने श्रपनी रिपोर्ट मे_दीन प्रकार की इकाइ्या 


सुझाई हैं ”*-- / 2 ईः ढ667£९-(५ ५ 
१ ) श्राथिक जोत--खेतो को (१८ है जो एफ क्रपक को साधारण 
हू प्रदान कर सके भौर निरन्तर उसको पुरा काम देती रहे तथा उसके 
बैलो का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। 
(२) भाधारभूत जोत--लेत का मूल झाकार वह माना जायगा णो 
की दृष्टि से धलाभकारी खेतो से भी छोटा हो । 
(३ ) भनुकूलतम्‌ जोत--भनुकूलतम जोत वह होगी जिस पर एक किसान 
स्वामित्त रख सकेगा शौर उस पर खेती कर सकेगा । प्रनुकूलतम्‌ जोत 
के श्राकार से तीन ग्रुनी अ्रधिक होनो चाहिये । 

उक्त आधार पर हम फह सकते हैं कि भ्राविक जोत वह जोत होगी, जिसके 
क्षेत्रफल पर एक सामान्य कृषक परिवार को (१ व्यक्ति ) भौर उसके एक जोडों वैलो 
को निरन्तर पूरा काम मिले तथा उसकी इतनी प्राय श्रवश्य हो जिससे क्पक सुखपूर्वक 
अपना निर्वाह कर सके ! 
डप्विभाजन एवं ्रपसंडन को दुर करने के उपाय-- 

विदेशों मे विभाजन और भ्पस्ण्डन की समस्या को सुलमाने के लिये कई 
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बम्वई में सन्‌ १६४७ मे, पजाब मे सन्‌ १६३६ एवं १६४८ में, दिल्ली मे सन्‌ १६३६ 
प्रौर १६४८ मे तथा जम्मू एवं कद्प्रीर राज्य मे भी स्वीकृत किए गए हैं, जिनके झनु- 
सार चकबन्दी काये हो रहा है । 

प्रथम एवं द्वितीय पच-वर्षीय योजनाओ में भूमि की चकबन्दी के महत्त्व की भोर 
सकेत किया गया है । योजना भ्ायोग की यह सिफारिश है कि सामुदायिक विकास के 
भ्रन्तगत क्ृपि कार्यक्रम में भुमि की चकवदी का प्राथमिक फार्य होना चाहिये | इस दृष्टि 
से सामुदायिक विकास भ्रधिकारियों मे इस सम्बन्ध की उपलब्ध पद्धतियों का भ्रभ्ययन 
पूर्ण किया है, जिससे इस समस्या के हल के लिये उपलब्ध भ्रच्छे भ्रनुभव की प्राप्ति 
हो सके । 
हे प्रथम योजना की झ््रधि में वम्बई मे २१ लाख एकड, मध्यप्रदेश मे २० लाख 
एकड, पजाब भौर पेप्सू मे क्रमश, ४८ भोर १३ लाख एकड तथा उत्तर-प्रदेश मे ४४ 
लाख एक्ड भूमि की चकवन्दी की गई है। द्वितीय योजना काल में विभिन्न राज्यों मे 


४५० लाख एकड भूमि की चकदवन्दी का कार्य-क्रम था। निम्न तालिका से इस सस्त्रन्ध 
मे प्रगति की कल्पना होगी -- 


कृषि ज्ञोतोी की चकवन्दी " 
१६५५०-६ १ १६५६-६१ ३१-१२-२७  ३१-१२-२४७ 
राज्य के लिये श्रायोनन्. का लक्ष्य को पुणा को चाल्तू काम 
लाख रूपये लाख झपये एकड एकड 
झ्ाध्र २० ५३ प्रू०० न १,६ २, रे४ १ 
भसम १४ २५ १३ ८२ बल तक 
विहार १८ ६७ श्८ ०० न २,५५,८८५ 
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(३ ) सहकारी प्रयत्नो द्वारा चकवन्दी--चफक्त्वन्दी का काम सन्‌ १६२० 
में सहकारी विभाग के झन्तगंत पजाब में शुरू हुप्रा । इस काम की प्रगति वहुत ही धीरे- 
घीरे धी । सन्‌ १६४८ तक ७ लाख एकड भूमि को चकवन्दों तव हो सका, जवकि सन्‌ 
(१६४५८ का अन्तिम पजाव पाराजी ( चकक्‍दन्दी राय टूककरणा रोक ) अ्रधिनियम पास 
किया गया । सहकारी विभाग के प्रचार से ऊिसानो पर ग्रनुकूल प्रमाव पडा झौर सन्‌ 

१६४७ ४८ के प्रन्त तक राज्य मे ६,५७३ चकबन्दी समितियाँ थी, जिनकी सदस्यता 
' २ लाख से प्रधिक थी। इन समितियों द्वारा की गईं चकवन्दी के कारण सेतो की 
सलल्‍या १८ २४ लास से घट कर २८६ लाख रह गई। सन्‌ १६५ १ मे गाँवों मे चक- 
बन्‍्दी की माँग बहुत वढ गई, भ्रत सरकार ने चकवरदी योजना में परिवतंव का निर्णय 
किया । नई योजना प्र्नल सम्‌ १६५१ से लागू हुई, जिसके श्रनुसार प्रत्येक जिले मे 
चकवन्दी के लिए एक तहसील चुनी गई । नई योजना के भ्रन्तगंत श्रगस्त सन्‌ १६९५७ 
तक कुल ४७ तहसीलो में से ४० तहसीलो में चक्वन्‍्दी करते का निश्चय किया गया 
है प्रौर वाकी ७ तहसोलो मे सन्‌ १६५६ तक चकवन्दी करने की योजना है । पुरानी 
योजता के श्रनुमार झ्राज ४४ तहसीलो में चक्रबन्दी होनी थी भर वाकी ३ में सन्‌ 
१६६१ तक चकबन्दी समाप्त करने का इरादा था । तात्यय॑ यह है कि चकवन्दी कार्य 
का अधिकतर भाग पुरानी योजना की तुलना भे प्रव ४ व पहिले प्रूर्णा हो जायग्रा 
झभौर वाकी तहसीलो में भी पहिले से दो साल पूर्व चक्रव्दी समाप्त हो जाबगी । 
चृकवन्दी करने मे कठिनाइया थी, जो कुछ हृद तक मानसिक शोर कुछ हद 
तक टेकनीकल थी । श्रौसत भारतीय कृपक की मानसिक प्रवृत्ति के कारण उसमें भ्रपनी 
भूमि से झलग होने”कें विचार से घृणा हो गई है । चकवन्दी के लाभ किसानो के सामने 
व्यवहारिक €प मे रखकर इस प्रवृत्ति मे परिवतन किया जा रहा है। दूसरी बात, 
जिस पर इस काय की सफलता आधारित है, वह यह है कि कर्मचारी विचारपूर्ण, 
स्पष्ट और भपने काम मे दिलचस्पी रखने वाले, शिक्षित, योग्य प्रौर इससे भी प्रधिक 
ईमानदार होने चाहिये । भ्रधिकतर कठिनाइपा उस समय होती हैं, जब भूमि का भधि- 
फार दिया जाता है या घटिया भ्रूमि प्राप्त करने वाले को उसकी वढिया भूमि के बदले 
मुग्रावजा देने का प्रदन श्राता है । कमी-कभी यह दोप भी लगाया जाता है कि कुछ ग्रुटो 
और व्यक्तियों की तरफदारी की गई है | यह कहा जा सकता है कि न तो स्वेच्धापुर्वंक 
सहयोग से ही भौर न कासुन द्वारा ही चफवन्दी की समस्या सुलकाई जा सझी है। 
इसका सबसे वडा कारण यह है कि ग्रामीण लोगो मे शिक्षा का अभाव है, भ्रतः जब 
तक उनमे शिक्षा का प्रचलन नही होगा तव तक समस्या ठोक प्रकार से हल नहीं हो 
सकेगी । 

(४) सयुक्त ग्राम व्यवस्था-उपरोक्त सुकावो के भ्रतिरिक्त यह भी 
सुझाव दिया जाता है कि गाँवो में सयुक्त ग्राम व्यवस्था लागु को जाय | इस 
व्यवस्था के श्रनुसार प्रत्येक भुमि-स्वामी के म्रूमि के स्वामित्त्त सम्बन्धी भ्रधि 
कार को माना जाता है, परल्तु प्रवन्ध के लिए भु-स्वामी श्रपनी-प्रपनी प्ूमि 
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फो देते हैँ पर इस सम्मिलित सुमि पर गाँव वाले भाषस मे मिल कर 
खेती करते हैँ । मूमि से प्राप्त होने वाली श्लाय को दो भागों मे विभाजित किया 
जाता है --एक तो, वह भाय जो काम करने के कारण होती है और दूसरी, जो 
भूमि स्वामित्व के कारण होती है । विभाजन नकद या किद्ठतत मे किया जाता है, लेकिन 
प्रतियोगिता के आघार पर भी यह विभाजन हो सकता है, किन्तु साधारणत*' यह 
व्यवस्था रिवाजी होती है। खेत की सम्पूरा धाय काम करने वालो मे बे जाती है 
तथा शेप ध्ाय से लगान श्रादि चुका दिये जाते हैं भौर जो कुछ बचता है, वह भ्रू- 
स्वामियों मे वॉट दिया जाता है। वास्तव में समुक्त ग्राम व्यवस्था का सुझाव बहुत 
प्रच्छा है, किन्तु उसके अपनाने के पुव सरकार श्रौर कृषक के बीच में सम्पर्क स्थापित 
करने वाले समस्त मध्यस्थो का श्रन्त होना जरूरी है । 


(५) सामूहिक कृपि-- कुछ व्यक्तियों का कहना है कि भूमि के व्यक्तिगत 
स्वामित्व को समाप्त कर समस्त भुमि का राष्ट्रीयकररण कर देना चाहिये । राष्ट्रीयकरण 
के पश्चात्‌ सारी भूमि को बड़े-वडे ठ्ुकडो मे विभाजित करके भाधुनिक पद्धति से उन 
पर खेती की जाय । इसमें काम फरने वाले व्यक्तियों को उनकी भावश्यकत्ता के भनु- 
सार भाय का भाग देना चाहिए। किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था क्लान्तिकारी होगी, 
क्थोकि इसमे खेती करने वाला व्यक्ति भुमि का स्वामी नही, अपितु एक मजदूर होगा । 
इस प्रकार की व्यवस्था मे प्रजातन्त्रात्मक भावना नही है शोर व्यक्तिगत विकास की 
सम्भावना भी कम है। साथ ही, इसमें बहुत से खेतिहर मजदूर वेकार हो जावेंगे, 
क्थोकि वैज्ञानिक प्रणालियो द्वारा कृषि की जायगी । इसमे सबसे वडी प्रसुविधा यह 
भी होगी कि प्रत्येक क्सिन, जिसके पास भ्रूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, वे सामुहिक 
खेती के लिए शीघ्र तैयार न होगे, क्योकि ऐसा करने से उनके श्रधिकार वालो भूमि 
का पृथक अस्तित्व ही मिट जाता है। वे सोचते हैं कि ऐसा करने पर भविष्य के 
बन्दोबस्त में उनकी भूमि उनके स्वामित्त्व में न रहकर समिति को हो जायगी। ध्तः 


भविष्य में कुछ समय तक सामूहिक खेतो भारतीय कृपि क्षेत्र में श्रपनाना सम्भव 
नही है। ह़ 


(६ ) सहकारी कृपि--जोत के उप-विभाजन एव अप हे के दोपो फो 
दूर करने के लिए यह भी सुकाव है कि किसान सहकारो प्रणाली द्वारा कृषि फरें। 
इस प्रकार की सेती मे सभी मालिक किसान अपने छोटे-छोटे खेतो को एक वडी इकाई 
में मिला देते हैं भोर वे अ्रपनी भूमि, पूंजी तथा पशुओं को एकत्रित करके इन 
बडी इकाइयो पर सहकारी प्रणाली द्वारा खेती करते हैं । प्रत्येक किसान का इस इकाई 
में व्यक्तिगत भ्रधिकार रहता है भोर इसके लिए उन्हे लाभ का एक भ्रम मिल जाता 
है। इसके भतिरिक्त ख्तेतो मे काम करने वाले व्यक्तियो फो काम के लिए मजदूरी के 
रूप मे क्षेप लाभ का भ्रश वाट दिया जाता है । इस प्रकार की खेती करने से किसानो 
को कई लाभ होते हे, जैसे --बड़े पैमाने पर रुपया उघार लेने फी, कच्चे माल 
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शरीदने सथा उपज फो बेचने की सुविधा प्रादि ) इस प्रकार की खेती के लिए भ्रधिक 
धन की आ्रावश्यकता होती है, कित्तु भारतीय कृपक इतने दरिद्र हैं कि वे किसी बाहरी 
सहायता विना अ्रपना काम नहीं चला समते । 


सहकारी सेती को प्रपनाते मे कई कठिताइयाँ भी हैं “-- 
( १ ) कियान फो भूमि से बहुत प्रेम होता है, भ्रत* वह इन्हे किसी भी 
हि प्रफार छोडना नही चाहता । ऐसी स्थिति भे श्र विशेषकर जब गाँव 
में भनन्‍्ध विश्वास हो और शिक्षा का श्रभाव हो, सहकारी खेती 
सफलतापूथक नही चलाई जा सकती । 

(२) यदि किसी प्रकार छोटे-छोटे खेनो को मिलाकर वडी इफाइयाँ वना भी 
ली जायें तो उन्हें नुचार रूप से रखने के लिए योग्यता शौर वध्याव- 
हारिक ज्ञान की आवदयकता होगी, जिसका मिलना भारतीय ग्रामीणों 
में भ्र्नस्मत् है । 


इन उपरोक्त कठिनाइयों को परिश्रम से दूर किया जा सकता है। गाँव फे 
कुदाल व्यक्तियों को खेती को देखभाल करने के लिये शिक्षा दी जा सकती हैं । 
सरकार देश के विभिन्न भागो में वेकार पडो हुई मूमि को श्राधुनिक साधनों द्वारा खेती 
के योग्य बनाकर ग्रामीणों को सहकारी खेती के लिए दे सकती है। सरकार किसानों 
में सहकारी खेती के प्रति रुचि प॑दा करने के लिए श्रपनि स्लेतों में प्रदर्शन श्रादि के 
हारा इस प्रणाली के लाभो को किसानो को श्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है । प्रारम्भ 
मे एक गाँव से यह प्रयोग भारम्भ किया जा सकता है श्रौर किसानो के तैमार हो 
हो जाने पर प्रदर्शन द्वारा यन्त्रो, वैज्ञानिक खादो, भ्रच्छे वीजो को सस्ती विक्नी द्वारा 
सहकारी खेनो को प्रोत्माहन दिया जा सऊता है । इस प्रणाली के द्वारा किसानों की 
जोतें स्‍प्रलाभकारी ने रह कर भाथिक इकाइयो मे बदल जायेंगी। 


भविष्य में भूमि से श्रधिक उत्पादन प्राप्त करने भौर कृपको के भाथिक जीवन 
फो सुखमय बनाने के लिए यह शभ्रावश्यक है कि हम खेतो के संगठन पर विचार करे । 
परन्तु इस वात पर निश्चय करने से पहिले हमे देश की निम्न परिस्थितियों पर भी 
ध्यान देता झावश्यक है -+ 

( १ ) हम एक प्रजातस्तात्मक विधान में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा 
विश्वास्त विकास मे है, क्रान्ति मे नही । 

(२) भत्येक प्रकार |की मूमि मे सुधार करते स्रमय हमें यथाद्षक्ति श्रधिक से 
श्रधिक व्यक्तियों फो कास देना है । क्योकि भूमि सीमित है और काम 
करने वाले लोगो की सख्या प्रधिक । 

(३) भारतीय किसान परम्परा से सृमि के व्यक्तिगत उपयोग के भ्रधिकार 
को अपने प्राणों से भी भ्रधिक समझता है । 

(४ ) का्ग्रेस कृप सुधार समिति के धनुसार हर भूमि सुधार मे तीन वादी 





का समावेश्ञ होना झावश्यक है--[झ) प्रति एकड उत्पादन वृद्धि, (ब) 
कृपक का व्यक्तिगत विकास, (स) किसान के वर्तमान सामाजिक स्तर 
में उन्नति । 

(५) सहकारी कृपि की सफलता के लिए श्री आर० के० पाटिल के द्वारा 
प्रस्तुत प्रतिवेदन के झनुसार दो प्रमुख वार्तें श्रावध्यक हैं- 

( भ्र ) सहकारी कृषि को भपनाने में कृपक को पूर्ण स्वतन्त्रता हो, भ्र्थात्‌ 
उस पर उसको सहकारी क्ृपि के हेतु बंघानिक भ्निवाय॑त्ता न हो । 

( भ्रा) सहकारी कृषि की सदस्यता छोडने के लिये क्ृपक स्वत श्र हो, परन्तु 
इस स्वतन्त्रता का उपयोग वह केवल फसल की कटाई के वाद ही 
कर सके, ऐसा बन्धन हो । 

फिर भी दूसरी पच-वर्षीय योजना में कृपि उत्पादन की वृद्धि के लिए सहकारी 

कृषि को महत्त्वपूर्ण स्थात दिया गया है। प्रथम पच वर्षीय योजना काल में ही लग- 
भग सभी राज्यो मे सहकारो कृषि समितियों के संगठन के लिए नियम एवं उपनियम 
बनाये गये । दूसरी योजना की भ्रवधि मे राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने सितम्बर सन्‌ १६५७ 
से निशय किया कि दूसरी योजना फी प्रवधि मे प्रयोगात्मक तोर पर ३,००० सहकारी 
कृषि फार्मों की स्थापना की जाय | इस निर्णय के प्नुसार दिसम्बर सन्‌ १६५८ तक 
२,०२० सहकारी कृषि फार्मो की स्थापना हुई है ,जो निम्न हैं. -- 


सहकारी कृषि समितियाँ? 





राज्य समितियों की सख्या 
झान्ध्र ३१ 
भासाम १७० 
विहार २७ 
वम्वई ४०२ 
कक श्र 
जम्मू-काइ्मीर ७ 
केरल हा श्र 
मध्य प्रदेश १४० 
मद्रास ३७ 
मनोपुर ३ 
मैसूर १०७ 
उडीसा श्ष 


२७७० ०0 ७००एश०ाए8 शियगगाए ॥ (पञव8 99 ए छू, ए३६॥ 
( 
वर गंपण९ 957) 





पजाब ड७प 
राजस्थान १०५, 
भ्रिपुरा १२ 
उत्तर-प्रदेक्ष २५५४ 
प० बगाल श्ष्प 

योग २,०२० 





हितीय योजनाकारो के अनुधार “द्वितीय पच्र वर्षीय योजता की अवधि का 
मुस्य कार्य झआावद्यक उपकरणों द्वारा सहकारी कृषि के विकास के लिए सुहृद नींव 
बनाना है; जिससे लगभग १० वर्षो में देश के श्रधिकांश क्षेत्रों मे सहकारी सिद्धान्तों 
पर क्ृपि होने लगे ।” 
भव चू'कि फाग्रेस के वग्लोर भ्रधिवेशन मे सहकारी कृषि का प्रस्ताव स्वीकृत 
हो चुरा है इसलिये सहकारी कृपि भारतीय कृपि-जीवन का एक महत्त्वपूर्ण भड् हो 
गई है। इतको सफलता से वार्यान्वित करने के लिए नियुक्त “कार्यकारी दल” ने 
ध्पनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो साराक्ष मे निम्न है -- 
सहकारी कृषि समिति “यह कृपको का स्वेच्छा संगठन है, जिसका उद्देश्य भूमि 
श्रम श्रौर कृषि साधनों का उपज बढ,न॑ एवं लोगो को काम देने के लिए ग्रच्छो तरह 
उपयष्ग करना है भौर जिसके श्रधिकाश सदस्य स्वय कृषि-कार्य करें ।”” स्वेच्छापूर्ण - 
सहकारी कृषि को प्रात्साइन देने के लिये दल का सुझाव है कि जिन भ्रदेक्षो में ऐसे 
कानून हैं जिनके अनुसार वहुमत यदि चाहे तो सहकारी कृपि सगठन में सम्मिलित होने 
को बाध्य किया जा सकता है । ऐसे कातूनो को रह फर देना चाहिये । 
चुने हुये सामुदायिक विकास क्षेत्रों मे जहाँ सहकारिता का काम भच्छा है, 
भगले चार वर्ष में प्रत्येक चार जिलो मे एक के दर से ३२० माडेल सहकारी हृापि 
योजनाये आरम्भ की जायें | चासू वर्ष मे ४० योजनारयें भारम्भ की जायें, प्रत्येक 
योजना मे १० सहकारी समितियाँ बनाई जायें । इस प्रकार सन्‌ १६६३-६४ के भन्त 
तक ३,२०० समितियाँ काम करने लगेंगी। इनकी सफलता से यह “प्रजा है कि भत्य 
क्षेत्रो मे भी २०,००० सहकारी कृपि-समितियाँ प्रौर वत्‌ सकेगी ) ह 
7 ज्लन्न महत्वपूर्श कदम शीघ्र ही उठाने चाहिये .--- 
( १) सहकारी कृपि समिति के सदस्य ही इस काम मे भ्गुआा हो, 
(२) समिति के सदस्यो के हिंतो या स्वार्यों में सघप न हो । 
“(३ ) सदस्यों की सख्या या समिति का धाकार इतना ही टोता चाहिये कि 
| लोग एक दूसरे को जानते हो । 
(४ ) प्रत्येक सदस्य को प्रवन्ध मे भाग लेने का प्रधिकार हो । 
+# [6907६ 0६ ४॥७ ज़ठ्णश्णाए 8६7४7 ०णा ७००ए७7४एए8 अयन्‍्वत्याए 
सम्पदा १६६० अभल से । 


के 
छा 


६४ ] 


स्वामित्व एव सदस्यता-- 


सहकारी कृपि मे जो भूमि ज्ञामिल हो वह साधारणत* ४ वर्ष के लिए 
हो । भूमि पर सदस्यो का श्क्षुण्य अधिकार रहे भर पृथक होने वाले सदस्य को यदि 
वह भूमि न दो जा सके तो उतनी ही पैदावार की जमीत उसे वापिस दी जाय । 

सर्मिति में ऐसे सदस्यो को सम्मिलित नही करना चाहिए जो स्वय क्रपि न 
करें । इनकी भूमि का सहकारी कृषि मे समावेश्ञ करने के स्थान पर उसे पट्ट पर 
लिया जाय । सदस्यो को अपने एवंज में काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति को देने को 
प्रनुमति न दी जाय । सहकारी क्ृपि समितियों को ऐसे कुटोर एवं ग्रामीरा घन्धे भी 
झ्रारम्भ करता चाहिए जिनमे सदस्यो को काम मिल कर उनकी पुरी श्रम शक्ति का 
उपयोग हो । 
सफलता-- 


सहकारी कृपि की सफनता इस वात से श्राकी जानी चाहिए कि उसके सदस्यों 
की सम्मिलित या कुल भाव कितनी हुई, न कि दैनिक मज़दूरी से । योग्य भौर परि- 
श्रमी कार्यकर्ताओं को भ्रधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। सहकारी क्वाप के लाभ से 
कृपि के विकास, सुरक्षित कोप, भोजन कोप प्लादि के लिए यथोचित घन रखकर बाफी 
रकम सदस्यों मे उनके काम के अनुसार बोनस के रूप म॑ बॉटना चाहिए । बोनस भुमि 
के हिसाद से भी दिया जा सकता है। ऐसी मशीनो को काम में लिया जाय जिनसे 
बेकारी न बढ़े, जैसे सिंचाई के लिये पम्प झ्ादि । 


सहकारी कृषि की सफलता के लिए क्ृपको, सहकारी मत्रियो, शिक्षकों, विशेष 
झधिकारियो, सावजनिक फार्यंकर्त्ताओ एवं सम्बन्धित कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग देने 
तथा भनुसधान करने के लिए सहकारी कृषि को राष्ट्रीय सस्था स्थापित की जाय । 
आर्थिक सदायता-- 


बेंको आदि हारा सहकारी कृषि का महत्त्व न समझने, सहकांरी कृपि समिति 
द्वारा जमीन श्रादि की जमानत देने मे असमथता के कारण इन समितियों को काफी 
कठिनाई हुई है। इसलिए सरकार को चाहिये कि प्रत्येक समिति को उपज के फार्य- 
क्रमो के अनुसार झ्धिकतम ४,००० रु० तक का फाम देना चाहिए । जो ऋचा प्ल्प 
काल में ही चुकाया जाने वाला हो उसे सरकार को गरारन्टी विना हो केद्रोय सहकारी 
बेको से सीधे मिलना चाहिए ॥ 

भूमिपतियों की सामथ्यं बढाने के लिए प्रत्येक सोसाइटी से श्रघित्तम २००० 
र० के छ्ेप्र ले । ये क्षेत्र समिति की शक्ति बढाने के लिये हैं उन पर नियन्त्रण करने 
के लिए नही । 

सहकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग ३५ २६ करोड रु० व्यय होगा, जिमयें 
से २५६५ फरोड क्रपि समितियों की सहायता के लिये, ४ २४ करोड ट्रे निय घोर 
िक्षा के लिए तथा २ ३७ करोड 5० कारीगरो पर व्यय किया जाय । 
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(६) भूमि का ग्रामीणीकरण--श्री बिनोवा जी के प्रवर्तन भे चलाया 
गया भ्रु-दान श्रान्दोलन का स्वरुप क्रमश, ग्राम-दात या मूमि के ग्रामीणीकरण मे 
दिनाक २३ मई सन्‌ १६४५२ को किया गया है, जिस दिन मगरोठ ( उत्तर-प्रदेश ) का 
पहिला गाँव ग्राम-दान मे मिला । इस झान्दोलन , के कारण ३१ प्रगस्त सन्‌ १६५८ 

- तक ४,४४० ग्राम ग्राम-दान में मिले हैं। इस सम्बन्ध में मैसूर ( एलवाल ) मे सब 
पक्षो व राजकीय नेताश्ो की परिपद्‌ मे ग्रामदान को भारत की भूमि समस्या का सही 
हल भ्रस्तुत करने वाला प्राथमिक स्थाव माना गया | फलस्वरूप नये राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खड़ भर सामुदायिक विकास योजनायें ग्राम दान क्षेत्रों में हो प्रारम्भ होगी । 
क्योकि इन गाँवों मे विकास कार्य की सफलता हेतु जो जन-सहयोग एवं स्वामित्त्व का 
त्याग, झादि प्राथमिक बातों की आवश्यकता होती है, वे पूरा हो गई हैं । 

इन ग्रामदानी क्षेत्रों में गाँव को पुर्ण बेकारी दूर करने के लिए व सरकारी 

व्यवस्था के अनुरूप सामूहिक, सहकारी व व्यक्तियत व्यवस्था में क्रषि की व्यवस्था के 
भिन्न-भिन्न प्रयोग परिस्थिति के भ्रनुखय किये जायेंगे। इन क्षेत्रों में भर स्वामित्त्व के 
विसर्जन के कारण भूमि का हस्तान्तरण ऋण व विक्ती की दृष्टि से न हो सकेगा, 
परन्तु भूमि पर कार्य न करने श्रथवा उसका समुचित उपयोग न करने पर भूमि-व्यवस्था 
में हेर-फेर हो सकेगा । इस प्रकार मारत के गरीब व श्रशिक्षित क्ृपकी के लिए यह 
ग्रामीगीकरण गतिशील एव प्रजातन्त्रीय योजना का भाग होने के साथ ही उसमे व्यक्ति- 
गत विवास के लिए लाभकर होगा । 

इस पद्धति के निम्न लाभ है ,-- 

(श्र) गाँव की ग्राम सभा या पचायत या सहकारी सस्था की ऋरणा लेने एव 
मुगतान करने की तथा सहकारी सहयोग प्रास करने की शक्ति मे वृद्धि 
होगी, जो ग्रामीण उन्नति की भ्राघार शिला है । 

( व ) कृंपक को उसकी उपज का उचित मुल्य मिलेगा, क्थोकि विक्रय की 
जिम्मेदारी ग्राम सभा आदि की होगी । 

( स्‌) इस प्रकार की व्यवस्था में फमलो का योजनाकरण सम्भव होगा, 
जिससे खाद्यान्न समस्या को प्राथमिकता मिलेगी । 

(द ) सभी कृषि कार्य सामूहिक ठद् पर होने के कारण उत्पादन व्यय मे 
कमी भोर प्रति एकड उपज मे वृद्धि होगी ॥/ 

ग्राम-दान श्रान्दोलस के व्यय के हेतु भारत सरकार ने सन्‌ १६५६-५७ मे 
११ ६२ लाख र० तथा सन्‌ १६५७-४८ मे १० लाख छ० का श्रायोजन किया था | 
मच्य-प्रदेश मे चकवन्दी-- है 

गत वर्षों की भाति मध्य-प्रदेश के केवल महाकौदाल क्षेत्र में ही चकबन्दी 
योजना कार्यान्वित हो रहो है । इस योजना को भ्न्य क्षेत्रों मे लागू करने के भ्रस्तार्वी 


हु 


* भृदान यज्ञ साप्ताहिक से । 
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का परीक्षण हो रहा है तथा इस हेतु वैधानिक एव प्रशासकोय श्रौपचारिक कार्य पूणंता 
की प्रोर है। सन्‌ १६५८-५६ में इस हेतु १० १६ लाख रु० का आयोजन था, ज़िसर्मे 
से केवल ३े ८० लाख २० व्यय हुप्ना । 


महाकौश्ल क्षेत्र की चक्वन्दी योजनाओ्रो के लिए पच-वर्ष य योजना का कुल 
झायोजन ३६ ४५० लाख रु० था, जिसमे से प्रथम तीन वप में केवल ७ ७८ लाख ₹० 
व्यय हुआ । इसी प्रकार सन्‌ १६४८-५६ मे ८२० लाख एकड मुमि की चकबन्दी 
प्रस्तावित थी, परन्तु केवल २ १४ लाख एकड भूमि की ही चक्रवन्दी हुई है तथा 
० ५६ लाख एकड भूमि की चकवन्दी के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही हो चुकी है ।* 


डउपसहार--- 


उक्त तथ्यो पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्यैक 
किसान उत्पादन के लिए झपनी भूमि का उपयोग स्वेच्छानुसार करने के लिए स्वतन्त्र 
हो । इसलिये जव त्तक वह भूमि के एक टुकड़े को जोतता रहे तव तक भुमि पर उसका 
भ्रधिकार स्वामित्त्व के समान ही स्थायी रूप से |वना रहे । उसका यह अ्रधिकार चाहे 
कानून के भ्राघार पर हो भ्रथवा उसे इच्छानुसार भ्रू-स्ताभित्त्व श्रधिक्रार खरीदने को 
स्वतन्त्रता हो । इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों के लिए भ्राथिक जोत का क्षेत्र- 
फल निर्धारित किया जाय तथा क्ृपि भूमि के स्वामित्त्व सम्बन्धी भ्रधिकत्तम सीमा 
(0७०7778) निश्चित की जाय । श्राथिक जोत का क्षेत्र न्यूनतम १० एकड हो और 
किसी भी दक्ष में श्राथिक जोत से कम भूमि का उप-विभाजन हर हो । इस सम्ब घ में 
यद्यपि विभिन्न राज्यो मे श्रधिनियम लागू हो ग्रये हैं, फिर भी उनमे कडाई से पालन 
होने की आवश्यकता है । भ्राधिक जोत रखने वाले कृपक श्रपने उत्तराधिक्रारियों की 
वयस्क्रता त्क उनके भरख-पोपण के लिए जिम्मेवार हो। इस हेतु उत्तराधिकार 
नियमों में झ्रावश्यक सशोधन किये जायें । गाँव की बेकार भूमि को क्ृृपि योग्य बना 
कर उसका वितरण भ्रनाथिक जोत वाले कृपको एवं भूमि हीन कृषको को किया जाय | 
वर्तमान समय में भारत मे प्रति व्यक्ति कृषि यूसि केवल ० ३६ एकड है, जो इस 
सम्पन्ध में शोचनीय प्रवस्था की सूचक है, भ्रत भुमि विहोन एवं भनाथिक जोत वाले 
कृपकों के भ्राथिक सावन बढाने के लिए सहायक उद्योगों की स्थापना एवं विकास 
किया जाय | 


कृषि की मूल समस्या भनाथिक जोत की है पोर पूर्णा चकबन्दी के भ्रभाव में 
स्थाई एवं वास्तचिक्क प्रगति वी कल्पना नहीं की जा सकती, भव चकवदो फो प्राथ- 
मरिकता देनी होगी है । प्रामीण क्षेत्रों की झ्राथिक उन्नति के लिए कृषि उद्योग के इस 
सवव्यापी दोप को दूर करना होगा। भर्थात्‌ उत्तराधिकार नियमों मे परिवतन करना 
होगा, जिससे “प्रत्येक उत्तराधिकारी को सभी खेतो मे वरावर-वरावर भाग मिलता 


+ ए7087655 सरेएण रण शाते 0]87 [07 958-59 
9:४१९७७ ७०ए९परा९०६ 34 के की. 


[ ६७ 


है ।7* तभी हम कृषि भूमि को उप-विभाजत एवं अयेखण्डन रूपी “प्राथिक भुकम्पी* 
के दुष्परिणामो से बचा सकेंगे । 


कि जन खत ७5 


परिशिष्ट 
भूमि के चकबन्दी की प्रमति* 
२ अं १ १६५६-६१ ३० कक चुकथ दो 
लए चृव बर्न्द 
प्रदेश शायोजन के फार्य की पूर्ति चालू है 
(लाख र०) (लाख एकड) (लाख एकड) (लाख एकड) 
श्ाष्ध २० ४३ ४००३४ पार २१६ 
झमम (४२४५ १३८२ ना श्रारम्भ नहीं 
विहार श्प ६७ & ० न ०७२ 
बम्बई छह ३६ ७२५१ श्ष (२ १८६५ 
जम्मू-कश्मीर नया न्न न- झारम्भ नही 
फेरल कफ आक ्् १$ 
मध्य-प्रदेश ५४२५ १६२५६ ब्३ ३६ २६० 
मद्रास १४ २० >स न भारम्म नही 
मैसूर १४५१ १५ ०४६ ७ ४६ ४०१ 
उढीसा १०० न+ न्न+ झारन्म नही 
पजाव ६५०० ९५६७२ ६५ ५५ ४२ ५३ 
राजस्थान ३२ १० १० ०० ३९७ ७१६ 
उत्त र-प्रदेश न ४००० ३० ७४० २६४० 
पश्चिमी वगाल १७ २५ न ज+ श्रारम्भ नही 
दिल्ली २८०» ० २६ २०२ ३६-८ ५५ से 
वाम बन्द है 
हिमाचल-प्रदेश ६ ५० १६८ ०६३ ० २० 
मणीपुर ०२६ न बन झारम्म नही 
योग ३ ४४६९ ३५१६१ १६१5७ (६०४५ २८ 
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४ केवल तेलगाना जिले में । 
-५ महाकोशल ज्षेत्र में ही । 
६. पहिले के बम्बई राज्य फे ४ जिलों में । 
“ ज योजना में समाविष्ट नही । 


भान्म्रा०्वि० ७ 


अध्याय ८ 
भारत में सिंचाई 


(8थप०7 70 [प्रठा8) | 
हि 3 3 3 या 3-3 23>33922 0:०7: ०५००-०० पल ५-० एम 
“भारतवर्ष में सिचाई हो सब बुद्ध हे । पानी भूमि से मूल्यवान है, वंयोकि जब भूमि पर जल 
पढ़ता दे तो उपज शक्ति में कम से कम छ गुनी बृद्धि होती है ओर बह भूमि भी उपजाऊ हो 

जाती हैं, जो वन्‍्जर थी, श्रत भारत मे सिंचाई ही सब बुछ है |” 
--सर चाल्स ट्रेवीलियन 
“भारतवर्ष के सिचाई के सावनों से विशाल सावन जिसी धन्य देश में नही हें ओर इससे 
पवित्र निर्माण काये ससार में कभी नहीं किया गया है।”” 





“सर जे० स्ट्रंची । 


भारत की कृषि प्रमुख रूप से वर्षा पर हो निर्भर है। भारत के श्रनेफ भाग ऐसे हैं, 
जहाँ पर फेवल नाम मात्र की ही वर्षा होती है, जैसे---राजपूताना, दक्षिणी-पश्चिमी 
पज।ब । इसलिए ऐसे क्षेत्रों मं जव तक सिंचाई के स्रोत उपलब्ध नही हैं, तव तक कृषि 
व्यवसाय होना प्रसम्भव हो जाता है। भारतीय जलवायु की विशेषता है कि कई भागों 
में वर्षा देर से होने के कारण या बिलकुल न होने के फारण फसलें नष्ट हो जाती हैं, 
जैसे--वावल, गन्ना प्रादि । कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं, जिनके लिए पानी क्रा भ्रघिक 
परिमाण में होना श्लावश्यक है | डॉ० वॉयल्कर के छाब्दों मे--“पानी और खाद ये 
दोनो ही कृपको की प्रमुस्त भावशष्यकताए' होती हैं |” * इसो दृष्टि से वर्षा की पर्याप्तता 
के अभाव मे भूमि को सिंचाई के लिये नदियों का तथा वर्षा से उपलब्ध पानों के 
उचित उपयोग के लिए कृत्रिम साधनों का होना प्रत्यन्त भ्ावइ्यक है । भारतीय वर्षा 
फो भ्रनिष्चितता, वर्षा का भ्रसमान वितरण श्रवर्षा प्रथवा भ्रति वर्षा आदि के फारण 
सिंचाई के कृत्रिम साधनो का भ्रस्तित्व एवं उनकी पर्याप्तता कृपि उद्योग फी सफनता 
के लिए झावश्यक है । 
अधथै-- 

सिंचाई से प्रभिप्नाय है कि जिन प्रदेशो मे प्राकृतिक साधनों से कृषि के लिए 
पानी की व्यवस्था नही है वहाँ नदी, तालाव, नहरो श्रादि कृत्रिम साधनों से पानी 
पहुँचाने की व्यवस्था करना । भ्रथवा “जहाँ कृपि योग्य भूमि पर होने बाली फसलों के 
मर न कक 367 मन ६०ह०७(॥४४ 7७7765७॥६ ॥ 976 ६॥6 7904?4 
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लिए वर्षा से होने वाला पानी का भ्रदाय कम है, वहाँ कृत्रिम साधनों द्वारा पानी के 
नियन्त्रित प्रयोग को सिंचाई कहते हैं |” 
लिंचाई का मह्व-- 
भारत जैसे देश में जहाँ पर मर-भूमि तथा झ्रद्व' मरु-भूमि क्षेत्र कुल भूमि के 
अनुपात से भ्रधिक है, वहाँ पर्याप्त साद्ाप्न तथा श्रौद्योगिक कच्चे माल के प्रदाय एवं 
राष्ट्रीय समृद्धि के हृष्टिकोश से सिंचाई के पर्यात्त साधनों का होना अ्रत्यन्त श्रावश्यक 
है । इस सम्बन्ध में श्ली० नोल्स का कथन है-- धिंचाई के कार्यों ने जीवन की रक्षा 
का प्रवन्ध किया है, क्योकि भूमि की उपज, उसके मूल्य तथा उसे प्रास झाय मे बुद्धि 
हुई है । इस का रण दुभिक्ष के समय में इस सहायता की आवश्यकता पडत्ती है। प्रतः 
ये सम्पूछ, क्षेत्र को सन्य बनाने मे सहायक हुए हैं। जिन्होंने दुर्भिक्ष देखा 
है, उन्हें तिचाई के विपय में यह वात स्पष्ट है कि इनसे सुरक्ष। भौर हित भे वृद्धि हुई । 
जो सुरक्षा का प्रभाव समझ सकते हैं--योग्य व्यक्तियों की सहायतार्थ कार्यो में रोज- 
गारी, ल्ियो का मिट्टी ढोता, बच्चो का दुर्बंल शोर क्षीणकाय होना, पशुओ का मरना 
भौर खेतो का तृरा रहित होना--वे सिचित क्षेत्र में जाते ही भन्तर श्रतुभव कर सकते 
हैं क्योकि वहाँ हरी-भरी फसलें, भ्रन्न का आधिक्य भौर सुसम्वद्ध कुद्ठम्व दिखाई देते हैं 
तथा बच्ची में हघर-उघर खेलने की शक्ति होती द्ै, इसलिए इन दो परिस्थितियों में 
प्रचन्नता का प्रत्तर मुद्रा के मापदण्ड से नहीं आँका जा सकता 
सिंचाई से केवल कृषि भौर कृपक की ही उन्नति नही होती है, वल्कि सम्पूर्ण 
प्रथ॑-व्यवस्था का विकास, व्यापार में उन्नति, उत्पादन मे वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, 
क़य-शक्ति मे वृद्धि, सुखारो आय मे वृद्धि, दुनिक्ष-सहायता व्यय में कमी तथा जन 
सरया के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है । विचाई साधनों के निर्माण से वेकारी 
कम होती है । सक्षेप मे, देश मे श्राथिक समृद्धि श्ौर सम्पन्नता का साम्राज्य छा 
जाता है । 
सिंचाई के साघनो से सरकार शोर कृपक दोनो फो हो लाभ होता है, क्योकि 
इससे दोनो की ही भाय बढती है । सन्‌ १६५०-५१ में सरकार को १४ करोड रुपये 
की झ्ाय केवल सिंचाई के साधनों से हुई थी । बना ढार्ले फे शब्दों मे---/भारत की 
वृद्धिगठ जत-सस्या को खाद्यान्न पूति होना अत्यावश्यक है। वह समय दूर नहीं जब 
प्रत्येक भू-भाग पर कृषि करना झ्निवाय होगा तथा जतता को खाद्याश्न पूत्ति के लिए 
ध्रोर भी श्रधिक भूमि वी श्रावश्यकता होगी । इसलिए सिंचाई को महत्ता श्रत्यधिक है । 
भारत मे लिचाई का क्षेत्र-- 
भारत के कूल कृपि-क्षेत्र में से लगभग १८% क्ृपि-क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएँ 
उपलब्ध हैं। सन्‌ १६५४ ५६ में समास होने वाले ७ वर्षों के सिंचित क्षेत्र से ९६ 
साख एकड भूमि की वृद्धि हो गई है :---/ 


* बराता4--4958 


बीचिकाणण 


है. 
६०७० है. 


( लाख एकड में ) 
सिचाई का साधन १६४७-४८ १६५५-५६ कुल वृद्धि या कमी 
नहरें श्ह्प र3्२ ने रेड 
तालाब प० १०५ -+- २५ 
कुए १२५ १६८ -++ ४३ 
श््य ६४ प््छ न्‍- दि 
योग ४६७ ५६३ न+- ६६ 


भारत में कुल कृषि योग्य भूमि ७१ ८३ करोड एकड है, जिसमे से ३० २४ 
करोड एकड भूमि पर प्रति वर्ष खेती होती है। इस भूमि मे ५६३ एकड भूमि श्रथवा 
लगभग १/१ भाग को हो सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो विश्व के किसी भी 
देश के सिचित क्षेत्र से श्रधिक हैं। सयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका मे २०० लाख एकड, रूस मे 
८० लाख एक्ड, जापान मे ७० लाख एकड, मिश्र मे ६० लाख एबड, मैविसको मे 
५७ लाख एकड तथा इटली से ४५ लाख एकड भूमि मे सिंचाई होती है | भारत में 
घिंचाई का महत्त्वपूर्णा साधन 'नहरें' हैं, जिनमे १२५ करोड २० से भ्रघिक पूंजी लगी 
हुई है । इसी कारण भारत “नहरो का देश” माना जाता है। 

भारत में सिचित क्षेत्र विश्व के सभी देशो से अ्रघिक होने के प्रमुख कारण 
निम्न ह । व 

(१) नहरो को खोदने के लिये सबसे झ्च्छे मार्ग उत्तरी भारत में गड्ा- 
यमुना के मंदान झोर दक्षिणी भारत मे पूर्वी किनारे की नदियों के 
डेल्टा हैं, जो समतल हैं | इन भागो मे भूमि का ढाल इतना घोमा है 
कि नदियों के ऊपरी हिस्सो से निकलती हुई नहरो का पानी सारे 
मंदान में सरलता से फैल जाता है । 

(२ ) उत्तरी भारत वा गगा-यमुना का मैदाव शोर दक्षिण भारत के पूर्वी 
किनारो की नदियों के ढेल्टाशो की भूमि नदियों द्वारा लाई गई मिट्ठो 
के बने हुए है, लो बहुत ही उपजाऊ है। भत. सिंचाई होने पर उत्तम 
फसलें पैदा होती हैं । 

(३ ) इन भागों मे चट्टानें बहुत कम झोर मिट्टी मुलायम है। इसलिए नहरें 

५ खोदने मे वडी भासानी होती है तथा खच भी झ्धिक नही होता । 

(४ ) उत्तरी भारत के मंदान में हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियो से 
निकलती हुई वडी-वडी नदियाँ साल भर पानी से भरी बहती हैं 
जिनमे प्रथांह पानी रहता है । $ि 

(५ ) देश की प्रधिकाश जन-सख्या खेती मे सलग्न है, झत, खेती के लिये 
पिचाई की अधिक माँग है । 

सिंचाई फे विभिन्न साथन-- 

भारत में थिचाई के लिये भिन्न भिन्न साधन काम में लाए जाते हैं। कारण 
देश के विभिन्न भागो में प्राकृतिक दशा की विभिन्नता है, जैसे- उत्तरी भारत में 
विद्येपकर नहरो भौर कुशो से तथा दक्षिण के पठारो मे तालाबों से सिंचाई को जाती 
है । कुल सिचित भूमि फी ४१ प्रतिशत नहरो, ३० प्रतिशत कुझो, १६ प्रतिशत 
तालाबों और झन्य साधनों द्वारा सिचाई होती है ४ । 

# पिगापैप्र४प्रछ0 ४८४४ 8005 3959, र 
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भर पाती तही मिलता । लेकिन नदियों की बाढ़ के समय उनका पानी बड्े-बडे सग्रा- 


हको में इकट्ठा कर लिया लाता है, जिससे नहरें उनसे पानी लेकर वर्ष भर खेतो तक 
पहुँचाने का कार्य करती रहती हैं । 


नहरें दो प्रकार की होती हैं--(१) झनित्यवाही, (२) नित्यवाही । 


(१) प्रनित्यवाही नहरे ([7प7709007)-- ऐसी नहरो मे पाती केवल 
उप्त समय ही मिलता है जब नदियों मे वाढ झ्रात्री है । लेकिन ये प्रवूपर से अर््रैल तक 
बन्द रहती हैं, क्योकि इन दित्रो नद्दियों मे बाइ नदी श्राती, जिससे पानी कम बहता 
है। ऐसी नहरे उन प्रदेशों के काम की हैं, जहाँ वर्षा ऋतु में भी फलों को 
पर्याप्त पानी नही मिलता तथा जो मिलता है, वह अ्रनिद्िवित समय पर | जहाँ पर 


भ्रनित्यवाही नहरें हैं, वहाँ या तो एक ही फपल पैदा की जाती है श्रथवा कुझो श्रादि 
से भिचाई की जाती है। 


(२) अनित्यवाही नहरे (?९७7७४॥7७))--ऐसी नहरें उन नदियों से 
पानी लेती हैं, जो वर्ष भर पानी दे सकती हैं। कभी-कभी नदियों के माग में बाँध बना 
दिये जाते हैं। नदी का पानी जी वाँघ के रूप मे इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको 
नहरो द्वारा श्रास पास के प्रदेशों के खेतो की मिचाई के लिये पहुँचाया जाता है । उत्तर- 
प्रदेश की नहरे इसी प्रकार की हैं । भ्राज-फल इसी प्रकार के बांध बना कर बहुत सी 
पनित्यवाही नहरो को नित्यवाही नहरो में बदलने के कार्य हो रहे है। नहरो द्वारा 
सिंचाई के कारण बहुत सी भ्रद्ध रेगिस्तानी भूमि लहलहाते हुए खेनो मे परिणित कर 
दी गई है । मद्रास प्रदेश मे लगभग ७०,००,००० एकड भूमि तालाबो से नहर निकाल 


कर तिचाई की जाती है । इस प्रदेश मे जितनी म्रुमि मे खेती होती है, उसकी २०% 
भूमि में इस प्रकार की सिंचाई होती है । 


सन्‌ १६१६ के पूर्व सरकारी सिंचाई कार्य तीन श्रेणियों मेथे --(१) 
उत्पादक, (२) सरक्षक श्रर्थात्‌ दुर्मिक्ष निवारण | (7700685%776), (३) गौण भर्षात्‌ 
छोटी योजनायें । पहली श्रेणी मे वे योजनायें हैं जो पुर्णा होने पर दस-वर्षीय विनियो- 
जित पूंजी पर लगने वाले व्याज के वरावर आय दे सके । इस प्रकार की नहर उत्तरी 
भारत ध्ौर मद्रास मे हैं। दूसरी श्रेणी मे वे योजनायें हैं जो झनावृष्टि के क्षेत्रों मे थी 
झ्ौर जिनको पूर्ति के फलस्वरूप उन स्थानों में दुभिक्ष को प्राशह्मा फम हो जाती थी। 
इन कार्यों से श्राय होने की भ्राशा तो नही थी, परन्तु प्प्रत्यक्ष जाम यह था कि दुभिक्ष 
निवारण के लिए व्यय करने की भावश्यकता कम हो जाती थी। हस प्रकार दुभिक्ष 
निवारण कोप मे बचत होने की श्राशा थी। इस श्रेणी को योजनाप्रो के लिये 
/ दुर्भिक्ष निवारक फोप से घन देने की व्यवस्था की गई थी। तीसरी श्रेणी में छोटे-छोटे 
तालाबों और कीलो के निर्माण को व्यवस्था थी | इन योजनाप्रो पर व्यय करने के 

, लिए ऋण नहो लिया जाता था, वरन धामिक भाय मे से ही उन पर व्यय किया जाता 
था। सन्‌ १६२१ से यह विभाजन तोड दिया गया था और भ्रव फैवल उत्पादक भौर 
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प्रतुत्पादक दो भाग रखे गए हैं तथा सभी प्रार फी योजनाझो के लिए ऋण लिया 
णाता है। 


गत ६७ वर्षों से तिचाई मे स्थिर रूप से विकास हो रहा हैं--सत्‌ १८७८ में 
घिचाई के भन्‍्तगंत १०९५ मिलि० एकड क्षेत्र था । सन्‌ १६१६--२० में २८ १ मिलि० 
एकड सन्‌ १६२२-२३ में ३३ मिलि० एक्ड, सन्‌ १६२६-२७ मे ३१९६ मिलि० एकड, 
सन्‌ १६२६-३० में ३२५ मिलि० एकड, सन्‌ १६३६-३७ में ४५१२ मिलि० एकड, 
सन्‌ १६४५-४६ तथा सन्‌ १६४७-४८ में ४५ ६२ मिलि० एकड तथा सन्‌ १९५०-५१ 
में लगभग ५१०४ मिन्नि० एकड था | 

गत वर्षों से नवीन योजनाओं से सारे देश मे धिचाई ओर विद्युत शक्ति को 
दिया में पर्याप्त कार्य हुमा है | थोडी बहुत प्राथमिक गवेपणा के बाद कई नवीन 
योजचाप्रो पर निर्माण वाय॑ आरम्भ हो छा है। कुछ का निर्माणोद्देश्य सिर्फ सिचाई 
है तथा उनसे विद्यू त प्राप्ति भी की जायगी, जो बहुमुसी योजनायें होगी। भाज १३५ 
भिन्न-भिन्न योजनायें, जिनकी कुल लागत ५६० करोड रुपया है, देश के भिन्न-भिन्न 
भागो में चालू हैं । 


नई योजनाओो के समाप्त हो जाने पर न केवल जल-विद्यू त क्षक्ति के उत्पादन 
में ही इद्धि होगी, वल्कि इनसे भ॒िंचाई के क्षेत्रफल भोर परिणामत. भ्रन्न उत्पादन में 
भी निम्न प्रकार से वृद्धि होगी-- 











बे तिचित क्षेत्रफल श्रतिरिक्त खाद्यान्न 
(००० एकड) (१० लाख टन में) 
१६५१-५२ श्४७ ०२ 
१६५२-५३ १,११४ > ०४ 
१६५३-५४ १,१६७ ०७ 
१६५४-४५ ४,३१५ १४ 
१६०५-५६ प्,४६६ पु श्ष्प 
१६५६-५७ ६,६८५ २२ 
१६५७-४५ ७,५०२ २५ 
१६५८-५६ ८,५२७ रद 
१६५६-६० ६,१६० हे 
पझन्तिम वर्ष १२,६४६ ४३ 
कुये (०॥)-- 


भारत में कुझो द्वारा सिंचाई प्राचीन काल से होती रही हैं गरीब किसानो के 
लिए कुंए ही घिचाई के उपयुक्त साधन हैं, क्योकि उनके खेत छोटे-छोटे शोर विखरे 
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हुए होते हैं तथा पर्याप्त मात्रा में वे खाद भी दे नही सकते। कुए दो प्रकार के द्वोते 
है--कच्चे भौर पक्के । कच्चे कुए बहुत थोड़े व्यय में बनाए जाते हैं शोर पक्के कु भो 
मे अपेक्षाकृत अधिक निर्माण व्यय होता है । 

कुझो द्वारा उन्ही भागों मे पिचाई लाभकर होती है जहाँ पानी घरातल के 
निकट हो । इसलिए पद्भा का मैदान कुझो द्वारा धिचाई के लिए भधिक उपपुक्त है, 
क्योकि यहा सभी भागो में भूमि की धरातल से थोडो गहराई पर जल मिल जाता है । 
दूसरे, जिन भागों में श्रधिक वर्षा होती है वहाँ मी थोडो गहराई पर ही जल मिल 
जाता है, परन्तु जिन क्षेत्रो में वर्षा कम होती है वहाँ भ्रधिक गहराई पर कुझो मे जल 
मिलता है । इसी कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश मे १०-१४ फीट गहराई पर जल मिल जाता 
है, जबकि पद्चिमी उत्तर-प्रदेश मे ५०-६० फीट पर तथा पर्िचमी राजस्थान मे 
२००-३०० फीट गहराई पर जल मिलता है । उथले कु'ए छिछले द्वोते हैं, किन्तु गहरे 
कुभो में सदैव जल मिलता है। वर्षा के दिनो में तो दोनों ही प्रकार के कुझ्ो में 
पर्याप्त जल मिलता है, किन्तु शुष्क ऋतु में उथले कु'ए शीघ्र ही सूख जाते हैं। सिंचाई 


फी दृष्टि मे कुप्नो का सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण भाग पूर्वी पल्माब से बिहार तक का 
गड़ा-सिघु फा मंदान है ॥ 


कुभो द्वारा सिंचाई के लिये पद्दिचमी उत्तर-प्रदेश, पूर्वी पजाव, पष्चिमी वगाल, 
मध्य-प्रदेश, वम्बई धोर मद्रास भ्रधिक प्रसिद्ध हैं। कु झ्रो द्वारा उत्तर प्रदेश मे ५१ ५% 
पूर्वी पजाब में २५ ४%, मद्रास में १७ ८५% भोर बम्बई में १४% पभिंचाई होती है । 
पूर्वी उत्तर-प्रदेश भौर बिद्वार मे तो कुए ही पिचाई के मुख्य साधन हैं ॥ कारण, यहाँ 
पर जल भूमि के निकट ही मिल जाता है, भत, फंसलो फो पानी की झ्रावश्यकता कम 
रहती है, इसलिए इन भागो में भ्रधिषाद्यत* कच्चे कु'ए ही भ्रधिक बनाये जाते हैं। 
पश्चिमी वगाल में श्रघिक वर्षा होते हुए भी सिंचाई की कमी-कभी आवश्यकता 
पडती है । कुभो से सिंचाई पाने के लिए भद्वास प्रान्त का दक्षिणी भाग, नीलगिरि 
भौर इलाइची की पहाडियो का पूर्वी भाग मुख्य है, जो गन्तूर से कोयम्बहर होता हुमा 
टिनेबेली तक फंला हुआ है । वम्बई के दक्षिणी पठार से लगा कर पश्चिमी घाट के 
पूर्वी भागो तक कु भो द्वारा घिचाई की जाती है । 


कुंशो से सिंचाई के लिए जल कई प्रकार से ऊपर उठाया जाता हैं। पूर्वी 
भागों के प्रधिक वर्षा थाले स्थानों में कुभो से पानी ऊपर लाने के लिए प्राय, 


हल्के पानी उठाने के साधन ( मनुष्य, ढेंकली प्रादि ) काम में लाए जाते हैं, किन्तु 


पद्िवमी भागो मे चरस, रहट भादि के भ्रलावा यान्त्रिक साधनों का भी प्रयोग किया 
जाता है । 


फुझो से सिंचाई से कई दोप हैं -- 
( १ ) यद्वि लगातार झधिक समय तक फु'भ्रो से पानी निकाला जाता है तो 
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वे ल्वीत्र ही सूस़ जाते हैं प्रथवा जिम वर्ष वर्षा कम होती है, उस वर्ष तो पानी भोर 
भी कम हो जाता है । 


(२ ) कुश्रो द्वारा सिंचाई करने में व्यय और परिश्रम दोनो ही अधिक 
होते हैं । 

(३ ) कुझ्रो से केवल सीमित क्षेत्रो मे ही सिचाई हो सकती है, इसलिए कच्चा 
कुझा भ्रधिक से प्रधिव तीन एकड भौर पक्षा कुभा १५ से ५० एकड भूमि तक ही 
सीच सकता है। 

(४ ) बहुत से कुझो का पानी खाया होता है, जो सिंचाई के लिए उपयुक्त 
नही होता । 

(४ ) कुभो के जल मे खनिज मिश्रण का झ्भाव रहता है, क्योकि वह एक 
स्थान से निकलता है । 


भारत मे कुओो द्वारा सिंचाई को भौर भी श्रधिक उन्नत बनाया जा सकता है । 
रॉयल क्पि भायोग ने इस वात पर जोर दिया है कि सरकारी सस्थाए कु भक्‍्रो को 
बनाने में मदद करें | इमके भ्लावा सरकार को भी कु श्रो को खुदवाने के लिए किसानों 
को तकादी ऋण शादि उदारतापूर्दक देना चाहिए । कुमो से सिंचाई करने वले 
किसानों पर धिचाई दा भार भ्रधिक न पडे, इस वात का भी ध्यान रखना झावश्यक 
है । ऐसी भ्राश्षा है कि निकट भविष्य में कु भो द्वारा सिंचाई बढने फी श्रधिक सम्भावना 
है, जिससे जन-साधारण पर भाषा भार, जो जन सख्या को बुद्धि के साथ-साथ बढ रहा 
है, कम हो जावेगा । 


सन्‌ १६०३ के प्रथम मारतीय थिचाई भायोग का मत था कि देश मे कोई भी 
ऐसा सिंचाई का साधन नही हैं जो कुँधो हारा विचाई से होने वाले खाभो की तुलना 
में खडा रह सके । वास्तव में कुशो की सिंचाई नहरो की घिचाई से उत्तम है। इस 
कारण पअ्रधिक श्रन्न उपजाश्रो प्रान्दोलन के प्रन्तगत कुंशो के निर्माण की और पर्याप्त 
ध्यान दिया गया है | सन्‌ १६४४ के दुभिक्ष श्लायोग ने राज्यो मे कुश्रो को वृद्धि के 
लिए निम्त॒ सिफारिश की थी --( श्र ) भूमि से पानी की प्राप्ति का पूरा भनुसन्धान 
करना ; ( भरा ) ऐसे सुव्यवस्थित कर्मंचारियो के समुदाय की, जो भ्रामीण जनता को 
कुभो को खोदने की मदद एवं सलाह दें । (६ ) तकावी ऋण प्रादि दिये जावें । 
(ई ) पानी निकालने के उत्तम तरीके की सुविधा ( विश्वेपतत, उन क्षेत्रों मे जहाँ पर 
पानी की सतह काफो गहरी है ) दी जावे । 


नल-फूप-- 
कुछ ही वर्षा से सिंचाई के लिए विद्युत शक्ति द्वारा चालित कामों से भन्या- 


न्तरिक जल उपलब्ध किया जाने लगा है । नल-कूप की योजना चालु करने का सबसे 
पहिला प्रयास श्री विलियम स्टैम्प ने किया था । नल-कृपो द्वारा सवसे अधिक 
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धिचित क्षेत्र उत्तर-प्रदेश मे पाया जाता है, जहाँ पर २,३०० नलकूप हैं ॥* इसके 
निम्न कारण है .-- 

(१) यहाँ के श्रचिकाँश कु झो में पानी का स्लोत पृथ्वी की ऊपरी सतह से 
३० फीट से भी कम गहराई पर मिलता है । इन कुझो मे कन्द्रोगस्सारी पम्प लगाये 
जाते हैं, जो एक यूनिट विजली से २,१०० से ४,१०० गैलन तक तक पानी खीच 
लेते हैं। 

(२) यहाँ पर पूरे ही वर्ष सिंचाई की झ्रावध्यकता रहती है। कारण, 


खरीफ मे गन्ना, चरी, कपास भादि तथा रवी मे गेहूँ, चना, चारा श्रादि की फसलों के 
लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। 


उत्तर-प्रदेश के नल-कूप क्षेत्र दो भागों मे विभक्त हैं--(१) ग्रद्धा नदी के 
पश्चिम की शोर के वे भाग जिसमे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर भौर 
प्रलीगढ सम्मिलित है जहा वर्षा कम होती है, लेकिन पानी का स्रोत भूमि के घरातल 
से २५-३० फीट की गहराई पर ही मिल जाता,है । (२) गा नदी के पूव॑ की भोर 
फे वे भाग जिनमे बिजनौर, मुरादावाद झौर बदायू” के जिले सम्मिलित हैं, जहाँ जल 
स्रोत भूमि से १५-२० फीट की गहराई पर ही मिल जाता है। गंगा की नहूरो से 
उत्पादित सस्ती बिजली इन कु धो को चलाने के लिए उपलेब्ध है, जिससे प्रत्येक कृए 
से १६ वर्ग मील भूमि की सिंचाई की जाती है । 

नल-कूपो द्वारा धिचाई करने से कई लाभ हैं' -- 

( १) नल कूपों में केवल एक वार ही व्यय करता पडता है तथा इसके 
प्रवन्ध का व्यय भी बहुत कम होता है । 

(२ ) प्रत्येक नल-कूप पर एक कमंचारी नियुक्त होता है, जो कृपक को 
भावश्य7तानुसार जन नाप फेर देता है । इसलिए कृपको को नहरो के पानी की त्तरह 
प्रतीक्षा नही करनी पडती श्र न खेतो में व्यथें पानी ही वहता है । 

(३ ) कुधो का जन नहरो के जल की भ्रपेक्षा प्रधिक लाभदायक होता है । 

नल-कूप योजना की प्रारम्मिक दक्षा मे यह भय था कि श्रभ्यान्तरिक जल को 
प्रधिक मात्रा में प्राप्त करने से कही उसका जलख्ोत इतना नीचा न हो जाय कि साधा- 
रण कुए भी सूख जाए" भौर कृषि को नुकसान हो । परन्तु विशेषज्ञों का विचार है कि 
इसके द्वारा जितना जल प्रास किया जावेगा, उससे कही प्रधिक जल वर्पा द्वारा भूमि 
में रिस कर भ्रम्यान्तरिक जल स्रोत को प्राप्त होता रहेगा । भारत में नल कूप श्रभी 
हाल ही में अधिक परिमाण मे फैले हैं, इसलिए सरकार द्वारा इस काये के लिये प्रधिक 
सलाह व सहायता की भ्ावश्यकता है तथा कुछ ऋण झादि की भी सुविधा मिलनी 

, चाहिए। 
साधा"णतया व्यू बवैल योजना को सफल बनाने के लिए घार बातें झावश्यक 
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है;--(१) वह पावी जो भूमि पर बहा कर क्तया जाता है, धरातल के लिए पर्याप्त 
हो, जिससे वह स्थायी रूप से पानी की माँग को पूरा कर सके। (२) पानी 
का घरातल ५० फीठ से भ्रघिक गहरा न हो तथा उसका तल साधारण तल से नीचा 
हो । (३) सिंचाई को माँग ग्रौसत रूप से साल भर मे ३,००० घन्‍्टे हो | (४) विद्य॒त 
शक्ति की सुविधा हो, जिसका मूल्य दो पैसे प्रति इकाई से श्रधिके न हो । 

भारत प्रमेरिका टेक्विकल सहयोग कार्यक्रम तथा भ्रधिक प्रन्न उपजाशो 
भ्रान्दोलन के भ्रन्तर्गत प्रथम योजना में क्रश २,६५० भौर ७०० तथा राज्य सरकारो 
की योजना्रो के घन्तगगंत २३,४०० नल कूपो का निर्माण उत्तर-प्रदेश, पेप्सू भौर 


विहार में होता था। इसका वितरण एवं प्रगति नवस्वर सन्‌ १९४७ त्तक इस सम्बन्ध 
में निम्नवत्त थी ३--- 


उ० प्र० विशर | पृझ्लाव | पेप्सू 
( १) भारत भ्रमेरिका ताँत्रिक | झावटित १,२७५ | ३५५ | ५३० ४६० 
सहयोग कार्यक्रम निमित १,२७४ ३८७५७ | ४३० ४६० 

(२) भ्रधिक श्रन्न उपजाओी | श्रावटित ४२० जा ३० 
झान्दो बन मिमित ६३१ न+ | वन 

(३ ) राज्य की योयनाएं झ्ावटित १,४०० | रएड। २५४६ | --. 
निमित ११६५ ४०४१ २५६१ --- 





चम्वई राज्य की प्रथम योजना मे ४०० नल कूपो के निर्माण का लक्ष्य -थ।, 
जिसमें से दिसम्यर सन्‌ १६५५ तक १६८ नल कूपो का निर्माण द्वो चुका है।* इसके 
भ्रलावा नवम्बर सम्‌ १६५७ तक पजाव, उत्तर-प्रदेश, उत्तरी गुजरात में प्रधिक श्रश्न 
उपजाओ प्रान्दोलन के प्रन्तर्गत १,००९ नल कूप खोदे गये हैं। इसी प्रकार दूसरी 
योजना के श्रन्तर्गत उत्तर-प्रदेश और झप्तम में ३६६ नल कृप खोदे गए हैं। फतस्वरूप 
नलकूप शोर लघु-विचाई योजनामो से सन्‌ १६५७-५८ में लगभग २२ लाख एकड 
भूमि को सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध द्वो जावेंगी ।”* दूसरी योजना मे विभिन्न राज्यो 
में १० करोड की लागत से ३,५८१ नल कृपो के निर्माण का लेक्ष्य है, जिससे लगभग 
६१६ हजार एकड भूमि विचाई के भ्रत्तगत भ्रा सकेगी । 
तालाव-- 

भारत मे तालाबो से १६ लाख एकड भ्रूमि की सिंचाई होती है भौर ये तालाब 
दक्षिणी भारत की विगेपता के परिचायक हैं । 

तालाब दक्षिण की विशेष परिस्थिति के धोतक हैं । क्योकि, 

« (१ ) दक्षिण की नदियाँ वर्फीली नही है, इसलिए वे सिर्फ वर्षा के पानी 
पर ही निर्भर हो कर बहती हैं | दक्षिण में ऐसे वहुत से करने भ्रस्पात हैं, जो वर्षा के 
वेग से प्रभावित हो कर बहते हैं, परन्तु वर्षा के वाद सूख जाते हैं। 
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(२ ) इस प्रकार नदियों व जन प्रपातो की भ्रस्थायी दशा तथा दर्षषिण का 
पहाडी घरातल, दोनो स्थितियाँ इस बात के लिए एक बडो भारी बाघा उपस्थित 
करतो हैं कि वहाँ नहरो फा निर्माण कैसे हो । 

(३ ) इसके भलावा वहाँ को हृढ चद्टानें मी पानी को सोख नहीं सकतीं, 
इसलिए कुझो का निर्माण होना प्रसम्भव है। परन्तु पड़े बडे जलाशयो भौर जल 
भण्डारों का जल प्रासानी से बाघ वना कर, तालाबों का निर्माण करके खेतों को 
निरन्तर पानी पहुंचाया जा सकता है । 


(४ ) साथ ही वहाँ की जन सस्या बिखरी हुई है, इसलिए वह स्वय बाघ की 
योजना के लिए उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत करती है । प्रतः यही एक सुब्यवस्थित और 
सुविधाजनक उपाय है, जिससे वर्षा का पानी सम्रह द्वारा विचाई के प्रयोग मे लाया 
जा सकता है, भनन्‍्यथा वहू यो ही वह कर बेकार चला जावेगा । बाघ निर्माण योजना, 
विशेषत्त, मद्रास में भ्रपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच चुकी है । 


वाघ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यह वम्बई की फाइफ कील झौर विटिग 
से लेक्र पेरियर कील तक बडे हो सकते हैं। एक छोटे ग्राम मे छोटे बाघ द्वारा 
५ एकड भूमि वी भिचाई की जा सकती है । बडे बडे वाघ बहुत कम हैं, क्योकि उनमे 
चतुर इस्तीनियरो, वैज्ञानिक यन्ध्रो और घन की आावद्यक्ता होती है, इसलिए केवल 
सरकार ही इतने बढे कार्यो का सम्पादन कर सकती है। परन्तु जिस भ्रकार देश के 
छोटे छोटे क्षेत्रों को समुचित रूप मे रखता कठिन काये है, उसी प्रकार सरकार 
छोटे छोटे बाघों कै काय को कठिन समझती है। यद्यपि विश्लेपज्ञों द्वारा यह सिद्ध हो 
चुका है कि लम्बे समय मे ये वाघ मुल्यवान्‌ सिद्ध होगे, भार रूप नहीं। इसलिए 
इनके निर्माण का भार ग्राम की जनता पर ही छोडा जा सकता है, जो भ्रपता ध्यान 
इस झोर केन्द्रित कर सकती है । इसके लिए एक बोर्ड बनाने भौर एक ऐसी निर्षारित 
नोति द्वारा सचालन की आ्रावश्यकता है, जिससे यह कार्य सरल हो । 


भारत सरकार की सिंचाई नीति ([कलाहबाणा रिगाटए ०६ पा 5०४०" 
707€॥६ ५१ [पत8)-- 


भारत में विचाई बहुत प्राचीन युग से होती भा रही है, जिसका प्रमाण पुराने 

कु शो भोर बाघों के भरस्तित््त्से मिलता है। उदाहरण के लिए, मद्रास के चिगलपुर 
जिले में दो बाघ हैं, जो कि ८/६ वी छ्ताव्दी के वतलाये जाते हैं, भौर प्रभी भी एक 
बहुत वडे भू भाग की पिचाई करते हैं। प्राचीन-फाल मे जो बाघ धभ्रादि बनाये जाते 
थे, वे छोटे पैमाने पर ही बनाये जाते ये, इसलिए झ्ारथिक दृष्टि से समाज के झनुकून भी 
होते थे, परन्तु वडे बड़े वाधो का भाव था। नहरें भी बनवाई जाती थी, जैसे-- 
पश्चिमी थमुता नहर १४वीं सदी में चनवाई गई थी। पूर्वी यमुना नहर मुगल 
बादफाहो द्वारा बनवाई गई थी। 'कावेरी नदी के डेल्टा मे सिंचाई की नहरें दूसरी 
शताब्दी फी बनो हुई हैं, जोकि कुलियो द्वारा वनवाई गई थो, लेकिन मुगल साम्राज्य 


हर हु 
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के पतन के पदचात्‌ सन्‌ १४०० के श्रास-पास नहरो की मरम्मत वन्द सी हो गई। 
डा० वीरा एन्सटो के भ्रनुसार--''पू जी एवं इल्नीनियरिद्ध योग्यता का श्रभाव, ऋण 
की अ्स्थिरता और वाह्य व विदेक्षी प्राक्ममण तथा श्ान्तरिक उपद्रवों ने सिंचाई के 
विस्तार को रोक दिया ।”' झत* १८ वी सदी में यमुता नहर की हालत बिगड़ गई 
झोर जगलो से ढेंक सी गई। रमेशचद्भदत्त के श्रनुतार रेलवे मे घन का प्रपण्यय 


जितनी बडी बेवकूफी थी, उतनी ही वडी वेवकूफी थिंचाई में कज्लूसी फरना था ।* 
(१ ) ईस्ट इस्डिया कम्पनी द्वारा लिंयाई कारये-- 


( के ) पुरानी नहरो आदि का सुधार--ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपना 
समस्त ध्यान सिंचाई सुधार की शोर केन्द्रित किया तथा उसने भपनी घन राशि का 
एक बडा भाग मरम्मत श्रौर सुधार कार्य पर व्यय किया। वे महत्त्वपुरां कार्य इस 
प्रवार हैं :-- 

( १ ) सन्‌ १5२० में पश्चिमी यमुना नहर को सुधारा गया । निर्माण कार्य 
बहुत जल्‍्दो में किया भया था, इसलिए इसके भास-पास के भागो में दलदल बन गये । 
वरनार्ड डाले के ४ नुसार--“दोपपूर्ण एव शीघ्र मिमणि के कारण पानी का उपयोग 
ठीक से नही हुमा, जिससे देश के प्रधिकाश भागो में दलदल बन गये, जिसका स्वास्थ्य 
पर भी दुरा प्रभाव पडा ४” सन्‌ १८७३ में इस नहर का पुन, निर्माण किया गया 
तथा नालियाँ खोदी गई श्रौर उसका कार्य ठोक रूप से पूर्ण पिया गया | 

(२ ) सन्‌ १८३० मे पूर्वी यमुना नहर का सुवार किया गया, ले।केन दोष- 
पूरा निर्माण कार्य से इसमें भी जल वितरण सम्बन्धी हानि हुई, इसलिए इस नहर का 
भी पुन निर्माण क्या गया । 

(३) सन्‌ १८३६ में सर भाधथंर वॉटन ने कावेरी ग्राड एनीकट वाव वनाचे 
के कार्य को श्रपने हाथ मे लिया | यह बाँध २,५६२ फीट लम्बा और ५ से ७३ फोट 
ऊँचा थां। तीचे कुओ का भो निर्माण किया गया, जिसमे २२ छोटे मार्ग बनाये गये 
ताकि समय पर मिट्टी बाहर निकाली जा सके । सन्‌ १८४३-४४ में यह प्रधिक विस्तृत 
किया गया तथा कावेरी का बाँघ बनाया गया । यह वाँध सन्‌ १८६६-१९०२ में पुनः 
निर्माण काय द्वारा पूरा किया गया था। 

( ख ) नवीन सिंचाई योजना का निर्माण--ईस्ट इण्डिया फ्रम्पनी ने 
नवीन सिंचाई कार्यो छा भी निर्माण किया *--- 

( १ ) पुरानी नहरो की मरम्मत श्रादि करने से इज़ीनियरी को जो सफलता 
प्राप्त हुई, उससे उत्साहित होकर उन्होने भिन्न भिन्न प्रान्तो मे कई नवीन योजनाओं को 
बनाने का निश्चय किया, जिससे श्रकाल की छाया दर हो । परिणामस्वरूप ऊपरी 
गगा नहर का निर्माण हो सका, जो सर प्रोवी केन्टले द्वारा सन्‌ १८०४०-१८५० में 
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बनाई गई थी | इस नहर ने भ्रकाल क्षेत्र को एक घनी एवं समृद्ध भू भाग में परिणित 
कर दिया । 


(२ ) दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य जो कम्पनी द्वारा किया गया, वह ऊपरी बारी 
दोझ्माव नहर की योजना थी । उसमे हँसली नहर का कार्य सन्‌ १८४७-१८४५४ पे 
समाप्त हुआ । 


(३) सन्‌ १८४६ में गोदावरी नहर का निर्माण किया गया । नदी के बाये 
किनारे पर पूर्वी ढेल्टा का सिर था, जिससे श्रावागमन बन्द था तथा छोटे-छोटे मार्ग 
बने हुए थे | दो वाधो ( ढोलेस्वरम ४,६४० फुट लम्बा तथा राली बाच २,८५७ फुट 
लम्बा ) ने गोमती व गोदावरी नदी को सुवब्यवस्थित रूप से अपने महान्‌ कार्य में नियो- 
जित कर दिया । उनका केन्द्रीय कर्यालय ११,६४४ फुट ऊँचा तथा डेढ मील के घेर 
वाला बना, जिनमें ३ नहरें व बाँध योजनाये सम्मिलित थी। यद्यपि यह एक महान 
सफलता थी, फिर भी पुराने पदार्थो व यन्त्रो के कारण यह कार्य दोषपूर्ण ही रहा। 
भरत सन्‌ १८६० में दो नहरो वी व तीन मुख्य बाघों की दीवालें बनाकर इसके स्तर 
में सुधार किया गया । इससे प्राप्त प्िचाई की सुविधा ने गोदावरी के डेल्टा का ग्राम्य- 
जीवन ही सुखी वना दिया । प्रत उस प्रदेश मे जहाँ कि श्रक्नाल को छाया रहती थी, 
एक समृद्धज्ञाली भाग बन गया है । 


( ४ ) ऋष्णा नदी बाँध योजना का काय सन्‌ १८५२ में झ्रारम्म किया गया, 
जो सन्‌ १८५५४ मे समाप्त हो गया । इसके झ्लावा कई छोटे-मोटे और काय भी सुघारे 
गये । कम्पनी ने पजाव की नहरो को भी सुधारने में सहायता पहुचाई, जिसमे सबसे 
महत्त्वपूण कार्य बेगारी नहर भर फुलेली नहर का था। 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने रेलो के श्रम्युदय से पू॑ दुछ महत्त्वपुणं कार्यों को 
भपने हाथ में लिया, जिसका प्रमुख ध्येय दुर्धिक्षि का सामना करना था। इड्डलेड मे, 
जहाँ नहरो का तिर्माण शझ्रावागमन के लिए किया गया, वहाँ भारत मे थिचाई के 
उद्देश्य से क्या गया । 


(२) प्राइवेट कम्पनियों हारा निर्माण कार्य--इस प्रकार नहरो की 
सफलता देस कुछ प्राइवेट पम्पनियो को भी उत्साह हुम्मा कि वे इस कार्य में सफलता 
प्राप्त करें, लेकिन उनके कांये श्रसफल ही रहे । ये उपयुक्त नहर निर्माण काय कम्पनी 
फी भाय से किये गये थे, प्रत उसको पश्रार्थिक स्थिति पर इनका प्रभाव पझना प्ननिवार्य 
था । इसलिए सन्‌ १८५७ में कोट झॉफ डाहरेक्टस ने यह भ्रस्ताव रपा कि नहर 
निर्माण काय॑ प्राइवेट कम्पनियाँ ही करे । सर प्रार्थर कॉटन ने उत्साहवद्ध'क योजनायें 
प्रस्तुत की । उसने कई नहरो के निर्माण का श्रस्ताव किया, जो तुज्ञभद्रा झौर ऋष्णा 
नदी के बीच वाले क्षेत्र को जोडने वाली थी | इस योजना के घनुसार ४ वाँघ तुद्भद्दा 
व कृष्णा नदी पर वधि गये, जिनके द्वारा ५ नहरो के पानी का वितरण काय॑ हो 
सकता था । इसके साथ ही ६०० मील नहर-मर्ग या नदी-मर्ग सुबार कर यातायात 
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योग्य बनाये जाने की भी योजत्ता प्रस्तुत की गई भौर एक तटीय नहर द्वारा कृष्णा 
नदी का डेल्टा मद्रास से जोड दिया गया | इसके धलावा ६०० मील का कार्य पूना 
भौर बगलोर के मध्य मे भी हुआ, जिसका खर्च २० लाख पौड था । एक दूसरी योजना 
सथाल पहाडियो से ढाका तक सिंचाई कार्य की थी, जो फानपुर के समीप गया की 
नहर से श्रलग ५५० मील लम्बी नहर द्वारा जोडी जाय । इसके अलावा २०० मोल 
लम्बी एक नहर गया शोर सतलज को जोडने वाली थी, जिससे उत्तर-प्रदेश, पजाब 

-और वयाल में सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके । उड़ीसा नहर द्वारा कराँची से कलकत्ता 
श्र मद्रास, के बीच ४००० मील लम्बा जल-माग अस्तुत करने की योजना 
बनाई गई । 


दो कम्पतियो ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया | पहली, सन्‌ १८४८ में 
- स्थापित ईस्ट इण्डिया सिंचाई नहर कम्पनी, जिसने अपना कार्य सन्‌ १८६३ में चालू 

किया । इसने उडोसा व मिदनापुर में नहरें घनाई, परन्तु सन्‌ १८५६६ तक इसकी पूजी 
समाप्त हो गई, जबकि एक बहुत्त वेडा कायें भ्रभी पुरा नही हुम्रा था | लेकिन उसे श्रतति- 
रिक्त पूजी प्राप्त न हो सकी, श्रतः सरकार ने ६,००,००० पौड देशर इस काय॑ को 
भ्रपने हाथ मे लिया | यह सिंचाई योजना कृपक जनता के लिए लाभदायक प्रमाणित 
हुई प्रौर इनमे नावें चलाने की सुविधा भी प्राप्त हो सकी । परन्तु भ्राथिक दृष्टि से यह 
काये सफन नही कहा जा सकता था, क्योकि जिस समय यह योजना वनाई गई उस 
समय इस वात फा ध्यान नही रखा गया कि यहाँ वर्षा ६०१! होती हैं । ईस्ट इण्डिया 
फुम्पनी ने भी इसी नहर के निर्माण का कार्य अपने हाथ मे लिया, परन्तु पू जी को कमी 
कै कारण कार्य भ्रधूरा ही रह गया। इसलिए सरकार द्वारा यह कारय॑ पूरा किया 
गया । दूसरी कम्पनी पतन १८६२ में मद्र/स धिचाई कम्पनी के चाम' से बनी, जिसकी 
पू'जी १० लास पौड थी । इस क्म्पती ने करनुल कडप्पा नहर का कार्य अपने 
हाथ में लिया । इसका अनुमानित व्यय ५,५०००० पोड था, परल्तु जब निर्माण काये 
चालु हुम्ना तो सारी पूंजी समाप्त हो गई । इसलिए कम्पनी ने सरकार से ६,००,००० 
पीड ऋण लेकर इस कार्य फो पुरा किया और वाद में सरकार ने ही इस कम्पनी 
को ११,८५,५०० पोड में खरोद लिया। स्पष्ट रूप से इन कम्पतियों को प्रसफलता 
प्रादि का कारण कम्पनियों की तात्कालिक लास की इच्छा तथा अनुभव का अ्रमाव॑ 
एवं स्थानीय दशा थी । 
सरकारी ऋयणो द्वारा सिंचाई निर्माण कार्य-- 

सन्‌ १८६६ के श्रकाल के फलस्वरूप जो हानि हुई, उसको ध्यान में रखते 
हुए यह अनुभव किया गया कि सिंचाई कार्यो को जल्दी हो महत्ता प्रदान की जानी 
चाहिए, भ्त' भारत सरकार के सन्‍्त्री ने इस सिद्धान्त को मान ।लिया कि उत्पादक 
कार्यों के लिए ऋण देकर भी कार्यो को [किया जाना चाहिए। इस नवीन नीति के 
परिणामस्वरूप ५ महत्त्वपपुण नहरो का निर्माण उत्तर-प्रदेश, वम्बई, सीमाप्रान्त, पजाव 
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में किया गया.--(१) सरहिन्द नहर (पूर्वी पजाब) (२) निचली गड्ला नहर (उत्तर- 
प्रदेश), (३) स्वात की निचली नहर (सिन्ध सीमा-प्रान्त), (४) रेगिस्तान की नहर, 
(५) मुथा नहर (वम्बई)। इस प्रकार यह एक महत्त्वपूर्ण कायं था, जिससे पानी के 
वित्तरण का काय सुगम हुआ्ना तथा भ्रकाल से ये क्षेत्र बचे । 


पजञाब फे नहर उपनिवेश तथा अन्य स्थानो मे रक्षात्मक नदरों का निर्मांण- 


इसी समय सरकार अनुभव करने लगी कि भ्रकाल घोषित क्षेत्रों को सहायता 
दी जाय | सन्‌ १८८० की दुर्भिक्ष आयोग की प्रकाशित विज्ञप्ति के बाद रक्षात्मक 
नहर निर्माए कार्य मे पर्याह प्रगति हुई । सन्‌ १५१८ से ही सरपार ने दुभिक्ष फंड 
भादि के लिये १६ करोड रुपया ग्रलग से निदिचत किया था, जिसमें से ७५ लाख र० 
रक्षात्मक रेलवे शौर सिंचाई काय पर व्यय होता था । पहिला रक्षात्मक कार्य बेववा 
नहर के निर्माण से चालू हुम्ना, जो उत्तर-प्रदेश मे है । इसके भ्रल।वा ऋपषितल्था बाघ 
(जिसमे बाँध, नहर, जल भण्डार हैं), नीरा नहर (बम्बई प्रान्त मे) भोर पेरियार नदी 
( मद्रास प्रान्त में ) का निर्माण फाय हाथ में लिया। सिनन्‍्व में दो महत्त्वपूर्ण कार्य 


हाथ मे लिए गये--जमराव नहर, जो पूर्वी नारा भौर सिग्ध के बीच मे है तथा 
पश्चिमी नारा नहर । 


इस प्रकार के रक्षात्मक कार्य के भ्रलावा नहरो का निर्माण कार्य पजाब में 
प्रारम्भ किया गया। एस योजना ने वृक्षों से रहित रेगिस्तान झोर उजडे हुए भू-भागों 
को हरे-भरे रुप में परिरित कर दिया । मेंलम और सतलज नदी के बीच के भाग में 
५" से १५// तक वर्पा होती थी तथा ग्वाले श्रोर धतिियारे लोग रहा करते थे, श्रत 
अन्य स्थानों को सरकार ने नहर निर्माण की एक नवीन योजना झ्लारस्भ की। प्राथ- 
मिक गवेषणा कार्य कठिनाइयो से भरा था। मलेरिया के क्षेत्र में कियां जाने वाला 
फार्य प्ौर भो भसुविधाजनक था । कारण, पूरा कमचारी दल बीमारो का बिकार हो 
जाता था, जिससे श्रम करना मुष्किल हो जाता था । उस समय केवल श्रम की ही 
बाघा उपस्थित न होती थी, वरनु ईटें बनाने तथा चूना पकाने के लिए ई घन झादि को 
वाघा उपस्थित होती थी । 

पहली उपनिवेश नहर के रूप में सोहाग नहर का नाम श्रादर के साथ लिया 
जा सकता है तथा इसके साथ ही पिंधवर्द नहर मुलतान जिले में खोदी गईं। पहली 
नहर को वाद मे सतलज को नहरो से मिला दिया गया । इन नहरो द्वारा पृजो लागत 
पर ४०% लाभ हुआ | परिणामस्वरूप उत्पादन में काफी वृद्धि हुई भौर सरकार ने 
उत्साहित होकर निचली चिनाव नहर निकाली । मेलम भौर सतलज के बीच का भाग 
ठीक रूप से कार्य में न ला सकने से इन नहरो द्वारा उसका महत्त्व और भी बढ गया | 
प्रति परिवार पीछे कृपको को मूसि दी गई। एस प्रकार पजाब मे चिनाव उयनिवेश्ष की 


सन्‌ १८६३ मे, सेलम उपनिवेश की सन्‌ १६०१ से, जमराव उपनिवेद की सन्‌ १८६८ 
मे सिन्ध मे स्थापना हुई । 


6. बेर के 


घिचाई झायोग के बाद निर्माण कारये-- 


सन्‌ १८६६-१६०१ के दुर्भिक्षो के परिणामस्वरूप सरकार ने पिचाई भ्रायोग 
को स्थापना की । उत्पादक कार्यों के सम्बन्ध में प्रायोग का विचार था'--- चुनाव, भर्थ 
भौर निर्माण कार्य के झनुसार हर एक उत्पादक कार्य रक्षात्मक है । उनके द्वारा जो 
प्रत्यक्ष आय होती है, वह एक सम्पदा है। विश्ेषतः उन अ्रकालों व बाढ़ो के समय 
जब प्रन्य दिद्या में तनाव होता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि यह राष्ट्र 
की सम्पदा को बढ़ाने का एक महान्‌ साधन है, जिसके व्यय का बहुत बडा भाग पुनः 
सरकार को प्राप्त हो जाता है । घनी घावादी वाले भागो की जन-सख्या इस श्रोर झ्ाक- 
पित होती है इसके साथ ही प्रकाल के समय भागे हुए व्यक्ति शरण पाते हैं । यह नवीन 
क्षेत्र कृपि कार्य के उपयोग में श्राते है, जिससे कृषि का विकास होगा, जन जीवन की 
सु क्षा मे वृद्धि होगी व रेलवे किराया श्रादि सस्ते होगे तथा देश के धन्य भागों मे 
उत्गदन प्रासानो से पहुँचाया जा सफेगा । इन्ही फारणो से यह सुझाव रखा जा सकता 
है कि प्रत्येक क्षेत्र मे उत्पादक कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए। नए वाँधो के 
निर्माण के बदले प्रावादी व बस्ती के प्ननुसार वाँधो व नहूरो का निर्माण होना 
चाहिए । यद्दि उस पर भी प्रधिक श्रावश्यकता हो व कोप की कमी हो तो उसमे सह- 
कारिता के श्राघार पर व्यवस्था की जा सऊृती है ।” इस प्रकार पिचाई आयोग की 
सिफारिशें बहुत ही मृल्यवान सिद्ध हुई तथा व्यय व कार्य पहले से दुना हो गया | 
इसी नीति के भ्रनुसार नवीन कार्यो का श्रीगणेश हुमा । 


सर्व प्रथम जो काय हाथ में लिया गया, वह शत्रिवाँध योजना (ट्रिपल प्रोजेक्ट) 
थी, जिसमें ऊपरी भेलम नहर (१६१५), ऊपरी चिनाव नहर (१६१२) तथा नीचे 
की बारी दोप्नाव नहर (१६१५) शामिल थी। इसी समय निचली मेनम नहर का 
भी निर्माए हुआ भौर ऊपरी स्वात नहर का निर्माण उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में 
हुआ । दुर्भिक्ष आयोग की इस दिश्षा में रूक्ावट की कोई इच्छा न थी। उसका मन्तव्य 
इस प्रकार है --/हमारी यह घारणा नही है कि हम किसी दुर्भिक्ष से पीछित क्षेत्र 
की उत्पादक युरक्षा को खतरा पहुंचाये, श्रत. उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की सुरक्षा 
नही है, वहाँ उप्तके लिये श्रावध्यक माँग की जा सकती है, परन्तु भ्रन्य के लिए यह 
“सोचा जा सकता है कि उत्पादक भांगो की तुलना में बाह्य आय फम होगी । दुसरे 
शब्दों मे, पूरी व्यय सम्पत्ति की खालिस आय २० गुनी से श्रधिक नही है, इसलिये 
उनके मुल्य के बारे में हमें सम्यक्‌ विचार करना चाहिए तथा जो भाग उत्पादक ढद्ध 
से भ्रसुरक्षित हैं, वहाँ वह घन राक्षि व्यय की जानी चाहिए, जो लगान से ३० ग्रुनी से 
प्रधिक न हो प्रथवा लागत पूंजी पर ३% के रूप मे वर्ष भर मे प्राप्त होती रहे । 
इसके अलावा अप्रत्यक्ष श्राय व अन्य उत्पादक कार्य इस वात की स्वीकृति दिलवाते 
हैं कि झ्राशा को गई पूजी से कम प्रात होता है तो हमे उस पर ध्यान देना चाहिए । 
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बह विशेष तौर से कार्य की श्वीघ्रता के सम्बन्ध से होता चाहिए, अतः ऐसे कार्य मे 
पूजी झ्धिक लग सकती है श्ौर बाढ आदि के समय पूरे तोर से प्राप्ति न हो तो ध्यान 
दिया जा सकता है। इस प्रकार यह गवेपणापूरणं कार्य इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि 
भ्रप्रत्यक्ष रूप से सिचाई के कार्य का कितना ही महत्त्व हो, जिसे हम उत्पादक श्रेणी में 
पाते हैं, वह प्रत्यक्ष प्राय से कम होता जायगा, भरत, उत क्षेत्रों मे जो शकालग्रस्त हैं, 
सिंचाई कारें पूरा महत्त्व रखते हैं 

इन सुझावों में हम झाघुनिक छाताज्दी को सिंचाई नीति का जन्म मानते हैं । 
इस युग में जो उत्पादन कार्य द्वाथ मे लिया गया, वह त्रिवेणी नहर का था । श्र ये 
उत्पादन कार्य जो मध्य प्रदेश में हाथ मे ले लिए गये थे वे महानदी, वैनगगा, टुण्डला 
धौर रमेतक नहरो का वाय था | वम्बई में भी इस प्रकार का वाय॑ हाथ मे ले लिया 
गया था, जिसमे प्रवीरा धोर नीरा नहरो का काये महत्त्वपूर्णों है । 


युद्धोत्तर सिंचाई निर्माण काये मे प्रगति-- 


सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ सिचाई भान्तीय विषय बन गया, इसलिए प्रान्चीय 
सरकारें भ्रव नहरो के निर्माण में उत्साह ले रही हैं, लेकिन ५० लाख रुपये से प्रधिक 
की योजना झारम्भ करने पर भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक है | उत्पादक थ प्रन्य 
कार्यो के लिए ऋण लिया जा सकता है । इसके प्रलावा प्रान्तीय भराय दुभिक्ष सरक्षण 
एवं सहायता काये मे भी खर्च की जा सकती है । महायुद्ध के पश्चात्‌ कई भिचाई 
कार्यो का विकास हुआ है, जैसे--सतलज घाटी वाँघ, जो कि २१ करोड की लागत 
से सन्‌ १६३२-३३ में वनाया गया, जिससे राजस्थान के वीकामेर डिवीजन फी ५० 
लाख एकड भृमि पर सिंचाई होने लगी । दूसरा कार्य सक्कर बाँध का था, जोकि प्राज 
पाकिस्तान मे है। इस पर ४० करोड रुपये खर्च हुए झौर ७५ लाख एकड भूमि की 
सिंचाई की जाने शगी । 


योजना काल में सिंचाई कार्यक्रम-- 

भारतीय स्वतन्त्रता के पदचात्‌ मिचाई कार्यक्रम में तेजी से विकास हुआ है, 
विधेपत प्रघिक भ्रन्न उपजाशो श्रान्दोलन के अन्तगगंत भौर सन्‌ १६५१ के वाद पद्च- 
वर्षीय योजनाझो के फलस्वरूप । 

प्रथम पद्चन-रर्पीय योजना मे ७२० करोड रु० लागत की धिचाई योजनाझो फा 
समावेश किया गया था, जिसमे १५० योजनाए' तो ऐसी थी जिनको लागत १० लाख 
स० से अधिक की थी भोर २०० योजनाएं दुलंभ क्षेत्रों के स्थायी सुधार के सम्बन्ध 
मे थी। इन २०० योजनाओं में १३ वहुमुख्धी एव सिंचाई योजनाएं थी, जिनकी प्रत्येक 
की लागत १० फरोड रु० से श्रघिक थी । इन योजनाश्रो में कुछ तो ऐसी थी जिन पर 
योजना के भारम्म के पूर्व ही 5० करोड रु० व्यय किया गया था [/ 
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प्रथम योजनाप्रो में इन योजनाप्मो पर ३४० करोड रु० व्यय किए गए तथा 
घेप राध्ि दूसरी योजना की अवधि मे व्यय होगी । प्रथम योजना काल मे २२० लाख 
एकड भूमि पर सिंचाई सुविधायें बढाने का लक्ष्य था, परन्तु योजना काल में १६३ 
लाख एकड भूमि को पिचाई के प्रन्तर्गत बढाया गया, जिसमे १००लास एकड विचाई 
की लघु योजनाम्रों तथा पोप ६३ लाख एकड बृहत योजनाप्रों की पूर्ति से बढ़ा ।* 


दूप्तरी योजना मे प्रथम योजना की प्रपुर्ण योजनाप्नों को पूर्ण करने तथा नई 

योजनापो को रीति के लिए ३४० करोड र० का झ्ायोजन है। इस राधि मे से 

२२२ करोड प्रथम योजनाओं की पूर्ति के लिए व्यय होगा घौर शेष दूसरी योजना 
[फाल में समाविष्ट १६४५ नई योजनाप्रो पर व्यय किया जायगा ।* 


प्रनुमानित योजनाप्रो की कुल भनुमानित भूमि पर भनुमानित 
लागत संख्या लागत घविचाई लाभ 
(करोड २०) (लाख एकड) 
१० से ३० करोड रुू०... १० १€१५ पड 
भ से १० करोड़ रु० ७ प्र्ष १ 
से ५ करोड रू ३५ प्‌ ड्े४ड 
१ करोड रु० से कम १४३ ४६ श्पर 
योग ७६९५ ३७६ १४५८ 





स्पष्ट है कि दूसरी योजना में मध्यम विधाई योजनाप्नो को श्रधिक महत्त्व 
दिया गया है। इससे ३४ करोड रु० का झायोजन सिन्ध नदी से भारत को मिलने 
वाले पाती के हिस्से के उपयोग के लिए व्यय द्वोगा। इन योजनाओो के फलस्वरूप 
दूसरी योजना की पूर्ति पर २१० लाख एकड से पधिचाई का क्षेत्र बढेगा, जिसमे से 
१२० लाख एकड वुृहृत मध्यम सिंचाई योजना से तथा शेप ६० लाख एकड लघु- 
सिंचाई योजनाभो से लाभान्वित होगा । फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में सिंचाई सुवि- 


धाभो के विकास से ४ २ मि० टन से बढ़ेगा, ऐसा प्रनुमान है ।* 
सिंचाई से होने वाली द्वानियॉ-- 


धिचाई से भूमि के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही काफी हानियाँ भी हुई 
हैं। नगरो द्वारा सिचित क्षेत्र मे भुभि इतनी सतस्त हो जाती है कि उसमें हर समय 
प्राती भरा रहता है तथा दलदल हो जाता है, जिससे मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं । 
अधिक सिंचाई के कारण भूमि का क्षार फल जाता है, जिससे भूमि कृषि के प्रयोग्य 
हो जाती है। पजाव प्रान्त मे ११,२५,००० एकड भोौर वम्बई में तीरा घाटी में 
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५१,००० एकड भूमि जल रेखा के ऊँचे हो जाने तथा भूमि पर क्षार फैल जाने से 
खेती के भ्रयोग्य हो गई है । 

प्रोफेसर वृजनारायण ने इस खतरे की सूचना देने वाली भुख्य वातें इस प्रकार 
बतलाई हैं :--( १ ) एक या दो व तक 'बारनी' की फमलें असाधारण रूप में 
भ्रष्छो रहती हैं। ( २) तीसरे वर्ष इस दोप में भूमि के ऊपर 'कालर” के घब्बे 
दिखाई देते हैं, जिससे बीज नही उगते | ( ३ ) घीरे-घीरे उत्पादन कम होने लगता है 
झोौर वह घव्वा सारे खेत मे फैल जाता है। (४) नहर के पास के 
गड्ढो का पानी मु्चेले रग का हो जाता है। (५ ) धीरे-घीरे पानी ऊपर की शोर 
बढता जाता है। (६ ) सोते के पानी वाला स्तर घीरे-घीरे सतह की भोर बढता 
जाता है। (७ ) उस क्षेत्र के पीने का पानी स्वाद रहित हो जाता है भौर उस सारे 
वातावरण मे एक प्रकार को दुगनन्‍्ध फैलने लगती है। 

वास्तव में बात यह होती है कि मिट्टी मे जो नमक या क्षार का श्र्ष होता है 
वह पानी की सतह की मिट्टी के साथ-साथ ऊपर की झोर बढ श्राता है। नहूरो द्वारा 
बाढ़ या वर्षा का जल रुक जाता है। दूसरे, नहरो का भी जल बढता है । इसका 
प्रभाव मिट्टी पर बुरा पडता है भोर घीरे-धीरे जमीन के नीचे के क्षार पदार्थ ऊपर की 
झभोर बढने लगते हैं । इस प्रकार मिट्टी की उर्वरा शक्ति जाती रहती है । 

इस दोष से बचने के लिये निम्नलिखित उपाय करने चाहिये .--( १) 
स्थूबवल तथा नालियो प्रादि के द्वारा पानी को बाहर निकाल देना । ( २ ) वह भूमि 
जिस पर नहरें बढती हैं उसको कक्नीट से भार देना, परन्तु इस व्यवस्था से भ्नन्‍्य नालो 
की स्थिति में कोई सुधार न होगा । ( ३ ) रुकी हुई नालियो को खोल देना | ( ४ ) 
नहरो हारा सिंचाई फो रोकना । सिंचाई की वर्तमान व्यवस्था मे कभी-कभी अत्यधिक 
सिंचा४ हो सकती है । शत, उक्त उपायो द्वारा हम इस दोप से मुक्त हो सकेंगे । 


न्‍न-न-नयरननान-न-++ कम» ५>>>+>जनन, 


के 


प्रिशिष्ट था 


तृतीय पचवर्षीय योजना और सिंचाई सुविधाएं -- 


योजना भ्ायोग की राय मे कृषि अ्रथतन्तर के पुनर्निर्माण भ्रौर भ्रोद्योगीकरण 
का पथ तेजी से प्रदास्त करने फे लिए सिंचाई भौर विजली साधनों का तेजी से विकास 
करता बहुत जरूरी है ।? 
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देश में प्रात नदी जल साधनों के एक श्रश् का ही उपयोग हो रहा है । सन्‌ 
१६५० में इन सांघनों का श्रनुमान १ प्ररव ३५ करोड ६० लास एक्ड फुट लगाया 
गया था। प्राकृतिक कारणों से सिर्फ ४५ करोड एकड फुट जल साधनों फा ही प्िचाई 
फे लिए उपणेग किया जा सकता है । 

द्वितीय योजता के अन्त तक नदियों में बहने वाले ११ करोड ६० लाख एकड 
फुट पानी का ही उपयोग हो सकेगा, णो उपयोग में भा सकने वाले जल साधनों के २६ 
प्रतिशत भाग के बरावर है । तृतीय योजनाकाल मे उपयोगी पानी का प्रतिशत बढ 
करके ३६ प्रतिगत हो जायगा । 

पहली योजना के प्रारम्भ में सिर्फ ५ करोड १५ लाख एकड भूमि की सिंचाई 
होती थी | सन्‌ १६६०-६१ तक ७ करोड एकड भूमि की सिंचाई होने लगेगी । 
तीसरी योजना के प्रन्त में & करोड एकड भूमि में सिंचाई होने लगेगी ।” प्रतुमान 
है कि पाँचवी योजना के भन्‍्त, तक साढे ध्ांठ से नौ करोड एकड तक भूमि की 
सिंचाई होने लगेगी। तृतीय योजना में इस दीघंकालीन लक्ष्य को सामने रखा 
गया है । 

पहली भर दूसरी योजना में पिचाई की बढ़ी प्रौर मध्यम श्रेणी की गोज- 
नाझ्रो पर १४ भ्रब रुपये का अनुमानित व्यय होगा । इन योजनामो का जब पृरा- 
पूरा विकास हो जायगा तव ३ करोड़ ८० लाख एकड भूमि पर विंचाई हो सकेगी । 

पहली और दूसरी योजना अ्रवधि में जो परिकलत्पनाएं' शुरू की गयी उनको 
पूरा करने के लिए ६ झरव २० करोड रुपये की झ्रावश्यकता होगी । इन परिकापनाञी 
पर ४ भरव ७० करोड रुपया तो तृतीय योजना काल में तथा शेप चौथी योजना काल 
में खर्चे किया जायेगा। 

प्रायोग का कहना है कि देश के कुछ भागों में जैसे पजाव में पनसाट की 
समस्या गम्भीर रूप घारण कर छुकी है। ठुतोय योजना काल में इस समस्या को 
हल करने के लिए बडे पैमाने पर कार्यवाई करने का विचार है। इसी प्रकार केरल 
जैसे राज्यो में जहाँ समुद्री लहरो से भूमि का कंटाव होता है, इस समस्या को हल करने 
के लिए घ्यान दिया जाना चाहिए । 

तृतीय योजना में थाढ नियन्त्रण, पानी की निकासी, प्रसाट झोौर जमीन के 
कटाव फो रोकने के कार्यक्रमों प्र 5० करोड रूपया खच करने का विधार है। यह 
रकम सिंचाई की मदद से ली जायगी । विंचाई के लिये छुतीय योजना मे साढ़े छ+ 
परव रुपया रखा गया है । 
घाटे पर-- | 
योजना झायोग ने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि हाल के वर्षों मे सिंचाई 
के लिए जो व्यवस्थायें की गयी वे प्राय” सभी राज्यों मे घाटे पर चल रही हैं भोर . 
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विभिन्न कारणो से उनसे पूरा-पूरा लाभ नही उठाया जा रहा है। भायोग ते इस 
समस्या पर गम्भीरता से विचार करके निम्न बातें सुफायी । 

( १) सिंचाई योजनाप्ो द्वारा मिचाई की जिन सुविधाझों की व्यवस्था की 
गयी है उनका तेजी से उपयोग हो ॥ 

( २ ) ग्रावपाशी की दर में फेर बदल की जाय भ्लोर जल उपकर लगाया 
जाय । 

( ३ ) खुशहाली कर वसूल किया जाय । 

यह भी जरूरी है कि किसी क्षेत्र के लिए सिंचाई की योजना मजूर होते ही 
उस समूचे क्षेत्र मे यथाक्षीत्र विकास खड स्थापित कर दिये जायें । 
जल उप-कर-- 

झ्ायोग का यह भी सुझाव है कि जिन इलाकों के लिये सिंचाई की व्यवस्था 
की गई है, परन्तु जहाँ इस सुविधा से लाभ उठाना या न उठाना किसान की इच्छा पर 
निर्भर है, वहाँ समूचे इलाके की जनता पर झ्निवायंं जल उप-कर लगाया जाय । इध् 
उप कर की झ्रदायगी के लिये यह जरूरी नही कि कोई किसान सिंचाई सुविधा का 
उपयोग फरता है भथवा नहीं । यह सभी फो देना होगा । 


अध्याय ६ 


'बहुम्मुखी नदी घाटी योजनाएँ 


((/पँच फ़ु्प्ए0०8० रिफ्०- थीं ०० ?7०ण०८६४) 





“बहुम्ुखी नदी योजनायें आदि वस्तुत देश के नए तीर्थ हैं, जि हे भारतीय श्रद्धा के साथ 
तया विदेशी यात्री आश्चय के साथ देखते हैं। 
--श्री नेहरू 
“वहुसुखी योजना उन कई उद्दे श्यों को एक साथ पूरा करने का ढंग है जो वास्तव मेएक ही 
समस्या के विंभिन्न रुप हैं ४” 
-“लुई मम्फर्ड 


बहुमुखी-योजनायें 
(/परधि-फ॒णाए०४० ?7००८६७) 

भारत में खाद्य पदार्थों की कमी को पुरा करने के लिये सिंचाई फी सुविधाप्रो मे भौर 
झ्रधिक युद्धि करने की तत्कालीन प्रावश्यकता है। यह प्रमुमान लगाया यया है कि 
भारत भे सिंचाई के लिये जितना पानी उपलब्ध हो सकता है उसका केवल ६% 
भ्रव तक काये में लाया गया है । शेष पानी व्यर्थ ही समुद्र में बह जाता है भोर प्रति 
वर्ष भ्रनियन्प्रित बाढ़ो से इतनी घन भ्रौर जन की हानि होती है, इसका पनुमान भी 
नही लगाया जा सत्ता है। 


भारत के स्वतन्त्र होने के पदचात्‌ फेन्द्रीय भौर राज्य सरकारो द्वारा जल धाक्ति 
शौ८ जिचाई की वृद्धि के लिये कई योजनाएँ बनाई गई हैं । इत योजनाझो फी पूत्ति 
पर न फेवल देझ् मे क्िचाई के साधनों मे वृद्धि होगी, वरन्‌ जल-शक्ति में वृद्धि, वाढ 
नियन्च्ण, जल-मार्ग, झामोद-प्रमोद भौर मछली पकने श्रादि, सभी कार्यो मे सहयोग 
प्राप्त होगा । ये सभी वहुमुखी योजनायें कहलाती हैं । 


है 803 खी योजना उन कई उद्द छ्यो को, एक. साथ पूरा करने का ढग'है जो 

वास्तव में एक हाँ समस्या के विभिन्न रूप हैं।” इस प्रकार हम त दो किसी पक्ष की 
उपेक्षा ही करते हैं भौर न हमारा दृष्टिकोण एकागी रह पाता है। उस क्षेत्र की सभी 

, भ्रावश्यकतामों ओर सभी साधनों को ध्यान में रखते हुये बहुमुखी थोजना विकास कार्य 
करती है। किसी नदी फा सम्पूर्ा शधज््य्यन हसी ढग के भन्तर्गंत सम्भव है । नदी की 
स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक श्र्व्यवस्था तथा साधतों मे अनावश्यक उलट-फेर न कर 
इनका इस प्रकार विकास किया जाता है कि सम्राज को प्रधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो 
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सके । सम्तुलित भौर समग्र विकास पर सबसे श्रधिक ध्यान दिया जाता है | किसी भी 
ऐसी योजना के निम्न उद्दे श्य हो सकते हैं : -- 


( १ ) धिचाई झौर भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एव प्रबन्ध, 
(२ ) विद्य त शक्ति में वृद्धि भौर भौद्योगीकरण, 

( ३ ) वाढ नियन्त्रण और बीमारियों की रोक थाम मे सहायता, 
(४ ) जल-मार्ग का विकास तथा क्षेत्रीय भ्राथिक प्रगति, 
(५ ) घरेलू कार्य के लिये पानी की व्यवस्था, 

(६ ) मत्स्य-उद्योग का विकास, 

(७ ) जगलो वो रक्षा, वृक्षारोपण भौर ई घन का प्रबन्ध, 
(८ ) भूमि की सुरक्षा, 

(६ ) पशु सम्पत्ति के लिये चारे की व्यवस्था, 

( १० ) दु्भिक्ष भ्रादि से मुक्ति दिलाना, भौर 

( ११ ) मनुष्यो तथा साघनो को काम मिलना । 


इन उद्देश्यों की पूति के लिये मूमि-विशेषज्ञ, कृपक, इन्जीनियर घोर भर्थे- 


धारित्यो मे सहयोग की बहुत श्रावध्यकता है, भ्रन्‍्यथा सभी परिश्रम व्यर्थ होने की 
झाष्का है ।** 


प्रमुख वहुसुखी योजनाएं-- 
(१ ) भाकरा-नांगल योजना (पंजाब)-- 


भाकरा-नागल योजना के श्रन्तगंत दो बडे बाँध बनाने की योजना थी, जिससे 
नहरो का जाल विछाने का उद्देश्य था । यह योजना सतलज नदी के पानी का सिंचाई 
एवं जलविद्यू त के लिये उपयोग करने के लिये वनाई गई है। इस योजना के भन्तगंत 
चार विद्यू त गृह (20फ़७" 80867078) तथा भनेक ट्रासमीरान्स लाइन्स होगी, जो 
पजाव, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश शोर दिल्ली मे होगे | नागल बराज से १ मील दूरी 
पर भाकरा प्लौर एक कॉँक़ीट फा हुहुत बाघ बनाया जायगा, जिसको ऊंचाई ७०० 
फीट भौर लम्बाई १,७०० फीट है । नागल वाघ फी ऊँचाई ६५ फोट प्लौर लम्बाई 
१,०००५फीट है। भाकरा बाँध में ७ ४ मि० एकड फीट पानी सप्रहित हो सकता है, 


जिसका फैलाव ५६ ४ वर्ग मील है। प्रमुख नहर को लम्बाई ६५२ मील तथा सदह्दायक 
नहरो की लम्बाई २,२०० मोल है। 


इस योजना से ३६ लाख एकड भूमि की सिंचाई होगी तथा ५ जलविशू त 
फेन्द्र होगे, जिनकी विद्युत क्षमता ६&०,००० फिलोवाट की होगी | इसके अलावा 
२०,००० किलोवाट के २ विद्यूत्त केन्द्र श्लोर ३२,००० किलोवाट के विद्युत केन्द्र 
कोटला भोर गणश्नुवाल में होगे । 
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इस योजना फा कार्य सन्‌ १६४६ मे आरम्भ हुआ, जिससे नागल थाघ सन्‌ 
१६५४ धझौर भाकरा बाघ सन्‌ १६४८ में १ण हो गया । इसी प्रकार कोटला प्रौर 
गग्नवाल पॉवर स्टेशनों का उद्घाटन भी सन्‌ १६४५५-१६५६ में हो गया। इनकी 
वर्तमात विद्य्‌ तक्षमता ६४,००० किलोवाट की है श्रौर माँग वढने पर इसको ३६,००० 
किलोव,ट तक बढाया जा सकेगा । भाकरा वाघ पर जल-विद्यु त गृहो का निर्माण कार्य 
चाल है। इस योजना की प्रनुमानित लागत १७०१०२ करोड रुपया है । 


(२) दासोदर घाटी यो त्ता-- 


दामोदर नदी (इसको शोक नदी भी फहते है) ३३६ भील लम्बी है। इसका 
उद्गम छोटा नागपुर की पहाडियो मे समुद्र तत से २,००० फुट की ऊँचाई पर है। 
यह बिहार मे १८० मील वहने के वाद पश्चिमी वगाल में होकर हुगली मे ग्रिर जाती 
है । दामोदर घाटी की योजना का ध्यैय सिचाई तथा जल मार्ग के लिये पानी प्रदान 
करना, मलेरिया पर विजय प्राप्त करना तथा वैज्ञानिक व्यवस्था का प्रवेश्ष कर सारी 
घाटी की आर्थिक स्थिति मे विकात ते करना है । 


उत्तरी दामोदर नदी की घाटी लकडी, लाख भौर ठसर रेश्वम मे समृद्ध है। 
नीचे की घाटी यद्यवि बहुत उपजाऊ है फिर भी विंचाई की उचित व्यवस्था के श्रमाव 
में वहाँ विस्तृत कृप एवं उत्पादन ग्सम्भव है । दामोदर घाटी में भारत के कोयले का 
सम्भावित क्षेत्र, काफी मात्रा मे बॉक्स।इट भौर एल्यूपीनियम पाया जाता है । इस धाटी 
में फायर क्‍्ले, भश्नक, चूना, सीसा, चदी, सुरमा और क्वार्ट मिलने की सम्भावना है, 
इसलिये सस्ती दर पर जलविद्य त के वितरण से इन खनिजो का समुचित उपयोग हो 
सकेगा, इसलिये बहुमुखी योजनाभो मे दामोदर घाटी योजना का विशेष स्थान है । 

भारत सरकार ने इस योजना के हेतु एक वैधानिक कॉरपोरेशन का निर्माण 

- किया है, जो धिचाई, विद्यू त का उत्पादन श्रौर वाढ नियन्त्रण योजनाओं को कार्यान्वित 

करेगा । 

इस योजना की कुल लागत १०४५ ३८ फरोड रु० है। दामोदर घाटी योजना 
के भन्तगंत ४ वध--वलया, कोनार, मैथॉन, पेट हिल--वनाये जायेंगे। इनमे से 
३६६ करोद रु० की लागत से तलैथा वांध दिसम्बर सन्‌ १६४२ मे पूर्ण हो गया है । 
इस बाघ की सम्रह क्षमता ३,२०,००० एकड फीट पानी की है। इसके साथ ही 
२,००० किलोवाट क्षमता की दो विद्य्‌त-निर्माण इकाइयाँ भी हैं । 

कोनार बाघ का श्रारम्स सन्‌ १६५० में होकर सन्‌ १६५४५ में यह पूर्ण हो 
गया । इसकी लागत € ६४ करोड २० है तथा पानी की सग्रह क्षमता २,७३,००० 
एकड फीट है । इस पर ४०,००० किलोवाठ विद्यू व क्षमता के जलविद्यु त कैन्द्र फा 
निर्माण होना है । 

मंथॉन बाघ, जो वारकर नदी पर है, सितम्बर सन्‌ १६५७ मे प्र्॒ण हो गया 

तथा प्रक्टूवर सन्‌ १६५७ में २०,१०० विद्यूत क्षक्ति निर्माण करने की क्षमता यहाँ के 


र्ज 
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विद्युत केसर को प्रास हो गई। इस केन्द्र की पूर्०ो क्षमता ६०,००० किलोवाट तक 
बढाई जा सकती है । 


पचेट हिल पर वाघ बनाने का कार्य चालू है, जिसका प्रमुख उद्देश्य धाढ तिय- 
न्ण है । यहाँ पर १,३६४ एक्रड फीठ पानी सग्रह होगा तथा इसको सहायता से 
४०,००० किलोवांट विजली का उत्पादन हो सकेगा । इसकी कुल लागत १८ रेभे 
करोड 5० होगी तथा चन्‌ १६५६ मे एस होने की आशा थी | 

दुर्गापुर वराज आसनसोल से २५ मील झौर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से १ मील 
पर है। इसको लम्बाई एवं ऊँचाई क्रमश २,२७१ श्रौर २८ फीट है । इस वाध की 
नहर पद्धति से १० २६ लाख एकड भूमि को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो गई हैं। 
इसका उद्याठटन सब १६५४५ में किया गया। इसके अलावा कलकत्ता से कोयले फी 
ख्तो तक हुगली नदी से जल यातायात की सुविधायें भी वहाँ की नहर पद्धति से उप- 


लब्घ हो गई । इसकी कुल लागत २२ ६८ करोड र० है। जल यातायात को सुविधायें 


सन्‌ १६५९ तक उपलब्ध हो सर्कंगो, जिनसे लाख टन माल का मातायात हो 
सकेगा । रे 


धोकारो थर्मल स्टेशन विद्ार स्थित कोनार बाघ की निचली धारा पर 
१२ मील दूरी पर हे। इसमें ५०,००० किलोवाट विद्युत उत्पादक तोन इकाइया हैं 
तथा ७५,००० किलोवाट की चौथी इकाई को श्षोध्न ही स्थापना होतो है । इस केन्द्र 
से जमशेदपुर झौर बर्नपुर के लौह उद्योग, घाटशिला को ताँवे को खानो,॥ विहार प्रोर 
बंगाल की कोयले की खानो, सिन्ध्रो एव कलकत्ता तथा झ्ासनसोल के झासपास के 


सीमेंट भोर इस्तीनियरिंग कारखानों को विजली का प्रदाय होगा। इस केन्द्र फा 
उद्घाटन फरवरी सन्‌ १६५३ में हुम्ना । 


(३) फोली योजना -- 


यह विहार की मभहृत्त्वपूणं योजना है, जो घिचाई, विद्यूत, जलमार्ग, वाढ 
नियन्त्रण, मिट्टी के कटाव से सुरक्षा, मलेरिया नियन्त्रण, मत्स्य उद्योग भौर मनोरजन 
की सुविधायें प्रदान करेगी । इस योजना के भ्नुसार हेतुमाननगर ( नंपाल ) से तीन 
मोल दूरी पर कोमी नदी पर एक यराज बनेगा | दूसरे, कोमी नदी के दोनो त्ठो पर 
१५० मील लम्बी दीवारें बनाई जावेंगी। तीसरे, हनुमाननगर घराज से पूर्वी फोसी 
नहर का निर्माण होगा, जो लगभग १३ &५ लाख एकड भूमि को पघिचाई सुविधायें 
देगी | इस प्रमुख नहर की सुपॉल, प्रतापगज, पूर्णिया भौर धर्रारिया, ये चार शाखायें 
होगी | थे सभी कार्य चालू भ्रवस्था मे हैं श्रोर १५० मील की ठटवन्दी का कार्य पुणंता 
पर है । इस योजना की लागत ४४ ६ फरोड ० है । 


( ४) हीराकुएड योजना-- 


हीराकुण्ड योजना के अन्तर्गत महानदी के पानी का उपयोग ससलपुर भौर 
वोलागिर जिले के ६७ लाख एकड भूमि को सिंचाई सुविधाएं देने के लिए किया 


[ १२३ 


जायगा | हीराकुण्ड बाघ सभलपुर रेलवे स्टेशन से ६ मील दूरी पर होगा। इसकी 
चम्बाई एवं ऊंचाई क्रमशः १५,७४८ श्ौर २०० फीट होगी तथा इसमें ६६० मि० 
एकड़ फोट पानी रहेगा। इससे निकलमे वाली नहर एवं उसको शाखाएँ ६११५ 
लाख मील तथा इसकी सहायक नहरें ४६० मील लम्बी होगी श्ौर जतमार्ग (ए४४६७ए 
(70776865) की लम्बाई ६,५०० मील होगी) इस योजना की लागत ७० ७८ 
फरोड २० है | 


इस योजना का कार्य सन्‌ १६४८ में झारम्भ हुप्रा तथा हीराकुण्ड का प्रमुख 
वाघ शोर उसके अ्रवरोध सन्‌ १६५७ में पूर्ण किए गए। यहाँ पर एक विद्यू त गृह 
भी बनाया ग्रया है, जिसमे ४०,००० बिलोवाट उत्पादन क्षमता की दो इकाइयाँ 
(७8797997 8 ४775) हैं, जहाँ से हीराकुण्ड प्ल्यूमिनियम फेवट्री, भरसुग्रुदा, 
राजगगपुर, रूरकेला, जोडा, तालचर, चौद्गार भ्रौर वारगढ भ्रादि स्थानो पर बिजली के 
प्रदाय की व्यवस्था पूर्ण हो गई है तथा दिसम्बर सन्‌ १६५६ से शक्ति का प्रदाय 
प्रारम्भ किया गया । प्रमुख नहर भौर सहायक नहरो की खुदाई का कार्य एरां हो 
गया है, जहाँ से सिचाई की सुविधायें सितस्वर सन्‌ १६५६ से दी जाने लगी हैं ॥ 
फलस्वरूप इस योजना से नवम्बर सन्‌ १६५७ तक लगभग १४४५ लाख एकड मूमि 
सिंचाई के अन्तर्गत भ्रा गई । 


डेल्टा निचाई की एक १४ ६२ करोड ० की योजना स्वीकृत की गई है, जो 
सन्‌ १६६० मे पुर होने पर कटक झौर पुरी जिलो की १५७ लाख एकड भूमि को 
स्थायी भधिचाई सुविधाए' देगी । इसी प्रकार विद्यूत-क्षक्ति की प्रघिक माँग की पूर्ति 
करने की हृष्टि से विद्य त-गृह के विकास की योजना भी स्वीकृत की गई हैं, जिससे 
विद्युत गृह की विद्युत उत्तादन-क्षमता २,३२९,५०० किलोवाट द्वो जायगी । 


इस योजना की पुर्ति पर दामोदर घाटी का प्रवेश भारत के भत्यन्त समृद्ध 
भागों में गिना जायगा, क्योकि यह प्रदेश खनिज पदार्थों से सम्पन्न है । 


(५ ) तुदझ्भठ़ा योजना--- 


यह योजना प्रान्ध भौर मैसूर राज्य द्वारा आरम्म की गई है तथा दक्षिण 
भारत पी सबसे वडी वहुमुखी योजना है । इस योजना के भनुसार तुड्ढभद्रा नदी पर 
७,६४२ फीट लम्बा भ्लोर १६२ फीट चौडा वाँघ बनेगा, जहाँ से नहरें निकाली जायेंगी 
तथा बाँध के दोनो श्रीर जल-विद्यूत केन्द्र होगे। यह वांघ ट्वितीय विश्व युद्ध की 
समाप्ति के धाद झआारम्म होकर जुलाई सन्‌ १६५३ मे पूरा हो गया तथा इसमे ३० 
लाख एकड फौट पानी क्षी संग्रहण क्षमता है। इसके दोतो झोर से नहरें निकाली 
जायेंगी जो १३ लाख एकड भुमि की सिंचाई करेंगी । इस योजना मे तीत विद्युत 
केन्द्र बनाए जायेंगे, जिनकी उत्पादन क्षमता ६६,००० किलोवाट होगी । बाँध पद 
स्थित विद्य च-मृह में ६8,००० क्लोवाट उत्पादन-क्षमता वाली दो बिजली उत्पादक 
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इकाइर्या भ्रा गई हैं तथा तीनो विद्युत गृह सन्‌ १६६७ तक पूर्ण होने को भ्ाज्ञा है। 
इस योजना की कुल लागत ६० करोड २० है । 


(६) रिहड योजना -- 


यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्त्वपूर्ण योजना है। यह बाँध मिरजापुर 
जिले में पिपरी के पास रिहृड नदी पर बनाया जायगा, जिसकी ऊँचाई एवं लम्बाई 
क़मशः २६४ ५ एवं ३,०६५ फोट तथा तथा पानी सम्रहण॒-क्षमता ८5६ लाख एकड 
फीट होगी । इसी बाँध पर प्रारम्भिक अवस्था में २ ५ लाख किलोवाट का विद्यू.त केन्द्र 
वनेगा, जिसकी भन्निम विद्व॒ त उत्पादन-क्षमता ३ लाख किलोबाट होगी । इस योजना 
से उत्तर-प्रदेश में १४ लाख एमड और विहार मे ५ लाख एकड भूमि को सिंचाई हो 
सकेगी। इसकी अ्रनुमानित लागत ४५ २६ करोड रु० है और सन्‌ १६६१-६२ में 
पूर्ण होने का भ्रनुमान है 

इस योजना से सोन नदी की घाटी का भ्रज्ञात प्रदेश गगा से सम्बन्धित हो 
जायगा तथा बड़े बडे जहाज हुगली से रिहृड तक चल सकेंगे तथा खतिज पदार्थों के 
घत्ी प्रदेशों का भ्रौद्योगीकरण किया जा सकेगा । यह योजना पुर्वी रेलवे के कुछ भागों 


को विजलो की पूर्ति करेगी, जिससे २०,००० डिब्वे फोयले की वाधिक बचत हो 
सकेगी । 


(७) चम्बल योजना-- 


चम्बल योजना की प्रथम सीढी पर राजस्थान झौर मध्य-प्रदेश शासन सयुक्त 
रूप से कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अनुसार तीन बाँधो मे से प्रत्येक पर एक विद्यू त 
केन्द्र, कोटा के पास वराज (38079 88) एव इसके दोनो श्रोर नहरें बनाई जावेंगी | 
पहिली सीढी परे ग्रान्धीसागर बाँध बनेगा, जो कालाबाद स्टेशन से लगभग ४ मील 
दूरी पर होगा । इसकी ऊँचाई, लम्जाई एवं पानी संग्रहण छक्ति क़मश २१११५व 
१,६८० फीट एव ५७ ३ लाख एकड फीट होगो। गाँधी सागर विद्युत्त केन्द्र पर 
२३,००० किलोवाट वाली चार विद्य॒त उत्पादक इकाइयाँ होगी।॥ “इस योजना का 
झनुमानित व्यय ४६ ४६ करोड र० होगा तथा इसकी पूर्ति पर यह राजस्थान की १४ 
लाख एकड झौर मध्य-प्रदेश की १२ लाख एकड भुमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान 
करेगी । इसका शारम्भ जनवरी सन्‌ १६५४ में हुआ तथा प्रथम सीढी जून सन्‌ १६५६ 
में पूर्णो होने का भ्रतुमान है ।”!* 
( ८ ) फीयना-योजना ( वम्बई )-- 

उत्तरी सतार जिले के देशमुखबाडी के पास कोयना नदी पर २,२०० फीड 
लम्पा एवं २०७४५ फीट ऊंचा वाँध बनाया जायगा। इसमे पाती सग्रहण शक्ति 
३६,०४४ मसि० घन फीट होगी। इसी वाँध पर एक विद्युत केन्द्र होगा, जिसमें 


* साप्ताहिक दिन्दुस्तान २८ सितम्बर, १६५८ । 


[ १२५ 


६०,००० किलोवाट उत्पादनक्षमता वाली ४ इकाइर्या होगी, जिनमे से २३ लाख 
किलोवाट विजली का प्रदाय वम्बई एवं पूना को तथा शेप १०,००० फ्लिवाट विजली 
महाराष्ट्र के मन्‍्य भागो को दी जायगी । इस पर जनवरी सन्‌ १६५४ में काय आारम्म 
किया गया और सन्‌ १६६१ तक यह योजना पूरो हो जायगी। इसकी श्रनुमातित 
लागत ३८९२८ करोड रु० है । 


(& ) काकरपारा योजना ( वम्वई )-- 


यह तापी नदी के विकास का पहिला स्वरूव है। तापी नदी पर काकरपारा के 
पास ४५ फीट ऊँचा और २,०३८ फीट लम्बा वाध बनाने का कार्य जुन सन्‌ १६५१ 
में आरम्भ होकर जून सम्‌ १६४३ में पूरा हो गया। इससे नहरें निकालने को काय॑ 
जून सन्‌ १६६० तक पूरी होगा, णिससे सूरत जिले की ५ लाख एकड श्लुमि की विचाई 
हो सकेगी । इस वाँध के दाये-वाये से दो नहरे निकाली जावेंगी । उनकी लम्बाई क्रमशः 
३४० धौर ५२० मील होगी । इस योजना की लागत ११ ६५ करोड 5० होगी । 


(१०) मयूराक्षी-योजना-- 


यह पश्चिमी वगाल की प्रमुख्तत, सिंचाई योजना है, यद्यपि इसमे ४,००० 
किलोवाट क्षमता का विद्यूत-कैन्द्र भी स्थापित होगा । इस योजना के श्रभुसार बीर- 
भूमि जिले में मयूराक्षी नदी पर एक वाँध बनेगा, जिसकी लम्पाई २,१७० फीट श्रोर 
ऊँचाई १५५ फीट होगी । साथ ही, वाँध की निचली घारा से २० मील दूरी पर 
१,०१३ फीट लम्बा तिलपारा वराज बनेगा तथा इसके दोनी भोर से ७५ फीट लम्बी 
दो नहरें निकाली जावेंगी । इसी प्रकार वाव से भी एक नहर निकाली जायग्री। इस 
नहर पद्धति की कुल लम्बाई ८५० मील होगी, जिससे प० वगाल को ७ २ लास एकड 
भोर विहार की ३५,००० एकड भूमि को घ्िचाई सुवियाएँ उपलब्ध होगी | इस 
योजना की प्रथम सीढी का कार्य सन्‌ १६५१ में पूर्ण हो गया तथा तिलवारा वराज 
का जून सन्‌ १६५४ में | साथ ही, २,००० किलो० विध्य.त्त उत्तादक की एक इकाई 
दिसम्बर सन्‌ १६५६ में एवं दूसरी फरवरी सव्‌ १६५७ में झा गई है। इससे बीरभृमि, 
मुक्षिदावाद भोर विहार के सथाल परगना जिले में विद्युत का श्रदाय होगा । इस 
मोजना की लागत १६ १ करोड है। । 


(११) नागाजु नसागर योजना ( ऑंध )- | 

इस योजना के धनुसार श्रान्त्न देश में लदीकोडन ग्राम के पास कृष्णा नदी पर 
३०२ फीट ऊँचा एवं ३,६०० फीट छझ्षम्वा वाघ बनेगा । इस वाघ की जल ग्रहण शक्ति 
६३ ० लाख एकड फीट होगी । इस वाँघ के दोनी भोर से १३५ शोर १०८ फीट 
लम्बी नहरें निकाली जावेंगी, जिससे आरास्प्र श्रदेश की २० &६ लाख एकड भ्रृति को 
घिचाई सुविधाएं उपलब्ध होकर ८ लाख टन वापिक खद्यान्न का उत्तादत बढेगा । 
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इस योजना की लागत ८६ ३३ करोड रु० है तथा सन्‌ १६६३-६४ में पुर्ण हो 
जायगा । 


(१५) भद्रा-लघ योजना--- 


यह मैसूर सरकार की बहुमुखी योजना है, जिससे शिमोया, चिकभगलूर, 
चितलदूगं तथा वेलारी जिले की २ ३४ लाख एकड भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध 
होगी | साथ ही, ३३,२०० किलोवाट विद्यूत शक्ति का उत्पादन कम हो सकेगा | बांध 
की ऊंचाई एवं लम्बाई १०६ एवं १,४०० फीट होगी, जिसमें ३६,०३५ मि० घन 
फोट पानी रह सकेगा । इसके दोतो शोर २१२ मील लम्बाई की दो नहरें निकाली 
जावेगी । इस योजना का कायं सनु १६४७-४८ में भारम्भ हुआ था तथा सन्‌ १६६१ 
तक पूर्ण होने की झ्राशा है । योजना की लागत २४ ४२ करोड रु० है। 
(१३) मचकुएड योजना-- 

यह आन्ध्र भौर उडीसा राज्य की सयुक्त योजना है, जिससे इन प्रदेशों की 
सीमा पर मचकुण्ड नदी पर १७६ फीट ऊँचा शोर १,३४५ फीट लम्बा एक बाघ 
बनाया गया है । इसमे २७,२०० मि० घन फीट पानी सग्रहण-क्षमता है। इस बाघ - 
पर जो विद्य त-ग्रृह वनाया गया है उसमे १७,००० किलोवाट वाली तीन बिजली 
उत्पादक इकाइयाँ हैं। २३,००० किलोवाट वाली तीन शोर इकाईयाँ बढ ई जावेंगी, 
जिससे इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता १,२०,००० किलोवाट हो जायग्री ) 

इन योजनामो के श्लावा निम्न योजनाएं भी हैँ -- <« 


नाम योजना लागत सिंचाई सुविधा विद्युत शक्ति पुरणाता 





(करोड २०) (एकड) (किलोवाट) 

ऋतपुकह कला  -यय  झग््गय राह 
ध्रनीसुथार (मद्रास) झ््०्प््‌ न सटे क्र 
पेरियर (त्रिवाकुर) १० ४८ न+ ७,०५,००० 5 
लोवर भवानी (मद्रास) ६ ५१ २,०७,००० न १६५६ 
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योजना (मैसूर) २२६६ ० १,७१,००० १६६१ 


तवा (मध्य-प्रदेश) श्ष बेड ५,८५० ६७२ लव 


उक्त योजनाप्रों के भ्रलावा भनेक छोटी-मोटो योजनाएं देश में कार्यान्वित 
हो रही हैं । फलस्वरूप दूसरी योजना की समाप्ति पर सिंचाई के अ्रन्तगंत १२ करोड 
एकड भूस्त में वृद्धि होगी । प्रथम योजना की चालू योजनाप्ो की पूर्ति होने पर ६० 
लाख तथा दूसरी योजना की नवीन योजनाप्नो की पूत्ति से ३० लाख एकड भुमि 
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सिंचाई के भन्तगंत बढेगी । फलस्वरूप सच १६६१ तक भारत की सिंचित भूमि ८"&८ 
करोड हो जायगी । इस प्रकार पाँचवी प्रचवर्षीय योजना के अन्त तक श्रर्थात्‌ सन्‌ 
१६७४-७६ तक लगभग १८-१६ करोड एकड भूमि के लिए पिचाई सुविधाए' उपलब्ध 
हो जावेंगी ।* 


इस प्रकार प्रथम योजना के झारम्म में भारत की विद्युत उत्पादन शक्ति २३ 
लाख किलोबाट थी, जो योजना की समासि पर ३४ लाख किलोबाद हो गई। दूसरी 
योजना के अस्त में यही ६९ लाख किलोवाट हो जायगी झौर तीसरी बोजना की 
समाप्ति पर १६ करोड किलोबाट है ।९ इस विकास से जन गणना कमिश्नर 
सन्‌ १६५१-की याद झ्ाती है कि--[विद्वास नहीं होता है, किन्तु फिर भी सत्य है 
कि प्रथम पच-वर्षीय योजना के श्रन्तर्गंत उल्लिखित सिंचाई के नये साधनों द्वारा सीची 
जाने वाली कुल भूमि भेग्र जी राज्य के सौ वर्षों मे विमित साधनों द्वारा पिंचित मूमि 
से प्रधिक होगी । इसका कारण यह है कि पुराने दिनो में सिचाई के साधनों का 
धाथिक हृष्टिकोश से लाभप्रद होना साधारणतः भनिवाय॑ था, बिनन्‍्तु भ्राज यह वन्धन 


नही रह गया है हैं? ५ 
सिंचाई व्यवस्था के मार्ग मे कठिनाइयॉ-*” 


सिंचाई की बहुमुली योजनाझो को पूरा करने के लिये भारतवर्ष मे सयुक्त-राष्ट्र 
प्रमेरिका भौर इद्धलेड वी साँति कुशल कम्पनियों प्ौर विश्वेपज्ञो का भ्रभाव है । इससे 
इनके तिर्माण में वाघा पडती है । ध्राघुतिक जल वियन्तरण योजवाझों के निर्माण मे 
समय का मूल्य सबसे भधिक है, झत, तिर्माण की श्ीक्षतम विभिभों की कार्यान्वित 
करना उचित होगा । यदि निर्माण काल अ्रधिक हो गया तो व्यय भी निश्चित ही 
बढ़ेगा । ऐसा भनुमान किया गया है कि एक वष की देर हो जाने से कुल व्यय मे 
१०% की वृद्धि भासानी से हो सकती है । इसके भतिरिक्त वह क्षेत्र उ्तेने समय तक 
सभी सुविध,भ्रो से वचित रहता है । 
भारत में धिचाई की व्यवस्था का विकास फरने मे निम्न फठिनाइयाँ है -- 
(१ ) वित्त की समस्या-- विंचाई योजनाभो को लागू करने मे सबसे बडी 
कठिनाई वित्त की है, जिसके लिए बहुत झंधिक रुपयो की प्रावश्यकता पड़ती है। 
पच-वर्षीय योजना के अनुसार वढी थिंचाई योजनाझो के लिए ३८१ करोड तथी ४२७ 
करोड २० की बिजली के लिए भावश्यकता पडेंगी | इसके साथ ही कु भ्रो तथा तालाबों 
का निर्माण करने के लिए व्यक्तियो भौर सहकारी समितियों को कुछ भतिरिक्त घत् को 
प्रावश्यकता होगी । इस घन को प्राप्त करने के लिए पच-वर्षीय योजना मे ऋण लेने, 
राजस्व की भाय से सहायता लेने, विशेष अनुदानो, जल पूर्ति कर ग्रौर लगान में वृद्धि 
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समिति ने बाढ की रोक-याम के लिए निम्न सुझाव दिये हैं '--?* 
भारत मे वाढ की समस्या के तीन रूप हैं--(१) जमीन का पाती मे झुब 
जाना, (२) नदियों के किनारो को काटना भ्लोर (३) नदियों की दिल्ला या धारा 
बदलना । स्थिति के अनुसार इनके लिए विशेष उपाय करना होगा । 
चार ज्षेत्र-- 
समिति ने बाढ़ नियन्त्रण के लिए पूरे देश को चार क्षेत्रों में वादा है --- 
(१) उत्तर प्चचम की नदियों का क्षेत्र, (२ ) गया नदी क्षेत्र, ( ३ ) ब्रह्मपुत्र दी 
क्षेत्र और ( ४ ) दक्षिण को नदियों का क्षेत्र | काष्मोर मे बाढ का मुख्य कारण यह 
है कि भेलम का पाठ और मुहाना चौडा न होने के कारण उसका पानी चारो स्‍श्ोर 
फैल जाता है । पजाब मे जल की निकासी ठीक से नही होती । गगा की घाटी में भी 
मुख्य समस्या है कि पानी चारो झोर भर जाता है भौर गाव डूब जाते हैं। कही-कही 
किनारो के कठाव से भौर पानी की निकासी ठोक न होने के कारण भी क्षति होती है। 
कोसी नदी की घारा बदलती रहती है भश्ौर इसमे बहुत नुकसान होता है । सुन्दरवन 
के क्षेत्र में वाढ के साथ ज्वार आने के कारण किनारे घसक जाते हैं। ब्रह्मपुत्र तथा 
उसकी सहायक नदियो की बाढ से किनारे बहुत कटते हैं भौर कभी-कभी भूमि पानी में 
पत्र जाती है। दक्षिण में मुख्य समस्या नदियों के मुहानो के भ्रास-पास के क्षेत्र का 
जलमग्न होना है । 
समिति ने बाढ से होने वाली क्षति का झनुमान लगा कर वताया कि यदि 
बाट न झ्ाए तो देश की राष्ट्रीय भाय भ्रति वर्ष एक झरव रुपये वढ़ सकती है। सबसे 
अधिक क्षति भ्रसम में होती है। सन्‌ १६५० से अब तक बाढ से सबसे श्रधिक क्षति 
गगा के मंदान मे हुई, इसके वाद ब्रह्मपुत्र की घाटी मे । 
क्षति मे चृद्धि नद्दी-- 
रिपोर्ट मे कहा गया है कि क्षति के भ्राँकडो से यह प्रकट नही होता कि इधर कुछ 
वर्षों मे बाढ से होने वालो क्षति मे वृद्धि हुई है । सबसे भ्रधिक क्षति फसलो को प्ौर 
उसके बाद गाँवों भौर शहरो की सम्पत्ति को पहुँची | इसके वाद सावजनिक इमारतो, 
सडको, पुलो भ्ादि का नम्बर भाता है। क्षति के झ्ाकड़े भो प्रभी ठीक से इक्ट्र नहीं 
किये जाते | समिति ने इसके लिए विधि बताई है, जिससे क्षति का ठीक अनुमान 
लग सके । 
समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि क्षेत्र विद्वेप के लिए भलग-प्रलग 
बाठ-नियन्त्रण योजनाएं बनाई जानी चाहिए भौर जहाँ तक सम्भव हो, इन योजनाझो 
का सिंचाई भौर बिजली योजनाप्ो से मेल बैठना चाहिए। वहुमुखी योजनाओझो पर 


विचार के समय उनके वाढ रोकने के पहलु पर भी विचार होना बाहिए भ्रौर सबके 
लिए एक साथ घन स्वीकार किया जाना चाहिए । 


* भारतीय समाचार दिनाक जून १५, १६४८--प्ृष्ठ ३२० । 
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तटबन्धों की उपयोगिता -- 
समिति इस नतीजे पर पहुँची है कि बाढ-नियन्भणा के लिए तटबन्ध बहुत 
उपयोगी हो सकते हैं, यदि उन्हे ठोक तरीके से बनाया जाये, उनकी डिजाइन सही हो 
धौर वे उपयुक्त स्थानों पर वत्ताये जायें । किन्तु तटबन्धो के साथ साथ बाढ़ का पानी 
इकट्ठा करने के लिए जलाशय आभादि भी बनाएं जाने चाहिए। इनकी मरम्मत भी 
श्रवर्य होती रहनी चाहिए। इन कामो में काफी लागत पड सकती है श्ौर नवियों के 
बहाव शोर माग के अनुसार इनमे परिवर्तन भी होना चाहिए। समित्ति ने बाढ-नियन्त्रण 
के दूसरे उपायो पर भी विचार किया है, जिन्हे दो वर्गों में वाट दिया गया है -- 
( १ ) वाढ रोकने के उपाय झर (२ ) क्षति कम करने के उपाय । बाढ़ रोकने के 
कई उपाय हैं, जैसे--वाढ का पानी जमा करने के लिए जलाशय बनाना, घारा पर 
नियन्त्रण, गाँवों, वस्तियो आदि को ऊँचाई पर वसाना श्रौर पानी के बहाव का ठीक 
प्रबन्ध करना । 
क्षति घटाने के भी कई उपाय हैं, जैसे--लोगो को बाढ क्षेत्रों से हुटाकर दूसरी 
जगद्दी मे बसाना, वाढ की पहले से सूचना देना भौर बाढ़ का बीसा करना । समिति 
ते विभिन्न राज्यों मे बाढ-नियन्त्रण के इन उपायो की सफनता भोर घुटियों पर विचार 
किया है । 
भू-सरच्तणु-- 
समिति ने इस्त बात पर भी जोर दिया है कि बाढ-निय तर के लिए नदी के 
तल में वालू, मिट्टी न जमने दी जाए। इसलिए भू-सरक्षण बहुत ग्रावश्यक है । जमोन 
वा वटाव रोकने से घारा में मिट्टी कम वह कर जाती है भौर इससे वाढ की कुछ रोक 
ढ्ीती है । 
" जमीन का कटाव रोकने के तरीकों में मेढबन्दी, मरको या कटी जमीन को 
मरना और 5त पर पेड लगाना, सीढीनुमा खेत बनाना प्रादि हैं। ये काम बहुमुखी 
बाँचो के क्षेत्र मे, हिमालय की तराई में, गंगा के मंदान मे और दक्षिण फो पठारी 
भूम में होने चाहिए | काम श्वीघ्रता से शोर उपरोक्त क्रम से होना चाहिए। राज्य 
सरकारो को जमीन का कठाव रोकने के काम कराने के लिए विभाग या मण्डल बवाने 
चाहिए और उन्हे समुचित भ्रधिक्ार देना ज्ाहिए | 
समिति ने राय दी है कि जिन राज्यों में बहुत वाढे भावी हैं, इन्हे इसके 
रोकने की योजनाएँ बनाने के लिए विश्येप ट्रकडी बनानी चाहिए। 
जहाँ वाढ से खनरा बहुत हो, उसके लिए तात्कालिक उपाय किये जायें। 
इसके बाद ऐसे उपायो श्लोर कामो को हाथ में लेना चाहिए, जिनसे पश्रागे चल कर 
बाढ रुकने भौर अन्न वी पैदावार बढने मे मदद मिले | 
बाढ़ रोकने फी योजनाओं की जॉच के लिए राज्यों को ऋण--# 
- भारत सरकार ने राज्यों को वाढ रोकने की योजनाझ्ो की जाँच करने के 


+ मारताय समाचार १-६-५८, पृ० २६२-२६२॥। 


गाडगिल कृपि उप-समिति के भ्रनुसार ऋण के ये झांकडे विश्वसनीय नहीं 
है । 'परन्तु फिर भी उनसे साधाररा प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। ग्रामीण साख सर्वे 
समिति की रिपोट के अ्रतुसार मन्दी के पश्चात्‌ की झ्रवधि से सन्‌ १६२६-३० की 
भ्रपेक्षा ऋण की मात्रा मे वृद्धि हो हुई है ।* 


सन १६२६ की मन्दी का प्रभाव-- 


सन्‌ १६२६ मे बाजार भाव गिरने के साथ साथ कृषि पदार्थों के मूल्य बहुत 
कम हो गये, परन्तु लगान शोर श्रन्य मदो में किसी प्रकार की कमी नही हुई । फलतः 
किसान की श्राय कम शोर व्यय अ्रधिक हुप्रा । मन्दी का तत्कालीन प्रभाव यह हुप्मा 
कि ऋा का मौद्रिक भार ही नही, वल्कि वास्तविक भार भी बहुत भ्रधिक वढ गया ।* 

सन्‌ १६२६ फी मन्दो के पश्च'त्‌ जो सर्वे हुए उनमे इस निष्कष की पुष्टि होती 
है ।१ उत्तर-प्रदेश की ऋण निवारण समिति (सन्‌ १६३८) के प्रनुसार “मन्दी के काल 
मे सारे राज्य मे व्याज या ऋण चुकाना स्थगित हो गया था । नए ऋण पर व्याज की 
दर घढ़ गई थी , लेकिन राज्य के समस्त ऋण मे वृद्धि अभ्रवद्य हुई ।” इसी प्रकार 
बच्चाल के भ्राथिक झापरीक्षण बोर्ड (१६३५) के अनुसार--“वगाल के प्राय. सभी 
जिलो में कृपि ऋण! मे वृद्धि हुई, फलस्वरूप किसानो के पास कुछ भी नहीं बच पाता 
था ।”” सन्‌ १६३४ मे श्रो सत्यनाथ ने मद्रास की जो जाँच की थो, उससे मो स्पष्ट है 
कि सन्दी के समय किसानो पर ऋण बहुत भ्रधिक वढ गया था । रिजव॑ वेक के कृषि 
साख विभाग ने भी भपती रिपोट में इस तथ्य की पुष्टि की है। ऋण का यद्दि पदार्थों 
में मूल्यावन किया जाये तो निश्चित रूप से श्रव यह सन्‌ १६२६ की मन्दी के बाद 
पहिले से दुग्रुना हो गया है ।४ श्रो एम० एल० डालिग ने भी पजाब मे मन्दो के बुरे 
प्रभाव का वणन करते हुए लिखा है ->सन्‌ १९२१ में मेरा कृषि ऋण का भनुभाव 
&€० करोड रुपए था, परन्तु ६ वर्ष पदचात्‌ सन्‌ १६३० में मेरा अनुमान १४० करोड 
रुपयो का है ।£ 

जहाँ तक क्षि ऋण का प्रदन है, मन्‍्दी का दूसरा पक्ष भी है। कुछ विद्वानो 

का मत है फि मन्दी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण ऋण घृद्धि की गति घीमी हुई। 
मन्दी से किसानो की कठिनाई नि'सन्देह बढी, परन्तु साथ ही उसने ऋण चुफ़ाना भी 
स्थगित कर दिया था। इससे साहुकार का ऋण देने का सामथ्यं कम हो गया भोर ऋण 
राधि भी घटी । इस समय भ्रुस्वत्त्व का हस्तान्तरण भी बहुत भ्रधिक हुम्ना, जिससे ऋण 
में कमी हुई | पभ्रत साहुकार भी वसूली कठिनता से कर पाते थे, इसलिए उन्होने 

45 एण 4 7६, 998९ 225-26 

2 गाडमिल कृषि अर्थ उप-समिति की रिपोर्ट, पू० ५.। 

३ डा" छृष्णकुमार शर्मा रिजवे बैंक एएड रूरल क्रेडिट, पृ० १३ । 


४ प्रेलिमनरी रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्वरल क्रेडिट (रिजवे चैक) सन्‌ १६३६, 
अनुच्छेद १३ । 
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अधिक छूट देकर ऋण राश्षि में कमी की । कृपि भलाभकार होने के कारणा कम ऋण 
लिये गये ओर ऋरा भी उतनी सरलता से नही मिलते थे । उक्त युक्तियों में सत्य का 
कुछ प्रश्न हो सकता है, परन्तु इन सब बातो मे मन्दी के प्रभावों को रोका हो, ऐसी 
कोई वात वस्तुस्पिति से सिद्ध नही होती । कृषि पदार्थों के मूल्य जो इस काल में गिरे 
उससे ग्रामीण शभ्र्थ अवस्था मे जो उथल-पुयल मची वह सर्व विदित है । 
युद्ध-फाल सन्‌ (१६३६-१६४५) मे कृपि मूल्य, विक्षेपक्र खाा्यान्न और 
तम्बाकू के मूल्य कच्चे माल तथा भ्रोद्योगिक पदार्थों के मूल्य की तुलना में बहुत 
कम बढ़े | परन्तु पक्की माल की कीमतें वटती ही जा रही थी। इसलिये कृपक के 
उत्पादन व्यय में वृद्धि हुई। यद्यपि लगान भोर सिंचाई की दरें स्थिर थी, फिर भी 
परिव्यय के भ्रय मदो मे वृद्धि होती जा रही थी । श्रत यह निविवाद है कि कृषक की 
क़य-शक्ति मे कमी हुई, क्योकि क्ृपि मुल्यो की श्रपेक्षा भौद्योगिक भूल्यो मे 
भ्रध्िक वृद्धि हुई । फनत कृपक वर्ग, विशेषकर खेतिहर मजदूरों ौर छोटे कृपको की 
प्राय में कमी हुई । 


कृपि मुल्यो की इस प्रसाघारण वृद्धि के जो लाभकारी प्रभाव कुछ क्षेत्रों भ्ोर 
किसानो के कुछ वर्षा पर हुए, उनके कारण कुछ विद्वानों ने भ्पने मत प्रकट किये 
है :--युद्ध-काल से कृषि ऋए की राशि मे कमी हुई है, इस मत की पुष्टि के लिये 
सामान्यत, निम्न तथ्य दिये जाते हैं :--- 

( १ ) भूमि सुधार ऋण अधिनियम ([,800 [7970ए0श076 ]/0 78 
40%) वधा कृपि ऋण भषिनियम [4 2770प्रीपाएं ,0%78 
200) के भझन्तगत दिये गये ऋण ग्रुद्ध-काल में भ्रधिक हुकाये गये 
हैं भोर भ्रप्राव्त (006 5890708) ऋण की राश्षि भी कम हुई ।* 

( २) सहकारी समितियों के भ्रॉकडो से पता लगता है कि उनकी कालातीत 
ऋण राशि जो सन्‌ १६४०-४१ में १०७ करोड रुपया थी, वहू सन्‌ 
१६४२-४३ में & करोड रुपये रह गई।" समितियों को पहले की 
श्रपेक्षा ऋण भी कम देने पड़े । 

( ३ ) कृषि सुमि के मूल्य में वृद्धि होने के कारण मद्रास प्रान्त में किसानो 
ने भूमि वन्धक वेको के ऋण समय से पूर्व ही चुका दिये तथा वम्बई 
प्रात से भी इसी प्रकार की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । 

रिजवं वेक ने प्रान्तीय सरकारों और श्रन्य सस्थाप्रों की सहायता से जो 

गुदकालीन कृषि परिस्थिति की जानकारी प्राप्त की है, उससे पता चलता है कि 
सामान्यत किसानों ने सहकारी समिति का, साहुकार का एवं सरकार का ऋण चुकाने 
का प्रयत्त किया है। 


4 गाउगिल समिति मो रिपोर्ट, प्ृ० ७ ! 
2 डा> शर्मा रिजवे बैक एएड सरल क्रेडिट, प० १४ | 
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में से कुछ राशि देहातो मे भेजी है, पर तु इन सबके विरुद्ध दो बातें ध्यान मे रखनी 
चाहिए----छोटे किसान लगान श्रौर ऋरा चुक्रामे के लिए अपनी फसल वा थोडा भाग 
ही बेचते हैं भौर दूसरी ओर उपभोग पदार्थो के मूल्य मे बहुत श्रधिक वृद्धि हुई है। 
इससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि इस वग के किसानो के ऋण मे कोई विशेष कमी 
नही हुई ।”” * गाडगिल कृषि श्रथ. उपसमिति का इसी प्रकार का मत सक्षेप-मे 
निम्न है* -- 

(१) सन्‌ १६४४ में ऋण की राशि सन्‌ १६३६ की भ्रपेक्षा कम हो गई, 
परन्तु इमके पश्चात्‌ ऐसी प्रतिक्रिपाएँ प्रारम्भ हो गयी जिससे इस 
राधि मे फिर वृद्धि हुई । 

१ (२) कृषि पदार्थों की मूल्य वृद्धि कुछ झक गई थी झौर उत्पादन व्यय की 
वृद्धि लगभग कृपि मूल्य वृद्धि के वरावर हो चली थी । 

(३) वडे-बडे जपीदारों और काइतकारो को इस मूल्य वृद्धि से श्रवदय लाभ 
हुमा, परन्तु छोटे छोटे श्रलाभकारी खेतों वाले किसानो को कोई 
वास्तविक लाभ नही हुप्ा । 

(४ ) बढो हुई भाय का ऋण चुकाने मे उपयोग किया गया हो पथवा 
इसफ़ो उपभोग्य पदार्थों पर खर्च न किया गया हो, इसका कोई प्रमाण 
नही मिलता । साथ ही हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य मे 


किसानो को इतना लाभ होने वाला नहीं है, सम्भवत, उन्हें कठिन 
समय का सामना करना पडे | 


फऋ़ाण फा प्रभार -- 


फेन्द्रीय वेक जाँच समिति ने ऋण-प्रस्त कृपक पर ऋण के भार का धनुमान 
इस प्रकार लगाया है--उत्तर-प्रदेश मे प्रति कृषक भौसत ऋण १७२ रु० पाया गया। 
मद्रास प्रान्त मे लगान के प्रति १ रु० के पीछे लगभग १६ रु० ऋण था | मध्य-भारत 
में प्रति एकड़ ६ रु० ५ श्राने ऋण भाँका गया और प्रति परिवार पर पश्रौसत ऋण 
२२७ रु० था। विहार भर उढीमा मे भी अभ्रति परिवार २५७ रु० से ३०७ ० तक 
ऋण पाया गया | वगाल मे प्रति व्यक्ति श्रोतत ऋण लगभग १४७ र० शौर १५२ 
रु० के बीच था । वम्तई प्रान्त मे प्रति परिवार पर ११५ रु० से २२५ रु० ऋण था। 
ऋण से मुक्त कृपको की भी जाँच की गई, सयुक्त भान्त मे लगभग ६१ प्रतिशत क्ृपक 
ऋण नही थे । मध्य प्रात में लगभग ४< प्रतिशत ऋण मुक्त थे प्रौर वम्बई में १३ 
प्रतिशत । उत्तर-प्रदेश की वेक जाँच समिति ने भ्रपनी रिपोट मे लिखा है--छोटे-छोटे 


किसान, जिनके पास कुछ खेत हैं, भ्रघिक ऋणी थे, क्योकि उ हे भ्रपनी जमीन बेचने 
फो सुविघो प्राप्त थी । 


१ रिपोर्ट ऑफ फेमिन इन्क्रायरी कमीशन” (]म99)), पृष्ठ ३०० । 
३ गाटगिल क्ृपि-अथे उपसमिति की रिपोर्ट , पृष्ठ ऊ प। 
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प्रति कृपक श्रोसत ऋण के ग्रतिरिक्त ब्याज की दर से भी ऋण भार का 
कुछ अनुमान लगता है--वम्बई प्रान्त मे व्याज फी दर ३६ प्रतिशत, मध्य-प्रान्त मे २५ 
प्रतिष्यत, उत्तर-प्रदेश मे १८ प्रतिशत, मद्रास मे ३६ से ४५ प्रतिशत, प्रासाम में १२ 
से ७४ प्रतिशन और बगाल मे ३७ से ३०० प्रतिशत तक थी । इन दरो से यह स्पष्ट 
है कि व्याज प्रत्येक दृष्टि से बहुत ऊंची है और महाजन इसके द्वारा निरन्तर सूदखोरी 
करता रहता है । केन्द्रीय वेक जाँच समिति ने ऊँची व्याज दर के निम्न कारण 
बतलाये हैं-- 


( १ ) भूमि को छोडकर किसान के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको रेहन 
रखकर वह ऋण ले सके । इमलिए महाजन जो कुछ भी ऋण देता 
है, वडी जोखम पर देता है भौर वह ऊंची व्याज दर लेंता है । 

(२ ) गाँव में साख सुब्धिए ने होने से मह्दाजत का एकाधिकार है, 
इसलिए वह इस स्थिति का लाभ उठा कर व्याज दर ऊंची लिता है । 

(३) स्वय महाजन के पास भी इतनी श्रत्रिक पूंजी नहीं होतो है, इपलिए 
ज्यो ही किसान श्रधिक ऋण माँगते हैं, वह सरलता से ध्यान दर 
बढा देता है । 


(४ ) कर्ज की वसूली झौर प्रवन्ध मे महाजन को काफी खर्च करना होता 
न्‍ है, जिसको वह पहिले से व्याज की दर में जोड देता है । 
(५ ) किसानो की प्रशिक्षा भौर भ्रज्ञानता के कारण महाजन को शोपण का 
प्रच्ठा अवसर मिलता है । 


कण लेने का उद्द श्य -- 


ऋणा फी श्रोसत राशि से ऋण भार का अनुमान लगाना कठिव है। इसके 

लिये ऋण किन कार्यो के लिए सामा यत लिया जाता है, इस पर विचार करना 
प्रावश्यक है । ऋण लेने से कृपक पर कितना झावत्तेक व्यय बढता जाता है ओर किस 
' प्रकार से कृपक इसका प्रवन्ध करता है, यह भी जानता भ्राववयक है । एक थार ऋण 
लेने के पश्चात्‌ क्या वह बढना हुप्रा चला जाता है ? केन्द्रोय वेक जाँच समिति की 
7 रिपोर्ट में इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के भनुसार--विहार मे 
पूर्व ऋण चुकाने के लिए १८ प्रतिशत लिया गया, विवाह इत्यादि के लिए १६ प्रति- 
शत, मकान के लिए १६२%, लगान के लिए ६%, खेती इत्यादि के लिए ७ प्रतिश्षत 
- भोर ढोर इत्यादि के लिए ८ प्रतिश्षत, व्याज चुकाने के लिए १२ प्रतिष्नत भौर मुक- 
दमा, व्यापार इत्यादि के लिए € प्रतिशत | इत भ्रद्मों से कुछ निष्कप स्पष्ट। होते हैं-- 
(१ ) प्रायः प्रत्येक प्रान्त मे पृुव ऋण, ऋण वृद्धि का मुख्य कारण है, इसलिए सारे 

' देश मे कृपि ऋण का सचयी भार कृपि पर पढता है । साधारण परिस्थिति में कृपक 
उसको नही छुझा सकता | श्रभी ऐसे कोई झ्ााँकडे उरलब्ध नहीं हैं कि जिससे यह झनु- 
मान लगाया जा सके कि कृपक्र की ऋण चुकाने की क्षमता कहाँ तक है । ( २ ) 
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हमारा कृषि ऋण अनुत्यादक कार्यो के लिए बहुत वडी मात्रा मे लिया गया है ! देश 
के प्रत्येक भाग मे विवाह इत्यादि के हेतु लिए गये ऋण का प्रतिशत काफी ऊंचा है। 
यह ऋण क्षृषफ दो आय मे किसी प्रकार की वृद्धि नही करता, इसलिए उसका सचयी 
प्रभाव होता है भौर कृपक को ऋण मुक्त नही होने देता ।( ३ ) कृपक के परिवार की 
दैनिक प्रावरमकताप्रो की पूर्ति के लिए भी भ्रधिक राक्षि में ऋण लिया गया है । इससे 
कृपि अ्लाभकारी दन गई है, विशेषकर छोटे किसान के लिए। उसके कारण वह अपनी 
साधारण झ्ावश्यकताग्रों को पूरा करने का भी प्रवन्ध नही कर सकता। (४ ) भूमि 
या कृषि सुधार के हेतु लिए गये ऋण का प्रतिशत बहुत ही कम है । इससे यह भिद्ध 
होता है कि कृपल को विकास योजनाप्रों की सफलता में उतना विश्वास नहीं है कि 
वह कृपि सुधार के लिये पूंजी उघार ले। श्र्थात्‌ कृपि मे एक प्रकार का स्थायित्तव 
भोर निष्कियता भा गई है । 

फ्ण के कारण ((६घ४९४ ०६ 906७४5)-- 


(१) पेतृक ऋणु--सबसे महत्त्वपूण और मुख्य कारण पिछला ऋण है, 
जो पिता मरते समय श्रपने पुत्र को सौथ जाता है। किसान शायद इस नियम से 
परिचित नही होता है कि अपने पूवंज के छोडे हुए कर्ज को चुकाने का उत्तरदायित्त्व 
उम पर केवल उतना हो होता है कि जितने मूल्य को वह सम्पत्ति छोड गया था भोर 
यदि वह कोई सम्पत्ति नहीं छोड गया तो ऋणरा चुकाने की जिम्मेदारी बिल्कुल हो नहीं 
रहती । यदि यह नियम समझा भी दिया जाय तो सामाजिक प्रथायें ऐसी उलभी 
हुई हैं जो उन्हें ऋण झदा करने को दैवी या पवित्र काय॑ मानने को वाध्य कर देतो 
हैं ।१ इस प्रकार किसान के सामने ऋण भदा करने का एक ही मार्ग है, जो “एक 
महाजन का कर्जा चुकाने के लिए दूमरो से कर्जा लिया जाय ।” इस प्रकार कर्जे का 
वो झौर भी बढता है। शाही कृषि कमीक्षन ने बतलाया है ---'भारतीय किसान 
ऋण मे पैदा होता है श्ञोर ऋण मे जीवित रहता है तथा ऋर मे ही मरता है ॥!* 

(२ ) खेतो का बँटवारा--जब मु सम्पत्ति कम होती है, कृपि लाभकारी 
नही रहती भ्रौर किसान व उसके परिवार के लिये भी खेत की उपज भ्रपयप्ति रहती है। 
फलस्वरूप या तो किसान ऋणी हो जाता है या कठोर परिश्रमी या फिर वह अपनी 
झभाय का भौर कोई प्रवन्व फरता है ॥ इस सम्बन्ध मे डालिड्भ का यह वक्तव्य मनोरजक 
है - कुछ एफड जमीन द्वारा भ्पने परिवार को चलाने भौर ऋणी न होने के लिए 
कौशल के भ्रति भत्यन्त प्रेम, उद्योग भौर मित्तब्ययिता की झ्ावश्यकता है। निष्सन्देह 
यह ठीक इसी प्रकार का होगा कि जैसे एक छोटो खेई जाने वाली नाव झटलान्टिक 
सागर के तूफान वा सामना करे । लेकिन इसके लिए भ्रच्छे खेते वाले औ्रौर भ्रच्छे बनाने 
वाले दोनो ही जरूरी हैं, नही तो वह निदचय ही डूब जाएगी । भारत में कभी खेत 

] 
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एक का रहता है तो कभी दूसरे का श्रोर प्रकृति भी भूमि पर उतनी ही नाशकारी 
सिद्ध हो सकती है, जितनी समुद्र पर ।!” खेत इतने छोटे होते है भोर रक्षा के साधन 
इतने सीमित होते हैं कि थीडा सा दुर्भाग्य ही उसको ऋणशा-ग्रस्त बनाने के लिए पर्याप्त 
होता है, जिससे वह फिर जीवन पयन्त छुटकारा नही पा सकता । 


|. (३ ) जलवायु की श्रनिश्चितता-भारत में यदि वर्षा ठोक समय पर न 
हो तो उसका श्रनिवायं फल दुभिक्ष है, जो किसान को उत्कट भाग्यवादी झौर सरकार के 
बजढ को जुए का दाँव बना देता है । फसल के नष्ट होने के कारण मुल्यत बाढ, तृफान, 
भाग, भ्रनिष्चित टिट्ठी दल भ्रादि हें । कृपि पर यह अत्याचार गरीब किसान से बदला 
लैचा है, जो उसकी स्थायी विपत्तियो का द्वार थ्ोल देते हैं। इन दुर्भाग्यो से वचने के 
लिए उसके पास पहिले का कोई सुरक्षित घन नही होता, फलस्वरूप उसे महाजनों के 
पास्त जाना पडता है, जो उसे इच्छानुसार नचाते हैं। बेवल साधारण किसान ही 
भच्छे साल मे बिना उधार लिए ग्रुजारा कर सकता है, लेकिन बुरे साल मे तो उसको 
भी भ्रपनी भ्रावश्यकता की सब चीजे उधार लेनी पडती है, जैसे--बीज, पशु कपडे 
धौर यहाँ तक कि भोज्य पदाये भी । कृषक के लिए पश्चुम्रो की बीमारी सबसे बडी 
मुसीबत होती है । पशु कृपक के पास सबसे खर्चीली पूंजी है भ्ौर यह नुकसाव उसको 
सबसे मेंहंगा पडता है, इसलिए उसको उधार लेना झावष्यक हो जाता है । 


(४ ) कृपकोरका अ्ज्ञान और अशिक्षा--कृपको की दक्षा और भी खराब 
बनाते के लिए श्रश्षिक्षा और भ्रज्ञान मिल कर जन सख्या को वढाती जा रही हैं, जबकि 
जीवन के लिए प्रावश्यक्त वस्तुशो के उत्पादन मे उतनी वृद्धि नहीं हो रही है । प्रपने 
सीघेपन भर भ्रश्ञानता के कारण वे क्र श्ौर चतुर महाजन के चग्ुल मे प्रासानी से 
फेस जाते हैं । महाजन उधार देने मे समर्थ होता है तथा मुकहृमा लडने के लिए उप्तके 
पास वकील होता है | लेकित कृपक के पास इसके विपरीत कोई उपाय नही, श्रत« वह 
पराजित हो जाता है । 

(५) सहायक घन्धों का भ्रभाव-- भारत में ग्रामीण उद्योगो का प्रभाव 
भोर वर्ष में फुछ समय के लिए कृपकी का वेकार रहता, ऋणी होने का कारण है, 
भ्र्थात्‌ जन सख्या वा भार झव फैवल भूमि को ही वहन करना पडता है। फल यह 
होता है कि उदर पोपण के लिए उनको पर्याप्त थराय नही मिल पाती भर किसान को 
विवश्ञ होकर महाजन की खर्चीली सहायता प्रास करनी पड़ती है । क्थोकि उसे श्राय 
धढाने के वैकल्पिक साधत नही मिलते ॥ 

(६) कृषक की शारीरिक अ्रयोग्यता और दरिद्रता--भारतीय कैद्वीय 
वेफिंग इन्कवायरी कमेटी के प्रनुसार -भारतीय कृपक की वापिक झाय भविक से भ्रधिक 
४४ २० से कुछ कम या ३ पीड से कुछ कम होती है, जबकि इड्जलेड में यही झाय ६५ 


5४ * फे ॥. छब्जुपाहु. ?प्म॒ब्क रिक्षव्या 5 प्रा ए7०कएथश79 8गत ॥00६, 
एछ 2 


१४२ ] 


पौंड है। भारतीय कृषक कभी कभी तो झ्रावश्यक खाद्य-पदार्थो का एक-चौथाई ही प्राप्त 
फर पाते हैं । खाने के लिए उनके पास पूरा भोजन नही होता, पहनने को पूरे वस्त्र नहीं 
होते, इसलिए परिश्रम करने के लिए उनमे पर्याप्त शारीरिक योग्यता का भभाव रहता 
है । कृपको की एक बडी सस्या अत्यन्त निधवता से अपना जीवन व्यतीत करती है। 
शारीरिक निवलता के कारण वे प्लासानी से वमार हो जाते हैं, जिससे और भी कम- 
जोर हो जाते हैं। इसलिए उन्हे वाष्य हो कर ऋण लेना पडता है | इसमे सन्देह नही 
कि धामिक वन्धन और पारिवारिक स्नेह के कारण निधन व्यक्ति भी बडी ऊँची 
भावनाओं वाला होता है, लेकिन सीमा का भ्रतिक्रमण कर जाने वाली निर्घंतता के 


कारण वह उनको काय मे परिरख्ित नही कर सकता। फलत, इसका ऋण भार बढता 
जाता है। 


(७) महाजन और उसको उधार देने का तरीका-कषि के लिए भ्रधिक- 
तर पूजी महाजन या साहुकार से ही प्राप्त की जाती है।१ कभी कमी तो महाजन 
चहुत ऊँची दर से सूद लगाता है झौर व्याज लेने के बहाने प्रति वप फसल का एक 
निश्चित भाग बाजार भाव से कम कीमत पर ले लेता हू। निधन किसान की सूखी 
हड्डियों से नोच कर मास थी अन्तिम मात्रा तक लेने मे साहुकारो को कोई हिंचक नही 
होतो भौर वे कृपक को निधनता तथा ग्रुलामी का जीवन बिताने को बीध्य कर। देते 
हैं । फलस्वरूप कृपक को किया शक्ति पु हो जाती है, जिससे वह घोर भाग्यवादी बन 
जाता है। भाषा और उत्साह उसके जीवन से सर्देव के लिए विदा हो जाते हैं ओर चह 
निष्क्िय सा जीवन व्यत्तीत करता रहता है तथा उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं 
रह जाता १९ बहुत से कृपक फसल वोने के समय महाजन से भ्रनश्न का ऋश लेते हैं, 
जिसको वह वाजार भाव से एक सेर कम देता है । जब कृपक पर बुरे दिन आते हैं तो 
साहुकार उनकी शोर से लगान देकर उन्हे वेदखली से बचाता है। इमके झलावा 
किसानो को छादी व्याह, भनन्‍्य भावश्यक खर्चों भौर मुकहमा लडने के लिए भी रुपया 
देता है। असल में साहूकार सदंच घन प्राप्त करने का एक साथन मात्र है, जिसके पास 


गरीब किसान राहत पाने को जाता है, लेकिन वह महाजन के घेग्रुल मे ऐसा फेस जाता 
है कि फिर कभी नहीं लोट पाता ॥ 


१२ नीचे तान प्रान्तों में विभिन्न एजे सयो हारा दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत 
घतलाया गया है -. है 

(१) यू० पी- शहरी महाजन २८ ३% गोंव का बोहरा ५ १%, जमीदार २६ ६%, 
क्रायेदार १३ ७५%, सहकारो समितियाँ ५» ३% मोर सरकार २ ५%। 

(९) मन्य-अदेश-मद्दाजन ८० ७१९८, जमीदार ११ ८%, सहकारी समितियोँ २ ५१%, 
ओर सरकार २ ६%,। 

(३ ) सद्राम-महाजन ३१%, रम्यत ४७%, सहकारी समितियाँ १७% और 
सरकार ३3% ॥। 
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ऋण की झधिकता, कृपक की तुरन्त आवश्यकता, साख का प्रभाव और 
श्राधिक दुव्य॑वस्था कृपक को पुणंत्या साहुकार की मर्जी पर छोड देते हैं। महाजन 
कृपक को भ्रसहाय झोर भ्रवे ला देख कर अपने प्रधिकार और प्रमाव के जरिये उससे 
पुरा ज्ाभ उठाता है। 

(०८) व्याज की ऊंची दर--व्याज की ऊँची दर भी किसान को उधार 
लेने को वाध्य करती है | व्याज की दरें प्रत्येक प्रान्त मे भिन्न-भिन्न होती हैं भौर कृपक 
की भ्राधिक दुरावस्था के कारण व्याज प्रति वर्ष जमा होता जाता है। 

प्रान्तीय बेकिंग समितियों की जांच के भनुसार श्रनेक प्रान्‍्तो मे महाजन १२ 
से ३७३% सूद पर ऋण देते हैं । यह सूद की दर कई वातो पर निभर रहती है ;-- 

(१) गिरवों या रहन रखने वाली वस्तु को मात्रा शोर अ्रवस्था | 

(२) ऋण की मात्रा शोर ऋण देने वालो की सख्या । जब झआमुपण गिरवी 

रखकर ऋणा दिया जाता है वो सूद की दर कम होती है भौर विना 
गिरवी रखे जब ऋणा दिया जाता है तो ऋण की दर पझ्पेक्षाकृत बहुत 
भ्रधिक रहती है, जो कथी-क्मी ३००% तक हो जाती है। सूद की 
दर इतनी भ्रधिक ऊँची होने के निम्त मुस्य म्परण होते हैं -- 

( श्र ) भ्नेक गाँवों से किसानो को ऋण देने के लिए महाजन के सिवाय 

भ्रन्‍य कोई दूसरा नही होता, इसलिए ऐसी अ्रवस्था में वे प्रपने एका- 
घिकार वा लाभ उठाते हैं । 


( झा) बहुत से ऐसे गाँव होते हैं, जिनमे निकट के कई गांवों में भी कोई 
महाजन नही होता, ताकि किसान अपनी झावध्यकता के समय घन 
उधार ले सकें । ऐसी पश्रवस्था में वे पास के गाँवों जहाँ महाजन होता 
है, वहाँ से रुपये प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन महाजन उन 
किसानो से श्रपरिचित होता है, श्रत वह जोखिम की दर्रों को पूरा 
करने फे लिए सूद की दर को बढा देता है । 
क्सानों की माँग के श्रनुसार ऋरा देने की ध्यवस्था नही होती, 
अर्थात्‌ ऋण देने वाले महाजनो की सरपया तथा उनके पास घन की 
मात्रा इतनी नहीं होती कि वे सबकी झ्रावश्यकताएं समयानुकूल पूरी 
कर सकें, भत सूद की दर श्रधिक लो जाती है। 
झन्ञानता, भर घ-विश्वास्त भोर ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रखने 
के लिए उचित माल के ध्रभाव में भी सूद की दर भ्रधिक हो जाती है । 
स्पष्ट है कि ऋण चाहे भोजन या बीज किसी के लिए भी दिया गया हो, 
सवाया या ड्यौटा हो जाता है भोर यदि दुमग्यिवश फसल खराब हो जाती है तो 
किसान को मूखों मरना पडता है, क्योकि महाजन तो हर हालत में पहिले का तय 
किया हुप्रा भाग ले लेता है, परन्तु यदि वह ऐसा नही करता है तो व्याज चक्रवर्ती से 
बढता जाता है, जो पीढियो तक चलता रहता है | 


(६ 


बनने 


(ई 


नो 
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+८६ ) फिजूल खर्ची और सामाजिक कुरीतियाँ--कपक की भअपव्ययिता 
उसके ऋणी होने का प्रमुख कारण है । भारतीय किसान झपने घन को खचे फ़रने 
का तरीका नही जानता प्रौर प्रत्यन्त भ्रव्यवस्थित ढंग से खर्च करता है। वह उसका 
प्रनुत्पादक रूप से उपभोग करता है, जैसे---शादी व्याह में, जेवर बनवाने मे और 
अपने पूव॑जों झ्ादि का श्राद्ध करने मे, यद्यपि इतना सर्चा उप्तकी शक्ति से बाहर होता 
है । समय-समय पर लम्बे भोज, घामिक उत्सव, जैसे कथा भ्रादि शौर यहाँ तक कि 
परिवार के खुशी के किसी मौके पर जाति भोज के नाम पर भी ये लोग फिजूल खर्ची 
करते हैं। प्रात्मनिभरता भौर मितव्ययिता के ध्रभाव मे ये लोग फमल पकने तक बहुत 
सा रुपया इघर-उघर के कामो में खर्च कर देते हैं, जो फिसान के ऋणी बनने में 
बहुत सहायक होते है । 

“एक भ्रच्छे साल मे कृपक अपने भज्ञान के कारण शादी और श्रन्य उत्सवो पद 
भ्रपन्ती सव वचत खर्च कर देता है भ्ौर अपनी फिजूल खर्ची के कारण उसे भ्रच्छे वर्षों 
में महाजन के पास जाना पडता है । अपने बच्चो की शादी या जन्म उत्सवों में किसी 
भी कृपक की प्रकृति प्पने साथियों से श्रघिक खच करने से रोकने की नही होती । * 
मेजर जैक के ग्रनुसार ऋणी मनुष्यो की एक वडी सरया ने घर के खर्चो के कारण 
ऋण लिए और खास तौर से वे शादी के कारण इन उत्सवो पर पुरे पभ्रथवा प्रयवा भाषे 
वर्ष को श्राय खच कर देना कोई बडी वात नहीं समझते (//* दुर्भिक्ष फमीशन के भनु- 
सार ज्वादी भर जन्म उत्सव ऋण के मुख्य कारण हैं। 


( १० ) ब्रिटिश णासन की स्थापना-शत्तिशाली नियमों फी स्थापना, 
व्यापार की उन्नति, श्रावगमन के साधनो का विकास श्रौर दाहरो का विकास प्रादि 
फारणो से कृषि की वस्तुभो के दाम बढ गये । इसलिए कृपको की उधार लेने की शक्ति 
वढ गई, जिससे ऋण लेने मे तेजी से वृद्धि हुई। किसान उल्लादक श्रोर भ्नुलादक 
खर्चो के लिए शक्ति से अधिक ऋण लेने लगे । फलत अभ्रधिकतर कृषक भूमि रहित हो 
गये, क्योकि उनकी जमीन साहुकार ने न्‍्याय की रक्षा के लिए विकवा ली | कृषि 
भूमि का बहुत बडा क्षेत्र गत ३० वर्षो में ऐसे व्यक्तियों के हाथ मे चला गया, जो स्वय 
खेती नहीं करते थे । उदाहरणार्थ, पजाव मे सन्‌ १८३३ भौर सन्‌ १८७४ के बीच 
कुृपफ्नो ने प्रति वप लगभग ८८,००० एकड जमीन बेची, किन्तु इसके भागे के ४० 
वर्षो में प्रति वर्ष ६२,०००, १६,००० ओर ३,३८,००० एकड भूमि बेची गई ।? 

इृपको की गरीबी के कारण उतना ऋणा नही वढा, जितना कृपि योग्य भुमि 
की कीमत बढ जाने के कारण, क्योकि भव जमीदार ऋण के लिए श्रधिक मुज्य वी 
चीज रहन रत सकता है । पहिले नियम के अनुसार कृपक को श्रपनी सब बचत दे 
देनी पडती थी भौर उस पर ऐसी कोई चीज नही रह जाती थी, जिसके भाधार पर 
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वह उदार ले सके । लेकिन लगान के रुपयो के निश्चित हो जाने, सडक ओर रेल का 
विकास हो जाने, तई मण्डियो के खुलने भौर कीमतो के वढ जाने से अपने सव ख्चों 
को निवटा कर भी उसके पास इतनी साख रहती है कि साहुकार खुशी से उधार देने 
को तैयार हो जाता है। बेवल पजाव मे ही ऐसा नहीं हुआ, वरन्‌ मध्य-प्रदेश के इन 
दो प्रदेशो-- नागपुर शोर जबलपुर में भूमि के मूल्य की बुद्धि के कारण सारा देदा 
व्यापारिक मार्गो से सर्म्वा घत हो गया, लेकिन छ्वादी आदि के श्रवसरों पर फिजूल खर्ची 
का ठिकाना न रहा | इसलिए बहुत अच्छे वर्षों मे भी वहन फरना भ्रुमि पी शक्ति के 
बाहर हो गया । दक्षिण में यह फिश्लूल खर्ची रई के दामो में वृद्धि के कारण हुई। 
भ्रमेरिक्न युद्ध के कारण शोर घिना सोचे-सम्क ऋरा लिया जाने लगा। हाल ही में 
बडोदा भर उडीसा में भी भूमि के मूल्य मे वृद्धि होने के कारण ऋख बढ़ने लगा था । 
वर्मा मे चाय के मुल्य तेजी से बढ़ने के कारण स्वभावत फिज्ूल खर्ची और ऋण बढ 
गये थे । 

कई है ) मुकदमे वाजी--जहाँ पर फ्तल प्रति वर्ष श्रच्छी बुरी होती रहती 
है, वहाँ हर वकील यह भी जानता है कि किसान की झ्राय फसल पर निर्भर है भोर 
जब क्ृपक की जेब में पैसा होता है तो वह भ्रपने को भ्रदालत में लडने से नहीं रोक 
सकता । मि० कालवर्ट ने प्रनुमान लगाया है कि २३ लाख व्यक्ति प्रति व श्रदालत 
भे या तो गवाहों देने के लिए या वादी प्रतिवादी वन कर भ्राते हैं| भौर इस सम्बन्ध 
में न कैवल वकील की फीस श्रौर स्टाम्प वर्गरह् के दाम जाते हूँ, वरन्‌ बहुत से भ्रफ- 
सरो की अच्छी भाय हो जाती है । 

(६२ ) भूमि और सिचाई के भारी कर--कपको को ऋणी बनाने के 
लिए सरकार की लगान नीति भी दोपी है । सन्‌ १६०१ के दुभिक्ष कमीशन के पभनुसार-- 
“लगान-प्रवन्ध की क्ठोरता किसानो को उघार लेने फो वाघ्य फरती है और उनकी 
कीमती सम्पत्ति उ है उधार लेने मे सहायता देती है | प्रपने प्रसिद्ध पत्र में श्री भ्रार० 
सी० दत्त बताते हैं---' भारत एक कृप प्रधान देश है, जिस पर बहुत अधिक लगाने 
लगाया जाता है, जिससे कृपकों की भाय कम हो जाती है (” प्नेक दुभिकों मे प्रति 
एक्ड उपज में कमी होते हुए भी लगान में वृद्धि की गई है, इसलिए विपत्ति के समय 
के लिए वे कोई रकम नही वचा पाते भर शक्ति के बाहर छार्तो पर उन्हें उधार लेना 
पता है । श्री डालिड़् के अनुसार--ब्रिटिश् शासन में लगान कम तो किया गया, 
परन्तु विशेष तद्दी । सन्‌ १६३६ के परदचात्‌ वाजाद भावो के गिरने पर लगान का 
भाव वढ गया, जिसको भदा करने के लिए झतेक वार रुपया उधार लेना पडा ) 

( १३ ) विक्री सम्बन्धी सुविधाओं का श्रभाव--ब्राजार मे ऊँचो कीमतों 
के होने के कारण किसान एक सकी बाजार में सस्ते दाम पर भपत्री सब फसलो को 
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बेच देता है, किन्तु झ्लावध्यकता के समय उसको ऊँचे भाव पर भ्रनाज खरीदना पडता 
है | भसमय में लगान की वसूली भौर फसल के समय महाजन द्वारा श्रपनी पूरी 
फसल बेचने के लिए बाध्य होने के कारण कृषक भ्रपना सर्वेनाश करने के लिए 
वाघ्य है । 


ऋण से होने वाली घुराइयॉ--- ; 


( १) निम्न जीवन स्तर--ऋण ने किसानो फो बहुत बुरी दण्या में पहुँचा 
दिया है । उनकी बहुत सी बुराइयाँ, जिनसे वे कष्ट उठाते हैं, ऋण का ही परिए.म 
हैं । कृषको की गरीबी, उनका श्ज्ञान झौर निम्न जीवन-स्तर तथा भ्राय ऋण के 
फारण है । इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय बेकिंग कमेटी लिखती है--अच्छी फपल के दिनी 
मे भी ऋण निम्न जीवन स्तर तथा कृपको की उन्नति मे बाघा डालने वाले कारणों में 
प्रमुख है । यह कम झ्ाय भोर गरीबी, खेतों मे काफी पूंजी लगाने में बाबा डालती 
है भर समाज के नैतिक स्तर को गिराने के प्रमुख कारणों में है। यह कृषको 
को शारीरिक व मानसिक रूप से निर्बेल करती है। ये सव कारण कृपि मे भ्रयोग्यत्ता 
उत्पन्न करते हैँ श्रौर ऋण इन काररणो के मूल मे रह कर इह्े वढाता है । 

( २) कृषि उपज की विक्रय मे झसुविधा--#पि की उत्पादित वस्तुओं के 
ठीव-ठीक विक्रम मे भी ऋण वाघा डालता है । एक छोटे से प्रतियोगिता रहित बाजाद 
में ऋणी कृपक को भ्रपत्तो सव फतल उस महाजन को बेच देनी पडती है, जो निशुचय 
ही बाजार भाव से कम मूल्य चुकाता है । 

(३ ) राष्ट्रीय आय के लिए हानिकर--जव लम्बी रकम पूंजी लगाने 
या पुराना ऋण चुकाने के लिए ली जाती है तो उसको वापिस करने का समय प्रधिक 
नही दिया जाता । मध्य-प्रदेश मे यहू समय साधारणतया ३ साल का होता है ॥ इसका 
फल यह होता है कि कृपक की अभ्रधिकतर भ्राय ऋण चुकाने मे हो चली जाती है, 

जिससे जीवन-निर्वाह के लिए बहुत थोडे पैसे बचते हैं। राष्ट्रीय श्रय के लिए यह बहुत 
हानिकारक होता है भौर इस प्रकार श्रनुत्पादक कृपि छुरू हो जाती है। 

(४ ) कृषि-उन्नति मे वाधा--ऋण के कारण सम्पत्ति का नाश होता है 
झौर सूमि कृपक के पास से खेती न करने वालो के पास चली जाती है। मारवाड़ी 
बनिये भौर इसी तरह की प्रन्य जातियाँ कृपको से उनकी भ्रुमि तेजी से छीन रही है । 
इस प्रकार फी प्रवृत्ति कृपि की उन्नति मे बाघा डालती है तथा भूमि रहित किसानो की 
सरया बढती जा रही है । इससे भ्रकुशलता मे वृद्धि होती है। महाजन इतने भ्रधिक 
लगान पर भूमि को उठाता है कि उसको देने के बाद कृपक के पास भ्रच्छी फसल उगाने 
के लिए कुछ भी पूजी नही वचती । इस भप्रकुणलता के कारण कृपक न तो प्रजी लगा 
सकता है भौर न भ्रच्छी फसलें ही पैदा कर सकता है । 

( « ) कँपक की समता--इसका सबसे दरा सामाजिक और नैतिक प्रभाव 
यह होता है कि यह ऋणी को महाजन का गुलाम बना देता हे। यदि महाजन एक 
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प्रभावग्ञाली व्यक्ति है ग्लौर उसकी प्रपनी मिजी जमीन भी है तो ऋणी को मुफ्त में 
उसके खेतों पर काम करना पढता है। कुछ प्रान्ती में ऋतण इस शर्ते पर (लिया जाता 
है कि वह महाजन के घर भौर सेतो पर मुफ्त काम करेगा भ्ौर उसकी मृत्यु के बाद 
उसके लड़कों से भी यही शर्तंनामा लिखा लिया जाता हैं । जब तक महाजन का कार्य 
पूरा नही हो जाता, कृपक को झौर कोई काम नहीं करने दिया जाता । इसके बदले में 
उसे पुराते कपडे, रहो खाना बहुत योडो मजदूरों तथा उत्सवों झ्रादि पर पुरस्कार के 
रूप में नये कपडे दे दिये जाते है 


फ्रण कानून से भारतीय कृपक का सरक्षण-- 


यह श्रावश्यकता कई वर्षों से महसूस होने लगो है कि भारतीय कृपफ ऋण 
मुक्त हो भौर उनके लिए साख उपलब्ध होने के ऐसे साधन प्रस्तुत किये जाया जिनसे 
उन्हें व्याज पर ऋणा मिल सके। इस हेतु ऋ|ण भार कम करते के लिए कानून बनाए 
गये थे। 
ब्रिठिज्ष शासन के पूर्व के कर्ज सम्बन्धी कानून दोपपूरा थे । वे दोप इस 
प्रकार थे--- 
( श्र ) ऋण के इतिहास पर विचार वितियम करने के लिए कोई स्थात 
नही था । 
(व ) जो व्याज की दर तय की जाती थी, ( चाहे वह भ्रवंधानिक हो हो ) 
वह्दी ली जाती थी । 
(से) भूमि बदलाव का अधिकार न होकर ऋण पर डिग्री का भ्रधिकार था । 
प्रथम प्रकार के कानून से बड़े भूपतियों को ऋण से मुक्ति मिली, जिसके द्वारा 
उनकी भूमि महाजनों के हाथो में जाने से बची । सन्‌ १८७६ का जायदाद मुक्ति कानून 
(फ्रिठ्यरा7880 3॥968668 फिशेष 8७), सत्‌ १८०६६ वा सिघ जायदाद 
कानून भोर सन्‌ १६०३ का वुन्देलखण्ड कानून । बड़े भुपतियों को ऋण से मुक्ति दिलाने 
के लिये इन कानूनों के भन्तग्रत मैनेजर लोग नियुक्त हुये, जिन्हें इस बात का भ्रधिकार 
दिया गया कि गिरवी, वेचान व श्रन्य क्रिसी प्रकार से ऋण चुकारयें। मद्रास भौर 
वगाल कोट श्रॉफ वाड एक्ट इनके समय में ही था ॥ 
सन्‌ १८७६ में दक्षिणी भारत के कृपको का सुक्ति कानून ((060९8४७ 
2 87700 6प्रापडा8 सि0ञ९४स 808) पांस हो चुका था। वह पूरा कानून दक्षिण भारत 
रायट कमीशन सन्‌ १८७८ के सिफारशो पर प्ाधारित था। उसमे कर्ज फे इतिहास की , 
जाँच पर बल दिया गया भौर कृपक व महाजन के झ्रापसी समझौते पर जोर डाला 
गया । ता 
सरकार ने कृपको की दशा सुधारने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था की । भुमि- 
सुधार कानून सन्‌ १८८३ (]/क्रातें [7फ्रा0एशा।०7॥४8 ,0878 3.८0) के श्रन्तर्गत 
सरकार ने उन व्यक्तियों को कं देता स्वीकार किया, जिनका सरकारी श्रधिकारियों 
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द्वारा निरीक्षण कर लिया गया था। विशेषत' कुझो को खुदवाने, भूमि को उपजाऊ 
बताने तथा पशुओ भौर कृषि के भ्रय भौजारो के लिए ऋण दिये गये । सन्‌ १८८४ 
के कानून ने पूर्व के कानून के प्रभावों का निराकरण बहुत कुछ घ्श में किया, पभत; 
क्जें कुछ भय झावश्यक वस्तुप्रो के लिए भी दिये जाने लगे । 

परन्तु जब हम इन कानूनों की भोर दृष्टिपात करते हैं तो यह भ्रनुमान होता है 
कि ये कानून कृपको के हित के लिए नहों थे, क्योकि इससे उन्हे बहुत कम रुपया 
मिलता था । इसके साथ हो, कज की स्वीकृति में देर लगने का कार्य किसानो को 
पसन्द न था। महाजन के यहाँ इतनी वैघानिक कायवाही को झावश्यक्ृता न थी तथा 
सरकार के कानून भी किसान को उसकी कज-बद्धता से मुक्त न कर सके, भ्रतः वह 
महाजन के चगुल मे फेसा रहा | कजदाता मुक्ति कानून सन्‌ १६९०८ इस निश्चय पर 
पहुँचा कि व्याज की दर तय करना झावश्यक है, इसलिए उसने सबसे भ्रधिक व्याज 
दर तय कर दी । केन्द्रीय वेबिग कमेटी ने इस वात की झोर ध्यान प्राकपित करते हुये 
लिखा है कि इससे व्यक्तिगत नकद लेन-देन में श्रवश्य कुछ लाभ हुआ है, परन्तु इससे 
सारा द्रब्य-वाजार अधिकार में न भ्रा सका। 


महाजनो पर तियन्च्रणु-- 


जब सरकार ने यह्‌ समझ लिया कि उनका कर्ज मुक्ति कानून कुछ गलत है त॑ः 
3 हाने महाजनो के कार्यो पर नियन्त्रण करने की ओर ध्यान दिया। महाजनो द्वारः 
भूमिपतियों या किसानो का छोपरण उस स्थिति पर निर्मर था, जिसमें कि वे रहते थे 
झौर जिस भ्रविवसित भ्रवस्था का अनुचित लाभ उठाकर महाजन भ्रपना कार्य चलाता 
था। सन्‌ १६२७ का ब्रिटिश महाजन कानुन और सन्‌ १६३० का पजाब क नून इस 
दिद्या की ओर सुनिश्चित ( उपाय ) कदम थे । प्रथम कानून के द्वारा महाजन फे लिए 
यह आवध्यक हो गया कि वह झपना हिसाब कर्ज के सम्टन्ध मे नियमित्त रूप से रखे । 
यदि हिसाव नही रखा गया तो वह रुपया देने पर व्याज न पा सकेगा । दूसरे कानून 
के द्वारा महाजनो को लाइसेन्स दिया गया, जिसमे चक्नवर्ती व्याज पर निपेघ था। 
इसके साथ ही, हर एक का कानूनी पत्र व्यवहार भ्रावश्यक था, जो सरकार की तरफ 
से एक नवीन प्रयोग था। 


भूमि चदलाव कानून (छापे व6षघ०णा शैल)-- 

इस प्रकार पूर्णुस्पेण रुपया देने का कार्य अपने हाथो मे लेकर महाजन यंग 
ने एक वग भेद पैदा किया । ये कृषि न करने पर भी कृष के मालिक थे व दूसरी 
तरफ गरीब किसान थे, जो प्रपती जीविका चलाने मे असमथ थे | इस विचार से कि 
क्ृपको से भूमि न छीनी जाय, इस प्रकार के कानून वने । पजाव का भूमि बदलाव 
कानून सर्म १६०० मे भौर वुदेलखण्ड मे सन्‌ १६१६ मे इस प्रवृत्ति से लागू किये गये 
ताकि कृपको से मूमि न छीनी जाय । यदि मृुमि किसी महाजन के पास गिरवी है तो 
चस हालत में कुछ दिनो बहु महाजन के पास ही रहेगी भौर पुन क्षिप्तान को दे दो 


पक 
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जायगी, जिसमें उसे कुछ भी देने को वाघ्य न होना पडेगा । पजाब कातुन के अन्तर्गत 
क्पक उन्ही लोगो को भूमि वेच सकता है जो सरकार की झोर से कृपक मान लिए गये 
हैं । इस प्रकार का कार्य इस वात को ध्याव मे रखते हुए किया गया था कि महाजन 
वर्ग अधिक न बढे, परन्तु इसका प्रत्यक्ष कारण ग्रामो की दरिद्रता का ऋण पर 
प्रतिवन्ध लगाना था। लेकिन उनका खास उद्देश्य तो वहाँ असफल होता था जहाँ 
महाजन भूमिपति थे । कुछ समय जरूर उन्हे बाधित किया जाता था कि वे कृपक बने। 
दूसरे प्रकार का कार्य जो ये महाजन करते थे वह था कि वे बैचामी रुके लिखवा 
लेते थे, जिससे कभी भी ऋणी कृपक की जमीन लेकर वे दूसरे कृपक को दे देते थे, 
ताकि या तो उससे लगान भ्रादि वसूल कर लें या उत्पादन ही पूरा कर सें | 


आधुनिक ऋण सन्नियम-- 


सन्‌ १६३० की प्राथिक मन्‍्दी देश में ( विशेष तोर से कृषकों में ) एक प्रस- 
न्तोष पैदा करने वाली घटना हुई । इसके कारण मरुगतान ध्क्ति वढ गई भौर फसली 
का भाव गिर गया, फलत. फ्रिसानों पर ऋणा की रकम बढ गई । महाजनो ने न्याया- 
लय की मदद चाही, ताकि किसानो पर दवाव डाल कर ऋण वसून कर सके । इस 
प्रकार भूमि हीत कृपक की दक्णा भ्रत्यन्त शोचनीय हो गई । श्रत, प्रान्तीय सरकारो ने 
इस प्रकार के भ्राघार व उपाय खोज निकाले जिनसे कृपकफो का ऋण भार कम हो 
गया ध्ौर कुछ भ्रशो मे तो बिल्कुल ही हट गया । 

प्रान्तीपष ऋण मुक्ति कानून के मुख्य उद्देदय इस प्रकार हैं :--- * 

( भ ) वर्तेमान ऋण की मात्रा घटा दी जाय । 

(व) ऋण देने की सुविधा के लिए ग्रामीण आाधिक सहायता देने वालो 

घशाखाभो की स्थापना की जाय । 

(स ) महाजनों की अनुचित श्ोपरा रीति से कृपको को बचाने के लिए कुछ 

झावश्यक साधन अ्रपनायै जायें । 
अल्प-कालीन कर्ज कानून-- 

कृपको को प्षीघ्र हो राहत पहुँचाने के लिए तीन प्रकार के कानुन बनाये गये--- 

(श्र) मोरेटोरियम कानुन । 

(व) ऐसे उपायो का भ्रवलम्बन, जिनके द्वारा व्याज का भार हटा दिया 

जाय | 

( स ) मूलघन में कमी करते शौर उसके भुगतान के सुगम उपाय । 

( श्र ) मोरेटोरियम कानुन--कीमतो का अत्यधिक गिरना कृषक की स्थिति 
को डावाडोल कर देता था, इसलिए वह इस स्थिति मे न था कि झपने ऋण का भुग- 
तान कर सके । महाजन न्यायालय की शरण ले रहे थे, ताकि उन्हे उनका ऋणा पूर्ण 
रुप से मिल जाय । यह खतरा बढता ही जा रहा था कि जमीनें देवदारो (मद्दाजवो) 
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को बेच दी जायेगी । जमीनें न बेची जायें भर साथ ही कृपकी को ऋण भुगतान में 
सुगमता हो, इस कारण मोरेटोरियम कानून कई प्रान्तो मे लागू किये गये। 


उत्तर-प्रदेश का सन्‌ १६३४ का स्थायी कानूत इसलिए बनाया गया था कि 
जिससे क्ृपको को व्याज श्रादि की सुगमता हो । उसमें यह भी कहा गया कि कर्ज का 
भुगतान किश्तो में हो और वह भी सन्‌ १६३७ मे । साथ ही, का््रेसी मन्त्रि-मण्डत 
मे उन व्यक्तियों के वज का भुगतान भागे के लिये वटा दिया जो १०,०००) रुपया 
लगान देते थे ध्ौर जो भाय-कर से मुक्त थे | वे व्यक्ति जो २५०) रुपया से प्रधिक 
लगान देते थे, उसका ॥ हिस्सा जमा करा फर लिये गये कर्ज (की बिक्ती ठहरा सकते 
थे। इस प्रकार कानून से दूसरा लाभ यह हुआ्ना कि वे कृपक जो वर्ज के भुगतान न 
करने पर जेल मे डाल दिये जाते थे, मुक्त किये गये । 


मद्रास सरकार ने इस बिल को स्वीकृत करने के लिए सन्‌ १६३७ मे प्रयल 
किया, परन्तु क्ज॑ मुक्ति विल की वजह से वह स्थगित कर दिया गया । बम्बई में छोटे 
कृपको के भुगतान सम्बन्धी कानून से वे कृषक, जिनके पास ६ एकड सिंचाई भूमि व 
१६ एकड विना सिंचाई की भूमि थी, सुरक्षित रहे । मध्य-प्रदेश मे भी इसी प्रकार का 
कानून बनाया गया । 


( व ) व्याज की दर कम करने के उपाय--क्ज के परिणामस्वरूप कृपक 
फो भूमि न वेचनी पडे, इस सम्बन्ध मे जब कानून वन गये तव सरकार ने उसके व्याज 
सम्बन्धी उत्तरदायित्व पर ध्यान दिया । लगभग सभी प्रान्तो ने सत्‌ १६१५८ के भ्रधिक 
व्याज लेने वाले कानुन में श्रावश्यक सशोधन का कार्य-मभार उठाया । 


उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, वम्बवई भौर मद्रास प्रान्तो ने प्राथिक मन्दी के पूर्व के 
फर्ज फो ध्यान मे रखते हुए विशेष व्याज दर निर्धारित को । उत्तर प्रदेश के कृषि मुक्ति 
कानून (सन्‌ १६३४) के भ्रन्तगंत १ जनवरी सन्‌ १६३० से जो तारीख स्थानीय सर- 
कार नियत करे, उसमे व्याज दर उस वस्तुस्थिति पर झाधारित होगी, जिस दर पर 
वह केन्द्रीय सरकार से कजे लेती है। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ मे उत्तर-प्रदेश सरकार 
ने कृपि कज भुगतान सम्बन्धी बिल के भन्तर्गत यह निणय फिया कि भदालतें सुरक्षित 
कर्ज फे लिए ४३% व्याज दर भौर ६% भ्रसुरक्षित कर्ज के लिये निर्धारित करें । 
चगाल मद्दाजन कानून (छ३टढों ०घ०ए४-०४र१०० +०६-- 

सन्‌ १६३८ के भ्नुसार सुरक्षित कर्जों के लिए १०% भर भसुरक्षित के लिए 
६२% व्याज दर निश्चित हुई । मध्य-प्रदेश मे कर्ज मुक्ति फानुन के भ्न्तगत यह निरांय 
किया गया कि १२ साल से पूर्व के कर्जों पर पुन विचार किया जायगा। सन्‌ १६३२ 
को १ जनवरी से व्याज की दर निम्नलिखित होगी *--चक्रवर्ती व्याज की दर ५%, 


साधारण ब्याज की दर ७९ सुरक्षित कर्ज पर झोर साधारण व्याज की दर १० ०५ 
असुरक्षित फ्ज पर | 
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बम्बई कृषि सहाथक कानून (80्रॉ० 89 2हाए०प्रौप्ताहो 70०90775 एटा 
23८)-- 


सन्‌ १६३६ में निम्नलिखित तीन प्रकार से व्याज की दर घटाने का निश्चय 

किया गया '-- 

(१) कर्ण मुक्ति वोर्डो को यह अधिकार है कि वे १ जनवरी सन्‌ १६३६ त्त 
पूर्व॑ के क्जों पर १२% साधारण व्याज की दर से निर्णाय दें । 

(२) जिस व्याज का सब १६३६ में भुगतान होगा और पगर कर्ज का इक- 
रार-तामा सत्‌ १६३६ की जनवरी के पहिले का है तो ४४% कम कर 
दिया जायगा, नही तो ३०% देना होगा । 

(३) कर्ज के भुगतान की तारीख मे सव्‌ १६३२ की १ जनवरी तक 8९%, 
या प्रन्य निर्धारित व्याज दर (जी भी इन दोनो में से कम हो ) 
लिया जाय । 

भद्वास कृषि मुक्ति कानूत-- 

भद्रास कृषि मुक्ति कानून ने, जो कि सत्‌ १६३७८ में स्वीकृत हुभा, निम्नलिखित 

उपाय बतलाये :-- 

(१) १ अक्टूबर सन्‌ १६३७ से पूर्व के बिना भुगतान किये गये कर्ज रह 
कर दिये जायें । 

(२) पहिले के क्र्णों में % व्याज दर लगाई जाय, जो कि १ भवहवर 
सन्‌ १६३७ के कानून के श्रन्तर्गत श्राते हो । इतके लावा भ्न्य रकम 
मूलघन के चुकाने के काम में लाई जाय । 

(३) कानून वन जाने के पदचात्‌ किये गये सम्पूर्ण इकरारनामों पर भदालतें 
घ न्यायालय ६३% साधारण व्याज तिर्धारित करें । 

इसके श्रलावा प्रान्तीय सरकारी ने व्याज के भार की हल्का करने के लिए 

दामदुपत का सिद्धान्त श्रपनाया। इसके श्रनुसार तव तक कोई झ्दालत उप्त कज पर 
डिग्नो नही कर सकती, जब तक कि व्याज मुलघन के बराबर नहीं हो जाय | वगाल 
(सन्‌ १६३३), उत्तर-प्रदेश (सन्‌ १६३४), मद्रास भौर विहार (संच्‌ १६३८), बस्बई 
झोर सिन्‍्ध (सन्‌ १६३८) ने इस सिद्धान्त को अपनायां। मद्रास मे इस सिद्धान्त के 
प्रनुसार कर्ज देने वाले को यदि उसने मूलघन का इुश्चवा डुका दिया है तो कुछ भी देने 
की भावदयप ता नही है । इसी प्रकार श्रन्य प्रान्तो ने भी मूलघन से प्रधिक व्याज फी 
रकम जुकाना निपेध कर दिया है । 
( स ) कर्ज की रकम मे कमी करना--कर्ज श्लान्त करने वाला फर्ज झनु- 
रज्क कानुन (0696 (/0007]790707 ै: ०0 पाँच प्रान्‍्तों मे स्वीकार हुआ --- 
प्रासाम, मध्य-प्रदेश, मद्रास, धगाल झौर वम्बई | इस कानून के अन्तगंत प्रान्तीय सर- 
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कारो को अधिकार था कि श्रनुरझ्ञक बो्ड स्थापित करें, जिसकी सदस्य सख्या ३ से 
कम भौर १२ से अधिक न हो । ये बोर्ड कर्ज लेने वालो की सम्पूर्ण जायदाद व उसके 
कर्ज का भनुमान लगाने के बाद उसके मुगतान का २०-२० किश्तों में प्रयत्त करें। 


जो बोर्ड के निर्श॑य को नही मानते, उन्हे कानून की दृष्टि से श्रयोग्य करार कर 
दिया जाता था । इस पकार के मामलों मे लेनदार को अदालत से एक प्रमाण-पत्र 
मिलता है, जिसमे अदालत व्याज दर ( जो कि ६५% से भ्धिक न हो ) तय कर देती 
थी । इसके साथ ही जो महाजन बोड के निशंयों को स्वीकार कर लेते ये, उनके कर्ज 
को चुकाने मे प्रथमिकता दी जाती थी | यह कार्य इसलिए किया जाता था जिससे लोग 
धो के निर्णय को मानें । 


पजाव कक्‍्जे भनुरक्षक कानून सन्‌ १६३४, वगाल कजे भनुरक्षक फानुन सन्‌ 
१६३५, धासाम कर्ज भनुरझ्ञक कानुन सन्‌ १६३५, मद्रास कं भनुरझ्षक कानुन सन्‌ 
१६३६, सिघ भनुरझ्ञक कानून सन्‌ १६३५ ने हृह्ी उपायो का प्रयोग किया । 


ऋरा भनुरक्षक वोर्डों की कुछ प्रान्तो मे सफन कायवाही हुई *--भध्य-प्रदेश 
झोर वरार से कुल ऋण १५ ६ करोड रुपया थ', जो कि घटकर ७ ७ करोड रुपया 
रह गया, भ्र्थात्‌ ५०% कम हो गया । वगाल मे मां सन्‌ १६४४ तक कुल ५ करोड 
रुपया कर्ज था, ज्रो कि घटकर १ ८ करोड रुपया रह गया, श्रर्थात्‌ लगभग ६४% कम 
हुआ । इसी पकार मद्रास प्रान्‍्त मे भी ५ करोड रुपयो का २६५ करोड रुपया रह 
गया । सन्‌ १६४० तक के झाँक्टोी के श्राघार पर यह अनुमान लगाया कि पजाब मे 
१ वर्ष के भन्तर्गत भ्र्थात्‌ ३१ दिसम्बर सन्‌ १६९४० तक ६१ ४५ लाख रुपये के ५५ ६ 
लाख रुपये ही रह गये ।* दूसरी वात यह है कि ऋण प्रनुरख्नकु बोर्ड नकद पैसे न होने 
से ऋण चुकाने मे समर्थ न हो सका, भत, यह झावष्यकता भनु मव की गई कि भरुमि वन्धक 
बेक स्थापित की जायें, जो म्रुभतान का उत्तरदा यित्त्व लें | तीसरी वात, मध्य-प्रदेशीय भूमि 
विभाग ने अपनी रिपोट मे कहा कि ऋण भनुरक्षक वोडों मे कृषक भयने को नये ऋण 
लेने की स्थिति मे नही पाता । यह्‌ तब तक परावलम्बी रहता है जब तक पुराने ऋण 
का भुगतान किश्तो द्वारा न कर दे, शत, ऋणा अनुरझ्ञक बोर्ड को यह देखना चाहिये 
कि कृपक भ्रपने परिवार को शभ्रावश्यकतामो पभोर भूमि कर आझादि के भलावा कितनो 
रकम रखता है, तदनुसार उसकी ऋण भुगतान विधि नियुक्त करें। 


मूलघन घटाने के उपाय-- 


यधपि ऋश घटाने का कार्य बहुत कुछ श्रथों मे ऋण अनुरज्धक बोड ने पूरा 
कर लिया, परन्तु मूलधन घटाने का एक प्रन्य कानून वम्बई, मध्य-प्रदेश भौर उत्तर- 
प्रदेश मे बनाया गया । इसका उद्देंदय फीमतो के गिरने के भ्राधार पर मूलवन की राधि 
घटा देना था । 
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विविध उपाय -- 


(भर) 


(व) 


(से) 


गिरवी रखी भूमि को पुत्त लौठाने का सिद्धान्त मुरयत्ः पजाब, उत्तर- 
प्रदेश ओर बगाल मे प्रयोग लाया गया। इसके प्रनुसार ग्रिरवी रखने 
वाले की भूमि १५ या २० साल के बाद पुन. उसे लौटा दी जाय, चाहे 
वह कर्ज का म्रुगतान करे या न करे । 

कुछ प्रान्तो की अदालतों को यह विशेषाधिकार दिया गया कि वे उन 
भू भागो का मूल्य ठीक से निर्घारित बरें, जो डिग्री के कारण वेची 
जा रही हैं । उत्तर-प्रदेश के वचाव कानुन सन्‌ १६३४ धौर कर्ज भुग- 
तान कानून सन्‌ १६३६ व विहार महाजन कानून सन्‌ १६३८ द्वारा 
ये झधिकार दिये गये । 

प्रान्तीय दिवालिया कानून (सत्‌ १६२०) में कृषकों के लाभ को ध्यान 
में रखते हुए कुछ प्रावरयक सशथोधन भी किए गये । बगाल कृपक लेन - 
दार कानृन के श्रन्तर्गत सन्‌ १६३४ में यह घोषित कर दिया गया कि 
वे कृपक दिवालिये घोषित किए जायें, जो बीस किश्तो में भी' अपना 
कर्ज न चुका सकें, लेकिन दिवालिये खेतिहर की जायदाद और रहने का 
मकान आदि को छोडकर उसक्री शेष सम्पत्ति बेच दी जाय , धम्बई 
खेतिहर कर्ज मुक्ति कानुन के प्रत्तमत उस खेतिहर को दिवालिया करार 
दे दिया जाय, जो कि २४ साल में भ्रपने कर्ज का मुगताव ने कर सके, 
लेफिन, कज॑ पेटे मे उसकी श्राधी जायदाद बेची जा सकतो है। 


ध्मूण सम्पत्ति के नवीन उपाय-- 


गाडगिल कमेटी ने यह सिफारिश की कि खेतिहरो के कर्ज की भ्रच्छी तरह से 
प्रष्ययत व जाँच होनी चाहिए तथा इसके पूर्व की उनकी भ्राथिक दशा भी ज्ञात्त होनी 
चाहिए । यही सिफारिशों एग्रेरियन कमेटी ने भी की | गाडग्रिल कमेटी की सिफारिणो 
का सक्षिप्त विवरण निम्त है :-- 

(१) छृपको के ऋण का पूरांख्पेण निर्धारण प्रनिवार्य हो । 

(२ ) भनुमान करने का कार्य एक विशेष समय की झ्वधि में ( श्रधिकतम 


२ साल ) हो जाना चाहिए । कारण, इस कार्य में देर होने से निश्चित 
परिणाम पर पहुँचना कठिन हो जाता है । 


(३) ऋण देने वालो ( भर्थात्‌ महाजनों ) को भपने ऋण फो रजिस्टर्ड 


करवाना चाहिए तथा श्रपनी पूंजी श्ादि का विवरणा निरद्दितत समय 
में सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए । 


(४ ) कृपक से उचित रुपया मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस 


सम्बंध में मुक्ति कागून और दक्षिणी भारत कृषक मुक्ति कानुन मे 
दी गईं धाराह्ो को ध्यान मे रखना भावदयक है । 


श्श्ड ] 


(५ ) इसके साथ ही दामदुपट सिद्धान्त को भी लागू करना चाहिए कि कहीं 
मूलघन से व्याज दूना न हो जाय ओर उसका पूंजी के रूप में परि- 
वर्तन न हो जाय । 

(६ ) वोडं द्वारा निश्चित की गई रकम ( जो कृपक को चुकानी है ) इतनी 
होनी चाहिए कि वह २० वर्ष में ४ प्रतिशत व्याज की दर से अभ्रथवा 
झचल सम्पत्ति की ५० प्रतिशत हो, छुकाई जा सके, किन्तु;-- 

(श्र) सुरक्षित कज की रकम जिस जायदाद के रहन पर दी गई है, 
५० प्रतिशत से कम नही करना चाहिए । 

(व ) सुरक्षित कर्ज का भनुपात असुरक्षित बज के भनुपात से बढाना 
न चाहिए । 

(७) यह निश्चित फी गई कर्ज राशि भूमि बघक वेक से या इसी प्रकार 
की भ्रन्य एजेन्सी से लेकर चुका देनी चाहिए । 

(८) वेक भ्थवा भ्रन्‍्य एजेन्सी इस रफ्म को कृपक से २० किएतो मे 
वसूल करे । 

(६ ) यदि कृपक या लेनदार को भपनी भुमि को हस्तान्तरित करने का हक 
नही है भौर॑ उसका ऋण भुगतान शक्ति से अधिक है तो बोर्ड को उसे 
दिवालिया करार कर देना चाहिए । 

(१०) यदि खेतिहर को अपनी भूमि पर हक प्राप्त है, परन्तु फिर भी कर्ज 
उसकी धक्ति से ज्यादा है तो बोर्ड को वानून' के पश्रन्तर्गंत श्रावदयक 
सुधार क्र उसे दिवालिया करार कर देना चाहिए भौर उसे कर्ज मुक्त 
कर देना चाहिए । 

किएतो मे चुकाने के बारे मे गॉडगिल कमेटी ने २० साल का समय निर्घारित 

किया है, जदकि वम्बई खेतिहर मुक्ति कानुत मे यह ग्रवधि १२ साल की मानी है । 
सेकिन एग्रे रियन फम्रेटी कम्र किएत दर मे विश्वास करती है। एपग्रेरियन कमेटी ने 
फिसान द्वारा बज चुकाये जाने में इस प्रकार की प्राथमिकता निर्घारित की है --- 
( १) वह कर्ज जो कि सरफार से मकान भादि फी रहन पर लिया गया है । 
( २) स्थानीय सरकारो का कर्ज, जो खेतिहर ने भ्पनी स्थायी जायदाद पर 
लिया है । 
(३) विकास समितियों का दिया हुआ ऋण। 
(४ ) सुरक्षित कर्ज । 
(५ ) सरकार, प्रन्य सरकारी सस्यायें पौर सहकारी समितियो से लिया 
हुमा ऋण 
( ६ ) सहकारी समितियों का झन्य बज । 
( ७ ) सुरक्षित कज ॥ 
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सन्‌ १६४२ के पूर्व एव पश्चात्‌ के खेतिहर मजदूरों के ऋण समाप्त किये जायें 
था उनकी भुगतान शक्ति के भ्रनुसार उसे घटा दिया जाय | कण प्रनुरणक थोर्ड की 
सिफारिश है कि देश की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसमे झ्ावष्यक कमी 
की जाय । 
रुपया उधार देने का कार्य निम्न प्रकार से किया जाय :-- 
मद्दाज़न को लाइसेस आदि की प्राप्ति-- 
भध्य-प्रदेशीय ( फेनद्रीय ) महाजन सुधार कानुन सन्‌ १६३६ के द्वारा यह 
भावद्यक कर दिया गया कि प्रत्येक महाजन प्रपने भापको रजिस्टर्ड कराकर प्रमाण- 
पत्र प्राप्त कर ले । जो इस प्रकार रजिस्ट्री न कराएगा, वह कानुन की दृष्टि मे प्रपराघी 
भाना जाकर ५०) २० जुर्माना देगा श्रौर यदि बाद में भी यह क़म जारी रहा तो 
१००) 5० जुर्माता देना होगा | पजाव महाजन रजिस्ट्रेशन कानृत १६३४८ के द्वारा 
लाइसंन्स त लेने वाली के साथ किसी प्रकार की रियायत न की जायगी । बिह्वार तुनीय 
महाजन वानून सन्‌ १६३८ के द्वारा पजाय कानून की नकल की गईं। सम्‌ १६३८ के 
वगाल कानून मे भी रजिस्ट्रेशन श्रौर लाइसैन्स पर जोर दिया गया। जो व्यक्ति 
रजिस्टडड प्रमारा-पत्र नहीं रखता, उनका अ्रदालत में मुकदमा चलाने का धधिकार 
समाप्त कर दिया जाता है तथा लाइसेंस न लेने पर १५) छुर्माना क्रिया जाएगा। 
उत्तर-प्रदेश का मह्दाजन कानून ( सन्‌ १६३६ ) भी पजाव फानून की भाँति पमावश्चाली 
है, परन्तु उसमें भ्रदालत मे निर्धारित रुपया जमा कराने पर मुकदमे का प्रधिक्रार दिया 
गया है। वम्बई ( सन्‌ १६३८ ) काब्ुन में भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेता भ्रावश्यक 
हो गण है, भन्यथा वह जुर्म समा जायगा । ५५ 
हदिसाव सस्पन्धी कॉनून-- 
महाजनो की चालाकियों और वेईमानियो को रोकने के लिए हिसाव रखना 
जरूरी कर दिया गया। पजाव हिसाब क्ानुन के प्न्तगंत यह भ्रावश्यक समझता गया कि 
महाजन लोग सालाना हिसाव रखें प्रौर मुगतान की रसीद श्रादि कृपको को पहुँचावें। 
इसी प्रनुपस्थिति भे न्यायालयों को यह ग्रधिकार होगा कि वे उस धन व व्याज को 
गैर कानूनी करार दें । मद्रास, मध्य-प्रदेश, वस्‍्मई, वगाल, झासाम भौर उत्तर-देझ् में भी 
इसी प्रकार के कानून बने | इस प्रकार इन सबमे पजाव हिसाब कानून ( सव्‌ १६३० ) 
का अनुकरण था। 
कज मुक्ति कानून में प्रत्यधिक सुघार की प्रादथ्या से व्याज की दर घटाने का 
भस्ताव रखा गया | सन्‌ १६३६ के वगाल महाजन कानूत में यह घारा रखी गई कि 
भत्यक्ष कज से ज्यादा झामदनी व्याज से नही छुकाई जायगी, यदि यह ली गई तो एक 
अपराध के रूप भे मानी जाथगी, जिसकी सजा ६ माह जेल श्रथवा १,००० रुपये 
जुर्माना होगा । सन्‌ १६३६ के उत्तर-प्रदेश के कानून में भी मही घाराएं सम्मिलित की 
गई हैं। महाजन के चगुल से कर्ज लेगे वाले कृपक को बचाने सम्पन्धी आधार ये 


१५६ ) 


हैं :--( १ ) दिये हुये जायदाद के भाग से कृपक का छुटकारा, भर्थात्‌ उसको जायदाई 


भ्ादि कोई बेचे नही। (२) किसान को डर या घमकी और कष्ट से छुटकारा 
दिलाना । 


सन्‌ १६३७ के मध्य प्रदेशीय कृषक सरक्षण कानून, सन्‌ १६३६ के वम्बई 
महाजन कातून भौर सन्‌ १६३६ के उत्तर-प्रदेश महाजन कानुन मे यह धारा थी कि 
महाजन को ३ माह की सजा शौर ५० २० जुर्माना किया जाय, यदि वह कृपक को 
दुख दे । वगाल महाजन कानुन सन्‌ १६३६ में ६ माह की जेल यातता श्र १,००० 
२० जुमने का निर्धारण है। सन्‌ १६३४ के पजाब सरक्षण कृपक कानून, सन्‌ १६३६ 


के बगाल सरक्षण कानून भौर सम्‌ १६३६ के बम्बई महाजन फासून मे कृपको के 
सरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है । 


निष्कषे-- 


परन्तु यह्‌ बात स्मरणीय है कि इस प्रचार कृपको के हित से सम्बन्धित 
प्रान्तीय कानून कृपको की दक्षा को सुधारने मे प्रसफल रहेंगे, जब तक क्षपि उत्पादन के 
ढंग मे परिवर्तत न क्या जाय । झत कृपको को कर्ज एक महान्‌ रोग है। हमने ऊपर 
जिन साधनों का वर्खेन किया है वे तो घाव के खून को रोकने भौर ,जस्मो की मरहम 
पट्टी करने के तुल्य हैं, जो रोग की जड तक नही पहुँच पाया है। कज की मात्रा का 
निर्धारण ओर महाजनो के शोपण से छुटकारा कृषक को दशा मे सुधार न ला सकेंगे 
धौर न व्याज की दर निश्चिन होने भादि से ही सुधार होगा। साथ ही, ऋण सप्नियमो 
के सम्बन्ध मे कृपक सुधार संसिति का मत है कि “हम यह निसकोच कह सकते हैं कि 
महाजनो को प्रतिवन्धित करने के सन्नियम पूर्णेंत भ्रसफल रहे हैं ।” कृषि साख सर्वे 
समिति के धनुसार “यह विदवास करने के लिये कारण हैं कि भ्रधिकाँश भाग का 
ऋण प्रदाय दिना लाइसेंस के हो रहा है, यथ्पि वहाँ लाइसेंस लेना प्रनियाय॑ 
इसके सिवा “भाधुनिक ऋण सप्नियमों मे प्रायोजित प्ननिवार्य ऋण की कमी से 
साहुकारो का विश्वास वहुताश् मे डिग गया हैं ४” इसलिये जब तक कि प्रत्येक आम 


में सहकारिता झान्दोलन का प्रचार न होगा, कंपक की वर्तमान दक्षा मे आमूल परि- 
वतन नही हो सकता । है 


दूसरे, मृमि बदलाव के नियमों के वढने से कृषि ही नहीं प्रपितु महाजन भी 
खेती भादि का समुचित लाभ पा लेते हैं। जहाँ यह भ्रधिकार महाजन के हाथो मे 
घला जाना है, वहाँ कृपक मजदूर के रूप मे अपने ही खेत पर महाजन के झ्राधीन कार्ये 
करता है। इसलिए वह न तो खेती को दश्या मे सुघार कर सकता है भौर न महाजन 
उसे ऐसे साधन ही सुलभ करता है, जिससे वह खेती में पूरा रूप से सुधार कर सके । 
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इस प्रकार हमारा देश इतनी महान्‌ कृषि भूमि होने पर भी गरीबी और निर्भरता का 
प्षिकार है। 

तीयरे, कृपक की ऋण-वद्धता उश्चके झ्राथिक विकास की समस्या से सम्बन्धित 
हैं। गरीबी, निरक्षरता, उद्योगों का प्रभाव, स्थायी समाज व्यवस्था, ग्रहरे घामिक 
विचार, सामाजिक एय घामिक प्रथायें, मूल्यों की प्रमिश्चितता, ऋण॒-बद्धता शौर कम 
उत्पादन ही कृपक की श्रवनत अ्रवस्था के कारण हैं, भ्रत, जब तक एक सर्वाद्धीण दृष्टि- 
कोण को लेकर कोई योजना कार्यान्वित नही होती, तब तक कृषक को उपयुक्त श्राप- 
तियो से निवारण होता तथा कृषि उन्नति होना नितान्त भ्रसम्मव नही तो कठिन श्रवद्य 
है, इसलिए देश मे भ्राज खेती एवं ग्रामीण प्राथिक विकास चहुमुखी करने के लिए ही 
भारत सरकार ने सामूहिक विकास योजनाएं कार्यान्वित की है, जिनकी प्रति से यह 
निसन्देह है कि ग्रामीण श्लाथिक जीवन एवं कृषि की उद्नति हो कर देश के झआधथिक 
फ्लेवर का प्रमुख भाग सुदृढ़ नीव पर आधारित होगा। 


#. अध्याय ११ 
५ 
५“ कृषि उपज की बिक्री 
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*कृपक अपने उत्प।दन के वितरक और उपभोक्ता के सामने एक उपक्षणीय इकाई हैं ॥” 
--रॉयल कृषि कमीशन प्रतिवेदन । 


भारतीय कृपक की ग्राथिक दक्षा उन्नत करने के लिए जितत्ती भ्रावदयकता कृषि का 
उत्पादन बढामे की है उससे भ्रधिक प्रावश्यकता इस वात की है कि कृपि उपज के 
विक्री की समुचित व्यवस्था द्वारा उसे उसकी उपज का समुचित मुल्य मिले । रॉयल 
कृषि कमीक्षन के भनुसारः--“जब तक कृपि उपज की विक्नी की समस्या को पूर्णतया 
हल नही किया जाता तब तक कृषि समस्या का हल भ्रधुरा ही है” इसलिए देश की 
लगभग ७२% जन सरया को उपजीविवा प्रदान करने वाली क्षपि के विकास, उत्पादन 
बुद्धि करने शोर खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए क्ृपि उपज के विक्रय की 
उचित ध्यवस्था होना नित्तान्त प्रावशयक है । 
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चरतेमान विक्रय सगठन-- 

( १) गांवों में बिक्री--कृपक अभ्रपनी उपज को गाँव के महाजन या वनिए 
वो बेच देता है । इस विक्नी को 'ग्रामीण विक्ती' कहते हैँ । गाँव के महाजन भर बनिये 
कृपक को उसकी कृषि सम्बन्धी या भ्रन्य श्रावश्यकता प्रो फे लिए ऋण देते हैं। इस 
ऋणगणा के साथ यह शर्ते होती है कि कृपक भपनी फसल निद्चत भाव पर उसे वेच 
देगा | यह निश्चित भाव बाजार भाव से काफी कम होता है। कभी-कभी वनिये किसान 
फो खेती के लिए वीज व्यौढे पर देते हैँ । इस समय बीज की कीमत श्रघिक होती है । 
बीज का यही मूल्य वदह्दी मे दज किया जाता है तथा वापसी के समय उस रकम का अनाज 
ले लेते हैँ । ध्यान रहे कि इस समय प्रनाज काफी सस्ता रहता है । इस प्रकार किसान 
को बहुत सस्ते दामो पर भ्रपना भ्नाज गाँव मे हो वेच देना पडता है। किसान एक 
छोटा उत्पादक होता है, जो प्रपती उपज का प्राप्रे से भधिक श्रपने उपयोग के लिए रख 
लेता है भोौर शेप उपज, जो वहुत थोडी होती है, दूर के बाजारों मे ले जाना लाभ- 
दायक नही होता । साथ ही, लगान साहूकार का ऋण बुक्काने, शादी श्रादि के समय 
घन वी पावश्यकता होने के कारण लाचारी की झ्वस्था में वह भ्रपनी फसल गाँव में 
ही साहुकार, बनिये, जमीदार व व्यापारी भ्रथवा वाजार के बडे व्यापारियों के दलालों 
फो बेच देता है। 


अनुमान है कि भिन्न-भिन्न राज्यो में भिन्न-भिन्न परिमाण मे कृपक अपनी पैदा- 
वार को गाँव मे हो बेच देते हैं। उदाहरण के लिए, पणाव मे गेहूँ की ७०%, कपास 
की ३५%, भौर तिलहन की ७०% विक्री गाँव में हो होती है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश 
में गेहूं की ८०%, कपास की ४०% प्रोर तिलहन की ७५%, बिहार श्रौर वगाल में 
तिलहन की ८५% तथा छूट की ६०% पैदावार किसान को गाँव में ही वेचनी 
पढ़ती है । 

गाँव मे ही विक्नी होने के कारण कृपको को अ्रधिक श्राथिक हानि उठानी 
पडती है, क्योकि ---(१) उन्हें परिस्थितिवज्ञ प्रसमय पर तथा झलाभकर धार्तों पथ 
भपनी फसल महाजनों को वेचनी पडती है । श्रत उनको चिक्नी का उचित मूल्य प्राप्त 
नही होता, क्योकि यह मूल्य महाजनो द्वारा निर्धारित किया जाता है । निधन किसानो 
के पास, जो ऋणी भी होते हैं, इन मूल्यो को स्वीकार फरने के भ्रतिरिक्त कोई चारा 
नही रहता । (२) बाँठो झौर तराजुप्रो मे काफी भ्रन्तर रहता है, क्योफि खरीदने के 
छाँट प्रलग होते हैं भर बेचने के वाँठ भलग | (३) भनियन्त्रित मण्डियो को भाँति 
गाँवों मे किसानों को कई प्रकार को दस्तूरी भादि चुकानी पढती है। (४) वहुधा 
बिक्नी की वस्तुओ का परिमाण थोडा होता है, जिसे मण्डियो तक ले जाने में श्रातगमन 
के साधनों की असुविधाशो के कारण काफी व्यय पड जाता है। भ्रनुमान है कि याता- 
यात॒ के साधनों की भ्रसुविधा के कारण माल ले जाने झौर ढोने का सर्च किसान 
फो मिले मूल्य का २०% होता है । इस भ्रनावश्यक व्यय से वचने के लिए किसान 
भपनी फसल गाँव में वेचने में ही हित समझना है । 
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(२ ) मण्डियो से विक्री--कृपषक अ्पत्ती उपज को गाड़ियों में भर कर 
कच्चे भ्राठतियो या थोक खरीदारो के दलालो के पास ले जाता है। ये आढतिये उसके 
ग्राहको से मिलते हैं । साधारणतः खरीदने वाले या तो पवक़े प्राढतिये होते है या थोक 
खरीदार, जो अन्य मण्डियो के व्यापारियों के लिए दलालो का काम करते हैं। वे 
प्रपते आप भी खरीद सकते हैं और जब उपयुक्त कीमत मिले तो उसे श्रन्य स्थानों पर 
चेच भी देते है। व्यापारी अपने श्रापको प्न्य स्थानों के भावों से तार, ठेलीफोन श्रादि 
हारा परिचित रखते है श्रौर मूल्यों के भन्तर के अनुसार बे वस्तुझो के क्रय-विक्नय के 
सौदे करते रहते हैं | खरीदने वाले नमूने देख कर आढतियों के साथ मुल्य निश्चित 
फरके सौदा करते हैं | कई वार नीलाम द्वारा विक्नी होती है, किन्तु विक्रेता भ्रपना 
प्रधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे यदि भाव उचित न हो तो वह सौदा करने से 
इन्कार कर सकता है । प्रनेक वार दलाल भी विक्ती का सौदा कराने में सहायता देते 
हैं। सोदा निदिचत हो जाने पर भ्राढतिया विक्रेता को श्रपनी छूट झोर श्रन्य खर्चे काट 
कर मूल्य दे देता है । इसके पश्चात्त थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को माल बेचता 
है भौर इन्ही फुटकर व्यापारियों से माल अन्त मे उपभीक्ताओो के पास पहुंचता है। 

मण्दियाँ प्राय, दो प्रकार की होती हैं'--(भ) सगठित, जिनमे क्रय-विक्नेय के 
लिए नियम होते हैं प्ौर इन्ही नियमों द्वारा क्रेता और विक्रेता अश्रपनी उपज का मूल्य 
निश्चित करते हैं। (व) झ्रसगठित, जिनमे प्राचीन व्यवस्था के भनुसार प्राय क़य-विक्रय 
होता है । भारत मे गेहूं, कपास, ग्रन्ना शोर छूट भ्रादि की सगठित मण्ट्ियाँ पाई 
जाती हैं। 

झसगठित मण्डियों में माल वेचने पर किसान को कई प्रकार से झाथिक हानि 

होती है :--- 

( भर ) इ्वंकि सोदा तय करने वाले दलाल बहुधा श्राढतियों भौद थोक व्यापा- 
रियो के अपने भ्रादमी होते हैं, हसलिए उनकी सदभावना जिसानों की 
ओर नही रहती । ये दन्लाल खरीदारों से मिलकर उपज का मूल्य 
निर्धारित करते हैं। इस मुल्य निर्धारण मे ये लोग श्राढतियो का हीं 
भधिक ध्यान रखते हैं । 

(व) चूंकि दलालो को भ्राय झाठतियो से प्राप्त होती है, इसलिए उनका 
प्रधिक लाभ किसानो को ठग कर कम मूल्य पर ही सौदा करने मे 
होता है । , 

(स ) श्रधिकतर किसान झपढ झौर सीवे-साथे होते हैं, जवकि दलाल और 
प्राढतिये घुत्ते श्रोर चालाक होते हैं ॥ इसलिए विक्री के भ्रधिकाश खर्चे 
ये लोग व्यापारियों से वसूल न करके किसानों से ही वसून्न करते हैं । 
इस प्रकार किसानो को न केवल प्राढतियों का ही पारिश्षमिक देना 
पठता है, किन्तु घर्मादाय, गद्दी खर्चा, गौश्ाला, पाठ्याला, मन्दिर, 


१६० ] 


प्याऊ, पल्‍लेदारी, तुलाई, वोरावन्दी, कर्दा, पिजरपोल, महंतर, 
ब्राह्मण भ्रादि को भी थोडा बहुत पैसा छुकाना पडता है। इस प्रकार 
साधारणतया १०० रुपये की उपज पर कृपको को २१ ५१% भोर 
खुर्दाफरोशो को २२% राश्षि मिलती है भौर शेप भन्य खर्चो मे चला 
जाता है । 

( द ) वस्तुओ के मूल्य प्राय, दलाल धभौर आझादतिये अ्रपने हाथो पर कपडा 
डालकर एक दूसरे की उँगली छूकर गुप्त रूप से तय करते हैं। 
भाव निश्चित होने पर माल गोदाम में भर दिया जाता है, किन्तु 
मूल्य चुकाते समय पैदावार को घटिया बताकर उसके मूल्य मे कमी 
कर देते हैं । 

( ये) कृपको मे सगठन का श्रभाव होता है। प्राय" जूट, कपास, तिलहन प्रादि 
उत्पन्न करने वाले कृषक सगठित होते हैं, किन्तु भोज्य पदार्थ उत्पन्न 
फरने वाले कृपको का व केवल उत्पादन ही छोटी मात्रा मे होता है, 
वल्कि वे सम्पूर्ण क्षेत्र मे बिखरे हुए होते हैं, भ्रतः उनके स्वार्थो की 
रक्षा करने वाला कोई उचित सगठन नही होता | इसके विपरीत 
व्यापारियों के सगठन बडे मजबूत होते हैं, जिन्हे सभी प्रकार की 
सुविधाए' भाप्त होती हैं 

(३) व्यापारियों के प्रतिनिधि--शहरो के व्यापारो भी भ्रपने प्रतिनिधियों 

को फसल फटने के समय गाँवों में मेजते हैं। ये श्रपनी वैलगाडी, तराजू प्रौर चाँट भी 
भ्पने साथ ले जाते हैं तथा प्रत्येक गाँव मे जाकर समस्पूण उपज उसके सामने ही तोल 
कर खरीद लेते हैं तथा उसे ग्राड़ो मे भर कर नंगरों में थोक व्यापारियों भ्रथवा भ्राढत 
वालो को वेच देते हैं । इस प्रकार की बिक्नी मे व्यापारियो को वडा लाभ होता है । 
फसल तैयार होने के समय उपज का भाव बहुत गिर जाता है, प्रत वे सस्ते भावों पर 
माल खरीद लेते हैं। इसके साथ ही व्यापारी बाजार भावों से परिचित होने के कारण 
किसान को भूठे भाव चताकर सस्ते भाव में माल खरीदते है श्रौर यही माल नगरो में 
ऊँचे भाव पर थोक खरीदारो को वेच देते हैं। इस प्रकार व्यापारी किसान तथा 
खरीदारों के बीच में मच्छी रकम कमा लेते हैं | नगर के व्याग्रारी बडे चतुर होते हैं । 
वे भलो भांति जानते हैं कि किस स्थान पर कोन सी वस्तु प्राप्त हो सकती है भोर 
इसकी खपत फहाँ होगी । श्रत थे गाँयो मे पहुँच जाते हूँ तथा क्सानो को गाँव में ह्ठी 
रुपया चुका देते हैं ॥ 


कृषि उपञञ फी विक्री प्रणात्री फे दोप-- 
ऊाप वस्तुझो की विक्रय पद्धति में निम्न दोप प्रमुख हे -- 


( १ ) मध्यस्थो की भ्रधिकता--कृपक अपनी पैदावार का भत्तिरिक्त माल 
गाँव में वेच देते हैं, किन्तु कई बार उसे अपना ग्गल निकट की मण्डियों में बेचने की 
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भावश्यकदा होती है। कृपक को इन मण्डियों मे बिक्री के लिए दलाल, भाढतिये, 
महाजन, साहूकार भ्रादि अनेक मध्यस्थो पर निभद रहना पडता है। मध्यस्थो की यह 
वाढ,कुर्पक-को..मिलने वाली प्राय मे काफी कमी फर देती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा 
की गई जाँचो से स्पष्ट होता है कि गेहूँ की विक्तो में एक रुपए के मूल्य मे से कृपक को 
केवल पड़े भ्राने झोर चावल को बिक्री मे से केवल ६३ पाने मिलते हैं । निम्न तालिका 
से भिन्न-भिन्न वस्तुओ की विक्नो मे कृपक्त के भाग का पता चलता है '--- 


कृपक का मिश्रित थीक व्यापारी छुदरा व्यापारी 


माल भाग रनों व्यय का माय का भाग 
(९) ४)» (% (५) (%) 
एडक्र ५५१७ (१०७१ ६ /!१८ ५३६ 8 ४८ 
पी चावल ६६ ५० ४४५६५ ६१७२० रे १6 ६२४ 
३. गेहूं ६ुप ५० ६६०० ६ ३० ६६ ३३० 
४, भलसी ७६ ३६ ८ ४० ६१५ १६ न्न+ 
४ मूंगफली ७४७० ८ररे १६७७ च् न 
६ तम्बाकू. ४२ १८ ६६६. ३४ ४६ १६ ७० ख्क 
७ भालू २६ १३ ११६० ६८० भ््द श्प ६ 
प श्रग्र र्‌६ ४० & ६६ ११४५५ ना १४ ६० 
६ नारगी १२१४५ १६३० २६५४ न २४ ६८ 
१० कॉफी ६४७७ न १४७० 8६८० 8 ४० 
११ भडे हल... सउर हल. तल के 
१२ दूध द४ड ७५ न न १४ ७५ २० ५० 
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झ्रौद्योगिक झ्रायोग ( सन्‌ १६१८) ने इन मध्यस्थो वी वढती हुई म्ए खला के 
यिषय में असन्तोष प्रकट किया है। श्रायोग का कथन था---/गाँव की फसलो का जो 
निर्यात होता है, उनकी विक्ती मे बहुत से श्रनावश्यक मध्यस्थो फा समावेश रहता है, 
जो किसानो के भ्रघिकाश लाभ को स्वय ही हृडप जाते हैं। क्योकि किसानो के निघन 
भौर श्रशिक्षित होते के कारण वे प्रपती फसल को मण्डी मे ले जाकर बेचने में प्रसमथे 
होते हैं। यह क्ोचनीय भवस्था मुस्यत वगाल, बिहार और उत्तर-अदेश मे पाई 
जाती हू । > 

(२) मण्डी की लागत और श्रतियस्नित कर--मण्डियो मे उपज की 
बिक्री के लिए किसान को कच्चे प्राढतिये श्रयवा दलाल को नियुक्त करना पडता है। 
इन व्यक्तियों को उनके पारिश्रमिक के रूप मे आहत झोर दलाली देनी पडठती है, 
किन्तु इनके भ्रतिरिक्त विसान को और भी बहुत से व्यय छुकाने पड़ते हैं! उदाह- 
रखाय, तुलावटिये को तुलाई, बोरे श्रादि खोलने या भरने वाले मजदूरो को बोरावन्दी, 
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कृषि उपज की विक्रय प्रणाली में सुधार की दशा-- 


स्पष्ट है कि भारतीय किसानो को भ्रपनी फसल की विक्नी से उचित मूल्य नही 
मिलता | श्री वाडिया प्ौर मर्चेन्ट के श्रतुसार किसानो को फसल की १ रुपये की 
विक्नी से भश्रससी मे १० आने गेहूँ में €। आने, चावल में ८। भाने, श्ालू में ८ श्ाने 
झौर मूंगफली मे केवल ७॥ श्रामे मिलते है। भरत, यह आवश्यक है कि कृषि पदार्धों 
की बिक्नी की पद्धति मे सुधार हो । इस हेतु निम्न दिल्या मे सुधार भ्रावश्यक हैं-- 

( १) नियन्श्रित मण्डियो की स्थापना--भारत मे नियन्ध्रित मण्डियो की 
बहुत प्रावश्यकता है, क्योकि भारतीय कृपक सभी जगह व्यापारियों द्वारा ठगे जाते 
हैं। नियन्त्रित बाजारों फी स्थापना सबसे पहले सन्‌ १८६७ में वरार मे की गई थी । 
किन्तु इसकी कार्य-प्रणाली मे बहुत से दोष झा गये | बरार के बाद मध्य-प्रदेश में सन्‌ 
१६३२ मे, मद्रास मे सन्‌ १६३३ में भर हैदराबाद मे सन्‌ १६३६ मे तथा मैसूर, 
घडौदा झादि राज्यों मे सी नियमित मण्डियो की स्थापना की गई है । 

मध्य-प्रदेदा में कई के लिए नियन्त्रित मण्डियाँ पाई जाती हैं। सन्‌ १६४८ में 
रुई की ३६ भौर भग्य कृषि वस्तुप्रो की नियन्त्रित मण्डियाँ € थी । ये मण्डिया मध्य 
प्रदेश म्यूनिसिपिल विधान और मध्य-प्रदेश रुई मण्डो विधान सन्‌ १६९३२ (0 7. 
(१00007 (७7०७४ 269) द्वारा सचालित होती हैं। पहिले प्रकार की मण्डियाँ मुख्यत« 
रायपुर, दुर्ग भोर नागपुर में हैं। यहाँ कृषि पदार्थों के संग्रह भौर सरक्षण का भी 
५वन्ध होता है । प्रत्येक मध्यस्थ को लाइसेन्स प्राप्त करना आदष्यक होता है । तोलमे 
वा व्यय, चुड़ी की दर तथा बाजार वी भ्रन्य दरे मण्ही समिति द्वारा निर्धारित की 
जाती हैं। 

बरार मे रुई की मण्डियाँ, सी० पी० कॉटन मशर्केट एक्ट सन्‌ १६३२ से निय- 
न्त्रित होती है, जिनमे वपास का ही 'व्यापार होता है। प्रमरावती और श्रकोला मे 
इस प्रकार की मण्डियाँ हैँ, जिनका प्रवन्ध इस विघान के श्रन्तगत स्थापित की गई 
मण्डो समितियों द्वारा होता है । ये समितियाँ झ्रापसी ऋगडे मिटाने, खेतो का निरीक्षण 
तथा त्तौल और नाप का प्रवन्ध करने का काय करती है। यहाँ भी सभी प्रकार के 
व्यय फी दरें समिति द्वारा निश्चित की जाती हैं । 

वम्बई में सन्‌ १६२७ मे, वम्बई रई मण्डी विधान ((3077998ए (070/0०॥ 

शप्मर०७ 2७) जागू विया गया, जिसके अन्तगंत मण्डी समिति मण्डियो का प्रवन्ध 
फरती है । यहाँ भी व्यय वी दरे समिति द्वारा निश्चित की जाती है। मद्रास राज्य मे 
भद्रास-व्यापारिक फसल बिक्ती विधान सन्‌ १६३३ द्वारा, रई ( त्रिपुर, भ्रदोनी भौर 
नन्‍्दलाल ), मूगफली ( कडालोर ) तथा तम्वाकू ( घन्तुर जिला ) के बाजारों वा 
नियन्त्रण किया जाता है । 

इनके अतिरिक्त इस समय पूर्वी पजाब में ५६, हैदराबाद मे ३२ भौर ग्वालि- 
यर मे ३६ नियन्ध्रित मन्डियाँ हैं । इन सभी मडियो की मुख्य विश्येपतायें निम्न ई-- 
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( भ ) प्रत्येक मण्डो मे क्रेता और विक्लेताओ के प्रतिनिधियों की एक समिति 
होती है, जिसका कार्य बाजार मे वस्तुभो के विक्रय का इस प्रकार 
सततु निरीक्षण करना होता है, ताकि क्सी प्रकार की वेईमानी न 
हो सके । इसी हेनु मे समितियाँ तौल, माप तथा कदौतियों पर कडी 
दृष्टि रखती हैं श्र क्पको को सभी प्रकार की सुविधायें देकर दलालों 
से बचांती हैं । 


( व ) प्रत्येक मण्डो में कार्ये करने वाले दलालों, तुलावटियों तथा प्न्य 
मध्यस्थों को समिति हारा अपना पजीयन (पि22759796707) कराना 
आवश्यक होता है, ताकि उन्हे उनकी किसी प्रकार की अनुचित कार्य- 
वाही पर दण्ड दिया जा सके | 

(स) समिति क्रेता श्रौर विक्रेता के बीच होने वाले सभी प्रकार के भगडो 
का निपटारा करती है | 

राज्य कृषि उपज (वाजार) श्रधिनियम के भन्‍्तगंत विभिन्न मडियो एव बाजारों 

के नियमन का भ्ायोजन है | इस भ्रधिनियम के श्रनुसार मडियों एवं बाजारों का 
नियमन मंडी समितियों द्वारा होता है, जिसमे कृषि उत्पादक, व्यापारी, स्थानीय 
सस्थायें तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं | ये इस प्रकार के नियमन भी बाजार 
भ्रथवा मण्डी दरें समिति निश्चित करती है। इसके भलावा झनाधिकृत कटौती, जैमे- 
नमूना, घ॒र्मादा आदि काटने की भ्नुमति नहीं है । यह भ्रधिनियम इस समय श्रा श्र, 
बम्बई, दिल्‍ली, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पजाव भौर मध्य-प्रदेश मे लागू है भौर शेष 
राज्यों में विधेयक बनाये जा रहे हैं ।* मण्डियो की व्यवस्था में ये नये परिवर्तन हैं, 
जिससे कृपको को भनेक लाभ होते हैं। इस समय देश के सव राज्यों में ५५० निय- 
मित मण्डियों की स्थापना हो ह्ुकी है ।'* 

किन्तु भमी तक भारत मे नियन्त्रित मन्डियो से पूरा-पुरा लाभ प्राप्त नहीं 
हा सका। क्योकि जहाँ-जहाँ मन्डियो के नियमन करने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ 
बड़े-बड़े व्यापारियों ओर मध्यस्थो ने प्रतिस्पर्धा द्वारा भ्नेक कठिनाइयाँ उपस्थित करने 
के प्रयत्न किये । इसके श्रतिरिक्त विशेषक समिति के सिफारिश करने पर भी राज्य 
झौर जनता ने भ्रभी तक नियन्त्रित मन्डियों की झ्ावश्यकता भ्ौर उपयोगिता को नही 
समझा है । 

(२) तोल भौर बाँटो मे सुधार करना--भ्रभी तक किसानों को शुद्ध 
सही बाँटो का पुरा लाभ नही मिल पाया है। अस्तु इस वात की प्रावश्यकता प्रतीत 
होती है कि मन्ठियो में उपयुक्त होने वाले वाँटों के वजन मे समानता हो। इसलिए 
यह आवश्यक है कि केन्द्रीय भोर राजकीय सरकारें कानुन हारा “प्रमाणित / 
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(558 700870) तोलो का उपयोग अनिवाये करें | इसके साथ ही एक ऐसी सस्या भी 
स्थापित की जाय, जो समय-समय पर मन्डियो मे प्रयुक्त बॉँटो का निरीक्षण करती 
रहे । मन्डियो मे भारतीय पद्धति के वाट, भर्थात्‌ मन, सेर, छर्टाँक श्रादि ही काम मे 
खाये जायें । इन्ही बातो की पूर्ति के लिये भारत सरकार ने सन्‌ १६३६ में प्रमाणित 
तोल विधान (30870शा त8 फ़ए् 8८४) स्वीकृत विया । यह विघान १ छुलाई 
सन्‌ १६४२ से सम्पूण भारत में लागू किया गया तथा वम्बई के मिनट मास्टर हारा 
प्रमाणित तोल के बाँट सभी राज्य सरकारो को दिए गए। वम्बई, विहार, मध्य- 
प्रदेश, दैद वाद, मैसूर भौर पटियाला राज्य में कानून द्वारा प्रमाणित तोलो का 
उपयोग झनिवाय॑ कर दिया गया । योजना झ्रायौग का सुझाव है कि शेप सभी राज्यों 

में इस दिक्षा में उचित कायंवाही होनी चाहिए ॥ 


नाप तोल की पद्धति से समानता लाने के लिए १ अवहूबर १६५८ से देथ्ष में 
नाप तोल की मेट्रिक प्रणाली कुछ चुने हुए क्षेत्रों मे लाग्म की गई है । फिर भी इनमे से 
कुछ चुने हुए क्षेत्रों में वतमान बाँटो का चलन दो वर्ष पर्थात्‌ ३० सितम्बर 
सन्‌ १६६० तक होने दिया जायगा | यह प्रणाली क्रमश. और क्षेत्रों में भो लागू होती 
जाएगी भौर वहाँ भी दो तीन वर्ष दोनो प्रकार के वाट चलाने की सुविधा दी जायगी | 

इस प्रणाली के पूर्ण रूप में लागू होने पर वाट तोलो की विविधता नष्ट 
हो जाएगी तथा कृषक को कम से कम एक भ्रसुविधा से मुक्ति मिल जायगी ॥” 


( ३ ) कृषि-उत्पादन का श्रे सीयन-- भारतीय वाजारो में कृषि वस्तुओं के 
श्रेणीयन का कोई साधन नही है । इस कारण छुद्ध फलल की विक्ली करने वाले कृपक 
को भी उतना हो मूल्य मिलता है, जितना कि ५%, अ्रशुद्ध फलल की विक्ती वाले 
किसान को । झत* यह भावश्यक है कि वस्तुझो का उचित श्रेणीयन जिया जाय । इसी 
हेतु सरकार ने भिन्न भिन्न उपजो के सम्बन्ध से ध्रनुसघान करके यह श्नुभव जिया कि 
यदि विश्व के वाजार मे भारतीय उपज का भ्रधिक्तम्‌ मूल्य प्राप्त करना है तो भारतीय 
उपजो का प्रमाणित श्रेणीयन करना भावदयक हो नहीं, अपितु झानिवाय॑ भी है। 
प्रत* सन्‌ १६३७ से कृषि वस्तु श्रेशीयनन भौर विक्नी विघान (/ 8770ए/प78] 
709९७ के 0 8-7०8ए8 805) स्वीकृत किया गया, जिसके भ्रन्तगत बस्तुप्रो 
के श्र णीयन सम्धन्धी नियम लागू किये गये | सन्‌ १६४२ ४३ में इस विधान में कुछ 
परिवतन किये गये । इस प्रकार प्रव इस कानून द्वारा फल, सब्जियाँ, चमडा, दूध, दही, 
घी, तम्बाकू, काफी, भ्राठा, तिबहन, वनस्पति, तेल, रई, चावल, गेहूँ, लाख, गुड, हरं, 
बहेडा, बुरा, ऊन भादि वस्नुझो का श्र णोयन किया जाना है। प्रत्येक श्र णीक्षत वस्तु 
पर ध्यागमार्फा मुहर लगा दी जाती है | इस प्रकार भारत मे प्रमापीकरण एव श्र णी- 
यन फे ३४० केन्द्र हैं । प्रमापीकरण होने के फारण विदेशी वाजारो मे इनकी माग वढ 
रही है। सन्‌ १६५७-५८ में इन वस्तुप्रो का निर्यात २७ ५६ करोड रु० का तथा सम्‌ 


# नवभारत टाइम्स १ अभकक्‍ट्वर सन्‌ १६५८। 
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१६५८-५६ के पाच मास में १२९६५ करोड़ 5० का हुमा । श्रे सीयन का जो काये श्रभी 
तक किया गया है, वह हमारे कृषि सगठन की व्यापक्ता को देखते हुए नगष्य ही है । 
भतः इस दिल्या मे अधिक कार्य की ग्रावश्यक्रता है। 

(४ ) वाजार भावो की सूचना सम्वन्धी सुविधा--रॉयल कृषि कमीशन 
झोर केन्द्रीय विक्नो विभाग के भिन्न-भिन्न अ्नुसन्धानों मे यह झनुभव किया गया कि 
सभी मन्टडियो में भावों की दरो मे सामजस्य नही है, जिससे किसानो को हानि उठानी 
पडती है | ध्राजकल कलकत्ता रेडियो द्वारा भावों सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जाती 
है । वम्बई से सोना, चादी, गेहूँ, भलसी, रेंडी, मु गफली पादि के भाव दिल्‍ली से भनाज 
श्रादि, हापुडठ से गेहूँ, चना, जो भादि के भाव भी प्रसारित किये जाते हैं। इन भावों 
या प्रसारित करना केन्द्रीय सरकार के विक्ली व्भिाग द्वारा होता है । पिछले कुछ समय 
से जनता के लाभार्थ समाचार-पत्रो, वडे-वडे इृश्तहारों तथा क्ृपि ग्रोर श्रौद्योगिक 
प्रदर्श निण्गे द्वारा यह विभाग भ्रपना कार्य-विवरण प्रस्तुत करता रहा है। परन्तु गाँवो 
में भी ये सूचनाए" कितने लोगो को मालूम होती हैं, इस सम्बन्ध में शत्रा ही है, क्योकि 
भभी तक भारत के गाँवों में रेडियो नही हैं शौर दूसरे इन रेडियो का उपयोग किस 
लिए होता है, इस सम्बन्ध मे भी कोई जाँच नही होती है । 

(५ ) गोदामो की सुविधाएं--मगेहूँ की बिक्नी के सम्बन्ध मे की गई जाँचों 
हारा ज्ञात हुआ है कि फसल के पकने के बहुत हो थोड़े समय के भोतर सग्रह को 
सुविधाझो के श्रभाव मे ६०-७०%, तक उपज विक्नी के लिए मन्डियों में चली भावी 
है, जिससे भावों मे काफी उतार हो जाता है । श्रत किसानो को अपनी फसल जल्दी 
न वेचनी पडे, इसलिए ऐसे गोदामों की भावश्यकता है। शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं 
जैसे--फन, सब्जियाँ, मछली, दूध, मक्खन, भन्‍्डे श्रादि के लिए श्लीत भण्डारों की 
सुविधाएं होनी चाहिए । 

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार मे सन्‌ १६९४४ से गोदाम सचालक विभाग की 

स्थापना की है, जिसका कार्य सग्रह करने की वर्तमान अवस्थाप्रो श्रौर भविष्य के लिए 
सुझाव देने, सग्रह करने की पद्धतियों की सूचना देने एवं राज्य सग्रह अधिकारियों को 
छिक्षा भादि देने का है । इसी विभाग के भ्न्तगंत लगभग कर्म लाख टन श्रनाज सग्रह 
करने के लिए वम्पई, विजगापट्रम, कोयम्बहूर तथा मध्य-प्रदेश भौर उडीसा में बडे-बडे 
गोदाम बनवाए गए हैं, परन्तु इससे कृपषक को लाम नही होता । इसलिए ग्रामीण साख 
सर्वे समिति ने गोदाम झ्ादि की व्यवस्था के लिए एक विशेष कोप बनाने की सिफारिश 
की, जिसके अनुसार 'नेदनल कोश्रॉपरेटिव डेवलप्मन्ट एण्ड वेझर हाउसिंग बोर्ड! तथा 
सैन्ट्रन बेशर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है| इस कॉँपोरिशन नेग्रम- 
रावती, ग्रोदिया, सागली दावानगेरे में गोदाम सुविधाए' प्रदान की हैं। इसी के श्राधीन 
सात राज्यों मे स्टेट वेशर हाउसिंग कॉर्पोरेशनों की स्थापना की गई है । विहार, वम्बई 
मंसूर, राजस्थान, मद्रास, वगाल भर उडीसा से इस योजना के श्रन्तगत १ ५६ करोड 
रु० फो लागत से सतु १६५८-५६ में १,०६० गोदाम बनाए गए हैं । 
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(६) यातायात के साघानो का पर्याप्त विकास--फसल को मण्डियो तक 
ले जाने के लिए यातायात साधनो की उन्नति करना वहुत प्रावश्यक है। इस सम्बन्ध 
में राज्य भौर केन्द्रोय सरकारो फो गाँव से मण्डियो त्तक पक्की सडको का निर्माण करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त किसानो को गाडियो मे रवर के पहिये लगाने के लिए भी 
प्रोत्साहन देना चाहिए | इसी प्रकार रेल और जहाजी कम्पनियों द्वारा लिए जाते वाले 


भाडे में समानता होनी चाहिए तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के यातायात के लिए 
रैलो में विशेष प्रकार का प्रबघ होना चाहिए । 


(७ ) सहकारी समितियों द्वारा वस्तु विक्रय--#पि उपज विक्रय दोषो 
फो दूर करने के लिए सन्‌ १६१२ फे सहकारी समित्ति विधान के भन्तगंत सहकारी 
विक्रय समितियाँ स्थापित की गई । इस प्रकार की समितियाँ विशेषफर बम्बई, मद्रास 
भौर उत्तर-प्रदेश में पाई जाती हैं। विक्रय समितियाँ भ्रपने उद्देश्य के भ्नुसार चार 
भागो मैं बाँटी जा सकतो हैं -- 

( भ्र ) कृपि उपज को खरीदने झौर बेचने वाली समितियाँ। 

( व ) कृषि उत्तादन भौर विक्रय समितियाँ। 

(स ) कृषि के भ्रतिरिक्त भ्न्य प्रकार के उत्पादन और विक्नय की समितियाँ ॥ 

( द ) कृषि उपज करने वाली समितिया | 

ये समितिया या तो मान्त सीधे उत्पादनकर्त्ताओ से खरीद कर प्रषवा उत्पा- 
दको के एजेन्ट की भाँति उपभोक्ताश्रो को बेच देती हैं। ये समितियाँ एक या पनेक 
वस्तुपरो का क्य-विक्रय कर सकती हैं । भारत मे एक ही वस्तु का क़य-विक्नय करने 
वाली समितिया बहुत भ्रधिक हैं, जिनमे उत्तर-प्रदेश शोर विहार फी गन्ना क्रय-विक्नय 
झोर विकास समितियाँ तथा वम्बई की कपास |भोटने श्लोर उसकी सफाई करने वाली 
समितियाँ मुख्य हैं । 

सहकारी विपणन समित्तियो का विकास वम्बई, मद्रास शोर उत्तर-प्रदेश में 


उल्लेखनीय है, किन्तु मैसूर, कुर्गे, मध्य-प्रदेश, हैदराबाद तथा पजाव में भी ये समितियाँ 
पाई जाती हैं 


सद्दकारी विक्रय समितियां के कार्य-- 


( १ ) सदस्यों से कृषि वस्तुएं झौर,कुटीर उद्योगों का माल लेकर उनका 
वर्गीकरण झौर' प्रमापीकरण कर सहकारी सधो फो विक्ऩय के 
लिए देना । 

(२) सदस्पो फो उनके उत्पादन के बदले मे ऋषा देता । 

(३) सदस्मो का माल बेचने के लिए उनके प्रतिनिधि का कार्य करना | 

(४ ) कुछ समितियाँ, विदोषकर मद्रास में, विक्रय के साथ-साथ ऋण और 

प्रन्य सुविधायें देने की व्यवस्था करती हैं । 
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( ५ ) स्कूल, श्रस्पताल तथा सडको आदि का निर्माएं कर समाज सेवा का 

काम करना । । 

जिन राज्यों मे इन समितियों का विकास हुग्ना है, उनमें सदस्यो को कई लाभ 
हुए हैं :-- 

(श्र ) इनकी स्थापना से उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच दलालो की लम्बी 
अ खला समास हो गई है, क्योकि माल सीधा किसानो से खरीद कर उपभोक्ताग्रो को 
बैच दिया जाता है । 

(ब ) ये समितियाँ छोटे-छोटे उत्पादको को न केवल भारथिक सहायता ह्ठी 
देती हैं, बल्कि उन्हे समय समय पर उचित सलाह देकर व्यापारियों की दुपित प्रवृत्तियो 
से बचाती हैं । 

(स ) माल बेधने मे किसान की शक्ति ओर समय में भी काफी बचत 
होती है। 

(द ) उपभोक्ताप्नों को भी पहले की अपेक्षा झत्र भ्रच्छे किस्म का माल मिलने 
लगा है, क्थ्योकि समितियाँ उनका उच्चित रीति से वर्गीकरण करके परण जेती हैं । 
इसके श्रतिरिक्त माल मे मिलावट की कोई ग्रु जाइश नही रहती । 


सरैया ( सहकारी ) समिति के सुझाव-- 


श्री प्रार० जी० सरैया को भ्रध्यक्षता मे नियुक्त एक सहकारी योजना समिति 
सन्‌ १६९४६ ने सहकारी विक्रय के सुधार के लिए निम्न सुझाव दिये हैं -- 

( भ्र ) १० वर्ष के भीतर सभी क्ृपि पदार्थों का २५% भाग सहकारी विक्रय 
समितियों के द्वारा खरीदा धौर बेचा जाय | इस हैतु २,००० विक्रय 
समितिरयाँ, ११ प्रात्तीय विक्रय संघ तथा एक केन्द्रीय विक्रय सघ की 
स्थापना की जाय । इन सगठनो द्वारा कृपि वस्तुओं का सग्रह, भ्राव- 

“ एक प्रबन्ध, श्रे णीयन, यातायात श्र विक्रय ही । 

( भ्रा) वस्तुम्रो के विक्रय भौर कृषि साख में परस्पर सम्बन्ध होना चाहिए, 
इसलिए इस प्रकार की समितिया स्थापित करनी चाब्रिए, जिनके 
सदस्य अ्रनिवार्य रूप से भ्रपना उत्पादन इन समितियों द्वारा हो बेचें । 
प्राथमिक समितियों द्वारा कृषि वस्तुझो का समह झौर यातायात 
किया जाना चाहिए । ये समितियाँ माल इकट्ठा करके विक्नय समितियों 

| को बेचें । 

(६ ) प्रत्येक २,००० मण्डियो भ्रथवा २० गाँवो के लिये एफ विज्नय समिति 
होनी चाहिए । यह समिति श्रपने सदस्यो की वस्सुप्रो को बेचने तथा 
उस पर ऋण प्राप्त करने का काय करे। साथ ही, भ्रत्येफ समिति 
खाद, बीज झादि का भी प्रवन्ध फरे । 

(ई ) प्रत्येक राज्य में विक्रय सस्याश्रो के सग्रठन, वाजार भावों के प्रकाशन 
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एव प्न्तर्राज्य व्यापार के लिये एक राज्य विक्रय समिति की स्थापना 
हो । इस हेतु राज्य सरकार २ वर्ष के लिये कुल व्यय का ५०% 
भाग दें। 

(उ) राज्य समितियों से सामजस्य के लिए भ्रखिल भारतीय विक्नय संगठन 
फी स्थापना की जाय, जिसका मुख्य फाय विदेज्षी विक्रय सस्थाप्रो से 
राम्यन्ध स्थापित करना तथा वाजार भावों के सम्बन्ध में सूचनाएं 
प्रकाशित करना हो । 


भारत सरकार और कृषि उपज विक्रय सस्वन्धी कार्य-- 


सन्‌ १९२८ में छाही कृषि श्रायोग ने कृपि विक्रय सगठन के सम्बन्ध मे 
सुझाव रखे भौर इस बात पर जोर दिया था कि कृषि विभाग के भन्तगंत एक विक्तय 
भ्रधिकारी की नियुक्ति की जाय तथा विक्नलय उप-विभाग सगठित किया जाय। सन्‌ 
१६३० मे केन्द्रीय वेकिंग जॉच समिति ने भी विक्रय सम्बन्धी सुझाव दिये, किन्तु 
ध्राथिक स्थिति भ्रच्छी व होने के कारण राज्य सरकारें इन सुझावों को कार्यान्वित न 
कर सकी । सत्‌ १६३४ में सबसे पहले केन्द्रीय सरकाए मे एक विक्लय श्रधिकारी 
नियुक्त किया भर इसो वर्ष केन्द्रीय सरकार ने एक प्रान्तीय श्राथिक सम्मेलन भी 
बुलनवाया। इस सम्मेलन ने विक्ञय सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने फे लिये निम्त 
मौलिक सुझाव रखे ,--- 

( १) विदेशी उपभोक्ताओं और भारतीय उत्पादको के वीच सम्पर्क स्थापित 
करने के लिये देश और विदेश मे कृषि पदार्थों सम्बन्धी प्रकाशन भौर 
प्रचार का कार्य किया जाय। 

(२) भारतीय कृपि उत्तादन क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयत्न फिये जायें कि 
ज्सिपे कृषि पदार्थों की क्स्मि प्रधिक छोुद्ध ही सके । 

(३) केन्द्रीय सरकार और सहकारी समितिया क्षपि-उत्पादन के सकलन 
झोर श्र णीयन के लिये प्रवन्ध करें ।॥ 

/ (४ ) सम्पूर्ण देश मे एक ही प्रकार के माप-त्तौल प्रचलित किये जायें । 

(५ ) कृपि उत्पादन की मुझ्य-मुख्य वस्तुओ के परीक्षण का श्रायोजन 
किया जाय | 

(६ ) गाव में सहकारी समितियों द्वारा प्रामीणो की श्रावश्यकताश्रो की पुतति 
करने हेतु सहकारी भण्डार खोले जायें। 

इन सुझावो के भाघार पर केन्द्र मे एक कृषि विक्रय विभाग की स्थापना की 

गई। इसमे एक कृषि विक्रय सलाहकार, ६ विक्रय अधिकारी भशौर ११ सहायक विक्रय 
भ्रधिकारी रखे गये । इस विभाग का कार्य कृषि वस्तुओं का परीक्षण करना, उनके 
सम्बन्ध मे भ्रयोगणालाझो मे जाच करना भौर उनका श्रोणियन करना था। केन्द्र के 


॥5 २७. 
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भतिरिक्त पश्चिमी बगाल, हैदराबाद, मैसूर, वम्बई, मध्यप्रदेश भौर पूर्वी पजाव में भी 
इसी प्रकार के विभाग खोले जायें । 

केन्द्रीय सरकार के इस विभाग के भ्रन्तगत भ्रभी तक गेहूँ, चावल, भालू, चना, 
जो, प्रगूर, केले, रसायन, फल, झलसी, मूगफली, चमडा, सुपारी, लाख, ऊन, शक्कर, 
दूध, घी, मछलिया, वास्यिल, श्डे, कॉफी, इलायची, सरसो, राई और पशु भादि के 
सम्बन्ध मे विस्तृत परीक्षण किया गया तथा कई रिपोर्ट प्रकाक्षित वी गई । इन 
रिपोर्टो मे इन वस्तुओं की उत्पादन प्रणाली, उत्पादन फी मात्रा, उत्पादन क्षेत्र, 
उत्पादको की सस्या, उत्पादित वस्तुश्रो की क्रय-विक्रय प्रणाली तथा उनके मूल्य 
सम्बन्धी ध्लावश्यक बातो पर प्रकाश डाला गया है । 


योजना अवधि मे-- 


पच-बर्षीय योजना काल में कृषि उपज के विक्रय के लिए सहकारी समितियों 
के विकास पर बहुत जोर दिया गया था । मिम्न्त्रित मण्डियो के विकास, मण्डियों में 
कृपक सहकारी समितियों के प्रधिक प्रतिनिधित्त्व वथा प्रमाणित तौल प्रधिनियम को 
उचित रूप से लागू करते वी योजना भी बनाई गई। तदनुसार मण्डी व्यवस्था का 
पुनगेंठन किया गया श्रौर इस नई व्यवस्था के श्रनुसार १२३ से भ्रधिक मण्ष्टियों का 
पुनगठन हुआ है । दूसरी योजना मे ५०० झौर मण्ठियों का पुनर्गठन होगा, जिससे 
क्ृपको को लाभ पहुँचेगा । 
दूसरी योजना में भी सहफारी विन्नय पद्धति एव सहकारिता विकास का कार्ये 
बढ़ा दिया हैं। इस योजना में आमीण साख सर्ये समिति की सिफारिशों के झनुसार 
सहकारी आन्दोलन का विकास एवं संगठन फिया जायगा । कृषि विपणन क्षेत्र मे सन्‌ 
१६५४ में राज्य विषणन समितियों फी सख्या १६, सहकारी विक्रय सघ भौर फेडरेशनों 
की सख्या २,६२५ तथा ६,००० प्राथमिक विक्रय सहकारी समिततियाँ थी, जिन्होंने सन्‌ 
१६५३ ४४ में लगभग ५२ करोड २० का क्रय-विक्रय क्या । टुंसरी योजना के श्रनु- 
सार १ केन्द्रीय वेश्तर हाउसिंग फॉरिशन झोर १६ स्टेट वेश्वर हाउसिंग कॉर्ररिशनो की 
स्थापना का लक्षंय है, जो देश के विभिन्न केन्द्रो मे १० लाख“टन सप्रह क्षमता के २५० 
गोदामो का तथा सेट्रल वेम्रर हाउपिंग कॉर्ररिश्वन १०० महद्दत्त्वपूर्णों केन्द्रों पर बड़े 
गोदासो का निर्माण करेगा । इन गोदामो की रसीदो को वेचान साध्य माना जायगा, 
जिनकी जमानत पर कृपकों को वेको से ऋणा सुविधाएँ मिल सकेंगी। योजना की 
प्रवधि में विपणन सहकारी समितियाँ एवं गोदामों के निर्माण का निम्त लक्ष्य है “-- 


( १) विपणन धौर क्रिया कलाप (]2700658778) करने वाली समितियाँ $ 


प्राथमिक विपणन समितियाँ १,८०० 
सहकारी शक्कर कारखाने बेर 
सहकारी कॉटन जिन ((ग58) ड्फ 


प्रन्य सहकारी प्रोसेसिंग समितियाँ १६८५ 


१७२ |] 


(२ ) गोदाम झोर सग्रह «- 


केन्द्र और राज्य कार्पोरेशनो के गोदाम ३५० 
विपणन समितियों के गोदाम १,५०० 
वृहृत सहकारी समितियों के गोदाम ४,००० 


इस योजना के झनुसार नेशनल कोप्मॉपरेटिव एण्ड डेवलपर्मेट बोर्ड की स्था- 
पना फी गई है, जिसने योजना के प्रथम दो वर्षो मे राज्य सरकारों को विपणन सह- 
कारी समितियों मे भाग लेने के लिए २०३ करोड २० स्वीकृत किए | इसके 
भ्रलावा २५१ नई विपणन समितियों की रजिस्ट्री की गई | साथ ही, जैसा कि हंम 
भ्रन्यत्त देख चुके हैं, केन्द्रीय गोदाम कॉर्पोरेशन ने ६ बडे गोदामो की व्यवस्था चालु की 
है भोर विहा र, मैसूर, वम्वई, राजस्थान, प० ,वगाल, मद्रास एवं उडोसा भे राज्य वेगर 
हाउसिंग कॉर्पोरेणतो की स्थापना हो गई है । 

सन्‌ १६६०-६१ की योजना में हाट व्यवस्था में सहकारी समितियों के लिए 
२६३ गोदाम शोर गाँवो मे ७३३ गोदाम निर्माण की व्यवस्था है । इस समय इनकी 
ससया क़्मश १,३६६ भौर ३,३४६ है । सन्‌ १६६०-६१ के श्रन्त तक फेन्द्रीय तथा 
राज्य गोदाम निगम भी ३३७ गोदामो मे माल रखने का प्रवन्ध करेंगे १" इस समय 
इनके क़मश १६ और १४५ गोदाम हैं।* 


निष्कषे-- 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृषि उपज फे विपणन फी समुचित व्यवस्था के 
लिए भण्डियो का पुनगठन, नाप-तौल में समानता के लिए मैट्रिक प्रणाली का भारम्भ, 
(भें णणीयन एवं प्रमाणीक्रण की प्रगति, गोदामो का निर्माण झौर सहकारी विक्रय 
समितियों के विस्तार मे मूलभूत धोर सराहनीय कार्य हो रहा है। इससे निएचय ही 
कृपक को झ्पनी उपज का पूरा लाभ मिल सकेगा ध्ौर वह झपनी श्राथिक उन्नति कर 
सकेगा १ 
इसके साथ ही वरतंमान सहकारी भान्दोलन के दोपो को दूर कर उनको कृषि 
के लिए अधिक उपयोगी बनाते के लिए ग्रिल भारतोय सहकारी गोष्ठी ने निम्न 
हत्त्वपूरणा सुझाव दिये हैं --३ 
( १) कृपको फो विपणन समितियों का पूर्ण लाभ होने के लिए इन समि- 
ठियो फी सदस्यता केवल क्पको को हूं। दी जावेगी प्था व्यापारियों को सदस्य न 
बनाया जाय । परन्तु भ्रपवादात्मक रूप मे व्यापारियों को निम्त शर्तों पर सदस्यता दी 
जा सकती है -- 
( भर ) वे सचालक सभा के लिए योग्य नहीं होगे। 
१ भारतीय समाचार १० अप्रैल सन्‌ १६६० । ' 
२ भारतोय समाचार १५ मई सन्‌ १६६० । 
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(व ) उनको समिति से ऋण लेने का अधिकार तही रहेगा । 

( स) उनकी सख्या समिति की कुल सदस्य सख्या के एक निरिचत प्रतिश्षत 
से भ्रधिक त हो । 

(२) सहकारी विपणन समितियों को निर्यात कोटा से पूर्ण लाभ उठाने के 

-लिए प्रोत्साहित किया जाय । इस हेतु निम्न सुझावों पर कार्यवाही हो .--- 

( भ्र ) इन समितियों को निर्यात कोटा की भ्रमिम सूचना दी जाय । 

(व) शीर्ष सस्थांएं (& 985 [78667098) व्यापारिक निर्यात कोटा 
के हेतु उपज एवं वस्तुझो का सम्रह रखे तथा इन समितियों को 
विदेशी वाजारो की सूचनाएं सग्रहित कर उपलब्ध करें। 

(३ ) राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय सहकारी विपणन सद्भठन को स्थापना फी 
जाय, जो ;:--(१) सद्दकारिता के साध्यम से अ्रन्तरज्य भौर निर्यात व्यापार को 
प्रोत्साहन दे एव (२) विपणन एवं व्यापार करने वाली सहकारी समितियों को सुहठ 
बनाने मे तथा निजी व्यापारिक हितो को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उतको प्रहाम- 
यता दे । 

(४ ) राज्य सरकारो द्वारा मू-प्राप्ति अधिनियम के सट्टटक्ायलीन श्रायोजन 
सहकारी समितियों के पक्ष में उन क्षेत्रो मे लागू किए जाएं जहाँ उनको गोदामो के लिए 
समुचित स्थान नही मिलता । साथ ही, योदामों के निर्माण के लिए लौह एवं सीमेंट 
प्रांद निर्माण सामग्री उनको छ्षीत्र एवं सुलभता से मिल सके । इस द्वेतु विभिन्न राज्यो 
फे सहकारिता रजिस्ट्रार के पास वितरख करे हेतु निश्चित कोटा दिया जाय । 

(५ ) साख एवं विपणन सहकारिता को सम्बन्धित करने के लिए बडी 
समितियाँ गाँवों मे विषणान पचायतदारो को नियुक्त करे, जो सदस्यो की उपज को 
सग्रह एवं परिवहन की सुविधाएँ दें | इन पचायतदारों को विपणन समितियाँ श्रपने 
प्रात्त कमीशन का कुछ भ्रश पारिश्रमिक के रूप मे दें । 

(६) विपणन समितियों ( णोकि कच्चे श्राढतियो का कार्य करती है) के 
हितो की सुरक्षा के लिए समितियों को सचालक सभा द्वारा -- 

( श्र ) मान्य पक्के भांदतियों की एक सूची रखी जाय । 

(व ) मान्य पवके झरठतियों की साख सोमा निद्िचत की जाय, जिध्त सीमा 

में ही उनसे व्यवहार हो । 

(स ) विक्रपश्लील माल के मूल्य का कुछ भाय बोली लगाने वालो (]876- 

0678) से विपणन समितियाँ जमा करावें तथा उनसे प्रपनी बोलो 
को पुरा करने के सम्बन्ध में अ्पत्ते पक्ष में एक समभौता कर 
लिया करें । 

(८) समितियों के मोदाम से पकके झाढतियों को माल ले जाने की अनुमति 

माल के पूरा मूल्य का भुगतान होने पर ही दी जाय ।? 

इन सुझावो से निश्चित ही सहकारी विपणन पद्धति का सन्भठन सुहृद भाधार 
पर होकर वे कृपको को श्रपनी उपयोग्रिता का परिचय दे सकेंगी । है 
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अध्याय १२ 
भारत में अकाल 


(छात्र ९४ 779 वती०) 


श्बलननस्स्न्न्न्म्म््स्स्म्म्स्न्म्म्न्न्न्स्म््स्स्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्न्स्स्सस्सस्ससस ्चन्म्स्स््स््स्सपम्म्म्स्न््म्स्स्स्म्म्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्सा 


“भारत में दुर्भित्ष प्रत्यक्ष स्प से वर्षा न होने के कारण पढते हैं, क्न्तुि इनफो भीषणता का 
कारण भारतीयों की निवनता है ४” 


--रमेशचन्द्र दत्त 


साधारण रूप में हम दुर्भिक्ष से अ्रभिप्राय विस्तृत भू भाग मे खाद्यान्न के भ्रभाव से लेते 
हैं। सत्‌ १८६७ के दुभिक्ष-पआ्योग के प्नुसार--दुर्मिक्ष से तात्पर्य बहुत बडी जन- 
ससया का क्षुघानल से पीडित होना है 7” यद्यपि ऊँची कीमते, भ्रद्धं-मूख्लापन भौर 
भस्वास्थ्यक्र-मोजन की स्थिति तो यहाँ के लाखो व्यक्तियों के भाग्य मे लिखी हुई है 
फिर भी दुर्भिक्ष का भ्थ देश के एक बडे-भू-माग में खाद्यान्न का अभाव होना है। 
प्राचीन काल में दुर्भिक्ष से तात्पये दु ख भौर मृत्यु समझा जाता था, किन्तु झ्राज उसका 
अर्थ घस्तुओ फो महंगाई भौर वेकारी है । वत्मान दुर्भिक्ष घन के प्रभाव का सूचक हैं, 


न कि खाद्यान्न के प्रभाव फा, क्योकि खाद्यान्न की कमी अन्न के भ्रायात से पूरी की 
जा सकती है ॥ 


हिन्दू-काल मे दुभित्ष-- 


भारत मे दुर्मिक्ष का प्रागमन कोई नई स्थिति नही है, दुर्भिक्ष हिन्दू-मुस्लिम 
भोर ब्रिटिश शासन-काल में वरावर पडते रहे हैं। हिन्दू-काल मे भारत मे कभी देश- 
व्यापी दुभिक्ष नद्ठी पडा । दुर्मिक्ष अपवाद माना जाता था। जव-जब दुर्भिक्ष होता था 
तब बहुत से समाघानकारी उपाय कायें मे लाये जाते थे | चाणक्च प्र्थशासत्र मे दुर्मिक्ष- 
निवारण के निम्न उपाय बतलाये गये हैं *--- 


( १) कर न लेना, ( २ ) देश छोडना, ( ३ ) राज्य द्वारा भन्न भोर घन से 
सहायता, ( ४ ) राज्य द्वारा कोलो, तालाबों झौर कुभो का निर्माण, ( ५ ) भन्‍्य 
भागो से प्ननश्न का ध्रायात शोर सहायता । ५ 

दसवी छाताब्दी मे सन्‌ १६१७ १८ के भ्रास-पास जैसा कि फल्हण की राज- 
ठरगिणी के वर्णन से ज्ञात होता है, काश्मीर में इस दुभिक्ष का रूप देखा गया। 
वणन इस प्रकार है --'मेलम मे पानी दृष्टियोचर नहीं होता था, वल्कि उसमे तो 
प्रनावश्यक"वस्तुएँ भरी हुई थी । भूमि हड्डियों से ढेंकी हुई थी, जोकि शमणान का कार्ये 
फर रही थो । उमसे एक पीडा-जनक हृश्य दिखाई देता था। राजा, मस्ती और रक्षक 
घनाठ्य बन गये, जिसका एक मात्र कारण ऊँची कीमतो पर माल वेचना था | राज/ 
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ऐसे व्यक्ति को मनन्‍्त्री बनाता था जो इस प्रकार का कार्य करके घन प्राप्त कर 
सका हो ।”! ' 


मुसलमान-काल के इतिहासकारों ने भी कई झकालो का वर्शान किया है, 
जिनमे चार बहुत ही भयानक थे । पहिला प्रऊाल सन्‌ १३४३ में पडा, जब मुहम्मद 
तुगलक भारत का सम्राट था। उसने हुक्म दिया कि देहली की जनता क्षों ई माह तक 
“पअ्रन्न वित्तरण किया जाये । उसने भ्रूमि श्रावाद करने और कुए खोदने के लिए भी 
रुपया दिया ।* श्रकवर के शासन-काल में “सारे भारत में सूखा पडा था तथा लगातार 
तोन-चार वर्ष तक स्‍्रकाल पड़ा था | सृम्नाट ने हुक्म दिया कि जनता को अन्न दिया 
जोये तथा बड़े-बड़े शहरो में श्रत्ष वितरण किया जाय । नदाव बेखफरीद बौहरी इस 
कार्य के मुखिया नियुक्त हुये, जिसने इस वात का भरसक प्रयत्त किया कि जनता को 
आराम मिलें; ज्ाहजहाँ के शासव-काल के पाचवे- वर्ष में मी एक भ्रकाल पड़ा, जो 
सबसे भयझूर था और जिसका प्रभाव सारे भारत पर एडा । इवके निवारण के लिए 
बडे बडे उपाय काम में लाये गये ,--५,०००) रुपया प्रति सोमवार दिल्ली के गरीबों 
में तथा ५०,०००) रुपया भ्रहमदाबाद मे वितरित किये जाते थे जहाँ कि भ्रकाल की 
गहरी छाया पडो थी। इसके भ्रतिरिक्त भ्र॒न्न वितरित किया गया तथा ७० लाखे झपये 
का कर माफ कर दिया गया ६ ऐसा-ही-श्रकाल श्रोरगजेव के ध्यासन-काल में भी पडा 
था, जिसका वर्णन जेम्स मिल ने किया है --'झोरगजेत ने अपनी चतुराई से प्रकाल 
'क् राकते का प्रयृत्व जिया. तथा राज्य-कोप खोल दिया था। राज्य ने जिस प्रान्त मे 
भ्रषिक प्रन्न था वहाँ से खरीद कर भ्रमावपृर्ण भागों में वितरण किया तथा किसानों 

के लगान माफ कर दिए गए ।” 


इंस्ट-इण्डिया कम्पनी के शाल्लन-काल मे दुर्भिक्च-- 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में “सारे भारतवप में छोटे-मोदे १२ 
झकाल तथा ४ बड़े ग्रकाल पड़े ।!३ पहिना अ्रकाल सन्‌ १६३० का था, जिसमे ग़ुज- 
रात को लगभग 5 जन-सल्या त्रष्ट हुई तथा _कई शहर व जिले उजड गए। सर 
डब्ल्यू ० हंण्टर ने इस प्रकाल का वणन इस प्रकार फ़िया है ---“जीवित व्यक्तियों को 
देखा नही जा सकता, किन्तु हुह्ियो का ढेर देखा जा सकता था । ऐसे सैकडो थ्यक्तियो 
का ढेर देखा जा सकता था कि जिन्हे जलाने वाला कोई न्ही था। भकेले सुरत नगर 
मे ही :० हजार व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा उसके साथ ही रोगो का प्रकोप हुप्ता, 
जिससे वहाँ के निवासियों ने पशुुओ को साथ लेकर उन भागो को छांड दिया, परन्तु वे 
रास्ते मे ही कालवद्य हो गये । बहुतो ने वो श्रपने भाषको ग़ुलामो के रूप में बेवा तथा 
मनुष्य मास का भक्षण भी किया । एक रोटी के टुकडे के लिए जीवन अत किया 


१ इलियट “भारत का इतिहास” 
7२ डॉसन “'सारत का इतिहास” 
३. अकाल -झआयोग रिपोर्ट सन्‌ १६०१। 
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जाता था, किन्तु कोई खरीदार न था । हमेशा दाता के रूप मे रहने वाला व्यक्ति भ्राज 
टुकड़े टुकड़े के लिए तरसता था । उन परो को जो हमेज्या सन्‍्तोषपूर्णा पयटन करते ये, 
झाज मरने के लिए प्रस्थान कर रहे ये ।”? 


इस काल का सवमे वडा भ्रकाल सन १७७० में पडा था, जिसके बारे में सर 





हन्टर इस प्रकार वरणन करते हैं :--"सन्‌ १७७० की घघकती ग्रीष्म ऋतु में लोग मर 
रहे ये । किसानो ने अपने पशुओो को बेच दिया था तथा इसके साथ ही साथ उन्होंने 
प्पने भौजार, अपना श्रन्न, अपने पुत्र पुत्रियों को भी बेचा और तब तक बेचना चालू 
रखा जब तक उनवा खरीदना बन्द न हुश्रा । मनुष्यों ने वृक्षो की पत्तियों और मैदान 
के चारे को भ्रपना भोजन बनाया । सन्‌ १७७० के जून माह में दरवार के रेजीडेन्ट ने 
इस तथ्य को प्रगठ किया कि लोग भोजन के श्नभाव मे मृत्यु के ग्रास बनते चले जा रहे 
हैं तथा बड़े बडे शहरो में रोग के प्रभाव से भी मरते चले जा रहे हैं भौर जिनका 
जीवन कुत्तो एव गीदडो के समान हो गया था। जन सेवक झौर राज्य-कर्मंचारी भी 
उनके जीवन को बचाने में श्रपने को भ्रसमथ पा रहे हैं। इस प्रकार लाखो व्यक्तियों 
का जीवन सकंट मे था। यद्यपि सन्‌ १७६६ मे श्रकाल के सभी चिन्ह दृष्टिगोचर हो 
गमे थे, किन्तु फिर भी उसके रोजने के लिए कुछ भी नही फिया गया । साथ दही जब 
झकाल का ताडव नृत्य हो रहा था उसके निवारण के लिए कोई उपाय नही किया 
गया, जिससे सकट दूर हो ।॥ 
सय्‌..१७८१ और-- सन्‌ १७८२ के वप मद्रास में श्रकराल के थे.। सन्‌ १७८४... 
में उत्तरी भारत मे प्रकाल पडा। मद्रास भ्रोर हैदराबाद में सन्‌ १७६१ में सूखा पडा, 
परिणाम-स्वरूप सन १५६२ में भयदुर प्रकाल पडा । यह प्रथम अवसर था जब मद्रास 
सरकार ने राहुत काय चालू किये । सनू ६८०२-३ में बम्द्रई श्र मद्रास मे प्रश्न का 
सकट था तथा उसके भगले वर्ष ही उत्तर-भारत में प्रकाल पडा, जिसमे उत्तरी-पक्षिमी 
भाग शोर भवघ का भाग था | इस समय जो राहुत-काय (09]6 ए/०7]:) चालू 
फिये गए उनमे लगान माफ करता, भरूमिधरो को तकावी देना तथा बनारस भादि शहरो 
में प्रश्न का झ्रायात किया गया। सन्‌ १७०६ में मद्रास के कई भागों में भश्न 
सकट था । 
दूसरा वहा दुमिक्ष सनु १८३३ का था, जिसे “गन्तूर दुर्मिक्ष के नाम से जाना 

जा सकता है। इससे मद्रास प्रान्त के उत्तर, जिले धोौर महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग तथा 
मैसूर भौर हैदराबाद के क्षेत्र प्रभावित हुए थे । सरकार द्वारा स्थिति की गम्भोरता उस 
समय तक नही भ्राँकी गई जब त्तक कि ५,००,००० की प्रावादी वाले मन्तुर में 
२,००,००० व्यक्ति कान कवलित हो गए। सन्‌ १८३६ में उत्तरी भारत में भ्रकाल 
पडा, जिसमे भनुमान है कि ८,००,००० व्यक्ति मरे। यद्यपि सरकार द्वारा सहायता 
फाय चालू किया गया था, जिसका खच सन्‌ १८३८ में ३८ लाख रुपया था, किन्तु 


$ लाई-मेंकाले --“ऐतिहासिकफ निवन्ध” । 
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'डस प्रकार के राहत कार्यों का कोई सन्‍्तोषजनक परिणाम नही निकला । सन्‌ १८५४ 
मे उत्तरी मद्रास मे एक और भ्रकाल पडा 


प्रिडिश काल मे दुर्भिक्ष-- 
भारत वा शासन सन्‌ १८५७ के >पद्चात्‌ कम्पनी से ब्रिठिश सरकार को 
हस्तान्तरित बर दिया गया | ड्स काल. मे दस-बडे-प्रकाल झौर कई छोटे-छोटे अ्रकाल' 
_>पड़े, जिनका सक्षिस्त वन निम्न तालिका में है “-- 


अकालो की सक्षिप्त तालिका 





चं 
१८६०-६६ 


१८६४-६७ 


१८६८-६६ 


१८७३ 
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! ८प७६-ए७प८ 


६५६६-६७ 
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प्रभावित भाग 


दिल्‍ली व भ्रागरा 


मानभूमि व सिन्ध 
भूमि के भाग 
(विहार), _ गजम 
जिला (मद्रास) 
तथा उडीसा । 
राजपूतावा भ्रौर 
मध्य-भारत। 
पूर्वी बिहार एव 
उत्तर-प्रदेश । 


मद्रास, वम्पई, 
उत्तर-प्रदेश, मध्य- 
भारत के कुछ 
भाग, पजाबव । 

बम्पई,' 
मध्य-भारत 


भाल्म्रा०वि० १२ + 


मद्रास, 


सक्षिप्त प्रभाव 


१३० लाख व्यक्ति 
मरे 


१० लाख व्यक्तियों 
की मृत्यु तथा ४७० 
लाख व्यक्ति प्रभा- 
वित हुए। 


१० लाख व्यक्तियों 
का स्थानान्तरण ॥ 


ले 


२५७ हजार बर्े 
मील का क्षेत्र तथा 
४४४५ लाख जन- 
सस्या प्रभावित हुई 
३०७ हजार वर्ग- 
मील क्षेत्र तथा ६ 


टिपप्णी 


घर पर ही सहायता पहुँ- 
साई गई तथा सच प्रथम 
सरकार ने भ्रकाल थे 
कारणो का अ्रष्ययन करने 
की रुचि प्रदर्षित की । 
इस हेतु कल वेभर्ड 
स्मिथ की नियुक्ति । 

१४० लाख रुपये सहा- 
यता काये में व्यय । 


६५ लाख पौड की सहा- 
यता दी गई। 

१७ करोड २० का सहा- 
यता कार्य तथा सर जॉन 
स्‍्ट्रेची की भ्रकाल बीमा 
योजना । 
सहायता काये में ८ह़ें 
करोड रु० व्यय | 


७"२७ करोड़ रु०, (८5० 
लाख टन पभ्रनाज की 


श्ज्घ ] 


करोड व्यक्ति प्रभा- सहायता तथा १३ करोड 
वित एव ७४० रु० का लगान माफ 
हजार की मृत्यु ॥ क्या गया। 
१८०६६:१६००. वम्बई,मध्यभारत, ४७५ हजार वर्ग- १० करोड़ २० की सहा- 
प० बगाल, वरार, मोल क्षेत्र तथा यता, फिर भी १,२३६ 
मध्यप्रदेश । ४६४ लाख व्यक्ति हजार व्यक्तियों को मृत्यु । 
प्रभवित । 


सी न 5 मल 
१६०० के वाद--.. - 
झकालो की भ्रधिकता ने ब्रिटिश सरकार को कृपि विकास एवं सिंचाई साघनी 
में सुधार करने के लिए वाध्य किया । इससे प्रकाल के स्वरूप में परिवतंन हो गया 
प्र्थात्‌ भ्रकाल मे खाद्यान्न का श्रभाव नही होता था अपितु जनता के पास क्रयशक्ति की 
कमी हो जाती थी | साथ द्वो, भ्रकाल सम्बन्धी सहायता कार्य ने की भीपणता कम 
कर दो । 
सन्‌ १६०० के पश्चात्‌ कई छोटे-छोटे भ्रकाल पडे, किन्तु वे सब स्थानीय थे 
प्रन्तु सन्‌ (६०६ ७ भ्ौर सन्‌ १६९०७-८ के भ्रधिक प्रसिद्ध हैं। पहला प्रकाल उत्तर- 
प्रदेश में वर्षा की कमी ध्ीर बुन्देलखण्ड से फेसल के खराब हो जाने से पडा । सब 
१६०७ में मानसून के भ्रसफल होने से दूसरा भ्रकाल पडा प्रौर तव तक चालू रहा जब 
तक वर्षा से फलें ठीक नही हो गयी। सन्‌ १६१३-१४ मे उत्तर-प्रदेश, वुन्देलखण्ड 
भाँसी, आगरा भोर इनाहाबाद क्षेत्र मे श्रकाल पडा, क्योकि इसका एकमार्य कार्रेण 
था उस समय वर्षा का भ्रमाव । जनता-भान्दोलन का वल इतना भ्रधिक था कि लग- 
भग ६० लाख व्यक्तियों को वरावर सहायता मिलती रही तथा तकाबी वाँटो गई 
भ्रोद्योगिक तथा सार्वजनिक कायकर्त्ताप्रों ने लोगो को काम दिया। फलत मजदूरी भी 
बढा दी गई । परन्तु जनता का आन्दोलन वल पकडता ही रहा । बहुत बडी सस्या में 
लोग भ्रसम, सीलोन, मलाया, पश्चिमी भाग, वेस्ट-इण्डीज, फिजी, नैठाल स्‍्लोर मारी- 
दास टापुप्रो में जाकर वस गये । 
सन्‌ १६२०-२१ मे -में मद्रास, मध्य-प्रदेश,_पजाव,_मध्य-मारत. भोौर बगांल मे 
झंकाल पडा, किन्तु सहायता कार्य कुल प्रभावित जन सख्या का ३ प्रतिशत ही था 
( प्रभावित जन-सख्या ४ करोड ५० लाख थी ), झत जैसा श्री नोल्स का कहना 
हट जव तक जन-सस्या गतिशील न हो, उसे उद्योग धन्धो झौर कारखानो मे कार्य 
न भिले, रेलवे श्ौर सिंचाई को व्यवस्था न हो, प्रकाल से उसे राहत मिलेगी, यह 
झाशा नही की जा सकती ॥/ 
सन्‌ १६४३ में वगाल का भीपरण दुर्मित्त-- 
सत्‌ १६४३ से वगाल फे-भोपगा.दुर्भिक्ष.ने हमारा प्राशावाद मिट्टी में मिला 
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_दिया, क्योकि यह भ्रकाल वीसवी शताब्दी का सबसे भीषण प्रकाल था। सन्‌ १६४२ 
में ब्रह्मा के जापान को श्रात्म समपंण के कारण वहाँ से श्रनेक शरणार्थी वगाल एव 
उडीसा में भागे भोर साथ ही वहां से भारत में चावत्र का जो धायात द्वोता था वह भी 

_ चन्द्र हो-गया--इस कारण बगाल झौर उदीसा के सीमित साधनों में अभाव हो गया हो तो 
प्राश्चयें की वात नही । एसी प्रक्रार युद्ध के खतरे के प्रदेश से प्रश्न का हठाया जाना, 
नावो का नष्ट होना झौर हटाने के कार्य ने १५ लाख व्यक्तियों भोर १ लाख पशुप्तो की 
जीवन लीला ही समाप्त कर दी । ब्रह्मा के विभक्त होने से जो चावल की कमी हो गई 
थी उप्त स्थिति पर काबू पाने के लिए चारागाहों को कृषि भूमि में परिणित किया 
गया, जिससे स्थिति में सुघार हो सके । सन्‌ १६४३ के क्रारम्म में भ्रन्न प्रभाव के 
चिन्ह स्पष्ट होने लगे थे, क्योकि चावल की कीमतें व्यापारियों द्वारा भ्रसीमित सम्रह 
एवं सठोरियो की क्रिपाओ्ो के कारण पभाकाश को छू रही थी प्रौर दिसम्बर सत्‌ १६४२ 
के फसल के कुछ सप्ताहो वाद ही कीमतें काफी ऊंची हो गई ॥" प्लननेक स्थानों पर 
नियन्त्रण भादि के कारण अनाज का प्रदाय होना हो बन्द हो गया। इसके अलावा 
युद्ध काय में रेल यातायात सलग्न होने के कारण प्रश्न के आवागमन में प्रनेक प्रडचनें 
थी | इन कारणो से वगाल में प्रकाल के लक्षण प्रतीत होमे लगे तथा समाचार पत्रो 
ने भी स्थानीय सरकार का ध्यान इस भौर श्राकषित किया । बगाल दुर्भिक्ष के लिए 
निस्‍त कारण जिम्मेवार हैं .-- 

(१) सद १६४२ मे ब्रह्मा का जापान को प्रात्म समपंण । 

( २ ) भावी मुद्रा स्फीति के कारण मूल्य-स्तर वढना | ! 

(३ ) भारत के ऊपर हमला द्वोने के डर के कारण संनिक भधिकारियों की 
नकारात्मक नीति (॥08779) 7700709)। इस नीति के कारण 
खाद्यान्न का सग्रह वगाल से हहाना, नावो पर सैनिक भ्रधिकार होना, 
जिससे यातायात के थोडे से साधन भी दुलंभ हो गये । 

(४ ) भारी तूफान के कारण मिदनापुर, बारीलाल, चौबीस परगना शोर 
भौर दीनाजपुर जिलों के चावल की फसलो की हामि | 

(४ ) केन्द्रीय सरकार द्वारा लका को चावल का निर्यात करना। 

(६) तत्कालीन परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए व्यापारियों की सग्रह 
नीति तथा काले बाजार की प्रवृत्ति 

(८) युद्ध के कारण यातायात साधनों का उपयोग बुद्ध कार्य के लिये किया 
जा रहा था, इसलिए श्रप्न का यातायात्त दुलभ हो गया । 

( ८) सरकार के वितरण सगठन का भ्रसफल काय॑।* 


१्‌ योक कीमरतें---च।वल ( रुपयों में प्रति मन ) उर्चाक 
( १६३६-४० १६४०-४१ १६४१-४२ १६४२-४२े 
४)-)॥. ४॥) ६) श्ञा-)॥ ३४) 


२ बुडुहैड आयोग के इत्त लेख से । 
| 


॥। घर हि ) 


इन बारणो से वगाल में श्रकाल का भीषण नृत्य हुआ, जो जन एवं पष्ु जीवन 
की हानि से स्पष्ट है। इस स्थिति के लिए तत्कालीन शासन पर हो जिम्मेवारी भाती 
है। लाड एमरी के शब्दों में लगभग १० लाख व्यक्ति मृत्यु के गान में गये, किन्तु भनन्‍य 
झ्रघारो के अनुसार साप्ताहिक मृत्यु सस्या ५०,००० थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के 
एयूपॉलॉजी विभाग की खोज के अ्रनुसार लगभग ३२७ लाख व्यक्ति काल-कवलित 
हुए । इसके भ्लावा भूल एवं रोग पीड्त मानवों की सरया भयावह थी । श्रकाल के 
प्रवाह में भात्महत्या की ही बाढ़ नही श्राई भ्रपितु हैज्ा, मलेरिया, प्लेग श्रोर प्रनैतिकता 
ते भी प्रयना हाथ फैलाया । जनरल स्टुम्नड के भ्रनुसार-- “अस्वास्थ्यकर भोजन, घोंत 
के बढने का प्रभाव, कपडो एवं कम्बलो के अभाव ने गरीब जनता को भले रिया, हैजा, 
प्लेग झादि का शिकार बना दिया शोर निमोनिया साधारण हो गया। प्रद्मपुत्न नदी 
के भ्रास-पास के गाँवों मे भयानक स्थिति थी ।” जे० के० मित्तल, भ्रध्यक्ष वद्धाल वेश- 
नल चेम्पर श्रॉफ कॉम के भनुसार “ब्रिटिश साम्राज्य का सवते बडा और दूसरा नगर 
कलकत्ता भाज भुखे ओर नगे लोगो का शिकारगाह बन रहा है । कलकत्ते से भी श्रधिक् 
दयनीय दशा भास-पास के गाँवों में थी, जहाँ गरीबी के कारण लोग पझ्पने प्रियजनों 
फो भ्रन्तिम क्रिया भी नहीं कर सकते थे, इसलिये लाशो को नदी या नालो मे फॉका 
जाता था ॥ बद्धाल की कई सुन्दर नदियाँ और नाले भ्रपने अन्तस्तल मे भूखे झौर सस्ी 
को जिए चल रहे थे | गीदडो के लिए भोजन था, इसलिए कई सुन्दर चेहरे रगड़ जाने 
एवं नोचे जाने के कारण पहचाते भी नही जाते थे ।”” केवल इत्तना हो पर्याप्त त था, 
$पितु वालक झोर वडो,को भी वेचा गया था । युनाइटेड प्रेस के भ्रनुसार नाब्राकोना से 
३ से १३ वर्ष वी झाय्रु की लडकियों को वैश्यालयो में प्रनेतिक रीति से बेचा जाता 
था, जिनकी खरीद को दर १॥।)) रुपया थी। क्षुधानल ने महिलाओ को एक समय 
भोजन के लिए घशरीर-विक्नय के लिए भी बाध्य कर दिया था शभ्रोर यह हालत इतनी 
खराब थी कि बद्धाल की जनता की क़य दाक्ति ही समाप्त हो गई। इस पधकास में 
भ्रसख्य विघवायें, लडकियाँ भौर भ्रनाथ लाचार से घुम रहे थे। भ्राथिक एवं भोज्य 
स्थिति ने युवा, वृद्ध जियो को णील-विक्रम के लिए वाध्य कर मातृत्व शक्ति के लिए 
एक सड्डट उप्रस्थित कर दिया | इस सद्डुट ने देश को यह चेतावनी दी कि यदि समय 
पर काम न किया गया तो सम्पूर्ण भारत को भन्न सकट का सामना करना पडेया | 
अकाल निवारण के प्रयत्न (२८ण€्फार्थ शिं०8३५7८७)-- 

बड़ाल में भ्रकाल निवारण के लिए प्रारम्भ मे सरकार की शोर से कोई भी 
कामेवाही नही की गई, परन्तु भकाल की भीपणता व जनता की शभ्रावाज से सरकार 
को भो प्काल निवारण के लिए प्रयत्न करमे पडे । इस प्रकार के समय-समय पर झाने 
वाले सकट दो वातें सूचित करते हैं. (१) यह कि श्रकाल ग्रस्त क्षेत्रों मे शीक्ष एव 


_समु चित सहला का हि 5 पक पथ पता कार्य इस प्रकार के सकटो _. 
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किये गये । सरकारी श्रौकडो के प्रनुसार ५,४४१ भोजनालय थे,-जिनमें से ३,१२१ 
सरकार, १,२४७ सरकारी सहायता प्राप्त तथा ५४७ निजी व्यक्तियों के थे | परन्तु 
भोजनालयो की यह सस्या कम ही थी, क्योकि उसमे भी भूख से पीडितो को उनके दैनिक 
जीवन का आघा भोजन ही मिलता था । साराश्य मे, “सहायतार्थ भो नालय श्रादमियों 
को बेचने वाली सस्थाए न होते हुए उन्होने मरने वाले व्यक्तियों को कुछ दिन और 
अधिक ठहराया । इस तरह यह चिता के पहले का पत्थर था ।” * 
इस भ्रकाल में सहायता के लिए बगाल सरकार ने लगभग १,१५० लाख रुपया 
खचं किया, जिप्तमें से ५ करोड रुपया श्रन्न एव. वस्त्र वितरण तथा भोजनालयों की 
स्थापना में खर्चे हुआ । २ करोड से भ्रधिक रुपया पीडित व्यक्तियो को ऋण देने में खर्च 
हुआ झोौर लगभग ५० लाख रुपया रोग निवारण कार्य मे खर्च हुआ । साथ ही, सर- 
कार को सस्ता प्रवाज बेचने मे ४ करोड रुपये की हानि उठानी पर्डी । 
सन्‌ १६४३ में बम्बई, ट्रावनकोर-कोचीन में भी खाद्य परिस्थिति गम्भीर थी, 
परन्तु द्रावनकोर-कोचीत सरकार ने चावल श्ौर पेंडी के सप्रह पर भ्रधिकार ले लिया 
प्रोर स्थिति पर कायू पा लिया । इसी प्रकार वम्वई प्रान्त ने भी २ मई सन्‌ १६४३ से 
खाद्य नियन्त्रण लागू कर दिया | इस कारण वड्भाल वी तरह स्थिति इन प्रदेशों में नहीं 
हुई । इसके पदचात्‌ भारत में खाथ्य श्रभाव वरावर वना रहा, जिसने कही कही ग्रकाल' 
का सूचृंम रूप-- जैसे सन्‌ १६४६ मे बम्बई श्रोर मद्रास मे--घारण क्िया। परन्तु 
सरकार की सतर्कता एवं सामयिक सहायता कार्य के कारण उसका शीघ्र निवारण हो 
गया । गत वर्षों से भारत वरावर खाद्य सकट से ग्रुजर रहा है, जिसके लिए श्रवर्षा, 
जन सस्या की वृद्धि, नदियों को बाढ़ आदि नैसग्रिक फारण तथा खाद्य सम्बन्धी दोपपूर्ण 
नीति जिम्मेवार हैं, जिस कारण प्रकाल की झाशका उपस्थित हो जाती है ।१ उदा- 
हरणाएव श्रात्न प्रदेश मे श्रगस्त सन्‌ १६६० में भ्रकाल को प्राश्षका । 
इस स्थिति में अ्पवाद केवल सन्‌ १६५४४ का वर्ष था, जब भारत इस सम्बन्ध 
मे निश्यित्‌ रहा, जैसा कि तत्कालीन खाद्य मन्‍्त्री श्री रफी भ्रहमद किदवई के शब्दों से 
स्पष्ट है कि “यदि झ्ाज की भाँति हमारी खाद्य स्थिति सन्तोप-प्रद्ग रहती है तो घ्रताज पर 
जो नियन्त्रण हैं उ ह्ठे भी उठा दिया जायगा ।”2 परन्तु खेद हैं कि श्री रफी प्रहमद 
किदवई के बाद इस महत्त्वपूर्ण भार को सम्भालने मे हमारे खाद्य मनन्‍्त्री भ्रसफल रहे । 
फलस्वरूप सन्‌ १६५४ में खाद्य स्थिति शोचनीय हो गई, विशेषतः विहार, उत्तर-प्रदेश 
» भौर बंगाल मे । इसकी पुष्टि खाद्य मन्त्री के लोक सभा के इस कथन से भी होती है 
कि “श्राग़ामी ६ से ८ सप्ताह भास्त के लिए भअत्यत कठिन हैं । कारण, खाद्यान्न उत्पा- 
दन करी गम्भीर कमी शौर खाद्यान्न के भावो मे वृद्धि इस वर्ष भ्रन्य वर्षो की अपेक्षा 
4. उ07ऐ४ए एमाणाए्धे । 
2. नवभारत टाइम्स १६-८- १६६०, पु० ४ । 
3. ह8ीया। 88587 ?980759, 6-4-5 


१८२ ] 


झधिक रही है ।”* “सन्‌ १६५० सेहसन्‌ १६५७ के वर्षों मे कृषि उत्पादन में वापिक 
बुद्धि २ से २४% रही, जो भ्रापथिक विकास की वृहत योजना के लिए उत्साहवर्द्धक 
नही है, इसलिए देश मे 'कृपक उत्पादन परिषद्‌" की प्रावश्यकता है, जो प्रत्येक ग्राम 
के कृषि उत्पादव का लक्ष्य निर्धारित करे एवं उसको पूति के लिए झावश्यक् सगठन 
निर्माण करे ।”* तभी भारत की भावी दुशिक्षों से रक्षा हो सकेगी । 


झफाल एक सर्वकालिक खंऊट है-- 


विवेचन से स्पष्ट है हि भारत में ग्रक्षाल एक स्वंकालीन सकठ है, जो देश को 
वार-ार प्रत्न लेता है। सन्‌ १८८० के दुर्मिक्ष आयोग के भ्नुस्तार "सात भच्छी फर्म्लों 
के वाद दो फसलें खथव होती हैं मोर जन सर्या का लगभग दू भंग अकाल द्वारा 
नष्ट हो जाता है ।” कुछ प्रान्तों में बह भाफत झौर अधिक मात्रा मे है भोर कुछ मे 
कम, किस्तु वर्ष मे यह निश्वित है कि देश के किसी न किसी भाग में इस प्रकार खाद्च- 
भाव होना एक स्वाभाविक वात है। बडे भ्रकाल भनियमित रूप से पाते हैं, परन्तु 
उनकी चेतावनी पहिले से हो मिल जाती है। फिर भी देश को विश्ालता प्रौर विविधता 
के कारण सम्पूर्ण देश मे भकाल का भोपण नृत्य नही होगा । “इतिहास इस वात का 
कोई प्रमाण उपस्थित नही करता, जब सम्पुणा देश मे भवर्पा हुई हो। समुद्र छोजो भी 
इस प्रकार को घटना भसम्भव मानते हैं।” झत ऐसे सर्वकालिक सकृट से बचने के 
लिए देशव्यापी दीघंकालीन योजना से हो सफलता मिल सकती है--भल्पकालीन 
उपायो से भल्पकालोन काय॑ की ही पूर्ति होगी । 
अकाल फे लक्षण -- 


भराल के पूर्व चिन्हो मे भ्वरण यह पहला विन्ह है । इसके साथ ही किन्‍्ही 
चैक कारणो से भयवा कोडें-मकोडो, टिट्टो दलो द्वारा फ्लो का नष्ट होना यह 
टूसरा चिन्ह है। इसके घलावा अन्न घान्य की कोमतें चढना, रोजगारी के प्रवमर 
न्यूवतम होता भोर भिखमद्भो को स्पा मे वृद्धि होना तथा ऋण प्रदायक राशि का 
प्माव ये प्काल का भ्रागमत सूचित करते हैं । ऐसे हो समय मे घर्माथ कार्यो मे चोरो 
एवं डाकेजनी में वृद्धि होती है, जो देश मे भयवा सम्बन्धित भाग मे असन्तोष, वेकारी 
एवं भप्न की कमी की झोर सकेत करती है। जनता का स्वास्थ्य खराब होना और 
रोगो की भरमार, रोग-पग्रस्त व्यक्तियों की प्रधिकता, व्यापारियों द्वारा भन्न सप्रह 
(प्०&७&तागह) वा जनता का एक क्षेत्र छोडकर दूसरे क्षेत्र मे जाना ये प्रकाल के भागमन 
के स्पष्ट लक्षण होते हैं । यदि इन ब्रक्षणो से सावधान होकर यथासमय उचित कायवाही 
न की गई तो ऐसे व्यक्तियों को हो भकाल का शिकार पहले होना पडता है, क्योंकि 


उनके साधन भरपर्यात्त ही नही भ्रपितु नही के बरावर होते हैं। इसलिए इन लक्षणों के 
झाते ही सहायता कार्य झरम्म हो जाना चाहिए । 


३ 7,00४ 58079 70996 07६९0 200॥ 3$ण०8« 958, 
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अकाल के कारण-- 

अकाल के कारणों का वर्गीकरण मोटे रूप में आकस्मिक एवं सर्वकालिक 
कारणो मे किया जा सकता है। झ्राकस्मिक कारणो मे श्रवर्षा, टिट्टियो का आक्रमण 
भ्रादि हैं । दुसरी शोर सर्वकालिक कारण साथारणत. आ्राथिक कारण ही होते हैं । 
इनकी विवेचना हम करेंगे *-- 
आकस्मिक कारण -- 

भ्रकालो के भ्राऊस्मिफ प्रथवा प्रत्यक्ष कारणों में श्रवर्षा, अति वर्षा, नदियों 
को वाढ, कीटाणु अथवा व्ड्टी दलो हारा फसलो की खराबी प्रारि सुस्य कारण हैं .-- 

(१) श्रवर्पा एव भ्रति वर्पा--भारतीय क्ृपि की प्रमुख विशेषता यह है कि 
हमारी कृषि 'मानसून का जुप्रा” है, अर्थात्‌ यदि उपयुक्त एवं उचित समय पर पर्याप्त 
वर्षा होती है तो ठीऊ है, प्रन्यथा कृषि कार्य मे बाघा होती है । प्रत्येक ५ वर्ष में एक 
वर्ष सूखा श्रथवा श्रवर्पा का तथा प्रत्येक १० वर्ष में एक वर्ष श्रक्नाल एवं क्रठिताइयो 
का वर्ष होता है | इसी प्रकार श्रति वर्षा से खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जैप्ता कि 
सन्‌ १६६० की भीपणा वर्षा के कारण हो रहा है। प्रत, कृषि उद्योग की समृद्धि के लिए 
भवर्पा एवं भ्रति वर्षा, दोनो ही हानिकर हैं | 

(२ ) नदियों मे वाढ--मति वर्षा से कृषि फयलो की तो हानि होती ही है 
परन्तु साथ ही नदियों वर्गरह मे ,वाढ भरा जाती है, जिससे भ्रास पास का प्रदेश ज। 
मरन हो जाता है। सन्‌ १६५८ में ही सितम्बर की अति वर्षा के कारण पश्विमी उत्तर 
प्रदेश के १७,००० गाँवों को हानि हुई । यह हानि केवल उत्तर-प्रदेश में हो नहीं भ्रपितु 
बिहार और दिल्ली क्षेत्रों मे भी हुई | इसी प्रकार सन्‌ १६६० भगस्त कीं भरत वर्षा से 
विहार, उडीसा, पजाव तथा दिल्‍ली के हजारो गाँव प्रभावित हुए हैं। इसमें कितनी 
हानि हुई है, इसके अनुमान उपलब्ध नही हैं । प् 

(२) जगल सफाई--जगल को उपयोगिता का वर्षा एवं भूमि फँ प्रभाव 
पडता है । जगलो के क्षेत्र में वर्षा भी होती है भौर साय ही जगल भूमि का कटाव 
रोकते हैं तथा भूमि मे नमी वनाये रखते हैं। परन्तु सुधार कार्यक्रम और घशहरो के 
विकाप्त कार्यक्रमों की ऐसी घुम मची है कि जगलो की उपयोगिता की झोर ध्यान ही 
नही दिया जाता । श्रो;मुन्शो ने, जब वे खाद्य मन्‍त्री थे, वन महीत्सव झारम्भ किया 
था, जिससे जगलों का विकास हो । परन्तु वहो वन महोत्सव श्रव एक वर्ष की भाँति 
मताया जाता है, जिसका तत्कालिक महत्त्व होता है, सवंकालिक नही | 

(४ ) कीटाणुओ एवं जानवरों आदि से फतलो की हानि--भारतीय 
क्पक को फीट नाशक द्रव्यों की जानकारी न होने से तथा उसकी घामिकता के कारण 
वह फसलो को लगने वाले कीडो प्रादि से रक्षा नही कर पाता, जिससे फसलो की 
खराबी होती है । इसके साथ ही खेतो पर सीमावन्दी न होने के कारण गाय, बैल एवं 
जगली पद्यु फसलो को काफी हानि पहुँचाते हैं। फप्तली फो बीमारियों से उत्तादन 
गिरता है, जिससे भ्रकाल हो सकता है। 


श्प४ड ] 


(५ ) भ्रूमि की उवेरा शक्ति का ह्ास--भारतीय भूमि को उपजाऊ शर्क्ति 
कम होना ही अ्कालो का सबसे महृत्त्पू्ं कारण है। भारत की प्रति एकड उपज 
प्रति वर्ष गिरती जा रही है, किन्तु यह प्रमाणित हो छुका है कि “भारतीय भुमि 
प्रस्य देशो से किसी तरह निकृष्ट नही है ।”* सिफ भावद्यकता समुचित क्ृषि पद्धति 
भरपनाने की एवं पर्याप्त खाद देने की है । 5 


इन नैसगिक कठिनाइयो को दूर करने के लिए घिचाई सुविधाझो एवं बाढ़ 
नियन्त्रर काये मे काफी प्रगति हुई भौर हो रही है ।* 


आर्थिक ( सर्वकालिक ) कारण - 

( १ ) परिवहन सुविधाञ का अभ्रसाव--सन्‌ १८०० तक के श्रकालों मे 
झ्रधिक्तर परिवहन साधनों की कमी के कारण भीषणता रही, क्योकि अधिक शअ्रन्न 
वाले भागों से कम श्रन्न वाले क्षेत्रों मे भनाज नही पहुँचाया जा सकता था। उदाहर- 
णाय॑, उत्तर-पश्चिमी प्रान्त के शकाल मे ( सन्‌ १८३३ में ) झागरे मे १३७ सेर प्रति 
रु० गेहूँ था, जबकि खानदेद में ३१ सेर प्रति रुपया था। भाज भी भारत में अनेक 
ऐमे क्षेत्र हैं जहा भ्रकाल की स्थिति में शीघ्रता से श्ननाज नही पहुँचाया जा सकता। 
ऐसे क्षेत्रों मे भ्रनाज की समस्या हल करने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर सच 
१६५८ में एक भायोग की नियुक्ति की थी,३ जो परिवहन सुविधाएं बढाने की 
झावश्यकता की भोर सकेत है । 


(२) दरिद्रता--प्न्‌ १०६० के बाद भ्रकाल के प्राथमिक स्वरूप मे परिवर्तन 
हुमा । जहाँ पहिले झज्न की कमी से जनता भूख से तडप कर मरती थी वहाँ ब्राघुनिक 
झकालो में क्षय शक्ति की कमी से भ्रश्न नही खरीद पाती । श्रवाज की कमी तो विदेशी 
श्ायात॒ द्वारा श्राज भी पूरी हो जाती है, परन्तु जन सल्या का भ्रधिक सट्पा में भूख से 
मरना यह उसकी 'सग्रह शोर क्रय शक्ति की कमी' की प्लोर सकेत करता है। इसकी 
पुष्टि सन्‌ १८८० के दुभिक्ष प्रायोग ने भी को है--'यद्यपि देश मे इतना पर्याप्त भ्रन्न था 
जिससे सम्पूर्ण जन सख्या का पालन होता, किन्तु जनता के पास क्रय छाक्ति की कमी 
'थी ।” इस प्रकार हमारी घारणा है कि “भारत का श्रतिरिक्त उत्पादन विदेशों को 
"मेज दिया जाता है, फिर भो इतना बच रहता है जो वहाँ के लिए पर्याप्त है, भत« 
भारत मे प्रश्न का नही भ्रपितु घन का प्रकाल है ।* फलस्वरूप अच्छे वर्षों मे “'छृपक 


के पास निर्वाह योग्य सामग्री होती है, किन्तु खराब वर्षो मे उसे दूसरो की दया पर 
निरभेर रहना पडता है ।” £ 


३२ देखिये सम्बन्धित अध्याय । 
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एवं सामाजिक परिणामों का मूल्याकन तो इस वात से किया जा सकता है कि 
लगभग २४ ७ प्रतिशत परिवार भस्त-व्यस्त हो गए हैं। पति पत्नियों को छोडने श्र 
पत्निया भ्नैतिक काय करने के लिए प्रेरित हुई हैं । माता-पिता श्रपने बेटा वेटियों को 
छोठने, वेचने और भाई वहियो को छोडने मे सहायक हुए हैं। वे विधवा वहिनें जो 
झपने भाइयो द्वारा सहायता पाती थी, भकाल की ग्रास बन गई । ये मानवी कुरसे 
हमारी सभ्यता पर क्लक रूप मे हैं। सबसे श्रधिक मृतकों मे भछूत श्लोर परिगरणित 
जातियाँ थी, जिनका प्रतिशत ५२ ७७ था तथा मुसलमानों का ३६% हिन्दू १५"४% 
भारतोय ईसाई १९%, । झविवाहित रूप में यह प्रतिशत ५४ ६%, तथा विवाहितो का 
३१ २% था।? 

(२) भ्काल निष्चित रूप से मजदूरों फो वेकार करता है तथा खाद्यान्न की 
भ्पर्याप्तता के कारण उत्तकी कार्य-क्षमता भी कम हो जाती है। प्रकाल मे पर्याप्त खाद्य 
न मिलने भ्रथवा भूख के कारण सक्तामक रोग फैलते हैं, जिससे जन-सम्पत्ति की 
भसीमित हानि होती है । 

(३) प्रकाल के झ्रागमन से कृषि-उद्योग में श्रनिष्चितता झाती है तथा ईषि- 
फक़ियाए" प्राय, समाप्त हो जातो हैं, जिससे किसान और उसकी अश्र्थ-व्यवस्था पर 
भीपरा परिणाम होते हैं । इसलिए उसकी क़य-शक्ति कम हो जाती है, जिससे भ्रन्य 
वस्तुप्नो की माय कम हो कर देश का भौद्योगिक उत्पादन कम हो जाता है । 

(४ ) भन्न के पभ्रकाल के साथ हो चारा और भूसे (00067) का भी 
घकाल पड जत्ता है, जिसमे पशु सम्पत्ति भी प्रभावित होती है । 

( ५ ) कपि एवं उद्योग पर ऐसे परिणाम होते हैं कि जिससे क्पि उत्नादन 
एव भन्य वस्तुप्तो के भ्रायात में कमी हो कर रेलो की झाय कम हो जाती है तथा 
_सरकार की लग़ान की भाय भी कम हो जाती है। इसके विपरीत सहायता-कार्ये क्के 
लिए सरकारी व्यय बढता है। इस प्रकार समाज, सरकार, कृषि एवं उद्योग सभी पर 
भ्रकाल का प्रभाव पडता है । “प्रसीमित भ्राथिक सहायता के भ्रमाव मे भ्रकाल के कारण 
झनेक जुलाहो को अपना व्यवसाय छोडना पडा, लेकिन उसमे से पर्यात्- सझया मे 
जुलाहे इस व्यवसाय मे नही भाये, किन्तु सामान्य श्रमिकों की सख्या को बढाया ।# 
झ्त प्रकाल के इन भीपण परिणामों से बचने के लिए कृषि-सगठन के महत्त्वपुर्णो 
दोपो का निवारण तथा कृपक एवं जनता की प्माथिक दाक्ति मे वृद्धि होता श्रावदयक है । 
अकाल निवारण फे उपाय-- 
प्रकाल के कारणो को देखने से स्पष्ट होगा कि भ्रकाल के निवारण के लिए 
सर्वप्रयम प्रतिवन्‍्धक उपायो की ध्रावश्यकता है | क्योकि जिन कारणों से भ्रकाल होते 
हैं उन कारणो को दूर करने से प्रकाल-निवारण स्वाभाविक रीति से हो जायगा, 
क्थोकि “भारतीय भकाल की समस्या उन भयानक परिस्थितियो से सम्बन्धित है जिसमे 


+ पु ज्रा6 0एणापर5जशणा 890, 


[ ६८७ 


वर्षा का भ्रभाव, भ्राथिक साघनो की कमी, अपव्यय, भुमि-व्यवस्था, दुर्वेल प्राथिक 
संगठन है। इसलिए कोई भी एक कारण प्रर्नल के लिए जिम्मेवार नही है। ये सच 
सामूहिक रूप से भकाल का भागमन करते हैं |?! 


इसलिए वैज्ञानिक ढद्ध से कृप की उन्नति तथा क्ृपि सहायक फुटीर एवं लघु 
उद्योगो को भायोजन करना होगा । भरूमि-सुधार के झ्रत्तर्गत जो परिवर्तन होते हैं वे 
ठोस एवं कृषि की श्राविक उस्नति में सहायक होने चाहिए। सहकारी-विकास की 
शासकोीयता एवं औपचारिकता कमर होकर सहकारी भ्रानदोलन को क्पि के सर्वाड्भरीण 
विकात्त की भोर ध्यान देना चाहिए । इससे क्ृंपको के आत्मिक, श्राधिक एवं नैतिक 
'बल मे वृद्धि होगी | श्रप्यप को रोकने के लिए सामाजिक परम्परागत प्रथात्रो को 
सामाजिफ सुधार ध्ान्दोलनो से समास करना होगा । साथ हो, कृपको का ग्रज्ञान एवं 
भशिक्षा दूर करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमो के भन्तरगंत उन पर विशेष 
जिम्मेवारी लादनी होगी । क्योकि इस समय इस विद्या मे कुछ भी काय॑ नही हो रहा 
है । हमारे कृपि-महाविद्यालयों के स्वातक एवं शिक्षक केवल सँद्धान्तिक विक्षा क्षेत्र मे 
ही हैं। उनको व्यवहारिक शिक्षा क्षेत्र मे भ्रनिवार्य रूप से लाना चाहिए जिससे वे देश 
के महत्त्वपूण! एवं भ्राधारभृत उद्योग में भ्रपने सक्रिय सहयोग से उन्नति का मार्ग-प्रदर्शन 
करें | इन प्रयत्नों से दुभिक्ष की वारम्पारता ही केवल कम न होगी, प्रपितु [दुर्मिक्ष 
का भ्रागमन भपवाद रूप हो जायगा। 


प्रतिरक्षात्मक उपाय -- 


प्रकाल पाने पर प्रकाल-प्रस्त क्षेत्र के व्यक्तियों की मुख्य समस्या भोजन प्राप्त 
करने तथा पशुप्रो को दाना-पानी देकर जीवित रखने की होती है । प्तः ऐसे समय 
उपलब्ध प्रन्न सामग्री का वितरण, भन्न का सुलभ क्षेत्रो से दुलंभ क्षेत्रों में स्थाता-तरण 
या विदेशों से झ्ायात, श्रन्न-व्यापार पर नियन्त्रख, पश्ुओओ के लिए दाना-पानी फी 
व्यवस्था करनी होगी । दूसरे, भ्रकाल में रोग फैलते हैं, इसलिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
सुविधाशों का श्रायोजन करना भावश्यक होता है | तीसरे, क्ृपक एवं जनता की क्लेय- 
शक्ति की पूति के लिए कृपकी को तकाबी ऋण एवं लगान को छूट देता, भाम जनता 
की भ्राथिक सहायता के हेतु जन उपयोगी कार्य जैमे, नहरें, कूए, तालाबों एवं सडको 
का निर्माण एवं मरम्मत करना, किसानो को उत्तम घीज, खाद, श्रौजार भ्रादि का 
प्रन्‍न्ध तथा गरोब, भिखारी एवं भ्राश्चित लोगो के लिए गरीब गृही, सदावत ध्ादि की 
व्यवस्था फरना-- इन कार्यों का समावेश्ञ प्रतिरक्षात्मक' उपायों में होता है । परन्तु ये 
उपाय तरकालीन होते हैं । 


भत प्रतिबन्धक उपायो से युक्त सबद्धिपूर्णा ग्राम सुधार की विशाल योजना 
हो ध्रकाल के भोपरा ताडव नृत्य से भारत के जव-घन की रक्षा कद सकती है । 
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अकाल निवारण नीति-- 


मध्य-कालीन युग में हिन्दू एव मुसलमान झासक दुर्भिक्ष निवारण के लिए 
नहरें एव तालाव खुदवाते थे तथा राज्य-कोप से राशि एव भ्रनश्न का वित्तरण करते थे, 
ताकि जनता की अ्रकांल से रक्षा हो और श्रन्न का अन्य क्षेत्रों से श्रायात होने तक अन्न- 
वितरण की व्यवस्था करते थे | इस हेतु राज्य का भन्न-सग्रहालय भी होता था। 
सद्ावत्तं, लगान में छूट, तकावी ऋण आदि का उपयोग भी मुक्त हस्त से होता था । 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भपने शासन-काल मे भ्रत्न का वितरण तो चालू रखा तथा 
प्रश्न-निर्यात एव प्रश्न सग्रह पर रोक लगा दी | फिर भो झ्रावागमन की पर्याप्त सुवि- 
घाझो के प्रभाव मे लाखो व्यक्ति काल-क्वलित हुए । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन्‌ 
१७८३ के भ्रक्नालो के बाद झवद्य लगान में छूट देना भारम्म किया | 
ब्रिटिश शालन-काल और आधुनिक अकाल चिवारण-नीति-- 
सन्‌ १८५७ के भ्रसफन स्वतन्ध्रता सग्राम के बाद भारत के शासन की वागडोर 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी से ब्विटिश शासन ने सभाली । ब्रिटिश शासन काल में सन्‌ १८५६० 
का भ्रकाल' ही पहिला था, जिसने शासन का ध्यान इस शोर झ्राकपित फ़िया । इसलिए 
प्राधुनिक प्रकाल निवारण-तीति का झारम्म वास्तव में यही से होता है, क्योकि इसी 
धकाल मे प्ाधुनिक श्रकाल निवारण-नीति (७7778 (00009) के बीज निहित थे । 
इस नई तीति के प्रनुपार *--- 
(१) जन-सस्या का विभाजन तीन श्रेणियों मे किया गया ; (प्र) शारी- 
रिक श्रम योग्य, (4) निवन एवं श्रम करने योग्य, (स) श्रम के लिए 
झयोरव । 
(२ ) ग्राम सहायता देना । 
(३) जनता का जीवन-स्व॒र उन्नत कर उनमे प्लात्मनिर्भरता की भावता का 
निर्माण करना । 
इसी नीति का अनुसरण उडीसा धकाल ( सन्‌ १८६४ ६७ ) में किया गया, 
परन्तु चह श्रमफल रही । इस श्रकाल में १ ४० करोड 5० सहायता कार्य में खर्च हुए। 
फलत सन्‌ १८६७ में सर जाज कैम्पवेल की प्रध्यक्षता मे भ्रकाल जाँच भागोग नियुक्त 
किया गया। 
कैम्पयेल अकाल जॉच सप्रिति (१८६४)-- 

यह सबसे पहिला श्रकाल जाच झायोग था । इस भायोग की सिफारिशो के 
अनुसार प्रकाल-निवारण-तोति में आवश्यक परिवत्तंत किये गये । इन परिवतंनो मे 
प्रकाल निवारण काय जिलाघीश को सौपना तथा कृपि-फार्य चायू रखने के लिए उदा- 
रतापूवेंक तकावी ऋण देना ये प्रमुख थे | इसके साथ ही पुण्याथं फार्यो मे वृद्धि की 


गई । इस समिति ने साथाम्न वितरण फी भी सिफारिश को थो । इन्ही भाघारो पर 
झ्रकाल निवारण-नीति बनाई गई। 
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किन्तु सूनू १६७३-७४ के भीपरणा प्रकाल से सरकार को यह समझ भाई कि 
भकाल एक भाकस्मिक न घटना होने हुए सवकालिक सब है जिसवो सुरक्षा के लिए पहिले 
से ही पर्याप्त प्रवन्ध होना चाहिए भौर सन्‌ १८७६-७७ के श्ररालो ने इसकी प्रनिवा- 
यंता प्रमाणित की । फसस्थरूप सन्‌ १८७८ में केन्द्रीय सरकार ने १ ह करोड रुपये से 
प्रकाल-वी मा कोप का निर्माण किया, जिससे भ्रकाल के समय सहायता कार्य हो सके । 
कोप मे केनद्रोय सरकार मे वापिक १४० करोड रुपये जमा करना श्रारम्म किया । 
इसी निधि को स्थायी बनाने के लिए जयपुर महाराज ने सन्‌ १६०० में १५ लाख ६० 
के विनियोग द्वारा स्थायी निधि के लिए द्म्ट बनाया । इसी निधि में उत्तर प्रदेश का 
प्रकाल-प्रनाध-कोप भी मिलाया गया तथा इसमे राज्य सरकारें कुछ वापिक राधि 
जमा करती थी | इस कोप पर केंद्रीय सरकार का भियन्पण है। इस निधि फा नाम 
. “भारतीय झकाल द्भस्ट” है । 


सर जॉन स्ट्ूचे आयोग ( १८८० ) एवं श्रकाल-निवारण नियम-- 

सन्‌ १८७६ के श्रकालो की जाँच के लिए सन्‌ १८८० में सर जॉन स्ट्रेचे 
प्रायोग की नियुक्ति हुई । इसकी सिफारिशों के भनुसार सन्‌ १८८३ में प्रात्तीय भ्रकाल 
कानूनों का निर्माण्य हुप्ना । ये कानून अनेक बातो मे भिन्न होते हुए भी मूलभूत सिद्धातो 
में समान हैं। इनका उदहेंश्य साधारण समय में सहायता कार्यों का नियमन तो था ही, 
परन्तु श्रफाल की सुचना प्राप्त होते ही घ्रधिकारियो के उचित कदम उठाने पर जोर देना 
घपा। विभिन्न भधिकारियों के कत्तव्य, वा करने की प्रणाली तथा कार्यो की सीमा 
का वर्ंत भी इस नियमों मे क्या गया है। इस पायोग ने श्रकाल सहायता काय की 
जिम्मेवारी प्रान्तीय सरकारों पर डाल दी तथा श्रकालों से सुरक्षित रहने के लिए 
घिचाई, रेल मार्ग झ्रादि बनाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की । जेंसे ही स्थानीय सरकारों 
को ( जिला बोर्ड, पचायत भादि ) भकाल का सकेत मिलता है, उसका सामता करना 
उनका क्रत्तव्य हो जाता है । प्रत्नाल भायोग दव।रा अस्तावित योजना के प्रमुख 
भाग ये है -- 


अकाल की प्राथमिक स्थिति मे-- 

( १ ) भ्रकाल की प्राथमिक स्थिति में स्थायी भौर प्रस्थायी कुओ को खोदने 
भोर तिचाई के साधनो की दुष्स्ती एवं उन्नति के लिए श्रग्मिम राशि (/06ए97८७) 
दी जाए। ( २) गैर सरकारी रूप में जनता को पृण्य-कार्यों के लिए बढावा दिया 
जाये । ( ३ ) बीज झादि की कृषि वस्तुएं खरीदने के लिए श्राथिक तथा भ्न्‍्य सहा- 
यता दी जाये । (४ ) उधर-उधर भटकने वाली प्रकाल पीडित जनता को भन्न 
विवरण करने के लिए पुलिस को श्रन्न दिया जाये । ( ५ ) भ्रकाल के भाँकिडे झादि 
एकप्रित करने के लिए एवं उसकी समुचित जाँच करने के लिए जाँच कार्य चालू किया 
जाए तथा चिर्धम जनता की सहायताथ दरिद्राश्ममों की स्थापना की जाए। ( ६ ) 
कृषि भूमि वाले किसानो को श्राधिक सहायता दी जाए तथा फल की खरावी के प्रनु- 
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पात मे लगान में छूट दी जाये। (७) सहायता केन्द्र चालू किए जायें तथा 
उन पर समुचित नियन्त्रण हो । ( ८५ ) प्राथमिक श्रवस्था में ऐसे व्यक्तियों की सुची 
बनाई जाये जो सहायता दिये जाने योग्य हो । ( £ ) यदि झ्नन्न और चारे की कमी हो 
तो उसे दूर करने के लिए श्रावद्यक कार्यवाही की जाए। 


जाँच काय॑ का प्र्थ 'दुभिक्ष को कम करना नही, वरन्‌ उसको उपस्थिति को 
जानना है। मूखो को सहायता देना नही, भ्रपितु क्या लोग मूखे हैं ? यह जानना है ।” 
प्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है फि इन कार्यो से सहायता की प्निवायँत्ता सिद्ध 
होती है । ऐसे ही जाँच कार्यो को सहायता कार्यों मे परिरित किया जा सकता है। 
भ्रकाल में जिन व्यक्तियों को काम दिया जाता है, उनकी मजदूरी कार्यक्षमता के अन्रु- 
सार ही निश्चित की जाती है । भ्रकाल के समय मजदूरी निश्चित करने का श्राधारमृत 
सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार हारा निदिचत किया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
“भकान भृत्ति वह राशि है, जिससे उस परिस्थिति मे मजदूर अपना स्वास्थ्य वनाए रख 
सके । सरकार का कर्तव्य जनता की जीवन रक्षा है, न कि श्रमिको को उनके स्तर 
की सुविधाएं देना ।॥” 
सहायता काय॑ दो प्रकार के हो सकते हैं *--पहिला पव्चिक वर्ष्स डिपाटमेण्ट 
के भ्राधीन होगा, जिसमे अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। दूसरा कार्य रेवेन्यू प्रॉफिसस 
के आधीन होगा, जो किसी विशेष गाँव प्रथवा ग्राम समूह के लिए होगा | दान रूप 
में सहायता कार्य तभी चालू होता है, जब जाँच कायेँ सहायता कार्य मे बदल दिया 
जाता है । साथ हो, इस झोर भी ध्यान दिया जाता है कि 'कोड' के भन्‍्तगंत भाने 
वाले सभी व्यक्तियो को सहायता मिल रही है या नही । ऐसे व्यक्ति वे हैं, जो कारी- 
रिक श्रम नही कर सकते तथा उनके कोई सम्बन्धी न हो भ्रथवा उनको उपस्थिति घर 
के रोग-पग्रस्त व्यक्तियों की देख-माल के लिए घर पर झावद्यक हो । दरिद्राश्रम उन 
सुविघाजनऊ स्थानों पर चालू किए जाते हैं, जहाँ पर ऐसे गरीब एवं नि्घंत लोगो की 
भधिकता हो, जो काम करने में भयोग्य हैं। छोटे-छोटे सहायता;कार्यों मे हम भोजना- 
लयो का खोलना, वस्त्र, दूध, श्रादि का वितरण, पर्दानशोन भोरतें तथा कुशल कारी- 
गरी के लिए सहायता, इन कार्यों का समावेश करते हैं । 
सर जेम्ल लॉयल ञझऊ्नाल अयोग (१८६८)-- 
उक्त भ्रकाल निवारण नियमो का परीक्षण सन्‌ १८६६ ६७ व सन्‌ १५६६- 
१६०० के भ्रकालो में हुप्ता । सन्‌ १८६६ ६७ के भ्रकाल की जाच लॉयल प्रायोग ने 
सन्‌ १८६८ में को, जिसमे उक्त नियमो की सफलता का परिचय मिला। इस प्रायोग 
ने यह भी कहा कि सामयिक एवं उदग्स्ता से भ्रकाल मे सहायता देने के कारण जनता 
की भ्रकाल निवारक शक्ति एव साधन बढ गए हैं, इसलिए श्ायोग ने (१ ) भविष्य में 
कु भों की दुरुस्ती के लिए प्रनुदान स्वीकृत करने की सिफारिश की । (२) जुलाहों तथा 
फुय विशेष जातियो की सहायत्ञा के लिए नि्ंतो को निशुल्क सहायता देने के लिए 
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तथा सहायता कारये-सद्भठनों के विकेन्द्रीयकरएण की सिफरिश की । मैषहोनेल भ्रामोग 
सन्‌ १६०१ ने सन्‌ श्य६९-१६०० के शअ्रक्ाल को जाँच की तथा प्रारम्भिक 
प्रवस्था भे ही (१) तकावी ऋणा, लगान की छूट भआ्रादि सहायता देने की सिफारिश 
की, ताकि जनता को श्रकाल का प्रतिरोध करने तथा स्वय प्रयत्व करने का भवसद 
मिले। (२) पशु-सम्पत्ति को सुरक्षा के लिए चारे की कठिनाई एच श्रमाव को दूर करने की 
सिफारिश की । (३) स्युवतम्‌ मजदूरी सिद्धान्त को छोडने तथा काम के अनुसार मज- 
दूरी देने की सिफारिश भी की | (४) कृपको को झ्राधिक सहायता देने के लिए सहकारी 
भान्दोलन शुरू करने, कृषप वेको की स्थापना तथा पिंचाई व्यवस्था वी उन्नति पर भी 
जोर दिया, ताकि श्रकाल का भय न्युनतम्‌ हो सके । ये सिफारिश उन्होने इस सिद्धान्त 
के भाघार पर की ,--'यदि जनता की भकाल-निवारण श्षक्ति बढती है तो सरकारी 
सहायता में मितव्ययिता होगी और जनता का फिर कल्याण होगा ।”' 


इस अकार श्रकाल-निवारण के प्रयत्त होते रहे भोर इसमे तरकार को सफलता 
भी मिली । साथ ही भविष्य में प्रकान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कृषि मे भी 
स्थायी सुधार के प्रथत्त किए गए । फलस्वरूप सन्‌ १६४३ के वगाल-भ्रकाल तक कोई 
भी भीपण दुभिक्ष नहों पडा | परन्तु इस भकाल ने सरकार की निष्क्रियता एव भ्रकाल 
निवारण नीति की असफलता का परिचय दिया । 


घुड्देड आयोग सन्‌ १६४७४-- 

बगाल के सन्‌ १६४३ के पझकाल का निणुंय करने के लिए सब्‌ १६४४ के 

बुरुहैड झ्रायोग की नियुक्ति हुई, जिसकी प्रमुख सिफारिछों निम्न हैं -- 

(१) २५,००० अथवा इससे भ्रधिक जन-सख्या वाले नगरो में खाद्य- 
नियन्त्रण लागू किए जायें तथा खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था समुचित 
रीति से की जाम ) 

(२ ) लाइसेंस भादि देने की सरकारी नीति फो कडा बनाया जाय | 

(३ ) अधिक भ्रन्न उपजाओो भान्दोलन को श्रोत्साहन दिया जाय । 

(४ ) जिन कृपको के पास निदिचत परिमाण से भ्रधिक कृषि भूमि है वह 
सरकारी नियन्धरण मे ली जावे तथा इस हेतु २४ एकड उच्चतम सीमा 
निश्चित को जाय | 

(५) जित स्थानों में अनाज की श्रधिकता है वहाँ उस पर उचित निय- 
न््रण हो । 

(६) भन्ताज प्रास्त करते को सरकारी नीति में परिवर्तत किया जाय तथा 
यह कार्य शासन स्वय ही करे । 

(७ ) फसलों पर अधिकार लेने के वजाब सरकार कृपकी को बाजार मे सर- ! 
कार को ही प्रन्न वेचने के लिए प्रधोमन दे । 


श्रध्याय १३ 
हमारी खाद्य समस्या 
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स्ल्ल्ल्ल्त्त्त्च्च्ल्त्त्त्त्त्त्ततततततततततलततत्ततततचततततत्तस्ततचततत 
“भारत में थ्न्न उत्तद्धन तथा जन्म द्र का सीवा सम्बन्ध है, परन्तु अन्न उत्पादन और 
जत्यु दर में विपरीत सम्बन्ध है। 

राधाझ्मल मुखर्जी 


जन-सस्या की समस्या खाद्य समस्या से घनिष्ठ रुप से सम्बन्धित है श्ौर खाद्य समस्या 
की वर्तमान गभीरता इस तथ्य की ओर सकेत करती है। वास्तव में खाद्य समस्या 
प्राज कोई नवीन समस्या नही है, अपितु वह गत ६० वर्षों से है, परन्तु उसकी गम्भीरता 
की शोर कोई घ्यान नही दिया गया। श्री दुबे के अनुसार “हमारे श्रन्न निर्यात में 
समावेक्ष के साथ यह कमी सन्‌ १८२० मे लगभग ६ १० मिलियन ठन वापिक थी ।”! 
जन सख्या के प्रकाशित भाँकडो से स्पष्ट है कि जन-वृद्धि के साथ देश की खाद्यान्न उपज 
नहीं बढो । सन्‌ १६१३-१४ से सन्‌ १६३५-३६ की श्रवपि में जन सस्या वापिक १% 
बढो है, जो खाद्य-ठपज में केवल ० ६५% की बड़ हुई है ।॥ डा० राघाकमल मुखजी 
के झनुसार देधा मे ११% जन-सख्या के लिए खाद्यान्न की कमी थी ।॥* इसकी पुष्टि 
योजना-प्रायोग ने भी को है--''द्वितीय विश्व युद्ध पृर्वें भारत मे १५ ल।ख टन भन्न 
झायात होता था । विभाजन भर जन सझुपा की वृद्धि से खाद्य समस्या और भी अधिक 
गम्भीर हो गई है, जिसे तत्कालीन उपायो से हल नही किया जा सकता । इस समस्या 
के हल के लिए सावघानी के साथ दीघं कालीन प्रयत्न करने पडेंगे। साद्य समस्या का 
भ्रथ केवल भ्रन्न घाय की कमी ही नहो वरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति के लिए झ्ावश्यक पौष्टिक 
भोजन का ज्भाव भी है 
खाद्य समस्या की पृष्ठमृमि-- 
भ्रकाल जाँच समिति सन्‌ १६८० के भाँकडो से स्पष्ट है कि उस काल में भारत 
खाद्यान्न मे आत्मनिर्भर था, क्योकि उत्पादन ५ २० करोड टन भौर माँग केवल ४०७० 
, टन ही थी। इसके वाद सन्‌ १८६० से सन्‌ १६१२ तक के वर्षों मे मूल्य जाँच समिति 
के झनुसा र;- भारत मे एक शोर तो जन-संख्या बढती गईं, परन्तु उसी झनुपात मे कृषि- 
भुमि में वृद्धि नही हुई, फनस्वरूप खाद्यान्न मे कमी भा गई। इसी प्रकार सन्‌ १६०३ 
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से १६३१ तक के तीस वर्षों मे जन-सस्या १५"२% वढी, जब कि प्न्न उपजाने वाली 
भूमि १५% हो वढी, परन्तु फिर भी प्न्न-उपज ४% से कम रही ।”) हस प्रकार 
कृपि-उपज का क्षेत्र बढने के साथ साथ अन्न-उत्पादत की कमी के मुर्य कारणों में (१) 
'कृषि में क्रमागत्त उत्पादन ह्ास नियम का लागू होना, (२) कृषि भूमि की उ॑रा शक्ति 
फम होना, र्था (३) जन-सस्या में वृद्धि का समावेश किया णा सकता है । इत प्रकार 
जन-सख्या और खाद्यान्न की वृद्धि मे विषमता प्राती गई । 

सन्‌ १६३७ में भारत से वर्मा पृथक हो गया, जिससे भारत मे प्रश्न की कमी 
प्रतीत होने लगी । फलस्वरूप वर्मा, जापान तथा श्रन्य देशों के झ्ायात से प्रन्नाभाव 
पूरा किया जाने लगा | सतु १६३६ मे द्वितीय विश्व युद्ध छिड गया, जितसे हमारे भन्न 
झायात को घक्का लगा भोर भारत को मित्र राष्ट्रो को सेताझे को भ्रन्न देने की जिम्मे- 
दारी धरा गई । इसके अलावा सेना मे भारतीय नौजवानों की भर्ती तथा श्रौद्योगिक 
मजदूरों की सरूुपा बढने के कारण पन्न की माय बढ गई । परन्तु दूसरी भोर अ्रन्न का 
उत्पादन कम हो गया । इसी समय सन्‌ १६४३ में वद्धाल का भीपण दुर्भिक्ष पढा। 

इस प्रकार भ्रश्न समस्या की भीपणता की भोर सरकार का ध्यान सन्‌ १६४३ 
के बंगाल भ्रकाल के कारण आकर्षित हुप्रो भौर इसी कारण यही पे खाद्य-समस्या 
का प्रादुर्भाव हुआ यह भ्राम धारणा है। 

--खाद्य समस्या के कारण-- 

“ (१) जन-सख्या से वृद्धि--गत वर्षो मे हमारी जन सख्या में प्रत्यधिक 
वृद्धि हुई है।। सन्‌ १६०१ में जन सख्या २३ ५५ करोड थी । इसे शाधार वर्ष मान 
कर सन्‌ १६३१ में जन-संख्या निर्देशक ११७ हो गया, जबकि खाद्य क्षेत्रफल का 
निर्देशाक केवल ११६ ही रहा । इस प्रकार जन-सल्या ने खाद्य उत्पादन को पीछे छोड 
दिया । सन्‌ १६११-४१ के बीच तो परिस्थिति भर भी खराब हो गई। जहां खाद्य 
पदार्थों का क्षेत्रफल १ ४ प्रतिशत बढ़ा, जन-सख्या में १५ प्रतिशत वृद्धि हुई ।” सन्‌ 
१९६५१ में हमारी जन-सख्या ३५१६६ करोड थी। सरकारी भ्रनुमान के भनुसार ग्रत 
वर्षो मैं हमारी जन-सस्पा में इस प्रकार वृद्धि हुई «-- 





५ चवप जन सख्या 
१६५२ ३६ ७५ करोड 
|) १६५३ ३२७२१ ,, 
१६५४ रे७"७६ ,, 
१६५५ रेप २४ ,, 
१६५६ ः रेप ७४ ,, 


१६५७ ३६२४ ,, हि 


____ कह खदान हि वलहान गा हे हा जत-बल्या बव हमे ७ प्रनुमान ै रू वर्तेमान गति से हमारी जन-सख्या सत्‌॒ १६६१ में ४१ 
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मिलावट रोज की घटनाएं हो गई । सर्वत्र व्यापारिक नैतिक पतन हो गया प्रौर 
पंत को रोक कर खाद्य पदार्थों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न किया गया । 

इससे उत्पादन वृद्धि के बावजूद खाद्यान्न की कीम्तें वी । सन्‌ १६५२-५३ को 
भ्राधार मान कर सन्‌ १६५६ से सन्‌ १६५६ के चार वर्षों मे खाद्यान्न के शूल्प सूचनाक 
क़मश, ६६ ०, १०२८, ११२००, ११८२ रहे ४४ 

(७ ) सामाजिक कारण--इनमे कृपको का भ्रज्ञान एवं निरक्षरता तथा 
प्रत्येक सुधार के लिए सरकार की घोर देखने की प्रवृत्ति का समावेश्य होता है । 

(८ ) राजनेतिक प्रभाव--राजनैतिक प्रभाव के भ्रन्तगंत वे सब कारण 
पाते हैँ जिनसे सरकार (काग्रेवी) प्रभावित होकर न्‍्यायोचित कार्य न करते हुए 
भ्रव्यवहारिक कदम उठाती है। उदाहरणायथं, केरल में सस्ते श्रनाज के विक्रय हेतु जहाँ 
७,००० दूकानें है वहाँ उत्तरप्रदेश जैसे विशाल क्षेत्र मे केवल ३,८०० 'वल ३,८०० दुकानें है। हैं। इससे 
स्पष्ट है कि राजनीतिक विवेकात्मक नीति भी खाद्य सकट के लिए उत्तरदायी है । 

(६ ) केन्द्र एव राज्यो की नीति मे सामजस्य का अभाव-भारतीय 
सबिधान के भनुसार खाद्य उत्पादन का मूलभूत दायित्त्व राज्य सरकारो का है, परल्नु 
खाद्य-वितररण का दायित्त्व केन्द्र सरकार का है । ऐसी स्थिति मे दोनो ही भ्पनी-अपनी 
जिस्मेवारी के प्रति जागरूक नही रहते, भ्रपितु एक की निष्क्रियता का परिणाम दूसरे 
पर होता है । इससे प्रश्न सकट के निवारण मे बाघा होती है । इसलिए यह भावष्यफ 
है कि इस सम्बन्ध में निर्णायात्मक नीति का झ्वलम्व कर सविधान मे प्रावश्यक परि- 
वर्तंन (किए जायें । 

(१०) कृषि के प्रति श्रव्यवहारिक हृष्टिकोण--हमारे योजनाकारो फा 
कृषि के प्रति £व्यवहारिक दृष्टिकोश भी सख्ाझ्य समस्या के लिए जिम्मेवार;है | जब हम 
प्रति यपं प्रश्न का विदेशों से आयात कर रहे हैं, (देखिए निम्न तालिका) तो क्या 
कारण है दूसरी पच-वर्षोय योजना मे कृृपि एवं खाद्यान्न उत्पादन को आ्रायमिक 
स्थान न देने का [ है 
अन्न का आयात्त-- 

( हजार टनो में ) 
चपं चावल. गेहूँ झाठा.. भन्‍्य योग मूल्य ( करोड २० ) 
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इस सम्बन्ध में श्री मोहनलाल सक्सेना का निम्त कथन है *--'हुर्भाग्य है कि 
योजनाकारो तथा प्रशासकों ने गत योजना की भांति इस योजना में कृपि तथा श्रन्न 
उत्पादन को ग्रधिक महत्त्व नही दिया है धोर पूर्व चेतावनियो की उपेक्षा कर खतरे का 
स्वागत किया है ।” 

प्रत, जब तक हमारे भ्रन्न भायांत पूर्णात, बन्द होकर पर्याप्ष अ्रश्न सग्रह नहीं 
हो जाता तव तक क्ृपि एवं अ्रश्न उत्पादन की उपेक्षा करना एक भारी मूल होगी । 


(११) योजना की श्रसफलता-- योजना के भ्रन्तगंत खाद्य उत्पादन मे वृद्धि 


होते हुए भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, नही मिली । क्योकि कृषि उत्पादन 
कैवल योजना का ही भाग न होते हुए भश्रकृति का महत्त्वपूर्ण भाग होता है। इसके 
परिचायक निम्न प्रॉकडे हैं -- 


१६५२-५३ 
१६५३-५४ 
१६५४-५५ 
१६२०-५६ 
१६५६-४७ 
१६५७-५८ 
१६५८-५६ 


शत उत्पादन 


४८२ ६६ 
६८७ १८ 
६६६ ६० 
६५२७ ६४ 
६०८७ ४प 
६२० २६ 
७३५०० 


( प्राघधार सत्‌ १६४६-४०) 
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सूचक भ्रक 
१०१९१ 
११६१ 
११५० 
११५ ३ 
६१२०" 
९०७३ 
११६ १ 


(१२) प्रकृति प्रकोप--प्राकृतिक प्रकोपो कै कारण भी हम खाध्याश्न समस्या 


हल नही कर सके हैं । जैसा कि हसी व पति वर्षा एवं वाढ के कारण हमारी खडी 
फमलें वष्ट हो गई हैं। भ्वर्पा का तो सुछावला सिंचाई साधनों को वृद्धि से हो 
सकता है, पर तु भ्रति वर्षा एव बाढ के कारण क्पि को जो हानि होती है उसका 
मुकावला करने मे मानव प्रभी तक भ्रसमर्थ रहा है । 


(१३) योजना की पूर्ति के लिए श्रप्रत्यक्ष करो मे वृद्धि--योजना के 


पन्तगंव लगाए जाने वाले भ्रप्रत्यक्ष करो का परिणाम जनता की क्लयशक्ति कम करते, 
में होता है--विशेषत, ऐसी जनता की जिनको राष्ट्रीय सम्पत्ति की वृद्धि का किचित भी 
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भाग नही मिलता, क्योकि “भ्रप्रत्यक्ष करो का प्रत्यक्ष प्रभाव महगाई बढ जाने में होता 
है। मूल्य वृद्धि के साथ वाजार में श्रावश्यक वस्तुओं का श्रभाव होता है । भ्रभाव द्वोने 
पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण लगता है श्रौर भ्रव तक का श्नतुभव यह बत- 
लात! है कि नियन्त्रण होते हो वस्तुओ की प्राप्ति शोर भी कठ्नि हो जाती है। इसका 
परिणाम फिर मेंहगाई बढने मे होता है ।” इस प्रकार इस कुचक्न मे साधारण 
प्रादमी सकट में पड जाता है भौर खाद्य समस्या उग्र रूप घारण कर लेती है। 
असन्‍्तुलित आद्वार-- 


प्रसन्तुलित भ्राह्दर से तात्पयं है खाद्यान्न में पोषक द्रव्यो की फमी होना। 
भारत में केवल खाद्यान्न की ही कमी नही है, प्पितु उनका भ्ाहार भी असतुलित दै । 
इससे एनोमिया, बेरी-वेरी भादि वीमारियाँ होती हैं, जो जनता को कमजोर एवं प्रक्षम 
बना देती हैं । इस दृष्टि से अधपोषित रहने की भपेक्षा क्षुधा से मृत्यु होना प्रघिक 
प्रच्छा है । 

पोष्टिक सलाहकार समिति के श्रनुसार 'सतुलित भोजन के लिये प्रति वयस्क 
व्यक्ति दैनिक १४ भ्ौस श्रश्न की प्रावदयकता है, जिसमे ३ भ्ौस दाल होनी चाहिए। 
सर जॉन मंग की रिपोर्ट के अनुसार “उप्त समय ( १६३३ में ) लगभग ४०% गाँवों 
की जन-सख्या प्रन्न-उत्पादन की दृष्टि से ग्रधिक थी झौर उस समय ३६% णन सख्या 
को पूरा भोजन, ४१% को श्रपूणा भोजन तथा दोष जन-सरझुया के लिए भोजन मिलना 
या न मिलना बराबर था । 


ऐसा क्यो ९--- 


भारतीय भ्रन्न उपज में पोषक तत्वों की कमी के लिए निम्न फारण 
जिम्मेवार हैं -- 


( १) भूमि की उर्व॑राणक्ति का हास तथा उत्तम वीजो का पर्यातत मात्रा मे 
न मिलना 


( २) घामिक भावना के कारण मास, मछली, अडो श्रादि का भोजन में 
प्रयोग न होना, 


( ३ ) जनता फी निरक्षरता एवं प्रशान के कारण भोजन में पोपक तत्त्वो की 
उपयोगिता पर ध्यान न देना 

( ४ ) निर्घेनता के कारण भोजन में पय्ति मात्रा मे दूध, फल एवं भन्‍्य 
प्रायध्यक जीवन तत्वों फा समावेश करने को झ्राथिक क्षमता न होना । 
इस हेतु सरकार ने क्या किया (-- 

सन्‌ १६३६ मे द्वितीय महायुद्ध के भारम्भ द्वोते ही कृषि उपज के मूल्य बढने 
लगे, लेकिन दूसरी झोर भ्रप्त एव कृषि जन्य भ्रोद्योगिक व ज्वे साल की माँग वढती गई 
जिससे कृषको फी क्रय-शक्ति बढने लगी भौर उन्होने उपभोगों वी मात्रा बढाना भारम्म 


* नवभारत टाइम्स --२० अगस्त १६६० ॥ 
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किया । सरकार ने सर्व प्रथम कौमतो की वृद्धि रोकने के लिए सन्‌ १६४२ में मूल्य- 
नियन्धण लगाया तथा श्रन्न धान्य के झन्तर्राज्य यातायात पर भी रोक लगा दी । 
इसका हेतु हिसी भी राज्य में प्रश्न की उमी न होने देना और साथ ही जनता को 
उचित कीमतो पर प्रश्न प्रदाय करा था। इस बायें को कुशलता से पारने के लिए 
दिसम्बर सन्‌ १६४२ में खाद्य-विभाग की स्थापना की गई। यह विनाग देश की खाद्य 
उत्पादन सम्प्नन्धी नीति को नियन्श्रित करने के लिए जिम्मेवार था । साथ ही, यह भी 
जिम्मेवारी थी कि वह अधिक प्रनाज वाले क्षेत्रों से कम शैनाज वाले क्षेत्रों मे भन्न- 
घान्य की पूर्ति समयानुकूल करता रहे ) लिकिन इस परिस्थिति को सन्‌ १६४३ के 
बल्भाल के भीषण दुभिक्ष ने झोर भी गम्भीर बना दिया । 
सरकार यह चाहती थी कि वयाल दुभिक्ष के साथ-साथ सम्पूण खाद्य समस्या 
फा भ्रष्यमन फर एक नई खाद्य नीत्ति वा निर्माण किया जाय। भ्रत जुलाई सन्‌ 
१६४३ में एक खाद्यान्न नोति समिति (77008879878 ॥20॥0ए (007777॥60) 
की नियुक्ति की गई । इसके पश्रध्यक्ष डा० प्रंगरी थे । समिति ने निम्नलिखित सिफा- 
रियें की --- 
(१) देश के खाद्यान्नो का निर्यात बन्द किया जाय । 
(२) एक केन्द्रीय खाद्यान्न कोप का निर्माण किया जाय, जिसमे कम से कम 
५ लाख टन खाद्यान्न हो । यदि श्रावश्यक हो तो विदेशों से खाद्यात्त 
का भायात किया जाय । 
(३ ) भन्न फी प्राप्ति श्लोर वितरण पर पूण नियन्त्रण । 
(४ ) जिनकी जन-सरया एक लाख से ग्रधिक है, ऐसे सम्पूर्ण नगरों में 
रादनियग प्रारम्भ की जाय । 
(४५ ) उर्वरा धक्ति बढाने के लिए रसायनिक खादो का प्रयोग बढाया जाय 
ध्रौर एक खाद फे कारखाने का निर्माण किया जाय, जहाँ प्रति वर्ष 
३,५०,००० टन भमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जाय ( यह 
फारखाना स्थापित हो गया है सि्री मे ) 
(६) भनावश्यक श्रन्न सम्रह दण्डनीय श्रपराध घोषित किया जाय भौर 
व्यापारिक अनाचारो के विरुद्ध कठोर कदम उठाये जायें । 
( ७ ) श्रधिक भ्रन्न उपजा्रो भानदोलन (570ल्‍ 77076 006 607- 
एध्यट्ठा)) प्रारम्म क्या जाय भौर उसे क्रियात्मफ रूप दिया जाय । 
सरकार की खाद्यान्न नीति-- 
सरकारी खाद्यान्न नीति के तीन मुस्य पहलू थे -- 
( ६) देश में समस्या को हल करने के लिए दीघंकालीन श्रयत्व करना। 


इसके अनुसार देश मे “भपिक प्नन्न उपजाझो”” श्रान्दोलन सन्‌ १६४३ 
में आरम्सम किया गया। इसके बाद इसी नीति का दूसरा भाग पच- 


यर्षीय खाद्यान्न योजना ( १६४७ से १९५१ ) थी । 
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(२) देश की तत्कालीन समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीन उपायो 
को काम में लाना | इस नीति के श्रनुसार विदेशो से खाद्यान्न का 
प्रायात* करना, देश में व्यापारियों की सम्रह प्रवृत्ति तथा काले 
बाजार को रोरना भादि सरकारी उद्देश्य थे। इसलिए सरकार ने 
सन्‌ १६४३ में भारत सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत भ्रधिकार भात्त क्यि। 

(३) तत्कालीन खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए सरकार खाथाब्न 
त्तीति समिति की सिफारिश के प्रनुसार १३ मिलियन टन खाद्यान्न का 
सप्रह रखने लगी । 


(अधिक अज्न उपजा यो आन्दोलन (67०७ शैं००७ ए००त१ (०४एथ४४४)-- 
“* यह प्ान्दोलन सन्‌ १६४३ से प्रारम्भ किया गया | इसका मुरुय उद्देश्य देश 
में कृषि उपयोग में प्रधिक भूसि लाकर तथा वतम,न भूमि को सुधार कर देश में भन् 
उत्पादन बढाना था | इस भ्रान्दोलन की मुख्य बातें निम्न थी .-- 

( १) खाद्यान्न के उत्पादन क्षेत्र मे बृद्धि-इस कार्य के लिए यह ब्यवस्था 
की गई कि मुद्रा फतलो (](०॥७ए (70]08) के स्थान पर खाद्यान्न फसलो की खेती 
की जाय तथा मिश्रित खेती (॥560 एकाप्रा78) हारा खाद्यान्न की उपज बढाई 
जाय । एप्त योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को 
आर्थिक सहायता दी तथा कृषपको को ऋण देने का प्रबन्ध किया गया । 


(२) सिंचाई का प्रवन्ध--इसके भ्रन्तगत वतमान सिंचाई के साधनों की 
मरम्मत तथा नई नररें, कु'ए भ्ादि खुदवाने की व्यवस्था करने का भार राज्य सरकारो 
को सौपा गया ४ 

( ३ ) भच्छे खाद की ध्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को बढाना । 

( ४ ) फसल बढाने के लिये श्रच्छे बीजो का भ्रघिक मान्ना में वितरण करना | 

(५ ) इसके अलावा पशु सम्पत्ति की सुरक्षा एव विकास, कृषि यन्त्रो का 
प्रायात, कृषि की वैज्ञानिक पद्धत्ति को प्रोत्साहन देना | 

के द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारो फो उनके खर्चे के बराबर श्राथिक सहा- 
यता दी गई | सन्‌ १६४३ से सन्‌ १६४७ की झवधि में राज्यों को केन्द्रीय सरकार 
द्वारा ६ फरोड रुपये ऋण तथा ७ करोड रुपये की भ्राथिक सहायता दी गई 46,००० 
टन उत्तम वीजो था वितरण किया गया । इसो प्रकार सिंचाई की व्यवस्था के लिये 
६४,००० कुए, ५०० नल-कूप तथा ३,००० तालाव खुदवाए गये । 

फलस्वरूप देश की श्रश्न उपजाने वाली कृषि भुमि मे लगभग १ लाख एकड 
भूमि की तथा २५ लाख टन भन्न घान्य की वृद्धि हुई, परन्तु फिर भी इस प्रान्दोलन से 
सफलता प्राप्त नही हुई, क्योकि उत्त्पादन में जो वृद्धि हुई उससे कही भ्रधिक व्यय 
हुआ । सन्‌ १६४५ में वगाल भकाल जाँच समिति ने भी इस प्रान्दोलन की श्रसफलता 


* आयात के आँकड़े पीछे दिये गये हें । 


श 
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की झोर सकेत किया पभ्ौर साथ हो कृषि के पुनर्यंठन की सिफारिश की । इसके भलावा 
इस समिति ने सिंचाई एवं पाद का प्रवन्ध शोर वितरण प्रधिक परिमाण में करने की 
सिफारिश फी। 


अधिक श्रन्न उपज्ञाओ आन्दोलन असफल फ्यों *-- 

(१) इस आन्दोलन में स्थायी सुघार की योजनाग्रों पर ध्यान न देते हुए समस्या 
के फेवल तत्कालीन पहलू पर ही झ्धिक जोर दिया गया | (२) उत्पादन वृद्धि फे लिए 
देश की जलवायु के भ्नुसार सिंचाई के उत्तम साधन, साद तथा अच्छे वीज, इन तीन 
बातो की प्राथमिक ग्रावश्यकता होती है, परन्तु इस प्रान्दोलन के पाँच वर्षों में जो 
फरोडो रुपये से कार्य हुप्रा, उससे केवल २५% खाद्यान्न कृपि-भूमि को पिचाई का लाम 
मिला, परन्तु शेप भ्रन्न उत्पादक कृषि-भूमि मे सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नही थी । (३) 
क्पि की प्राथमिक प्रावध्यकता खाद की है । भारत में किसानो की गरीबी के कारण 
खली का उपयोग जानवरों के खिलाने के लिए किया जाता है तथा घाभिक भावनाओं 
के कारण किसान हड्डियों का उपयोग खाद फे लिए नहीं करता, इसलिए कृपि की 
उपज बढने नही पाती । गोवर की खाद खेती के लिए भ्रधिक उपयोगी है, परन्तु इसका 
उपयोग झ्धिक्रतर जलाने के काम में होता है । इस तरह अधिकतर सस्ती एवं भ्रच्छी 
खाद या तो जलाने मे या पश्चुमो के पोपण के काम में भ्राती है, जिससे कृपि-मुमि सूखी 
ही रहती है। (>) इसके भलावा झान्दोलन का क्षेत्र भी कम रहा, क्योकि भारत की 
कुल ८० लाख एकड क्ृपि भूमि में से यह योजना कैवल २०% भ्रथवा १६ लाख एकड 
छृपि भूमि में ही लागू की गई | (५) पश्रन्तिम और महत्त्वपुणा वात जो विस्ी भी 
योजना की सफलता के लिए प्रावश्यक दह्ोती है, यह है जन-सहकाये तथा शासकीय 
फार्यक्षमता | हमारे यहाँ इन दोनो बातो वा भ्रभाव है। शासकीय कर्मंचारी वेतन पाते 
हैं, इसलिए काम करना पढ़ता है, परन्तु उनमे उस कार्य के लिए णो उत्साह 
होना चाहिए वह नहीं होता है भौर न सरकारी योजना मे जनता का वाछित 
सहयोग ही मिलता है, इसलिए इस म्रान्दोलन से भ्राशातीत परिणाम नही निकले । 


खाद्यान्न-नीति-समिति (छ00०-8७75 ?०टए (०माशा।/०९०)-- 

प्रघिक प्रन्न उपजाग्ो भान्दोलन' की श्रमफलता के कारण केन्द्रीय प्रकार ने 
धर्तेमान खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिए तथा उपयुक्त सुझाव देने के लिए 
सितम्बर सन्‌ १६४७ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की भव्यक्षता में खाद्याप्न-नीति- 
समिति की नियुक्ति की । इस समिति ने अधिक श्रप्न उपजाग्रो श्रान्दोलन फे सम्बन्ध मे 
कहा कि “भ्न्न उत्पादन बढाने के उपाय अच्छे होते हुए भी उनको कार्य में लाने की 
पद्धति दोपपूर्णो थी ।”” इसके ध्र॒लावा समिति ने निम्न चथ्यो की झोर सकेत कियौ,--- 
खाद्यान्न उत्तादन जन-सस्या की भ्रावश्यकतानुसार कम है। दूसरे, खाद्यान्न के वापिक 
उत्पादन में घ्यायित्त्व नही है । तीसरे, देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ सदैव भ्रन्न का 
पध्रमाव रहता है । 
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इसी झाघार पर समिति ने श्रपनी सिफारिशों में कहा $--ड्न वाघाओ का 
निवारण गहरी खेनी, भ्रधिक खाद एव भअ्रच्छे वीजो की सहायता तथा भ्रिंचित भूमि 
को प्रावश्यक सिंचाई की सुविधाएँ प्रदान करके कर सकते हैं । समिति ने कृषकों की 
झाथिक स्थिति सुधारने के लिए कुटोर-उद्योगो की स्थापना की सिफारिश की, ताकि 
कृपको को सहायक श्राय के साधन प्राप्त हो । इसके अश्रलावा समिति मे निम्न सिफा- 
रिश्लें की .-- 

(१) भन्न का उत्पादत बढाने के लिए 'भ्रधिक भ्रक्त-उपजाओ्रो भान्दोलन 
फे लिए नई नीति झपनाना । 

( २ ) गहरी खेती के साथ भ्रच्छो खाद, वीज, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था 
द्वारा उत्पादन बढाना । 

( ३ ) वजर भूमि को कृषि के लिए उपयोगी बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अधिक भ्राथिक सहायता दिया जाना तथा इस काये पर स्वय केन्द्रीय सरकार का 
नियन्त्रण होना । केन्द्रीय एवं राज्य कृषि नीति में सहयोग स्थापित करने के लिए एक 
फेल्द्रीय कृषि नियोजन सभा (७709) 80870 ए॑ 30767 ए७ 070977 ६) 
की स्थापना करना तथा इसी प्रकार की कृषपि-सभाएँ राज्यों मे भी स्थापित करना । 
राज्य कृपि-सभाए' केन्द्रीय सभा को कौनसी भूमि कृपि के उपयोग मे लाई जा सकती 
है, इस सम्यन्ध मे तथा प्रन्य समस्याओ्रो पर एवं वापिक काय॑ प्रगति के सम्बन्ध में 
रिपोर्ट देना । 

(४ ) भन्न घान्य आयात पर सरकारी एकाघधिकार | 

(५) ४ वर्ष के लिए १० खाक्ष टन की केन्द्रीय सरकार द्वारा भन्न-निधि 
रखना । 

( ६ ) पच वर्षा खाद्याप्न योजना बनाकर प्रति वर्ष १ करोड टन प्रधिक्ष प्रश्न 
उत्पादन बढा कर देण को झात्म निर्मर बनाना, ताकि इस भवधि के बाद भ्रन्न भायात 
बन्द कर दिया जाय | 

( ७) वजर अथवा कफॉसयुक्त भूमि को कृपि योग्य बनाने के लिए एक केन्द्रीय 
भू पुनग्नेहण संगठन ((/07679) ॥+87४0 रि60७779607॥ 07897789#700) 
घनाया जाय, जिसको के-द्रीय सरकार ५० करोड रुपया दे । 
खादाक्ष-योज्ञना सन्‌ १६४४७-५२-- 

खाद्यान्न नीति समिति की सिफारिशो के अनुसार एक पचवर्षीय खाद्यान्न 
योजना बनाई गई । इसका उद्देदय प्रति वर्ष ३० लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन बढाना 

था, ताकि इसबश्रवधि के भ्रन्त में देश के प्रन्न भायात बिल्कुल बन्द कर दिए जायें। 
अन उपज बढाने का प्रत्येक राज्य का कोठा निश्चित किया गया । योजना की 
भव॑चि में ६० लाख एकड पडतो मूमि को हल के नीचे लाने का उद्देश्य था, जिससे भ्रन्न 
के; मे २० खाख टन वृद्धि हीने की श्राश्ा थी। इस कार्य के लिये केन्द्रीय ट्रौयटर 
+ की स्थापना की गई । जहाँ पर पूरे बपे पानी की सुविधाएं प्राप्त थी, ऐसी कऋषि- 
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भूमि पर गहरी खेती करने पर जोर दिया गया । इसके श्रलावा सिंचाई के साधनों का 
विकास एवं सुधार, भूमि कटाव रोकने के प्रयत्न, नैसगिक एवं रसायनिक खाद, भच्छे 
भोजार एवं कृषि के यनीकरण से श्रनश्न-उत्लादन बढाने पर जोर दिया गया तथा 
मूंगफली, भालू झ्रादि सहायक साथ फसलो के उपजाने पर भी जोर दिया गया । इस 
पोजना का भनुमानित व्यय_ २८२ करोड रुपये था ! 


इसके भलावा सरकार ने विज्ञापन भादि प्रचार साधनों से खाद्यान्न की सुरक्षा 
के लिए तथा उपलब्ध भ्रनश्न का श्रधिकतम्‌ उपयोग करने के लिए जनता से सहयोग की 
माग की । साथ ही, रईसो, बडे वे पदाधिकारियों के बंगलो के झास पास की भूमि में 
साग, फल इत्यादि की उपज द्वारा सहायक खाद्य पदार्थो की उपज करने का प्रस्ताव 
38 । भूमि कठाव वो रोकने लिए प्गस्त सन्‌ १६५० से वन-महोत्सव कार्यक्रम शुरू 
! गया, परन्तु लगाए गए पौघो की सम्रुचित देखभाल के प्रभाव मे वन महोत्सव 
भाशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सका । 
सरकार ने खाद्य समस्या को हल करने के पूरां प्रयत्न किये। जनता को ठप- 
वास करने, एक समय के भोजन मे भन्न का उपयोग न करने तथा सब्जियों के श्रधिक 
उपयोग करते सम्बन्धी प्रनेक क्रियात्मक सुझाव दिये गये । परन्तु सन्‌ १६५ १ तक खाद्य 
स्थिति लगातार खराब होती गई । विभाजन के परिणामस्वरूप बहुत सी कृषि भूमि 
पर जूट फ़ो खेती प्रारम्म कर दी गई थी । शरणाधथियो का आगमन भी हो रहा था, 
साथ हो राजनंतिक परिस्थितियाँ भी विपक्ष में हो गई । कोरिया में युद्ध प्रारम्भ हो 
गया भौर तृतीय विश्व युद्ध की भाशझ्टला की जाने लगी | जहाजो के मिलने में भी 
कठिताई उपस्थित हुई, ध्त, १२ भोंध राशन देना सरकार फी शक्ति के बाहर हो गया 
भौर १६ जतवरी सन्‌ १६४९१ से प्रति व्यक्ति राशन की मात्रा घटाकर ६ भोौस कर 
दी गई । 
खाद्य सकट से मोर्चा लेने के लिए भ्रगस्त सन्‌ १६५० में एक खाद्य मन्त्री सम्मे- 
लगन का झ्ामोजन किया गया, जिम्तमे निम्त निशय लिया गया'-- 
( १ ) केन्द्र तथा प्रान्तो की खाद्य नीति मे समानता होना । 
(२) प्रायात बन्द करने की तिथि मार्च सन्‌ १६५१ तक अन्न घान्य में क्‍्ात्म 
निर्भर होने के लिए सांद्य/न्न का उत्पादन बढाना । 
(३ ) खाद्य-समस्या को युद्ध-कालीन स्तर पर रख कर उपस्के लिए भावश्यक 
फायंवाही करना | 
(४ ) सभी प्रान्तो मे नियन्त्रित खाद्याश्नो की उपज बढाने पर जोर देना तथा 
प्रयत्नणील होना | 
(४ ) चोर वाजारी, लाभखोरी रोकने के लिये प्रयत्त कश्ना एवं दोपी व्यक्ति 
को क्डा दण्ड देता । 
( ६ ) प्रान्तीय भ्रन्त घान्यो के मूल्य में समानता रखने के लिये प्रयत्त करता । 
( ७ ) खाद्य स्थिति की समय समय पर छानवीन करना । 
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परन्तु इतना करते हुए भी भारत खादात्न मे झात्म निर्भर न हो सका । इस- 
लिए आात्म-निर्भर होने की लक्ष्य तिथि बढाकर मार्च सनु १६५२ कर दी गई थी। 


अधिक अन्न उपजाओ जॉच समिति ( सन्‌ १६५२ )-- 
पच वर्षीय खाद्यान्न योजना के प्रन्तगंत क्‍या कार्य हु, इसकी जाँच करने 
तथा भविष्य मे देश को श्रन्न मे स्वावलम्बी बनाने के लिए “अधिक श्रन्न उपजाओो जाँच 
समिति! (छ0फ७ ०7७ 7000 ॥90पा"ए 00788) की नियुक्ति फरवरी 
सन्‌ १६४५२ में की गई | इस समिति ने १ छुलाई सन्‌ १६४२ फो अपनी रिपोर्ट सर- 
कार के सामने रखी । 
समिति ने खाद्य समस्या के सम्बन्ध मे निम्त वार्ते स्पष्ट की'-- 
(१) सन्‌ १६३७ में भारत से वर्मा पृथक हो जाने के कारण ।५ से २० 
लाख टन चावल के झ्रायात पर गहरा प्रभाव पडा । 
(२) सन्‌ १६४७ मे भारत के विभाजन से ७० से ८० लाख टन खाद्यान्न 
की वापिक हानि हुई। 
(३) जन सख्या मे झ्विरत वृद्धि होती रहने के कारण भारत के खाद्यान्न 
की वापिक माँग ४५ लाख टन से बढ रही है । 
(४ ) भाजकल कछ्ृपको के जीवन-स्तर मे सुघार हो जाने से प्रश्न घान्य के 
उपभोग की मान्ना मे भी वृद्धि हो गई है । 
( ५ ) इण्डियन कौसिल श्रॉफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च के अनुसार भारतोय 
कृषि की प्रत्ति एकड उपज मे उल्लेखनीय वृद्धि प्रथवा कमी नही हुई है, 

(६ ) यह समस्या ऐसी नही है कि जिसे केवल शजन्न श्रायातों से ही सुल- 

माया जा सकता हो, भपितु इस समस्या का हल इस प्रकार होना 
चाहिए कि जिससे कृपि क्षेत्र एव उपज में इतना विस्तार हो कि 
हमारी वृद्धिगत जन-सस्या को वृद्धिगत परिमाण मे पोषक भ्रनश्न मिल 
सके । 

समिति ने भ्रधिक भ्रन्न उपजा्रो क्‍ग्रान्दोलन? के भन्तर्गत जो विभिन्न योजतायें 
चालू थी उनका मूल्यावन किया तथा वह निम्न निर्णय पर पहुँची --- 

( प्न ) ग्राम विकास को सब योजनाझो में स्थायो योजनाप्मों को सर्वोच्च प्राथ- 
मिकता देनी चाहिए । ( व ) विविध स्थायो योजनाप्नो में भी छोटो मोटी विचाई को 
योजनाभो को महत्त्व देना चाहिए। इसमे भी वतमान सिंचाई के साधनों को दुरुस्ती 
तथा बहाव-सिंचाई (]१0ए व77789/707) की दछोटी योजनाझो को प्राथमिकता देना 
चाहिए। ( स ) भृमि सुधार तथा सूमि-सरक्षक योजनाप्ो तथा ( द ) भच्छे वीजों के 
प्रदाय की योजनाप्रो पर समुचित घ्यान देना चाहिए । 


समित्ति ने अधिक भन्न-ठपजाओो भान्दोलन की असफलता के दो प्रमुख कारण 
यतलाये -. 
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(१ ) योजना की व्याप्ति (8009) सीमित एवं सकी (09॥70फ) है 
प्रथा इसके मूल उद्देश्य मे समय समय पर परिवतन होते रहते हैं। उदाहरणायं, 
पारम्भ मे खाद्यान्न मे प्रात्म निर्भरता उद्देश्य था। किन्तु कुछ ही महीनों वाद जैसे ही 
भ्रौद्योगिक कच्चे माल की समस्या उपस्थित हुई, वैसे ही इस योजना की खाद्याप्न, रुई 
तथा पटसन की एकत्रित-उत्पादन योजना बनाई गयी । इसके बाद भ्रूमि परिवरतंन की 
पचमुखी योजना सामने भ्राई, जिसके भ्रन्तगंत पशु सम्पत्ति में सुधार, मच्छीमारी का 
विकास, भुमि-परिवतन आदि पहलुप्रो पर जोर दिया गया । परन्तु योजना में परिवर्तन 
के साथ-साथ उसकी काये पद्धति मे कोई परिवतन नही क्या गया भर न यही सोचा 
गया कि ग्राम जीवन के सब पहलू परस्पर सम्बन्धित हैं, जिनको विभिन्न योजनाप्नो से 
पूरा नही किया जा सकता | इसके भन्तगंत खाद, भ्रच्छे वीज भादि का प्रदाय औौर 
झाथिक नियोजन भी विस्तृत योजना की दृष्टि से कम था, जिसका फैलाव छोटे क्षेत्र पर 
फैन्द्रित नही हुमा । 

(२ ) यह भ्रान्दोलत अस्थाई था, क्योकि देश को निश्चित्‌ तिथि तक खाद्यान्न 
में प्रात्म-निर्भर बनाना इसका मूलभूत उद्देश्य था-। थ्रत इसकी पूर्ति के लिए भ्रस्थाई 
कर्मचारियों की जिम्मेवारी थी, जिन्होने हस कार्य थो लगन से पूरा नहीं किया। इस 
कारण यह आन्दोलन राष्ट्रीय भ्रान्दीलन के रूप मे कार्यान्वित न हो सका । 

इसलिए समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की --(१) वरंमान समय में 
'अधिक अन्न उपजाओी झा दोलन' को इतना विस्तृत बताया जाय फि जिसमे ग्राम- 

“जीवन के सभी पहलुओ का समावेश हो । (२) सरकार के शासन यन्त्र का पुतगठन इस 
हेतु किया जाय कि जिससे वह श्रपना काये भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की हृष्टि 
से करे। (३) गाँवो के ६ करोड कुट्॒म्वो को भपने प्रगत्नो द्वारा सुधारने के लिए 
भरष्षासकीय नेतृत्व को गतिश्लील वनाकर उसका उपयोग किया जाय । (४) समिति ने 
पपनी सिफारिशों मे राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रो की भी सिफारिश की, ताकि ग्रामीण कारये 
में व्यापकता लाई जाय । इस तरह पच-वर्षीय योजना की श्रवधि मे १,२०,००० गाँव 
इस सेवा का लाम उठा सकेंगे । 

'अ्रधिक प्रन्न उपजाझो श्रात्दोलनों के परिणशाम-स्वरूप खाद्य स्थिति में सुधार 
हुआ । सन्‌ १६५३ की फसल पर्यास भच्छी रही भोर सन्‌ १६९५४ को फसल शोर भी 

भ्रधिक भ्रच्छी रही | सन्‌ (६६५२-४३ मे कुल उत्पादन ५८ करोड टन था, जो सन्‌ 
१६५३-५४ मे ६ ८७ करोड टन हो गया । 

प्रथम पच-वर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता थी और 
उत्पादन का लक्ष्य ६ १६ करोड टन निश्चित किया ग्या। खाद्य उत्पादन की दृष्टि 
से हमारी प्रथम योजना सफल रही भौर सन्‌ १६५१-५२ मे होने वाला उत्पादन ६ १२ 
करोड ठन से बढकर सम्‌ १६४५-५६ में ६५६ करोड टन हो गया। सन्‌ १६५६- 
५७ में १४ लाख टन की वृद्धि हुई झोर हमारा खाद्य उत्तादव ६६३ करोड 
टनरहा । 
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खाद्य उत्पादन मे वृद्धि के परिणामस्वरूप जनवरी सन्‌ १६५४ से मोटे प्रताजो 
पर से नियन्त्रण हटा लिया गया। गेहूँ पर से भी कुछ समय पदचात्‌ नियन्त्रण हटा 
लिया गया। प्ायातों मे कमी कर दी गई। सन्‌ १६४८ में हमारा भुगतान शेष 
१२६ ७ करोड से विपक्ष मे था, जो बढकर सन्‌ १६४९ मे १४४ ६ करोड हो गया 
था। सन्‌ १९५१-५२ में हमने २३० ३ करोड २० का साद्यान्न आयात किया था। सन्‌ 
१६५४-५१ में भ्रायात पर फेवल ७० ५ करोड रु० ही व्यय किए गए । मोटे श्रनाजो 
का भ्रायात वन्द कर दिया गया, परन्तु बढते हुए उत्पादन ने एक नई समस्या उत्पन्न 
कर दी । खाद्य पदार्थों के मुल्य गिरने लगे। गेहूँ का मूल्य निर्देशाक, जो श्रप्नैल सन्‌ 
१६५१ में ४६४ था, घटकर सन्‌ ३६५५ मे २७२४ पर भरा गया। ऐसी श्राशड्डा 
व्यक्त की जाने लगी कि गेहूँ का भाव १० रु० मन से भी कम न हो जाय, भ्रतः उत्तर- 
प्रदेश और पजांव की सरकारो ने यह घोपणा की कि यदि भाव भौर गिरे तो सरकार 
१० %० मन पर गेहूँ खरीदना प्रारम्भ कर देगी । 
सन्‌ १६५६ से परिस्थिति फिर विगडने लगी । मूल्य निर्देशाका दिसम्बर सन्‌ 
१६५४५ मे ३८५ से वढकर दिसम्बर सन्‌ १९५६ मे ५७२ पर पहुँच गया। चावल 
भौर भेहूँ पर सट्टा होने लगा तथा व्यापारियों ने प्रनावश्यक श्रन्न सम्रह करके कृत्रिम 
प्रभाव की स्थिति भी उत्पन्न कर ली । योजना काल में जो प्रत्यधिक विकास व्यय हो 
रहा था उससे जन-साघारण की क्रय शक्ति में भी सुधार हुप्ना था धोर माँग बढने के 
कारण मूल्य बढ रहे थे । 
सरकार ने भन्न भ्रभाव को दूर करने और मूल्य वृद्धि रोकमे के यधासम्भव + 
प्रयत्त किए । भावध्यक वस्तु भ्रधिनियन को घाराध्रों में सुघार किए गए झौर बेको 
द्वारा खाद्यान्न की जमानत पर ऋणा देने पर रोक लगा दी गई | जनवरो रान्‌ १६५६ 
में चाचल भौर मोटे भ्रवाजो के निर्यातो पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए। भ्रायात की मात्रा 
बढा दी गई ओर सन्‌ १६५४५ मे होने वाले ७ लाख टन के श्रायात्त को बढाकर १४ २ 
लाख टन कर दिया गया। सरकार ने समुक्त राष्ट्र श्रमेरिका से एक समभौता' किया है, 
जिसके झनुसार ३० जून सन्‌ १६५६ तक भारतवर्प २२ ६४ करोड डालर का गेहूँ 
झौर चावल का झायात करेगा | चीन से ६०,००० टन चावल के झ्ायात का पझनुवन्ध 
किया गया ओर वर्मा से पाच वर्षों के भीतर २० लाख टन चावल के भायात को 
व्यवस्था को गई है । प्रास्ट्र लिया श्लादि भनन्‍्य देशो से भी भ्रायात सम्बन्धो सममौते 
किए गए हैं । 
गेहूं के स्थानातरण मे सुविघा हेतु तीन गेहूँ क्षेत्रो का निर्माण जुन सन्‌ १६५७ 
में किया गया, जो इस प्रकार है --- 
( १ ) पजाब, हिमाचल-प्रदेश भौर दिल्ली, 
( २ ) उत्तर-प्रदेश, 
( ३ ) राजस्थान, मध्य प्रदेश भौर वम्बई (वम्बई शहर को छोडकर) । 
_ छ6०)्रण्णाए दैवएइ९०! 69065 चराए/९- 
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इन क्षेत्रों के निर्माण का उद्देश्य, सम्बन्धित क्षेत्रों में गेहूँ के भ्रवाघित स्थाना- 
परण की सुविधा उपलब्ध करना, विना राज्य मरकारो की भ्रनुमति के क्षेत्रों में प्रायात 
तथा निर्यात पर रोक लगाना है। प्रान्प्र-प्रदेश, मद्रास, मैसूर भर केरल को मिलाकर 
एक चावल क्षेत का भी निर्माण किया गया है । 


ज.धान्न जॉच समिति सन १६५७-- 

सरकार यह जानना चाहती थी कि उत्पादन झीर शभ्ायाती मे वृद्धि होने पर 
भी खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि क्यो हुई तथा सट्ठा, श्रतावध्यक प्रन्न सम्रह, प्रादि 
को किस प्रह्नार रोका जा सकता है । भरत २४ जून सन्‌ १६५७ को एक खाद्यान्न जाँच 
समिति नियुक्त वी गई, जिसके भ्रध्यक्ष श्री श्रश्ञोक मेहता थे । समिति की रिपोर्ट १६ 
नवम्बर सन्‌ १६५७ को प्रकाशित हुई | समित्ति ने ग्रस वर्षों की खाद्यान्न स्थिति, सर- 
फारी नीति, खाद्य वितरण व्यवस्या, उत्पादन तया मूल्यों का प्रव्ययन कर निम्न 
सिफारिश की .- 

( १ ) भगले कुछ वर्षो मे खाद्यान्नों का मूल्य प्रस्थायी रहेगा भ्ौर उसमे 

उतार-चट़ाव होगे, प्रत. सरकार को मूल्यों मे सुबार हेतु विशेष प्रयत्त करना चाहिये। 

(२ ) सरकार द्वारा एक मूल्य स्थिरीकरण (80800]7298707) बोर्ड की 
स्थापना की जाय, जो खाद्यान्नो से सम्मन्धित मूल्य नीति निर्धारित करे प्रोर उसे 
कार्यान्वित्त करने हेतु योजनायें बनाये । 

( ३ ) एक खाद्यान्न स्थिरीकरण सगठत का निर्माण किया जाय, जो पूल्य 
स्थायित्त्व बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करे | 

(४ ) खाद्य वितरण से सम्बन्धित श्रल्पकालीन नीति के विषय में समिति ने 
कहा कि यह कार्य सस्ते भ्नाज को दृकानो, सहकारी समितियों तथा ऐसे ही प्रत्य 
संगठनों द्वारा किया जाय | 

(४ ) बम्बई, राजस्थान, मध्य-प्रदेश, उडोसा, वगाल, आासाम, बिहार तथा 
पूर्वी उत्तर-प्रदेश, जहाँ श्रवसर खध्य्य भभाव की स्थिति वनी रहतो है, के विपय में 
समिति ते कह्य है कि वहा मुस्यत* क्रय-शक्ति का प्रभाव है । श्रत, ग्रामोद्योग प्रारम्भ 
करके, वेकारी में वमी करके, सिंचाई के साधन उपलब्ध करके वहाँ के निवासियों के 
प्राथिक जीवन में सुधार करना चाहिये । 

(६ ) अन्न भायात किए बिता भन्न का भण्डार रखना या कमी के क्षेत्रों मे 
प्रश्न प्रदाय करना सम्भव नही होगा | समिति का भनुमान है कि २० से ३० लाख टन 
खाद्या फा आयात करना होगा । इस हेतु समिति ने सुकाव दिया है कि प्रमेरिका से 
गेहूं के तथा वर्मा से चावल के झायात के सम्बन्ध मे दीधकालीन समकोता किया जाय । 


इसके भलावा समिति ने परिवार नियोजन खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि भादिं 
बातो के सम्बन्ध में भी सिफारिशे की थी । 


भा०प्रापवि० १४ 
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सरकार ने क्षेत्रीय प्रतिवन्ध और सस्ती दुकानो सम्बन्धी लगभग सभी सिफारिश 
स्वीकार कर ली हैं, परन्तु मुल्य स्थिरीकरण बोर्ड एवं खाद्यान्न स्थिरीकरण सगठनत की 
स्थापना सम्बन्धी सिफारिशों स्वीकार नहीं की गई ॥" 

द्वितीय पच वर्षीय योजना मे १ करोड टन श्रतिरिक्त खाद्य उत्पादन का 
लक्ष्य निर्षारित किया गया था | इसे बढाकर अब १४५५ करोड टव कर दिया गया 
है ।१ इसका तात्पये यह हुआ कि सन्‌ १६६०-६१ मे ८ ०५ करोड टन खाद्य उत्पादन 
की श्राक्षा व्यक्त की गई है, परन्तु भर्थ शास्रिपो ने इसकी सफलता पर झ्रावका 
व्यक्त की है। भ्द्योक मंहता समिति का यह भनुमान है कि सनु १६६० ६१ मे हमाव 
खाद्य उत्पादन ७ ७५ करोड टन होगा, जब कि उस समय हमारी माँग ७६० करोड 
टन रहेगी । इस प्रकार १५ लाख टन की कमी उस समय भी बनी रहेगी। मेहता 
समिति का यह भ्रनुमान गत खाद्यान्ष उत्तादन के श्राँकडो को देखते हुए वास्तविकता के 
समीप दी प्रतीत होता है ।२ 

तीसरी पच-वर्षीय योजना में वर्तमान प्रश्न सकट को देखते हुए कृषि को 
प्राथमिकता दी गई है तथा कृषि के हेतु ६२५ करोड़ रु० का धायोजन है । परन्तु स्‍्रभी 
योजना श्रायोग इस राधि के सम्बन्ध मे विचार कर रहा है। तीसरी योजना मे 
उत्तादन २५० करोड टन से बढाने का लक्ष्प है, जिससे देश की कुल पैदावार १० 
करोद टन हो सके । किन्तु लक्ष्य १० ५० करोड टन के बीच रखो गया है, जिसका 
प्रथ है कि उत्पादन ५० लाख टन कम होगा । 

भायोग के सूत्रों का कथन है कि यत्रि तकनीकी साधनों का प्रयोग किया गया 
तो लक्ष्य फी पूति ही नही भपितु और भ्रघिक उत्पादन हो सकता है ॥ 

* लक्ष्य को घटने बढने वाला रखने का प्रमुख कारण यह है कि इसकी पूर्ति में 
भानसून का काफी हाथ रहेगा। पैदावार मे वृद्धि केवल प्रोत्साहन पर नही भ्रपितु 
कुपको के परिणाम पर निर्भर करती हं। भायोग के अनुसार त्तीसरी योजना में 
श्रत त्क १० लाख टन उर्वरक का पूरी तरह प्रयोग होने लगेगा । किन्तु विशेषज्ञों के 
झनुसार वस्तुत तब तक उत्पादन नही दो सकेगा ४ 
कृषि मन्नी सम्मेलन ( अगस्त सन्‌ १६६० )-- 

इस सम्मेलन दा हेतु निमत दो प्रएनो पर विचार करने का था --(१) तीसरी 
योजना के प्रारूप मे ऋृपि क्षेत्र के लिए निर्धारित राशि पर्याप्त है या नही, (२) देश फो 
खाद्यान्न में प्रात्म निभर बनाने के लिए कोन से कदम उठाए जाने चाहिये ४ 


4. का6ण पश्शोेशहु णा ए000 खेट्टव०990, ५०फाव्र९००७ 07४०० 9६७७ 
९85७६ 958 

2. वापारहएओ वर णणर्णा05 56एछ 45, 958 

३ देखिए इसी अध्याय में । 

डे नवभारत टाइम्स --अ्गस्त २०, १६६० ॥ 

* नवभारत टाइम्प्र-- अगत्त २२, १६६० । 


[२११ 


सम्मे वन में केस्टींग साथ-मरी श्षी० एस० फै० पाटिल ने कहा कि झागामी 
४ यपों में देंध को प्रनाज को इटि से प्रात्म-निर्भर बनाने के लिए केरद्र तथा राज्य- 
सरकारों की पोर से विशेष प्रयास होना चाहिये। उन्होने कहा कि भारत-प्रमरीकी 
प्रनन प्रायात समभौोते से जो ध्नाज हमें मिलिगा उससे कुछ दिनों के लिए राहुत 
मिलेगी । एस बीच हम देश में प्रनाज का उत्पादन बढ़ाने के सिए प्रयास कर सकेंगे । 
भारत प्रमरीषो भधष भागात सममभोते से जो भ्रनाज हमे मिलेगा उससे हर्मे 
कुद दिन हे तिए राहुत मिलेगी । एम बीच में हम देश मे मनाज की उपज बढाने का 
प्रयास कर सपंगे। 
थो पाटिस ने कहा कि कम उत्पादन प्रोर उत्पादन बढ़ने की सम्भाववा को 
देणते हुए देश को ध्रात्मनिवर बनाने का कार्य कोई कठिन नहीं है 
उन्होने फहा वि मुझे विध्यास है कि यदि सभी राज्य श्रयाश्त करें तो तीसरी 
पञ्न-वर्षीव योजना को प्रवधि में देश को प्ात्म-निभर बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा 
सकता है। 
श्री पाटिल ने कहा कि जय तक वास्तविक कृपक को समाज में उचित महत्त्व 
नही प्राप्त होता, कोई भी कृषि विकास योजना सफल नहीं हो सकती । 
उन्होने फहा कि कृपकों मे यह विष्यास पैदा किया जाना चाहिए कि उनके 
साथ उचित व्यवहार हो रहा है । यह निश्चित है कि जब तक किसान यह महसूस नही 
फरेंगे कि फ्पि विवास्त में उतका सक्रिय सहयोग जरूरी है तव त्क कृषि विकास में 
सफलता नही मिलेगी । इसलिए भ्रत्तावित कृषि यस्‍्तु सलाहकार समिति की स्थापना 
का विचार किया णा रहा है । यह समिति सरकार यो न केवन फ्रपि वस्तुओं की 
मूल्य नीति के सिलसिले में बल्कि कृषि उत्पादन सम्बन्धो विभिन्न कायक्रमो पर 
मलाह देगी । 
कृषि मन्तरी श्री पजावराय देशमुख ने कहा कि चालू मौसम में खरीफ भान्दोलन 
विशेष फसन उत्पादनों मे चौथा है । रवी उत्पादन के मौसम में भी उक्त प्रकार का 
प्रान्दोलन शुरू फरने का विचार है। जिला स्तर पर जो कृषि कायक्रम किसी प्रतिष्ठान 
के सहयोग से चालू किया जाने वाला है उत्से कृषि विकास में भ्ौर अधिक 
प्रमत्ति होगी । 
उन्होने कहा कि गिमिश्न व्यापारिक फसलो जंसे कपास, ज़ूट, गन्ना शोर तिलहन 
के लिए भी विशेष भान्दोलन चालू है । 

/ श्री पाटिल ने कहां क्रि भ्रनाजो, तिलहन, गन्ना, वपास तथा भ्रन्य कृषि वस्तुपो 
के उत्तादन का तीसरी योजना के निर्धारित लक्तंप पूरा करने के लिए क्र उत्पादन 
में प्रति वप भौसतन ६ प्रतिशत की वृद्धि जरूरी है । उन्होने कहा कि तीसरी योजना 
की प्रवधि में कृषि उत्पादन में ३० से ३३ प्रतिग्त बुद्धि करने का लक्ष्य है। इस 
प्रवधि में भन्न उत्पादन वढा कर १० करोड ४५० छाज़ ठन करने का लक्चंय है । 
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तीसरी योजना में कृषि के लिए निर्घारित ६ भ्ररव २५ फरोड रु० से प्रधिक 
से म्धिक लाभ उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों मे भ्रघक से श्रधिक समन्वय पंदा 


होना चाहिए । 
पक्षेत्र मे श्रव तक जो प्रगति हुई है वह उत्साहजनक है, जिकित उससे भी 

ग्रधिक प्रगतिं की जरूरत है । कई मामलो मे सफलतायें निर्धारित लक्तय से कम हैं। 
उन्होने कहा कि बढती जन-सरया को भोजन पऐने के लिए कृपि उत्पादत में तेजी से 
वृद्धि जरूरी है।" 
निष्कर्ष-- 

पिछले वर्षों फे इतिहास से ज्ञात होता है कि खाद्य सामग्री फी कमी का कारण 
प्रनावृष्टि ही थी । सिंचाई योजनाझो से तिचाई की सुविघायें बढी हैं, लेकिन उनसे 
जितनी जमीन सीची जा सकती है उत्तती नही सीची जा रही है। रसावनिक खांदो” 
की भी देह में कमी है। हमारी वर्तमान नाइट्रोजन खाद की पश्रावइ्यकता १५४ 
लाख टन है, जबकि इसको केवल ५४ प्रतिशत माँग ही पुरी हो रही है। इस हेतु 
तीसरी योजना मे तागल (८०,००० टन), रूरकेला (८०,००० टन), नेवेली कारखानो 
(७०,०००) से सन्‌ ' १६६१-६२ तक खाद का प्रदाय भारम्म हो जायगा, ऐसा 
झनुमान है ।* 

झनाज की जमीन पर व्यापारिक फसले बोने के विपय में सरकार ने यह मत्त 
व्यक्त किया है कि भनाज की जमीन पर व्यापारिक फसले न बोई जाएं। साय ही, 
हम यह भी चाहते हैं कि. व्यावसायिक फसलो के चर्तेमान क्षेत्रफल मे घटा बढ़ी हो।॥ 
जो भी उत्पादन बढ़े चह गहन खेती के माध्य से बढे । श्रनेक श्रथकार्रियों तथा श्री 
सी० डी० देशमुख ने कृषि नीति के पुर झ्ावत्तेन (0०787 कि 070॥0५- 
४०7) की मांग की है। श्री देशमुख ने एक राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन समित्ति (7७४0- 
ग़ध 7900त0 ?70०वैपर७707 0000507) की स्थापना की माँग की है, जो 
ग्रामीण स्तर पर खाद्य उत्तादन के लक्ष्य निश्चित करे तथा लक्ष्यों की प्ाप्ति हेतु 
उचित सगठन की रचना करे । उन्होने इस समस्या को हल करने के लिए राजनीति 
रहित प्रयतत (]0070-090]7760 ७000००॥) रो माँग की है | भ्रन्त मे, यह ध्यान 
रखना चाहिए कि खाद्य उत्पादन की कोई भी योजना बिना लाखो किसानो के सहयोग 
के प्राप्त नही की जा सकती । सरकार द्वारा कृपफ और कृषि में सुधार, ज॑से--क्ुए 
खोदने भौर उनकी मरम्मत करने, नल कूप लगाने किसानो को रसायनिक खादो एवं 
भन्‍्य खाद तथा भच्छे दीजो का वितरण, मछली-पालन योजनायें, मेड बाँधने, बेकार 
जमीन को साफ करने भोर उसे खेती योग्य बनाने ,पौघो-को-रक्षा-झोर उन्हे रोगो से 


] नवभारत टाइम्स अगस्त, २७, १६६० । 
2. &॥9छाा ००॥०्घ्राउ 3&ए68०5६ 2, 960 
3. (०र्म्माश्०७ 05६०१ 90 30४७७, 958, 


कक त बा 


बचाने वी योजतायें, प्रति एड पैदावार ८४ाने पया रप्री को फपन घढ़ाने के विशेष 
प्रयत्त किये था रहे है । किपानो को सेरी के श्रच्छे तरीके बताये जा रहे हैं तया ग्रामोण 
कार्यकर्ता प्लौर किसानो में सदयोग पैदा फरके उनमें प्रति एकड़ उत्ग बढ़ाने के लिए 
उत्साह उत्तन्न किया या रहा है | दवत प्रय्ततों को देखते हुए हमारे साथ मनन्‍्त्री को 
विष्दाम है कि भारत झ्ागामी ५ वर्ष गे सायात में प्रात्म निर्भर हो जायगा । 


नीति विन न 


प्रिशिष्टी 


गेहें एवं चावल के क्षेत्रों की समाप्ति का संकेत-- 

साद्य मन्‍्त्री श्री पाटिल ने लोक सभा में गेहूँ के सम्यन्ध में क्षेत्रोफरण फी 
ममाप्ति का जो सफ्रेत्त दिया है बह कोई नई बात नहीं है। इसकी गय तो प्राज से 
लगगग सात माम पूर्व उम्तो दिन मिल गई थी जब उन्होंने लोक सभा के सच से ही 
यह घोपणा की थी कि वारह मात्र के मीनर ही में भ्रन्न के सम्बन्ध मे समस्त देश को 
एफ क्षेत्र बनाने पी क्षोशिश फरूगा । इसके बाद गत १७ श्रप्रेल को राष्ट्रीय विकास 
परिपद्‌ की बैठक में भी उन्होंने इप वात पर वल दिया था प्लौर कहा था कि प्रन्न फा 
मुफ्त यातायात्त बहुत जरूरी है। इमलिए धक्त सकेत बस्तुत उनके प्रनेक़ बार घोषित 
पूर्व विचार के शीघ्र ही मूर्त रूप ग्रहण करने का ही सूचक है । 

प्रश्न के विषय में क्षेत्रीफण की व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि जिन प्रदेशों 
में प्रश्न की बहुतता है वे भ्रश्नाभाय से पीउित न हो। होता प्राय” यह था फि भ्रन्न बहुल 
प्रदेश के व्यापारी प्र के लोभ से श्रम्नामाव-य्रस्त क्षेत्र मे महंगे दामों पर भन्न मेज देते 
थे प्रौर इस प्रकार जब प्रनन बहुल प्रदेश में ही धन्न की कमी हो जाती थी तो यहाँ के 
निवासियों के लिए या तो गन्न दुलम हो जाता था भयवा बहुत महंगे दामो पर मिलता 
था। यह स्थिति निश्चय रूप से वाछ्धनीय नहीं थी । इसके साथ द्वी सरकार यह भो 
तही चाहती थी हि कोई प्रदेश शभन्नोत्तादन की दृष्टि से हीन होने के कारण सवधथा 
भभावग्रस्त रहे । इसलिए ऐंसी व्यवस्था को गई कि अप्नत्नहुल शोर श्रन्नाभाव ग्रस्त 
समीपवर्ती राज्यों को मिलाकर पृथक-पुथक पनेक भ्न्न क्षेत्र बनाये गये। इसका यह 
लाभ हुप्ना कि भ्रश्ननहुल राज्यो के निवासियों को भी भ्रन्न उचित दामों पर मिल सका 
प्रौर उसमे लगे श्रम्नाभाव ग्रस्त राज्य के लोग भी भूसे न रहे । श्रश्न की मह॒याई भौर 
अभाव पर विजय की दृष्टि से क्षेत्रीकरण की यह ध्यवस्था फाफी सफल रही । यह 
प्रघत सर्वधा स्वाभाधिक है कि जो व्यवस्था इतनी लामप्रद रहो है भ्रत्न उसका परित्याय 
क्यों किया जा रहा है । 


+ नवभारत टाइम्स सम्पादकफीय--१९ अगस्त १६६० | 


२१७४ ] 


क्षेत्रीकरण फी व्यवस्था तब लागू की गई थी जत्र देश में प्रश्न की कमी भोौर 
महंगाई थी । सन्देह है कि देश झ्ाज भी भ्रन्न के विषय भे झ्ात्म-निर्मर नहीं हो पाया 
है, परन्तु यह स्पष्ट है कि पूर्वापेक्षा-स्थिति प्रधिक प्रनुकूल हुई है। यह ठीक है कि सन्‌ 
१६४६-६० फे वर्ष मे उतना श्रप्नोत्पादन नही हो सका जितना सन्‌ १६५८-५६ से 
( ७ करोड ३५ लाख टन ) हुमा था, किन्तु सन्‌ १६६० मे प्न्न के उज्ज्वल भविष्य 
की प्ाशा तथा विदेशी सहायता से झन्न विषयक अनुकूल स्थिति बनने में बहुत सहा- 
यता मिली है । खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री श्री थोमस के झनुसार चावल तथा खरीफ 
की झ्न्य फसलो के मूल्य मे भले ही वृद्धि हुई हो, विन्तु गेहूँ का जो मूल्य सुचक अ्रक 
प्प्नेल मे ६९ था वह मई से ८७ पर आ गया भौर जून में भी वही रहा है । गेहे के 
सस्वन्ध मे यह सुघरती स्थिति श्रव क्षेत्रीकरण की झ्रावश्यकता को व्यथं सिद्ध कर 
रहो है । » 

चावल के विषय में भ्रभी ६-७ मास पूर्व पश्चिमी बगाल भौर उडीत्ता का एक 
क्षेत्र ववाया गया था भौर श्रभी गुजरात, महाराष्ट्र भौर मध्य-प्रदेश को भी एक भक्त 
क्षेत्र बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है, किन्तु जहा तक गेहूँ का प्रश्न है, देश में 
उसकी ऐसी फोई कमी नही है जिससे उसके विषय मे भी क्षेत्रीकरणा की प्रावद्यकत्ता 
ही । ध्रमी कुछ समय पूर्व भारत भौर भ्मरीका के वीच जो गेहें समभौता हुम्रा है 
उसके भ्रनुसार भारत फो अमरीका से चार वर्षों के भीतर १ फरोड ७० लाख टन 
प्रश्न मिलने वाला है । इस भ्रन्न में चावल की मात्रा भ्रवश्य बहुत कम है, कितु गेहूँ फा 
जो भाग है वह न केवल प्रश्न की महगाई और कमी को दूर करने मे सहायक होगा, 
भ्पितु उससे भ्रश्न विषयक किसी सकटकाल का भी मुकाबला किया जा सफेगा। 

श्री पाटिल का कथन है कि समस्त देश एक ही श्रप्न क्षेत्र होना चाहिए । यह 
सिद्धान्दत, उचित भी है । जब सारा देश एक है तो उसके सब हिंस्सो के सुख दुख भी 
वटने चाहिए । एक प्रदेवा के लोग खूब खा-पीकर चैन करें भौर दूसरे श्रश्नाभाव के 
फाररण घास फूस खाकर जीवन उव्यत्तीत करते हो, यह भ्रपने को एक एवं भ्रखड कहने 
याले देष फे लिए किसी भी प्रफार क्षम्थ नही । इसलिए सबके लिए समान रूप से 
ग्रप्त वितरण की व्यवस्था करके क्षेत्रीकरण को जितनी भो जल्दी विदा दी जाय उतना 
ही भ्रच्छा है । भाज भजन्न का जो भनुचित सग्रह तथा चोरी छिपे यातायात चल रहा है 
वह भी इससे समाप्त हो जायगा । 

गेहूँ की भनुकूल स्थिति को दृष्टि मे रखते हुए उसके क्षेत्रीकरण को समाप्ति 
तो उचित है, परन्तु उसके साथ ही ऐसी निर्दोष व्यवस्था की भी भ्रावश्यकता है कि 
इसके पुन जारी करने की नोवत न झाये । वह तभी सम्भव है जब देश्ष मे भन्नोत्यादन 


की गति फो तीज से तीवतर किया जाय भौर वितरण से मुनाफाखोरी औौर भ्रष्टाचार 
को स्वेधा समाप्त कर दिया जाय ॥ 


अचिभीन- सनक जन नन कि धनन नन+ 


ह 


धयावय ९४ 
भारत में कृषि उत्मादन 


(९:०४ # एतीं6) 





टुएि शार्योद प्रप फप्रयाया मा धाघाद है । +मारी 0२ प्रीधा जा सस्प्रा भा पर 
गिशेर है प्रो” मारे ४० प्रिधत चाद्ीय ध्यव शदि एप उसे सम्बंधित हियापों 
मे प्राप्त तीत है। गृधि रा गादा पर्याम भाषा में सियी होता है, सिसे हमें विदेशी 
दितविझय प्राम् होगा है । एयर थो। गाय एरण्गे। झमे प्राशाप्रगा धश्योग एप्ि द्वारा 
दापादित करे मत पर ही घ्राधारित है । छाप रे  यादा मे हो भारत शो लगभग 
एशापिधर है झपा घाय घौर पू मर यों के उपादा शे दि में मर्ष प्रयष है । सपार 
मे बापतर, एूट, यो जरुर, प्रादि हें दत्ादा में धारह था ग्यात देगरा है । 

भारा पा सस्पणण भौगोविक्ष रोत्पल ८४० ६३ परोट एकह है, जिसमें से 
८६८ परोद एक्ट शूमि मे! पिपप में शाषारी प्राम्म नहीं होगी । दैवन ७१६५ 
परीद एप" प्रयया ८६ प्रति भूमि ते उपयोग मे प्रॉर्े उपलब्ध हैं। सन्‌ 
१६५० ४१ पा मार १६५५-५६ में श्ृतति जा यर्धागरेण एस प्रशा” था -- 





६६५०-५१ ६६५४-४६ 











फरीड एक्ट बरोट एकट 

पन प्रदेश (००० १९५४ 
स्ृमि जो उपि मे लिए उपयब्य नहीं है ११ ७४ १श्घर 
परती मूमम यो छोड फर व मुमि लिम पर एपि 
नहीं होनी श्२्र२ ६६४ 
परती भूमि (प्र) यतंमान २९६४ ३०३ 

(3) प्राय ४३१ २६४ 
यह छेप्र मिस पर दोषाई होती है २६९३४ 4<4४७5० 
कुत भूमि जिस पर फसल काटी गई ३२५४६ ३६३ 
एक वार से अधिक मोया टुस्ता क्षेत्रफल ३४२५ हई। है डा 





उक्त धाँवड़ो से पता चलता दे ह्लि बन प्रदेश भौर परती भूमि को मिलाकर 

लगमग ५० प्रतिषत भूमि कृषि के लिए उपल्ब्ध नहीं है । बोगे जाने याले क्षेत्रफत में 

वृद्धि हुई हैं । लगभग १४ प्रतिशत भूमि ऐसी है जो परती है, फिन्तु जिस पर सुधार 
२१५ 
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करके कृरपि की जा सकती है । यद्यपि बोये गये क्षेत्रफल मे वृद्धि प्रतीत होती है, किन्तु 
गत तीस वर्षो में प्रति व्यक्ति बोये गये क्षेत्रफल मे कमी हुई है, क्योकि क्षेत्रफत के 
झनुपात मे जन-सरूण तीज गति से बढ रहो है । 
फसलो फा सापेत्तिक मद्ृत्व-- 

भारत में उत्पादित क्षि पदार्थों की दो प्रमुख विशेषताएं हैं $-- 

( श्र ) फसलो की विविधता । 

( व ) भ्रख्ताद्य फमलो को श्रपेक्षा खाद्य फललो की भधिकता। 


सम्‌ १६५५-५६ में ८२ प्रतिशत भूमि पर खाद्य पदार्थ उत्पन्न किये जाते थे, 
जबकि व्यापारिक फसलें केवल १६८ प्रतिशत भूमि पर उत्पन्न होती थी। ऐमा अनुमान 
है कि प्रथम योजना के अन्त में २७ ४ करोड एकड भूमि पर खाद्य पदार्थ, गन्ना, 
तम्बाकू, दाले आदि उत्पन्न की जाती थी भोर श्रखाद्य फसलें तेल के बीज, घाय आ्रादि 
का उत्पादन केवल ६ ४ करोड एकड मुमि पर होता था । 


सन्‌ १६५५ ५६* 


क्षेत्रफल लाख एकड 
चावल 





७६३ 
गेहूँ रह्र 
ज्वार, बाजरा प्ादि १,०५५ 
दालें भ्पू० 
मूं गफली १२६ 
गन्ना ५ 
कपास २०२ 
जूट २२ 





कि 


उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि खाद्य पदा्ें विशेषकर गेहूं भौर चावल का 
श्रत्यधिक महत्व है झौर देण की पर्थव्यवस्था में उचित सन्तुलन का भ्रमाव है। यह 
एफ प्रत्यन्त दुखद वात है कि खाद्य उत्पादन में देश की तीन चौथाई जन-सख्या प्रोर 
ई भूमि से लगे रहने पर भी खाद्य पदार्थों का भ्रभाव है भोर आयानो को मात्रा 
लगातार बढती जा रही है | 

देश के भ्धिकाद भाग में दो फमलें पैदा होती हैं--खरीफ भौर रवी | खरीफ 
की फसलो में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, उद, सूंग शोर मृगफलोी 
हूं । यह वरसात की फसल है । रबी की फसल में मुख्यत गेहूं, चना, जो, मटर, सरसो 
को सम्मिलित किया जाता है | रवी जाडे की फसल है । चावल विभिन्न राज्यों में 
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गर्मी, शीत भौर शरद तीनो ऋतुओ में उत्पन्न किया जाता है। भारतीय फसलो को 
सरलता से निम्नलिसित भागों में वाँटा जा सगता है ,-- 

( श्र ) साथ फसले--गेहूं, चावल, जो, ज्वार, बाजरा, दालें प्रादि । 

( व ) तिलहन--मु गफली, तिल, सरसो, भ्रलसी, राई प्रादि । 

( स ) रेणेदार पदार्थ ([79785)--केपास, जूठ । 

( द ) पेय ([82ए०22०5)--चाय, कहवा । 

( ह ) भन्‍्य--सिनकोना, रबर, मसाले, तम्बाकू, सुपारी भादि । 
खाद फसले-- 

(१ ) चावल--यह भारत की सवसे महत्त्वपूर्ण फसल है। यह निचले, 
प्रधिक वर्षा वाले तथा गर्म प्रान्त मे वोया जाता है । यह ठड की फसल है भर साधा- 
रणतः दिसम्बर-जनवरी में काटी जाती है, परन्तु काँगडा की पहाडो श्रोर काइमीर की 
घाटी जैसे ठन्डे स्थानों में यह गर्मी मे उत्पन्न किया जाता है। देय मे चावल ७ ८२ 
फरोड एकड भूमि पर बोया जाता है, जो कुल थोई जाने वाली मम को लगभग एक- 
चौथाई है । यह दक्षिण एव पूर्वी प्रदेशों में प्रविक होता है, क्योकि वहाँ इसके भनुक्ूल 
भोगोलिक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं | चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख प्रदेश बगाल, 
विहार, पूर्वी उत्तर-प्रदेश, मद्रास, प्रसम, उडीसा, केरल भौर मब्य-पदेश हैं । 

गत वर्षों मे चावल का उत्पादन एवं क्षेत्रफल इस प्रकार रहा है .-- 


व्‌प लाख एकड लाख ठव 
(६६४७-४८ -. ६४७ २१७ 
१६५३-५४ ७७३ रछ८ 
१६५४-५५ ७५६ २४५ 
१६५५-२६ डर ७६६ र्‌ध्८ हू 
_. २६५६-५७ पर २८१ 
१६५७-५८ ७९० २४६ 
१६४८ ४५६ ॥ 6 - रह६७+) 
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भारत प्रे चावल की स्थिति सन्‌ १६३६ सक सतोपप्रद थी, परन्तु सन्‌ १६३७ 
में वर्मा के पृथफ होने के कारण हमारे झान्तरिक उत्पादत में १३ लाख टन की कमी 
हो गई । द्वितीय युद्ध प्रारम्भ होने के समय सन्‌ १६३६ ४० मे हम १८ लाख टन 
चावल का आयाम करते थे, जो मुख्यत वर्मा से होता था| है 

सन्‌ १९४६ में दक्षिण-पूर्वी एशिया मे चावल का उत्पादन बढाने शोर वित- 
पण व्यवस्था मे सुधार करने हेतु धन्तर्राक्षेय चावल शायोग ते र प्सुधार करने हेत प्रन्तर्रष््रीय चावल भायोग ने सम्बन्धित समस्याम्रो 
का प्रध्ययन किया और निम्न सुझाव प्रस्तुत किये -- बा 
7. 7३ 3958 & 59 तर 

२ सम्पदा--अप्रेल सन्‌ १६६० । 
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( भ्र ) उत्तम प्रकार के वीजो का प्रयोग किया जाय ॥ 

( व) फसलो और वीजो के रोगो पर नियन्त्रण रखा जाय | 

(स ) कप का यन्द्रीकरण हो । 

(द ) भूमि, जलवायु, खाद के प्रयोग एवं पिचाई सम्बन्धी सूचनाएं एकत्र 
की जायें ॥ 

(६ ) चावल का प्रमापीकरण किया जाय एवं उत्तम भडार ग्रहो की व्यवस्था 
की जाय । 

(फ ) उप उत्पादनो का उपयोग किया जाय एवं श्रनुसन्धानशालाग्रो की 
स्थापना की जाय । 


यद्यपि भारत का स्थान विद्व के चावल उत्पादको मे चीन के पश्चात्‌ द्वितीय 
है, किन्तु हमारा प्रति एकड उत्पादन भ्रत्यन्त कम है | हमारे यहाँ प्रति एकड उत्पादन 
६१८ पौड है, जवकि जापान मे प्रति एकड उत्पादन २,३५० पौड एवं इंठली मे 
२,६४० पौंड है । प्रति एकड उपज मे कमी के निम्न प्रमुख कारण हैं -- 

( १ ) निश्चित जल पूर्ति का भ्रभाव । 

( २ ) भूमि कम उपजाऊ होना 

( ३ ) उत्तम बीजो का पझ्रमाव । 

( ४ ) फसली वीमारियाँ । 


हमारे यहाँ चावल को विखेर कर प्रथवा पौधा लगाकर थोया जाता है, परन्तु 
गत वर्षो में जापानी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है । जबकि भारतीय पद्धति से 
प्रति एकड उत्पादन € मन होता है, जापानी पद्धति से प्रति एकड १४० मन तक प्राप्त 
किया जा सकता है। सन्‌ १६५४ में १३ लाख एकड भूमि पर जापानी पद्धति से कृषि 
की गई, परिणामस्वरूप ६ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन हुप्ला । 

गत वर्षो मे चावल का आयात इस प्रकार रहा है? -- 





१६५४ ६०३ हजार टन 
१६५५ हि २६० | 
१६५६ बेर० $ ४ 
१६५७ ७३१ | 
१६५८ ३६० 





- सम्‌ १६५७ में उत्पादन की कमी और परिणामस्वरूप ग्रायात में वृद्धि का 
, प्रमुख कारण मध्य एवं उत्तरी-पूर्वी भारत मे मानसून का फेल होना है। इस 
वर्ष बिहार का उत्पादन १५ लाख टन, मध्य-प्रदेश १२ लाख, उडोसा ५ लाख 
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भौर पश्चिमी वगात का उत्पादन ४ लाख टन कम रहा ।*१ सन्‌ १९५८-५६ की फसल 
के विधय मे प्राप्त सूचनाभो के भनुसार स्थिति में सुधार की भाशा है । 

( १ ) गेहूँ--क्षेत्रकल भोर उत्तादन की दृष्टि से इसका स्थाव चावल के वाद 
झाता है | इसका उत्पादन २०-३० इस्ज वर्षा एव दुमट मिट्टी वाले क्षेत्रो में श्रच्धी तरह 
होता है। यदि प्िचाई के साधन उपलब्ध हो तो यह इससे कम वर्षा वाले अदेशो मे 
भो उत्पन्न किया जा सकऊता है। इसके उत्तादव के प्रमुप क्षेत्र उत्तर-प्रदेश, पजाब, 
राजस्थान, वम्बई, मध्य-“प्रदेश झौर भान्ध्र प्रदेश हैं । केवल उत्तर-प्रदेश झौर पजाव 
में सम्पूर्ण भारत का तीन-चोथाई गेहूँ उत्पन्न होता है । गत वर्षो में गेहूँ का उत्पादन 
इस प्रकार रहा है '-- 








वर्ष क्षेबफल उत्पादन 
ऋ लाख एकड लाख टन 
१६४७-४८ र्ण्प कर 
१६५२-५३ २४२ ७४ 
१६५३-५४ कु ७६ 
१६५४-५५ २७५ प्प 
१६५५-५६ ३०३ प्‌ 
१६५६ ५७ ३२८ &३ 
१६५७ #५ २६७ ७६ ४४ 


उक्त प्रॉकडो से पता चलता कि गेहूं की खेती मे विकास हो रहा है, परन्तु 
भन्य देशों फी तुलना मे हमारी स्थिति निश्चित ही भसन्तोषप्रद है । विदेक्षो में प्रति 
एकड उत्पादन इस प्रकार है :--- 


भारत ३४० पोड 

कनाडा ६७५ ,, 

समुक्त राष्ट्र श्रमेरिका ८५० ,, 

भ्रास्ट्रे लिया ७१० ,, य 
भ्र्जेन्टा इना ७८० 


भारतीय उपज कम होने का प्रमुख कारण यतश्रीकरण का भमाव, उत्तम बीज 
की कमी, प्राधिक कठिनाईयाँ एवं कृपको का अशिक्षित होना है। ढा० वन्‍्स ने भनुमान 
लगाया है कि प्रति वप ५% गेहूँ रतुभा (ए5॥) लग जाने से नष्ट हो जाता है झौर 
रोग ग्रस्त क्षेत्रों में तो यह ह्वानि १००% तक पहुँच जाती है । स्मठ (57770) वामफ 


॥ व०णगणेो 0 7्रतए४४ए & 77४0७ ]0ए 958 
2. कणवा5--960, 





२२० ] 


एक अन्य रोग भी श्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध हुआ है । पजाबव कृषि विभाग # प्रोफेसर 
लूथरा ने एक स्मठ निरोधक उपाय की खोज की है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है । 

प्रथम युद्ध काल तक हम गेहूँ को निर्यात करते थे, परन्तु उमके वाद स्थिति 
प्रतिकूल होती गई । सन्‌ १६४७ मे विभाजन के कारण पजाव श्रौर पिंघ के उपजाऊ 
क्षेत्र पाकिस्तान मे चले गए भौर हमारे आयातो की मात्रा बढती गई | गत वर्षों-में 
गेहूं का भ्रायात इस प्रयार रहा +--' 


१६५३ १,६८४ हजार टन ' 
१६५४ १६९७ ,, 
१६५५ ४३२५ ,, 
१६५६ १,०९५ ,, 
१६५७ २,८४० ,, 
१६५८ २,५७४ ९०59 


सरकार ने गेहूँ की खेती मे सुघार हेतु कुछ क्षेत्रों को गहरी खेती प्रारम्भ करने 
के लिए चुना है। क्रृषि यन्त्रो का प्रयोग, सिंचाई मे विकास, उत्तम बीज एवं रसाय- 
निकखांदो का प्रयोग करके उत्पादन वढाया जा रहा है। ह्वितीय पच-वर्षीय योजना में 
वीस लाख टन अतिरिक्त गेहूँ उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।* 


(३ ) जौ (89870ए)--भारत मे गेहूँ के साथ-साथ जौ भी वोया जाता है । 
यह गेहूँ मे मिलता-ज़ुलता मोटा भ्रन्न है और निर्धन वर्ग के व्यक्तियों द्वारा खाने में 
प्रयुक्त होता है । जो पशुम्रो को भी खिलाया जाता है। सन्‌ १६५७-४८ मे ७५३१ 

' लाख एकड भूमि पर २१ ७५ लाख टन जो उत्पन्न हुआ । इसका दो-तिहाई उत्तर-प्रदेश 

/ में भौर क्षेप राजस्थान, पजाव तथा विहार में उत्पन्न होता है। इसका उपणोग माल्ट 
भौर बोयर नामक घाराव बनाने मे किया जाता है। भारत में विष्व केजौ 
उत्पादन का फेवल ५% उत्पन्न होता है । हमारे देद्य मे प्रति एकड उत्पादन केवल 
८०२ पोड है, जबकि डेनमार्क मे २,६५६, जर्मनी मे १,६३२, इज्जलेड भौर जापान में 
प्रति एकड उत्पादन १,६१६ पौड होता है । भारत में विभाजन के पश्चात इसका कुछ 
भ्रायात हुप्ता था, पर श्रव ध्रायात बन्द है । हि 

(४ ) ज्वार, बाजरा, रागी (]४7)088)--इनका उत्पादन लगभग सारे 

+भारत से होता है, परन्तु गम सूखे भागों में इनकी उपज भ्रधिक होती है । यह 
ख़रोफ की फसल है। ज्वार का उत्पादन दक्षिण में बहुत होता है। सन्‌ १६५६- 
५७ में ज्वार ४१३ १४ लाख एकड पर उत्पन्न की गई झौर कुल उत्पादन ७४ २७ 

, लाख टन रहा । इसका भाषघे से झ्धिक उत्पादन वम्बई, मद्रास, मध्य-प्रदेश झौर 
प्राप्न मे होता है। कुछ उत्पादन पजाव भौर राजस्थान में भी दह्वोता हैं। 
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“7 चाजरा मुख्यतः बम्बई, मद्रास, उत्तर-प्रदेश और पजाय में होता है। सन्‌ 
६६५६-५७ में इसका उत्पादन र७५ ४ लाख एकड पर २६९२६ लाख टन रहा। 
नागपुर, इन्दौर और कोयम्बटूर में क्यि गए भश्रनुसन्धानों के फलस्वरूप श्रव इसकी 
किस्म में सुधार हो रहा है। 

ज्वार, वाजरा, रागी पभ्ोर मक्का के सतू १६५७-४० के श्रन्तिम अनुमान 
(0५४9) 7886709(88) इस प्रकार है* ;-- 
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उत्पादन क्षेत्र क्षेत्रफल 

हजार टन हजार एकड टः 
ज्वार ८,०५६ ४१,४११ 
घाजरा ३,५६४ २७,४४३ 
मक्का २,०६४ 8६,७६२ 
रागी १,७१६ ५,५९७ 


चल जततत+्+++++त_+त-_+त+++“त-_++++7+7++5+त++त्_“_पघन+++++7+897त7ौ>_+_+ 


मक्का उत्तर भारत के निर्घन व्यक्तियों का प्रमुख भोजन है भौीर उत्तर प्रदेवा, 
पजाव, राजस्थान इसके प्रमुव उत्पादन क्षेत्र हैं। इसका उपयोग पश्चुग्रों को खिलाने में 
भी किया जाता है । 

(५ ) दाले (205885)--भारतीय भोजन में चना, उडद, मसूर, मूंग भौर 
भ्ररहर की दालें एक भ्रत्यन्त प्रावश्यक अगर है तथा प्रोटोन के प्रमुख साधन हैं। ये 
इसलिए झोर महत्त्वपुर्ण हैं, क्योंकि चावल में, जो भारत की एक महत्त्ववूर भोजन 
सामग्री है, प्रोटीन नहीं होता । फसलो के हर फेर की दृष्टि से भी ये महत्त्वपूर्ण है 
क्योकि ये वायुमण्डल से नाइट्रोजन सकलित करती झौर भूमि को उपयोगी तत्त्व प्रदान 
फरती हैं। दालो को चारे भौर हरी खाद के रूप मे भी उपयोग मे लाया जाता है | 

दालों में चना सबसे श्रधिक मह्चत्त्वपुर्णा है भौर उत्तर-प्रदेश में बहुतायत से 
होता है । चना विहार, पजाब, मध्य प्रदेश, वम्बई, प्रान्म् भौर मैसूर में भी उत्पन्न 
किया जाता है । अ्धिकाश चने का उपयोग देक्ष में ही हो जाता है, शत, इसका निर्यात 

दृत्वपूरां नही है | 

परहर का उत्पादन मध्य प्रदेश मे प्रमुख है, यद्यपि भन्य, प्रान्तो मे इसका 
उत्पादन होता है | साधारणत- इसका उत्पादन अन्य फसलो के साथ किया जाता है.। .... 

सन्‌ १६४० मे राजकीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने दालो की किस्म में सुधार 


करने और सयुक्त कृषि (](ध5९० (70०.7778) का विकास करने हेतु एक विशेष 
समिति गठित की थी । गत वर्षों में दालो का उत्पादन इस प्रकार रहा है ,-- 
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(हजार टन) 
2 5 सम 22 
वे चना परहर भ्रन्‍्य दालें 
१६५३-५४ ४,७५६ १,८३४ ३,5६० ४ 
१६५४-५५ 5,०२२ १,६६२ ३,१४३ 
१६९२५५-५६ भ,ररर १,८३२ ३,७०७ 
१६५६-५७ ६,२६४ १,६५४ ३,२८१ हु 
१६५७-५८ ४,७५४ २,३६९ ३,०६६ 





गत वर्षों में हमारे कुल उत्पादन के साथ-साथ श्रति एक्ड उत्पादन में भी 
वृद्धि हुई है । सनू १६५०-५१ में हमारा प्रति एकड उत्पादन २६१ पौड था। सन्‌ 
१६५५-५६ मे यह बढ़कर ४६० पोड प्रति एकड हो गया है ॥ 


(६ ) गन्ना (87887 (0876)--भारत मे गन्ने का क्षेत्रफल ससार मे सबसे 
भ्रधिक है, यथ्पि इसका उत्पादन सम्पूर्ण भारत में होता है, किन्तु उत्तर प्रदेश, विहार, 
बंगाल, पजाव भौर वम्बई इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। केवल उत्तर-प्रदेश मे भारत 
का ५० प्रतिष्गयत गन्ना उत्पन्न होता है। सन्‌ १६३० तक हम मुख्यत श्रापात की हुई 
धक्कर का उपयोग करते थे, परन्तु सरकार द्वारा शक्कर उद्योग को सरक्षण प्रदान किया 
गया, जिसके फलस्वरूप गन्ने के उत्पादन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला | सन्‌ १६३० में 
गन्‍ना केवल २७ ८ लाख एकड भूमि पर उत्पन्न होता था। सन्‌ १६२६-३७ में यह 
बढकर ४० ५ लाख एकड हो गया तथा सन्‌ १६५६-५७ में गन्ने का क्षेत्रफल ५० १६ 


मा मम एकड था । गत वर्षो में गन्ने का उत्पादन और क्षेत्रफल इस प्रकार रहा है” --- 


के 





थर्ष क्षेत्रफल उत्पादन 

लाख एकड ] लाख टन 

.. शरृह४३-श४ | ३४ ८५ ४३७ ०६ 
१६५४-५५ ३६ ६६ ५७८ ११ 
१६५५-५६ ४५ ६४ ५६५ प७ 
१६५६-५७ ५०९६७ ६६६ ६८ 
१६५७-४८ ५० २१ ६४१ ४२ 


ँ 
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यद्यपि गन्ने का क्षेत्रफल भारत में वहुत श्रघिक है, प्रति एकड उत्पादन ग्न्य 
देक्ो की सुलना में कम है। भारत को तुलना श्रन्य देष्यो से इस प्रकार फी जा 
सकती है -- 
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भारत १३"४ टन प्रति एफड 
मगूवा र७छ ० 
जावा प ६९० 
झास्ट्र लिया २१० 
हवाई द्वीप ६२० 


प्रति एकड उत्पादन मे कमो का कारण श्रवैज्ञानिक कृषि, भूमि का छोटे-छोटे 
टुकड़ों में विभक्त होना, यन्‍्म्रीकरण फा भ्रभाव एवं खाद की कमी है। उलादन की 
किस्म में मुघार करने हेतु कोयम्बहर मे एक गन्ना उत्पादन केन्द्र खोला गया है तथा 
राज्य कृषि विभाग भी सुधार के प्रयत्त कर रहे हैं। ऐसी भाश्या की जाती है कि शीघ्र 
ही हम गन्ने के उत्पादन मे क्‍्लात्मनिभर हो जायेंगे। लखनऊ में एक प्रनुसन्धानशाला 
प्रारम्भ की गई है, जिस पर ७ लाख रुपये व्यय किये गए हैं। यह एशिया में सबसे 
वडा है। द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे १० लाख एकड प्रतिरिक्त भ्रूमि पर गन्ने की 
खेती की जायगी | 


(७) आलू (709800)-गत कुछ वर्षों में झ्रान्नु का उत्पादन भी 
भहत्त प्राप्त करने लगा है। सन्‌ १६४८-४६ मे केवल १५ लाख ठन श्रालतू भारत में 
उत्पन्न होता था। सन्‌ १६१६-४७ से ग्रालु का उत्पादन" १६ ७४ लाख टन था । प्राप्त 
है के भनुसार) सत्‌ १६५७-५८ में ७६६ लाख एकड भूमि पर भ्रालू की खेती 

गई। 


अखाध फसलले-- के 

जैसा कि पहले वत्ताया जा छुआ है कि भारत के उत्पादन मे खाद्य पदार्थों की 
घहुलता है। सन्‌ १६५५-५६ में केवल २,६६० लाख एकड मरुमि भ्रथवा कृपि क्षेत्रफल / 
फे केघल १६ प्रतिद्त पर व्यापारिक फसलें उत्पन्न की जाती थी। गत वर्षों मे व्यापा- 
रिक फसलो के क्षेत्रफल एवं श्रन्य फसलो के साथ उनके श्नुपात में भी बुद्धि हुई है । 
प्रमुख व्यापारिक फसलो की स्थिति इस प्रकार है *--- 

( १) कपास-- कपास उत्पन्न करने वाले देशों मे भारत का स्थान विद्व में 
दूसरा है, परन्तु हम सप्षार के कुल उत्पादन का केवल २० प्रतिशत द्वी उत्पन्न करते 
हैं। इसके अलावा भारतीय कपास प्राय* छोटे रेशे की होती है भौर साघारण कपडो के 
उत्पादन में प्रयुक्त होती है । कपास के उत्पादन पर जलवायु का बहुत प्रभाव पडता है। 
उसके लिए काली मिट्टी, साघारण वर्षा एवं अधिक तापमान को प्रावश्यकता होती है। 
पकने के समय वादल एवं कुहया इसको श्रत्यधिक हानि पहुँचाते हैं। कपास का उत्पादन 
मुख्यत बम्वई विशेषकर बरार, मध्य-प्रदेश, मद्रास, उत्तर-प्रदेश, श्ान्थ, राजस्थान, 
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और मैसूर मे होता है। कपास का भाघा क्षेत्रफल केवल वम्बई भौर मध्य-प्रदेश में है। 
गत वर्षों मे कपास का उत्पादन एव क्षेत्रफल इस प्रकार रहा है *--- 
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हे क्षेत्रफल उत्पादन 
रा साख एकड लाख गाँठ 
१६५४-०५ श्प७ ४२ २७ 
१६५५-५५ १६६ ४० २० 
१६५६-५७ श्द्८ ४७ २४५ 
१६४७ ४८ २०२ ४७ ३९ 
१६५८-२६ ना ४७ ०५ 





इस प्रकार गत वर की तुलना मे क्षेत्रफ्ल मे १ ३%, तथा उत्पादव में ० ४% 
की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल मे वृद्धि मुरयत, वम्बई, पजाव धौर मध्य-प्रदेशण में हुई तथा 
उत्पादन वृद्धि मे प्रमुख योग राजस्थान, मद्रास भौर पजाव का रहा। इसे वर्ष ४५ 
लाख गाँठे का उत्पादन होगा, ऐसा भ्रनुमान है । 

: भारतीय रई की किस्म शोर उत्पादन मे सुधार हेतु सब्‌ १६१७ में भारतीय 
फपास समिति की स्थापना की गई और सव्‌ १६२२ मे ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोथिये- 
शन की स्थापना की गई । रई में मिलावट रोकने के लिए सन्‌ १६२३ में कपास याता- 
यात अभ्रधिनियम भी पास किया गया तथा विक्रय की दक्षाओं में सुधार करते हेतु 
बम्बई, मध्य-प्रदेश और मद्रास में कपास विपरि झधिनियम पास किये गये। 

विभाजन के परिणामस्वरूप लम्बे रेशे की कपास उत्पन्न करने वाले पजाव 
झौर सिन्ध के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये । श्रत* भारतीय कैन्द्रीय कपास समिति 
से यह सिफारिश फी कि कपास के क्षेत्रफल में ययाक्षीत्र ४० लाख एकड फी वृद्धि की 
जाय शोर उसे सन्‌ १६४६-४७ में ११५ लाख से बढा कर १५५४ लाख कर दिया 
जाय । सन्‌ १६४८-४६ में हमारे, उत्पादन का केवल १७ ५% भाग लम्बे रेशे का 
होता था । सन्‌ १६५६-५७ में लम्बे रेशे का उत्पादन बढ कर ४२५% हो 
गया । गत वर्षो में किस्म के श्रनुसार कपास का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है --* 
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(२२५ 


सितम्बर सन्‌ १६५७ से भरप्रैल सत्‌ १६५८ तक भ्राठ महीनों मे भारतीय मिलो 
हरा ३३ ८३ लाख गाँठ कपास का उपयोग किया गया, जिधमे लगभग ४ लाख गाँठ 
विदेशी कपास था। गत वष मे हमारे देश मे कपास के प्रायात-निर्यात की स्थिति इस 
प्रकार रही है '“- 


( हजार गाँठ ) 


भायात मि० गांठें 
१६५४-५४ ०ध्२ 
१६५५-५६ ०६० 
१६५६-५७ ०५७ 
१६५७-५८ ०५६ 
१६४८-५६ ०४४ 


तिर्यात की स्थिति भी अच्छी रहो, क्योकि सन्‌ १६५७-४८ में जहाँ केवल 
१,६२,००० गाँठो का निर्यात हुप्ता था वहाँ सन्‌ १६५८-५६ में ३,६५,००० गाँठो 

का निर्यात हुआ । 

द्वितीय पच वर्षीय योजना मे सन्‌ १६५५-४६ में होने वाले ४० लाख ग्राँठ 
उत्पादन को वढ़ा कर सन्‌ ६६६०-६१ मे ५५ लाख गाठ करना निश्चित किया गया 
था | परन्तु गत वर्षो मे हमारे घरेलु उपभोग मे प्रत्यधिक वृद्धि हुई है, भ्रत- जून 
सन्‌ १६५६ में मसूरो मे प्रान्तीय कृषि मत्रियों की वैंठक मे इस लक्ष्य को बढ़ाकर 
६१ लाख गाँठ कर दिया गया । नवम्बर सन्‌ १६५७ में बेन्द्रीय कपास समिति की 
माँग पर योजना प्रायोग द्वारा यहू लक्ष्य वढाकर भव ६५ लाख गाँठ कर दिया गया 
है | पर-तु इस लक्चंप को प्राप्त करने मे यदि प्रकृति सदहानुभूतिपूर्ण रही तभी लक्ष्य 
हम प्राप्त कर सर्केगे | क्योकि सन्‌ १६५६-६० में ५२ से ५ ४ मि० गाठों का उत्पादन 
भ्पेक्षित था । परन्तु जल वायु की करता के कारण रई का उत्पादन फेवल ४ ५ मिं० 
गाठें होने का भ्रनुमान है । 

(२) जूट- भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से जूट पत्यन्त भहृत््वपूर्ां है। 
यहूं बगाल शौर प्रासाम प्रान्त में गया और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा मे तथा विहार झोर 
उदीसा में नदियों द्वारा बहाकर लाई हुई उपजाऊ भूमि मे होता है। गह खरीफ की 
फसल है और इसका पौधा लगभग १२ फुट ऊँचा होता है,! इसके लिए भधिक गर्मी 
भौर भ्धिक पानी की आवश्यकता होती है । 

विभाजन से पहले जूट उत्पादन में भारत फो एकाधिकार था, परन्तु विभाजन 
के फलस्वरूप जूट का तीन-चौथाई क्षेत्रफल पाकिस्तान में चला गया प्लोर हमें लगभग 
५० लाख गाठ जूट के लिए झायात पर निर्मंर रहना पडा। भारतीय रुपये के प्रवमुल्यन 
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से पाविस्तानी छूट भौर भी महेँगा पढने लगा, प्रतः भारतीय जूट उत्पादन में वृद्धि 
फरना श्रत्यन्त भावश्यक हो गया । सरकार ने जूट उत्पादन मे वृद्धि करने हेतु रासाय- 
निक खादो फा वितरण, उत्तम बीजो की व्यवस्था, जुट घोने और भियोने के लिए 
तालावो के निर्माण एवं दुहरी फसल बोने को प्रोत्साहन दिया । गत वर्षों मे जूठ का 
उत्पादन इस प्रकार रहा है 


रे 


वर्ष लाख गाँठ है 

प १६५३-४४ ३०६ 

१६५४-५५ २६३ 

१६५०-५६ ४१६ 

१६५६ ५७ ४ड्र्र 

१६५७ ४८ ४० ५) 

१६५८-५६ भशी८ | 

१६५६-६० ३०२ 


१२ जनवरी सन्‌ १६५७ को प्रान्तीय क्पि विभाग के सचित्रों का एक सम्मेलन 
हुआ, जिसने उत्तम बीज, कृपि पद्धति के भ्राघुनिकीकरण एवं खाद के प्रयोग सम्बन्धी 
झनेक सुझाव दिये तथा जुट सम्बंधी समस्याप्रो के प्रध्ययन हेतु गठित सेन समिति 
ने जूट उत्पादन सम्बन्धी श्रनेक सुझाव दिये और शअ्रनुमान लगाया कि यदि द्वितीय 
योजना मे निर्धारित ५५ ४ लाख गाठ का लक्ष्य प्राप्त भी हो जाय तो भी बढती हुई 
देशी माग को देखते हुए सन्‌ १६६०-६१ मे हमारे यहाँ ६,४०,००० गाँठ जूठ की 
कमी रहेगी । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि योजना झायोग ने भारत मे उत्पन्न होने 
वाले निम्न कोटि के मेस्टा (]/७६(०७) का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। सेन 
समिति फा प्रनुमान है कि सन्‌ १६६०-६१ में क़ूट भौर मेस्टा की सयुक्त माँग भारत में 
लगभग ८६ ८ लाख गठि होगी । भ्रत समिति ने द्वितीय योजना में निदिचत लक्ष्य को 
वापिक कार्यक्रमों में इस प्रकार वाद दिया ,---ड 


यप , कच्चा जूट लाख गोठ 
मेस्ठा 
१६५७-४८ डड १६ 
१६५८-५६ हक शृ८ 
१६५६-६० ६ २१ १६ 
१६६०-६१ 5 २० 


पट्सन को केन्द्रीय निरीक्षण समिति मे भनुमांन लगाया है कि सनु १६६०-६१ 
में देश में लगभग ४७ १० लाख ग्राठ पटसन तथा १५ ५ लाख गाँठें मेस्टा का उत्पादन 
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होगा ।१ इससे स्पप्ट है कि अभी भी कुछ श्रढ् तक हमारी निभरता पाकिस्तानी छूट , 
के भ्रायात पर निभंर रहेगी । यद्यपि सन्‌ १६४८-४६ की भपेक्षा हमारा पटसन की खेती 
का क्षेत्रफल ७ ३ लाख एकड से १८ ३२ लाख एकड हो गया है, फिर भी पाकिस्तानी 
पटसन फा भश्रायात करना पडेगा | 


(३ ) चाय--भारत चीन के बाद विश्व में सबसे भ्रधिक चाय फा उत्पादन 
करता है | भारत में चाय का उत्पादन मुल्यत, वद्धाल व श्रासाम में होता है, किन्तु 
देहरादून, काँगडा झौर नीलगिरि की पहाडियो पर भी चाय उत्पन्न को जाती है। कुल 
उत्पादन का ७७ प्रतिशत आसाम शोर वद्धाल में ही होती है । भारत में समस्त चाय के 
बगीचो का क्षेत्रफल ७७६ हजार एकड है। गत वर्षो में चाय का उलादत इस प्रकार 
रहा है *-- 


वर्ष करोड पौड 
१६५३ ६०८ 
१६५४ एड ४ 
१६५५ ६६९८ 
१६५६ १६७ 
१६५७ ६६६ 


३० छून सन्‌ १६५८ को समाप्त होने वाले प्रथम ६ माह में चाय का उत्पादन 
१६ २६ करोड पौड रहा ।* 

चाय प्रमेरिका तथा प्रन्य देशों मे भी लोक-प्रिय ट्वो रही है। भारतीय चाय 
संघ ने विज्ञापन करके इसके उपभोग छणढ़ाने में पर्यास् प्रयत्व किए हैं । चाय का निर्यात 
मुख्यत' इद्धलेड, अमेरिका, कनाडा पौर भ्रायरलेड को किया जाता है। विछले वर्षों 
भे हमारे निर्यातो मे कमी हुईं है। मई सन्‌ १६५८ मे भारतीय चाय सघ के वापिक 
भ्रधिवेशन मे चाय सघ के भ्रध्यक्ष श्री डी० सी० घोष ने वतलाया3े कि सत्‌ १६५७ 
में भारत द्वारा फेंवल ४४ ० करोड पौड चाय का निर्यात हुआ, जबकि सब्‌ १६५६ मे 
हमारे निर्यात्‌ की मात्रा ५२ ३६ करोड पौड थी | विदेशी विनिमय की दृष्टि से चाय 
के निर्यात सन्‌ १६५६ में १४३ करोड रुपये से घटकर केवल १०७ करोड के रह गये । 
श्रो घोप ने निर्यात बढाने के लिए निर्यात करो धौर चुदड़ी मे कमी करने, उत्पादन 
घटाने शौर भ्रधिक विज्ञापन करने सम्व घी भनेक सुझाव दिए हैं। द्वितीय पच-वर्षीय 
योजना में चाय का उत्पादन ७० करोड पौड कर दिया जायगा, जिसमे से लगभग ५० 
करोड पौड चाय का निर्यात किया जायगा । 

(४ ) कॉफी--मारत में कॉफी २२४ हजार एकड भूमि पर उत्पन्न की 

१ ड्योग-म्यापरर पत्रिका, अगस्त १६६० | 
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जाती है । इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र मैसूर: मद्रास श्रीर कुग हैं। गत वर्षो मे चाय के 
उपभोग में वृद्धि होने भ्ौर ब्राजील की सस्ती फॉफी की प्रतिस्पर्धा के कारण कॉफी 
उद्योग को पर्याप्त हानि पहुँची है। चाय बोर्ड की भाँति कॉफी बोडड भी कॉफी के 
उपभोग मे वृद्धि करमे का प्रयत्न कर रहा है। कॉफी के उत्पादन की स्थिति इस 


प्रकार है ,-- ४ गे 


द्प हजार टन 
१६४५४ २६ ४ 
श्ध्श्ण २४ € 
१६५६ रेड ४ 
१६५७ ४०६ 


३० मई सन्‌ १६५८ को कॉफी वोडड की शभरद्धँ वाषिक बैठक मे सन्‌ १६५७- 
भू८ में कॉफी का उत्पादन ४२,३८० टन झ्ाँका गया ।१ बोडड के अनुसार सन्‌ १६५८- 
५६ में ४४,२३४ टन कॉफी उत्पन्न होने की सम्भावना हे, परन्तु बोड के सभापति 
का कहना है कि उत्पादय ५० हजार टन तक जा सकता है। सन्‌ १९५६ ५७ में 
१५,२२८ टन कॉफी का निर्यात किया गया । १६५७ ५८ मे १२,६३० टन कॉफी का 
निर्यात हुआ । भारतीय कॉफी को ब्राजील से प्रतिस्पर्धा करनी पड रही है । कॉफी 
दोड्ड और सरकार इसके उत्पादन मे वृद्धि हेतु प्रयत्न कर रहे है। सन्‌ १६२७-५८ मे 
कॉफी के निर्यात से ७ ७ करोड रुपये के विदेशी विनिमय की प्राप्ति हुई । 

(५ ) तम्बाकू--प्रमेरिफका झर चीन के पश्चात्‌ भारत का स्थान तम्बाकू 
के उत्पादन मे तीसरा है । मद्रास के ग्रुहूर, ग्ोदावरी झौर किस्ना जिलों में स्तिगरेटो 
की सर्वोत्तम तम्बाखू उत्पन्न होती है | उत्तरी बगाल शोर बिहार मे हुवके की तम्बाखू, 
वम्बई में वीड़ी को तम्बाखू तथा दक्षिण मे सिगार के लिए उत्तम तम्बाखू उत्पन्न 
होती है । 

उत्पादन का अ्रधिकाश भाग देछा की झान्तरिक माँग की पूर्ति करता है, किन्तु 
कुछ उत्तम तम्बाखू यूरोप भौर इद्धलेड को निर्यात की जाती है । तम्बाखू के निर्यात्त 
बढाने के प्रयत्त किये जा रहे हैं। सन्‌ १६५६ ५७ में तम्वाखू १० २२ लाख एकड़ 
भूमि पर उत्पन्न की गई भोर इसका फुल उत्पादन ३ ०६ रहा । सन्‌ १६५५-५६ 
में १३३ करोड रुपये की तम्वाखु का निर्यात किया गया | 

( ६ ) रबर--सैनिक और प्रोद्योगिक दृष्टिकोण से रबर वें महत्व की उपज 
है। भारत में रबर उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र मद्रास, मेंसूर भोर कुग हैं। सन्‌ 
१६५५-५६ मे रबर १७४ हजार एकड भूमि पर उत्पन्न की गई पश्लोर इसका कु 
उत्पादन ५० लाख पौंड रहा । रबर का उत्पादन हमारी झ्रावश्यकता से बहुत कम है 
झोर हम प्रति वप लगभग डेढ करोड पौड रबर का विदेशों से भायात करते हैं। रबर 


]. 'ठफ्णाण ० स्ञातए5६7ए & 7४६१8, 7९०एशआफ़्ढए 058 
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का उत्पादन बढ़ाने के लिए रबर उत्पादन विकास समिति के पश्रन्तगंत २० वर्षों में 
रबर का उत्पादन तीन ग्रुना कर दिया जायगा। प्रथम पच-वर्षीय योजना में रबर के 
उत्पादन में ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 


भारत में रबर के वगीचे बहुत छोटे हैं प्रौर प्रवन्ध भी अ्रकुशल है। भोसत 
भारतीय उत्पादन ३०० पौण्ड प्रति एकड है । कोचीन में ३१७ पोण्ड, मद्रास में २५३ 
पौण्ड और क्षावनकोर एव कुर्ग मे क्रण २४२ तथा २५० पौण्ड प्रति एकड है | रवर 
बोर्ड ने ७०,००० एवयड पुराने रवर क्षेत्रफल के पुनर्स्थापन का एक कार्यक्रम बनाया 
है, जिसके झनुमार ७,००० एक्ड मुमि पर पुराने पौधों के स्थान पर तये पोधे लगाये 


जायेगे । के 


नौल---१८ वी भर १६ वी शताद्दी मे भारत में नील पर्याप्त मात्रा मे उत्पन्त 

किया जाता था, परन्तु १६ वी शताब्दी के भ्रन्त मे जमेनी की रद्भ की प्रतिस्पर्धा के कारण 

इसकी खेती कम कर दी गईं। सन्‌ १८९६-६७ में १७ लाख एकड भूमि पर नीले की 

खेती होती थी, जो सन्‌ १६४० में घटकर केवल ६५,००० एकड रह गई । इसका 

उत्पादन क्रमश घटता जा रहा है, क्योकि अन्य रग सस्ते पडते हैं, श्त*' इसका भविष्य 

भ्रन्धकारमय है | इसका उत्पादन मुख्यत* मद्रास, प्रान्न्र-प्रदेश में दोता है। यह विहार 
धोर पजाय में भो होता है । 


००. 


तारियल--मारियल के उत्पादन में भारत का नम्बर दूसरा है। सन्‌ 
१६४५-५६ में नारियल १,५६७ हजार एकड भूमि पर उत्पन्न किया जाता था भोर 
उस वर्ष ४,०६७ लाख नारियल उत्पन्त किये गये | तेल की शॉग को देखते हुए भभी 
हमारे देश में नारियल। की बहुत कमी है। द्वितीय पच-वर्षीय योजना में तेल का 
उत्पादन लक्ष्य २,१०,००० टन रखा है। योजना के भ्रतुसार हर पेड से ३० सारि- 
यल के स्थान पर ४५ नारियल प्राप्त किए जायेंगे । नारियल का उत्पादन छोटे-छोटे द्ीपो 
झौर समुद्र तट पर उत्पन्त किया जाता है| भारत में नारियल भौर नारियल फा तेल 
मुख्यत, सीलोन से भायात फिया जाता है । 


मसाले--भारत में प्रमेक प्रकार के मसाले उत्पन्न किये जाते हैं। काली 
मिच का उत्पादन २३४ हजार एकड भूमि पर किया जाता है और सन्‌ १६४६-४७ 
में इसका उत्पादन ३९,००० टन रहा । लाल मिर्च उत्तर-प्रदेश, बद्धाल धौर मद्रास 
में उत्पन्त होती है तथा घतियाँ त्रावनकोर-कोचीन, मैसूर, कोयम्बद्टर, मलावार भ्रौर 
तिन्‍्नीवेल्ली में होता है । सुपारी का उत्पादन सन्‌ १६५५-४६ में ४१,००० टन था। 
सन्‌ १६६०-६१ तक सुपारी का उत्पादन ६६,००० टन तक बढने की श्राश्ञा है। 
काजू का उत्पादन ६०,००० ठनत सालाना है और अधिकाश भाग निर्यात कर दिया 
जाता है। इलायची की खेती मी दक्षिण में नीलगिरि क्षेत्र में ऊँचाई पर की 
जाती है । 


२३० ] 


फल और तरकारियों-- 


भारतीय भूमि झौर जलवायु की विविधता के परिणामस्वरूप भारत में अ्रनेक 
प्रकार के फल झोर सब्जियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। डा० वनसें के अनुमान के भनु- 
सार लगभय २५ लाख एकड भूमि पर फल और ७ लाख एकड भ्रूमि पर सब्जियाँ 
उत्पन्न होती हैं। ऐसा भनुमान है कि उत्पादित फलो की मात्रा ६० लाख ठन भौर 
सब्जियो की मात्रा ४० लाख टन है । इस प्रकार प्रति च्यक्ति प्रति दिन फलों के उप- 
भोग की मात्रा १५ प्रॉस झाती है । फन उत्पन्न करने वाले प्रमुख क्षेत्र काँगडा भौर 
कु की घाटियाँ, दक्षिणी काइमीर, भमम, वम्बई का कोझऋूण] प्रदेश तथा मद्रास के 
नौलिगिरि की पहाडियाँ हैं । द्वितीय पच-वर्षीय योजना में ८ करोड झुपये के फल 
झोर सब्जियो के उत्पादन में विव्ञास हेतु व्यय किये जायेंगे । डिक्यो में बन्द फलो का 
उत्तादत २०,००० टन से चढा कर ५०,००० टन करने का प्रस्ताव है। 

कृषि उत्पादन के भ्रष्ययन से पता चलता है कि यद्यपि कृषि मे कोई महत्त्वपूर्रा 
सुधार नही हुप्रा है, फिर भी राजनैतिक भौर सामाजिक परिवतंनो के साथ-साथ कृषि 
में भी महत्त्वपूर्ण क्रान्ति हो रही है। द्वितोय युद्ध काल मे और उसके पश्चात्‌ कृषि 
का भ्रधिकाघिक वाशिज्यीकरण हुप्रा है भोर नवीन फसले देश के उत्पादन तथा व्यापार 
में महत्त्व प्राप्त कर रही हैं। योजना मे जो भौद्योगीकरण हो रहा है, उसका प्रभाव 
भी हमारे कृषि उत्पादन पर पडा है, जिससे भौगोलिक एव क्षेत्रीय विशेषीऋरण किया 
जा रहा है । विभाजन से कृषि उत्पादन पर जो प्रमाव पड़े थे उन्हे भ्रव लगभग दूर 
कर दिया गया है । परल्तु अनेक प्रयत्नो के पश्चात्‌ भी खाद्य समस्या बनी हुई है एव 
भूमि सुधार, कृषि का यन्त्रीकरण तथा कृपक के सामान्य जीवन में सुधार फरने 
सम्बन्धी प्रनेक प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिनका वर्णान भ्रन्यत्र किया गया है। 

पच-वर्षीय योजना के भ्न्तगंत कृषि उपज वृद्धि का परिचय निम्न तालिया से 
मिलता है :-- 

कृषि उपज फे खूचनाडु ( १६४६-१०४-१०० ) 


मल र म अक कप की अप 2 2९% 3 00002 पक कर 20708 30% 70 5 कहर अर निलशटक 
१६५०-५१ १६५५-५६ १६५८-४६ १६६०-६१ (भनुमानित) 


सभी जिन्स ६५६ ११६६ १३२० १३१५ ० 

प्रनाज फी फसलें ६० ५ श्श्श्३बे १३०० १३१० 

घनन्‍्य फसलें १०५६ १९२० १ १३६० १४३ ० 
छूृतीय पच-वर्षीय योज़ना-- 


तीसरी योजना मे कृषि को पहिला स्थान दिया गया है। खाद्यान्न में भात्म- 
निर्मेरता शोर उद्योगो तथा निर्यात के लिए कच्चे माल को उपज बढाना तीमरी योजना 
का मुरुय उद्देश्य है। योजना से कृषि एव सामुदायिक विकास के लिए १,०२५ करोड 
;० तथा सिंचाई को बड़ी एवं मध्यम योजनाप्रो के लिए ६६० फरोड्ट र० रखे गये 
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हैं। इसके धलावा अनुमान है कि इन कार्यों मे निजी व्यय ६०० ० होगा। यदि 
भविष्य में ऐसा प्रतीत हुप्रा कि गाँवों में प्लोर तेजी से प्रगति के लिए एवं जन-शक्ति 
का पूर्ण उपयोग करने के लिए प्रधिक रुपये लगाने भ्ावश्यक हैं त्तो उसका भी प्रवन्ध 
किया जायगा । कृषि की पूँदावार मे ३० से ३३% वृद्धि की जायगी । प्रमुख फसलो 


के उत्पादन लक्ष्य निम्न हैं --१ 
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१६६०-६१ १६६१-६५ 
(धनुमानित ) - लक्ष्य 
(१) लाध्ान्ष (लाख टन) ७४० १,००० से १,०५० 
(२) विलह॒न.. .,, छर्‌ ६२ से ६५ 
(३) गन्ना (प्रुड़ के छूप से) ७२ €० से ६२ 
(४) 5६. (लाख गाठो मे) प्र्४ घरर 
(५) पदसन ५५ ६५ 
(६) चाय. (करोड पौंड) ७२ पु | रे 
(७) कॉफी... (हजार टन) 4 2 





इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना श्रायोग ने चार प्रमुख तकनीकी कार्य- 
कमो का सुझाव दिया है :--- 

( १ ) निचाई, ( २ ) भूमि-सरक्षण, अर्तिच्य खेती भोर परती भूमि को 
कृपि योग्य बनाना, ( ३) खाद और रसायनिक खाद पहुँचाना तथा (४ ) भच्चे 
किस्म के हल्लो एवं भौजारों को प्रयोग । इत कार्यक्रमों के भ्रनुमार यदि कार्य हुआ्ना तो 
निश्चय ही कृपि उत्पादन मे वृद्धि होगी, ऐंपा विश्याप्त है |३ 





मच 


उद्योग व्यापार-पत्रिफा अगस्त सब्‌ १६६० । 
* गंवभारत टाइम्स--५ अगस्त सन्‌ १६६०। 
३े तीसरी योजना के घित्तृत विवेचन के लिए “भारत सरकार एवं कृपि नियोजन * 
अभ्याय देखिये । 


१! 


अध्याय १४ 
कृषि साख एवं अर्थ-व्यवस्था 


(28४80०णींपन्शों (लता: & [ारा८०) 








“रोम से स्कॉटलेंड तक कृषि का इतिहास, यह पाठ सिखाता है कि साख कृषि के लिए 
झनिवाय है। ' 


-+-निकल्सन 


भारतीय कृषि की विशेषता-- 
भारतीय कृषि की भ्रपनी ही निम्न विशेषताएं हैं -- 

( १) भारत की खेती का सम्पूर्ण संगठन केवल एक व्यक्ति पर निर्भर 
है और यहाँ के खेत भी छोटे-छोटे एवं बिखरे हुए हैं, भत, उत्पादन श्रल्प मात्रा में 
होता है । 

(२) भ्रन्य उद्योग घन्धो की तुलना मे कृषि उत्पादन की एक विज्षेपता यह 
भी है फि फसल थोने से काटने तक फी भ्रवधि फाफो लम्बी एवं निश्चित होती 
है । कृषक अपना उत्पादन बेचे बिना पूंजी नही जुटा सकता । 

( ३ ) कृषि नैसगिक प्रापत्तियो ( जैसे भ्रवपण भति वर्षा ) की छिकार होती 
रहती है। इससे किसी भी दक्षा मे किसान भपना बचाव नही कर सकता | 

( ४ ) कृषि उत्पादन फा समायोजन साग के अनुसार करना सम्भव नहीं 
होता । क्थोकि कृषि उद्योग का सगठन ही ऐसा विचित्र है कि जमीन परती रखी नही 
जा सकती शोर न घर के भादमियो को ही बेकार वैठाया जा सकता है । 

(५ ) कृषि वस्तुओो के मूल्यों मे कमी भ्रथवा भधिकता होने पर किसान को 
उसका सामना करना पडता है। इन्ही सब कारणो से उसकी पूजी भ्थवा लागत 
होती है, वह स्थिर नही रहती, बल्कि उसमें कमी-वेशी होतो रहसी है। यही नही, 
जब तक वह अपनी फसल काट कर बेच नही लेता तव सक उसको लगाई हुई पूजी 
घापिस नही मिल सकती । 

(६) भरत भ्रपने घर खर्च, मजदूरों को मजदूरी देने, बीज, खाद भादि खरीदने 
झयवा फसल को वाजार मे बिक्नी के लिये पहुँचाने के लिए उसे पूंजी की झ्ावष्यकता 
होती है । इन कार्यों के लिये भ्र्थ नियोजन करने के हेतु यूरोपीय देशो मे तो कृषि 

प्वयें व्यस्वया को एक विज्येप विषय माना जाता है। वहाँ उसके लिए विशेष सगठन 
(ऐैव विधान का नियोजन होता है। परन्तु भारत क्षपि प्रधान देश होते हुए भी यहाँ 
ररे२ 
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फृषि-प्र्थ व्यवस्था का कोई विश्ेष प्रायोजन नही है, यह खेद की वात है । कृषि उन्नति 
के लिए इस झोर विशेष घ्यान देना ध्रावदयक ही नही वरन्‌ प्रनिवाय॑ भी है । 
किसान की आर्थिक आवश्यकताएं -- 

विभिन्न कृपि क्षियायें मधाविधि करते के लिए किसान को तीन प्रकार को 
झाथिक प्रायश्यकताएं होती हैं-- 

( १) प्रल्प-कालीन ऋण--यह ऋण लेकर किसान बीज, खाद श्रार्दि 
खरीदता है तथा खेतो मे लगाए हुए मजदूरों को मजदूरी, लगान आदि का भुगतान 
करता है | इस प्रकार के ऋणा की श्रवधि साधारणत, ६ से १८ मास की होती है। 
इस ऋण का भुगतान वह केवल प्रागामी फसल पर ही कर सकता है, प्रत इसे किसान 
की का्यंश्ील पूंजी कह सकते हैं । किसान को कित्तनी कार्यशील पूंजी इस उद्योग के 
लिये झावश्यक है, इसका भ्रभी तक ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। 
विदेशी कृपि जाच से यह मालूम होता है कि इस उद्योग में भूमि मूल्य के ७ँ के वरावर 
कार्यशील पूंजी की म्रावश्यकता होती है | इस भाघार पर भारतीय कृषि उद्योग की 
फार्यशील पूंजी का अनुमान लगमग ६०० करोड रुपये लगाया ग्रया है |" 

(२) मव्य-कालीन ऋण" --यह ऋण कृषक को खेती के लिए भावध्यक 
साधन, जैसे--कृषि के भ्रोजार, वैल इत्यादि जुटाने के हेतु लेना पडता है। इसकी 
प्रवधि साघारणत, २ वर्ष से ६ वर्ष तक होती है, जिसका भुगतान यह सामयिक 
किश्तों मे करता है । , 

(३ ) दीर्घ-कालीन ऋण--यह ऋण वह स्थायी सम्पति, जैसे-- कृषि 
योग्य भूमि श्रादि खरीदने तथा कृषि सम्बन्धी स्थायी सुघार करने, जैसे--क्ुए की 
मरम्मत प्रथवा नये कु'ए के बनवाने झ्रादि के लिये लेता है । इन सुघारो द्वारा किसान 
भपनी भाय मे धोडी-वहुत वृद्धि कर सकता है | यह ऋण साधारणत ३० से ४० 
वर्षों के लिए होता है, क्योकि उसकी आथिक भवस्था इतनी फमजोर होती है कि 
यह इससे फम श्रवधि में भ्रुगतान नहीं कर सकता । 

सन्‌ १६२८ की केन्द्रोय वर्किंग जाँच समिति ने दीघ-कालीन ऋण का प्नुमान 
५०० करोड झपये ध्राँका था। परन्तु कृषि की वर्तमान भवस्था को देखते हुए दीर्घ- 
कालीन ऋण के लिए कम से कम १,००० करोड रुपये भ्रावक्ष्यक होगे । 

इन प्रावश्यकताश्रो के हेतु उसे ऋण के लिए किसी न किसी पर निभभंर रहना 
पडता है, क्योकि उसके भ्राधिक साघन एव भ्राय इतनी सीमित होती है कि बह कार्य- 
छील पूजी के लिए भी पर्याप्त नही होती । दूसरे, इस प्राथिक कमजोरी के कारण 
वह विक्नी को भनुकूल कोमत भ्राने तक झ्रपनी फसल को अपने पास ही रखने में ग्त- 
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मर्थ होता है, इसलिए वह फसल को क्षीघ्र ही बेच देता है । तीसरे, जैसा प्रन्यत्र देख 
चुके हैं, भारतीय किसान के खेत छोटे छोटे भौर विखरे हुए होते से उसकी, झाय भी 
बहुत थोडी है, जो उसकी दैनिक झावश्यकताओ के लिए भी पूरी नहीं होती । 


कृषि साख के स्लोत--- 


किसान को प्रपने कृषि कार्य के लिए ऋण पर ही निर्भर रहना पडता है 
तो प्रश्न यह उठता है। कि यह ऋण किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। जहा तक 
बेको का सम्बन्ध है, श्रपती ग्रावश्यकताओो के लिए वह उन पर निर्भर नही रह सकता, 
क्योकि बेक जो भी बज देते हैं वह ऋणी की वैयक्तिक साख तथा श्रनन्‍्य वस्तुओं 
की रहन पर देते हैं। कितु भारतीय कृषक के पास रहन रखने के लिए फेवल थोडी 
सी भूमि, पशु तथा खेती के श्रोजार होते हैं, जिनको वह किसी भी दशा में बेच नहीं 
सकता । फिर भूमि रहन रखने मे प्रनेक सामाजिक व्‌ कानुनी कठिनाइरयाँ हैं तथा 
उसका मूल्य निकालने के लिए विशेष ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, क्योकि खेती 
को भूमि का मूल्य अनेक बातो पर निर्भर रहता है। इसके शभ्रतिरिक्त मुमि में लगाया 
हुमा घन एक प्रकार से बध सा जाता है, भरत. साधारणतया व्यापारिक बेंक इस 
सम्पत्ति की जमानत पर कर्ज भी नही देते । वैयक्तिक साख उनके पश्राथिक साधनों 
एवं स्थायी पू'जी पर निभर होती है, जो नही के वरावर है, प्रत व्यापारिक वेक की 
दृष्टि से किसानो की वैयक्तिक साख नगण्य है। इस कारण किसान को व्यापारिक बेको 
से भाथिक सहायता नही मिलती । 


केदत्रीय वेकिंग जाँच समिति के प्रस्ताव के झनुमार संयुक्त स्कघ बेक भु रहन 
वेको का कार्य भी भ्रपने दीघ-कालीन ऋणु-पत्न निकाल कर कर सकते हैं तथा किसानो 
को कजं दे सकते हैं । इस सम्बन्ध मे समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रार- 
स्मिक भवस्था में राज्य सरकार को चाहिए कि वे उनकी पूजी का कुछ भाग दें 
तथा लाभाश एवं पूंजी की वापसी के विपय में भ्रपनो जमानत देकर जनता में 
विश्वास उत्पन्न करे । इससे ऐसे व्यापारिक सुमि-वन्धक बेको की स्थापना हो सके, 
परन्तु इस दिया मे सरकार की धोर से कोई कार्यवाही नही की गई ॥ 
अन्य सस्थाये--- 

(१) स्वदेशी वेकर एव महाजन--प्ाज भी कृषि की भ्रथ॑ंपूर्त करने मे 
स्वदेशी वेकर तथा महाजनो का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये कृषक की कुल 
झाथिक झावष्यकताशो के लगभग ६४% प्॒र्थ की पूति करते हैं, क्योकि व्यापारिक 
बके जो भी कुल प्रल्यकालीन ऋण देते हैं, उनका लाभ केवल गाँव के बड़े-बड़े 
जमीदारो को ही मिलता है, जिनकी सर्या बहुत कम है। सहकारी साख समितियों की 
स्थापना से भी वी -बडी प्राक्षायें थी, परन्तु जैसा हम आगे देखेंगे, उनकी काय पद्धति 
में झोपचारिकता का भाग शभ्रधिक होने एव ऋण लेने मे श्रसुविधा होने के कारण 
कपक उनसे पूर्णतया लाभ नही उठा पाता । इतना ही नही, श्रपितु भारत को ग्रामीण 
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प्राव्यकताओं के श्ननुमार सहकारी साख समितियों का प्न॒भी उतना विक्रास नहीं हुमा 
है, जितना होना चाहिए 4 परिणामत, झअनेऊक गाँवों मे श्राज भी सहकारी साख समि- 
तियो का श्रभाव है, इसलिए सख्या तथा ऋण राश्षि की दृष्टि से श्राज भी महाजन कृषि 
प्र॒थ॑ व्यवस्था में श्रपना स्थान बनाये हुए है :--- 


साख सस्याएं * ऋण मे प्रतिशत पनुपात 

सरकार ३३ 
सहकारी सस्थाएँ * ३११ 
व्यापारिक वेऋक ० 8 
सम्बन्धी १७२ 
जमीदार १५ 
कृषक ऋणदाता र४ 8 
महाजन ड्डद 
व्यापारी श्लौर कमीशन एजेन्ट ५ 
भ्रन्य श्ष 

योग १००० 


महाजन एव देशी बेकरो की काय पद्धति सरल होती है । (ग्रामीण जनता से 
सम्पर्क होने के कारण इनक्तो ग्रामीण परिस्थिति का इतना श्रयाघ ज्ञान होता है कि 
बिना फिसी विज्ञेप जानकारी के ये किसानो को सरलता से ऋण दे सकते हैं। महाजनो 
मे गाँव के वनिये का भी समावेश किया जा सकता है, क्योकि वह शपने व्यापार के 
साथ ही लेन-देन का व्यवहार भी करता है। महाजनो द्वारा फिसानो को जो ऋण 
दिये जाते हैं, वे भी साघारणात गाँव के बनिये द्वारा ही दिये जाते हैं। कभी-कभी 
ये किसानो से रुक्का भी लिखवाते हैं, जिसमे ऋण की राशि, भ्रवधि, व्याज की दर 
तथा ऋण देने को छा्तें लिखी रहती हैं श्रथवा वे कभी-कभी प्रपनी वही में ही ऋण- 
कर्ता फे हस्ताक्षर करा लेते हैं । हाँ, ऋणा की राश्षि श्रधिक द्वोने पर वे जमीन इत्यादि 
की जमानत लेते हैं । युद्ध पूर्व गाँवों मे प्रथे पूर्ति के कार्य में पठान, रोहिले भादि भी 
थे, परतु आजकल उनका विश्षेप भ्रस्तित्व दिखाई नही देता । स्वदेशी वेकर श्रौर 
महाजन दोनो ही ऋण पर श्रधिक ब्याज लेते हैं। इनकी व्याज की दर भिन्न-भिन्न 
प्रान्‍्तो मे सुरक्षित ऋणो पर ६ से १७ प्रतिशत तथा असुरक्षित ऋणो पर १७ से ३६ 
प्रतिशत तक होती है। महाजनों का कृपषको से साधारणत प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, 
परन्तु देशी बेकर कृपकों से सीघा सम्बन्ध न रखते हुए महाजनों भ्थवा गाँव के 
व्यापारियों के माध्यम से उन्हे ऋण देते हैं । ० 

देशी वेकरो का कछृपि धर्थ-व्यवस्था मे इतना महत्वपुर्णा स्थान होते हुए भी 
उनकी ऋणा देने को पद्धति मे निम्न दोप हैं, जैसे +-- 
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(१) रण देने के पूवं नजराने के रूप मे किसानो से ग्रिरह खुलाई लेना । 

(२) ऋण देते समय ही उसमे से व्याज की रकम काट लेना | 

(३) ऋण लेने वाले को घोखा देने के हेतु उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर 
करवा लेना तथा हिसाव-किताब में भ्रदलौ-वदली करना 

(४ ) रुक्‍्के पर लिखी हुई मूल ऋण राधि को वढाना। 

(५) ऋणी से जमानत दी हुई सम्पत्ति को बेचने सम्बन्धों शर्ते लिखवा 
लेना | 


इन बुराइयो * के होते हुए भी महाजन प्रपती ऋण देने की सरल पद्धति के 
कारण कृषि प्रथ व्यवस्था मे भहत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इतना ही नहीं, भ्रपितु 
ग्रामीण परिस्थिति एवं कृपको के वैयक्तिक सम्पर्क मे रहने के कारण वह पश्रपती ऋण 
राशि पूर्ण रूप से वसूल कर लेता है | इन श्रुटियो के निवारण तथा साहुकौर, महाजन 
एव देशी वेकरों पर भ्रपना नियन्त्रण रखने के लिए रिजवं वेक ते कई प्रयत्न किये, 
परन्तु प्रसफल रहे । 


“इसलिए गराउईगिल समिति ने महाजनों का अनिवार्य पजीयन लाइसेंस देने, 
हिसाव की वहियो का परीक्षण, व्याज दर का निर्धारण, ऋणी के पास समय-समय 
पर उनके लेखे की प्रति पहुँचाना, श्रवैध खर्चो पर रोक, महाजनो द्वारा प्रवैध कार्यवाही 
पर उनको दण्डित करवा श्रादि ग्रनेक सिफारिशें की थी। परन्तु ये सिफारिशों व्याव- 
हारिक नही हैं, क्योकि कोई भी महाजन भपनी खाता वहियो को किसी बाहरी व्यक्ति 
से परीक्षण फरवाने के लिए भनिष्छुक् है। भत, इन सिफारिशों पर श्रभी तक कोई 
फायंवाही नही हुई भोर न हो सकती है, जब तक कि श्रन्य साधनों से कृषि साख 
सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था न हो जाय ॥५ 


(२) सहकारी समितियॉ--भारत में सहकारी श्रान्शेलन का श्रेय मद्रास के 
श्री फ्रेडरिक निकोलसन को मिलता है | क्रमश सन्‌ १६०४ मे सहकारी साख समित्ति 
विधान स्वीकृत किया गया | सहकारी झान्दोलन के विकास के लिए टाउन्सहैड समित्ति 
ने भी सहकारी साख समितियो फो ही झाधारमुत बतलाया, क्योकि उनकी राय थी 
कि जब तक किपानो को महाजनो के चग्मुत से न छुडाया जायगा, तव तक क्पको की 
झाथिक उन्नति न हो सकेगी । इस प्रकार सहकारी भ्रान्दोलन का प्रमुख उद्देश्य हो 
किसानो की एवं ग्रामीण जनता को महाजनो के चंगुल से छुडाने का था, परन्तु वे मूल 
उद्देश्य को पुरा न कर सकी । 


द्वितीय युद्ध के पूवे सहकारी साख समितियों को उन सहकारी समितियों से 
जो साख््र सुविघायें नहो देती थी, भलग रखा जा सकता था। परन्तु सन्‌ १६३६-४६ 
को अवधि में साख्त देने वाली एव साख न देने वाली समितियों मे कोई विशेष भन्तर नहीं 


क्र... 
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रहा ।१ क्योकि “सहकारी समितियों ने साख पृत्ति के भ्रतिरिक्त वहुमुखी कार्य करने की 
झोर म्रुद्ध काल में भ्रधिक ध्यान दिया है-विश्येपत, उत्पादन एवं वितरण कार्यो की भोर, 
जो इस प्रान्दोश्नन के सन्तुलित एवं सुन्दर विकास फै लिए चिर-इच्छ्धित श्रावदयकता 
थी। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों मे सहकारिता ध्ान्दोलन के विकास 
में साख पूर्ति का भाग उत्तना ही महत्त्वपूण है, जितना इस भान्दोलन के प्रारम्भ मे था। 


सहकारी साख समितियाँ केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती हैं तथा ऋण 
कैवल उत्पादक कार्यो ज॑से--कुए बनवाने, कृषि प्रावश्यक्ताओ्रो की प्रति एव पुराने 
ऋणो के भुगतान भ्रथवा कृषि के लिए भ्रन्य॒ उपयोगी कार्यों के हेतु ही दिए जाते हैं । 
इतना ही नही, भ्रपितु ये समितियाँ महाजनो के चग्बुल से क्सिनो को बचाने के लिए 
उपभोग्य एवं सामाजिक कार्यो के लिए भी ऋरा देती है, परन्तु ऐसे ऋणो की राध्ि 
१०० झुपए प्रति व्यक्ति है। इस बन्धन से किसानो की फिजूलखर्ची को झ्रादत को 
रोका जाता है । ये ऋणा विशेषत, भ्रचल सम्पत्ति की रहन ग्रथवा एक या दो भ्रन्य 
सदस्यों की वैयक्तिक जमानत पर दिये जाते हैं। ऋणो का भुगतान सुविधाजनक किद्तो 
में १ से ३ वर्ष तक की प्रवधि मे लिया जाता है, परन्तु विशेष परिस्थिति में यह 
पवधि ५ वर्ष की भी होती है | व्याज की दर भिन्न-मिन्न प्रान्तों मे ६३९८ से १२% 
तक होती है। सन्‌ ६६५६-५७ में कृषि सहकारी साख समितियों की सख्या 
१,६१,४१० थी, जो कृपि की आवश्यकताझ्रो की पूर्ति करती थी एवं इनक्री सदस्य 
सस्या ६६,१६,८४६ थी ।* इसी वर्ष समितियों द्वारा ६७ ३३ करोड रुपए के ऋण 
दिये गये थे ।१ 


(४ ) भ्रुमि बन्धक वेक--दीर्घकालीन ऋरा देने के लिए पहिला भुमि- 
बन्धक वेक मद्रास प्रात्त में सन्‌ १८२८ मे स्थापित हुआ फिर। इसी वर्ष मंसूर में भी 
एक बेक की स्थापना की गई । इस प्रकार का केन्द्रीय वेक वम्बई में सत्‌ १८३४५ में 
स्थापित हुआ । सन्‌ १६५६-५७ में भारत में कुल १२ केन्द्रीय-भुमि-वन्धक बेक थे, 
जिनकी सदस्यता १,१६,५६१ थी । इसी व इन बेकी मे ३ ८० करोड रु० के ऋरण 
स्वीकृत किये । इन बेको का यह विकास भी ताजा है, क्योकि सन्‌ १९५११ ५२ मे ये ) वल' 
६ फेन्द्रोय भूमि वच्धक वेक थे । ऐसे वैको का भ्रभाव भारत जैसे क्पि प्रधान देश में 
बहुत खटकता है, क्योकि इनके अभाव मे दीघंकालीन क्रुषि प्रर्थ के लिए किसानो को 
महाजनो पर निर्भर रहना भ्रनिवाय हो गया, क्थोकि इतनी भ्रधिक ग्रामीण जन सख्या 
के होते हुए भी भारत मे भूमि वन्धक बेक को अधिक सफलता नही मिली | पजाब में, 
जहाँ सबसे पहिले ऐसे वेक का निर्माण हुआ, कोई उन्नति नही हुई । भ्रन्य प्रान्तो में 
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भी, जैंसे--उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, प्रजमेर, उडीसा तथा बगाल मे, भूमि बन्धक बेको 
का कार्य सन्तोपप्रद नही रहा । केवल मद्रास मे ही इन वेको ने कुछ उन्नति की है 


भूमि बन्धक वेको ने जो ऋण दिए, वे वेवल पुराने ऋणो के भुगतान के लिए 
ही दिए। उन्होने भूमि-सुघार के लिए ऋण देने को झर कोई विशेष घ्यान नही दिया । 
किसानो के ऋण को कम करने मे जो सहायता की, वह सराहनीय है, परन्तु यह प्रश्न 
हितीय महायुद्ध काल से तीज़्तर नही रहा, भरत, झव इनको स्थायी भुमि सुधार के लिए 
कंपको को ऋण देकर उनकी उद्नति के प्रयत्न करना चाहिए । 


(६) रिजर्व वेक तथा कृषि साख--रिजवं बेक प्लरॉफ इण्डिया एक्ट मे 
रिजव वेक के निर्माण के समय ही यह प्लायोजन किया गया था कि वह ग्रामीण एवं 
कृषि साख देने वाली विभिन्न सस्थाझ्रो के कार्यो का समुचित समठन एवं एकीकररा 
करे । इस हेतु की पूर्ति के लिए रिजव॑ वेक मे 'कृपि साख विभाग” खोला गया, जिसके 
निम्त काय हैं -- 

( प्र ) कृपि-साख सम्बन्धी समस्याझ्रो के भ्रष्ययन के लिए विशेषज्ञ रखना 
तथा समय-समय पर केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकारो को प्रान्तीय सहकारी श्रधिकोपो 
तथा भ्रन्य प्रधिकोपण सस्थाश्नो को सलाह देना तथा उनका उचित मार्ग प्रदर्शन 
करना । 

( व ) सपनी क्रियाम्ो को कृपि-साख से सम्वन्धित रखना तथा उत क्तियाप्रो 
हारा प्रान्तीय सहकारी भ्रधिकोपो एवं भ्नन्‍्य भ्रघिकोपो तथा सस्थाम्रो को, जो कृपि-साख 
से सम्बन्धित हो, संगठित करना। 

परन्तु रिजवं बेक देद का केन्द्रीय बेक होते हुए भी देश के इस महत्त्वपूर्ण 
उद्योग (कृप ) वी प्रत्यक्ष भ्राधिक सहायता नही कर सकता भौर न वह दीघकालीन 
ऋण ही दे सकता है । वह केवल सूचीबद्ध एवं राज्य सहकारी वेको के द्वारा केवल 
निश्चित कार्यो के लिए रिजव वेक एक्ट की घारा १० के भनुसार ऋण दे सकता है । 
इस प्रकार रिजवं वेक हारा दी जाने वाली कृषप-साख का क्षेत्र सीमित है । यह केवल 
उही कृषि विलो का चट्टा करता है झ्रथवा खरीद सकता है, जो केवल मौसमी झआाव- 
इयकताम्रो की पूर्ति के लिए अथवा फसल को बेचने के लिए लिखे जाए। ऐसे विलो 
की झ्वधि € मास से अधिक नही होनी चाहिए । इस कारण रिजवे वेक कृषि कार्यो 
के लिए पर्याप्त साख सुविधाएं देने में विशेष सफल न हो सका । भव यह प्रवधि १५ 

मास कर दी गई है । 

रिजर्व वेक ने सरकार के सामने भ्पनी रिपोर्ट द्वारा कृषि साल देने के लिए 
स्वदेशी वेको, महाजनो एवं सहकारिता झ्ान्दोलन के पुनगंठन सम्बन्धी झनेक सुझाव 

दिए ओर प्रपने सीमित कार्य क्षेत्र मे, जहाँ तक सम्भव था, कृषि साख सम्बन्धी पर्याप्त 
सुविधाएं दी । 
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हि 
स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रीय सरकार ने कृषि को श्रधिक साख सुविशए देने के 
लिए भनेक समित्तियाँ नियुक्त की, जैसे ग्रामीण वेकिंग जाँच समिति, ग्रामीण साख 
सर्वे समिति श्रादि । इन समितियों की सिफारिशों के भ्रनुसार रिजर्व वेक एक्ट मे 
संशोधन किए गए । इन सश्योधनों के प्रनुमार जहाँ पहिले रिजब वेक केवल ६ मास 
के लिए हो ऋण देता था, वह भ्रवधि भ्रव १५ मास कर दी गई है, परन्तु साघारणतः 
ऋषरा १२ मास के लिए ही दिये जाते है। यही नही, जो राज्य सहकारो वेक रिजर्व 
वेक से बिलो की जमानत पर साख लेते है वे भी १५ मास तक की श्रवधि के लिए 
ले सकते हैं और इनसे ब्याज भी कम लिया जाता है। तीसरे, श्रभी तक केवल सूचीबद्ध 
बैक ही रिजर्व बेक से व्यापारिक हुण्डियाँ भुना सकते थे, परन्तु श्रव सहकारी बेको को 
भी यह सुविधा दे दी गई है । इन सुविधाम्रो के श्रन्तगत राज्य सहकारी बेजो के 
माध्यम से कोई भी सहकारी भ्रधिकोप रिजव॑ वेक से ऋण प्रास कर सकता है, यदि 
उसकी सन्तोपजनक श्राथिक स्थिति के सम्बन्ध मे सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार 
प्रमाण-पत्र दे दे। 
क्ृपि की मौस्तमी आवश्यकताञो की पति तथा कृंष फसलो के विक्रम के हेतु 
रिजव॑ बेक ने १७ राज्य सहकारी बेको को सन्‌ १६५६-४७, सत्‌ १.५७ ४८ और 
सन्‌ १६५८ ५६ में क्रमश ३५ २५, ५० ३८ तथा ७० ८५ फरोड रु० के भ्रल्वकालीन 
ऋषा स्वीकृत किये | इनमे से वेको ने सन्‌ १६५७ ५८ भौर सन्‌ १६५८ ५६ में क्रमश 
५० २३ शोर ६७ ५६ करोड रु० की राशि का उपयोग किया । ये ऋण भभी तक 
स्वीकृत ऋणो मे सबसे अभ्रधिक हैं । 
इसी प्रकार मध्यय्ालीन क्ृप साख आ्रावश्यकताश्रों की पूरति के लिए 
[ घारा १७ (४ 8) के भन्तगत ] रिजर्व वैक ने ६ राज्य सहकारी वेकी को १ ६७ 
फरोड र०, सन्‌ १६५७-५८ में १४ राज्य सहकारी वेको को ५ ४२ करोड रु० तथा 
सन्‌ १६५८-५६ में राज्य सहकारी बेक्रो को ५ ८८ करोड ₹० के ऋण स्वीकृत किए । 
प्रन्तु सन्‌ १६४७ ५८ भौर सन्‌ १६५८-५६ मे वेको ने क्रमश' केवल २ ६६ झौर २ ६८ 
करोड रु० लिये । ये ऋण बैक दर से २% कम की व्याज दर से दिये जाते हैं, जिससे 
राज्य सहकारी वे# भन्य सहकारी बेको के माध्यम से कृपको को सस्ते व्याज दर पर 
भध्यकालीन सा सुविधायें दे सर्के | 
रिजयं बैक दीर्घकालीन ऋण सुविधाये देने के हेतु कैस्रीय सुमि बन्धक 
वैको के ऋण पन्नों को खरीद सकता है तथा इसने निम्न केन्द्रीय मृमि बन्धक बेको 
के ऋणा-पत्र खरीदे हैं -- 


भ्रान्म् कैन्द्रीप भुमि बन्धक बेक के २० लाख रु० के ऋर पतन्र* 
सौराष्ट | । ्ड ४० 99 | 
उडीसा 39 85 (| रा) डा 
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रिजव बेक भधिक कृपि सुविधाएं दे सके, इसलिए रिजवे वेक एक्ट में सन 
१६५३ में सशोधन किया गया । इस सशोधन के शनुसार कुटीर तथा लघु उद्योगों को 
साख सुविधाएं देने के लिए रिजव बेक प्रान्तीय भ्र्थ प्रमण्डल तथा प्रान्तीय सहकारी 
बैको फो ऋण घुविधायें देगा । इन सस्थाप्रो के माध्यम से लघु एवं कुटीर उद्योगों को 
भविष्य मे रिजव वैक से साख सुविधाएँ मिल सकेगी । दूसरे, रिजव वेक कृषि कार्यो 
फो मध्यकालीन ऋछदा द्वारा सहायता दे सकेगा, परन्तु ये साख सुविधाएँ भ्रान्तीय 
सहकारी वेको के माध्यम से ५ वर्ष की भ्रवधि के लिये ही मिल सकेगी । 

इसके अलावा सहकारी भ्रान्दोलन को सुहृढ तीव पर भ्राघारित करने के लिये 
रिजवं बेक ने सहकारी व को की झाथिक स्थिति एवं फार्ये-प्रणाली की जाँच का कार्य- 
क़म भी बनाया है । इस कार्यक्रम छ्ले अन्तर्गत सन्‌ १६५६-५७ में €४ 
के द्रीय सरवारी वेक, ६ राज्य सहकारी वेक तथा १ केन्द्रीय भूमि बन्धक 
वैक का तथा सन्‌ १६५७-५८ में २४० सहकारी बेको का परीक्षण किया गया। एस 
प्रकार ३० जून सन्‌ १६५८ तक कुल ४३६ बेको का परीक्षण हुम्ना । 

(७ ) कृषि अर्थ एव सरकार--कृषि कार्यो के हेतु ऋण देने के लिए सर- 
कार भी प्रयत्नज्ील है ओर भनेक तरीकों से वह कृप साख की पूर्ति कर रही है 
इतना ही नही, भ्रपितु कृषि-सुधार हेतु ऋथिक सहायता देने के लिये सरकार द्वारा भुमि- 
सुधार भ्रधिनियम (00 ॥7070ए९606 2८४) सन्‌ १८७१, सन्‌ १८७३ एव 
कृषक ऋण भ्रधिनियम सन्‌ १८८४ (8 8770प्रीपाप# ॥,0%7 /0॥) स्वीकृत विये 
गये हैं । इनके भ्रन्तगत बैल, वीज, चारा भ्रादि खरीदने के लिए तथा भूमि सुघार करने 
के लिए तकावी ऋरा दिया जाता है । उन ऋणो की ब्याज की दर तथा स्रुगतान करने 
की किद्दतों में परिस्थित्ति के प्रनुसार समय-समय पर परिवतंन भी किए जाते हैं | सर- 
कार ने विभिन्न प्रान्तों को गत ६ वर्षो मे 'अधिक श्रन्त उपजाओरो' योजना के अन्तगत भी 
अधिक ऋरा दिए हैं । केवल बम्बई प्रान्त मे ही इस योजना मे सन्‌ १६४७ से सत्र 

१६५२ तक ७॥ करांड रुपये खर्च हुये तथा भारत सरकार का कुल व्यय ६६ करोड 
४ फेपए के लगभग हुम्ना। 

भूमि सुधार अधिनियम के भ्रन्तगत सरकार २० से ३५ वर्ष तक की भ्रवधि के 
लिए दीघंकालीन ऋण देती है तथा कृषक ऋणरा विघान के प्रनुसार वीज, ख्ताद भादि 
खरीदने के लिये अत्पकालीन ऋण देती है, जिनकी श्रवधि सामायत १से २ वप तक 
होती है । इन सुविधापम्रो का ज्ञाभ सामान्य कुंपक नही वरनु प्रधिकतर समृद्ध जमी- 
दार भथवा कृपक ही उठाते हैं, क्योंकि बडें-बडे जमीदार अपनी जमीन गिरवी रख 
सकते हैं, परन्तु छोटे-छोटे किसानो के पास जमीन ही इतनी कम होती है कि गिरवी 
रखने पर भी ऋर की राधि से उसका काम पूरा नही हो सकता । भ्रत वे इन ऋणो 
का उपयोग साधारणत, सक्ट काल में ही करते हैं। इसके अ्रतिरिक्त तकावी ऋणो 

की राश्षि भी वहुत कम होती है, क्योकि इस प्रकार के ऋणो का सम्पूर्णां भारत का 
वापिक झ्रौसत ६५ करोड रुपये है, जिसमें ,से ३५ करोड रुपये भूमि सुधार विधान के 
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भ्न्तगंत दिये जाते हैं । इतना ही नही, श्रपितु त्कावी ऋणों की वितरण पद्धति में 
अनेक दोप हैं, जिससे किसान सरकार से ऋण लेने की श्रपेक्षा महाजनो के दरवाजे 
जाना शअ्रधिक पसन्द करता है । यही मत पिचाई-समिति, मालग्रुजारी समिति तथा 
गांडगिल समिति ने प्रकट किया है। इस सम्बन्ध से सिंचाई समिति एवं पजाब लगान 
समिति ने ऋणो की वितरण पद्धति के दोपो पर पर्याप्त प्रकाश डाला है तथा दुशिक्ष 
कमीशन ने तो यहाँ तक कहा हे कि इन ऋणो का वितरण रेवैन्यू डिपाटमेट द्वारा न 
होते हुये कृपि विभाग द्वारा हो एवं वितरण करने की क्रियाएं ज्षीक्रयामी हो । सर- 
क्रारी ऋणो में मिम्त दोप हैं -- 

( १ ) सरकारी ऋणो की व्याज की दर भी ६३% से कम नही होती शोर 
ऋण को वसूल 75रने की पद्धति भी बठोर होती है। (३) ऋरणा स्वीकार कराने के 
लिये कृपक को अनेक अधिकारियो के पास जाना पडता है तथा जमानत, रहन आदि 
के सम्बन्ध मे अ्रनेक छर्तें पूरी करनी होती हैं, जो एक निवन किसान के लिये सम्भव 
नही होता । (३) कपक को भावेदन-पत्र देने की काफी प्रवधि के बाद ऋण मिलता 
है, जवकि वह अपनी तत्कालीन आवश्यकता को श्रत्य साधनों से पुरी करता है । फलत 
चह इस ऋण का घन उस कार्य में जिसके लिए ऋण लिया गया है, उपयोग न करते 
हुये इघर-ठधघर के कामों मे ध्यथ ही खच कर देता है। इन श्रुटियो का निवारण 
करने में तथा हग्रावर्यकतानुसार यथासमय ऋण वितरण करने के कार्य में मद्रास एव 
वम्तबई राज्यो ने ही उल्लेखनीय प्रगति की है । 
कृपि अर्य व्यवस्था मे खुधार के लिये कुछ छ॒फ्राव-- 

झ्रभी तक यह देखा गया है कि सावारणत प्रत्यक्ष कृप्प श्रथ पूर्ति मे महाजन 
झ्थवा साहूगार, देशों वेकर तथा सहकारों समितियाँ द्री विज्ञेप कार्य कर रहो हैं । 
इनमें साधारणतया ६०% ऋण का प्रदाय महंजव एवं देशी बैकर करते हैँ | परि- 
खणामत किसान झ्राज भी महाजनो के चम्नुल मे फंस हुये है । उसको महाजनों के चंगुल 
से बचाने के लिये कप हथ-ख्यवस्था का ऐसा पुतरगंठन होना अत्यन्त प्रावण्यक है कि 
जिसके झनुसार एक तो मह्ाजनों की कृपि साख सम्बन्धी ब्रियाएं कानून द्वार। निय- 
न्त्रित की जायें वथा दूसरी श्रोर किसानों को पर्यात मात्रा मे ऋण देने के लिए प्रयत्न 
किये जायें ( अभो तक महाजवो की क्िद्ात्रों की नियन्श्रित करने के लिए विभिन्न 
प्रान्तो में जो भी प्रयत्त किये गये वे श्रसफच तो हुये ही, परन्तु इसके साथ द्वी कृपको 
को जो ऋणणा वे देते थे, उसकी मात्रा सी कम हो गई ।* महाजनो की कियाग्रो फा 
वैधानिक नियनन्‍्नण तभी सफलता से हो सकता है, जबकि इनको भ्रपती क्रियाए करने 
के लिये भनुज्ञा-पत्र (].70980८9%9) दिय्नै जायें तथा इनके हिलाबों की सामग्रिक जाँच 
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के लिये समुचित प्रायोजन किया जाय, जिससे वे निरक्षर किसानो के साथ घोका न 
कर सके । दूसरे, व्याज की दरो को सीमित कर दिया जाय तथा प्रत्येक किश्त के भुग- 
तान की रसीद देने के लिये इन्हे वाध्य क्या जाय | यह तभी सम्भव है जब 
किसानो द्वारा शिद्तो का भुगतान न्यायालय के माध्यम से अयवा गाँवों में तहसीलदार 
के माध्यम से हुमा करे । इसमे महाजनो की क्वियाए नियन्त्रित हो सकती हैं। इसी 
प्रकार सूचीबद्ध बेको वो चाहिये कि वे भी गाँवों मे साख-व्यवह्यर करने के लिए इनको 
भपना प्रतिनिधि नियुक्त करें । 


कृषि साख्र-प्रमएड्ल (&६7०्पाप्णाथ (+९८०६ (.079०-४।०णा)-- 

गाडगिल क्ृपि-ध्र्थ उप समिति ( सन्‌ १६४७ ) ने कृषि श्रथ पूर्ति के लिए 
क्पि सास प्रमण्डल की स्थापना का सुझाव दिया है । इसी प्रकार श्रव मध्य-प्रदेश 
सरकार भी विचार क्र रही है कि कृपको को तकाबी ऋणो के वितरण के लिए कप 
सास प्रमण्डल की स्थापना की जाय, परन्तु तकाबी ऋणो का वितरण सहकारी समि- 
तियो के माध्यम से भली भाँति एव भ्रधिक उपयोगी हो सकता है, क्योकि ये समितियाँ 
कफृपको के निवट सम्पर्क में होती हैं। इसलिए कृपि साख-प्रमण्डल की स्थापना की 
कोर्ट ग्रावध्यक्ता नहीं है. ऐसा विचार सहकारिता भायोजन समिति ने व्यक्त किया 
है । फिर भी कृपि अर्थ पूति के लिए भ्रखिल भारतीय ढड्ध पर कृपि साख-पमण्डल की 
स्थापना करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने किया है । 

भारत में भी यदि किसी प्रकार भ्रल्पकालीन एवं मध्य-कालीन साख को दीघ- 
कालीन साख से क्ृपि प्रथ प्रमण्डल की स्थापना द्वारा प्रलग कर दिया जाय तो भार- 
तीय कृपि-अथ व्यवस्था सत्तोपप्रद हो सकती है। इस हेतु कृषि अथ प्रमण्डल का 
सगठन सावधानी से होना भ्रावध्यक है कि जिससे उसकी क्लियायें सहकारी बेको को 
क्रियाम्रो मे वाधक न रहते हुए सहायक रहे ।| भारत जंसे विश्ञाल देश मे, जहाँ के 
किसान भसगठित एवं साघनद्दीन हैं, कृपि भ्रथ प्रमण्डल भोर राज्य सहकारी बेको में 
सहकाय होना चाहिए । इसके लिए भारत के उन प्रान्तों मे जहाँ प्नभी तक प्रान्तीय 
सहकारी वेक नही हैं, उनकी स्थापना शीघ्र पी जाय ॥ 
झखिल भारतीय कृषि साख सर्चे समिति-- 

कृपि-अर्थ-व्यवस्था ही नही, वरन्‌ सम्पूर्ण ग्रामीण-प्रथ व्यवस्था के सुसगठित 
तथा सुब्यवस्थित करमे के लिए झखिल भारतोय ग्रामीण साख सर्वे कमेटी के सुकाव 
प्रशसनीय हैं । ग्रापीण प्रथ व्यवस्था को सगठित करने के लिए इस कमेटी ने “ग्रामीण 
साख समग्रीकरण योजना? प्रस्तुत को, जिसका मूल स्रोत राज्य न्रि-सूती वित्तय, प्रशा- 
सन सम्बन्धी तथा यात्रिक सहायता है । कमेटी के अनुसार इसका सव प्रथम उद्देश्य 
यह है कि ऐसी स्थिति भ्रायोजित की जाय, जिसमे सहकारी सस्थायें तथा ग्रामीण 
_स्षैशों में कार्य करने वाली भय सस्थायें झपरे व्यक्तिगत सकुचित हृष्टोकोण एवं लाभ 
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को छोडकर ऊुपक की श्राथिक स्थिति वो सुहढ बनाने से सलग्न हो । इस योजना के 
भन्तगंत सरकार का कायेँ केवल नियन्धणा करना, सलाह देना श्रथवा प्रशासन पद रने 
के अतिरिक्त उक्त न्रि सूती सद्दायता प्रदान करना होगा । इस कारण योजना मे प्रत्येक 
स्तर पर तथा प्रत्येक क्षेत्र मे राज्य को विभिन्न सस्थाश्रो के साभे मे काय करने का 
सुझाव है । ऐसा साका चार-सूत्री होगा --( १ ) सहकारी साख के क्षेत्र मे, (२ ) 
कृषि सम्बन्धी सग्रह, सकलन तथा विपणन के कार्यो मे, ( ३ ) गोदामों की सुविघायें 
देने मे तथा ( ४ ) व्यापारिक वंको के काय क्षेत्र मे सहयोग देता । 

वेफो को सुतारने तथा उनके समुचित विकास के लिए कप्रेटो ने निम्न सुझाव 

दिये है :-- 

( १) केन्द्रीय क्षेत्र मे वित्त, प्रशासन तथा तकनीकी सह्दायवा को सुसगठित 
करना । 

(२) विभिन्न क्षेत्रों बी झाथिक प्रगति के धनुमार ऐसा ही सगठन जिलो में 
होना चाहिए जहाँ या तो नये राज्य द्वारा सहकारी बेक खोले जायें 
प्रथवा पुराने बैको को सुसगठित किया जाय । 

(३) जिन वेको की शाखायें गाँवो में खोली जायें, उनको प्रत्येक स्तर पर 
भूमि बन्धक बेको से पूरां सहयोग प्राप्त हो । 

( ४) नये भूमि वन्‍्धक वेक तथा ग्राम्य सहकारी समितियों का बृहद्‌ रूप मे 
पुनगठन । 

इन चारो सूत्रो के श्रावार पर सगठित होने से ये सस्थायें न केवल कृषि-भरथे- 

व्यवस्था को बरन्‌ ग्रामीण भौद्योगिक व्यवस्था को भी सुघार सकेगी, ऐसी भाशा है । 
इस चतुप्पदी योजना के श्रतिरिक्त कमेटी के प्रन्य सुझाव निम्न हैं “-- 

(१) राज्य द्वारा झ्ायोजित तथा साभे मे कृपि सम्बन्धी सकलन, सम्रह तथा 
विपणन के कार्यों में प्रत्येक स्‍तर पर भाग लेना चाहिए तथा गोदामो 

ह का विकास करना चाहिये । 

(२) राज्य द्वारा ति-सृत्री सहायता से सहकारिता के भाधार पर भन्य 
आर्थिक वार्यों ( जैसे-- खेती, सिंचाई, यातायात, पकुओझो की नस्ल 
सुधारने, कुटीर-उद्योग धन्घो को संगठित करने प्रादि ) में भाग लेना 
चाहिए । 

शा (३) इम्पीरियल बैक तथा भरनन्‍्य राज्य बेको फो मिश्रित फरके एक स्टंट 
पर , बेक झरॉफ इण्डिया की स्थापना करना भौर इस प्रकार नव निर्मित 


सस्था में राज्य को भाग लेना चाहिए 

(४ ) प्रत्येक स्तर पर तथा विभिन्न राज्यो में एक केन्द्रीय समित्ति ह्वरा 
सहकारी-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जो सहकारी विभाग तथा सह- 
कारी सस्थाश्नी के कर्मचारियों को उचित शिक्षा प्रदान करे । 

(४५ ) राज्य सरकारों की जिम्मेदारी के सम्बन्ध में सुकाव है कि “राज्य 
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सरकारे धपने-पपने क्षेत्र में सहकारिता के विकास तथा कायंत्षम के 
भनुसार धन्य कृषि सम्बन्धी आरथिक क्रियाश्नो को पुरा करने के लिए 
जिम्मेदार है ।” 
योजना को सफल बचाने तथा पूर्णो रूप से कार्यान्वित करने के लिए कमेटी ने 
प्रनेक कोपो के बनाने की सलाह दी । ये फोष हृस प्रकार हैं --- 
(१) रिजव बेक के भाधीन ' 
(प्र) राष्ट्रीय कृषि साख ( दोघेकालीन ) कोष । 
(ब) राष्ट्रीय कृषि साख ( स्थिरीकरण ) कोष । 
(२) भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के झआाधीन *-- 
(भर) राष्ट्रीय कृषि साख ( सहायतार्थ तथ्ना वन्चकत्त्व ) कोप । 
(३) राष्ट्रीय सहकारिता एवं कोष्ठागार विकास बोर्ड ( भव-निर्मित सस्था ) 
के श्रघीत :--- 
(प्र) राष्ट्रीय सहकारिता विकास कोष । 
(व) राष्ट्रीय सग्रहालय विकास कोष | 
(४) स्टेट वेक के अधीन (नव-निर्मित सस्था) -- 
(झ) समग्रीकरण तथा विकास कोप । 
(५ ) प्रत्येक राज्य सरकार के भ्रघीत ,--- 
(भ्) राज्य कृषि साख (सहायतार्थं तथा बन्धकत्त्व) फोप । 
(व) राज्य सहकारिता विकास कोप ॥ 
( ६ ) प्रत्येक प्रान्तीय राज्य-सहकारी तथा फेद्धीय बेक के भाधीन «-- 
(भर) कृषि सास्र स्थिरोकरण] कोप | 
फार्येवाददी--- 
भारत सरकार ने उक्त सुझाव मान कर फाय॑वाही शझारम्भ कर दी है 
( १) स्टेट वेक--१ छुलाई सन्‌ १६५५ से हृम्पीरियल बेक फे नियन्त्रण 
द्वारा 'स्टेट वेक झ्लॉफ इण्डिया' बना दिया है। स्टेट वेक पर राष्ट्रीकरण तिथि से 
५ वर्ष में ४०० शाखाएं ग्रामीण क्षत्रों में खोलने की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी 
के प्न्तगत स्टेट वेक मे रिजये वेक,द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों में नवम्बर सन्‌ १६५८ तक 
२४४ छाखायें खोली हैं । 
(२) (क ) राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष--इस कोष का 
निर्माण फरवरी सन्‌ १६५६ मे १० करोड रुपये से किया गया तथा इसमे सन्‌ १६५६- 
५७ से सन्‌ १६५८-५६ के वर्षों मे वापधिक ५ करोड रुपये का पझ्रभिदान दिया गया। 
पहले कोप का उपयोग निम्न वार्यों के लिए होगा ,-- 
(भर ) राज्य सरकारो को सहकारी सस्थाझो की भ्रद्य पृ'जी मे हिस्सेदार बनने 
के लिए दीघकालीन ऋण देना, 
( भरा ) मध्यकालीन कृषि ऋणश देना, 
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( इ ) केन्द्रीय भूमि बन्यक बेको को दीघंकालीन ऋण देना, तथा 

(ई ) केन्द्रोय भूमि उन्धक वेक़ो के ऋण-पत्र खरोदनता | इस कोष से अधिक- 

तम २० वर्ष के लिए ऋणा दिये जा सकेंगे । 

इस कोप में ३० छून सन्‌ १६५८ को २५ करोड रुपये थे । सन्‌ १६५८-५६ में 
१३ राज्यो को सहक्षारी साख समितियों की पूजी मे योग देने के लिए ६ ०५ करोड 

२० के ऋण स्वीकृत किए, जब कि सन्‌ १६५७-४८ में १४ राज्य सरकारो को ६ ०७ 
करोड रुपये स्वीकृत हुए थे । स्वीकृत ऋणो मे से राज्य सरकारों ने सन्‌ १६५७-५८ 
भोर सन्‌ १६५८-५६ में क्रमशः केवल ५९८३ भोर ५७४ करोड झुये का हो 
उपयोग किया | 

( ख ) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष--स्थिरोकरण कोष का 
निर्माण १ जुलाई सन्‌ १६५६ को १ करोड रुपये से किया गया है। इसमें ३० जून 
सन्‌ १६६१ तक वाधिक १ करोड रु० जमा होते रहेगे । इथका उद्देश्य राज्य सहकारी 
बेकी को मध्यकालीन ऋण सुविधाएं देना है, जिसमें वे सूखा, प्रकाल भथवा ऐसी ही 
कठिनाइयो के समय भ्रल्पकालीन ऋणो को मध्यकालीन ऋणो मे बदल सकें। इन 
ऋणों की झ्वधि १५ मास से ५ वर्ष तक की होगी । इस कोष में ३० जून १६४५८ 
को ३ करोड रु० थे । 

(३ ) राष्ट्रीय सहकारिता एव विकास सभा--इसका निर्माण १ सितम्बर 
सन्‌ १६९५६ को किया गया, जिप्तके भन्तगत केस्द्रोय गोदाम कॉर्रोरेशन तथा राज्य 
गोदाम कॉर्पोरेशनों का निर्माण हो गया है ।# 

(४ ) सहकारिता की शिक्षा--सहरारिता की शिक्षा का प्रबन्ध करने 
के लिए भारत सरकार एवं रिजव बेक के सहयोग से एक समुक्त सहकारिता शिक्षा 
फेन्द्रीय समिति का निर्माण किया गया है, जिसने सभी श्रेणी के कर्मेचारियों की 
शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है । इस योजना के श्रतर्गत उच्च प्रधिका- 
रियो की छिक्षा के लिए झखिल भारतीय सहकारिता प्रक्षिक्षणा केन्द्र पूना मे, मध्य 
श्रेणी ये कमंचारियो की शिक्षा के लिए पाँच प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनमे 
सहकारी विक्नय की शिक्षा के हेतु विज्ञेप पाख्यक्रम है । इनमें से एक प्रादेशिक केन्द्र पर 
भूमि वन्धक वेकिय की छ्षिक्षा की भी व्यवस्था है। इसके सामुदायिक एवं राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा योजना के भन्‍्तरगंत झाने वाली सहकारी समितियों के खण्ड स्तरीय 

(800% .69४७)) श्रधिकारियो के प्रशिक्षण के लिए ८ सम्यायें तथा निम्न श्रेणी के 
झ्रधिकारियो के प्रशिक्षण विद्यालय हैं। इससे सहकारी आन्दोलन की प्रगति द्वितीय 
योजना काल मे मजबुत झ्ाघार पर हो सकेगी । 
द्वितीय योजना--- 

सहकारी श्रान्दोलन का विकास ग्रामीण साख सर्वे समिति की सिफारिशों के 
झनुसार करने का समग्रीकरण कार्यक्रम दूसरी योजना में है । इस कार्यक्रम के ध्नुसार 


+ विशेष विवेचन के लिए देखिए 'कृषि उपज की बिक्री” । 
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कृषि के लिए प्रल्पकालीन १५० करोड रु०, मध्यकालीन ५० करोड २० शोर दीर्घ 
कालीन २५ करोड २० की साख सुविधाएँ सहकारी सस्थाग्रो के माध्यम से ही 
दी जावेगी । 

तीसरी योज़ना-- 


भ्रायोग के भ्रतुसार सहकारिता क्षेत्र का ध्रावश्यक लक्ंप जनता में मितव्ययिता 
तथा बचत की शआ्रादत डालना है। प्रत्येक क्षेत्र पें सहकारिताझो के कार्यक्रम के भनुसार 
सदस्पों की ऋण प्रावश्यकता की पूर्ति के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । 


तीसरी योजना फे लिए भरारम्भिक रूप से निम्न लक्ष्य निर्धारित किये हैं .-- 
प्रारम्भिक ग्राम समितियाँ (सेवा-सहकारिताए) २५ हजार 


सदस्य सख्या ४ करोड | 
ग्रामीण जन-सख्या का समावेश ५५% 
कृषि जनसख्या का समावेद् ७४% 
झल्पावधि ऋण ४०० करोड झ०. * 
मध्यावधि ऋण १६० ,, 
दीर्घवधि ऋण ११५ ,, 
पनुपातिक सदस्यता १६० 
»... ऋण प्रति सदस्य १२० रुपये 


(झल्प तथा मध्याविधि) 
प्रत्येक समिति की भ्नुपातिक शेयर पू जी '४,5०० २० 
».... का व्यवस्थापित एवं भ्रन्‍्य 
सुरक्षित कोप १,६०० र०* ' 
प्राथमिक समितियों हारा रखा जाने वाला कुल डिपाजिट ३० करोड ० 


इस प्रकार कृपि प्र्थ॑ व्यवस्था के सुधार के प्रयत्न हो रहे हैं, जिससे निश्चय 
ही कृषकों को महाजतो के पास जाने की भ्रावद्यकता न रहेगी । 


| 
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* नवभारत टाइम्स अगस्त ५, सन्‌ १६६० 


अध्याय १६ 
भूमि व्यप्स्था, कानून और जमींदारी उन्मुलन 


(बाते 5ए४टा१७ "टावहा००25 हे: 89०|॥070 ० 2व़्ावेवात 5५8४/९॥०) 





““सेती के तरीयो में सुआार नि सन्देह श्रनिया् है, लेस्नि जोगों द्वारा चसे गाए दरिठ सेतिहरों 
को इसके लिए शिक्षा देना निर्य+ है, यरोफि उनके पास इसऊे लिए स्ववनों का अभाव हैं। 
१६ वी शवाबद ऊे यूरोप से र-व्यवस्था के कानन में परिय्तन उत्पादन विधियों और कृषि 
विपूणान के प्राथुनिक्रररण के प्र्त टी हो चुका था। पहिली वातों के श्रभाव में अन्तिम दो 
चात सम्भव नदी थी । ? 





--भार० एम० टॉनी । 


मृमि व्यवस्था में हम उन 'झधिकारों श्रौर जिम्मेदारियो' का प्रध्ययन करते है, जिनका 
सम्बन्ध भूमि के स्वामित्त्व भोर भूमि उययोग से है । दूसरे ए्दो में --“मुमि व्यवध््या 
का सम्पाघ उन थर्तो एवं श्रवम्थाप्रों से ट, जिन पर भूमि का स्वामित्त्व श्रौर उसकी 
जोत का भ्रधिकार निभर वरता है।” चूंकि भूमि का मालिक मौलिक रूउ से देश की 
सरकार होती है, इसलिए भूमि व्यवस्था मे दो बातो का विवेचन होता है «-- 

( ? ) भू-स्वामित्त (70090770075 शिष्टी9)--इसमे किन बातो पर 
भूमिपतियों का भूमि पर स्वामित्व निभर रहता है और सरकार के प्रति उनका क्‍या 
फत्तेव्य है, यह देखते है । 

(२) जात का अधिकार या काञ्तकारी (0707ए४#ाणा! गी07ए7७४)- 
इसमे भूमि का जोतने वाला या कृपक कुछ शर्तों पर भूमि स्वामी (जमीदार या राज्य) 
से जोत के लिए जमीन लेता है। भूमि का “मालिक होना” झौर उसकी काइत या 
जोत', ये दो भिन्न वातें हैं । कृपको को श्रग्नेजी मे टेनेंटम भगवा 'माटकी? कहते हैं, 
क्योकि जिस भूमि पर ये कृपि करते हैं, उस पर उनका निजी स्वामित्त्व नही होता । 
जिस पद्धति से भूमि किसानो को दी जाती है, उमे 'माठफी'! पद्धति (॥60&769 
898606४7) कहते हैं । 
भू-स्वामित्त्व (?7०977९६०5०४ पृछ्छएः९)-- 

म्रू-स्वामित्व की भारत में तीन प्रमुख प्रणालियाँ हैं --जमीदारी प्रथा, 
महालवारी प्रथा मर रैयतवारी प्रथा -- 

है) ) जमीदारी प्रथा--इस प्रथा में भूमि का स्वामी जमीदार होता है, जो 
सरकार के प्रति जमीन के लगान के लिए उत्तरदायी होता है। जब तक वद लगान 
२४७ 
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सरकार को चुक्राता है, तव तक भूमि का पुण स्वामित्त्वत उसी वा रहता है ! मरकार 
को जमीदारो द्वःरा दिये जाने वाले लगान का निश्चय दो प्रकार से होता है -- 


( क ) स्थायी प्रवन्च ((७प/॥0७06 96॥॥|७7७7॥)--जिप्तमे लगान 
की राशि सदैव के लिए एक वार निश्चित हो जाती है। यह बंगाल, शिहार, उडीसा 
में थी। भूमि के स्थायी वन्दोबस्त के सम्पन्व में रिचार्ड टैम्पल वा पयन है-- इड़- 
लैण्ड की भांति भारत में जमीदारी प्रथा का प्रादुर्भाव सव प्रथम बद्धाल में हुआ । इस 
प्रकार जमीदार, जो पहिले नम्परदार, राजा, ठेरेदार भौर सरफार के प्रतिनिधि थे, 
उनको सरकार के तत्त्वावधान में उस जमीन के लिए मौरूप्ती श्रधिकार दे दिया गया, 
जहाँ तक कि मृूमि का विस्तार था । मानगुजारी का निर्धारण भूमि के लगान का ४4 वो 
भाग निश्चित किया, जो जमीदार कृपफों से शेंते ये । शेप ४ वाँ हिस्सा जमी- 
दारो के लिए रखा जाता था । मालगुजारी के उत्तरदायित्त का निर्वा रण साधारणत' 
भूमि के भ्रधिकार के ज्ञान बिना श्रौर भूमि की उवरा शक्ति फो देखें बिना क्या गया। 
फृपक की रक्षा की ६छा रखते हुए भी वे वुछ्ध नही कर सकते थे | जमीदार लोग इस 
प्रथा स भ्रकमण्प बने गये झौर क्रिसानों से जितना ज्यादा लगान वसून कर सऊते ये, 
उतना वसूल करने बाय यथासम् व प्रयत्न करते थे | लाड कॉनवालिस का यह स्वप्न कि 
लाभदायक पूजीपति जमीदार जो कृपको के सन्‍्तोष पर निभर रहे, ऐसा अपवाद भपुरा 
ही रहा ।” १ 

डा० बी० भार० मिश्रा के शब्दों मे--] सरकार ने केवल राजनैतिक कारणो 
से लाखो कृपको के श्रधियार कुछ लोगो के हार्थ' मे सौप दिये, जिस कारण जमीदारी 
प्रथा का प्रादुर्भाव हुमा । जो भूमि के रखने वाले थे, उ है स्वामित्व का अधिकार दिया 
गया और कुछ को उनके ग्रन्तगत स्वामित्तव का अ्रधिकार दिया गया। श्रेष्ठ क्षेत्रपति 
शोर भन्तगत क्षेत्रप्ति के मेंद पर विशेष जोर दिया गया, जिस कारण क्पत्ो को 
झ्राथिक स्थिति फा ह्वास हुप्रा और उतर दोनो के वीच भूमि कर यथा लगान वसूल फरने 
वाली पूजीपति जाति का जन्म हुप्रा ।!९ 

(ख ) भ्रस्थाई प्रबन्ध (७7 907७7/ए 8600870676) -- जिसमे लगान 
की राशि समय-समय पर (विशेपत' ४० वर्ष के लिए) निष्तितत होती है, जिसके बाद 
पुन; परिवतन किया जाता है। 

जमीदारी प्रधा वड़ाल, विह्दार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मद्गास मे प्रचलित थी । 

(२) महालवारी प्रथा--यहाँ महाल का प्नथ है गाँव, जिममे गाव के कुछ 
लोग मिल्लकर सरकार से जमीन का स्वामित्त प्राप्त करते हैं भौर सम्मिलित रा से सर- 
फार यो मालगुजारी देने के लिए जिम्मेदार होते हैं । इस कारण महालपारी प्रथा का 

दूसरा नाम सम्मिलित ग्राम स्वामित्त्व (077 उया086 परशाप्ा०) है।इस 
सम्मिलित दल के प्रत्येक स्वामी को 'सहभागी' कहते हैं । 


॥.. (0०60 एए 2 घिबण६७ ३ वा झदाबचे 6 20580", 74686 235 
< छे २ जाशा5& /0व3 रिव्एशाप8 एणा०"्ग्र ए ? 9986 497, 
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वैधानिक रीति से मालगुजारी के थुगगान के लिए ये सभी सहभागी सम्मिलित 
रूप से सरकार के प्रति उत्तरदायी है । यदि एफ सहभागी मालग्रुजारी नही देता तो 
सरकार भनन्‍्य सहगागियो से वमूल कर सकती है । किन्तु व्यवहार मे ऐसा नहीं है, 
अ्रपितु प्रत्येक सहभ थी स्पृतन्न रूप से अपनी जमीन का स्वामी हो गया है। उसकी 
व्यवस्था पर उसका सपना ही प्रधिकार होता है झौर केवल अपने भूमि की मालग्रुभारी 
के भुगताव के लिए ही सरकार के प्रति जिम्मेदार है। यह प्रथा उत्तर-प्रदेश, पजाय 
तथा मध्य-प्रदेश मे थी । 

(३ ) रेयतवारी प्रथा (पए0एश7 5एउ९0॥)--इसमे किसान का 
सम्बन्ध सीधे मरकार से होता है, इसलिए मालगुजारी सरकार को ही देता है। माल- 
ग्रुजारी लगभग हर ३० ४० वर्ष वाद निश्चित होती है। इसमे किसान वैयानिक्र रीति 
से भूमि का पूर्ण स्वामी नही होता, किन्तु व्यवहार में वह स्वामी हो रहता है | यह 
प्रथा मद्रास, बम्बई और बरार मे प्रचलित है । 
भूमि का स्थायी वन्दोचरुत (?&फ्ाधम०ाा 5०६06शऋा०म्ग-- 

भूमि या स्थायी वन्दोवस्त वगाल में सब प्रथम लार्ड कॉनवालिस द्वारा सन्‌ 
१७६३ में किया गया । ईस्ट इण्डिया क्रम्पनी के तत्त्वाघान में इस प्रथा का श्रधिक 
विकास हुए । इस कारण कम्पनी को वच्चाल से स्थायी कर मिल जाता था, जिसको 
कम्पनी बहुत प्रच्छा समझती थी | पअ्रतएवं यह प्रथा बनारस, उत्तरी मद्रास, मध्य- 
प्रान्त धौर दक्षिणी मद्र स मे भी सागर की गई। भूमि के स्थायी वन्दोवस्त को प्रागे 
बढाने का प्रइन वम्पनी का शासन समाप्त होने पर वाद विवाद के लिए भाया । सर- 
कार ने अपने प्रव भनुमव से इसके दोप जान लिये थे, प्रत इस प्रथा को श्रागे बढाने 
के प्रइन को मज्यूती से दवा दिया गया । स्थायी वन्दोवस्त प्रणाली पूरे बड़ाल, विहार 
के हैं भाग, भसम के ड भाग भर उत्तर-प्रदेश के ८७ माग मे पाई जाती है | भर्यात्‌ 
देश की ४२९ क्रपि मुमि पर यह प्रथा लागू होती है । 
स्थायी वन्दोवसरुत के पक्ष में-- 

भूमि की स्थायी व्यवस्था के पक्ष मे निम्न दलीलें दी जाती हैं “-- 

(१) अर्धिक दृष्टि से सरकार थ.रो एक निद्चिचत घन लगाने के रूप में मिल 
जाता था तथा राज्य को समय-ममय पर लगान निर्धारण व वसूली 
के लिए भ्रधिक व्यय नही करना पढता था | 

(२) राजनैतिक दृष्टि मे जमीदारों की स्वामि-भक्ति अग्रेजो को प्राप्त हो गई, 
जिसमे वे भ्रपने राज्य की नीव हंढ कर सके । 

(३ ) सामाजिक दृष्टि से जमीदार कृपको के स्वाभाविक नेता बन गये, जो 
भ्रपनी शक्ति जन-साधारण को साक्षर बनाने एवं स्वच्छता के सम्बन्ध 
मे जानकारी देने मे व्यतीत करते थे । 

(४ ) कपक्नो की दृष्टि से इस प्रथा ने कृषि को सुरक्षित, उन्तत भौर उद्यम- 
घोल बना दिया | ह 
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में ऐमे भी काशतफार हैं, जिन्हे वुछ प्रशों मे भी भूमि पर स्वामित्त्व नही मिला है। 
उन्हे लगान के बढने श्रौर काइतकारी से हटाये जाने के लिये सरक्षण नहीं मिला ! 


नये काश्तकारी नियम-- 

सन्‌ १६३७ में प्रान्तीय स्वतन्त्रता के साथ ही सब जगह जनता के मन्ध्रि- 
मण्डलो ने राज्य सत्ता हसतगत वी । उनका पहला कार्य काइतकारी नियमो मे सुघार 
करना था । 


काइतकारी कानूनों के मुरय उद्देश्य निम्न थे ३--- 

(१) कानून द्वारा लगान में वृद्धि करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिवध 
लगाना । 

(२ ) स्वतन्त्रता से वाइतकारों को भूमि से श्रलग फरने की प्रणाली पर 
रोक लगाना । 

( ३ ) वाहतकारों को मोरूसी हक देना, जिससे एक भूमि परम्परागत 
हस्तान्तरित की जा सके । 

( ४ ) वकाया लगान के सम्बन्ध से कुर्की के भ्रधिकार पर प्रतिवन्‍्ध लगाना 
भोर साथ में जातवरो, वीज झोर भ्रीजारो को कुर्की से मुक्त करना । 

(५ ) लगान मे कुछ समय के लिये जो रोक लगा दी जाती है, उससे कृषको 
को भी रोक द्वारा या लगान मे कमी से लाभ पहुँचाना | 

(६) काश्तकार द्वारा भुमि पर किए जाने वाले सुधार के लिये उसे हजाना 


8 देने वी व्यवस्था करना । 
>मीदारो उन्मूलन-- 


भारतीय भ्रूमि व्यवस्था के विवेचन से यह स्पष्ट है कि उसमे भनेक दोप हैं, 
प्राधिक दृष्टि से जमीदारी उन्मूलन का विशेष महत्त्वपुरा भ्राघार रहा है । विशेषज्ञों की 
झनेक समितियों ने समय समय पर जमीदारी प्रथा का अन्त करने की सिफारिश की । 

सन्‌ १६४७ में भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने भुमि-सुघार 
कायक्षम को भ्रपने भ्राथिक कायक्रम मे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। इस कायक्रम की 
निम्न प्रमुबताएँ है -- 

( १) मध्यस्थो का उन्मूलन तथा काइतकारी सुघार करना, जिससे काइतकारो 
के काएत की सुरक्षा हो, उपज के 3 से ह भाग तक समुचित लगान 
निश्चित करना तथा भन्‍्त मे काइतकारो को भु-स्वामित्त्व दिलाना ॥, 

(२ ) भूमि घारण की सीमा निर्धारण करना, 

( ३ ) भूमि की चफ्बन्दी करता एवं भूमि का विभाजन एवं अपखण्डन 
रोकना, तथा 

(४ ) सरकारी कृपि का विकास । 
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इस वृहत कार्यक्रम का जमीदारो उन्मूलन यह एक भाग है। प्रारम्भिक स्थिति 
में सतो राज्यो ते इस दिशा में का्यंत्राहो प्रारम्स को । 


पं वहुत से राज्यों में, जहां जमीदारों थयवा तत्मव भ्रन्य प्रथा प्रचलित हैं, इन 
वश्नेपाधिफारो वा प्रन्त करमे फे लिए प्रधिनियम स्वीकार किए गये । 


पमीदारी उन्मूलन करने के समथन में नेक तक दिये गये -- 


( १ ) जमीदार क्सिनो का शोपक होता है और उसने अपने प्रधिकार की 
मूमि में कुछ भी सुधार नहीं किया । भूमि दो चकवन्दी करने में सदैव रुकावट डाली 
भौर उसने भूमि जोतने वाले शृपक्र को धूमि सुघार क लिए झपनी अनुमति नही दी । 
यदि जमीदारो प्रथा का भनन्‍त कर दिया झाये तो भूमि सुधार किया जा सकेगा। 
खाद्यात उत्पादन में वृद्धि होगी भौर भुभि सुधार योजना को कार्यान्वित किया जा 
से गा, जिस्को कृपि उद्योग के विकास के लिए वहुत समय मे क्‍्लावश्यकता है । 


(२ ) इसमे राज्य की भू-राजस्व सम्बन्धी झाय वढेगी। सन्‌ १६५०-५१ में 
सण्ड 'क' के € राज्यो को भू-राजस्द से ३३ करोड २१ लाख रुपये की झाय हुई। 
ऐसा झनुमान है कि जमीदारी उन्मूलन वरने वाले ७ राज्यों की प्राय १६ करोड 
५० लाप़ ठये से प्रधिक बटेगी, जिससे राज्य साकारे हानि पूति ( मुभावजे ) की 
किद्तत चुकाने के बाद सपनी भूमि सुयरार तथा ग्राम पुननिर्माण योजनाप्नों को लागू कर 
सकेंगी । परिस्यामस्वछ्+ देश के प्रति व्यक्ति दी भाय में वृद्धि होगी भौर किसान की 
स्थिति में सुयार हो सकेगा ! 


( 3 ) भूमि सुधार योजनाओं की सफलता के लिए--जमीदारी उन्मूलन 
फा प्रइन झाधिक होने के साथ हो राजनैतिक भी ह। देश के मतदाताप्नो मे किसानो 
की सस्प्रा बहुन झधिक है । किसान वतमान स्थिति से बहुत प्रसन्तृष्ट है भौर उतका 
विचार हे कि उनकी इस दयनीय स्थिति के लिए केवल जमीदारी प्रया ही उत्तरदायी 
है । यह सव विदित है कि जनतम्ध प्रणाली में «हुमत का निणय ही सब भान्य होता 
है, चाहे उमका हृष्टिगोण कुछ भी हो, इसलिए किसानों के प्रसन्‍्तोप को कम कर, 
उनको भनुकूल करने के लिए, जमीदा उन्पुलन को ए+ साचन बनाया गया है । 
भूमि सुधार योजना तभी सफ़ल ही सकती है, जब किसाव झौर राज्य के वीच जो 
विभिन्न फडियाँ हैं, उतका उन्मूलन हो जायगा । 


उत्तर-प्रदेश, विहार, मध्य-प्रदेश, मद्रास, राजस्थान भ्रादि में जमीदारी उन्पुलन 
की निश्चित योजनायें वतन छुटी हैं, जिनकी साधारण जानकारी निम्न तालिका से 


होती है --- 
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भर भ्रधिक ध्ाय वालो के लिए क्रमशः कम होते जावेंगे । हानिषृर्ति बेचे नजा सकने 
वाले वौन्‍्डो (एज 7ए०६०४80]० 30708) में दी जायगी । द्वानिपूर्ति की रकम 
यदि २० रुपये के सबसे छोटे वौन्‍्ड से कम हो या भुगतान की रकम ४० रुयये से 
प्रधिक न हो तो हानिपूत्ति नकद दी जायगी। बौण्ड की भ्रवधि ४० वर्ष होगी भौर 
प्रति वप २-३ रु० प्रतिशत की दर से इन पर बाजिव व्याज मे से प्रद्धवापिक विद्ठतों में 
रुपया दिया जायगा । जमीदारो के स्वत्वों की जाँच करने में भर हानिपूर्ति देने मे 
काफी समय लगेगा, इसलिए जमीदारो की कठिनाई से सुरक्षा के लिए भ्रन्तरिम प्रवति 
मे भ्रस्थाई मुप्रावजे की व्यवस्था की गई है, जो नकद दी जावेगी । स्थाई पन्दोवस्त 
वाले क्षेत्रों से इस अ्रन्तरिम भ्रवधि मे जितना भू-राजस्व वसूल किया जा सकता है, 
उसका १३ गुना प्रतिफल दिया जायगा। भन्न बातो में प्रतिफल की रकम भरु-राजस्व के 
बराबर होगी । जहाँ भू-राजस्व नही दिया जाता, वहा श्रस्थाई हानिपूरत्ति अनुमानित 
भू-राजस्थ की रकम के झाघार पर दी जायगी । 
हानिपूर्ति के श्रगतान मे सबसे महत्त्वपूर्णों बात यह है कि हानिपूत्ति या तो 
नकद दी जाय या वेचे न जा सकने बाले वोडो में । जमीदारो के दृष्टिकोण से यदि 
हानि्पुति नकद दी जाती तो सर्वोत्तम होता | क्योकि इससे वह कोई नया कारोबार 
खोलते या उद्योगो से रुपया लगाते, जिससे उन्हे बरावर भ्राय मिलती रहती । परन्तु 
हानिरषुति की राध्षि का नकद भुगतान सम्भव नही है, क्‍्थोकि राज्य सरकारे एक साथ 
ही इतनी भ्रधिक रकम देमे वी व्यवस्था नही कर सकती । उत्तर-प्रदेश मे जमीदारी 
उन्मूलन कोप का निर्माण किया गया है। किसानो वो भ्पने लगान का १० गुना जसा 
कर भ्ृमिघारी अ्रधिकार लेने को प्रोत्साहित किया जा रहा है । फिर भी भ्रमी तक बहुत 
क्ष्म रुपया इकट्ठा हो सका है। जमीदारो को ह्ानिपूर्ति की रन्‍म नकद देने के लिए 
राज्य सरकारें जनता से ऋण या भारत सरकार से वित्तीय सहायता ले सकती थी । 
परल्तु मुद्रा मण्डी की स्थिति ऐसी नही है कि राज्य सरकारे हानिपूर्ति के लिये इतनी 
बडो रफम प्राप्त कर सकें । भारत सरकार ने भी इस कार्य के लिए राज्य सरकारो को 
सहायता देने मे श्रसमथता प्रकट की । यदि जमीदारों को नकद रुपयो में हानिपूर्ति 
न देकर वेचे जा सकने वाले वौडो मे दी जाती त्तो यह सम्भव था कि जमीदार इन 
वोडो को वाजार में बेच देते, जिससे सरकारी प्रतिभूतियो के बाजार मे मनदी मरा 
जाती । ऐसा होने से पूंजी वाजार के साधन सकुचित हो जाते। इन्ही सब बातो को 
ध्यान मे रख कर यह निशचय किया गया कि हानिपूर्ति बेचे न जा सकने वालो बौण्डो 
में दी जाय, परतु इससे जमीदारो के प्रति पूरा-पुरा न्याय नहीं होता है, क्योकि 
जमीदारो फो उनकी हानिपूर्ति को रकम प्रौर उप्त व्याज का भुगतान फोफी लम्बे समय 
घाद फिया जायगा, जिससे इस बीच शअ्रपना चतंमान व्यय चलाने में या कोई नया 
कारोबार स्थापित करने मे जमोदारो को बहुत कठिनाई होगी | 
राज्य सरकारो को वोडो का मुलघन ओर व्याज का भुगतान करने में विशेष 
कठिनाई नही होगी, क्योकि इस घीच म्रु-राजस्व से राज्य सरकारों की आय बढ़ेगी, 
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जो कि इस प्राय से द्वानिपू्ति दे सकेगी । जैसा कि निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि 
जमीदारी उन्मूलन से राज्य की प्राय मे प्रति वर्ष कुल मुप्रावजे की ४७% वृद्धि होगी, 
जितमे प्ले प्रति बप॑ भुगतान किया जा सफता है :-- 











तालिका” 
मुप्रावजे की झतिरिक्त वापिक ध्रतिरिक्त वापिक 
प्‌ है भु-राजस्व 
राज्प रकम ेु भू-राजस्प कुल रकम का 
(परोढ झुपयो मे). (करोड़ रुपयो मे) प्रति्षत 
मद्रास १५५ १ (प्र) ६ ४५ 
उत्तर-प्रदेश १४० ७ प्‌ 
चिहार १५० ६०५ ४३३ 
मध्य-प्रदेश ( बिलय 
क्षेत्र निकाल कर ) ६८ ५ २७५ (भर) ४ 
पश्चिमी बगाल ३५ १४ (धभ्र) ५६ 
उडोगसा १० ० ६७ (प्र) ६७ 
भमम भर ० २० (भर) है 
कुल ४९४० १६५२ ४७१ 





जमीदारी उन्मूलन तथा भूमि खुधार का व्यावद्दारिक रूप--- 
उत्तर प्रदेश मे जमीदारी उन्सूलन-- 
उत्तर प्रदेशीष घारा-सभा ने १० जनवरी सन्‌ १६५१ वो उत्तर-प्रदेश जमीदारी 
उन्मूलन बिल पास किया | ब्रिल को २६ जनवरी सन्‌ १६४१ से लागू करने का 
विचार था । परन्तु कुछ जमीदारो की प्राथना पर उदच्चतम्‌ न्यायालय ने उत्तर-प्रदेश 
सरफार फो इसे कार्यान्वित न करने का श्रादेश दिया, जिससे बिल को कार्यान्वित व 
फिया जा सका । इसके बाद भारतीय सविधान में भ्रावधष्यक सक्षोषत होने के धाद 
उच्चतम न्यायालय ने इसे वंध घोषित फिया, भतएवं २६ जनवरी सन्‌ १६५२ से इस 
नियम को लागू कर दिया गया | सम्पूर्ण उत्तर-प्रदेश मे लगान वसूल करने का पाम 
झब राज्य सरकार करती है। जमीदारो के पास मुझ्रावजे के कागज भेज दिए गये हैं 
और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सभी प्रकार से इस प्रथा को भग्ग कर दिया गया है । 
इस नियम को प्रमुख व्यवस्था निम्न प्रकार हैं "-- 
( १) २६ जनवरी सन्‌ १६५२ से मध्यजनी के सभी हित, जिसमे उनके 
].. र२८5टाए९ उग्र ० ॥708 छेघ्यी6099, वघघ6 3950 
(अर) ८ अनुमान 
2. छ8९0 था मे 70 शावीएएछ?5 छा0 २९०४5 पर पा05 (954). 
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कृषि की भूमि के भ्रधिकार, रास्तो श्रौर सढको के श्रधिकार, भाव।दी, ऊपर-पभ्ूमि, 
जगलो, नाव-पुलो, कुशो, तालावो, पानो के वम्बे, खानो झौर खनिज पदार्थों-त्तथा 
प्रन्य भू गर्भ भ्रधिकार सम्मिलित हैं, सरकार को प्राप्त हो गये, परन्तु मध्यजनों का 
उनकी सीर, खुदकाइत, वगीचों, निजी कुझओ, सीर झ्थदा खुदकाइत भूमि के पेडों 
शौर प्रावादी के वृक्षों पर भ्रधिकार रहा । हा 


(२ ) जमीदारो को जो हानिपूर्ति दी गई उसकी दर वास्तविक सम्पत्ति के 
झ्राठ गुनी रखी गई, १रन्‍तु साथ ही यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ऐसे जमीद।र को 
जो १०,००० रुपया प्रति वर्ष से भ्रघिक मालग्रुजारी नहीं देता है, पुनर्वास पनुदान दिये 
गये, जितवी दर १ ग्रुनी से लेकर २० ग्रुती तक है। जितनी जमीदारी बडी थी, 
उत्तनी ही इस अनुदान की दर वम रखी गई। हानिर्षुति उसी दिन से देय हो गई 
जिस दिन से जमीदारी ली गई । ५० ४० तक की हानिपू्ति नकद दो गई। इससे 
झधिक के लिए ४० वर्ष तक की भ्रवघि के बाँड दिये गये, जिन पर व्याज की दर 
२३% रखी गई | ऐसा प्नुमान है कि उत्तर-प्रदेशीय सरकार को हानि्ति के रूप मे 
कुल १४० करोड रुपये देने पडे गे । 


( ३ ) द्ानिएति की रकम को प्रात करने के लिए एक नगीदारी उत्युलन 
बोप का निर्माण क्या गया। सत्‌ १६४६९ मे एक एक्ट पास किया गया, जिसके 
अनुसार प्रत्येक ऐसा क्सिन जो अपने वापिक लगान का १० ग्रुता सरकार के पास 
जमा कर देगा, भुमिधर बन जायेगा । भ्रर्थात्‌ उसे झ्पनी भूमि में स्थायी उत्तराधिकारी 
तथा हस्तान्तरण अधिफार प्राप्त हो जायेंगे। ऐसे किसाव को भूमि ्युत नही किया जा 
सकता । वह अपनी भूमि का किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है। ऐसा श्रनुमान 
लगाया गया कि इस प्रकार १७४ करोड रुपये की रकम सरकार को प्राप्त हो जायेगी, 
परन्तु प्रगस्त सत्‌ १६५० तक केवल २७ करोड रुपये ही मिले ये श्रौर तत्पर्चात्‌ 
एकन्रण गति भौर भी शिधिल हो गई । बाद को यह रकम बढा कर दस ग्रुने के स्थान 
पर ११ ग्रुना कर दी गई । स्मरण रहे कि भुमिघर को केवल भ्रांघा ही लगान देना 
होता है । 

( ४ ) किसान मुस्यत दो प्रकार के हो, भुमिधर भर सीरघर । वे सब 
विसान जो जमीदारी उमूलन कोप मे अपने लगान का दस भ्रुना णमा करा देते हैं, 
सभी जमीदारी, सीर, खुद काइत तथा वगीचो के सम्पर घ मे भूमिधर बन जायेंगे झौर 
उहे पूर्व वणित भ्रधिकार प्राप्त होगे। अन्य सभी किसान साघारणतया सीरघर बन 
जायेंगे भौर उन्हे यह ध्रधिकार होगा क्रि उमूलन कोप मे दस ग्रुना जमा करके समुमिधघर 
के भ्रषिकार प्राप्त कर ले। केवल किसानों के दो छोटे छोटे ऐसे वर्ग रहेगे, जिन्हे 
यह भ्रघिकार नही मिलेगा--भ्रासमी झौर प्रधिवासी । भासामी अधिकार वगीचो 
(070६७ ]9870) के किसानो, किसान के प्राधिमानों (/07289 866४) तथा कुछ 
भय प्रकार के किसानो को दिये गये हैं। सीर भ्रुमि के किसान तथा उप-किसान 
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भधिवासी बना दिये है। इन दोनो वर्गों को यह प्रधिकार दिया गया है कि वे पाँच 
वपं तक भूमि पर फठ्जा रस सकते हैं। सीरधघर किसानो को झपनी भूमि के सम्बन्ध में 
स्थायो तथा उत्तराधिकारी प्रधियार प्राप्त होगे, परन्तु वे प्रपती भुमि का केवल कृषि, 
बाग, फुनवारी भयवा पशु-पालन के लिए ही उउयोग कर सऊते हैं। 

( ५ ) जमीदारी उन्मूलन के समय वाले फरिसान अ्यनी काद्त में कितनी हो 
भूमि रस सफते है । परन्तु भविष्य में कोई भी एक व्यक्ति ५० एकठ से अप्रिक भूमि 
नही रख सक्कता भौर पदि एक व्यक्ति के पास भूमि की मात्रा ६४ एकड से कम हो 
जाने की सम्भावना है यो भूमि के विभाजन की प्राज्ञा नही दी जायेगी । 

(६ ) भूमियरों तथा सीरघरो पर भूमि-कर चुकाने का सम्मिलित उत्तर- 
दायित्त्य होगा, परन्तु यदि एक व्यक्ति दूसरे की भ्ोर से कर चुकाता है तो उसे वसूली 
या अ्रधिकार होगा । सरवार का विचार है कि बरो को एकनित करने के लिए 
ग्राम-समाग्रो का उपयोग किया जाये | सभी प्रकार पी सामूहिक भूमि, चरागाहू, कसर 
पभयवा मदभूमि जगल प्ादि पर गाँव सभा का प्रपिकार स्थापित किया गया। जैसा 
कि विदित है कि ग्राम हुकूमत एक्ट द्वारा सभी ग्रामो में सभाए और पचायतें स्थापित 
की गई । 

इस प्रछार जो उपाय किये गये हैं वे लगभग ब्रान्तिकारी हैं श्रौर यह श्राधा को 
जाती है कि उप्र क्त सुधारों मे श्रामीण क्षेत्रों म सुख भौर सम्पन्नता के नये गुग का 
भारम्भ हो गया है। मुगतान की हानिपूर्ति समस्या थोडी जटिल है । वैंसद्रीय सरकार 
ने श्रपनों मुद्रा र्फीति विरोधी नोति के प्रन्तगंत क्रिसी भी प्रकार की सहायता देने से 
इन्फार कर दिया । परन्तु किसानों से णो रकम वसूल हुई, उससे हानिपूर्ति का एक भश 
नकदी में दे दिया गया झौर शेप का भुगतान बींडों मे दिया गया। 
परश्चिमी-वह।ल--- 

प्रविभाजित वाल मे सन्‌ १६३८ में एक भ्रू-राजस्व प्रायोग नियुक्त किया 

गया, जिसे फ्लाउड कमीशन भी कट्ठा जाता है। इस कमीशन की स्थापना का उद्देश्य 
प्रान्त की थू राजस्व प्रणाली की जाँच करना था । इस कमीशन ने यह सुम्काव दिया 
कि प्रान्त में सभी प्रझार के मब्यजनों का भनन्‍त होना चाहिए और रैयतवारी प्रया फो 
प्रपनाया जाये, जिससे किसानो तथा सरकार के वीच सोधा सम्बन्ध स्थापित दो सके । 
इस हेनु सन्‌ १६५३ में परिचमी वगाल भू-सम्पत्ति प्राप्त अधिनियम पास क्रिया गया। 
यह ब्रिल घारा-समा की एक सम्मिलित निर्वाचित समिति को सौप दिया ग्रया था, 
जिसने इसमे कुछ सशोघन किये। इसमें प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न हैं -- 

( १) कोई भी मध्यजन ([7॥677667879) खास जागीर के रूप में 
घर तथा श्रकृषि कार्य के लिए प्रधित से भधिक २० एकड भूमि रख 
सकता है । 

[ २) मब्यजन को घर में लगी हुई भ्रुमि फो छोड वर शेप खास भूमि पर 
लगान देना होगा | 


५29 ्रणा््मर यार कम 5 पाप >> जम परम 








२६२ ] 
(३) मुगावजे की दर इस प्रकार निर्धारित की गई है कि कम झाय वाले 
वर्गो को भ्धिक हानिर्पूति मिल सके । 
(४) जिनकी भूमि मे खान है, ऐसे भूमि पतियो को हानिपूर्ति निश्चित करते 
समय विशेषज्ञों से राय ले लेनी चाहिए । 
(४ ) मुझावजे की दरें शुद्ध श्राय पर निर्भर रहते हुए निम्न प्रकार से होनी 
चाहिए *-- 
धुद्ध भ्राय "१७४ [70076 मुग्रावजा (॥077009807 
५०० भ्रथवा ५०० रु० से कम २० गुना 
५०१ से १,००० रु० तक १८ गुना 
१,००१ से २,००० 5० तक १७ गुना 
२,००१ से ४,००० २० तक १२ गुना 
४,००१ से ५,००० २० तक १० ग्रुना 
२,००१ से २०,००० २० तक ६ ग्रुना 
२०,००१ से १,००,००० र० तक ३ गुना 
१,००,०० १ रुपये एव इससे भ्रधिक २ गुना 





(६ ) कोई भी भूमिपतति कृषि के लिए श्रपने पास खास भूमि मे से २५ एकड 
भूमि रख सकता है । यह उस भूमि के भ्रतिरिक्त होगी जो श्रक्ृषि कार्यों 
के लिए रखी गई है। 

( ७ ) विल का उद्देश्य चकबन्दी तथा सहकारी खेती है । 

पश्चिमी बद्धाल मे मध्यजनो का पूर्ण भन्त भ्रप्नेल सन्‌ १६५५ तक कर दिया 

गया । इस हेतु दिये जाने वाले हानिपूर्ति की राशि ७० करोड रु० है। प्रप्रैल सन्‌ 
१६५६ मे भूमि धारण की सीमा २५ एकड निदिचत कर दी गई है। 
इस राज्य मे लगभग प्राप्ति के सब अ्रधिकार राज्य सरकार ने ले लिए हैं तथा 
दर रैयत झौर उप भाटकियो का राज्य से सीघा सम्बन्ध हो गया है। भूमि सुपर 
फानुन सन्‌ १६५४ के झन्तगंत यदि जमीदार फृपि की लागत देता है तो वर्गादार 
(070-89/87) से कृषि उपज का ५०% भन्‍्यथा ४०% से भ्रधिक भाग न थे 
सकेगा । रैयत को दर-रैयत की मूमि पर भ्धिकार प्राप्त करने का श्रधिकार समात्त 
क्या गया । इस झ्रघिनियम मे जनवरी सन्‌ १६५८ में सगोघन किया ग्रया, जिसमें 
झवेध तरोके से निकाले गये वर्गादारों को पुन उनकी भुमि दिलाई जा सके । उपज के 
सह-भागियो (00 ४॥987७78) के सम्बन्ध में यदि रैयत के पास ७४ एकड या इससे 
कम भूमि हो तो उस सम्पुर भूमि पर भ्रधिकार मिलेगा श्रौर प्रन्य दक्शायरों में 3 भूमि 
पर | दर-र॑यत द्वारा रेयत को दिये जाने वाली मुग्रावजे की राशि के निर्धारण का 
भाघार वही है जो मध्यजनो का था अर्थात्‌ छुद्ध आय के दो शुने से २० गरने तक 


ट्र 
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सीढी पद्धति से हानिपूर्ति दी जायगी । हानिपृति के नि्धारिण के पूर्ण नियमो के बनने 
सके प्रन्तरिम मुप्रावजा देने की व्यवस्था की गई है'-- 
२५० तक शुद्ध भ्राय वाले मध्यजनों को. १००% प्रति वर्ष 


२५१ से १,००० तक है 4४ ५०% ,, 
१००१ से १,४६६ तक २ शं ४०० रैं० ,, 
९,५०० से पभ्रधिक है ॥। ३३% (8 


इस योजना के अन्तगंत झमी तक १ २५ करोड झ० की राशि मुग्रावजे के 
रूप मे दी गई है ।४ 


राज्य पुनर्गठन के कारण पदिचमी वाल को जो नये क्षेत्र मिले हैं उसमे भी 
सन्‌ १६९५३ का भू-सम्पत्ति प्राप्त अधिनियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है । 
विहाए-- 

विहार में सन्‌ १६५० में भूमि सुघार अधिनियम बनाया ग्रया, जिसकी कार्य 
वाही जनदरी सन्‌ १६५६ फो पुरा हो गई । फलत, जून सनू १६५७ तक १३ करोड़ 
रु० फा मुग्रावजा लगभग ३ जास मध्य जनो को दिया गया । 

लगान के नियमन सम्बन्धी जो श्रायोजन है उसके प्रनुमार यदि भाठकी 
रजिस्टडड पट्टे पर है तो लगान जमीदारो द्वारा दिये जाने वाले लगान के ४०% 
से भ्रधिक न होगा झौर अन्य दाग मे २५% से प्रधिक नहीं होगा । उपज के रूप 
में लगान कुल उपज के २5 भाग से अ्रधिक सही होगा । 

बिहार के वतमान भाठकी श्रधिनियम के अन्तगत जिन दर-रैयतो फे पास 
मौखिक पट्टे पर जमीनें हैं उन पर स्थापित्त्व की सुरक्षा का प्रवन्ध है भौर जिनके पास 
नियत पवधि के पट्टे हैं वे नियत श्रवधि तक उस भूमि पर कृषि कर सर्केगे जब तक 
कि १३ वर्षों के भ्रधिकार से भ्रूमि ग्रदण प्रधिकार (060072769 7शि889) 
प्राप्त न कर लें । 
उड़ीसा -- 

उड़ीसा मे उड़ीसा सम्पत्ति (!7868668) उमुलन अधिनियम के श्रन्तर्गत 
मध्य-जनी के उन्मूलत की व्यवस्था थी। इस व्यवस्वा के प्रनुसार दिसम्बर सत्र 
१६५७ तक स्थाई वन्दोवस्त के मुमि सम्बन्धी सव अधिकार तथा अस्थाई वन्दोवस्त 
के भूमि सम्बन्धी उच्च श्रघिकार उडोसा राज्य को मिले। इस श्यवस्था के श्रन्तर्गत 
कुल मुआवजो फी पनुमानित राष्धि १० ५ फरोड रुपया है। 

सन्‌ १६५४ मे वेदखली भाटकियों (प6७088789) की सुरक्षा की गई तथा 
मु स्वामी को विचित भूमि का ७ एकड शौर सूखी भ्रूमि का १४ एकड भाग निजी 
कृषप के लिए रखने का प्रधिकार मिला । उपज लगान किसी भी दछक्षा मे कुल उपज 
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के २५% से भ्रधिक नही हो सकेगा । ऐसा श्रधिकतम लगान मिचित भूमि में ६ मत 
प्रति एकड श्र भ्रसिचित भूमि मे ४ मन प्रति एकड होगा । ' 


इसी प्रकार राज्य के कुछ भागों में जहाँ भूमि रजिस्टर्ड पट्टे पर ली गई है 
वहाँ नकद लगान जमीदारो द्वारा दिए जाने वाले लगान के ५०% तथा श्रन्‍्य दशा 
में २५% से श्रधिक नही होगा । 


राज्य ने भू-सुधार के सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए समिति नियुक्ति की, 
जिसने प्रपनी श्पोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जो झ्लभी विचाराघीन है भी 
मद्रास-- 


इस राज्य मे जमीदारी और रैयतवारी प्रथा थी। इसलिए जमीदारी क्षेत्र के लिए 
भू सम्पत्ति ( लगान घटाओ ) प्रधिनियम तथा भ्रु सम्पत्ति उन्मूलन एवं रैयतवारी परि- 
वर्तंत श्रधिनियम क़मश सन्‌ १६४७ झौर सन्‌ १६४८ में बनाये गये | इन दोनो का 
उ्दँ श्य लगान मे कमी करना तथा जमीदारी एवं इनाम भू सम्पत्ति को प्राप्त कर उसे 
रैयतवारी प्रथा के भ्न्तगेंत रखना था। मद्वास राज्य में २,८०० जमीदारी तथा २,५०० 
इनाम जागीरो को १,२०५ करोड रुपये के मुभावजे मे प्राप्त किया गया । इस प्रकार 
कुल मिला फर सरकार ते १४० लाख एफड भूमि पर भ्रधिकार किया । मुप्रावजा सभी 
राज्यो की तुलना में बहुत कम दिया गया, क्योकि इसकी दर केवल € रुपये प्रति 
एकड होती है । उपयु क्त दोनो श्रधिनियमो को कार्यान्वित किया गया है, जिनकी प्रमुख 
व्यवस्था निम्नवत्तु है,-- 

(१) जिलावीश्ञो फे प्रत्यक्ष नियन्त्रण मे प्राप्त की हुई जागीरो के लिए 
व्यवस्थापक नियुक्त कये गये । 

( २ ) रैयतवारी पट्टो द्वारा किसानो को भुमि दी गई । 

(३ ) ऐसे सब किसानो को जो ५ वर्ष श्रथवा उससे प्रधिक काल तक खेती 
कर चुके हैं, भाभोग-अधिकार  (060779७7९ए शिष्टीग9) 
दिये गये । 

'बम्बई-- 


॒ वम्यई मे सन्‌ १६४८ में वम्वई भूघारणा तथा कृषि भूमि अ्धिनियप बनाया 
गया, जिसको १६ माच सन्‌ ६६५६ को सशोधित किया गया । यह संशोधित अ्धि- 
नियम १ शगस्‍्त सन्‌ १६५६ से लागू हुम्रा । सशोधित ध्धिनियम के अनुसार -- 

( १) ध्ष्याई भाटकियों (7७08७॥08) को उनके काएत की पुरा सुरक्षा दी 
गई है तथा वे लगान के ६ ग्रुनी राशि का भ्रुगतान करने पर स्वामित्त्व के श्रधिकार 
प्राप्त कर सकते हैं । 

- (२) धन्य भासामियो के काइतफ़ारी श्रधिकारो को सुरक्षा दो गई है, परन्तु 
_जमीदार खुदकादत के लिए १२ से ४५ एकड तक भूमि रख सप्ेगा, जो भ्रूमि भादि 
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भ्रन्य सुदिधाप्रो पर निर्भर रहेगी ।,ध्रासामी को गपनी भूमि का झाघा भाग रखने का 
अधिकार है | 
१ प्रप्नेल सन्‌ १६५७ से गैर पुन' प्राप्षि क्षेत्रों ([ए707-725प7680) के श्रासा- 

मियो को भूमि स्वामित्व दिया गया तथा वे लगान के २० से २०० गुना तक हानिषृ्ति 
देने के लिए तथा सुधार की लागत देने के लिए जिस्मेवार हैं। ऐसी हानिपुर्ति की राध्षि 
का भुगतान ४२% व्याज पर प्रधिकतम १२ किए्तों में देय है। स्थायी प्रासामियों को 
हानिषूरति की राक्षि एक मुण्त मे देनो होगी । 

झधिकतम्‌ लगाने कर निर्धारण के २ से ५ गरुने से अधिक नहीं होगा । इसके 
भलावा प्रासामी को भूमिकर श्रौर श्रत्य कर (0855) देना होगा, परन्तु किसी दशा मे 
कुल उपज के छठवें भाग से कुल भुगतान की राध्ि श्रधिक नही होगी । 

भविष्य में भूमि की श्रेणी के श्रनुसार भु-घारण अधिकारों को १२ से ४५ 
एकड तक सीमित जिया गया है, परन्तु यह नियम शुद्ध काश्त की वर्तमान जोतो पर 
लागू नही होगा । 
राजस्थान--- 


राजस्थान मे जागीर उन्मूलन के लिए सन्‌ १६५२ में श्रधिनियम बनाया गया, 
जिस पर कार्यवाही हो रही है । जमौदारी भोर विस्वेदारी भाठकी पद्धति को समाप्त 
फरने के राध्षियम विचाराघीन हैं । 


इस ध्धिनियम के प्रन्च्गंत समी जागीरो की पुन. प्राप्ति के श्रधिकार राज्य 
सरकार को मिले हैं। धामिक एवं सहायतार्थ सस्थाश्रो की जाग्रीरों को भी उनकी 
वापिक झ्राय के वराबर स्थाई वापिक वृत्ति देकर पुन, प्राप्त करने का अधिकार भी 
राज्य ने उक्त श्रधिनियम के सशोघन से ले लिया है 
प्रत्येक आसामी भौर दर-प्रासामी (570 छाक्ता।) को १,२०० २० दापिक 
शुद्ध धाय देने वाली (इसमे प्रासामी एवं उसके कुठुम्बियो के क्रम का समावेश नही है) 
भूमि रखने का अ्रधिकार है | इससे श्रधिक भुमि होने पर भृ-स्वामी उसे खुदकाइत के 
लिए दो वर्ष मे ले सकता है। लगान कुबव उपज के है भाग से भ्रधिक नही होगा । 
श्रजमैर क्षेत्र में भी मध्यजनों के उन्मूलन सम्बन्धी कान्तुन सब्‌ १६५४ में बनाया गया 
था | इसके श्रन्तगत जनवरी सन्‌ (६५ तक २६ करोड ६० आय की जागीरो पर 
राज्य ने श्रधिकार कर लिया है जिवी भाटक प्राप ३ ३४ करोड ० भौर कुल 
_मुप्रावजे को राशि ३६ करोड़ रु० है । 
माय-प्रदेश--- 
राज्य सरफार ने ऐसे कातुन बना दिए, ताकि मालग्रुजारी भृ घारण 
प्रणाली तथा मध्य वर्गों के श्रघधिकारों को समाप्त किया जा सके । मुआवजे फी दर शुद्ध 
भ्राय की दम ग्रुनी रखी गई, परन्तु छोटे-छोटे जमीदारों (मावग्रुजारों। को इसके भ्रति- 
रिक्त पुनर्वात भनुदाव भो दिये जायेंगे । 
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मध्य-प्रदेश के मध्य-भारत क्षेत्र में भी रोज्य के विलीनीकरण के पूर्व मध्य-भारत- 
जागी र-उन्मुलन-विधेयक पास किया । इसमे यह व्यवस्था की गई कि जागीरदारी को 
सरकार द्वारा प्राप्त कर लेने के पद्चात्‌ भ्रपनी सभी प्रकार की ऐसी भूमि पर, जिसमे वे 
स्वय खेतो फरते हो, जागीरदार को पक्के भू-धारी के प्रधिफार प्राप्त हो जायेंगे भोर 
ऐसी भूमि पर गाव की दर के हिसाब से लगान बैठा दिया जायगा । साथ ही, प्रत्येक 
किसान, जो जागीरदारी श्रथवा जमीदारी भूमि पर खेती करता है तथा शिवमी काइत- 
कार उस भूमि मे, जिस पर वह स्वय खेती करता है, पक्के भू घारी भ्रधिकार प्राप्त कर 
लेगा । इस क्षेत्र की माफी और इनाम को पद्धतियों के उन्मूलन के लिए सन्‌ १६५६ में 
एक चिथेयक बनाया गया है, जिससे सभी प्रकार के मध्पस्थों का भन्त हो सके । 
मैसर-- 

पुनर्गठित मैसूर राज्य मे मैसूर, कुर्ग भौर पुनर्गठन पूर्व के वम्बई, हैदरावाद भर 
भरद्रास के कुछ भाग हैं। यहाँ पर भूमि सुधार सन्नियमों एवं भू-व्यवस्था मे समावत्ता 
पाने के प्रष्नो पर राज्य द्वारा विचार किया जा रहा है। प्रामामियों की वेदखली से 
सुरक्षा करने तथा यथावत स्थिति बनाए रखने के लिए श्रधिनियन बनाये गये हैं । 
इसके भ्रनुसार भासामियों की बेदखली प्रथवा भासामियों द्वारा स्वामित्त्व की प्राप्ति पर 
रोक लगाई गई है। कु मे, जहाँ प्रामामियो के नियमन फे लिए कोई सन्नियम नही 
थे, श्रधिनियम से कुल उपज की ७ भ्रधिकृतम्‌ लगान निर्घारित किया है। ऐचिलिक 
समपंण फो निरन्‍साहित करने के लिये ऐसे समपण तब तक भ्रवैध रहेगे जब तक कि 
उनरी रजिस्ट्री रेवेन्यू भ्रघिकारियों के यहा न कराई जाय तथा ऐसी समर्पित भूमि-पद 
जमीदार को उसी सोम तक श्रधिकार लेने की प्रनुमति है जहाँ तक उसे झ्रधिनियम 
में पुनः प्राप्ति (प९४ए77./707)) के भ्रधिकार हैं । इससे भ्रधिक भूमि होने पर भ्रथवा 
जिस क्षेत्र मे भूमि की पुत्र प्राप्ति का भ्रधिकार न होने पर सम्पूर्ण समपित भूमि राज्य 
के प्रबन्ध मे प्रा जावेगी | 

प्रारम्मिक अवस्था में इस हेतु भ्र्यादेश जारी किए गये थे, जिनका विस्थापन 
भ्रप्रेल सन्‌ १६५७ में भ्रधिनियम द्वारा किया गया। मैसूर राज्य ने काइतकारो (]8708- 
709) सुधार तथा भ्रधिकतम्‌ भू-घारण निश्चित करने के लिये एक समिति बताई 
थो। समिति सिफारिशो के भनु रूप सप्तियम राज्य सरकार के विचारधीन है। 

इसी प्रकार जम्मु-काशमीर भौर पजाव, दिल्लो प्रादि प्रन्य राज्यो मे भो जमी- 
दारी उमूलन तथा भूमि सुधार के व्यापक विधान बनाये गये है । इन सुकावो के फल- 
स्वरूप कृपषक सदियों को आथिक दासता से मुक्त होकर स्वय ही श्रपने भाग्य का 
निर्माता हो गया है, जो कृषि की उन्नति के लिए एक भावश्यक कदम है। 
सहकारी कृषि ही क्यो ?-- 

/__ भारत में जमीदारी उ मूलन के पश्चात्‌ भूमि-ध्यवस्या का क्या रूप होगा, यह 
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देखना आवश्यक है । ससार में इस समय भनेक प्रकार के कृपि सगठन पाये जाते हूँ, 
इसमे से निम्त प्रमुख हैं ; - 

(१) प्जीवादी खेती (009700890 क्ाप्रा778)-हइस प्रकार का 
कृषि सगठन श्रधिकतर इद्धलेड और श्रमेरिका में प्रचलित है। भारत मे भी चाय, 
कहुवा भौर रबड के वगीचों में इसी प्रकार की खेनी होती है। सन्‌ १८४७ के 
स्वातन्त्य सग्राम के वाद श्रग्रेज प्रफपरो ने चाय, कहवा घोर रबर को खेती हिमालय 
झोर नीलगिरी पव॑तो पर प्रारम्भ की) इसफ़े बाद भारतियों ने भी इसी प्रकार की 
खेती के लिए पजाव, सिन्‍्धच और उत्तर-प्रदेश् में बडे बडे फार्म खोले | समाजवादी ढग 
की समाजरच्ता का उद्देश्य जब भारत ने प्पताया है, ऐसी स्थिति मे इस पद्धति का 
भवलम्ब हमारे यहाँ नही किया जा सकता । क्योकि इससे पजीवादी प्रवृत्ति को बल 
मिलता है । 


(२) सरकारी फार्म (8068 फएछाशाए8)--हप्त प्रथा में फार्मो का 
प्रबन्ध सरकारी भ्रधिकारियो के हाथ मे रहता है श्रौर भन्‍्य सभी कमेचारी मजदूरों 
की श्रेणी में थाने हैं। इस प्रकार के फार्म रूम में बहुत बडे पैमाने पर हैं, पर तु घर- 
कारी भ्रधिकारियो की श्रयोग्यवा भौर मजदूरों मे उत्साह की कमी के कारण विश्लेप 
सफलता प्राप्त न कर सके । इसमे व्यक्तिगत रुचि का श्रभाव होता है, जो किसी भी 
ब्यवसाय की सफलता के लिए पझ्रावश्यक है। मारत में भी सरकारी फार्मो के सफन 
होने को भ्रधिक झाद्या नदी है । 

अनुसन्धान तथा खोज के लिए सरकारी फार्म निश्चित ही उपयुक्त हैँ । सर- 
फारी फर्मो से धच्छे श्रोजारो के वितरण तथा अ्रच्छे वीजो के उत्त्पादन में भ्रवश्य ही 
सहायता मिल सकती है । इसके प्रतिरिक्त प्रयोगात्मक भाधार पर जंगलों को साफ 
कर क्पि योग्य बनाने के बाद कुछ दिनो तक उन प्र सरकारी फार्म खोले जा 
सकते हैं । 

(३ ) साम्महिक खेती (00॥80079 #'977772)--स पद्धति में भूमि, 
पशु तथा पूंजी पर समाज का अधिकार होता है। भूमि न तो व्यक्तिगत सम्पत्ति होती 
है और न व्यक्तिगत बाते ही रहते हैं । कद्दी कद्दी व्यक्तियी को उनके घर के पथ्ु रखने 
तथा तरकारी पैदा करने के लिए थोडी भूमि दे दी जाती है, जैसा रूस में है । 

सभी सृमि की खेती एक निर्वाचित समिति की देख-रेख में होती है। प्रति 
दिन के काम का निश्चय, खेती के वाम की देखमाल, घन वा प्रत॒न्ध, उत्पादन की 
विक्ती, मजदूरों की शिक्षा, बीमारी में सहायता इत्यादि सभी कार्यो समिति को करने 
पठते हैं । फाम के लाभ का वितरण भनेक प्रकार से किया जाता है । रूम में प्रत्येक 
व्यक्ति द्वारा भ्रजित वेतन के अनुपात पर ही इसका वितरण होता है । सभी प्रकार की 
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मजदूरी समान नहीं मानी जाती, अपितु क्षमता और योग्यता के प्राघार पर भिन्न- 
भिन्न वर्गो मे वाँटी जातो है । कार्यक्षमता वृद्धि के लिये वोनस का विशेष प्रवन्ध रहता 
है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राधिक लाभ का प्रलोभन रहता है, किन्तु फामे 
पर पूरे समाज का अधिकार होता है । 


भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति में यह प्रणाली उपयुक्त,प्रतीत नही होती, क्योकि 
किसान श्रपना भूमि श्रघिकार नही छोडना चाहते | साथ हो, भारत में कृपक स्वामित्त्व 
प्रथा श्रधिक सफल हुई है । 


(४ ) कृपक स्वामित्त्व (2685७ ॥?270एछ706078॥7)--यह प्रया 
रैयतवारी क्षेत्रों मे, जैसे-- वम्वई, मद्रास भ्रादि मे साघारणतया पाई जाती है । इसमें 
रैयत का भूमि पर मौरूसी भ्रधिकार होता है और वह भूमि हस्तान्तरित हो सकती 
है । श्रपने खाते की मालग्रुजारी के भुगतान के लिये वह स््रय उत्तरदायी है तथा सर 
कारी कर भी भ्रधिकाशत उसके खाते के श्राघार पर ही निर्धारित किया जाता है । 
पजाव मे पूरे गाँव के ऊपर ही मालग्रुजारी निर्धारित की जाती है श्लौर फिर इसका 
वेंटवारा रैयत मे किया जाता है । 

रैयत का भूमि पर पूरा भ्रधिकार होता है, इसलिए स्वतन्त्रतापुवक भुमि हस्ता- 
न्तरित हो सकती है भ्रथवा उसे लगान पर उठा सकती है । प्रभेक वार तो यह देखा 
गया है कि वह भूमि को स्वयं न जोत फर उसे लगान पर गैर दसीलक्कार किसानो को 
उठा देती है, लेकिन भ्रल्पकाल के बाद फिर वाप॑स भी ले लेती है। लगान नकद या 
वस्तुश्नो के रूप मे वसूल किया जाता है । ऐसी दशा से गेर-दखीलकार किसानों की 
दछ्ठा उन किसानों से भी अधिक छोचनीय होती है, जो जमीदारी क्षेत्रो मे मिलते हैं। 
क्णोकि इन क्षेत्रो मे उनका लगान निदिचत रहता है झोौर भूमि पर भी उतका निश्चित 
अधिकार होता है । इसलिए कृपक स्वामित्व वनाये रखने के लिए उन दोषो को दूर 
करने के साथ निम्न वातों पर ध्यान देना होगा '--- 

(१) विना परिश्रम के भूमि से लगात प्राप्त करने के स्थान पर भ्रूमि का 
महत्त्व कृपफो को निश्चित भौर उचित जीविका के साधन प्रदान करने 
में होना चाहिए । 

(२) भृमि राष्ट्रीय सम्पत्ति है, इसलिए इसका उपयोग राष्ट्रीय कार्यों को छोड 
कर किसो भी व्यक्तिगत कार्य के लिए नही होना चाहिए | यदि कोई 
भूमि को वेकार रखता है या देश हित मे उपयोग नही करता, तो उसे 
भ्स्वत्त्व् से बचित कर देना चाहिए । यदि प्रत्येक कृपठ़ को भूमि का 
प्रधिकारी बना दिया जाय शोर सट्टा करने वाले श्रथवा स्वय कृपि न 
करने वाले लोगो के हाथ में भूमि न जाने दी जाय, तो बहुत लाम 
होगा । वेकार पडो हुई भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया 
जाय झोर उसे उन लोगो में बाँठा जाय, जिनके पास पअलाभप्रद खाते 
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हैं । यद्दि श्रधिक भूमि हो तो उप्ते कृपि-मजदूरो मे वाट देता चाहिए, 
प्र्धात्‌ वह उस निश्चित सीमा से न वम हो भौर न ग्रधिक ही । 


(४) सहकारी खैती--इस पद्धति मे क्रितन आपस में मिलकर काम करते 
हैं। वे भ्रपनी भूमि, पूंजी झौर पशुझो को एउ्च्र कर फामं पर एक निर्वाचित समिति 
फी देख-रेख में काम करते हैं। किसानो का फाम-भूमि में वैयक्तिक्त श्रधिकार रहता है, 
इसलिये उन्हें लाभ का एक श्रश मिल जाता है । श्रमिक फाम पर काम करते हैं भौर 
उस काम के लिए मजदूरी के रूप मे लाभ का शेप ब्रश वितरित कर दिया जाता है । 
फार्सो पर बड्े-बडे यन्‍्त्रों का उपयोग श्रावश्यक नहीं है । सदस्यो को रहने धौर खाने 
की पुर्ण स्वतन्ध्रता रहती है । 

सहकारी खेती का महत्व उस समय सर्वाधिक हो जाता है, जब छोटे पैमाने 
पर खेती करने के कारण प्रनेऊ भ्रसुविधाए' होती हैं । इससे छोटे से छोटा किसान भी 
वडे पैमाने पर की गई खेती से उत्पन्न प्रनेक प्रकार की वचतो या लाभो को प्राप्त कर 
सकता है । बड़े पैमाने पर रुपया उधार लेने, जानवर व कच्चा माल खरीदने, उपज 
बेचने, भूमि, श्रम भौर उत्पादन के दूसरे साधनों का श्रघिक्ाधिक उपयोग करने तथा 
श्रम विभाजन व प्रत्रन्घ एव संगठन के कारण कार्यक्षमता की वृद्धि होकर अनेक लाभ 
सहकारी सेती से होते हैं । 

ऐसी खेती के लिए पर्यात्त द्र-्य की श्रावश्यकता होती है । इस देश के विस्तान 
इतने निर्धन ह. कि वे बाहरी सहायता के बिता अपना काम भली-भाँति नहीं चला 
सकते । फिर भी सन्‍्देह नहीं कि निर्धभ किसान के लिए सहकारिता के भ्रतिरिक्त इस 
समय कोई दूसरा सहारा नहीं, इस पद्धति से वे कृषि उत्पादन व्यय घटाकर प्रपना 
लाभाश वढा सकते हैं । इसीलिए दूसरी योजना मे सहकारी कृषि को प्रधिक प्रोत्साहन 
दिया ग्रया था । 

सहकारी कृपि के सम्बन्ध मे नागपुर काग्रेस भ्रधिवेगन के प्रस्ताव का निम्न 
उदाहरण उल्लेखनीय है -- 

भावी कृष्प का ढाँचा सहकारी सपुक्त कृपि होना चाहिये, जिम्नमै समुक्त कृषि के 
लिए भूमि का एकम्रीकरण होगा तथा कपको का स्वामित्त्व श्रधिकार भवाधित रहेगा 
प्रोर वे समुक्त आय से भमि के श्रनुपात में श्रश्गन लेगे । साथ ही, जो भूमि पर काम 
करेंगे, फिर चाहे उनके पास भूमि हो या न हो, वे समुक्त कृपि से अपने धम के भनुपात्त 
में हिस्सा लेगे। 

सयुक्त कृषि की झोर पहिला पय देश मे सेवा बहुक्ारियों का संगठन होगा जो 

तीन वर्ष की श्रवर्षि मे पूरा होगा। परन्तु जहाँ सम्भव हो एव जहाँ सामान्य रूप से 
कृपक सहमत हो वहाँ इस भ्वधि में भी सपुक्त कृपि आरम्म हो सकेगी ।* 
इस दृष्टि से ही तीसरी योजना मे २५,००० सेवा सहकारितामो की स्थापना 
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का लक्ष्य रखा गया, जिनमें ५५% प्रामीण जन-सस्या का तथा ७४% कृषि जन-सख्या 
का समावेश होगा । 


इस हेनु सरकार ने सहकारी खेती के लिए एक कार्यवाही दल की नियुक्ति की 
थी, जिसने अपनी रिपोट सरकार को प्रस्तुत कर दी है| इस रिपोर्ट पर सरकारी निरंय 
सितम्बर सन्‌ १६६० तक होगा, ऐसा भनुमान है ॥१ 

सहगरी कृपि को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष मण्डल नियुक्त करने का 
प्रदन सरकार के विचाराधीन है। यह मण्डल साधारणत सहकारी कृषि कार्यक्रम 
के नियोजन एवं उन्नति तथा प्रगति की समीक्षा, भनुभत कठिनाइयों एव द्षिक्षा के लिये 
किये गये प्रव घो का पयवेक्षय झौर सहकारी प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यो को करेगा । 


ऐसे मण्डल का गठन वेन्द्र तथा राज्य-स्तर पर करने का सुझाव कार्यकारी दल ने 
दिया है । 


सरकार ने अ्रप्रयोजना के रूप मे कुछ सहकारी कृपि समितियाँ गठन करने 
का विचार स्वीकार घर लिया है | ऐसी कितनी समितियाँ बनेंगी, यह प्रश्न विचारा- 
घीन है। पग्नन्तिम निणय होने पर राज्य सरकारो के परामशं से योजना लग होगी । 
तत्काल ३२० ऐसी समितियाँ गठित करने का प्रस्ताव है भोर यह गठन इस प्रकार 
क्या जायगा जिससे हर जिले मे कम से कम एक समिति स्थापित हो सके । केन्द्रीय 
सरकार इन समितियो को प्राविधिक श्रौर झ्राथिक सहायता प्रदान करेगी ४ 


इप्त प्रकार जमीदारी उन्मूलन के वाद भारत मे भू स्वामित्त्व के साथ ही सह- 
कारी कृपि का विकास किया जायगा । इस विकास मे गाँव की सम्पूण भूमि एवं स्थानो 
का प्रवन्ध एव विकास इस प्रकार होगा जिससे उत्पादन मे वृद्धि होगा और भूमि 
निभर जन-सरपा को पूरा रोजगार मिलेगा ।३ क्योकि हमारे भूमि सुघार कायक्रम का 
भ्रन्तिम लक्ष्य सहकारी-ग्राम व्यवस्था है । 


है | .0. 59909 0602/० ० 26-8-960 ( इसका विवेचन अन्यत्र क्रिया 
जया 

2. 9509था8ए्१ ०६ फ़ु नागाहला एणा 0 णागराप्राए शा0०,६०ल॑ं5 खाते 
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अध्याय ९७ 


“क्षि-नीति एवं नियोजन 


(2 एणंल्पाचाबों. रिणीटए & ?7|&ागए28) 











“जन-सस्या इतना विशाल है थआर न्षेत्र इतना विस्तृत कि इस काम को पूर्ण करने के लिए 
सरकार के पास पर्याप्त सावनों का अभाव हैं ।” 

--शाही कृषि कमीक्षत रिपोर्ट सन्‌ १६र२८॥। 
पूरी योजना वी सफलता कृपि में लगी भूमि और श्रम के उपयोग के परिणामों पर निर्भर 


करेगी । 
“--प्रथम पच-वर्षाम्म योजना सन्‌ १६५११ ॥ 


झपि-नीति-- 
सबसे पहले संत १८६० में उडीसा के भ्रकाल के समय एक स्वतन्त्र कृपि विभाग 
खोलने की चर्चा हुई, परन्तु राज्य ने भारम्भ से ही कृपि के प्रति प्रपना उत्तर- 
दायित्त्व नही समका । सन्‌ १८८० के झज्ञाल फर्मीक्षन की प्षिफारिशों फे फलस्वरूप 
राज्य की कृषि नीति में सुधार करने की पुन चर्चा हुई भौर से प्रथम सच १८८४ में 
क्ैद्रोय सरकार ने कृषि विभाग की स्थापना की । घोरे धीरे कुछ प्रान्तो में भी स्वतन्ध 
कृषि विभागो की स्थापनाएं' हुई , परन्तु इसका कार्य वहुत सक्षीण और सोमित था| 
ये विभ।ग जिला भ्रधिकारों की देख-रेख में कार्य करते थे। उन पर कपि काये के 
भ्तिरिक्त लगान भादि के निर्धारण एवं वसूली की भी जिम्मेदारी थी। फलत वे कृषि 
की ओर विशेष ध्यान नद्दी दे सकते थे । 
प्रारम्भिक काल में कृषि विभागू की विश्येप उन्नति नहीं हुई। परन्तु सन्‌ 
१८८६ में भारत सरकार के निमन्धण से ब्रिटिश कृषि विशेषज्ञ 3० वॉएल्कर 
(777 ए०००४०/) ने भारतीय कृषि का प्रयवेक्षय किया | ईनके भनुसार भारतीय 
कृपक इतना अनुभवहीन नहीं है जितना समभा जाता है । किसान ने भ्रपने साधनों 
झौर वातावरण के प्रनुसार कृषि में काफी उन्नति की है। केवल साधनों की कमी तथा 
कृषि कला के भज्ञान के कारण वह भाधुनिक ढग पर कृपि नही कर सकता | इस मत 
का भारत सरकार की कृषि नोति पर बहुमत प्रभाव पडा । पर तु डावटर वॉएल्कर की 
रिपोर्ट इसलिए जब्त कर ली गई। क्योकि उसमें एक ओर त्ी भारतीय किसान की 
कायशीलता का विवरण था और दूसरी ओर सरकार की काफी भालोचना थी । 
इस बीच मे दो कृषि विद्येपज्ञ श्री डेविड ससून धौर एच० फिप्स के प्रभाव से 
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केन्द्रीय सरकार ने भ्रपने कृपि-विभाग का पुनर्गठन क्या । दोनो ने दानव के रूप मे 
एक घन-राष्ति भारत सरकार को दी । साथ ही, लट्जाशायर के पपडें के मिल मालिकों 
फी भी माग हुई कि भारत में रुई की खेती में कुछ उन्नति की जाये, जिससे उन्हें 
प्रावश्यक परिमाण मे रुई मिल सके । 
सन्‌ १६०१ मे बेन्द्रीय सरकार ने कृपि के लिए एक इन्स्पेक्टर जनरल की निवुक्ति 
की, परन्तु घीरे घीरे केन्द्रीय सरकार की कप नीति मे शिथिलता झ्रातो गई । सन्‌ १६० रे 
मे शाही कृपि अनुसन्धान सस्था ([7708779] [78075086 0 87707 पके 
86४७४7०॥) स्थापित की गई । सन्‌ १६०४ मे लार्ड वजन के काल में कृषि नीति 
में कुछ परिवतंन हुए, क्योकि लार्ड कजन भारतीय कृषि में विशेष रुचि रघ्ते थे। 
उनके प्रयत्नो के कारण लायलपुर, कानपुर, रगुन, नागपुर, पूना श्रोर फोयम्बद्रर मे 
कृपि महाविद्यालय खोले गये । सन्‌ १६१६ में वैधानिक सुधारों के फलस्वरूप कृषि 
सुघार का काय प्रान्तीय विषय हो गया | इससे कृपि विभागों का, प्रान्तीय जलवाबु 
भौर भूमि के झनुसार सगठन हुम्ना । प्रत्येक प्रान्त के वापिक श्राय-व्ययक में कुछ राशि 
कृपि-सुघार के लिए नियोजित होने लगी । इसी श्रवधि में केन्द्रीय सरवार की शोर 
से देश के विभिन्न भागो मे कृषि से सम्बन्धित कुछ विज्येप सस्थाएँ स्थापित हुई । 
सबसे पहिले सन्‌ १६२६ में पूत्रा शाही कृषि अ्रनुसन्घान सस्था का पुनगठन हुम्रा, 
जो सन्‌ १६३ मे दिल्‍ली मे लायी गई तथा मुक्तेश्वर में इम्प्ीरियल इल्स्टीव्यू ठ श्रॉफ 
वेटरनरी सायस एव कर्नाल में बेन्‍्टल द्वीडिंग फाम की स्थापना वी गई। इसी प्रक्रार 
केन डेवलपमेट सेन्टर की कोयम्बद्टर में तथा प्लानन्‍द मे क्रीमरी (()7083॥067/9) तथा 
भय सस्थाप्नो की स्थ।पना हुई, जैसे--- सुगर टेकनॉलॉजिकल इन्स्टील्यू ट, फानपुर, 
झ्रादि । इसके बाद सन्‌ १६३४ मे कृषि विषणन सलाहकार की केन्द्र मे नियुक्ति हुई। 
इस प्रकार क्पि के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित सस्थाझ्ों का क़मश विकास होता गया । 
सरकार के पास कोई स्थायी योजना नही थी, इसलिए कृषि में उल्लेखनीय 
प्रगति नही हो सकी तथा महत्त्वपूण काय प्थवा सुधार नहीं हो सका । प्रान्तीय सर- 
कारो ने भी कृपि की भ्रवस्था के सुधार के लिए थोडा सा ही प्रयत्त किया। ऋृपि से 
सम्बन्धित सोजो और अनुसन्धान आदि का प्रभाव खेती पर नही पडा, क्थोकि कृषि 
में वैज्ञानिक विशेषज्ञ तथा कृपक एक दूसरे से सरदंव दूर रहे | सर जान रसल के 
भनुसार-- भारत मे वज्ञामिक्त खोजो को संग्रह न करके उनका प्रत्यक्ष उपभोग 
झावश्यक है के 


कृषि विभाग के काये-- 

प्रत्येक विभाग कृषि से सर्म्या घत विभिनर स्मस्थाओ्रों पर झअनुसन्यान करता 
था। भूमि को उवरता एवं नमी, नाइट्रोजन का सरक्षण, विभिन्न फसलो की खेती का 
भूमि पर प्रभाव, भूमि को कटाव से बचाने के उपाय, क्षारयुक्त भूमि को क्ृपि योग्य 
बनाने के साघत, विभिन्न फसलो के कोडे भौर रोगो को रोकने के उपाय, प्रकतिक 
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खाद एवं भूमि को उर्वरता फा सम्बच्ध, कृश्रिम खाद बनाने के साधनों की खोज एव 
विकाप्त प्रादि कृपे विभाग के ही कार्य थे | 


कृषि शौर वनस्पति घास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर कृषि विभाग के 
प्रनेक उप-विभाग कार्य करने लगे | भ्रभी तक मुख्यत गेहूँ, चावल, रुई, सन भौर 
तम्वाकू के सम्यन्ध में हो सुधार कार्य हुप्रा है। कृषि विभाग अच्छे वीज के द्वारा उत्पन्न 
फसलो का प्रदर्शन भौर श्रच्छे बीज के वितरण का प्रबन्ध करता है। इस प्रनुसन्धान 
ओर प्रचार वार्य के फलस्वरूप भ्रमेक फपलो की खेती श्रच्छे वीज से होने लगी है । 
सन्‌ १६२८ २६ से सनु १६३७-३८ तक वेवल चावल मे ही अ्रच्छे प्रकार के बीज से 
खेती दुगुनी हो गई । कुछ प्रान्तों में गेहूँ का एक ऐसा धीण उत्पन्न किया गया है, जिस 
पर लाल वीडा नही लगता तथा झोस एवं कुद्टरे का प्रभाव कम होता है और कम 
स्षिचाई से भी फप्तल्न की हानि नहीं होती । मुरपत वीज सुधार का काय प्रयोगात्मक 
खेतो पर होता है श्लेर फिर उनका प्रदशन खेतो पर किया जाता है। केद्रीय सरकार 
के प्रोत्साहन से देश में एक केन्द्रीय रुई समिति की स्थापना हुई, जिसका अपना स्वतन्त् 
प्र प्रबन्ध है । इसके तत्त्वाघान मे रुई की खेती में सुपार किया जाता है । देश्न के 
भमेक क्षेत्रों मे, मुस्यत' विभाजन के पूर्व सिन्ध, खान-देश, पशञ्ञ॑व तथा बिहार में लम्बे 
रेशों की रई या रगीन कोवटी कपास की खेती झारम्भ की गई थी । 


परन्तु झ्राज तक जितना कृषि सुधार हुआ है, वह देक्ष के कृपि क्षेत्र को देखते 
हुए नगण्य है । चावल के केवल ६०% #पि क्षेत्र मे तथा गेहें के १०% क्षेत्र में प्रच्छे 
बीज का उपयोग होता है । भ्ब तक कृषि विभाग ने जो कार्य किया है वह मुल्यत्तया 
व्यापारिक फसलों, जैसे --पटसन, रई, तम्बाकू, रबर, चाय आदि से सम्बन्धित है । 
झ्राज तक इसमें जो भी सुघार हुए है, उप्तका प्रभाव देश के कच्चे माल के निर्यात पर 
प्रच्छा पडा, परन्तु देवा की खाद्य-स्थिति पर उसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नही पडा । 
खाद्य फ़सलो, जैसे--गेहूं, ज्वार, वाजरा या चना इत्यादि में किसी प्रकार का विशेष 
सुधार नही हुमा है। कपाप भौर पठसन में जो सुधार हुप्रा है, उत्का श्रेप कृषि- 
विभाग को न होते हुए केन्द्रीय रई समिति एवं केन्द्रीय पट्सन समिति, इन गैर- 
सरकारी सस्यात्रो को है, जिसको देश के उद्योगपतियों का सहयाग विशेष रूप से 
प्राप्त है । 


सब्‌ १६६४ में विल्ली मे एक भारतीय फसल नियोजन सम्मेलन” हुमा, जिसमे 
फसल योजना की रूपरेखा तैयार की गई । इस योजना के झनुसार विभिन्न प्रात्तो मे 
प्रयोग भश्ौर प्रदर्शन के खेत (97779) झारम्म किए गये | इससे निश्चित रूप में 
खाद्य फ्लो को कुछ प्रोत्साहन मिला परन्तु कृपि-विमाग का काय इतने कम पैमाने 
पर झोर इस प्रकार से हुमा कि उसका भारतीय कृषि के स्तर पर कोई विश्ञेष प्रभाव 
नही हुप्ना । 
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इस धीमी प्रगति के मुख्य कारण निम्न हैं -- 

( १) प्रारम्भ में ब्रिटिश शासन फ्री नीति मुस्यत, लगान वसूली पर भाघा- 
रित थी, जिसमें कृपि-सुघार के कार्य की भ्रवहेलना की गई | जो कुछ सुधार प्रारम्भिक 
काल में किया गया, वह प्रकाल पीडितो की सहायता के लिये था, न कि कृषि सुधार 
के लिए, इसलिए उसका मूल भ्राघार गलत था । 

(२ ) जब तक क्ृपि काय॑ केन्द्रीय सरकार के हाथ मे रहा, वह कृषि सुधार 
का कोई विशेष कार्य लही कर सकी, क्‍योंकि इतने बड़े कृपि क्षेत्र मे, जहाँ विभित 
प्रकार की भूमि, भिन्न भिन्न जलवायु शौर भमेक प्रकार की फप्तलें बोई जाती हो, वहाँ 
केन्द्रीयकरण का सिद्धान्त सफल नही हो सका । जो कुछ केन्द्रीय सरकार ने किया वह 
विदेशी कृपि-विश्षेषज्ञो की सलाह से हुआ, इसलिए मध्यक्षालीन ऋषि-सुघार योजनाएं" 
सिद्धान्तत, विदेशी थी । 

(३ ) सन्‌ १६१६ के पश्चात्‌ प्रान्तीय कृषि-विभाग बने, परन्तु उनके सगठन 
प्रारम्भ से ही शिधिल थे एवं कर्मचारी या तो विदेक्षो मे शिक्षा प्राप्त किए हुए थे या 
भारतीय कृषि समस्याप्रो से प्रनभिज्ञ थे । 

( ४ ) प्रान्तीय सरकारों के झ्राथिक साघन सीमित होने से कृपि-विभाग पर 
झधिक व्यय नही किया गया, इसलिए कृषपि-विभाग की अनेक योजनाझो को स्थग्रित 
कर देना पडा । सन्‌ १६६६-४० भे सारे प्रान्तो के ध्राय-व्ययको में २१४ करोड झायो 
के व्यय मे से फेवल ३ करोड रुपयो को कृषि काय से व्यय किया गया । 

(५ ) इसके अतिरिक्त कृषि विभाग की प्रयोग करने की रीतियाँ और प्रयोग 
के पर्चात्‌ प्रचार करने की रीति देश के ग्रामीण वातावरण के इतनी विरुद्ध थी कि 
प्रयोगशाला भौर कृपक में कभी सम्पर्क नही हो पाया । 

( ६ ) भारतीय क्ृपक के साधन इतने सीमित है कि जो कुछ खेती के भौजारो 
में सुधार या खाद के उपाय बताये गये, वे दहुत खर्चीले एव साघारण क्षक की क्रय- 
शक्ति के परे थे, प्रत, दाज्रीय होने पर भी उक्त सुधार घव्यावहारिक सिद्ध हुए । 

(७ ) कृपि के सुधार कार्य मे कृषक फी भ्रश्चिक्षा और स्थानीय परम्परा से 
प्रेम भी वाघक सिद्ध हुए। विकास काय॑ के प्रारम्मिक काल से ब्रिटिश शासन ने भ्पनी 
प्रसहानुभूतिपूर्ण नीति द्वारा ग्रामीण जनता और शिक्षित समाज मे एक खाई तैयार कर 
दी, जिससे कृषक धपनी रूढि मे बुरी तरह से फंस गया और भाज भो इस स्थिति में 
कोई विशेष परिवतन नही हुम्ना हैं 
शाद्दी कृषि कमीशन-- 

सन्‌ १६२६ में भारत सरकार ने भारतीय कृषि झौर कृपक के समस्त जीवन 
का पयवेक्षण करने के लिए एक कृषि कमीशन की नियुक्ति की। इसका हेतु निम्न 
विपयो पर खोज करना था --- 

( भर ) कृषि तथा पशुओं की दछ्या सुघारने के लिए, कृषि सम्बन्धी प्लाकडो 

फी व्यवस्था, भच्छी तथा नई फसलो के प्रचार सम्बन्धी स्थिति, 
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युग्पधालामो झादि की दिशा में उत समय क्‍या प्रयत्न किये जा रहे 
थे, इस बात या पत्ता लगाता । 
(व) कृपि उपज फी विग्नो तथा यातायात के तत्कालीन साधनों की स्थिति 
पर जानकारी उतस्थित दरना | 
(मं) ठप विकास के लिए कृपको को पृजी फिस प्रकार प्राप्त हो रही है, 
इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना । 
(द ) प्रामो फी उन्नति एवं कृपको के कल्याण के लिए मुख्य सुभाव देता । 
इस गमोशन के भ्रध्यत ताड लिनलिधनो थे ( ढर्ई वर्ष तक यह कमीशन देश 
के विभ्ित भागो का दौरा करता रहा तथा कृषि-विफ्षेपज्ी एवं पामीण भागदोलन के 
नेताप्नो से परामश फरता रहा। सत्‌ १६२८ में कमीशन ते ध्रपनी रिपोर्ट प्रकाब्रित 
की । इतने भारत में रुप विकास के लिए जो सुझाव वे पराम्॑ दिए, वे काफी 
महत्त्वपूर्ण हैं। कमीशन ने ग्रामो के पुन्निर्माण, ग्रामीण शिक्षा, सहकारिता, कृषि की 
पंदावार वी विक्की, सिंचाई, कृपि पशुप्रों की नम्ल सुधारने के उपाय, सेतो की चक- 
वन्‍्दी पझ्रादि पर भ्रपने प्रमूल्प विचार उपस्यित किये ॥ हृषि व्यवसाय को प्रधिक लॉम- 
कर घनाने के लिए कमीशन ने यह सुकाव दिया कि क्ृपक को भपने दृष्टिकोण को 
भ्रधिक उन्नत तथा विधाल बनाना द्वोगा । कमीशन का कहना घा कि ग्राम तथा ग्राम- 
वासियों वी सभी समस्याप्रो को हल फरने के लिए सरकार स्थय विशेष प्रयत्व करे | 
ग्रामीण जनता भी सरकार को प्रपना सहयोग देकर ग्रामो का सर्वाज्ञीण विकास करे । 
कमी श्षन ने फ़पि सम्बधो कार्यो के भन्वेपण के लिए एक 'क्षाही परिषद्‌! ([7096॥78] 
(2077०7)) पी स्थापना पर विशेष बल दिया। 
भारत के इतिहास में इस श्रकार की यह पहली रिपोर्ट थी, जिसमे भारत के 
ग्रामीण जीवन की चहुँमुखी समस्याप्रो फी समालोचना की गई हो । कमीशन को 
रिपोर्ट प्रवाधित होने के एवं प्रान्तीय सरकारें प्रपने-भपने क्षेत्र मे स्वतन्त रूप से कार्ये 
फरती थी, उमैके यार्य में श्सी प्रकार की योजना निर्धारित नीति नहीं थी। 
रिपोट प्रशाशित होने के पश्चात्‌ सरकार एवं जनता का ध्यान कृषि के पुनर्गठन की 
भोर प्राकपित हुआ तथा विभिन्न प्रान्तीय शासन एव केन्द्र के कृषि कार्यो में सम्बन्ध 
स्थापित किया गया | कमीशन की विफारिशों को देश मे धीरे-घीरे कार्यानवत किया 
गया । परन्तु उसी सिफारिश इतनी व्यापक थी कि उनको परूर्णात कार्यान्वित करने 
के लिए भ्रतुल साधन झोर दोघकफाल की प्रावश्यकता थी । 
कृषि सम्मेलन सन्‌ १६४८४-- 
इसलिए सन्‌ १६२८ में भारत सरशार ने शिमला में एक कृषि सम्मेलन 
बुलाया । इस सम्मेवन में वेषद्रीय सरकार के क्षपि सदस्य, भान्तीय सरकारो के कृषि 
मन्यी एवं ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित प्रन्‍्य विभागों कै प्रतिनिधि थे । सम्मेलन ने 
फ्पि ऊमीशन की सिफारिशों पर गम्भीर रूप से विचार किया एवं एकमत से उसके 
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मूल सिद्धान्तो को स्वीकार किया। कमीशन की सिफारिशों के व्यय पक्ष की 
भ्रधिक धालोचना की गई भौर यह झनुभव किया गया कि इसको कार्यान्वित करने मे 
सबसे बडी बाघा पर्याप्त आथिक साधनों की फम्मी थी । फिर भी प्रान्तीय सरकारो ने 
सम्मेलन के निर्ंय को स्वीकार कर तदनुसार भ्रपनी कृषि नीति निर्धारित करने का 
निश्चय किया । 


राजकीय क्ृपि क्मीणन ने कृषि प्रनुसन्धान की महत्ता पर अपने विचार प्रवट 
करते हुए लिखा है कि देश मे वितने ही प्रदर्शन या प्रयोगात्मक खेत स्थापित किये 
जायें, परन्तु उनका प्राघार तभी सुदृढ हो सकता है जब कृषि पनुसन्धान का कारये 
सगटित हो । कमीशन ने एक केन्द्रीय कृपि प्रनुसन्धान संस्था स्थापित करने की सिफा- 
रिश की । इस सिफारिश के शनुसार वेन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६२६ मे इण्डियन 
कौसिल भॉफ एग्रीकल्चरल रिसच॑ नामक सस्था स्थापित फी । 


इस सस्या पा एक स्व॒तन्त्र सस्या के रूप में पजीयन हुआ । इसका मुझुय कार्य॑ 
देध में कृषि भ्रनुसन्धान 'प्रौर उन्नति को प्रोत्साहन देना तथा मार्गदर्शन एवं समग्रीकरण 
है। विभिन्न प्रान्तो के कृषि विभाग, अनुसन्धान ओर प्रयोग के लिये प्रधानत' इसी 
सघ्या से मार्ग दर्शन प्राष्त करते हैं। कृषि विकास की जितनी योजना:रयें देश मे बनाई 
जाती हैं, उनकी छानबीन यही सस्था करती है । इसके साथ हो क्ृपि उन्नति से 
सम्बन्धित समस्त ज्ञान का सग्रह और प्रचार करना इस सस्था वा कार्य है । कृषि- 
प्रयोगशालामो एव प्रदशन के खेतो के लिये वायंप्र्त्ताम्रों को इस सस्था द्वारा ही शिक्षा 
का प्रवघ है । इस सस्था का प्रबन्ध मुस्यत* दो समितियों द्वारा होता है। प्रगनन्ध 
समिति सस्था का सामान्य प्रबन्ध करती है, जिसका भ्रध्यक्ष केद्रोय सरकार का मत्री 
होता है एवं एक स्थायी उपाध्यक्ष होता है, जो मुख्यतः सस्था के देनिक प्रबन्ध के 
लिये उत्तरदायी होता है। प्रवन्ध समितियों मे इन दो व्यक्तियों के अतिरिक्त राज्य 
सरकारो के कृषि मन्‍्त्री, पे नद्रीय विधान सभा के ३ प्रतिनिधि, व्यापारियों के २ प्रति- 
निधि एवं सलाहकार बोडं के निर्वाचित २ प्रतितिधि होते हैं । 

सलाहकार समिति का मुस्य कार्य सस्था का दैनिक प्रबन्ध करना है। इसके 
अन्तगत भनेक उपसगठन होते हैं, जैसे-- 

गेहूं कमेटी, गन्ना कमेटी, भूमि सरक्षण कमेटो, रुक्ष खेती कमेटी, लोकेस्ट, 
कमेटी, बनावटी खाद समिति, वीज सुधार कमेटी झ्रादि । इन विभिन्न उप-सगठनो 
द्वारा यह सस्या कृषि उन्नति के विभिन्न श्रगो पर भ्रनुसन्धान करती है । 

सन्‌ १६४० से कौसिल की काय-विधि मे कुछ परिवतन हुए है, जिनके भ्रनु- 
सार फौसिल फेवल मार प्रदर्शन का ही कार्य नही करतो, अभ्रपितु भ्रपने प्रदर्शंन खेतो 
एव प्रयोग शालापो में अनुसन्धान का भी काय करती है। साथ ही विभिन्न प्रान्तो में 
से कुछ गाँवो को चुनकर व्यापक रूप से क्ृपि उन्नति का कार्य भी प्रपने हाथ मे लेती 
है। इस परिवतन के फलस्वरूप सस्था के सगठन मे भी कुछ परिवतंन हुए हैं। सन्‌ 


है इज 


१६३६ में एस सम्धा के कार्यों की जाँच करने के लिए भारत सरकार ने रसेल राईट 
जाँच समिति स्थापित की थी । 

दोनो ने भपनी रिपोट में श्रनुसन्धान कार्य भौर कृपफ से सम्पर्क स्थापित करने 
के लिए छुछ मौलिक सुझाव दिए। इसके भत्तिरिक्त भूमि को उरवस्ता के सरक्षण, 
फसलो को फीडो से बचाने के उपाय, श्रच्छे वीज के प्रचार के उपाय, क्ृप्रिम खाद के 
उपयोग इत्यादि के लिए भी सिफारिशें को | भारत में पद्गुपालन, पशुप्रो की तस्लो को 
सुधारने को रीति तथ, पशु-चिकरित्सा पर उन्होने विशेष जोर दिया। साथ हो, भू- 
सरक्षण समिति एवं फसल संगठित करने के भो उन्होंने सुझाव रखे । रिपोर्ट में 
पेसिल की झाथिक स्थिति सुधारने के लिए भारत सरकार से विश्येप प्रनुरोध किया 
गया । इस मिफारिण फे फलस्वरूप सन्‌ १६४० में इण्डियन एग्रीकल्चर मेस एक्ट के 
भन्तगंत कृषि पदार्थों के निर्यात पर २% को दर से कर लगाया। इपके साथ ही 
इसको सरकारों से धनुदान राध्षि तथा प्रन्य स्थानों से प्रभिदान भी मिलते हैं, जिसका 
उपयोग कौसिल के कार्यों पर किया जाता है ।* 


अकाल जॉच कमीशन (सन्‌ १६४५)-- 


सन्‌ १६४३ के बगाल प्रक्ताल के पश्चात्‌ जनता भौर सरकार का ध्यान विशेष 
रूप से साथ समस्या ओर कृषि उन्नति की प्रोर भ्राकपित हुमा । 
भारत सरकार ने सन्‌ १६४४ में सर जान घुढहैड की प्रध्यक्षता में प्रकाल 
जाँच समिति फी नियुक्ति की | इस समिति ने पहली रिपोर्ट में वगाल के सम्बन्ध में और 
पन्तिम रिपोर्ट में भारतीय कृषि पुनर्गठन के लिए कुछ मूल सिद्धान्तों की सिफारिशों 
दी । फलस्वरूप देश में 'प्रधिक भ्रश्न उपजाझो झ्ान्दोलन' का श्रीगणोश्न हुआ । सन्‌ 
१६५१ में भारत में प्रथम पच-वर्षीय योजना बनी श्लोर भारत के कृषि प्रधान देश होने 
से ही योजना मे कृषि नियोजन को विश्येप स्थान दिया गया । 
अभी तक हमने भारत की कृषि झ्रवस्था के मुख्य लक्षणों के बारे में लिखा है । 
इससे ऐसा प्रतीत द्वोता है कि ग्रामीण प्रर्थव्यवस्था स्थिर है, फिर भी पिछले दशको में 
कृषि में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ये निम्न हैं---* 
(१) विस्तृत भू भागो मे, जहाँ वर्षा भ्रक्सर नहीं होती थी, सिंचाई की 
व्यवस्था हो गई है । 
(२) देझ्य के उत्पादन एवं व्यापार मे नई फसलो का एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
हो गया है । 
(३) देश की कृषि एवं श्रोद्योगिक व्यवस्थायें एक दूसरे पर काफ़ी प्रभाव 
डालती हैं । 
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(४ ) १५ भ्रथवा २० वर्ष पूर्व की श्रपेक्षा श्राज सूदखोरो भौर ग्रामीण ऋण 
की समस्या से सरकार और जनता कम तऋस्‍्त है । 

(५) देहात मे जागरण है भौर ग्रामीण व्यक्ति भ्रपना रहन-सहन का स्तर 
ऊँचा उठाने के लिए लालायित एव प्रयत्नशील हैं । 


क्ृपि-प्रथ॑-व्यवस्था को देश के विभाजन ने कुछ समय के लिए विचलित अवश्य 
फर दिया था, किन्तु भ्रव तक बहुत कुछ सुधार हो चुका है । 
कृपि-नियोजन-- 


“कृपक का जीवन एक परस्पर सम्बन्धित सम्पूर्ण इकाई है भौर उसकी सम- 
स्पायें इतनी मिली-जुली हैं कि वह उनको भलग-झलग हिस्सो मे नहीं देखता है। 
इसलिए कृषि विकास के लिये क्ृपक-जीवन श्रौर समस्याश्रो पर एक साथ दृष्टिपात 
करता चाहिये । हमे उन वातो पर भ्रधिक समय तथा ध्यान केन्द्रित करना पडेगा जहाँ 
विशेष वल देने फी प्रावश्यकता है । किन्तु कृपक के हृष्टिकोश भौर परिस्थितियों मे 
परिवर्तन करने फे लिए एक समग्र श्ौर वहुमुखी प्रयत्न करना ही हमारा उद्देश्य होना 
चाहिए हमारा ध्येय ग्रामीण समाज के मानवी भशोर भोतिक साघतो का विकास करना 
है । इस ध्येय फी पू्ि हमे भ्रधिकादमत* गाँवों की जनता को भपनी समस्याप्रो को. 
सुलभाने लायक बनाकर करना होगा । उन्हे सरकारी प्रयत्नो के लिए सगठित होता 
चाहिये, जिससे वे तए ज्ञान को प्रपना सकें भौर अपनी श्रावश्यकतामो को नए साधनों 
द्वारा पुरा करने से समथ हो । इस प्रकार सहकारिता सामुदायिक भ्रयत्नो का झाधार 
प्रस्तुत करेगी शोर व्यवस्थात्मक सगठन द्वारा सरकार झोौर विज्येपत, ग्रामीण विस्तार 
फार्यकर्ता कृषकों को सहायता भौर सलाह देंगे । 

प्रद्धविकसित भ्र्थ-व्यवस्थायें सदैव एक वेलोच सामाजिक सगठन श्र वेकार 
साधनों से पीडित रही हैं, भत मु-स्वत््व के भाघार पर निर्मित सामाजिक ढाँचे मे 
परिवतंन और दैनिक कार्यों मे नये साघनो का नई विधियों द्वारा उपयोग द्वी विकास 
फा केन्द्रीय ठग वन जाता है। योजना का ध्येय है कि सभी श्रोर इस प्रकार शीघ्राति 
छ्ीघ्र परिवतन हो कि भ्रथ॑ध्यवस्था एक सन्तुलित और भ्रविच्छिन्न रूप से अग्रसर हो । 
तथापि सामुदायिक विकास, उत्पादन मे वृद्धि भौर उचित विधरण के उद्देश्य सदैव 
ध्यान में रहे । पच-वर्षीय योजना की भू-नीति को इस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा 
जिससे सामाजिक व्यवस्था मे श्रति शीघ्र परिवर्तंत हो सकें श्रौर साथ ही ग्रामीण 
समाज मजबूत वन जाय, भवसर झौर प*्म्परा में अन्तर पुर ही और गाँव राष्ट्रीय 
नियोजन का एक्क प्रभिम्न भक्त बन जाय ।/* 

प्रथम पच वर्षीय योजना ऐसे समय बनी थी, जव देछ्य में खाद्यान्न तथा कच्चे 


माल की कमी थी । इसलिए पहलो योजना में कृषि को प्राथमिकता एवं प्रधान स्थान 
दिया गया । इस सम्बन्ध मे दो दलीलें दी गई थी .-- 
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( १ ) प्रचलित योजनाध्ो को पूर्ण करने को प्रावश्यकता । 

( २) जब तक खाद्य भोर भौद्योगिक कच्चे माल का अ्रमाव दूर नही होता 
तब तक भ्रौद्योगिक विकास कार्यक्रम में विशेष प्रगति सम्भव 
नही है । 


इसलिए प्रथम योजना में कृषि को केन्द्रीय स्थान दिया गया था। योजना की 
कुल राशि की ४४ ६% कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई एवं दक्ति पर व्यय होनी 
थी। प्रधम पच- पीय योजना में रह राश्षि कृषि पर २८२ करोड, सामुदायिक विकास 
एव विस्तार सेवा खण्हो पर ६० करोड, निचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण योजनाग्रो पद 
३६४ करोड र० थी ।* योजना के श्रन्तर्गत कृषि उत्पादन के निम्न लक्तंय पे ,-- 








क्षाप १६५०-५१ १६९५४ १६ 
खाद्यान्न (लाख टन) २४० ६५० 
रुई (लाख गाँठे) २६ ४२ 
गन्ना (लाख टन) ५६ श््प 
तिलहन (लाख टन) ५१ 4.4 
पटसन (लाख टन) ३३ छ० 
सिचित भूमि (लाख एकड) घू०० ६७० 





योजना की श्रवधि मे कृषि की गति निम्नवत रही है ,-- 


कुल उपज | इकाई भ्राधार वर्ष? (१६९५१-५२(५२-५३४३-५४४५४-५५(५५-५६४ 





भ्रनाज ; टन न्ज+ ४२६ ४8२ | ४०८३ । ४५२३। ४४६ 
दाल है तन परे ६१ १०४।| १०५ १०६ 
कुल खाद्यान्न १ श्४०३ २ श८परे | ६०७| ध६श२०| एन५८ 
मुख्य तिलहन | ,, ५० ४६8 ४७ | #३। नह २६ 





हे सा व ८ (गुड) है भ्६ ६१ प्०। ४४। ५५ ६० 
सुई लाख गाँठें।.. २६ ३१ ३२५ ३६।| ४३ ४० 
पटसन हा ३३ ४७ ४६ | ३१। २६ ४२ 


सिंचाई के भ्रन्तर्गंत १६७ लाख एकड से भिंचित क्षेत्र बढामे का लक्ष्य था, 
परन्तु १४० लाख एकड भुमि को पिंचाई सुविधाएं बढाई जा सकी। योजना की 
प्रवधि में भ्रमोनियम सल्फेट का उपयोग दो जने से भ्रघिक बढाया गया, भर्थात्‌ जहाँ 








4. 56०णावे पर शा शिक्षा--07श60 0॥॥078, 7988 35, 

हा (धार वर्ष पद्ििली तीन उपज के लिए सन्‌ १६४६-५० और शेष के लिए सन्‌ 
१६५०-१५. 

3. हैप्राया छिल्चरवा रिवरपर9, (5-8-57« 

4. एछ7थी 0प्रधिणढ तर पग्मात 7799 ए०वा 2099, 9986 245 
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योजना के पूर्व इसकी सपत २७४ हजार टन थी वह ६५० हजार टन हो गई। इसी 
प्रकार सुपर फॉस्फेट की खपत जो सन्‌ १६५० मे ३६ हजार ठन थी वह सन्‌ १६५४ 
मे लगभग १ लाख टन हो गई। जापानी पद्धति से चावल की खेती का क्षेत्र सन्‌ 
१६५३ से बढना शुरू हुआ, जो सन १६५६-५७ मे २१ लाख एकड हो गया । 


प्रथम पच वर्षीय योजना मे २५ लाख एकड भूमि को केन्द्रीय भौर श्रान्तीय 
ट्रैक्टर संगठनों ने कृषि योग्य बवाया तथा ५० लाख एक्ड भ्रुमि का कृषकों ने भ्रन्य 
साधनों से, यथा--यात्रिक खेती, घरावल को समतल करना, बाढ़ लगाना तथा श्रम 
द्वारा सफाई, विकास किया । फलस्वरूप विभिन्न फसलों वा क्षेत्रफल, जो योजना के 
पहिले ३२६ मि० एकड था वह सव्‌ १६५४ ५४ में ३१० मिलियन एकड ही गया। 
खाथान्न एव व्यापारिक फसलो का क्षेत्रफल क़मश, २५७ श्रोर ४६ मि० एकड से 
२७० श्रौर ६० मि० एकड हो गया ।* 


रुई का केवल उत्पादन हो नही बढा भपितु उसकी किस्म में भी सुधार हुपा। 
सिंचाई योजनाभो की पूरंता के साथ ही भारत मे लम्बे रेशे वाली रुई का उत्पादव 
भी होने लगेगा, जो भ्रभी हम प्रायात कर रहे हैं। सी० भरायरलेड किस्म की रुई की 
उपज के सफल प्रयोग भारत में किये गये हैं भौर आगामी वर्षों मे केरल, मैसूर भोर 
प्रसम में तीन लाख गाँठो का उत्पादन होने लगेगा । पटसन का उत्पादन गत वर्षों मे 


कम प्रवश्य हुप्ता है, परन्तु सव्‌ १६५५-५६ मे उसका उत्पादन पुन, बढ गया, जो 
सन्‌ १६५६-५७ मे ४२ ८ लाख गठे हो गया है । 


इस प्रकार प्रथम योजना मे कृषि उत्पादन मे वृद्धि के साथ ही खपत में भी 
घृद्धि हुई है । बढती हुई जन सख्या झौर विकासशील उद्योगो को भ्रधित्राधिक कच्चे 


माल भौर खाद्यान्न फी श्रावश्यकता है। इस तथ्य को योजना श्ायोव ने भी स्वीकार 
किया है .-- 


“प्रथम पच-वर्षीय योजना का भनुभव इस भोर सकेत करता है कि प्रत्येक 
राज्य गत दो वर्षो की कृपि प्रवृत्तियों के सम्बन्ध मे विभिन्न घटको का सुर्म निर्धारण 
फरे । पूरा देश के सर्वताधारण उत्पादन प्रवृत्ति से केवल सावधानी से ही निष्कर्ष 
निकाले जा सकते हैं" '. क्योकि अस्थिरता के बहुत तत्त्व हैं ।* 


दूसरी योजना मे-- 

“दूसरी योजना के निर्माण की प्रारम्भिक सीढी मे यह अनुभव किया गया था, 
विशेषत द्वितीय योजना मे सम्मिलित भारी उद्योगो के वल के साथ तीत्र गति के झाधथिक 
विकास के लिए कृषि उत्पादन की वृद्धियत माँग होगी ।/”३ इसलिए दूसरी योजना मे 


न... बग6 5७०० कार8 ए]97--707०6 0ए00॥॥8, 97 89-90 
2... 467 उिद2व7 ए४7,9, 75-8-57 


3. पएफ़ापे छाए6 एैंडवए शीधा--० ऐ-शी 0प)6, एए 445. 


[ २५१ 


कृषि एवं सामुद्रायिक्र विकास पर ५६८ करोड़ रुपये का तथा सिंचाई एवं बिजली के 
के लिए ८६० करोड २० व्यय का प्रायोजन है, जो योजना की कुल लागत के क़्मदाः 
११८५९ भोर १७६% है। यथपि दूसरी योजना प्रमुखता से श्रौद्योगीकरण की 
योजना है, फिर भी कृषि एवं सिंचाई के विकास पर यदि कुल व्यय की दृष्टि से देखा 
का] पर्याप्त ध्यान दिया गया है। द्वितीय योजना मे कृपि-विकास के निम्न 
हेतु थे :--- 


( भ्र ) दूसरी योजना में कृषि उत्पादन मे १८% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया 
है। यही प्रथम योजना मे १५% रहा । यह वृद्धि सिंचाई सुविधायें, भ्रच्छे वीज, 
खाद भौर कृपि के सुधरे हुये तरोको से वी जायगी, जो भविष्य के विकास के लिये 
पर्याप्त स्थान देगी । 


( आरा ) कृषि उत्पादन में विभिन्नता । 


( इ ) जैसे-जैसे जीवन-स्तर में उन्नति होगी भौर श्रौद्योगिक कलेवर विकसित 
होगा बैसे-वैसे व्यापारिक फसलो भोर सहायक खाद्य वस्तुप्रो तथा भाजी, फल, दूघ के 
पदार्थ, मछली, गोशइत झौर भ्रडे के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देना होगा । 


(ई ) भ्रधिक कुदलता से भूमि का उपयोग एवं प्रवन्ध करने के लिये 
सस्थात्मक ([786076767079]) व्यवस्था के निर्माण को भोर प्रधिक ध्यान दिया 
जावेगा, जिससे भुमि पर निर्भर जन-सस्या के साथ प्रघिक्तम्‌ सामाजिक न्याय 
हो सके । 


इन उद्देश्यों की पूत्ति के लिये ५६८ करोड रु० मे से कृषि पर १७० करोड 
रु०, वन एवं मू-रक्षण पर ४७ करोड रु०, स्थानीय विकास पर १४ करोड रु०, 
पचायदो पर १२ करोड रु०, मत्स्य उद्योग पर १२ करोड र०, सहकारिता एवं 
ग्रोदाम सुविधाशों पर ४७ करोड रु» तथा भन्‍य बातो पर ६ करोड रु० व्यय की 
व्यवस्था थी । 


सिंचाई सुविधाशो मे १५० लाख एकड क्षेत्र की वृद्धि पहिली योजना के 
भघुरे फार्यों की पू्णंता पर तथा दूसरी योजना के फार्यक्रमो के श्नुसार होगी। इसमे 
से वापिक २० लाख एकड की वृद्धि पहिले तीन वर्ष मे तथा दूसरे दो वर्षों मे वापिक 
३० लाख एकड वृद्धि सिचित क्षेत्र में होगी ॥ योजना के भन्तर्गंत कृषि उत्पादन के 
निम्त लक्ष्य हैं” *-. 
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खाद्यान्न लाख टन प्छणा ६५० ७५० 5५ 
सुई लाख गाँठें २६ २ भर ३१ 
गन्ना लाख ठन ५६ भ्प ७१ श्र 
तिलहन लाख टन ५१ ५५ ७० २७ 
पटठसन लाख गठे ३३ ४० प० श्घ 
चाय लाख पाँंड ६,१३०. ६,४४० ७,००० & 
राष्ट्रीय विस्तार 

सेवा खण्ड सख्या. +- प्ू००.. ३,घ०० ६६० 
ग्राम पचायत्तें हजार परे श्श्८ २०० ७० 
सिंचाई क्षेत्र लाख एकड ५१० ६७० पप० ३१ 
सामुदायिक 

विकास खण्ड सख्या न्ज+ इर२ १,१२० छ० 





खाद्यान्न मे १०० लाख ठन फो वृद्धि निम्न स्रोतो से होने की भ्राशा है ४--- 


सिंचाई $ 
बडी योजनायें २४ लाख ठन 
छोटी योजनायें ैंद 4 + 
खाद एवं रसायनिक कह आर पा 
भ्च्छे बीज १० ,, ५ 
भूमि सफाई एवं सुधार ८), , 
कृषि के सुधरे हुए तरीके २2,२0० 228 
योग १०० लाख टन 


इस प्रकार जहाँ पहिली योजना का प्रमुख हेतु खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तथा 
गाँव की घहुँमुखी उन्नति करना था वहाँ दूसरी योजना मे खाद्यान्न के साथ व्यापारिक 
फसलो की वृद्धि तथा सहायक खाद्य वस्तुभो की वृद्धि पर भी वल दिया गया है । 


योजना की कायंवाही मे जो वाघायें भाती हैं उससे योजना का पुनमृ ल्याकन 
दो धार किया जा छुका है । सन्‌ १६४५८ फे खाद्य सकट के पुनमू'ल्याकन के समय 


* सन्‌ १६४६-४० वे का। 
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खाद्य एव कृषि उत्पादन के लक्ष्य से सशोघन किया गया है, जिसके श्ननुसार सशोधित 
लक्ष्य निम्न हैं :--" 





पत्‌ १६५४-१९ टीय योजना मे सशोधित प्रतिशत वृद्धि 





है 428 उत्पादन के लक्ष्य लच्य मूल, सशथीधित 
खाद्याप्त (लाख टन) ६५० ७५० घ०५ १४ २१३८ 
झई (लाख गांढें) ४२ 44 ६५ ३१ ५४८ 
पटसन ( ,, ) ४० ५० प्र २५ ३७४ 
गन्ना (गुड) (लाख टन) ५८ ७१ ७छप.. २२ ३४४ 
तिलहन हि ५५ ७० ७६ २७ इेपर 
भ्न्‍्य फसलें न्-- न ना ६ २२४ 
सभी वस्तुएं न न ध्ा १७ २७१ 





“इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रगले दो वर्षों मे कृषि सम्बन्धी ध्यय फो 
१७० बरोड र० से वढाकर २०१ फरोड ८० तथा छोटी सिचाई योजनाम्ो का व्यय 
६६ करोड रु० से ६२ करोड रुपये किया जा रहा है। साधन प्राप्त करने के लिए प्रौद्यो- 
गिक कच्चे मालो के श्रघिक निर्यात का सम्बन्ध भी उत्पादकता के स्तर को उन्नत करने 
के प्रयत्न भी हैं। प्रशासन व्यय मे कमी शोर भ्राय-कर के बकाये की पूर्णतया वसूली 
के प्रन्य साधन हैं, जिनसे विकास कार्यो के लिए साधन बढाने मे राष्ट्र को मदद 
मिलेगी ।// २ 
द्वितीय योजना काल की उए्लब्धियॉ-- 

निम्न तालिका से स्पष्ट होगा कि क्रपि उत्पादन मे वृद्धि की श्रोर प्रवृत्ति है, 
फिन्तु वृद्धि की वापिक दर मे पर्याप्त भन्‍्तर है .--३ 


कृषि उत्पादन खचनाडु* (मनुमानित) 

६६५०-५१ १६५५-५६ १६५८-५९ १६६०-६१ 
सब बस्तुयें 8५६ ११६ ६ १३२० १३४१० 
खाद्य फसलें 8० ५ ११५९३ १३० ० (१३६१० 
भन्‍्य फसले १०५६ १२० १ १३६ ० श्श्३े० 





द्वितीय यौजना के श्रव तक सामुदायिक विकास भान्दोलन के श्रन्तगंत ३,१०० 
खण्ड होगे, जिनमे ४,००,००० गाँवों की २० करोड जनता को लाभ होगा। इसी 


 ग्राता28--960 ॥४४9]8 96 

2 शआआ,ार्थिक समीक्षा, ५-१०-१६५८। 

3. व्नाते काए8 एठड! ]87--8 वेश 00078* 
4. आधार वर्ष सन्‌ १६४६-५० ६१०० | 


२८४ | 


प्रकार प्राथमिक कृषि समितियों की सर्या सन्‌ १६५८-५६ में १८३ हजार हो ग' 
जबकि सन्‌ १९५१ मे कुल १०४५ हजार प्राथमिक क्ृपि समितियाँ थी। सिंचि 
योजना के अन्त तक ७०० लाख एकड हो जायगा, ऐसी भाशा है | दूसरी योः 
सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र मे भ्रच्छे वोजो का वितरण करने के लिए ४,००० बीज फ 
जायेंगे । प्रन्य प्रगतियो मे ३९ लास मि० एकड भूमि का रिक्‍्लेमेशन, २२० 
एकड भूमि को हरी खाद की पूति, २७ लाख एकड़ भूमि मे भुमि सरक्षण का 
का प्रसार हो जायगा। साथ ही, सन्‌ १६६०-६१ तक नेश्नजनोय खाद की 
५५,००० टन ( १९५०-५१ ) से ३,६०,००० टन हो जायगी । इसके भलाव 
उपलब्धियों का उल्लेख यथास्णन किया गया है । 


आलोचना-- 


इस प्रगति के होते हुए भी हमारे कृषि विकास कार्यक्रम में ्रनेक श्रुटि 
जिनकी झोर विश्व वेक के भ्रष्ययन दल ने सकेत किया है कि “प्रयत्नो का वितरः 
प्रमुख वातो पर केन्द्रित न करते हुये प्रति विस्तृत क्षेत्र मे हुमा है। यदि इस ढ 
समुचित बनाकर विद्वास पौर प्रलोभन के साथ पर्याप्त सुविधाएं दो जायें तो उ 
स्नोतो से ही उल्लेखनीय परिणाम मिल सकते हैं। यदि रसायनिक खाद की पूर् 
की पू्ि की जा सके तो केवल इसी से खाद्यान्न के मूल लक्ष्य भौर सशोधित ल 
झन्तर को पूरा किया जा सकता है |” १ 
तृतीय पच वर्षोय योजना-- 

विकास की योजना में झावश्यक रूप से कृषि को प्रथम प्राथमिकत 
होगी । खाद्यान्न मे झात्म-निभरता प्राप्त करने का महत्त्व तथा निर्यात एवं उद्य 
प्रावश्यकतामो फी पूर्ति करना ही तृतीय योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है। 
दृष्टि से तीसरी योजना मे व्यय का प्रायोजन किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः 





(करोड रुपः 
प्रतिदक 
दूसरी योजना तीसरी योजना दूसरी पते 
ही मे में योजना यो 

(१) कृषि एवं सिंचाई की 
छोटो योजनाएं ३२० ६२५ ६६ ८५ 

(२) सामुदायिक विकास एवं 

सहकारिता २१० छु०० ४६ ५ 

(३) घिचाई की वडो एव 
मध्यम योजनायें ४५० ६५० हश्प ६ 
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योजना भ्ायोग ने तृतीय योजना में क्ृपि के भ्रत्तगंत कृपि उत्पादन बढाने के 
लिए चार भ्रमुख तकनीकी कार्यक्रम सुभाये हैं । 

जिन प्रमुख क्षेत्रों में जमकर कारये करने का विचार है, वे ये हैं * (१) थिचाई, 
(२) भूमि सरक्षण, प्रसिच्य खेती शोर पडती जमीन को खेती योग्य बनाना, (३) खाद 
धोर रासायनिक खाद पहुँचाना, भ्ौर (४) भच्छे किस्म के हलो एवं सुधरी किस्म के 
खेती वाले भौजारो का प्रयोग । 


(१ ) सिंचाई की दडी और मध्यम श्रेणी की योजनाओरो से १ करोड़ ३० 
लाख एकड भूमि की सिंचाई की जा सकेगी | जिस भूमि पर वर्ष में एक से प्रधिक 
फसलें उगाई जायेगी, उसको यदि सिर्फ एक वार ही घुमार किया जाय तो शुद्ध रूप 
से लगभग १ करोड १५ लाख एकड भूमि की वधिंचाई हो सकेगी । छोटी पथिचाई 
योजताश्रो प्रौर सामुदायिक विकास कायक्रमो की सिचाई योजना प्रों से लगभग १ करोड 
२० लाख एकड भूमि की सिंचाई हो सकेगी । 

(२) भूमि सरक्षण श्ादि के श्रायोग ने तिम्न लच््य सुकाये हैं -- 

तदियों झ्रादि के किनारे बाँध वनाकर १ करोड ३० लाख एकड भूमि की रक्षा, 

प्रत्य भूमि सरक्षण कार्यक्रम जिनमें नदी-घाटी योजनायें भी शामिल हैं, २० 
लाख एकड, 

असीच्य खेती ४ करोड एकड, 

पडती जमीन को खेती योग्य वनाना १० लाख एकड, 

रेह वाली प्रौर खारी जमीन को खेती योग्य बनाना ४ लाख एकढ, 

चाढ़ नियन्त्रण, जल-निकासी श्र पनसाट से रक्षा ५० लाख एकड। 

( ३ ) खाद आदि--द्वितीय योजना के प्रन्त तक नेत्रजन-युक्त रासायनिक 
खाद की खपत ३ लाख ६० हजार टन तक पहुँच जायेगी | तृतीय योजना के भरत 
पक इस माभा को बढ़ाकर १० लाख टन तक पहुँचा दिया जायगा। इसो प्रकार 
फास्फेट वाली रासायनिक खाद की खपत की मात्रा को ६७ हजार उन पहुँचा दिया 
जायगा । 

(४ ) बीज--तृतीय योजना में १५ करोड एकड भूसि पर उत्तम कोटि का 
बीज तैयार होने लगेगा। श्रच्छी किस्म का बीज तैयार करने के लिए श्रत्येक सामुदा- 
यिक विकास खड में २५ एकड का एक फार्में स्थापित क्षिया जाना है । हितीय योजना 
की समाप्ति तक देश में ऐमे ४ हजार फार्म होगे । 

( ५) फसल सरक्षण--फ्तलो को लगने वाले कोडो-मकोडो भौर रोचो 
को रोकथाम करने वाले दलो को एतना वढाया भौर प्रभावज्ाली बनाया जायगा कि 
तृतीय योजना के भनन्‍्त तक साढे सात करोड एकड भुमि पर खड़ी फसल की रक्षा की 
जा सकेगी । 

(६) भाधुनिक हल एवं ओजार--लेती के काम भाने वाले भ्रौजारो को 


२८६ ] 


सुधारने की प्रावश्यकता की भी चर्चा की गई झौर भारतीय कृषि धनुमन्धान-परिपद्‌ 
ते विभिन्न क्षेत्रो मे काम आने वाले खेती के भौजारो के बारे में झनुसन्धान छुरू 
किया है । हि 

हलो के बारे मे प्रनुसन्धान शोर परीक्षण के लिए चार क्षेत्रीय केन्द्र स्थापपत 
किये जा रहे हैं। इन केन्द्रो मे विभिन्न प्रकार के श्रौजारों का परीक्षण किया जायेगा 
प्रौर उन्हे सुधारा जायगा । राज्यो के परामर्श से खेती के काम झाने वाले कई ध्रौजारो 
को चुन लिया गया हैं श्रौर उनका उत्पादत किया जायेगा | इन सुबरे किस्म के प्रौजारो 
को प्रदर्शित व रने, इन श्रौजारो की मरम्मत करने के लिए देहात के बढई भोर लुह्दारो 
को प्रशिक्षित किया जायगा भौर पनुसन्धान संस्थाओं श्ौर इन झौजारो के उत्पादको 
के बीच निकट सम्पर्क रखा जायेगा । खेती के श्रौजार बताने के लिए प्रत्येक राज्य में 
फम से कम एक केन्द्र तोला जायगा। इस्पात की पूर्ति, परिवहन झौर वितरण की 
पक्षो व्यवस्था की जायेगी । 

तृतीय योजना में उत्पादन के लक्ष्प इस प्रकार निश्चित किए गये हैं (कोष्ठ मे 
दिये गये भ्राँकडे द्वितोय योजना काल के हैं) .--- 

खाद्यान्न १० से ३०॥ करोड टन तक ( ७॥| करोड टन ), 

तिलहन €२ से ६५ लाख टन तक (७२ लाख टन ), 

गन्ना ० से ६२ लाख टन तक ( ७२ लाख टन ), 

कपास ७२ लाख गाँठ (५४ लाख गांठ, 

जूट ६५ लाख गॉठ (५५ लाख गाँ5), 

नारियल ५ अरब ७५ करोड (४ भरव ५० करोड), 

सुपारी एक लाख टन (६३ हजार), 

फाजू डेठ लाख टन (७३ हजार टन), 

काली मिर्च ३० हजार टन (२६ हजार टन), 

हल्दी २,६२० टन (२,२६० टन), 

लाख ६२ हजार टन (५० हजार टन), 

तम्बाकू सवा तीन लाख ठन (त्तीन लाख टच), 

चाय ८५५ करोड पौड (७२ करोड ५० लाख पौड), 

काफी ८० हजार टन (४५ हजार टन), 

रबर ४५ हजार टन (२६ हजार ४०० टन) 

तृतीय योजना में खेती के विकास के लिए कई मदो मे घन रखा गया है +-- 

खेती धर सम्बद्ध कार्यों के लिए सवा छ* झरब, 

सामुदायिक विकास भोद सहकार चार भप्ररव, 

बडी और मध्यम श्रे णी की सिचाई योजनाओो के लिए साढे छ प्ररव, श्रौर 

रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए २ प्ररव ४० करोड । 

निजी क्षेत्र द्वारा खेती पर भ्राठ अरब रुपये खचे किए जाने का पनुमान है । 


[ र्‌८७ 


तोसरी योजना पर लोक सभा में २२ भ्रगस्त सन्‌ १६६० से पर्याप्त चर्चा हुई, 
परन्तु उस सम्पुरां चर्चा मे कोई भी निष्कप नहीं निकला। क्योकि सम्भवतः ससद 
सदस्यों ने या तो योजना की रूपरेश्ला का पूर्णो रूप से प्रध्यपत नही किया था या उनके 
साममे भ्रालोचना के ग्रलावा दूसरा विकल्प न था। फ़िर भी कृषि योजना की सफलता 
के लिए निष्ठावान कमंचारियों की श्रावश्यकता है, जो निस्वा्ं भाव से इन योजताश्री 
को पूर्ति मे लगन से कार्य कर जनता का विश्वाप्त सम्पादन करें| दुसरे, इस समय 
स्िाई की उपलब्ध-सुविधाझ्ों का पुर्ंतम्‌ उपयोग नही हो रहा है, भत, उनका निम्त- 
तम्‌ व्यय पर अधिकतम्‌ उपयोग बढाने के लिए सक्निय प्रयत्व किये जायें । तीसरे, देश 
की विज्ञाल बाहरी जन-सख्या को चौन की भांति देश हित के कार्यो मे 'यूततम्‌ ३ 
धन्हे प्रति सप्ताह प्रतिवायं रूप से श्रम पर लगाया जाय, प्रत्यथा “६० वर्ष से कम 
झायु वाले सभी काम करने योग्य व्यक्तियों पर श्रम कर' [],980007 ,8ए४५) 
लगाया जाय (”र यदि सावंन्रिक् विकास करना है तो मानवी श्रम को चीन की भाँति 
उपयोग में लाना होगा । साथ ही, जनता को भी देश प्रेम से प्रेरित होकर हमारे 
सावंत्रिक विकास में तन, मत, धन से छुट जाना चाहिए । तभी चिरवाछित सफलता 
सम्भव है । 


न नतनी अमन अमनमननीय मनन, 
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श्रध्याय १८ 
कृषि मृल्य का स्थिरीकरण 


(9वब्मी।8807 ० +४४८परपथो ?74००5) 








“अनिश्चित मानसून और ऋर मूल्य व्यवस्था के बीच भारतीय कृषक आयथिक वष्ट के दलदल 
में नौचे ही वसता गया।” 
-- टी० एन० राम।स्वामी । 


कृषि सुधार का मुख्य उद्देश्य उत्पादन मे भ्रधिकाधिक वृद्धि तथा फिसानो की फार्यक्षमता 
का पर्याप्त विकास करना है, जिंससे किसानों भ्रौर क्पि मजदूरों का जीवन स्तर 
ग्रधिकाधिक ऊँचा हो । कृपि के सम्बन्ध मे जब हमारा उद्देश्य खेती के उत्पादन की 
मान्ना बढाना है, तव यह भ्राशका हो सकती है कि उत्पादन भावष्यकता से प्रधिक न 
हो । क्योकि ऐसी दछ्षा मे वस्तुप्रो का मूल्य-स्तर कम हो जायगा तथा क्षपको को 
झधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा न मिल सकेगी । कृषि जन्य वस्तुप्रो का मूल्य 
उत्पादन की भ्रघिकतम्‌ सीमा निर्धारित करता है, भ्रत मूल्य निश्चित किए बिना 
श्रधिकतम्‌ उत्पादन फा होना भ्रसम्भव है । इतना ही नही, कृषि तथा उद्योग-घन्धो द्वारा 
उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में एक विज्षेप प्रकार का सामजस्य श्रावश्यक है | 
वर्षा की कमी या प्रधिकता, फसलो के रोग, बाढ झ्रादि के कारण उत्पादन 
मे कमी या वृद्धि होना स्थामायिक ही है । ऐसी दक्षा में कृषि वस्तुओं के मूल्य में 
प्रस्थिरता होने से किसानो की भाय भनिश्चित रहती है । यह प्रनिश्चितता साधाणरत' 
किसानो के विपक्ष मे हो भ्रधिक होती है। प्रत इस प्रकार की हानि के भय से किसानों 
फी रक्षा करना परमावश्यक है। भारत मे लोगो के जीवन-निर्वाह का प्रघान साधन कृषि 
है, भ्रत क्ृषि-जन्य वस्तुप्रो के मूल्य स्थिरता का महद्ृत्त्व भर भी बढ जाता है, क्योकि 
किसान न तो सगठित हो हैं भौर न नए उत्पादन के ढगो को ही भपना सकते है भौर 
न भ्रयनी पू'जी को खेती से हटा कर प्रन्य उद्योग-घन्धो मे ही लगा सकते हैं । किसान को 
प्रति वप निश्चित मात्रा मे सरकारी मालगुजारी, लगान तथा व्याज का भुगतान करना 
पढता है। यदि क्रृषि वस्तुप्रो के मूल्य मे निरन्तर परिवर्तन होता रहे तो किसान की 
झाय में भनिदिचतता रहेगी । भाव घटने पर लगान के सुगतान के पदचात्‌ किसान 
के पास उसकी श्राघष्यकताभो को पूति के लिए प्रत्यन्त श्रपर्याप्त भाय श्षेव रहेगी। 
इस कारण उसे ऋण-प्रस्त होना पडेगा, प्रत* वस्तुप्रो के मूल्य एक न्यायोचित स्तर 
पर स्थिर फरने से किसान झपती क्षमता बढाने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 
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सदा उदत रहेगा । इस प्रकार कृपि व्यवस्था तथा आधिक हाँचो के प्रन्य क्षेत्रों मे 
स्थिरता लाई जा सकती है, जिससे देक्ष की भौतत प्राय में वृद्धि होगी । सक्षेप में, क्पि 
वस्तुग्रो के मुल्य की स्थिरता की योजना उत्तादक, किसान, मजदूरों भौर उपभोक्ताश्रो 
के दवित में होनी चाहिये तथा प्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के श्राघातों की तीव्रता न्यूनतम 
करते हुए तत्सम्बन्धी सरकारी नीति निर्धारित होनी चाहिये । 


खेती की वस्तुप्रो का मूल्य निर्धारण करने में भिन्न-भिन्न परिस्यितियाँ योग' 
देती है, जिससे किसानो को प्रनेक कठिनाइयाँ उठानी पडती हैं तथा खेती में निश्वित 
प्रक्ञार के सुधारों का होना कठिन हो जाता है । 


उचित मृत्य वह है जिससे उत्पादक कृपक की आय इतनी हो जाय कि वह 
समृट्म्व भली भाँति श्रपना जीवन निर्माह फर सफे तथा खेतिहर मजदूरों को इतनी 
मजदूरी दी जाय ताकि वे भी समाज के भन्‍्य वर्गों की तुलना में रहन-सहन के एक 
उचित स्तर पर पहुँच सकें । कुछ विशेषताओो के झारण हम कृषपि-वस्तुओ के मूल्य 
निर्धारण में उनकी माँग झौर पूर्ति में सापेक्षिक धक्तियों पर निर्भर नही रहना चाहते । 
सामान्यत, वाजार में भिन्न-भिन्न किस्मी के भनुसार इन शक्तियों में से कोई भी एक 
प्रथवा कभी-कभी दोनो वा प्रधान महत्त्व होता है। कभी-कभी परिस्थितियों की 
विशेपता के कारण इन सिद्धान्तो मे परिवर्तत करने पते हैं । भारत जैसे पिछड़े देश 
फी खेती में ब्रमागत उत्पादन हांस नियम लागू होता है। फलस्वरूप बढती हुई जन- 
ससया के लिए खाद्यान्नो तथा भन्य कृषि वस्तुओं के उत्तादन की वृद्धि प्राय, लागत 
पर ही हो सकती है | यही नही, युद्ध-फाल मे, भ्रकाल में भ्थवा भ्रन्य प्रकार की 
परिस्थिति मे अन्न सूट का हल निकालने के लिए ऊँची से ऊँची लागत पर अन्नो- 
त्पादन बढ़ाना पडता है। भोजन मानव की प्रारस्मिक आवश्यकता है, श्रतः उसका 
उत्पादन किसी भी लागत पर करना झनिवाय है । फिर भी उपभोक्ताभो की भझ्राथिक 
स्थिति का विचार करना प्रावदयक है । प्रन्य उद्योगों मे भलाभकर इकाइयाँ स्वय 
नष्ट हो जाती हैं, परन्तु कृषि में इन्ही कारणों से इनका नाश प्रायः श्रसम्मव हो जाता 
है, झत* क्ृपि में एक शोर ऊँची लागत झौर दूसरी ओर 6पमोक्ताप्मो को सस्ते भाव 
की समस्या का सामना फरना पता है। भत इन दोनो मे सामन्जस्य लाने के लिए 
उचित मूल्यों का निर्धारण एवं स्थिरोकरण प्रावश्यक है । 

क्पि वस्तुप्रो के उत्तादन की लाग्रत सर्वत्र समान नहीं होती, क्योकि वह 
मिट्टी, जलवायु, फसलो की उपज, खेतो के क्षेत्र तथा उत्पादन में योग देने वाले अन्य 
कारणों को विभिन्नता से भिन्न-भिन्न होती है। इसका भ्रनुमान तो तभी लगाया जा 
सकता है, जब इस सम्बन्ध मे विस्वारपृवक जाँच की जाय। इस समय तक राज्य- 
सरकारें श्रथवा उनके परामर्श दाता यह निश्चय नही कर सके कि खेती के उत्पादन 
व्यय के अन्तर्गत कौन-कौन सी वस्तुओ का रुमावेश होना चाहिए सप्चा उनता ठीक-ठीक 
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प्रभी सरकार को उचित मूल्य के निश्चय करने तथा उसे स्थिर करने का कोई 
पनुभव नही है, यह कार्य करते के लिए सरकार किसी समिति या भायोग की नियुक्ति 
फरे, जो वस्तुओं के उचित मूल्य निर्धारण करने तथा उन्हें लाग्र करने के लिए 
जिम्मेवार हो | 

मूल्य स्थिरीकरण के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं ,-- 

(१) उन देशो मे जहा साख का समुचित विकास है, प्रायः सरकार की 
मोद्रिक तथा प्रायात-निर्यात सम्व घी नीतियाँ स्थिरीकरण मे सम्पन्न हो जाती हैं। 
किन्‍्तु भारत प्रभी तक एक अ्रविकसित राष्ट्र माना जाता है, जहाँ साख एव बेकिंग 
व्यवस्था सुसगठित नही है, भरत. भारत सरकार फी ये नीतियाँ व्यापार-चक्त को रोकने 
में ग्रधिक सफल नहीं हो सकती । स्थिति को देखते हुए देश में निम्न कार्य भ्रधिक 
सफल हो सकते हैं '-- 

( भ्र ) सहकारी विक्र+ समितियाँ स्थापित करना--भखिल भारतीय 
ग्राम साख सर्वेक्षण कमेटी के भ्रनुततार इस ओर फार्य होना भ्रारम्भ हो गया है । 

( व ) भ्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापारिक समभोते--इसके द्वारा सदैव वस्तुझों के 
श्रायात-निर्यात एवं व्यापारिक लेन-देनो द्वारा स्थिति काबू मे रह सके प्रौर क्ृपि मूल्यों 
में उच्चावचन न हो । 

( स ) कृपको की कृषि सम्बन्धी समस्याओं को दूर करना भ्रौर उन्हें प्रधिक 
उच्चादन के लिए प्रोत्साहित करना 

(२) प्रधिकतम्‌ तथा न्यूनतम्‌ मूल्य निश्चित करना । 

(३ ) सम्पूर्ण देश में राज्यों के भ्राघार पर एक केन्द्रीय सस्था स्थापित की 
जाय, तो उत्पादन एवं वितरण पर नियन्त्रण रखे झौर खाद्यान्नो का भ्राधिक स्थिति के 
झनुसार मूल्य स्थिर करे, जिससे कृपकों भौर उपभोक्ताओं को लाभ हो । इस सुझाव 
से सकट के समय, जबकि कृपकों वो कम दाम मिलत्ता है, उन्हे निश्चित मूल्य द्वारा 

सहायता मिलती है ओर ऊंचे भाव चढ जाने पर एनन्‍्हे एक प्रकार का टंक्स देना होता 
है । यह सुझाव फेवग उन खाद्यान्नो के लिए हो जो बहुत भ्रावश्यक हैं, जैमे---गेहूँ, 
चावल झ्ादि। 

गिरते हुए मूल्यों को थोडा सा सहारा हीनार्थ वित्त प्रबन्ध (00076 
प्रपाा&7072) द्वारा भो मिल सकता है, किन्तु यह भभी विवादास्पद ही है। भारत 
की द्वितीय पच-वर्षीय योजना ने कृपि मूल्यों को गिरने से रोका है, किन्तु उत्पादन में 
भधातीत वृद्धि होने से यह स्थिति बदल सकती है। 

कृषि वस्तुप्रो के मुल्य सम्बन्धी सरकारी नीति को सफलता के लिए सरकाद 
निम्त कार्य करे --- 

( १) खेती मे उत्पन्न होने वाली वस्तुभो की बिक्नो का उचित प्रबन्ध तथा 

सगठित बाजारों फी व्यवस्था होनी चाहिए । 
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(२) करा देने के बाय॑ पर पूर्ण तियन्यण रखा जाय, जिससे ऋण दाता 
उचित मूल्य से कम भाव पर किसानो से वस्तुयें न खरीद सकें । 

(३) सेती के [लए समुचित प्र्थ-व्यवस्था हो । 

(४) सू-प्रवन्ध तथा कृषि व्यवस्था मे आवश्यक परिवतन किये जायें, जिससे 
कृषि उद्योग उपतिणील धाधथिर ढाँचे के भ्नुकूल हो सके । 

(१ ) कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाय । 

( ६ ) छझिसाव प्रयनी कायक्षमता को एक विशेष स्तर पर प्रवश्य बनाये रखे 
तथा नमि का झ्धिकाघिक उपयोग करे। भविष्य में 'प्रामीण उत्पादन 
ममिति' द्वारा इस काय के पृत्ति की श्राणा की जाती है । 

(७ ) भूमि या उत्पादन तथा हिसानों की क्षमता बढाने के लिए सरकार 
सभी प्रगार सहायता दे । 

(८) दिसानो में शिक्षा का प्रसार किया जाय तथा रेडियो, सिनेमा भ्रादि 
साधनों द्वारा उनमें प्रचार करके उ है प्रात्म विष्वासों बनाने का प्रयत्ष 
करना चाहिए। कम भाय वाले लोगो को सस्ते भाव पर सरकारी 
सहायता द्वारा प्र देने का प्रयन्च होना चाहिए | 

उक्त सुझावों पर यदि कार्य किया जाता है तथा कृषि वस्तुओं का प्रमापीशरण 

एवं श्रेणीयत॒ किया जाता है तो भारत में उचित कृषि मून्यों का निर्धारण सम्भव 
होकर उनका स्थिरीकरण हो सकेगा । इससे भारतीय,कृपक एवं कृषि व्यवसाय प्रगति- 
सिंहासन पर प्रारूढ होकर देश की भण-व्यवस्था का एक महत्त्वपुर्ां झ्रग वन जायगा। 


कृषि मूल्यों के सम्बन्ध में फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री डगलस इसमिंगर 

फे विचार माननीय हैं ।४ “गाँव के किसानो को उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्माहित करने 
तथा उन्हे प्रेरित करमे के लिए एक राष्ट्रीय नीति के रूप मे राष्ट्र को प्रति वर्ष वोपाई 
के न्युनतम्‌ ६ मास पहिले बुनियादी भ्रनाजो के भाव स्थिर कर देने चाहिए। यदि 
क्सिान की वोचाई के समय यह ज्ञात हो कि फसल के वाद सरकार द्वारा गारन्टी किये 
गये विक्रय-मूल्य क्‍य" होगे तो वह श्रासानी के साथ भपनी कृपि योजना वना सकता 
है । उस समय वह यह भी जात सकेगा कि उसे प्रपना क्रितना घन सुघरे हुए वीजो, 
उव॑रको, कृपि नाक्षको, खैती के उन्नत झौजारों, सिंचाई, भुमिरक्षरा भादि पर खर्च 
करना चाहिए । उस समय वह एक व्यापारी की भांति शपने खर्च का भ्रतुमान लगाने 
के साथ ही यह भी जान सत्ता है कि यदि ठीक से खेती की गई तो फसल भी अच्छी 
होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी श्रौर उसे लाम भी अच्छा होगा । लाभ के भ्ाश्वासन के 
साथ उसकी ज्यादा लगी पूजी भी उसे खेती के परम्परायत तरीकों को छोडने शोर 
नई उन्नत पद्धतियों को श्रपनाने को प्रेरणा देगी। '"*  पत* विक्नय सृल्य 
ग़रारन्टी की झावश्यक्रता है । इससे किसान फो ज्ञात होता रहेगा कि फसल तैयार होने 


+ थ्ार्यिक समाक्षा अक्ट्बर ५, १६५८। 
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प्राघार पर चावल प्रौर गेहूँ का राजकीय व्यापार होगा। उत्पादक को 

उसकी उपज का न्यूनतम्‌ मूल्य दिलाने के लिए सरकार ए% एजेन्सी 

स्थापित करेगी, जो उत्पादको से प्रत्यक्ष नियत्रित मूल्य पर क्रय करेगी ॥ 
ऐसे मूल्य साधारणतः एक राज्य श्थवा एक प्रदेश मे एक ही होंगे । 

ग्रभी तक केवल उडीसा मे १ जनवरी सन्‌ १६१५६ से खाद्यान्न 

नियन्त्ररा भ्रादेश लागू फिया गया है, जिससे राज्य सरकार प्रघिक्वत 

व्यक्तियों फे माध्यम से चावल भौर पेडी खरीदेगी ।* 


तृतीय पर्चीय योजना के पभ्रनुसार “मूल्य-नीति का उदेद्य यह होगा कि मूल्य॑- 
स्तर मे, विशेपत* भ्रावश्यक उपभोक्ता माल के मूल्य स्तर मे तुलनात्मक स्थिरता बनी 
रहे । खाद्यान्न की मूल्य नीति को शेप भ्रथ॑व्यवस्था की मूल्य प्रवृत्तियों के सम्बन्ध 
में देखना होगा तथा विभिन्न क्षेत्रों मे मूल्यो के धीच समुचित सम्बन्ध प्रस्थापित करना 
होगा । मूल्य नोति की विभिन्न समस्याझ्रो का प्रध्ययत इस समय राष्ट्रीय विकास परि- 
पद्‌ वी एक समिति कर रही है,” जिससे भविष्य में सुदृद मूल्य नीति को श्रपनाया 
जा सके श्रौर सुहढ मूल्य नीति ही कृषि मुल्यो के स्थिरोकरण की दिश्षा में प्रथम 
शव प्रावष्यक पर होगा । 


वजह नम :म आम अजब नमन बनी समर 
. ए९एणा णा एपराशथाएए & 8706 959-60, 7989० 2-23 
4. वरशव झ्ार० एढछ्य ए]शा-6& 979 ०0७7०, एए 34 5 


प्रभ्याय १६ 
सामुदायेक विकास योजनाएँ 


(एक्फ्म्रप्रणाए 0९ए४८०फणणा 206८४) 


|॥./जब तक लाखो छोटे छोटे कृपफ कसी योजना के ध्येय को स्वीकार मर उसके कार्यो में भाग 
# नहीं लेते हैं और उसे अपनाकर थावश्यक त्याग नहीं करते हैं, तब तक किसी भी योजना के 
/£ सफलता की तनिक भी आशा नहीं है ।” 





--भ्रधिक पन्न उपजातो जाँच समिति | 


भारत की ८२ ७% जनता गाँवो मे रहती है भोर शेप १७ ३% नगरो में। प्न्य 
देशो में, जैप्रे--ब्रिठेत मे लगभग ८०%, कनाडा मे ५६ ४%, सपुक्तराष्ट्र में ५६६ २% 
झौर फ्रान्स मे ४६%, जनता नगरो में रहती है । प्रत* हमारे देश में प्रन्य देशो की 
भ्रपेक्षा गाँवों में रहने वालो की सस्या सबसे अधिक है । इसी प्रकार व्यवसाय में भी 
सबसे ग्रधिक भार खेती पर ही है । 


व्यवसाय १६२१ १६३१ १६४९१ (१६४६ (१६५१ 
(प्र) कच्चा माल तैयार करने 


वाले 
(१) खेती झोर पशु पालत ७३ १५ ६५६ ६६० ६७७ 
(२) खनिज ० २१७ ०२४ ०३ ०५ 
७३३२३ ६५३० ६६३ एफरे एटप 
(व) तैयार माल की उत्पत्ति 
झौर व्यवसायों मे ( कल- 


- कारखाने ) 
(१) उद्योग-घन्घे (०४६ ११३५ १०० (१३१६ ६०६ 
' (२) यातायात १३७ १६५ २५ (८ १६ 
(३) वारिज्य प्रणरे ४ऐ ४५ एप६र२े ६० 
( से) सरकारी शासन न्याय रं४्३इ २५ ३० (६४ 
तथा श्रन्‍्य कार्यों मे 
(द) भनन्‍य १२० 
(१) भपनी भ्राय पर | 
आशित ०१५ ०१४ ०९१५ ३२) 
(२) घरेलू नौकर - (८४४ ७८५ ७० 
(३) अन्य ३५१ 0५०४५ ४० 
(४) भनुत्पादक १०४ १०४५ (६६ 
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न देहातो की प्रति शहरो की प्रति व्यक्ति भारत की प्रति 
के व्यक्ति राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय व्यक्ति राष्ट्रीय आय 


9 न जन नि नम नल न नल- मनन कमरे 


(१) डॉ वी० के० 


आर० वी० राव ४८ रुपया १६२ रुपया ६४ रुपया 
( सन्‌ १६३१ ) 
(२) नेशनल इनकम 
कमेटी १८० रुपया ४१६ रुपया २२५ रुपया 
( सन्‌ १६५१ ) 





इन अऑऑक्डो से स्पष्ट है कि एक औसत ग्रामीण एक भौसत शहर वाले की 
भ्रपेक्षा औौर एक श्रौसत भारतीय की श्रपेक्षा लगभग दो तीन ग्रुना गरीब है । कीई 
प्राधवय नही कि १८० रु० की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय झाय, भर्थातु १४) रु० प्रति मास, 
लगभग ॥।) पाना प्रति दिन की प्राय वाले ग्रामीण निदासी का जीवन-स्तर पशुप्रो से 
: भी गया गुजरा हो। भ्रभी हाल में हुई सरकारी खोज* ग्रामीण क्षेत्रों की भ्ाथिक 
दुरावस्था का नग्न चित्र उपस्थित करती है। इसे खोज के भनुप्तार देहातो के हर 
परिवार मे वेक्ारी का श्रौसत ५८% है भोर उन्हे दूसरो की निम्न प्राय पर निर्भर 
रहने के भ्रलावा दूसरा कोई चारा नही है । गामीणा श्रयनी सीमित झाय का एक बहुत 
बडा भाग, भर्थात्‌ ६६ ७%, केवल भोजन पर ही खच करता है । इसके विपरीत जहाँ 
एक भ्ौध्त भारतीय प्रति दिन लगभग ३१॥ छर्टाँक दूध का उपयोग कर पाता है, वहाँ 
एक श्ौसत ग्रामीण भारतीय फो १ महीने में २ सेर दूघ, भरर्थात्‌ प्रति दिन १ छटाक से 
भी कम मिलता है। 
झत, भारत की स्ंतोमुखी उन्नति की प्रपेक्षा हम तभी कर सकते हैं जब 
हमारे ग्रामीण बहुजन समाज फी भ्राधिक एवं सामाजिक उन्नति हो। ग्रामीण मर्थ- 
व्यवस्था में कृषि एव कृपक का महत्त्वपूरों स्थान होने से इनको उन्नति का समावेश 
ग्रामीण उन्नति के प्रयत्नों मे ही होगा । 


“चतेमान आमोत्थान के प्रयत्न-- 

हे सन्‌ १६४७ में भारतीय स्वतन्त्रता के पद्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ग्रामीण उत्थान 

“के लिए हढ प्रतिज्ञ हो गई भ्रौर उसने यह भनुभय किया कि जन-सहयोग बिना गाँवों का 

: पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। शत हमारी पच-वर्षीय योजना में गाँवो की भ्राथिक उन्नति 
की ओर विशेष जोर दिया गया। फलत देश मे सामुदायिक विकास योजनायें एवं 


राष्ट्रीय विस्तार सेवा (80078) मिः/शाहाणा 567४708) फायक्तम कार्यान्वित 
किया गया। 


4. ३४03) 59796 5प्ा०९ए 953, वेभराप्रध 
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सामुदायिक विकास योजनाये (0०फ्राश्ागाए 06ए८०एणशढशा। ?7००९०४)- 

सामुदायिक विकास योजनाओो का कार्यक्रम भारत के लिए कोई नई चीज नही 
है, क्योकि महात्मा गाँधी के सर्वोदिय का श्रादश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे प्रत्येक व्यक्ति, 
की भलाई रखा गया था, यह उससे मिलता-जुलता है। परन्तु सर्वोदिय की गपेक्षा श्रेष्ठ 
तर नही है, क्योकि इन योजनाझो की रूपरेखा में इनका उद्देश्य निम्न द्ब्दो में ब्यक्त 
किया गया है? “अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रधिक से प्रधिक भलाई।”? 
डा० राजेन्द्प्रसाद के छाब्दों मे सामुदायिक विकास एवं सामुदायिक विकास योजनाएं, 
ये छाब्द प्रयोग में नये हैं, परन्तु इनकी विचारधारा काफी पुरानी है। "विशेप क्षेत्रीय 
विकास की भपेक्षा बहुक्षेत्रीय विकास ही इनका मूलमृत श्राधार है ।” सामुदायिक 
विज्रास योजनाओो का कार्यक्रम ५ जनवरी सन्‌ १६४२ से 'भारत-प्रमरीकी तान्न्रिक 
सहयोग' समभीते के बाद झारम्म हुआ | इस समभोौते म प्रमरीका ने इन योजनाझो 
पर होने वाले व्यय का कुछ भाग देने का घचन दिया है । 


योजनो की बव्यापष्ति--- 

समस्त भारतवपे में ५५ सामुदायिक विकास क्षेत्र चने गये है, जिनमे से प्रत्येक 
का क्षेत्रफल लगभग ५०० वगमील है ओर हर क्षेत्र मे लगभग ३०० गाँव हैं| प्रत्येक 
क्षेत्र में श्रोततत १ ५ लाख एक्ड कृषि योग्य भूमि तथा २९७ लाख जन सस्या है । इस 
प्रकार बुल ५४५ क्षेत्रों के लगभग १६,००० गाँवों में १२० लाख की आप्रावादी है, 
जिसका क्षेवफल १५० लाख एकड भूमि है। इन योजनाझो के साथ साय कुछ “विकास 
खण्ड' या पायलट प्रोजेक्ट' का भी आयोजन है। हर खण्ड में श्रौसतन १०० ग्राँव 
शोर ६० ७० हजार जन-सरुया है। प्रत्येक खन्ड को ५ ४ गाँवो के समूह में विभक्त 
किया गया है । प्रत्येक गाँव समुह एक ग्रामस्तर कर्मचारी का काय क्षेत्र होगा । 

इन सबका उद्देश्य गाँवो की ऊबड खावड आाथिक ध्यवस्था को एक नियन्त्रत 
व्यवस्था का रूप देना है । सदियो से हमारे गाँव बिना योजना के अपनी पुरानी गति 
से चलते श्रा रहे हैं । उनमें इस गोजना के अ्रनुसार पुनर्जीवन झौर जागरण की हवा 
भरना ही इनका काम है । 


सामुदायिक विकास क्षेत्रों के प्रकार-- 

इन विकास क्षेत्रों के मोटे रूप से दी प्रकार हैं --( १ ) शुद्ध ((88870) झ्ौर 
(२) मिश्रित ((0777908766) | शुद्ध क्षेत्री मे काम वहाँ हो रहा है जहाँ पहले से ही- 
एक छोटा उप नगर (8९777+007) है भौर मिश्चित्त प्रकार वहाँ है जहाँ नये सिरे 
से उस क्षेत्र मे एक उप-तगर या ग्राम एवं उप नगर (फिपराक्नं-0प्रा7-प्राएक्क 
(00ग/78) का निर्माण होगा । इससे स्पष्ट है कि शुद्ध प्रकार के क्षेत्रों का व्यय कम 
होगा और मिश्रित का श्रधिक, किन्तु पहले का विकास-कार्ये अधिक श्षीक्ष-गामी होगा, 
क्‍्थोफि शुद्ध प्रकार मे पहले से ही जीवन की कुछ सुविधाएं” वर्गेरह प्राप्त & । यही 
कारण है कि सीमित पूंजी, भ्रधिक सुविधाप्रो भौर क्ीघ्रता के विचार से ५४ क्षेत्रों 


१३०४ ] * 
इसमे कार्य शुरू किया जाता है। योजना के हर विभाग में काम चालू हो जाता है । 
यह श्रवस्था ६ महीने फी है । 


(३ ) प्रगतिपूर्ण सम्पादन (09७7४6700)--यह सबसे कायशील समय 
है, जिसमें विकास क्षेत्र की हर इकाई में खूब जोर-शोर से काम चलेगा। इसीलिये 
इसको तुफानी कार्य-क्रम का समय भी कहा गया है| यह पझ्रवस्षा १८ मास की हे । 


(४) सघनन (00780॥00600)--इस अ्रवध्या में विशेषज्ञ भौर 
स्थानीय कमचारी विकास कार्य को ठोस रूप देंगे। इस क्षेत्र के विषय में स्थापित 
प्रशासन को स्वावलम्धी बनाने का प्रयत्न होगा । यह भ्रवस्था ६ मास की 'है । 


(५) अच्तिस अ्रवस्था (708)5७६00)--चौथी श्रवस्था तक काय॑ 
प्रगति ठोस हो जाने भौर स्वावलम्बन की क्षमता भ्रा जाने पर इस प्रवस्था में केद्धीय 
भौर राज्य सरकार के विश्षेपज्ञ एक निर्देशक रूप में क्षेत्र में रहेगे भर यह देखेंगे कि 
स्थानीय प्रद्यासन स्वावलम्बी हो गया है भ्थवा नहीं। जब यह क्षमता स्थानीय 
प्रशासल मे झाकर, विकास कायक्रम एक साधारण दिनचर्या का रुप घारण कर लेगा, 
तब विशेषज्ञ दूसरे क्षेत्रों मे चले जायेंगे । यह शभ्रवस्था तीन मह्दीने की है । 


इस प्रकार तीन वष में पूरी होने वाली इन पाँच श्रवस्थाशों मे सामुदायिक 
विकास योजनायें विकास और स्वावलम्बन को गति देंगी प्रौर क्षेत्र ग्रपनी इप ग्रति 
से प्रगति करते रहेंगे । 


इसमें विभाजन का प्रथ निश्चित समय मे निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति करना 
है । यदि योजना के भनुतार काम होता गया तो हमारे गाँवों का वर्तमान रूप बदल 
कर वे झाधुनिक समय विश्व के साथ एक रूप होकर चल सकेंगे । प्रगति उनकी दित- 
चर्या होगी तथा राष्ट्रीय श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय हूलचलो फे बीच भी वे तूफान में व वृक्ष 


फी भांति भ्रटल रह कर फलेगे शोर फूलेंगे । इस प्रकार छोटे छोटे स्वतन्त्र भौर स्वाव- 
लम्बी गणतन्म्न स्वरूप गाँव प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेगे । 


सामुदायिक विकास योजनाओं के सगठन-- 


योजना की समुचित व्यवस्था के लिए एक केन्द्रीय सामुदायिक विकास मन्‍्त्रा- 
लय है | इसके भ्रन्तगत एक केन्द्रीय समिति है इस समय स्वयं योजना प्रायोग ही 
केन्द्रीय समिति का कार्य कर रहा है । इस समिति का कार्य प्रमुख नीति निधरिण, 
सामान्य निरीक्षण तथा कार्य सचालन फच्तना होगा। इस समित्ति के श्रन्तगत एक 
योजना प्रबन्धक होगा, जो देश भर में सामूहिक योजना के नियोजन, निर्देशन तथा 
समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा तथा इस काय में भिन्न-भिन्न राज्यो के उपग्रुक 
अधिकारियों से परामक्य करेगा । इसकी सहायता के लिए एक परामशंदात्री समिति 
होगो, जिसके भन्तगत सरकार के उच्च, योग्य तथा भनुभवी भ्रधिकारी होगे, जो प्रबन्ध, 
वित्त, कमचारी झादि योजना से सम्बन्धित झनेक विषयो पर सलाह देंगे । 
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प्रत्येफ़ राज्य में राज्य-विवास समिति होगी, जिसमे राज्य के मुख्य मस्त्री तथा 
ऐमे मन्त्री, जिन्हे वे प्रावश्यफ समभझेंगे, सम्मिलित होगे। इस समिति का कार्यवाह 
राज्य विकास-कमिश्नर होगा । विकास-कमिश्नर पर ही राज्य में योजना को कार्या- 
न्वित करने की जिम्मेदारी है। यही समिति राज्य भे सामुहिक नियोजन का पथ- 
प्रदर्शन करेगी । केद्धीय समिति राज्यो फे विकास कार्यक्रमों पर देख-रेख करेगी एव 
उतका समन्वय स्थापित करेगी । 


जिलो मे सामूहिक योजना के निरीक्षण का उत्तरदायित्व एक जिला-विकास 
प्रधिकारी का होगा, जो राज्य-विकास कमिश्नर के भ्राघीन होगा । जिले में उसे सलाह 
देने के लिए एक जिला-विकास थो् होगा, जिसमे सामूहिक योजना से सम्बन्धित 
सरकार के सभी विभागो के ध्धिकारी होंगे। इस समिति का प्रव्यक्ष जिलाधीश 
तथा भन्त्री जिला-विकास-प्रधिकारी होगा । 


विष्त ध्यवस्था-- 


पच-वर्षीय योजना में सामूहिक योजनाप्रों के लिए ६० फरोड झुपये व्यय 
करना निश्चित हुप्ना था। साथ ही, भारत भौर पझ्मरमरीका के वीच हुए झोद्योगिक 
सहयोग समभौते के प्रनुसार भारत को सामूहिक योजनामों के लिए ४ करोड रुपए 
की डानर सहायता सामग्री, श्रौद्योगिक ताध्िक सहायता के ख्य में होगी । इस ४ 
फरोड में से ( जो कि राज्य सरकारो को दिया जायगा ) ५५% रुपया ऋण के रूप 
पे है। इस राशि के भुगतान के बाद वह फण्ड “व” में जमा हो जायगा, जो फिर भन्य 
सामुदायिक विकास योजनाओझो को भारम्म करने मे व्यय होगा। फेद्वीय 'तरकार राज्य 
सरकारो फी सहायता भ्रनावत्तंक व्यय का ७५% तथा प्रावत्तेंक व्यय का ५०% 
देगी, परन्तु ऐमे व्यय की प्रधिकतम राधि ६ करोड रुपया प्रति वष होगी । 


इसके साथ ही उत्पादक कार्यों, यथा-- सिंचाई, म्रूमि सफाई झादि के लिए 
फेन्र सरकार द्वारा राज्यों को भ्ावश्यक राशि ऋरा रूप मे दी जाती है, णो व्याज 
चहित देय होती है । 

प्रमरीकी सहायता के शलावा फोर्ड फाउन्डेशन भी भारत को इस फार्ये-क्रम 
के लिए प्राधिक सहायता दे रहा है। श्री नेहरू भोर फोर्ड फाउन्डेशव के भ्रध्यक्ष एव 
सचालक की वार्ता के फलस्वरूप यह तय हुआ--फोर्ड फ़ाउन्डेशन की भ्रोर से प्रथम 
दो वर्षों में प्रक्षिक्षण का पूर्सा व्यय, तीसरे वर्ष के लिए व्यय का ०९% झौर चौथे 
वर्ष में कुल व्यय का ३३३%;: मिलेगा। इस भ्रवधि के बाद फोर्ड फाउन्हेशन इन 


चालू प्रक्षिक्षण केन्द्रों को प्राविक सहायता नही देगा । 


भा०्प्राग्वि० १४ 
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इसके श्ललावा इन योजनाझ्ोो मे जनता भी वित्तीय अभिदान तथा श्रम देती 
है । ३० मार्चे सन्‌ १६९५६ तक जनता का भझभिदान ७४ ५६ करोड २० श्र्थात्‌ कुल 
सरकारी ध्यय ( १४० ८६ करोड रु० ) के ५०% से अधिक रहा ।" 


फार्यारम्प -- 


इस कार्य का श्रीगणेद् २ भ्रव्दूवर सत्‌ १६५२ को ५५ सामुदायिक विकास 
क्षेत्रों मे एक साथ कार्य श्रारम्भ होने से किया गया। इनसे १८,४५६ गाँवों की 
२६,४५४ वर्ग मील क्षेत्रफल मे रहने वाली १,४७,६०,००० जनता को लाभ होगा | 


प्रथम पच-वर्षीय योजना के भ्रन्तगंत निम्न सामुदायिक विकास प्रौर राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा खण्ड बनाये गये “--- 


जा 
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इन योजतापो के झ्ारम्भ से ही इनका समावेश प्रथम पच-वर्षीय योजना में 
किया गया था | इस हेतु योजना मे सन्‌ १६५२-५३ से सन्‌ १६५५-५६ के ३ वर्षों 
के लिए ६६ ४ करोड र० का भायोजन था । परन्तु योजना की भ्रवधि मे ५२ ४ करोड 
२० व्यय हुए तथा शेष ४४ १ करोड र० दूसरी योजना में व्यय किये जायेंगे ।९ 
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द्वितीय पच-वर्षीय योजना-- 


प्रथम योजना में सन्‌ १६५२ से जव यह कार्यक्रम भारभ हुप्रा तव से १,२०० 
विकास खण्ड झ्रारस्भ किये गये, जिनके प्रन्त्गंत १२३ हजार ग्रामो के लगभग ८ करोड 
लोगो को लाभ रहा है | इनमे से ७०० गहव स्वरूप के भथवा सामुदायिक विकास 
खण्ड हैं। 


दूसरी योजना के कार्यक्रम के भ्रनुसार योजना प्रवधि मे सम्पूर्ण देश को राष्ट्रीय 
विस्तार खण्डो की सेवाओ्ो का लाभ मिलेगा तथा इनमें से ४०% खण्डो को सामुदा- 
यिक विध्तार खण्डो में परिवर्तत किया जायगा । यदि योजना की श्रवधि मे भ्रधिक 
वित्तीय साधन उपलब्ध होते हैं तो ५०% विस्तार खण्डो का सामुदायिक विकास 
खन्‍्डो में परिवर्तन किया जायगा। सक्षेप में, ३,5०० राष्ट्रीय विस्तार खण्ड योजना 
भवधि में चालू होगे, जिनमे से १,१२० को सामुदायिक खण्डो में बदला जायगा। 
योजना की श्रवधि में साधारण कार्यक्रम के साथ ही निम्न पहलुमों पर विशेष ध्याव 
दिया जायगो :-- 

( भर) ग्राम झोर लघु-उद्योगो का विकास, इमका हेतु, भ्रतिरिक्त प्राय का 

प्रवन्ध भ्ौर प्रामीयय रोजगारी की वृद्धि करना, 

( झा ) सहकारी क्वियाशो का विकास, 

(६) युवा एवं ग्रुवतियो के लाभ के कार्यक्रम मे गहनता लाना, तथा 

(ई ) प्रादिवासी क्षेत्रो मे गहन प्रयत्त । 


द्वितीय योजना के श्र तर्गंत सामुदायिक एवं राष्ट्रीय विस्तार खण्डो के विम्त 
सक्त्य हैं --- 
5 न ८ 5 3 3-८ + नम + नस मनन लक 


वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा सामुदायिक विकास खण्डो 





खण्ड में परिवतन 

१६५६-५७ प्र०० हल 
१६५७-५८ चु० २०० 
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१६५६-६० ६०० ड्डेग० 
१६६०-६१ १,००० ३६० 
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योग ३,८०० १,१२० 
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जन-सदहयोग एच प्रशिक्षण कार्यक्रम-- 

४३१ मा सन्‌ १६५६ तक भुमि, नगर एवं श्रम के रूप मे जनता ने ७४३६ 
करोड रु० का सहयोग दिया, जबकि सरकारी व्यय १४० ८६ करोड रु० हुआ, भ्र्थाद 
इन योजनाधश्ो मे जनता का ५०% सहयोग प्राप्त हुमा ।” 


इसी समय ग्राम सेवकों (ए],ए३) के प्रक्षिक्षण के लिए ६७ विस्तार प्र 
क्षण केन्द्र हैं, जहाँ सितम्बर सन्‌ १६५६ तक ३६,५७७ ग्राम सेवको को प्रश्षिक्षण दिया 
गया है। कृषि की भ्राधारभुत छ्षिक्षा के लिए ७८ श्राघारभुत कृषि विद्यालय तथा ६5 
कृषि वकषॉप हैं। इसी प्रकार ग्राम सेविकाश्रो के प्रश्षिक्षण के लिए विस्तार प्रशिक्षण 
केन्द्रो से सम्बद्द ३५ ग्रह भ्रथक्षासतत्र कक्ष (०7788) तथा २ केन्द्र हैं, जहाँ सितम्बर 
सन्‌ १६४६ तक १,५०० ग्राम सेविवाध्रो ने प्रश्षिक्षण लिया । इसके अलावा २७ 
प्रशिक्षण केन्द्र समूह-स्तर कार्यकर्त्ताप्रो के प्रद्षिक्षण के लिए झारम्भे करने की 
स्वीकृति दी गई है। 

सामाजिक क्षिक्षा सगठनो के १३ खण्ड स्तरीय विस्तार भ्रधिकारियों के लिए 
८ ( सहकारिता ) तथा ११ (भौद्योगिक) प्रशिक्षण केन्द्र हैं। रा 

स्वास्थ्य से सम्बधिन्त कर्मचारियों की क्षिक्षा के लिए ३ प्रक्षिक्षण केन्द्र, सहायक 
नर्सों श्रौर दाइयो की शिक्षा के लिए ६६ सस्थाएं, ज्ली स्वास्थ्य विजिटरो के लिए ६ 
तथा मिडवाइफो के लिए ६ केन्द्र हैं । 

कायक्रम में भाग लेमे वाले गैद सरकारी व्यक्तियों की प्रश्चिक्षा के लिए भी 
योजना बनाई गई । ग्राम सहायको के लिए प्रत्येक ग्राम सेवक क्षेत्र मे क्षिविर लगाये 
जाते हैं, जहाँ विशेष खूप मे प्रक्षिक्षित स्टॉक प्रशिक्षण देता है। गाँव लौठने पर ग्राम 
सहायक भ्पने साथियो की सहामता करता है। राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय सरकार सर- 
कार द्वारा एव क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरो पर राज्य सरकारो द्वारा 'सेमिनार' का प्ायो- 
जन होता है। गाँव के भ्रष्यापको के प्रश्षिक्षण के लिए भी ६ माह की प्रवधि के 
शिविर लगाये जाते हैं। ३१ मार्च सन्‌ १९५६ तक इन दिविरों मे १६ लाख ग्राम 
सहायको का प्रशिक्षण हुप्रा । 

विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों के प्राचार्य एवं श्रष्यापको की शिक्षा के लिए टद्रेनर्स 
(ट्रेनिंग इस्टीव्यू ट, राजपुर (देहरादून) की स्थापना फी गई है | इसी मे जिला पचायत 
प्रधिकारियो के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। भ्रद्यासकौय एवं तकनीकी प्रमुख (769) 
व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए “सेंटूल इस्टोस्यूट झॉग फम्यूनिटी डेवेलपमेट'” की 
स्थापना मसूरी मे की गई है । यहाँ पर कार्यक्रम के सामाजिक पहलू तथा समूह 
पद्धतियों (७7077 770667009) का प्रद्षिक्षण दिया जाता है । 


इस प्रकार १ भप्रेल सनु १६५६ तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के भ्रन्तर्गंत 


+ 
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२,४४८ खण्ड वन चुके है, जिनसे ३,३६,५१८ गाँवों की १७३ करोड जनसस्था को 
साभ मिलता है" :--- 











खण्ड-सस्पा प्रभावित जनता वर्ग मील 
प्रदेश प्रथम चरण द्वितीय चरण नो ( हजार ) क्षेत्र 
धानत्र प्रदेश १६१ ६१ ररर १५,६७४ १४,८७३ ५०,८२१ 
आसाम ४२ ग्छ ॥अ ३,७६६ १२,२८७ २२,७०६ 
विहार २५७४ इृध. २६२ १६,६१२ ३८,७८४ २३,३६० 
वम्बई २११ पड २६५ १६,६४२ ३७,६१६ ६१,६४४ 
जम्मू-कास्मीर ४८ हा भर २,३४५ ५,८४२ ४७,५६२ 
केरल धर श्प ७३. ६,७३० प६२ ५,६९६ 
अध्य-प्रदेश १५१ ७२ २२३ १३,८२३ ४२,७२३ ८०,२०५ 
मद्रास १०६ प्र्प १६७ १४,१६० ८५,९६६ २२,८८८ 
मैसूर ६६ ३७. १३६ १०,८५३ १४,५१३ ५०,७३७ 
उडोसा ११६ र्४ श्४ड३. ६,२०६ ३१,४०४ ३०,६८५ 
पजाबव 8० ४३ १३३ ६,२६७ (१८,१३१ २५,७०३ 
राजस्थान ८६ ३३ ११९ ७,5७५ (६८,३०७ ५५,२६८ 
उत्तर-प्रदेश ३१७३ पहच ४०७ २६,५५९ “७,६९२ ५५,७२३ 
प० घगाल १२३ २३ १४६ १०,८६३ १६,६१६ (१५,८५२ 
भध्य प्रदेश ५१ २० ७१ २,६२६ (६७,८६४ २६,६११ 
योग १,६ १६३ ६११३ २,५४८ १,७३,०६१ ३,३६,५१८ ६,०६,०११ 





बलवन्तराय मेहता समिति-- 

सामुदायिक विकास झौर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डो की क्लियाओं के श्रष्पययन 
के लिए श्री बलवतराय मेहता को प्रध्यक्षता मे दिसम्बर सन्‌ १६५६ में एक 
अ्रध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी । इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्षेत्रो को दी गई 
प्राथमिकता तथा कार्यक्रम मे मितब्ययिता एवं कायक्षमता के सम्बन्ध में भ्रध्यपन करना 
था | इस समिति ने अपनी प्रतिवदेना जनवरी सन्‌ १६५८ में भारत सरकार को 
प्रस्तुत की । इसकी सिफारिशों के अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम मे स्योपन 
किए गए । 
प्रमी तक यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा श्ौर सामुदायिक विकास के नाम 
से दो खण्डों मे विभाजित था, परन्तु मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि विकास 
कार्यक्रम को इनके वजाय पहले श्रध्याय श्रौर दूसरे भ्रध्याय में वॉँट दिया जाए। श्री 
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सम्मेलन ने ५ से १० सामुदायिक विकास खण्डो के लिए एक-एक उद्योग केन्द्र 
स्थापित करने का सुझाव स्वीकार विया | ये केन्द्र इस वर्ष खुल जायेंगे, ऐसी भाशा 
है । इनमे प्रामीणो के रेडियो सेट, ट्रैक्टर भौर सिंचाई के पम्पी की मरम्मत भादि 
के लिए एक-एक वकशॉप होगी । 
आगामी कार्यक्रम -- 


सामुदायिक विकास मन्‍्त्रालय ने भप्रैल सन्‌ १६६० में २०० पूर्व-विस्तार खडो 
फो मध्य-चरण के खडो मे वदलने की तथा २२२ प्रृव-विस्तार खड खोलने की प्रपु- 
भति दी है। ये निम्नवत्‌ हैं .-- 


जज अडक क कील जब लत मील अल मल ज ट अल अमी फन कक कसम ज दल शक अमलक अमल बल डर विज जीन जज अमर ॑ आपका अप आर 





पुव॑ विस्तार खण्डो का 
४ प्रथम चरण में परिवर्तन हू 022 
भान्म्र श्ष श्र 
विहार २३ २६ 
बम्बई २४ ३३ 
मध्य-प्रदेक्ष १ १८ 
मद्रास १३ १६ 
उडीसा १्२ १६ 
पजाब ७ & 
उत्तर-प्रदेश ४३ ४६ 
पश्चिमी वद्धाल श्श्‌ जज 
मैसूर १० १२ 
राजस्थान पर १० 
केरल भर ट 
मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश इे रे 
उत्तर-पू्वं सीमान्त भ्रभिकरण है र्‌ 
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राज्य सरकारें पूर्व विस्तार खण्डो को प्रथम चरण के विकास खण्ड प्रनाते 
समय यह ध्यान में रखेंगी कि उन गाँवो के लोग भात्मनिभर हैं या नहीं | साथ ही, 
ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिदता दी जायगी जहाँ गेहूं श्लौर घान की खेती श्रधिक होती है तथा 
जहाँ सिंचाई की सुविधाएं" एवं वर्षा भी अच्छी होती है । इसी प्रकार नए पूर्व विस्तार 
खण्ड खोलने मे उक्त वातो के साथ ही यह सुझाव है कि ग्रामदान में दिए गये गाँवों या 
जहाँ पिछडी जातियो के लोग भ्रधिक हैं उनको प्राथमिकता दी जाय । परन्तु यह प्रयल 
हो कि विकास जण्डो के प्रन्तर्गत सभी जिले भा जाए तथा पूर्व-विस्तार खण्ड पुराने 


* भारतीय समाचार--जुलाई १, १६६०, ए० ३६६-६७॥ 
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विकास सण्डो के, कृषि या पशु विज्ञान विद्यालयों श्रथवा विस्तार खण्ड ट्रेनिंग केन्द्रों 
के झ्रास-पास हो ।* 


इस धकार दूसरी योजना के भन्त तक ४ लाख गाँवों में ३,१०० विकास खण्ड 
हो जायेगे तथा श्रवटूवर सन्‌ १६६३ तक सम्पुर्सा देशा मे सामुदायिक विकास कायक्रम 
का विस्तार हो जावेगा | तीसरी योजना के भ्रन्त मे देश में प्रथम चरण के २,१०० 
दूसरी चरण के २,००० तथा १,००० विकास खण्ड ऐसे होगे जो १० वर्ष पूर्ण कर 
छुके होगे ! इस हेतु तीसरी योजना मे ४०० करोड २० का श्ायोजन है ।* 
निष्कृष -- 

हत प्रयत्नों के साथ ग्रामीण जन-सहयोग तथा कर्मचारियों की कार्यक्षमता 
एवं लगन यदि उचित परिमाण मे मिलती रहे, तो भ्रवश्य ही हमारे गाँवों का पुनर्तिर्माण 
होकर वे सम्पूण देश के भ्राथिक जीवन की भित्ति का काये सम्पादन कर भारत का 
ध्रधिकतम भ्राधिक विकास करने मे सफल होगे । इस शोर भारत सेवक समान सस्या 
का कार्य बहुत प्रशसनीय है, जो कि सर्वाज्ञीण भाथिक विकास के लिए कृपको को नये 
यूत्र मे बाँध रही है तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास के अ्रतेक कार्यक्रमों को हाथ में ले 
रही है । साथ ही, मूल्याइुन सगठत की रिपोर्टो में उपस्थित श्रुटियों को दुर करने की 
भी भावद्यकता है, जिससे “यह बीज एक विद्षाल वठवृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर 
ग्रामीण जनता का झाथिक एवं सामाणिक-स्तर उन्नत करने में सहायक हो ।”” 


। भारतीय समाचार-मई १५४, १६६० । 
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अ्रध्याय ९ 
भारतीय उद्योगों का विकास 


(06४९ ०्पढल्पां ए वितिगा प्रऐंप्र४४१९४) 








भारतीय उद्योगी की प्राचोन स्थिति अत्यन्त गोरवास्पद थी, इसमे किसी को किसी प्रकार 
की शक्का नही है ! परन्तु भारतीय उद्योगो के श्रतीत को देखने से पूर्व इस विपय के 
भ्रष्पयन के हेतु जो कालखन्द बनाए गये, उनकी गरुटि क्ा उल्लेस़ यहाँ पर भनिवाय॑ 
हो जाता है । सन्‌ १८५७ के पूर्व एव सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ इन दो काल खड़ों में 
भ्रतीत का विभाजन वान्निक दृष्टि से दोपपुर्ण है, क्योकि किसी भी देश का विकास 
किसी निश्चित रेखा से दो कालखडो मे विभाजित नही किया जा सकता। भारत मे 
यह तथ्य विश्येप प से लागू होता है । इसलिए यदि हम भारतीय उद्योगों की स्थिति 

१६ वी शत्तान्दी के प्रारईम्मिक दशकों में क्या थी तथा शभ्रागे चलकर उसमें शक्तिशाली 

घटकों के परिणाम किस प्रकार हुए, उनसे हमारी श्रौद्योगिक स्थिति तथा श्रौद्योगिक 

पलेवर में किस प्रकार परिवर्तन हुए, इतफा विश्लेपण करें तो अनुचित व होगा ? 

इतना ही नही, प्रत्युत कुछ सही श्रगय मे भारतीय उद्योगों का अभ्रध्ययन करने के लिए 

उनको सन्‌ १८६० के पूव को स्थिति धथा सन्‌ १८६० के पदचाए की स्थिति का 

श्रष्ययन भ्रधिक उपयुक्त होगा । कारण, इड्डढर्लण्ड की १८ वी दाताव्दी की भ्रौद्योगिक 

क्रान्ति से होने वाले परिवत्तन सन्‌ १८६० में पूर्णा हुए श्रीर क्रमश उसके वीज भन्‍्य 

देशों मे भी फैलने लगे, विशेषत* भारत में । क्योकि भारत श्रग्रेजो के राजकीय श्रधि- 

कार में था शोर इस प्रधिकार का इंड्धलैप्ड की भाथिक उच्नति के लिए प्रग्रे ज पुरा-पुरा 

लाभ उठाना चाहते थे । 

भारतीय उद्योग सन १८५७-६० के पूवे-- 

१६ थी छत्ताव्दी के झ्ारम्भ मे भारतीय उद्योग उन्नति के शिखर पर थे तथा 
भारतीय कुटीर उद्योगों फ्री बनी हुई वस्तुएं विदेशों में निर्यात की जाती थी । इस 
कारण भारतीय श्रमिक एवं उद्योगी की कुशलता का परिचय विश्व के कौने-कोने में 
विदित हो यया, जिसका प्रमाण इतिद्ास से मिलता है । हाँ, एक वात श्रवश्य है कि 
भारतीय उद्योगों मे 'यन्‍्त्रो का उपयोग न होते हुए सम्पूर्ण भोद्योगिक क्रियाएं कारीगर 
अपने हाथ से ही तथा भपने धरो में श्रथवा राजा नवावो हारा सचाखित कारखानों में 
करते ये । ट्रेवनियर नामक यात्री, जिसने मुगल काल में भारत यात्रा की थी, सूती 
वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध मे लिखता है--“भारत-नि्मित वस्तुएं इतनी सुन्दर होती थी 
कि वै तुम्हारे हाथ में हैं, इसका ज्ञात क्वचित ही होता था शौद वस्ध भत्मन्त कीम- 
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लता से वुने जाते थे। १ पौड रुई से २५० मील लम्बा कपडा बुना जाता था | 
जहाज उद्योग के सम्बन्ध में श्री श्रक्गोक मेहता ने लिखा है--“समुद्री 
यातायात एवं जहाज निर्माण मे भारत का उच्चाक था । जब वास्क्री- 
डिगामा भारत मे श्राया तव उसने देखा कि यहाँ के जहाजी नौवहन में इतने 
पारगत थे जितना वह स्वय भी नहीं जानता था ।” ओ्ौद्योगिक झ्रायोग (सन्‌ १६१८) 
प्पने वृत्तलेख में लिखा है--“भाधुनिक श्रौद्योगिक प्रणाली का जन्म-स्थान 
यूरोप जब असभ्य जातियो का निवास स्थान था, उस समय यहाँ के छ्ासवों 
की सम्पत्ति एवं शित्पियों की उच्च कला के लिए भारत विरयात था। इसी की पुष्टि 
एडवर्ड थॉनंटन नामक श्रप्रेज इतिहासकार ने भी की है--“नील नदी की घाटी में 
जब पिरामिड देखने को न मिलते थे, तव आधुनिक सभ्यता के केन्द्र हटली और ग्रोप् 
जगली अवस्था मे थे, उस समय भारत वैभव और सम्पत्ति का केन्द्र था ।। इस प्रकार 
भारतीय कुटीर उद्योग उन्नति के शिखर पर थे तथा भारत सम्यतां एवं सम्पत्ति का 
केन्द्र था, इसलिए सदियो तक विदेशियो के श्राकपण का एक विपय बना रहा। 
परन्तु भारतीय उद्योगो की श्रवनति का प्रारम्म भारत में ईहट इन्डिया कम्पनी 
के भागमन से प्रारम्भ हो जाता है । ईस्ट इन्डिया कम्पनी प्रारम्भ मे तो केवल इसी 
हेतु से थ्राई थी कि जिससे भारतीय उद्योग निरमित माल के विदेशों में निर्यात द्वारा 
“ वह काफी लाभ कमावे । उसकी इस नीति मे क्रमश परिवतंन होने लगा, जिससे 
भारतीय कुटीर उद्योगो की भ्रवनति होने लगी। इस नीति का मूल उद्देश्य ही यह 
हो गया कि भारत कच्चा माल निर्माण करने वाला एव निरमित माल का झायात करने 
वाला एक देश हो जाय । इस नीति से भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट प्राय हो गये, जिसके 
प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं! .--- 
( १ ) भारतोय राजा एवं नवाबो का झन्त । 
(२ ) नवीन सामाजिक वर्गों का उदय । 
( ३ ) ब्रिटिषत शासन की झाथिक एव भ्रौद्योगिछ नीति -- 
( श्र ) मुक्त व्यापार नीति । 
( व ) भारी प्न्तप्रंदेशीय कर । 
(४ ) भारतीय माल के विरुद्ध इद्डलेड मे वैघनिक प्रतिवन्ध ।* 
उपरोक्त शक्तिशाली घटको के कारण “१६ वी शताब्दी के श्रारम्म में (भार- 
तीय) भोद्योगिक स्थिति स्थिर थी, जिस पर विदेशी माँग की प्रतिक्रिया होती रही | 
परम्परागत भ्रौद्योगिक व्यवसायो मे परिवतत कठिनतम्‌ होने से तथा जाति प्रथा के 
कारण ये उद्योग चालू रहे । क्योकि इनमे तान्त्रिक शिक्षा, कुब्लता तथा परम्परागत 
विज्वेप वस्तुझो के निर्माण की शिक्षा मिलती रही ।!> 
॥ म्राशणर ए छेघधाजा फ्रशएाा8 7 पगात३--ठछव्वात पावर 
२ विस्तृत विवेचन के लिए देखिए-ऊुटीर उद्योग का शअ्रध्याय | 
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आधुनिक उद्योगों का विक्रांल-- 

एक श्रोर तो ब्रिटिश कुटनीति के फलस्वरूप भारतीय प्राचीन कुटीर-घन्धो को 
स्थिति चिन्ताजनक हो रही थी और दूसरी श्लोर भाधुनिक उद्योगो का पूजीवादी 
पद्धति से श्रीगणेश हो रहा था। भाधुनिक उद्योगो मे दो प्रकार के उद्योगो का समा- 
वेश होता है-- बगीचा उद्योग भौर कारखाना उद्योग | इनमे से वयोचा उद्योग युरो- 
पीय देशो के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बहुत होवा था, इसलिए इसी का भारम्भ भारत में 
सब प्रथम हुझा घोर यही से भारतीय स्रोतों का विदोहन यूरोपवासियों द्वारा होना 
पारम्म हुमा ।१ परन्तु इस उद्योग के अलावा युरोपवासियों का हाथ भारत के शौद्यो- 
गिक विकास मे लगभग सन्‌ १८५० तक वहुत ही नग्रण्प रहा। ग्ूरोपवासियों की 
भारत में भौद्योगिक निष्क़षियता के लिए निम्न कारण थे ३-- 

(१ ) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अपने हितो की रक्षा के लिए युरोपवासियों 
पर भारतीय भूमि खरीदने के लिए लगाये गए प्रतिवन्‍्ध, जिससे युरो- 
पीय लोग यहाँ पर स्थायी-रूप में भुमि नही खरीद सकते ये । 

(२ ) सन्‌ १८३३ तक ईस्ट इण्डिया कम्पदी का भारतीय व्यापार पर एका- 
घिकार । 

(३ ) आन्तरिक यातायात साधनों का झ्रभाव, जिससे माल के यातायात के 
लिये सुविधायें नहीं थी श्रौर सडको झ्रादि के प्रभाव के कारण 
वाजारो का विकास भी नही हो सका था । 

(४ ) घनी श्रावादी का न होना । 

इन कारणों से सन्‌ १८६० के पहले भारत में दृण्डिगो उद्योग के श्रलावा 

घगीचा उद्योग तथा प्रन्य निर्माणी उद्योगो का भ्रभाव था | परन्तु जैसे-जैसे उपरोक्त 
कठिनाइयों का निवारण होता गया, गूरोपीय लोगो के छ्वारा स्थापित भ्राधुनिक ढक्क के 
निर्माणी उद्योगो का विकास होने लगा । इस प्रकार आ्राधुनिक उद्योगो में बगीचा 
उद्योग हो एक ऐसा उद्योग था जो १६वीं दाताव्दी के ध्रारम्भ में यूरोपियनों द्वारा 
सचालित था तथा दृण्डियो के बनाए हुए रगो का निर्यात-व्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
बहुत बड़े पैमाने पर करती थी ।* सन्‌ १८३५ से चाय के वगीचे का उद्योग प्रारम्भ 
हु तथा इसे फलता फ़ूलता देखकर सन्‌ १८५२ से भव्य मूरोपीय भी इस उद्योग को 
प्रपनाने लगे | फलत' इस उद्योग की जडें सन्‌ १८५० तक हढ हो गई, भतः "यह 
कहा जा सकता है कि वर्तमान चाय उद्योग की वीव सन्‌ १८५६ से सन्‌ १८५९ के 
बोच डाली गई” * श्लौर यह उद्योग विकसित हो गया। चाय-वगीचो की सस्या जो 
सन्‌ १८४५० में १ थी वह सन्‌ १८७१ में २६५ हो गई । वगीचो का क्षेत्रफल एवं चाय 
. व प्रावाधप्राद्य डएणुप्राए ए॑ जिताब--0 मै ७१8, ए 45, 
4 फऋताएणा 
2. फिाठत 
3. पछात 9 48, 


| 


६) 
की पैदावार इन्ही वर्षो मे क्रमशः १,८७६ एकड से ३१,३०३ एकड तथा पैदावार 
२,१६,००० पौड से ५२,१५१,१४३ पोड हो गई । कॉफी उद्योग १७वीं शताब्दी मे 
भुर-व्यापारियो द्वारा दक्षिण भारत मे आरम्भ किया गया था। परन्तु सन्‌ १८४० 
तक, भ्र्थात्‌ जब तक युरोपियनों ने इस उद्योग को हाथ मे नहीं लिया तव तक इसका 
महत्वपूर्ण स्थान नही था। इस प्रकार वास्तव मे कॉफी उद्योग का ध्रारम्भ सन्‌ 
१८४० मे हुमा, परन्तु उद्योग की प्रगति सन्‌ १६६० से सम १८७६ के वर्षों में 
ही हुई । 

.. इस प्रकार सन्‌ १८४० के पूर्व भारत में इण्डिगो उद्योग के शलावा भ्न्य 

उद्योगो का भ्रभाव था, जिनकी स्थापना एवं विकास वास्तविक रूप में सन्‌ १८६० 
से सत्‌ १८८० की ध्रवधि में ही हुआ । सन्‌ १६५० के पूर्व बगीचा उद्योग के अलावा 
भ्रन्य उद्योगों का पूर्ण श्रभाव था । इसका यह तात्पयं नहीं कि भ्न्‍्य उद्योगो की 
स्थापना के प्रयत्न ही नद्दी हुए । प्रयत्व तो हुए, परन्तु इक्के-दुक्क्रे प्रयत्व सफल रहें 
तथा भन्य पूणात; भ्रसफल रहे, जैसे--री लिंग यन्त्रों का श्रीगरोश ईस्ट इण्डिया द्वारा 
किया गया , इस उद्योग ने कुछ फाल तक फाफी प्रगति की । इसी प्रकार सन्‌ १८२० 
के लगभग सेराम पेपर मिल की स्थापना हुई, जिसने काफी उन्नति की । इसी प्रकार 
इंड्चलेड फी ग्यौद्योगिक क्लान्ति के बीज यूरोपियनों द्वारा भारत मे भी लाए गए, फलतः 
सन्‌ १८३२ में भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास जहाजो की सर्या ७ थी तथा 
भाष के इन्जनो का उपयोग कोयले की खानो, श्राटे की चक्कियो, सिल्क रीलिंग भादिं 
मे होने लगा था ।” परन्तु सन्‌ १८१० के पूव॑ उद्योगो के विकास मे बाधक शीघ्र एंव 
झाघुनिक यातायात फे साधनों का भ्रभाव एक प्रमुख कारण था । भारत मे सन्‌ 
१५८४६ में सर्वप्रथम वम्बई से कल्याण तक (३३ मील) रेल मार्ग बनाए गए। इसके 
बाद कलकत्ते से रानीगज (१२३ मील) तथा मद्रास से भश्रकोन्रम (३३) मील के रेल 
माग बने भौर क़मश राजनैतिक एवं श्राथिक स्थाथ फी हृष्टि से ब्रिटिश शासकों ने 
रेल माग का जाल विछाना भरारम्म किया । फलस्वरूप कोयला खान-उद्योग तथा अन्य 
निर्माणी उद्योगो का विकास हुभा । 

सन्‌ १८४७-१८६० के उपरान्त-- 

रेलवे एव भाप से चलने वाले जहाजी यातायात की सुलभता के कारण माल 

के झायात-निर्यात में सुलभता हो गई तथा भोद्योगिक विकास के लिए श्रावश्यक्र यन्त 
सामग्रो का भायात भी होने लगा । रेलवे का विकास एवं यातायात की सुलभता के 
कारण भारत में सन्‌ १८४१ मे पहिला वस्त्र कारखाना--दी बॉम्बे स्पिनिंग एण्ड 
वीविंग क० खोला गया, जिसने सन्‌ १८४४ में उत्पादन भारम्भ किया। परन्तु सन्‌ 

१८७० तक इसकी प्रगति धीमी रही, क्योंकि रुई की कीमतें ऊँची थी, विशेषत* 
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भमेरिकी गृह-युद्ध के कारण । इसके वाद स्थिति में सुधार होते ही इस उद्योग का 
विकास होने लगा । सन्‌ १८-६९ में भारत में ५६ वस्नर कारखाने थे, जिनमें ४३,००० 
व्यक्ति १३,००० कर्षो तथा १४,५३,००० चर्खों (59॥7)008) पर काम करते ये । 
रेलो फै विकास के साथ ही इन्जोनियरिंग तथा कोयला-खान कंचद्योग का विकास प्रौर 
वर्ण कारधानों से सम्बन्धित भन्‍य सहायक उद्योगो की स्थापना एवं विकास होने लगा । 
सन्‌ १५४४ में ही भाधघुनिक ढल् पद पटसन उद्योग की स्थापना की गई तथा सन्‌ 
१८६३-६४ से उद्योग की श्रच्छी तरह उन्नति होने लगी | इस प्रकार सन्‌ १८८० तक 
भारत में वस्त्र, पटपतन एवं कोयला-खान उद्योग ही महत्वपूर्ण उद्योग थे। इन उद्योगों 
के विकास के साथ कुटोर उद्योगो को यहरी चोट पहुँची घथा विदेशी प्रतिस्पर्धा थी हो, 
जिप्से उनकी भोर भी श्वनति होने लगी । इन उद्योगो मे वस्त्र उद्योग के प्लावा 
झनन्‍्य उद्योगो के विकास के लिए पूजी एव साहस ही कारणी-भृत था । 


सन्‌ १८५८० से सन्‌ १९१४ तक इन उद्योगों में काफी प्रगति की तथा इनकी 
प्रगति में सन्‌ १६०४५ के स्वदेशी श्रान्दोलन ने बल दिया । फलतः वस्त्र कारखाने 
एब पटसन के कारखानो की सरया क्रमशः ध्र८ से २६४ एवं २२ से ६४ हो गई । 
उसी प्रफार कोपले फा उत्पादन १२,ह६४,२२१ ठन से १,४७०,२०,९४३ बन हो 
गया तथा प्रन्य खान-उद्योगो का विकाप्त होने लगा । परन्तु यह प्रौद्योगिक 
विकास इतना सीमित था जो कूटीर उद्योगो से विस्थापित जर्न-सख्या को काम नहीं 
दे सकता था। इस कारण जनता ने झौथोगिक विकास के लिए भ्रावाज उठाई, जिसकी 
पुष्टि दुभिक्ष आयोग सन्‌ १८८० तथा सत्‌ १६०१ ने की थी, परन्तु ब्रिटिश शासन ने 
घ्यान नही दिया । फलत, सन्‌ १६०४ मे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में स्वदेशी आन्दोलन 
भारम्भ हुमा । इससे ध्नेक छोटे-मोटे उद्योगो की स्थापना हुई, परन्तु भपयाँत पूंजी, 
प्रनुभव-हीनता, ब्रिटिश शासन की व्यापारिक-साम्राज्यवादी एवं मुक्त-व्यापार तीति के 
फारण वे विदेशी प्रतिस्पर्धा मे न टिक सके । स्वदेशी भानदोलन के साथ विदेशी माल 
फा बहिष्कार किया जाने लगा तथा फागग्रेंस ने भारतीय उद्योगों को सरकारी सहायता 
एव सरक्षण देने की झावाज बुलन्द की। भाथिक ध्रॉकडो० के भनुतार सन्‌ १८६५ 
तक इस प्रकार विकसित होने वाले श्न्य उद्योगो मे करनी वस््र उद्योग तथा कागज 
उद्योग का भी बडे उद्योगों मे उल्लेख किया गया था। क्थोकि इस वर्ष मे ६ ऊनी बज 
तथा ८ कागज के कारखाने थे, जिनमे क्रमश ३,००० श्र ३,५०० श्रमिक काम 
फरते थे । इन उद्योगो के भ्रलावा रेलवे, एवं जहाजी यातायात के विकास के साथ 
भारत में इन्जीनियरिंग उद्योग तथा लोहा एवं पीतल फाउन्ड्री तथा टैसिंग का 
उद्योग भी विकसित हो रहा था । इस श्रकार सन्‌ १८६० के उपरान्त सन्‌ १८६५ 
तक भारतीय उद्योग काफी उन्नति कर छुके थे ओर “यदि ईसी उत्साह से हमारे 
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पृ जीपति श्रपने मार्ग का भ्रनुतरणा करते तो वे औद्योगिक निर्माण मे भ्रसफल नहीं हो 
सकते थे ।/-+ ः 


सन्‌ (८८७ से भारत से कोयले के साथ ही पैट्रोलियम तथा मैगनीज उद्योग 
का विकास हुआ, जो सन्‌ १६१४ तक काफी श्रच्छी स्थिति प्राप्त कर चुके थे । पेट्रोल 
की उत्पादव सन्‌ १८६६ मे १,५०,४६,२५९ गैलन था, जो सन्‌ १६१४ में 
२५,६३,४२,७१० गैलन हो गया । इसी प्रकार मेंगनीज उद्योग सन्‌ १८६२ मे प्रारम्भ 
हो गया था। परन्तु इसकी उन्नति केवल सन्‌ १६००के वाद ही हुई, जब रुस-णापानी युद्ध 
के कारण रूस से मेगनीज का निर्यात बन्द हो गया था । इससे इस भारतीय उद्योग 
फो प्रोत्साहन मिला, फलत मैगनीज का उत्पादन सन्‌ १६०७ में £ लाख टन से भी 
भ्रधिक हो गया । इस प्रकार भारत मेगनीज का विदव में एक बडा उत्पादक हो गया । 
इसके भ्लावा भन्य खान उद्योगो का विकास भी इस प्रवधि में होने लगा, जैसे---नमक, 
साल्ट पीटर, भ्रश्नक, स्वर्ण भ्रादि | इसी प्रकार लोह खानो के विदोहन के प्रयत्न भी 
सेन १६०७ से होने लगे थे, परन्तु इसका सफल प्रयत्न बेवल सन्‌ १६११ में टाठा 


हारा टाटा आयरन एण्ड स्टील क० की स्थापना से फिया गया, जिसने सन्‌ १६१४ में 
उत्पादन श्रारम्भ कया । 


पंत प्रकार भारत में थ्राधुनिक उद्योगो का विकास १६वीं प्रद्धशताव्दी के 
के बाद विज्ेपतः यूरोपीय पृ"जी एवं यूरोपीय विश्ेपज्ञो द्वारा किया गया। इस प्रवधि 
मे शक्कर, चमडे फी सफाई तथा प्रन्य छोटे-मोटे उद्योग भी आरम्भ किये गये । परन्तु ये 
उद्योग विदेश्षी वस्तुप्रो की प्रतियोगिता मे न टिक सके । भारत मे विशेषत* वे ही 
उद्योग सफलता से उन्नति कर सके, जिन उद्योगों को देशी माय एवं नैसगिक विकास 
के स्रोत उपलब्ध थे तथा विदेक्षी प्रतियोगिता का भय न था। इस घीमी प्रगति के 
लिए विशेष रूप से सरकार की श्ौद्योगिक विकास मे श्ररुचि, मुक्त-व्यापार नीति, 
तान्त्रिक शिक्षण सुविधाप्रो का भ्रभाव, विदेशी प्रतिस्पर्धा, पर्याप्त विनियोग पूंजी का 
अभाव, देश के व्यापारिक एवं भ्रौद्योगिक स्लोतो का भ्ज्ञान, भ्रकुशल श्रमिक, उद्योगों 
फा भसन्तुलित विकास तथा विदेशी पूंजी एवं साहस का एकाघधिकार प्राप्त उद्योगो 
मे हित ये प्रमुख कारण थे | है 

सन्‌ १६११ को भ्ौद्योगिक गणना के अनुसार उस समय भारत में ७,११३ 
कारखाने थे, जिनमे १० से भ्रधिक व्यक्ति काम करते थे, परन्तु इनमें ४,५६६ कार- 
खाने ऐसे थे, जिनमे यान्त्रिक ग्रथवा प्रन्य क्षक्ति का उपयोग द्वोता था | इसी गणना 
के अनुसार उद्योगो पर निभर जन-सस्या २१,०४ ४ “5२४ थी, जिसमे से वगीचा उद्योग 
वद्ध उद्योग, खान उद्योग तथा यातायात सम्बन्धी उद्योगों में क्रमश ५,१०,४०७, 
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२,५७,१५९, २,२४,०८७ तथा १,२५,११७ व्यक्ति काम करते थे, भ्रर्थात्‌ भौद्योगिक 
जन-सरया का ८१% भाग पेवल इन चार बड़े उद्योगों मे था ।१ इस प्रकार प्रथम 
विश्व बुद्ध के भारम्भ होने तक भारतीय उद्योगों ने प्रनेक कठिनाइयो के बीच पर्याप्त 
प्रगति की थी (९ 


प्रथम विश्व युद्ध मे ओर उसके वादू-- 
प्रथम विश्व युद्ध छिबते ही झारम्म में भारतीय उद्योगो को धक्ता लगा, क्योकि 
यातायात साधनों का नियोजन प्रतिरक्षा के लिए होने से भौद्योगिक यातायात मे 
प्रसुविधाएं होने लगी । साथ ही, भौद्योगिक ग्रावश्यक माल के श्रायाव में अ्रड़चर्नें 
उपस्थित हो गई तथा भ्रनेक उद्योगों के लिए, जैसे--कोयला, मेगनीज एवं वस्म उद्योग 
के निर्यात मे भ्रडचनें श्रा गई परन्तु यह युद्ध का तत्कालीन प्रभाव था। इसके बाद 
भारतीय स्थोगो पर युद्ध के लिए श्रावश्यक सामग्री की पूति को जिम्मेदारी श्रा गई । 
कीमतें वढने लगी, जिससे उद्योगो ने काफी लाभ फमाये तथा भारत का निर्यात व्यापार 
युद्ध-फाल में काफो बढ गया प्रौर घीरे-धीरे विनिमय दर भी बढती गई | परन्तु बढती 
हुई विनिमय दर से युद्ध-फाल में हमारे विदेक्षी व्यापार पर कोई विपरीत प्रभाव नही 
हुआ । इस शभ्रवधि मे भारतीय उद्योगो को काफी प्रोत्साहन मिला, परन्तु यन्चादि के 
ध्रायात एवं विशेषज्ञों के थभाव के कारण उद्योगों का विकास नहीं हुम्ना । इस युद्ध से 
जो भारतीय उद्योगो को लाभकर वात मिली वह यह कि भारत सरकार ने सुरक्षा की 
देष्टि से इन उद्योगो का महत्त्व पहिचाना तथा सन्‌ १६१६ में भ्रौद्योगिक विकास की 
सम्मावनाओं की जाँच एवं सिफारिश करने के लिए भ्रौद्योगिक भायोग की नियुक्ति 
की । इस धझ्लायोग ने सन्‌ १६६४८ में अपनी रिपोर्ट रसायनिक तथा तास्त्रिक अनुसन्धान, 
शोधोगिक एवं तान्त्रिक झ्िक्षा के समुचित सगठन द्वारा उद्योगों की प्रत्यक्ष एवं सक्रिय 
सहायता देने की सिफारिश की । युद्ध के लिए माल व्रनाने तथा श्रावश्यक माल खरीदने 
के लिए सन्‌ १६१७ में इण्डियन स्युनिशत्स बोर्ड तथा स्टोर्स परचेज डिप्राटमेन्ट की 
स्थापना हुई । इन सब क्रियाझ्ों से भारतीय उद्योगो को प्रोत्साहन मिला तथा श्रोद्यो- ) 
“ग्रिक विकास के लिए उन्हे ध्च्छा प्रवसर मिला । 
सब्‌ १६१६ मे ग्रुद्ध समाप्त होते हो व्यापारिक क्रियाये बढने लगी तथा माँग 
बढने के साथ ही उद्योगो ने विकास योजनाएँ वनाना झारम्म किया, जिससे नये उद्योगी « 
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की स्थापना तथा पुराने उद्योगो का विकास होने लगा । फलतः सन्‌ १६१६-२० एव 
सन्‌ १६२०-२१ में क्रमश, ६०५ एवं ६६५ नई कम्पनियों की रजिस्ट्री हुई, जिनकी 
प्रधिकृत पू'जी क्रमश, २७५ एवं १४६ करोड रुपये थी । इस प्रकार युद्ध पूर्व जहाँ 
भारत मे २६८१ कम्पनी जिनकी चुकता पूजी ७६ करोड रुपये थी, वे वढ़कर सन्‌ 
१६१८-१६ में २७१३ हो गई , जिनकी चुकता पूंजी १०६ करोड रुपये थी | यही 
तथा सन्‌ १६२१-२२ मे ४,७८१ हो गई तथा इनकी चुकती पूंजी २२३ करोड 
रुपये थी ।१ इसी प्रकार बम्बई की बस्तर निर्माएियो ने सत्‌ १६९१८ से सत्‌ १६२१ के 
चार वर्षों में क़्मश, २३ ७, ४० १, ३५ २ तथा ३० १% लाभाश बाँटा श्र यही 
स्थिति भ्रन्य उद्योगो फी थी, जिससे उनके श्ज्ों के वाजार मुल्य बढने लगे । यही 
स्थिति दीघंकाल तक न रह सकी और सनु १६२० मे मन्‍्दी प्राने से पाँसा पलटने 
लगा। इसी भ्रवधि मे विनिमय दर भी गिरने लगी तथा भारतीय व्यापारियों के 
भ्ादेशानुसार मात्र का भायात आरम्भ हो गया, जिससे भारतीय व्यापारियों को हानि 
हानि हुई तथा व्यापारिक प्रमिश्चितता भा गई । इसका विदेशों व्यापार पर बुरा 
प्रभाव पा । 

युद्ध के वाद भन्‍्दी भाई, जिससे श्रौद्योगिक स्थिति चिन्ताजनक हो गई । इसके 
लिये सरकार की चलन नीति भी जिम्मेवार थी। झोश्योगिक स्थिति को सुधारने के 
लिये तथा उद्योगो को सहायता देने के हेतु भारत सरकार ने मुक्त व्यापार-नीति का 
परित्याग किया तथा भौद्योगिक समिति की सिफारिशों के भ्नुसार फिस्कल कमीशन 
की नियुक्ति ( सन्‌ १६२१ ) की, जिसने भारतीय उद्योगों को विवेकात्मक ([0॥5- 
077709/778) सरक्षणा देने की सिफारिश की | इस सिफारिश के प्रनुसार लोहा 
एव इस्पात उद्योग को सन्‌ १६२३ मे, बस्तर उधोग को सन्‌ १९२६ मे तथा कागज 


हो गई तथा इसमे ३,६५,४७४ व्यक्ति काम करते थे । युद्ध के बाद पटसन उद्योग ने 
भी काफी प्रगति की, क्योकि पटसन निर्माशियों की सर्या ७० ( सन्‌ १६१४-१४ ) 
से वढकर &८ ( सन्‌ १६२९-३० ) हो गई तथा इस उद्योग मे सन्‌ १६२६-३० मे 
३,४३,२५७ व्यक्ति काम करते थे |९ वज, लोह एवं इस्पात तथा , पठसन उद्योग के 


4 वादेए४पब एएणक्तातत 0 पराता--9 २ 69068॥, एए 226 27, 
2. 96, फछ 240-42, 
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सकी । सत्‌ १६३७ मे क्षाग्रेस मन्ध्रिमण्डलो की स्थापना से उन्होंने देश के भ्रौद्योगिक 
भविष्य को प्राश्यादांयी बनाने के लिये एक उद्योग-मस्न्ी सम्मेलन बुलाया, जिसके 
पस्तावो के श्रनुसार राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण हुआ । इस समिति मे विभिन्न 
विपयो पर छानवीन कर श्रपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये, जिनसे प्रथम पच-बर्षीय योजना 
को मौलिक सामग्री मिली । 


इसके भ्रलावा सन्‌ १६४३४ में श्रौद्योगिक विकास जो युद्ध पूव कैन्द्रीय विषय था 
'बह प्रान्तीय कक्ष मे दिया गया । फलत' प्रान्तो ने उधोग विभागों की स्थापना की । 
दहन विभागों का वार्य प्रान्तीय उद्योगो को विकास के लिए आवश्यक जानकारी एव 
सहायता देने का था । परन्तु इन्होने सक्तिय कार्य कुछ भी नहीं फिया, क्योकि इनके 
पास झोधोगिक सहायता के लिए पर्याप्त धन का श्रभाव रहा । इसी कारण प्रखिल 
भारतीय रसायन सेवा योजना (0]) [7679 (09७00708) 507ए708 7?70]०009) 
का परित्याग किया गया । परच्तु उद्योगो को सहायता देने के लिए केन्द्रीय फॉरेस्ट 
रिसर्च इस्टीट्यू 5 देहरादुन में खोला गया । इसी प्रकार प्रान्तो ने भी अपने कक्ष मे 
कुछ कार्यधाही की, जैसे--टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टीट्यू 2 कानपुर, रिसर्च टेनरी कलकत्ता, 
सोप इन्स्टीट्यू 5 मद्रास आदि | मत्स्य-उद्योग के लिए मद्रास मे मत्स्य-विभाग भी खोला 
गया। उद्योगो की भ्राधिक सहायता भी प्रान्तीय श्रौद्योगिक सहायता श्रधिनियम फे 
भन्तर्गत देने का प्रवन्ध किया गया । 


इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया तथा सर- 
कार को प्रतिरक्षा को दृष्टि से भारत के भोद्योगी+रण के महृत्व से परिचित कराया । 
मुक्त व्यापार नीति का भ्रन्त तया विवेकात्मक सरक्षण नीति का श्रोगणेश हुप्रा। 
' श्रौद्योगिक विकास प्रान्तीय कक्ष का विपय हो गया तथा प्रान्तीय सरकारों मे उद्योगों 
' को सहायता देने के लिए भ्रधिनियम बनाये भौर प्रौद्योगिक एवं तान्त्रिक शिक्षा का 
किचित प्रबन्ध किया । साराश मे, प्रथम विश्व युद्ध के वाद यद्यपि ग्रुणात्मक हृष्टि से 
भौद्योगिक विकास वहुत कम किन्तु सस्यात्मक हृष्टि से भारत का झ्ौद्योगिक विकास 
तत्कालीन परिस्थिति मे सन्‍्तोपजनक रहा | 


द्वितीय विश्व-युद्ध काल-- 
सन्‌ १६३६ मे विद्व-युद्ध भारम्भ होते ही योरोपीयन प्रायात कम हो गये, 
जिससे भारतीय उद्योगों को प्रतियोगिता का भय न रहा । फलतः भारतीय उद्योगो का 
काफी विकास हुझा, क्योकि इन्ही पर युद्ध-सामभी की पूर्ति की जिम्मेयारी ध्वा गई थी । 
परन्तु प्राधारम्रुत तथा पू जीगत उद्योगो (99769) (00व5 वावए४#7ए) का भ्रभाव 
» होने से भारत बाँछनोय प्रगति न कर सका । फिर भी युद्ध-काल में भारत के ग्रौद्योगिक 
पिकास के लिए तथा युद्ध काये के लिए श्रावदयक वैज्ञानिक साधनों की प्रति के लिए 
वैज्ञानिक एव श्रौद्योगिक अ्रतुसत्धान सभा” का निर्माण किया गया। इसी प्रकाद 
शस्जाल़ की कमी दुर करने के लिए वेटफील्ड्स ग्रायोग को सिफारिशों के झनुसाण 


हक 


(१) देश मे खाद्यान्ञ की कमी पहिले से ही थी, जो तीअतर हो गई। 

(२ ) वल्ल एवं पट्सन उद्योग को कच्चा माल प्राप्त करने की कठिनाई उप- 
स्थित हुई । इससे इन दो उद्योगो के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पढा। 

(३ ) रेल यातायात पर विस्थापितों के भ्रावागमन की जिम्मेवारी श्र गई, 
जिससे भौद्योगिक माल के यातायात मे कठिनाई प्रतीत होने लगी । 

(४ ) भधिकाश कुशल (85700) श्रमिक इस्लामी होने के कारण भारतीय 
उद्योगो को कुशल श्रमिकों का भ्रभाव प्रतीत होने लगा । 

(५ ) पाकिस्तान बन जाने से भारतीय उद्योगों के हाथ से एक बहुत बडा 
बाजार क्षेत्र निकल गया । 


घोरे-घीरे राजनैतिक परिस्थिति पर काबू पाने के बाद राष्ट्रीय सरकार ने 
धौद्योगिक उत्पादन बढाने तथा श्रौद्योगिक नीति मे सुधार करने फे हेतु दिसम्बर 
सन्‌ १६४७ में ध्रिदलीय उद्योग परिपद्‌ का श्रायोजन किया । इसमे उद्योग, व्यापार, 
श्रम एवं सरवार के प्रतिनिधि थे । इस परिपद्‌ मे श्रम एवं पुजी मे तीन वर्ष के लिए 
समभौते सम्बन्धी तथा श्रमिकों की स्थिति एवं उनकी सजदूरी के तथा पूंणी के 
समुचित पारिश्रमिक के निर्घारण के लिए उचित व्यवस्था करने फा प्रस्ताव मान्य 
क्या गया । साथ ही उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्न सुविधाएं 
दी ,-- 


( १) सन्‌ १६४८-४६ के 4जट मे उद्योगो को कर से मुक्ति, 
(२) तीन वर्ष से कम श्ायु वाले नए फारखानों ( उद्योगों ) फो उनको 
पूजी पर ६% लाभाण तक श्ाय-कर से मुक्ति, 
(३ ) नई इमारत, यन्त्र श्रौजार झ्रादि पर तथा तोत पानी में काम करने 
वाले कारखानों को तत्कालीन दर से दुग्मनी घिश्ावट की भनुमति, 
(४ ) यन्त्र सामग्री तथा श्रन्य झ्ावप्यक पूंजीगत माल के श्रायात कर मे 
५०% छूट, भोद्योगिक कच्चे साल को प्रायात-कर से पुर मुर्ति तथा 
झायात करो से कमी 
इन सुविधाझो से सन्‌ १६४८ में श्रोौद्योगिक उत्पादन युद्ध पूर्व श्रोद्योगिक 
उत्पादन से १५७७ अधिक हो गया | यही सन्‌ १६४७ मे युद्ध पृव स्तर से ५% कम 
था ।१ इसके लिए केवल लौह एवं इस्पात तथा कोयला उद्योग श्रपवाद थे । 
७ प्प्रेल सन्‌ १६४८ को भारतीय ससद में भौद्योगिक नोति सम्बन्धी प्रस्ताव 
स्वीक्षत हुआ, जिसमे सरकार की भोद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट किए गए तथा 
उद्योगो का निजी एवं सरकारो क्षेत्रों मे विभाजन किया गया ।* फलस्वरूप औद्योगिक 


4. नरशाष्तिष्तत्ञाइत ए०३० 8007: 949 पर 
२ विशेष विवेचन के लिए “ओद्योगिक नीति” अध्याय देखिए । 
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उतलादन बढता रहा, जिसके निर्देशाक सन्‌ १६४६, १६५० एवं सन्‌ १६४६१ में क्रमशः 
१०६३, १०४०२ एवं ११७४ से । 
भारत मे भमुकूल श्रौद्योगिक वातावरण करने के लिए देक्ष में भ्रगेक श्रौद्यो- 
प्रिक एवं तकनीकी प्रशिक्षणालय तथा भ्रौद्योगिक अनुसन्धान के लिए खोज-शालाएं' 
(8९४९७7८॥ ॥,00078607768) खोली गई हैं। खोज-कार्य को देख-रेख के लिए 
केन्द्रीय वैज्ञानिक एवं श्लौद्योगिक अनुसन्धान परिपद्‌ को स्थापना भी की गई है, णो 
वैज्ञानिक खोजो का श्रौद्योगिक क्षेत्र मे उपयोग करने का प्रथम प्रयास है। इसके 
प्रन्तगेत प्रनेक भनुसन्धान-शालाए' स्थापित की गई हैं। इसके प्रन्तगंत २५ सस्याएं 
कार्य कर रही हैं। इसके भ्रन्तगंत एक भ्रौद्योगिक सम्बन्ध समित्ति है, जो उद्योगों 
से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें भनुसन्धानों के उपयोग की सलाह देती है। इसी 
प्रकार श्रौद्योगिक उत्पादन के प्रमापीकरण के लिए इण्डियन स्टैन्डर्डस इस्टोस्यूट भी 
है, जिसने प्रभी तक ४०० से भ्रधिक प्रमाप निदिचत जिये हैं । 
देश मे उद्योगो को भायिक सहायता देने के लिए भिम्न प्र्थं प्रदायक सस्थाभरो 
की स्थापना की गई है, जो उद्यीगो को प्रत्यक्ष दीघंकालीन, मध्यावधि झ्राथिक सह्ययता 
( १ ) श्रखिल भारतीय शौद्योगिक प्रथ भ्रमण्णल (१६४८) 
(२ ) राज्य भ्ौद्योगिक भर प्रमण्डल (१६५१) 
(३ ) राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम (१६५४) 
(४ ) राष्ट्रीय श्रोद्योगिक साख एवं विनियोग विग्रम (१६५५) 
(५ ) लघु-उद्योग निगम (१६५४५) 
( ६ ) पुनवित्त निगम (१६५८) 
( ७ ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ (१६५७) 
साथ ही देश मे सन्‌ १६५१ से भारथिक नियोजन शुरू हो गया है तथा भ्राज 
दूसरी पच-वर्षीय योजना की पूर्ति के बाद भारत तीसरी पच-वर्षाय योजता में पदापंणा 
फर रद्य है। साथ हो नियोजित अ्रघ॑-व्यवस्था फे अनुसार उद्योगी वा सचालन एव 
नियन्त्रण देश तथा जन-हित की दृष्टि से करने के लिए सन्‌ १६४५१ में उद्योग विकास 
एवं नियमन पअ्रधिनियम भी चनाया गया है। इसके अलावा देश को परिवतंनशील 
प्रवस्था के झनुसार श्रीध्योगिक नीति मे सन्‌ १६४६ में सक्ोघन किए गए हैं । 
इस प्रकार राष्ट्रीय सरकार श्रौद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए 
क़ान्तिकारी कदम उठा रही है। फलस्वरूप भ्रौद्योगिक विकास भी तेजी से हो रहा है, 
जिससे विष्व के भ्रौद्योगिक देशो में भारत का प्राठवाँ क़माक है । प्रथम योजना काल 
में हमारा श्रौद्योगिक उत्पादन सन्‌ १६५१ की भ्रपेक्षा ३८९६ से वढा ।* दुसरी गोजवा 
में उत्पादन वृद्धि निम्तवत रही .-* 
343 प्रणवानाशा5ह ए०४० 300: 960 
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बपें पूव॑ वर्ष से धृद्धि वर्ष पूर्व बष से वृद्धि 
१६९५२ ३६% १६९५६ ८'३% 
१६५३ १६%, १६५७ ३४% 
१६४४७ ६६% १६५८ १७%, 
१६५५ ८४% १६५९ (भ्रद्ध वर्ष) १६% 


ओऔद्योगिक विकास की आधुनिक प्रवृत्तियॉ--/ 
भारत की नवीन भ्रौद्योगिक नौति के भ्रनुसार श्रौद्योगिक उपन्नम दो श्रेणियों मे 
रखे गए हैं. निजी भर सरकारी । यद्यपि कुछ उपक्रम निजी क्षेत्रो मे रखे गए हैं फिर 
भी ऐसे उपक़मो के विकास की अन्तिम जिम्मेवारी राज्यो पर होगी । विशेषत« जव 
निजी क्षेत्र ऐसे उद्योगो का विकास करने के लिए भ्रयोग्य हो, परन्तु केवल सपन्नियमो 
से ही वाछित सफलता नही मिलती निजी क्षेत्र सवेसाघ्य रण भौद्योगिक नीति का एक 
भड्ध (00]070४) है श्रौर उसे सरकार के निरीक्षण एवं नियन्त्रण में कार्य करना है। 
इस प्रकार निजी क्षेत्र को वेलगाम स्वत त्रता नही है । फिर भी झ्राजकल निजी क्षेत्र में 
कुछ ऐसे विकास हो रहे है जिन पर सरकार ने गस्मीरता से इस दृष्टि से सोचने को 
श्रावश्यक्ता शनुभव की है कि कही झ्ौद्योगिक विफास एवं नियन्त्रण पश्रधिनियम की 
उद्देश्य तो श्रसफ़ल नही हो रहा है। 
एक उद्योग निजी स्वभित्त्व मे होते हुए भी राष्ट्रीय उद्योग है भौर राष्ट्रहित मे ही 
उसका सचालन होना चाहिए । झाजकल कुछ व्यक्ति विदेशियों के ख्याति वाम उपक्रमो 
फे छ्वित ले ?हे है भौर ऐसे व्यक्तियों को वास्तविक रूप मे न तो श्रौद्योगिक भनुभव ही 
है भौर न भौद्योगिक प्रदिक्षण ही मिला हे । वे केवल पूजीपति हैं भौर श्रौद्योगिक 
क्षेत्र मे पदापण कर रहे हैं । उदाहरणाथ, जेसप एण्ड कम्पनी शौर ब्रिटिश इण्डिया 
कॉर्परिशन फे कुछ कारखाने । 
। इन लोगो मे फल्पनाक्षील प्रारम्भर (]787088ए06 काका ए8) की 
प्रभाव है, जो श्रोौद्योगिक विकास के लिए श्रावश्यक है। केवल उद्योग के स्वामित्त्व क्के 
* हस्तान्तरण से कोई व्यक्ति उद्योगपति नही वन सकता । भ्रपितु उसे भौद्योगिक प्रष्ठ-भरमि, 
प्रशिक्षण एवं दृष्टिकोण चाहिये, जिससे वह झ्ौद्योगिक भाकर्पणु वन सके । 
दूसरे, एसे व्यक्ति नव-प्राप्त उद्योगो के भ्राधुनिकोकरण एवं विवेकीकरण के 
विरोध मे हैं, किन्तु ये उद्योग पुराने होने के नाते इतकी यन्त्र सामग्री काफी पुरानी हो 
चुकी है, जिसका भाघुनिक यन्त्र सामग्री से विस्थापन होना आवश्यक हैं । इनका 
विचार है कि चू कि इन उद्योगों को खरीदने मे इन्होने पर्यास पूंजी लगाई है, इसलिये 
इनको पर्याप्त लाभ कई वर्षों तक मिलना ही चाहिए, श्र्पात्‌ ये उद्योग की समृद्धि की 





4 00१७7 २७५००७, ऐ४ए 957, 7928९ 339 340 


[१७ 


प्रपेक्षा ग्पने निजो लाभ की भौर अधिक देसते हैं। दीघंकालीन भवधि की दृष्टि से यह 
प्रवृत्ति देश हित के लिए एवं श्ौद्योगिक विकास के लिए घातक है । 
तीसरे, ये उद्योग लौह एवं स्पात समूह मे ग्राते हैं, जो देश ह्वित के लिए 
भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है तथा इन उद्योगों के सम्बन्ध में देश मौलिक प्रयोग नहीं कर 
सकता, इसलिए ऐसे उद्योगो को सरकार को हो प्रपते स्वामित्व मे लेना चाहिये। 
साथ ही, इप्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए भप्ौद्योगिक विव्रास एवं नियमन भ्रधि 
नियम में ग्रावश्यक सशोघधत करना चाहिए, जिससे कुद झावश्यक योग्यता सम्बन्धी 
शर्तें पूरो किए बिना कोई व्यक्ति भौद्योगिक उपक्तम न खरीद सके । 
झोयोगिक उपक्रमो को खरोदने वाले नए व्यक्ति देश हित में उद्योग के विकास 
की भ्रपेक्षा लाभ कमाने में भ्रधिक रुचि रखते हैं। परिणामस्परुप उद्योग के कुछ भाग 
पर भ्रधिक ध्यान दिया जाता है तथा कुछ भागों की झोर किचित भी ध्यात नहीं दिया 
जाता, क्योकि उनके हिसाव से उद्योग के उत्पादी भाग का ही नवीनकरण होना चाहिए 
तथा अनुत्मादक भाग के भाधुनिकीकरण की कोई प्रावश्यकता नहों है, परन्तु कारखाने 
की शोर एक इकाई की दृष्टि से देखना होता है भौर उसकी उत्पादन-क्षमता में कोई 
वृद्धि नही हो सकती, जब तक सम्पूर्ण कारखाने का आधुनिक्ीकरण व किया जाय | 
टूमरे, भोद्योगिक सहकारिता्रों का झाघार राजनैतिक भानदोलनों में पीडित 
व्यक्तियों को कुछ ग्राश्नय देना है | ऐमे व्यक्तियों फो न तो श्रौद्योगिक श्रक्षिक्षण हो 
प्राप्त है धौर न उद्योग सचालन की उनमे कोई योग्यता या एछमृमि ही है । ऐसे 
उपक्मो में देश के धन पी वर्बादी की जा रहो है । फलस्वरूप भौद्योगिक सहकारिताप्रो 
को हानि होती है भोर फिर भी सरकार उनको सहायता देती जा रही है। यह 
जनतस्नात्मक नियोजित श्रथ-व्यवस्था की एक महान्‌ उुठे है, क्योकि झनियोजित 
उत्पादन उपक्तमो पर नियोजित व्यय करने से श्रायोजन की लागत वढती है, भतः निजी 
पमोद्योगिक सहकारितामो फो राज्य द्वारा आधथिक्त सहायता देने की पद्धति प्रइनात्मक है, 
जिसे बन्द करना चाहिए ध्ौर उनको केवल राज्य चित्त निगमों द्वारा श्राथिक सहायता 
मिलनी चाहिये, जो उनकी श्राधिक-क्षमता के ऊपर श्राधारित होती है। 
तीसरे, तत्रज्ञ भौर इ जीनीयरिंग की कमी की पुकार भोर दूसरी शोर उनकी 
बेरोजगारी, ये बातें कहाँ तक मेल साधी हैं । स्पष्ट है कि इ जीनियरो एवं तन्त्रज्ञो की 
माग एव पूर्ति में समन्वय के प्रयत्व नही हैं, जिस प्लोर ध्यान देना चाहिये। 


भाग्म्रा०ग्वि० [[ २ 
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“भारतीय नवीन श्रार्थिक नोति एशिया झोर चीन वी नीति से इस बात में मिन्‍नता स्पष्ट 


८9: अ्रध्याय २ 


“१ शौद्योगिक नीति 


([परतंपकालाणं 7०८९) 
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करती है जहाँ झ्राथिक जनतन्त्र का निर्माण ऊपर से हुआ और भारत निम्न स्तर से आर्थिक 


ज़नतन्त्र की रचना के लिए प्रयलनशील हे” 
--०0पऐ०फफ रिव्फाध्स 
) 


सन्‌ १६४७ में भारत सदियों की दासता से मुक्त होकर श्रपनी भ्राथिक उमन्नत्ति केःलिए 
प्रयत्वश्नील हुप्ला | इसके पूर्व भारत के ब्रिटिख शासकों की नीति मुक्त व्यापार की ही 
थी भौर उस नीति का स्पष्ट उद्देश्य भी टेड्न्नीं (प०७:-७06ए) के शब्दों मे निम्न था « 

! , “हमारी ध्राथिक नीति का सामान्य सिद्धान्त यह हो कि इड्धलेड का निर्मित 
माल भारत मे बेचा जाम, जिप्के बदले मे एक भी भारतीय वस्तु न ली जाय ४” 

'इस उपेक्षापुर्ण नीति की मूर्खता हमारे विदेशी शासको फो प्रथम विश्व बुद्ध मे 
प्रनुभूत हुई भोर उन्होने भ्रौद्योगिक विकास के हेतु कुछ प्नमने प्रयत्न किये | फंल- 
स्वरूप मुक्त' व्यापार नीति का परित्याग हुप्ना, भारतीय उद्योगों को विवेकात्मरू सरक्षण 
देने की नीति भ्पनाई गई । परन्तु फिर भी तत्कालोन भारत-शासन की कोई भी स्पष्ट 
'उद्योग नीति न थी । द्वितीय विष्वयुद्ध तथा सन्‌ १६०४ से भारम्भित स्वदेशी झानदोलन 
एव'जन-जागरण के कारण मारत की स्वतन्त्र उद्योग-नीतति की ग्रावश्यकता प्रतीत 
होने लगी थी | इसको भूत स्वरूप सन्‌ १६४४ में मिला, जबकि सर भश्रार्देशीर दलाल 
के ध्राधीन केन्द्रीय सरकार के “नियोजन एवं विकास विभाग” ने २१ श्रप्रैल सम 

१९४४५ फो पश्रोद्योगिक-नीति सम्बन्धी विवरण प्रस्तावित किया | 

विदेशी शासन काल में उद्योग-नीति सम्व घी यही पहिली घोषणा थी । इस 
विभाग ने भोध्योगिक विकास की योजनामों वे निर्माण के लिए अ्रमेक पटलो 
(९४7७४) की नियुक्ति की। जुलाई सन्‌ १६४६ में नियोजन एवं विकास विभाग 
की समाप्ति की गई। इसके तीन मास बाद भ्र्थात्‌ भ्रवहूबर सन्‌ १६४६ में श्री कै० 
सी० नियोगी की भ्रध्यक्षता मे सलाहकार-नियोजन सभा का निर्माण हुमा, जिसने 
नियोजन के सम्बन्ध में वतंमान स्थिति का अ्रध्ययन करने, विभिन्न योजनाप्रों मे साम- 
जस्य लाने एवं सुघारने तथा उनके हेतु एवं प्राथमिकताश्रों के सम्बन्ध में तथा भावी 
नियोजन प्रद्यासत के सम्बन्ध मे सिफारिशों भ्स्तुत करना थी। इस सभा ने झपनी 

श्८ 
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प्रतिवेदना फरवरी सम्‌ १६४७ में सरकार को दी । एस रिपोर्ट मे श्रन्य बातो के साथ ही 
“अराजनंतिक स्थायी योजता झायोग तथा उसकी सहायता के लिए स्थायी प्रधुल्क 
सभा, वैज्ञानिक सलाहकार समिति, केन्द्रीय सास्यिकी कार्यात्रय भादि के निर्माण की 
सिफारिश की ।/! 


दिसम्बर सन्‌ १६४७ मे राष्ट्रीय सरकार ने त्रिददीय उद्योग सम्मेलन का 
झ्रायोजन किया । इस सम्मेलन में इस बात पर वल दिया गया कि सरकार तिणी एव 
सरकारी उपम्नमों का क्षेत्र निश्चित करने के लिए एक निद्चित एवं स्पष्ट योजना 
चनावे । इस सम्मेलन का प्रमुस उद्देश्य श्रौद्योगिक भ्रशाति एवं तत्कालीन शट्लास्पद 
वातावरण का प्रन्त करना त्तवा एक निष्चत श्रौद्योगिक नीति का निर्माण करता था । 
इस सम्मेलन ने निमत सिफारिश? भी की -- 

( १ ) देश की सम्पत्ति एवं उत्पादन साधनों का समान वितरण --जिससे 
भारतीय जनता के सामाजिक न्याय पर भाषारित झाराम एवं जीवन- 
स्तर मे तीम्र गति से सुधार हो, 

(२) जनता के एक वर्ग के हाथ में सम्पत्ति का केचद्रीयकरण न होते हुए 
राष्ट्रीय त्लोतो का पूर्णंतम उपयोग । 

(३) भ्रधिऊतम कार्यक्षमता एवं उन्पादन प्राप्ति के लिए केख्ोय तियोजन, 
सामजस्यथ एय सचालन, 

(४ ) भत्पेक क्षेत्र की सम्भावनामो से सम्बन्धित समुचित सयुक्तिक रीति 
से उधोगो का देश मे वितरण, तथा 

(५४) मजदूरो एवं लाभ निश्चित करने का समुचित भाघार । 


राष्ट्रीय औद्योगिक नीति-- 

उक्त सुकावों को भारत सरकार ने भपने धोद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में 
स्वीकार कर लिया । इस नीति की घोषणा तत्कालीन उद्योग-मन्त्री डॉ० द्यामाप्रश्नाद 
मुकर्जी ने ६ भ्रप्रेल सन्‌ १६४८ को फी । इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं -- 

(१ ) शस्त्र एवं बाहूद तथा एटम भक्ति का निर्माण एवं नियन्त्रण, रेल 
यात्तायात का स्वामित्त्व एवं प्रवन्ध केन्द्रीय सरकार के पूर्ण एकाधिकार में रहेगा । 

(२ ) भान्तीय पथवा केन्द्रीय सरकार निम्न क्षेत्रों मे नए उद्योगी की स्थापना 
के लिए जिम्मेवार होगी, परन्तु इसमे सरकार व्यक्तिगत साहस के साथ सहकाय॑ 
कर सकेगी । दूसरे दब्दों मे, निम्न भोद्योगिक क्षेत्रों पर राज्य प्रथवा केन्द्र सरकार का 
नियन्त्रण रहेगा :-- 

कोयला, लोहा एवं इस्पात, जहान निर्माण, हवाई जहाज निर्माण, टेलीफोन, 
टेलीग्राफ तथा वायरलेस ऐपरेट्स ( रेडियो रिसीविंग सेट छीडकर ) फा निर्माण तथा 
खनिज तेल । 

इस क्षेत्र के वतमान कारखाने भपता विकास दस वर्ष तक करते स्हेंगे तथा 


के 
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उसमे सरकार सहायक होगी । इस भ्रवधि के वाद उनकी स्थिति का निरीक्षण किया 
जायगा। सरकारी उद्योगों का प्रबन्ध लोक प्रमण्डलो ([70]70 007909४०॥०७) 
द्वारा होगा। 

(३ ) विद्युत शक्ति के निर्माण एव वितरण पर सरकारी नियन्त्रण वा 
रहेगा । 

(४ ) उपरोक्त उद्योगो के प्लावा तीसरी श्रेणी में ऐसे उद्योग हैं जो महत्व- 
पूर्ण हैं, सरकार के नियन्त्रण एवं नियमन मे रहेगे | इस श्रेणी मे १८ उद्योग हैं। 

(५ ) भनन्‍्य उद्योगो के स्थान-सीमन के सम्बन्ध में सरकारी नियन्धरण रहेंगा, 
परतु वे व्यक्तिगत प्रवन्ध एव नियन्त्रण मे विकसित होगे । इस क्षेत्र के सम्बन्ध प्र 
झौद्योगिक नीति मे स्पष्ट उल्लेख नही है । 

(६ ) के द्रोय सरकार, कुटीर एवं लघु उद्योगो का सगठित उद्योगो के साथ 
किस प्रकार समन्वय हो सकेगा, इस सम्बन्ध मे जाँच करेगी | इस कार्य के लिए 
क्षेन्द्रोय कुटीर उद्योग सभा फी स्थापना फी गई है । 

प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय श्ौद्योगिक सलाहकार सभा की स्थापना की गईं थी, 
जिसे भ्रव उद्योग विकास समिति कहते हैं। इस पर उद्योग, श्रम, व्यापार, प्रान्तीय 

सरकारे तथा ससद के सदस्यो का प्रतिनिधित्त्व है। समिति का काय॑ केन्द्रीय सरकार 
को श्राद्योगिक नीति सम्पन्धी दुलंभ कच्चे माल के बेंटवारे के विषय में सलाह देना 
तथा बडे उद्योगो के उत्पादन की सामयिक परीक्षा करना है। 

(७ ) विदेशी पू'जी--बिदेशी पूंजी सम्बन्धी नीति भी स्पष्ट रूप से 
घोषित की गई है । इस नीति के अनुसार भारतीय पूंजी विदेक्षो पूंजी तथा विदेशी 
साहस का स्वागत करेगी । क्योकि वतमान परिस्थिति में विदेशों पूंजी एव विद्येषज्ञो 
की भारतोय श्ौद्योगिक विकास के लिए अतीव भावश्यकता है । परन्तु सरकार इस प<॑ 
पूरी तरह से निय त्रण रखेंगी शौर साघारण॒त'* स्वामित्त्व एव प्रभावी नियन्त्रण भाद- 
तियो के हाथ में ही रहेगा । इस नियम के श्रपवाद भी हो सकते हैं, यदि वे देश्च-हिंत 

में हो । ऐसी विदेशी पू जी वाली नई कम्पनियों को भारतीयो को ताबिक एवं श्रौद्योगिक 
छिक्षा का प्रबन्ध करना होगा, जिससे विदेशी विशेपज्ञ भारतीयो हारा विस्थापित किए जा 
सके । ()) विदेशी प्रमण्डलो का राष्ट्रीयकरण होने की दक्या मे उनको उचित सुश्रावजा 
दिया जायगा ५ (77) पूंजी एवं लाभाश की वापिसी पर यदि विदेशी विनिमय 
उपलब्ध हो तो सरकार किसी प्रकार की रुकावट न डालेगी॥ 

( ८) प्रोद्योगिक अ्रमिको के लिए गृह-निर्माण का उचित प्रव घ । 

( ६ ) प्रशुल्क नीति--प्रशुल्क नोति इस प्रकार रहेगी, जिससे अनुचित 
विदेक्षी स्पर्धा का भन्त होकर देश के उपलब्ध स्रोत्तो का पूर्ंतम उपयोग हो सके । 


(१०) कर नीति--कर नीति का उद्देश्य भी देश के श्रौद्योगिक विफ्रास को 
गति देने का होगा । 
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हस प्रकार-पतंमान भ्रौद्योगिक नीति ऐसी है जिसमे सरकारी एवं मैर-सरकारी 
दोनों ही क्षेत्रो में भ्रौद्योगिक विरास को सम्भावना काफी है। परन्तु राष्ट्रीकरण की 
भस्पष्ट नीति के कारण पूजीपतियो को सदैव राष्ट्रीकौरण का खतरा बना रहता है, 
भरत; भ्ौद्योगिक विकास जितनी शीघ्र गति से राष्ट्रीय तरकार के होते हुए होना चाहिए 
था, नही हुआ । कारण, इस नीति से उद्योगपतियों फा समाधान नहीं हुप्ना । जैसा कि 
एक उद्योगपति ने कहा था--'उत्पादद की सबसे वडी श्रढड्वयन फर कलेवर (यह 
50700) है । इसी प्रकार श्री विरला ने भी कहा था--'यदि हमे घ्येय पूर्ति 
करना है तो हमको भनेक झडचनो से भी शझ्भी छुटफ़ारा पाना है ।” यह इसी वात की 
प्ोर सकेत करता है कि राष्ट्रीयरण का भय विनियोक्ताओ को नई पूंजी लगाने में 
तथा उद्योगपतियो को प्रपने कारखानो के विकास में वाघक हुग्ना है। राष्ट्रीयकरणा के 
सम्बन्ध मे सरकारी नीति मे निश्चयात्मक स्वर नहीं निकलता, प्रपितु श्रावश्यकता- 
नुसार वह करवटें बदलतो है । 
श्रौद्योगिक नीति की घोषणा के भ्रनुसार सन्‌ १६४८ मे केन्द्रीय भौद्योगिक 
सलाहकार समिति की स्थापना की गई । इस समिति में उद्योग, श्रम, व्यापार, ससद 
एव  राज्यो का अ्तिनिधित्त्व है । समिति के प्रमुस कार्य तिम्न हैं '-- 
( १ ) केन्द्रीय सरकार को श्ौद्योगिक नीति सम्बन्धी सलाह देना । 
(२) उद्योग विश्येप की विभिन्न समस्याग्रों को हल करते एवं रलादन की वृद्धि 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ॥ 
(३ ) दुर्लभ कच्चे माल की प्रासि एवं उद्योगों मे उसका वितरण करने के 
सम्बन्ध में केन्द्रोय सरकार फो सलाह देना । 
( ४ ) उ्थ्योगो के लिए प्रावदयक्र पु जी एवं कब्ब माल के झायात के सम्बन्ध 
में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना । 
( ५, ) बडे उद्योगों का सामयिक परीक्षण करता तथा श्रपनी उत्पादन क्षमता 
का उपयोग करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार फो सलाह देना । तथा 
(६ ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत भत्य प्रौद्योगिक समस्याप्नों के सम्बन्ध में 
सलाह देना । 
इस समित्ति के कार्य मे सहायक एवं पुथक-पुृथक उद्योगो को समस्याप्रों पर 
विचार करने के लिए विकास समितियाँ बनाई गई हैं, जो सम्बन्धित उद्योगों का कार्य- 
क्लम निदिचत कर उनकी विकास योजनायें वनायेंगी | 
केन्द्रीय श्ौद्योगिक सलाहकार समिति का विस्थापन “उच्चस्तरीय भौदयोगिक 
सिकास समित्ति” से नवम्वर सन्‌ १६५० में किया गया । यह समिति श्रपने कार्यों के 
साथ ही उद्योगों की विकास योजनाएं बनाती है तथा उद्योगों को विकास योजनामों 
का परीक्षण कर उनमें सामजस्य लाने के लिए केन्द्रोय सरकार को परामशं देती है । 
ब्योग (घिकास एव नियमन) अधिनियम सन्‌ १६५१-- 
क्ेक्तीय सरकार ने प्रोद्योगिक नीति को काम में लाने के लिए भारतीय ससद- 


श्र |] 


में सन्‌ १६४६ में उद्योग विकास एवं नियन्त्रण विधेयक प्रस्तुत किया, जो सन १६५१ 
में स्वीकृत होफर ८ मई सन्‌ १६५२ से लागू हुमा । इसके बाद मई सन्‌ १६५३ मे 
इसको कुछ घ्ुटियो को दुर करने के लिए सश्योधघन किए गये । इसकी प्रमुख घाराए 
निम्न हैं'--- 

( १ ) यह विधान जम्मू एव काइ्मीर को छोडकर सम्पूर्ण भारत के प्रथम 
अनुसूची में प्रकाशित ४२ उद्योगों पर लाश होता है । 

(२) इस अधिनियम से केन्द्रीय सरकार को वर्तमान उद्योगों के पजीयन 
(१९४780790707), उनका उत्पादन एवं विकास का नियमन करने तथा इस सम्बन्ध 
मे प्रान्तीय सरकारो को सलाह देने का भ्रधिकार मिला है । 

( ३ ) कोई भी वर्तमान उद्योग पजीयन के बिना एवं नया उद्योग सरकार से 
साइसंस लिए बिना प्रपना उद्योग सचालन नही कर सकता झौर न कोई नई वस्तु का 
उत्पादन ही कर सकता है। 

(४ ) फिसी भी उद्योग के उत्पादन मे कमी, ग्रुणों में निकृष्टता, लागत 
मे वृद्धि श्रथवा उपभोक्ताभ्ो की हानि की सम्भावना हो तो केन्द्रीय सरकार ऐमे उद्योग 
की जाँच कर निम्न प्रादेश दे सकेगी;--- 

( भर ) उद्योग 5त्पादन बढाने फा प्रयत्न करे । 

( व ) उद्योग भ्रपने विकास का प्रयत्न करे । 

( स ) उद्योग ऐसी क्रियाएँ न करे, जिससे उत्पादन पथवा ग्रुणों मे वमी 

भावे । 

( द ) जिस उद्योग की जाँच हो रही है, उसके मूल्य एवं वितरण पर 

नियन्त्रण । 

इन प्रादेशो की उपेक्षा होने पर झ्थवा किसी उद्योग का "प्रबन्ध! जनहित मे 

“ न होने की दक्षा मे सरकार वह उद्योग भ्पने नियन्त्रण में ले लेगी श्रयवा भपने मनो- 
नीत व्यक्तियों के हाथ में नियन्त्रण सौंपेगी । सन्‌ १६५३ के सशोघन के भाधार पर 
सरकार किसी भी उद्योग का प्रबन्ध विना किसी प्रकार की जाँच के अपने भ्रधिकार 
सें ले सकेगी । 

(४ ) केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा विकास समितियाँ--प्रौद्योगिक 

विफ्रास के लिए विकास समितियों की स्थापना इस श्रघिनियम का प्रमुख लक्ष्य है । ये 
“समितियाँ उद्योगो से सम्पर्क रखेंगी तथा उन्हे हर प्रकार से सहायक होगी । विकास 
समितियों में उद्योग के स्वामी, कर्मेंचारी उपभोक्ता तथा श्रमिकों एवं भन्य हितो के 
प्रतिनिधि रहेगे । यदि विकास समितियाँ भपना कार्य करने में प्रसफल होती हैं तो 
केन्द्रीय साहकार समिति भ्रबन्ध के नियन्त्रण शभ्रथवा परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाएं 
देगी । केन्द्रीय सलाहकार समिति के ३० सदस्य होगे, जिसमे भनुसूची-बद्ध उद्योग 


के प्रतिनिधि, श्रमिको, उपभोक्ताप्तो के व शन्य प्रतिनिधि रहेगे तमा इसका हक भ्ष्यक्ष 
“भी होगा । 
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ओधोगिक विकास समितियों के कार्य-- 

( के ) नियन्पित वस्तुओं का विभिन्न उद्योगो मे वितरण, उत्पादन की बिक्री 
तथा उत्पादन बढाने के प्रयत्त एवं उद्योग की उन्नति के सम्बन्ध में 
विचार करना | 

( ख ) उत्पादन की सोमा निश्चित करना, उत्पादन योजनाझो में सामजस्य 
स्थापित करना । 

(गे ) कार्यक्षमता के प्रमाप निदिचत करना तथा भ्रपव्यय का निवारण हो 
कर घम उत्पादन व्यय मे अधिक एवं श्रच्छी किस्म की वस्तुओं का 
उत्पादन सम्मव हो, इस सम्बन्ध में सुझाव देना । 

( घ ) भ्रक्षम प्रौद्योगिक इकाइयो फी कार्य-क्षमता वढाना, जिससे उनकी 
पूर्ण उत्पादन-यीलता का उपयोग हो सके । 

( ड ) भौधोगिक विकास के हेतु भ्रौद्योगिक प्रमुसन्‍्धानशालाए' स्थापित करना 
तथा इस सम्बन्ध में उद्योगो को प्रोत्साहत देना । 

( च्‌ ) भौद्योगिक श्रमिको की तान्निक शिक्षा का प्रवन्ध करना ॥ 

( छ ) विस्थापित श्रौद्योगिक श्रमिको को प्रन्य उद्योगो की शिक्षा देकर उनको 


रोजगार दिलाना | 
( ज॑ ) उत्पादन परिव्यय सम्बन्धी द्वितवाव-किताव को प्रोत्साहन देवा एवं 
उनका प्रमापीकरण करना । 
( रे ) श्रौद्योगिक ग्रॉकडो एवं सूचनाप्नो फो एकूश्रित करने में सहायता देना 
तथा प्राकडे एकन्रित करने की कार्य पद्धति से सुघार करता । 
(श्न ) भ्रौद्योगिक क्रियाश्रो के विकेन्रीकरण सम्बन्धी जाँच करना, जिससे 
लघु एवं कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन मिले । 
(2 ) श्रमिकों की कार्य-क्षमता बढाने के लिए उनकी काम फरने की स्थिति, 
मजदूरी, श्रमिक कल्याण भादि सम्बन्धी सुघारो फो प्रोत्साहन देता । 
(5 ) केक्लीय सरकार के भ्ादेशानुसार भ्रौद्योगिक जाँच कर भावष्यक 
सलाह देना । 
इस प्रकार इन समितियों के निर्माण से राज्य सरकारें एवं कैद्तीय सरकार 
की श्ौद्योगिक क्रियाप्रो मे क्‍प्रधिकतम सामजस्य लाने का प्रयत्त होगा । केन्द्रीय समिति 
के निम्न उद्देश्य होगे *-- 
(भर) पच-वर्षीय योजना की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय प्रयत्त एवं साधनों को 
सजबूत बनाना, 
( ध्रा) समस्त आवश्यक क्षेत्रों मे सामान्य शर्थ-नीति की उन्नति करना, तथा 
(६ ) देदा के सभी भागो का सन्तुलित एव श्षीघ्र विकास प्राप्त करता । 
आलोचना-- 
यह भ्रधिनियम वास्तव में उद्योगो की स्थापना से ही उन पर सरकारी नियत्रण 
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(। ) देदा मे भारतीय सविधान' फा निर्माण, जिसमे नागरिकों के मोलिक 
प्रधिकारो की घोषणा के साथ ही सरकारी नीति सम्बन्धी कुछ निर्देशक-सिद्धान्तो का 
भी उल्लेख है । 

( 77 ) देश्षव्यापी भ्राघार पर पच-वर्षीय योजनाओं का आरम्भ | 

( प ) 'भ्रौद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम लागू होना । 

( 77 ) आवदी कांग्रेस सम्मेलन में भारत के भ्राथिक विकास का लक्ष्य (समाज- 
याद' रखा गया था, जिसकी पुष्टि प्रमुतसर सम्मेलन में की गई। इस सिद्धान्त के 
अनुरूप भारतीय ससद ने भी 'समाज के समाजवादी प्राघार' को सरकारी सामाजिक 
एवं श्राथिक नीति का लक्ष्य मान लिया है । 

( ए ) समाजवादी सगठन की स्थापना के हेतु भावदयक संशोधन भारतीय 
सविधान मे किये गये हैं। 

ये परिवर्तन भ्रोद्योगिक विकास क्षेत्र मे राज्य का विस्तार तथा समाजवादी 


संगठन की स्थापना के हेतु भ्रौद्योगिक नीति मे परिवर्ततों की भावद्यकता की भोर 
सफेत हैं । 


नवीन नीति के आधार-- 


इस नवीन नीति के तीन मूलभूत उद्देष्य हैं 
( भ्र ) सविधान में निदिष्ट सिद्धान्त । 

( व ) समाजवादी सगठन की स्थापना । 

( स ) गत झोश्योगरिक विकास का भनुभव । 


भारतीय सविघान मे न्याय, स्वतन्त्रता, समानता शोर भ्रातृत्त्व श्रादि सिद्धान्तो 


को स्वीकार किया गया है। सरकारी नीति सम्बन्धो निर्देशक सिद्धान्तो मे निम्न 
सिद्धान्त उल्लेखनीय हैं -... 


“भोतिक साधनो का स्वामित्त्व एव नियन्त्रण भ्रधिकतम सामुदायिक समानता 
लाने के लिए होना तथा प्रर्थ-व्यवस्था के संचालन जन-साधारण के हितो के विरुद्ध न 
हो भोौर न घन एवं उत्पादन साधनों का सीमित क्षेत्र मे केन्द्रीयकरण हो ॥7 


इन झ्राधारमुत एवं निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार समाजवादी प्र्थ-व्यवस्था 
की स्थापत्ता के लिए भारत की नीति का सचालन होना चाहिए । 


नवीन नीति मे सहकारिता-- 


इन उद्देश्यो की पूर्ति के हेतु सरकार सूच्रमता से, परन्तु निदिचत रूप से झोदो- 
गरिक क्षेत्र मे प्रवेश करतो जा रहो थी । फलत, निजी क्षेत्र विधान भ्रथवा नियच्रणो 
ढ्वारा सीमित किया जा रहा था, क्योकि समाजवादी समाज की रचना के लिए यह 
आनदइ्यक था कि झ्ाथिक विकास एवं भोद्योगीफरण शीघ्र गति से हो, विशेष रूप से 
भारी उद्योग झोर यन्त्र-निर्माण उद्योग का | साथ ही, बरकारी औद्योगिक क्षेत्र का 
विकास किया जाय तथा बड़े एव प्रगतिशील सहकारी क्षेत्र फ्रा निर्माण किया जाय । 
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लाभप्रद रोजगार के शझवसर बढाने, जनता का जीवन स्तर उन्नत करने एव 
काम करने की स्थिति सुधारने के लिए ये श्राथिक झाघार हैं । इसी प्रकार प्राय एव 
सम्पत्ति फी वतंमान विपमता को कम करने, निजी एकाघिफार की प्रवृत्ति रोकने तथा 
धिविध क्षेत्रों मे कतिपय व्यक्तियो के हाथ मे आधिक शक्ति का केन्द्रीयकरण रोकने के 
लिए भी भत्यन्त झ्रावश्यक है, इसलिये नवीन भ्रौद्योगिक नीति के श्रनुप्तार नवीन 
श्रोद्योगिक इकाइयो वी स्थापना एवं यातायात साधनों के विकास में सरकार प्रत्यक्ष 
छप से प्रगतिशील एवं महत्त्वपूर्ण भाग लेगी | साथ ही, सरकार बढ़ते हुए पैमाने पर 
व्यापार पर भ्रधिकार लेगी । इत्ती के साथ देक्ष की विकासक्षील प्रथ॑-व्यवस्थाप्रो की 
पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय विकास की एजेन्सी के नाते निजी क्षेत्र को भी भ्रपने विकास एवं 
विस्तार के लिए श्रवसर मिलेगा । यथासम्मव सहका रिता-सिद्धान्त को झपनाया जावेगा 
तथा सहकारी सिद्धान्तों को श्रपनाने के लिये निजी उद्योग को धीमी गति से एवं 
वर्धंमान भनुपात मे प्रेरित किया जावेगा । 


सरकार फी जिम्मेवारियॉ-- 


समाजवादी समाज की स्थापना तथा देश के सुनियोजित विकास के लिए 
पमुख भाधारभृत उद्योग, सुरक्षा उद्योग तथा जन-उपण्गेगी उद्योग सरकारी क्षेत्र में 
रहे, यह प्रावश्यक है । भत्य अनेक उद्योग भी जो भावश्यक हैं भौर जिनमे इतनी 
भ्रधिक पू'जी लगानी पडती है, जी केवल सरकार ही विनियोजित कर सकती है, वे 
भी सरकारी क्षेत्र मे ही रहेगे। 

इसलिए सरकार की अत्यन्त विज्ञाल क्षेत्र में प्रौद्योगिक विकास की जिम्मेवारी 
स्वय लेनी होगी । इस प्रकार सरकारी प्रौद्योगिक क्षेत्र का स्‍्रागामी वर्षों मे प्रधिक विकास 
होगा । समस्या के सभी पहलुझो पर विचार करने तथा योजना आयोग से परामर्ष करने के 
बाद नवीन श्रौद्योगिक नीति में सरकार ने उद्योगो का तीन श्र णियो भे वर्गीकरण किया 
है । इस वर्गीकरण मे अर णियो की पुर्ण पृथकता नही की जा सकती । सम्भव है कि कुछ 
उद्योग दो श्रेणियों में भरा जावें, परन्तु भावी औद्योगिक विकास योजना की चोखट में 
ही होगा तथा उसमें मूलभूत स्िद्धान्तो एवं समाजवादी समाज के निर्माण का ध्यान 
रखा जायगा | सरकार को यही स्वतन्त्रता है कि वह किसी भो उद्योग को भपने 
नियन्त्रण मे लेगी । इस प्रकार खान उद्योग झाघारभूुत एव सुरक्षा उद्योगो (जिसमे वर्ते- 
मान निजी भोद्योगिक हकाइयो के राष्ट्रीयररण पर विशेष जोर न देते हुए) सहित सर- 
कारी प्ौद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, यह नवीन भ्रौद्योगिक नीति की विशेषता है । 


उद्योगों का वर्गीकरण-- ' 

प्रथम श्रेणी में वे उद्योग हैं जिनके भावी विकास की जिम्मेवारी केवल सर- 
कार पर होगी | इन उद्योगो के वाम श्रौद्योगिक-नीति सम्बन्धी अ्स्ताव की पहिली 
अनुसूची में दिये हैं, जो १७ हैं, परन्तु जहाँ पर निजी क्षेत्र में उतके स्थापना की 
स्वीकृति दी गई है, उनका एवं वर्तमात्र श्रौद्योगिक इकाइयो का विस्तार एवं विकास 
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तथा सामुदायिक वकज्ञॉपो की स्थापना की जा रही है ( उत्तर-प्रदेश मे श्रौद्योगिक 
घस्तियो की स्थापना की गई है) | गावो के विद्युतीकरण तथा सस्ती दरो पर विजनी 
उपलब्ध करने से भी इन उद्योगो को काफी सहायता मिलेगी । श्रौद्योगिक सहकारिताग्रो 
([0008079] 00-07७78/ए68) के विकास से इन उद्योगो का विकास शीक्र 
गति से हो सकेगा, भ्रतः भोद्योगिक सहकारिताग्रो को प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार 
उन्हे हर प्रकार से सहायक होगी । 


सनन्‍्तुलित आदविक विकास-- 


क्षेत्रीय आाधिक असमानता को दूर करने तथा श्रौद्योगीकरण का लाभ सम्पूर्ण 
जनता को देने के लिए यह प्रावश्यक है कि देश के सभी क्षेत्रों का विकास हो, भतः 
जो क्षेत्र श्रौद्योगिक दृष्टि से भ्रविकसित है उनके विकास की शोर विशेष ध्यान देना 
होगा । किसी विशेष क्षेत्र मे भ्रौद्योगिक केन्द्रीयकरण होने का प्रमुख कारण यातायात, 
विजली प्रथवा क्षक्ति श्रादि साधनों की वहाँ सुलभता है । भब इन सुविधाझ्ो को समस्त 
देश मे, विशेषतः भनुस्नत क्षेत्रो मे पहुँचा देना राष्ट्रीय योजना का प्रमुख उद्देश्य है, जिप्से 
ऐसे क्षेत्रों के विकास में रुकावटें न हो । देश का श्राथिक विकास एवं जीवन-स्तर उन्नत 
करने के लिए यह झावध्यक है कि देश के सभी भाग उद्योग एवं कृषि दोनो में ही 
सन्तुलित एव समान उन्नति करे। ह॒ 


वक्त दिशा में देशव्यापी भ्रौद्योगिक विकास के लिए देश मे तन्‍्त्रज्ञों एवं 
प्रवन्धको फी श्रावध्यकता होगी, इसलिए इस दिल्ला में आवश्यक दिक्षा सुविधामो का 
प्रबन्ध सरकार कर रही है | इसके सिवा विश्वविद्यालयों तथा भ्रन्य सब्याप्नो मे ज्यापां 
रिक एव श्रौद्योगिक प्रबन्ध के लिए भी शिक्षा देने की व्यवस्था होगी । 
ओयदयोगिक शान्ति-- 


भौद्योगिक उन्नति के लिए भ्रोद्योगिक शान्ति कायम रहना आवश्यक है। उद्योग 
में लगे हुए सभी छोटे बडो को जीवन की सुविघायें तथा प्रोत्साहन झ्ावध्यक है, श्रतः 
मजदूरों का जीवन-स्वर उन्नत करना द्वोगा, उतको काम करने की दया सुधारनी होगी 
तथा उनकी का्यक्षमता वढानी होगी । 

समाजवादी जनतन्त्र मे देश की उन्नति मे एक मजदूर भी प्रा भागीदार है। 
उसे पूण उत्साह से इस काम मे भाग लेना चाहिए । मजदूर शौर उद्योगपति दोनो को 
झपनो जिम्मेदारी एवं एक दूसरे के महत्व को समझना है। मजदुरो एवं तस्वज्ञो 
( बिल्पिको ) को प्रवन्ध में मो भाग लेना है, भ्रत इस दिल्ला मे सरकारी क्षेत्र को 
उदाहरण प्रस्तुत करता चाहिए । 


सन्‌ १६४८ एव सन्‌ १६५६ की नीति की तुलना-- 


गत भ्ौद्योगिक नीति की प्रपेक्षा नवीन श्रौद्योगिक नीति में कुछ उल्लेखनीय 
'विचलन (069087४776) हैं --- 


॥ 4 
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(7 ) सबसे महत्त्वपूर्ण विचलन जो नवीव नीति में है वह राष्ट्रीयकरण के 
विरुद्ध विस्ती प्रकार का झ्राइ्वासन न होना है, किन्तु सन्‌ १६४८ की नीति में ऐसा 
धाध्वासन था । 

(72 ) सरकारी क्षेत्र का विकास पर्याप्त किया गया है। यहाँ तक कि 
सरकार निजी क्षेत्रों में भी उद्योगो की स्थापना कर सकती है। सन्‌ १६४८ के प्रस्ताव 
में केवल कतिपय उद्योगों का विकास ही केवल सरकारी क्षेत्र में होता था | परन्तु भ्रव 
१७ महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योगो का विकास केवल सरकारी क्षेत्र में होगा । इतना 
ही नही, प्पितु दूसरी भ्रेणी फे उद्योग भी प्रगतिशील पद्धति से सरकारी क्षेत्र में भा 
जावेगे । 

(773 ) उद्योगों के वर्गीकरण मे भी शिथिलता है, जिससे योजना की भाव- 
दइयकतानुसार कोई भी उद्योग किसी भी क्षेत्र मे स्थापित किया जा सकता है । फिर 
वह किसी भी श्रृंणी का क्यो न हो । 

( 7ए ) प्रथम श्लेणी के उद्योगो की स्थापना की सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी 
क्षेत्र पर होते हुए भी श्लावश्यक होने पर निजी क्षेत्र का सहयोग सरकार प्राप्त कर 
सकती है । 

( ९ ) भोद्योगिक क्षेत्र को. सहकारी ढद्ग पर विकसित करने का लक्षंय नवीन 
नोति की विशेषता है । 


एक विद्गम दश्टि-- 

इस प्रकार गत अनुभव एवं कठिनाइयों के ध्राधार पर ही नवीन नीति मे ये 
विचलन हुए हैं, परन्तु पूर्णारपेण यह भौद्योगिक नीति मिश्रित श्रथ-व्यवस्था पर आषा- 
रित है, जिसका लक्ष्य समाजवाद की ओर है | समाजवाद का भ्र्थ यहा पर भारतीय 
दृष्टिकोश मे वना है। भारतीय पृष्ठभूमि मे समाजवाद से यह तात्पयं है कि “झांम 
णनवा के सहयोग से सरकार ह्वारा देश के आथिक जीवव का सचालन एवं नियत्रण ।”/ 
क्योकि हमारी समामेलित भथवा सामूहिक शासन प्रणाली है, जिसमे वर्ग कलह प्थवा 
विनाद्य के लिए कोई भुज्नायक् नही है, इसलिए नवीन नीति में निजी क्षेत्नो पर भी 
सरकारी-नियन्च्रण का अ्रकुण है | इस प्रकार नवीन नीति में सरकार के भ्राथिक लक्षंय 
में ग़ु्ात्मक ((ए9]7720ए९) परिवर्तन न होते हुए वास्तविक स्थिति के प्नुरूष 
कुछ सस्यात्मक परिवतन किये गये हैं । 

इसमें सरकारो क्षेत्र के विस्तार के साथ ही निजो क्षेत्र के श्रस्तित््व को भी 
भ्रमुमति है, परन्तु निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के ट्रस्टी के नाते कार्यशील रहेगा, एक 
स्वृतत्न एजेन्सी के रूप नही । 

सक्षेप मे, भारतीय नवीन झ्ाधिक नीति एशिया और चीव की नीति से इस 
बात में भिन्नता स्पष्ट करती है, जहाँ श्राथिक जनतन्त्र का निर्माण ऊपर से हुप्रा भौर 
भारत निम्न स्तर से प्राथिक जनतनश्न की रचना के लिए प्रयत्नशील है । भारत की 


शा 
८्र्‌ 
पी 


छुनौती दी जा सकती है। साथ ही, शहरी जीवन के खतरो से समाज 
की रक्षा हो कर उसे भ्रवनति से वचाया जा सकता है । 
(५) (श्र) राजनैतिक दृष्टिकोण से भी कुटीर-उद्योगो का विकास महं्ि- 
पूर्ण है । कुटीर-घन्धो के विकास से राष्ट्रीय सम्पत्ति एवं भाये 
का विभिन्न राज्यो मे समान वितरण हो सकेगा, जिससे 
प्रान्तीय वैमनस्थ का भ्न्‍्त हो कर उनको एक सून्न में बाँध 
जा सकता है । 

व ) राजकीय सुरक्षा की दृष्टि से विश्ञालकाय उद्योगों फी भपेक्षा 
कुटी र-उद्योगो का होना देश के लिए श्रधिक लाभकर होता है। 
इसी लिये ध्राज-कल सर्वोन्नत अमेरिका मे भी विकेन्द्रीयकरण 
की धारा वह रही है । द्वितीय विदव युद्ध में इसका सफर 
प्रयोग इड्रलेड के भौद्योगिक इतिहास से मिलता है। भाज 
यह प्रमाणित हो छ्ुका है कि विश्लालवाय उद्योगों की 
छोटी-छोटी इकाइयो मे विकेन्द्रीयकरण श्रौद्योगिक दृष्टि से 
प्रधिक सफल एवं हितकर होता है । 

स्पष्ट है कि भारतीय कुटीर-घन्धो का महत्त्व झ्राज भी भारत के भप्रौद्योगीकरण 
मे इतना है, जितना सम्भवत, पहिले नहीं था। दसीलिये बम्बई योजना मे भी 
कुटीर-उद्योगो के सम्बन्ध में लिखा है -- 'भौद्योगिक सगठन हमारी योजना का एक 
महत्त्वपूर्ण भाग है, उसमे बडे पैमाने के उद्योगो के साथ लघु-परिमाण एव कुटी र-घन्धो 
फी समुचित यीजना होनी चाहिये । यह इसलिये महत्त्वपूर्ण नही है कि वे रोजगार का 
साधन मात्र हैं, भ्रपितु पृंजी की विशेषत प्रारम्भिक स्थिति मे बाहरी पूंजी फी 
आवश्यकता कम करने के लिए भी प्रावश्यक है, तामान्यत, यह कहां जा 
सकता है कि झ्राधारमृत उद्योगो मे छोटो छोटी इकाइयो के लिए कम स्थान है, परल्तु 
उपभोग्य वस्तुझ्रो के उत्पादन मे उनकी उपयोगिता एवं महत्ता ्रधिक है। इस क्षेत्र मे 
उनका कार्य भ्रधिकवर वंडी इकाइयो के लिये सहायक होगा ॥” 
इसीलिये --“ग्रामीण विकास कार्यक्रम से कुटोर-पन्धों का प्रमुख स्थाव 
है । यदि कृषि का विवेकीकरण करता है तो सम्पूरा देश के भतिरिक्त श्रमिको 
को, जो कुल जन-सख्या के ह हैं, काम देने का साधन खोजना होगा तथा प्रामीण 
क्षेत्री की विशाल मानवी एव आर्थिक समस्याओ्रो को सुलकाना होगा । इसलिये निकट 
भविष्य में कुटीर-घन्धो की झ्रावप्यकता एवं महत्ता सबसे श्रघिक है, जिस पद जोर 
देता होगा १ साथ ही --“उन्हे एक ऐसी पद्धति का भाग बनाना होगा, जिसमे 
वर्केशोंप होगी तथा उनसे सम्बन्धित छोटे-छोटे कारखाने होगे। कृषि सम्बन्धित 
कुटीर-धन्धो की समुचित्त पद्धत्ति ही हमारी आ्रामीण जनता को पझ्लावदयक रोजगार दे 
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सकती है ।” ५ इस प्रकार--“आधारभूत एवं लघु-परिमाण घन्धो के विक्रास से हो 
झाधथिक विपमता का प्रन्त होगा ॥९ 


कुटीर उद्योगों की प्राचीन स्थिति--- 


भारतीय कुटीर-उद्योग प्राचीन अवस्या में उन्नत दशा में थे तथा कुटीर निर्मित 
वस्तुयें विदेशों मे निर्यात होती थी । इससे भारत की कुथघलता एवं उद्योगशीलता का 
परिचय देश के कोने-कोने मे हो चुका था, जिसका इतिहास साक्षी है। भारतीय कुटीर 
निर्मित माल मे हैं --पोतल तथा झत्य घातु की वस्तुय, द्वाथी-दांत की पद्चीकारी, 
चित्र कला, मनमल झादि । सूती वस््ोद्योग का महत्त्व विदेशों मे भी था। इसी कारण 
भारतीय उद्योगो के माल की माँग विदेशों मे बहुत भ्रघधिक थी। वनारस की णजरी, 
सोने भोौर चांदी के तार को काम भी विस्यात था। भारतीय सूती वस्र उद्योग के 
सम्बन्ध में मुगलकालीन यात्री ट्रवनियर लिखता है * “भारत-निरमित वस्तुयें इतनी 
सुन्दर थी कि वे तुम्हारे हाथ में हैं, यह ज्ञान किचित ही होता था । वह ध्रतीव कोम- 
लता से काते गये तारो से बुना जाता था तथा १ पॉड रुई मे २५० मील लम्बा कपडा 
बुना जाता घा ।” प्रो० बेवर लिखते हैं --“बहुत प्राचीन काल से वारीके कपड़ा 
बुनमे, रगो का मिश्रण करने, घातुपो भौर बहुमूल्य रत्नों पर काम करने शोर इसी 
भाँति की श्रनेक कलामो में निपुणाता दिखाने में भारतवर्थ के कारीगर ससार में 
विख्यात रहे हैं। मिस्र में ईसा से २,००० वर्ष पूव के छ्ाव उच्च कोटि की भारतीय 
मलमल में घपेटे हुए पाये गये । रोम में भारतीय माल की खपत बहुत द्वोती थी भौर 
ढाका की मलमल से यून्पनी परिचित थे, जिसे वे गेंजेटिका (गया वाले देश की ) 
कहते थे ।”' दिल्‍ली मे पाया गया लौह-स्तम्म भी भारतीय लोहा उद्योग की प्राचीन 
उन्नति का परिचायक है। इस प्रकार --श्राधुनिक भ्रोद्योगिक पद्धत्ति के जनक पश्चिमी 
यूरोप मे जब भ्रसभ्य जातियो का निवास था, उप्त समय यहाँ के छ्ासको की सम्पत्ति 
एवं शिल्पियो की उच्च कलात्मकता के लिए भारत प्रसिद्ध था ।”3 


_कुटीर-उद्योगों की अवनति- 


कुटीर-घ घो की अभ्वनति का प्रारम्भ उसी समय से होता है, जब भारत में 

भग्नेज व्यापारियों ने व्यापार करने के लिए मुगल वाददाह से झाज्ञा-पत्र पास किया । 
झाज्ञा पत्र पाने के वाद श्रेग्रेज व्यापारियों ने भारत मे भपना व्यापारिक भासन मजबुत 
घनाना झारम्भ क्रिया । धीरे-घीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनों व्यवसाय करने के हेतु यहाँ 
भाई । यह भपना व्यापारिक थिहासन जमांकर राजकीय सत्ता हथियाने के प्रवत्न करने 
लगी । इस प्रकार श्रपनी कुट-नीति से १७वीं शताव्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 

4. का्>6 ० मत लाशयन-जश्िए एफेगावा 5फऊाही।, 7२2०६७०७० कैगयवा- 
8४.९, 0, ? 

2 धार ए ठतक्तेक्ञो का फऋिलणाण्ाए एगाटएए? ग्रा 00767055 
5655707 952 

३. ३२९एण+ ए 6 79087 77509) (७ण्रप्राव550 4948, 


3 ) 


प्रतियोगिता में वे खडे नहीं हो सकते थे, उसका प्रन्त करने मे श्रौर गला घोटने के 
लिए राजर्न॑तिक शस््र का उपयोग किया । 


(४) भारतीय माल-पर इज्धलेड से वैधानिक रोक--साथ ही इब्जलेड 
ने अपने देश मे एक ऐसी ध्राथिक नीति का अ्रवलसबन फ़िया, जिससे भारतीय माल के 
उपयोग पर ही वैधानिक प्रतिवन्ध लगा दिये गये। जो व्यक्ति इसका उलघन करता थी 
उसे दण्ड दिया जाता था । इसका भी उदाहरण मिलता है कि जब एक भग्रेज महिला 


प्रिटिश सभा गृह में गई, उसके पास भारतीय कलिको का रूमाल होने से उसे ५० पौड 
दण्ड किया गया। 


_( ५ ) भारतीय कारीगरो पर नियन्त्रण--ब्रिटिश पालियामेट ने भारत में 
छ्षित्पियो की कारीगरी पर भी नियन्त्रण लगाना छुरू किया | ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
सचालको ते कम्पनी के भारत स्थित भ्रधिकारियों को भ्रादेश दिया कि भारत मे वस्त 
शिल्पियो पर बडा नियन्त्रण रखा जावे, जिससे वे केवल विशेष प्रकार का कपड़ा 
विक्षेप नम्बर के सूत से ही बुन सकें । बुनने की मर्यादा भी नियन्त्रित कर दी गई। 
इस प्रकार के भादेजश्ो का पालन बडी कडाई से होता था। यहाँ के भच्छे-भच्छे शिल्पी 
कम्पनी की इृच्छानुसार काम करने एवं भ्रपना उत्पादन उन्हें निश्चित मूल्यों पर बेचने 
के लिए बाध्य किये गये । इसी प्रकार वे कोई भी माल वाजार मे स्वतन्त्रता से तब 
तक नहो बेच सकते थे, जब तक उस पर कम्पनी को मुहर न लगी हो । इस प्रकार 
भारतीय शिल्पियो को ईस्ट इृण्डिया कम्पनी ने चारो शोर से कड़े नियन्त्रण मे रख 
कर भारतीय कलापूर्णा उद्योगो का गला घोट दिया ॥# 


इस विनाशकारी नीति से यहाँ के सूती भौर रेशमी कपडे का व्यवसाय तीज 
गति से नष्ट होने लगा । सन्‌ १८१३ में भी, जब यहाँ से इद्धलेड के लिए कपड़े का 
निर्यात वहुत कम हो गया था, कलकत्ता से २ करोड रुपये का सूती वपडा लन्दन मेजा 
गया । परन्तु केवल १७ वर्षों मे ही यह प्रभाव उल्टा हो गया, भर्थात्‌ु सन्‌ १८३० में 
कलकत्ता में इद्धलेड से दो करोड रुपये के कपडे का आयात हुभा । क्योकि भारत मैं 


विदेशी कपडे पर केवल २३% श्ाय-कर था, जहाँ इड्डलेड मे भारतीय कपडे पर 
४०% सरक्षण कर देना पढता था । 


(६ ) विदेशी वस्तुओं की प्रतियोगिता--जब सरक्षक नीति के फलस्वरूप 
इद्लेड में श्रोद्योगिक क्वाति सफल हो गई झोर वाष्प-चालित पुतली-घर रात-दिन काम 
फरने लगे, सव माल की उपत्ति बहुत बडी मात्रा मे होने लगी। इसकी खपत के लिए 
यह विस्तृत देश वाजार बनाया गया । यन्त्रश्कक्ति के सामने हाथ की छाक्ति ठहर न सकी 
शोर हमारे देदा के कारीगरो की जीविका छोन सी गई । हाथ के बुने हुए कपडे की माँग 
बन्द हो गई, क्योकि मिल के सस्ते, चमकीले श्ौर भडकीले कपडो ने सबको भाकपित 
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किया। इस प्रकार जो काम पहिले दक्षाव से हुमा था, ध्रव प्रतियोगिता से सरलता से 
होने लगा । यह दछ्या केवल सूती कपडे की ही नही, वस्तु सभी घन्घों की हुई । हाथ 
की बनी चीजे सस्तेषन मे मिल की वनी चीजो की वराबरी नहीं कर सकती थी। 
खरीदने वालो का घ्यान चीजों की मजयूतो गौर कला से हृट कर सस्तेपन की प्रोर 
गया और स्वदेशी माल के बदले विदेशी भाल की खपत बढने लगी। चीजो की उत्तमता 
की दृष्टि से श्रव भी भारतीय कारीगर भागे है। सव्‌ १८१३ मे सर ठामस मुनरों ने 
एक समिति के सामने साक्षी देते हुए कहा था'--'में एक भारतीय दुश्लाला ७ वर्ष 
से काम में ला रहा हूँ, परन्तु श्रमी तक उसमे कोई परिवर्तत तही हुम्रा है। मैने ऐसा 
कोई विलायती दुशाला नही देखा, जिसे मुफ्त मे मिलने पर भी में काम में लाऊ ।” 
तेकिन भग्रेज्‌ यहां के पन्धो को कुचलने पर उतारू ये । 


(७ ) यातायात के श्राघुनिक साधनों की उन्नति--भारतवष में जहाज 
बनाने का घन्धा १६ वी शताब्दी के प्रारम्म में भी उन्नत था, लेकिन ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के सचालको की पक्षयातपूर्ण नीति के कारण यहाँ के घन्धे को घक्का लगा भौय 
भारतीय जहाजो के बजाय भ्रग्नेजी जहाज यहाँ से माल ले जाने लगे । तब तो भारतीय 
जहाजो का टिक्रता प्रसम्भव ही हो गया। इधर स्थल पर सडको भ्रौर रेलो के बनाने से 
विदेशी माल देश के कोने कौने मे जाने लगा । गाँव के घरेलू घन्धे भी नगरो के शिल्प की 
भाँति नष्ट होने लगे। इस दे में रेलो का निर्माण इतनी तेजो से हुआ कि यहाँ के धन्धो 
को प्राकस्मिक-घक्का-लगा-घोर कारीगरों को प्रन्य घना भपनाते_ का प्रवसर हो त्तही_ 
मिला । धगर रेलो का विस्तार घीरें-धीरे, द्ोवा धौर केवल विदेशों माल का ६ विदेशी माल का ध्यान व 
रखफर यहाँ के धन्धो की उम्नति का ध्यान रखा गया होता ती हमारे शिल्पियों क हमारे शिल्पियों को" 


विवध्ध होकर खेती पर निभर नहीं हूं होकर खेती पर निर्भर नहीं होता पडता | स्वेज नहर के वन _जाने से इद्धलड़ 


प्राने-जाने का भन्तर कम हो गया भोर वहां से मिलो क. माल शीघ्रता भ्रोर_ सरलता 
के साथ यहाँ श्राने लगा। सन्‌ १६३० के बाद यहाँ के जहाजो का किराया हां श्राने लगा। सन्‌ १६३० के बाद यहाँ के जहाजो का किराया घट गया 
था श्रोर इद्चलेड का त॑यार माल बहुत सस्ती दर से जल्दी भाने लगा था, जिससे यहाँ 
के घन्धों को भौर भी घक्का लगा । घन्धे तो नष्ट हुए हो, विदेशी व्यापार विदेशी 
जद्याज कम्पनियों के हाथ मे चला गया, जो अपने लाभ को दृष्टि से किराया लेती 
थी। प्रावागमन के साधनों की उमन्नति से जहाँ भौर देशो को आधिक दक्षा 
युघरती है, वहाँ भारत की दक्शा और भी बिग्रड़ने लगी। क्योकि इस देश में श्रावा- 
गमन के साधन देद् की भ्राथिक उन्नति को ध्यात मे रखने हुए उन्नत नही किये गये ॥ 
रेल, तार, डाक, सडकें, जहाज सबका निर्माण भौर उत्के सचालन की नोति एक ही 
थी, भ्रर्थात्‌ श्ग्नेजी व्यापार की वृद्धि शोर वहाँ के तैयार माल की इस देश मे खपत | 


(८) भारत सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति--इस देश की श्रग्नेनी सरकार 
मे यहाँ के घन्धो के प्रति केवल उपेक्षों ही नही दिखाई, वरन्‌ भप्रत्यक्ष रूप से उनको 
नष्ट किया | इड्डलेड के क््यवसायियों को भारतवप॑ के ब्राजार मे माल भेजने के लिए 
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( ८) श्ाज भी गावो मे यातायात के पर्याप्त साधन नही हैं। इस कारण 
बडे-बडे कारखानो द्वारा बनाया हुआ माल वहीँ तक सरलता से नही 
पहुँच पाता । 

( ६ ) कुछ गृह-उद्योेगो मे कारीगरों ने बदली हुई परिस्थिति में भपनी 
उत्पादन पद्दति में झ्रावश्यक हेर-फेर कर लिया है। उन्होने नये 
प्रोजारो तथा नये कच्चे माल का उपयोग करके अपने घन्घे की रक्षा 
की है। उदाहरण के लिए, बुनकर मिल के बने सूत को तथा 
फ्लाईशटल लूम को, र॒ग्रेज श्राधुनिक रगो को, दर्जी सीने की मशीन 
को काम में लाता है । 

(१०) स्वदेक्षी प्रान्दोलन के प्रभाव से जनता का ध्यान गुह-उद्योगो की भोर 
फिर झाकपित हुम्ना। ग्रह-उद्योग-पन्धो के प्रति रुवे साधारण में 
सहानुमूति जाग्रुत हो गई । म० गान्धी ने ग्राम-उद्योग-सघ की स्थापना 
फी, जिसने बहुत से घन्घो के विकाप्त में प्रशसनीय उन्नति की है । 


कुटीर-उद्योग किन्‍्हे कहेगे ?-- 


/ “कुटीर-उद्योग”” से स्पष्ट है कि जो उद्योग-घन्वे कारीगरो द्वारा प्रमुखत* भ्रपने 
परिवार के व्यक्तियो की सहायता से श्पने भ्रपने घरो मे चलाये जाते हैं, उन्हें हम 
करुटीर-घन्धे कह सबते हैं। वॉम्वे इकॉ्नॉमिक तथा हण्डस्ट्रियल सर्वे समित्ति के भ्रनुसार 
“कुटीर-उद्योग भ्रथवा लघु-उद्योग उनको कहा जाता है, जिनमे काम करने वालो की 
सझ्या ५० से भ्रधिक नही है तथा जिनकी लागत ३० ।००० २० से झ्रधिक न हो । 
परन्तु ऐसे उद्योगो को लघु उद्योग कहना ही श्रधिक उचित होगा । कुटीर-घ थे केवल 
उ ही उद्योगों को कहा जा सकता है, जो घर पर ही परिवार के सदस्यों की सहायता 
से किये जायें श्रौर यदि ऐसे घन्धे कारखानो मे किये जाते हो तो काम करने वालो की 
सख्या € से भ्रघिक न हो । भर्थात्‌ हम यह कह सकते हैं कि कुटीर-उद्योगो का सचा- 
लच घर पर € व्यक्तियों से श्रधिक व्यक्तियों द्वारा नही होना चाहिये | इसके विपरीत 
उद्योग घन्धे वे हैं, जिनका सचालन घर पर अथवा कारखानो मे होते हुए भी € से 
५० तक व्यक्ति काम करते हो । फिर उनमें किसी प्रकार की वाहरी दक्ति, जैसे-- 
विजली, जल-विद्य त इत्यादि का प्रयोग होता हो भ्रथवा न होता हो । उदाहरणाय्॑, 
क्ुम्हार मिट्टी के वरतन बनाने का काम स्वय प्रथवा अपने पारिवारिक सदस्यो की 
सहायता से करता है, इसलिये उसका घन्धा कुटीर घन्धा है। इसके विपरीत कानपुर 

में दरी, गमछे बनाने के छोटे मोटे फारखाने हैं, जिनमे विजली भ्रयवा किसी बाहरी 
शक्ति का प्रयोग नही होता, परन्तु उनमें € से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इसीलिये 
उसे कुटीर-घन्धा न कहते हुए लघु-उद्योग कहा जायगा । 

इण्डियन फिस्कल कमीशन ( सन्‌ १६५० ) ने कुटोर धन्धों को दो भागों में 
बाट दिया है .--( १ ) प्राम्य कुटोर उद्योग तथा ( २ ) शहरी कुटीर उद्योग | इसके 
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साथ इनका उप विभाजन भी किया गया है। प्राम्य कुटीर धन्धो का विभाजन कृषि 
सहायक ग्राम्य कुटीर-घन्धे तथा भन्य कुटीर-धन्धो में तथा शहरी कुटीर-उद्योगो का 
उप विभाजन किंचितु गहरी शिल्प तथा भ्रधिक शहरी शिल्प मे किया गया है। किंचितु 
शहरी शिल्प वाले शहरी कुटीर-घन्धो मे उन घन्धो का समावेश होता है, जिनमे 
परम्परागत कुशलता एवं कारीगरी होती है, जैमे--वनारसी जरी का उद्योग प्रथवा 
चन्देरी का जरी उद्योग । इसके विपरीत दूसरी श्रेणी में उन कुटीर-घन्धो का समावेश 
होता है, जिनमे प्रधिक भ्राघुनिकता है तथा जो वहु-परिमाण उद्योगों परे समानता रखते 
है। उदाहरणार्थ, मदुरा का हैण्डलुम उद्योग, जिसमे अभ्रधिक श्रांधुनिकता है तथा 
परम्परागत कुशलता एवं कारीगरी का झ्राभास नहीं मिलता। इसी प्रकार कृषि-सद्दायक 
कुटीर-घन्धो में टोकरी बनाना, सुत कातना प्रादि ऐसे उद्योगो का समावेश होता है 
जो भामतौर से फुरसत के समय क्सिान के परिवार के लोग मिल कर झ्पनी झाय 
बढाने के लिए वरते हैं। दूसरी श्रेणी के भ्न्य आम्प कुटोर-घन्धो मे उन घन्धों का 
समावेश होता है, जिन पर भ्रामतौर से शिल्पी की उपजीविका निर्भर रहती है, जैसे--- 
कुम्दार, लुहार, सुनार, चटाई-उद्योग इत्यादि । 

प्रामीण ज्षेत्रो के लिये उपयुक्त कुटीर-धन्धे-- 

भारतीय ग्रामीण क्षेत्रो मे जिन कुटो र-घन्यों का विकास सफलता से किया जा 
सकता है, उनका विवरण राष्ट्रीय योजना ग्रायोग ने निम्नवत किया है ;-- 

(१ ) कृषि सहायक एवं कृषि-सम्बन्धी उद्योग- धान झोर दालें दलना, 
गेहूं भ्रथवा प्रत्य श्रनाज पीसना, तेल, ग्रुढ एव शक्कर उद्योग, मिठाइयाँ, फलो से 
मुख्षे एवं भ्रचार बनाना तथा उसकी सुरक्षा (एफण्य 7078567"ए9/707), विभिन्न 
प्रकार की तम्बाकू वनाना, बीडी बनाना, दुग्घशाला, गाय, मुर्गी तथा मघुमविश्वयों को 
पालना । 

( २ ) वस्म-उद्योग--विनौले निकालना एवं रुई धुनना, कताई, बुनाई, रेशम 
के फीडे पालना, ऊन कातना भौर बुनना, चटाइयाँ बनाना, कपडो को छपाई भौर 
घढा।ई । 

(३ ) लकडी का काम--ल डी चीरनता, फर्नीचर, ग़ाडियाँ, कपे, खिलोने 
तथा छोटे-छोटे झजौर बनाना । 

(४ ) धातु का काम--कच्चे धातु फो शुद्ध करना, चुहारी, चाकू, छूरी, 
बमस, ताले, पीतल, ताबे झादि के बतन बनाना, तार खीचना झादि। 

(«२ ) चर्म-उद्योग--चमडा कमाना, रगना तथा उसके जूते तथा प्रन्य 
वस्तुएं बनाना, हड्डियों से खाद बनाना, सीग के कघे, बटन भादि बनाने का काम । 

(६) मिट्टी का काम--क्रुम्हार का काम--ईट के भट्ट, खपरे बनाना, 
घूना, तेयार करने, चीनी के वर्तन झादि बताना ॥ 

7 #]कृ क्ञा४६ ऐोए० जहा एुडा 
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(७ ) रसायनों का काम--लाख बनाना श्रौर उससे चूडियाँ चपेटे प्रादि 
बनाना, सावुन, रग एवं वानिश बनाना और करना । 


(८) अन्य उद्योग--मछली का तेल निकालना तथा उससे खाद भ्रौर 
जिलेटन तैयार करना, बढन एवं कागज इत्यादि का काम करना । 


उपरोक्त कुटोर-उद्योगो मे से भ्रधिकतर उद्योग भारत के विभिन्न भागों में पाये 

जाते हैं, परन्तु वे नट प्राय' अवस्था मे हैं, जिनका पुनर्जीवत होना चाहिए । इसी 

प्रकार जो उद्योग भ्रविकसित दक्षा में हैं, उनके समुचित पुनगठन एवं विकास की 

प्रावश्यकता है, क्योकि ग्रामीण अ्रथ॑ व्यवस्था की उन्नति से ही भारत की सर्वान्नीर 

उन्नति हो सकती है | पच-वर्षीय योजना की “ग्रामीण विकास योजना में प्राम्य उद्योग 

घन्धो का केन्द्रीय स्थान है, इसलिए उनके विकास के लिए. उतनी हो प्राथमिकता दी 
गई है जितनी कृषि-उत्पादन बढाने को 


कटीर-उच्योगो की चरतेमान की ब॒तमान समस्याएँ--- 


स्वदेशी भानदोलन फे कारण तथा तत्पश्चात्‌ सरकारी सहायता के कारण 
कुटी र-उद्योगो को २० वी छतताव्दी से काफी प्रोत्साहन मिला है। फिर भी कुटीर- 
उद्योगों की स्थिति विशेष अ्रच्छी नही है भ्ौर त उनका संगठन ही सुदृढ है । भारतीय 
हाथ कर्षा उद्योग फी स्थिति विशेष रूप से वर्मा तथा लका हारा इस उद्योग के माल 
के भ्ायात पर सन्‌ १६४७ पर रोक लगामे से गिर गई है। इसी कारण इस उद्योग 
के प्रोत्साहन के लिए सव्‌ १६४६ से भारत सरकार ने हाथ कर्षा उद्योग फे उत्पादन 
से पायात-निर्यात प्रतिवन्‍्ध हटा दिये हैं, जिससे इस उद्योग ने सन्‍्तोष की साँस ली। 
भारतीय कुटीर घन्घो की समस्याप्रो की श्रोर 'उत्तर प्रदेश इण्एस्ट्रियल फिनान्स कमेटी” 
ने सकेत्त किया है, जिनका हल कुटोर-उच्चोगो फे विकास के लिए भत्तीव भावद्यक है। 


( १) लाभ तथा बच्चा माल प्राप्त करने मे कठिताई--कुटोर उद्योग के 
सामने कच्चा माल प्राप्त करने की समस्या उप्रतर है, विशेषत॒द्वाथ कर्षा उद्योग की । 
इसके झलावा हाथ कर्षा उद्योग को भ्रच्छी किस्म का एवं उच्च कोटि का कन्चा माल 
पर्यात्त नही मिलता, क्योकि वह साघारणत संगठित उद्योगो में चला जाता है। इस 
फारण, कुटीर उद्योगो को कच्चे माल के लिए!प्रधिकतर स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर 
रहना पडता है। साथ ही, कुटोर-उद्योगो फा कच्चे माल की खरीद क्रे लिए कोई सग्र- 
ठन मे द्वोने से उनको महंगी कीमतों मे कश्चा माल खरीदना पडता है, जो कारीगर 
स्वय ही प्रावश्यकतानुसार खरीदता है । 


इस समस्या के उचित हल के लिए गाँवों में सरफारी-फ़य समितिप्रो को 
निर्माण होना चांहिए श्रथवा मद्रास तथा उत्तर-प्रदेश के ढग पर भौद्योगिक सहृकारि- 
ताझ्नो का भ्रायोजन होना चाहिए, जो कुटोर उद्योगो के लिए क््चे माल की खरीद 
एध निर्मित माल की बिके करें ॥ ऐसी समितियाँ वम्बई, मद्रास तथा उत्तर-अ्रदेश में 
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प्रधिक्तर देखने को मिलती हैं । श्नन्‍्य राज्यो में भी इस दिक्षा मे उन्नति कर कुंटोर- 
उद्योगो का विकास करता चाहिए । 


(२ ) झावश्यक पूजी को कमी-- छुटी र-उद्योगो को झ्रावश्यक कच्चा माल, 
अच्छे भोजार झ्रादि खरीदने के लिए न तो उनके पास पूंजी हो पर्याप्त होती है भ्ौर ने 
उनको पर्यात्ष मात्रा मे उचित व्याज पर ऋण ही उपलब्ध है। इस कारण उनकी 
गाँव के महाजन भ्रथवा बनियो पर निभर रहना पडता है, जो उन्हे ऊँची व्याज दरों 
पर ऋण देते है। परिणामस्वरूप शिल्पी हमेशा ऋणा-ग्रस्त रहते हैं तथा भपनी 
निर्मित बस्तुए' परिस्थितिवश चाहे जिन दामों पर महाजनो भ्रथवा बनियों को बेच देते 
हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नही की है | यद्यपि राज्य भ्रथ प्रम- 
प्डल भ्रधितियम के प्न्तर्गत लगभग सभी राज्यो मे श्र्थ प्रमण्डल बनाये गये हैं, फिर 
भी झाथिक भ्रदाय फी कमी है । राज्य सरकारें कुटो र-उद्योगो को कुछ श्राधिक सहायता 
प्रान्तीय भोद्योगिक-सहायता भ्रधिनियम के श्रन्तगत देती हैं, परन्तु वह प्पर्याप्त हैं 
इसलिए फरवरी सन्‌ १६५४ मे लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई है, जो इन 
उद्योगों को भ्ाधिक एवं शिल्पिक समस्याओ को हल करेगी । 


रिजयं बेको ने कुटोर-उद्योगो के विकास के लिए राज्य-सहकारी वेकों के 
माध्यम से २% व्याज पर & से १५ मास की अवधि तक झ्राथिक सुविधाएं देने का 
विशेष ग्रायोजन किया है, परन्तु इस काय के लिए भौद्योगिक सहकारितामो की स्था- 
पना फी प्रावश्यकता है, जिससे कुटीर उद्योगों की श्राथिक, कच्चे माल की तथा 
निर्मित माल के विक्नो की समस्‍यायें हल होकर उनकी नीव सुहृढ हो सकेगी । साथ ही, 
आजकल भ्रास्तीय भौद्योगिक सहायता अधिनियम के श्रन्तर्गत दी जाने वाली सहायता की 
आवश्यकता न रहेगी, जिसका उपयोग कुटीर-उद्योग सम्बन्धी प्रन्य कार्यो के लिये-- 
जैसे क्षिक्षा प्रयोग श्रादि--किया जा सकेगा । 

(३ ) विक्रय सुविधाओं का श्रभाव--कुटोर उद्योगो के उत्पादन की विक्ी 
के लिये समुचित सुविधायें नही हैं, जिससे कारीगर को भपना उत्पादन परिस्थितिवश 
वाध्य होकर अलाभकर कीमतो में वेचना पडता है। इसके लिये पर्यात ध्राथिक प्रदाय 
का प्रभाव ही है। यह भाभिक प्रदाय उतको ऊँचे व्याज पर महाजनों से मिलता है, 
जो उनका उत्पादन मनचाह्दी फीमतों में लेते हैं तथा उन्हे बाजारों में वेचकर श्रच्छा 
लाभ कमाते है, परन्तु गरीब कारोगर भूखा ही रहता हैं। 

इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने भरभ्नेल सम्‌ (६४६ मे के द्वीय कुटीर 
उद्योग-एम्पोरियम की स्थापना की है । यह देशी एवं विदेशी माँग द्वारा क्ुटीर-उधोगो 
के माल के विक्रय मे सहायता देकर प्रोत्माहन देता है । इस एम्पीरियम ने कुटी र- 
उत्पादन के लिए समुक्त-राज्य, श्री लड्ढा, शभ्रफगानिस्तान, जापान, 'युजीलेड भादि 
देशो में प्रदशनियो का प्रायोजव किया, जिससे वहाँ की मात्र से ज्ञाभ्न हो सके। 

उत्तर-प्रदेश, मध्य-भारत, मद्रास, काश्मीर, भस्म, पजाव तथा बम्बई प्रान्तो में भी 


४धं६ ] 


फुटोर निरमित माल के विपणन के लिए एम्पोरियम हैं, जो देश की विभिन्न प्रदर्शनियों 
में माल के विज्ञापन के हेतु दुकान रखते हैं /! परन्तु ऐसे एम्पोरियम प्रत्येक प्रान्त में 
होने चाहिए, जो केन्द्रीय एम्पोरियम से सहयोग लेकर कुटी र-उद्योगो के उत्पादन का 
विपणन करें । इस प्रकार के सूत्रबद्ध संगठन से ही यह समस्या ठीक रीति से हल हो 
सकती है। 


(४ ) उत्पादन की लागत निकालने मे कारीगरो का श्रज्ञान--उत्तादन 
लागत के सही श्रनुमान तथा गणित पर ही उद्योग की लाभ हानि निर्भर होती है। 
परन्तु भारतीय शिल्पियो की रूढिवादिता, भ्रज्ञान एव श्रश्षिक्षा के कारण वे प्रपना 
उद्योग वैज्ञानिक ढड़ पर नही करते तथा उत्पादन लागत भी नही भ्रॉक सकते | इस 
कारण वे ध्पने उद्योग को पुद्ठ आधार पर रखने मे श्रसमर्थ हैं। इस श्रभाव को दूर 
करने के लिए उनको प्राथमिक शिक्षा एवं उत्तादन परिव्यय निकालने की सरल 
पद्धति की क्षिक्षा का श्रायोजन करना चाहिए । 


(५ ) उच्च कोटि का एवं समान उत्पादन में कठिनाई--क्रुटीर-उद्योगो 
का उत्पादन उच्च कोटि का नही होता भर न एक ही छिल्पी हारा बनाई गई एक ही 
नमूने की वस्तुए" समान होती हैं | यह कुटीर निर्मित माल का सबसे बडा दोष है। 
इसके लिए क्षिल्पी जिम्मेवार न होते हुए जिस परिस्थिति में वे काम करते हैं वह 
जिम्मेवार है । एब भोर तो उन्हे उच्च फोटि का पर्याप्त कच्चा माल नही मिलता, दूसरी 
भोर उनके सामने भ्राधिक समस्याए” होती हैं । इससे वे श्रपनी पुूर्णा रुचि से काम नहीं 
फर पाते, परन्तु केवल इसीलिए करते है कि उन्हें करना पडता है। फलत* वे उच्च कोटि 
का माल नहीं बना पाते | एकरूप उत्पादन तभी सम्भव हो सकता है जब शिल्पियों को 
उच्च कोटि का पर्याप्त कच्चा माल मिले, ध्रत, यदि उनकी पहली एवं दूसरी समस्या 
हल हो जाती है तो तीसरी समस्या स्वयमेव हल हो जायेगी | हमारे शिल्पी झाज भी 
उच्च कोटि की वस्तुएं” अत्यन्त कोमलता से बना सकते हैं, परन्तु श्राज की परिस्थिति मे 
उस माल के लिए ग्राहक कहाँ हैं ? नवनिर्भित लघु उद्योग निगम इनकी इन समस्याझों 
को हल करने मे उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी प्राद्षा है । 


(६ ) शिल्पियो की रूढिवादिता, भ्रशिक्षा एवं श्रज्ञान- जिलिपयो के 
इस तिदोप के कारण उन्हे बाजार की स्थित्ति एवं माँय का ज्ञान नही होता भ्ौर न 
वे उत्पादन लागत हो निकाल सकते हैं। इस कारण लाभ यो ध्यान भे रखकर बिक्री 
करने मे थे भसमथ हैं तथा रूढिवादिता के कारण कुटोर-च्यागो के भौजारो मे तवी- 
नता एवं उत्पादन तन्त्र में भाधुनिकता लाने का प्रयत्न नहीं करते । फलत* उत्पादन 
लागत भ्रधिक होने से वे यन्त्र निभ्िित सस्ते माल की प्रतियोगिता नही कर पाते | साथ 
ही, वे विज्ञापन, प्रचार भादि साधनो द्वारा माल की बिश्नी नही बढा पाते हैं। 

इन दोपो के निवारण के लिए कारीगरो को भाधमिक एवं झ्ौद्योगिक शिक्षा 
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फा आयोजन होना चाहिए। उनको यह शिक्षा मिलने पर वे कुटीर-उद्योग के लिये 
समुचित, झाधुनिक एवं वैज्ञानिक यनन्‍्त्रो तथा भ्ौजारों का उपयोग सफलता से कर 
सकेंगे । इसी प्रकूर कुटीर-उद्योग के भ्रमुसन्‍्धान की विभिन्न राज्यों मे जो व्यवस्था है 
उस व्यवस्था का उपयोग कारीगरो के व्यवहार मे हो सके, इसलिए उन्हें उन घनु- 
सन्धानो का एवं ववीन क्रियाप्रो का प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिये । उत्पादन की शिल्पिक 
दिक्षा में सिनिमा का उपयोग सफलता से किया जा सकता है। कुटीर-उद्योगो की 
व्यावहारिक शिक्षा के लिए प्रान्तीय जेल उद्योगों का उपयोग भी होता चाहिए । कुटीर- 
उद्योग विकास के द्र॒ प्रत्येक जिले में खोलनां चाहिए, जहाँ पर कुटीर-उद्योगो की 
प्रात्यक्षिक ध्िक्षा दी जाये तथा ये केन्द्र विभिन्न कुटीर-उद्योगो की समस्याप्रो को हल 
करने का प्रयत्त करें | 

(७ ) अच्छे औजारो का श्रभाव--छोटे-छोटे यन्त्र एवं प्रच्छे भ्ौजारो का 
कुटी र-उद्येगो मे नगण्य उपयोग होता है । इनके सफल उपयोग के लिए कारीगयरो की 
निरक्षरता एव रूढिवादिता का निवारण कर उद्योगो का आधुनिक ढंग पर पुनर्गठत 
करना चाहिए । इस शोर कुटीर-उद्योग सभा ने उल्लेखनीय प्रगति की है | इस सभा ने 
कुटी र-ठद्योगो का भ्राधुनिक ढंग पर संगठन करने मे काफी सहायता देकर प्रान्तो को 
भी प्रोत्साहन दिया है ।४# 

इन समस्याभो के साथ ही कुटोर-उथ्योगो के समुचित विकास में धाघक निम्त 
दोपो को दूर करने के प्रयत्न होने श्रावध्यक हैं --- 

( १ ) कुटीर-उद्योग के उत्पादन पर श्राथिक भार--झ्लुटीर-उद्योगो के 
उत्पादन के भ्रन्तप्रनन्‍्तीय भावागमन पर सन्‌ १६४६ तफ रोक थी तथा वह स्थानीय 
एव प्रान्त्रीय करो से मुक्त नही था। भाज भी कुटीर-उद्योगो के उत्पादन पर स्थानीय 
कर देने पढ़ते हैं, जिससे पहिले से ही महंगी वस्तु की कीमत श्रौर भी बढ जाती है । 
धत* कुटोर-निम्ित माल_पुण रीति से बर मुक्त होना चाहिए, जिससे उनका ध्राधिक 
प्रभार कम हो । 

(२) कुटीर-उद्योगो के प्रादेशिक वितरण मे असन्तुलन-कृंटी र-उधोगो 
के विकास एवं प्रा तीय वितरण में सन्तुलन का ग्रमाव है, शत क्ुटीर-उद्योगो का 
विकास इस प्रकार से द्वोना चाहिये कि जिससे प्रत्येक प्रान्त मे सभी प्रकार के कुटी र- 
उद्योग हो, परन्तु इसमे कच्चे माल को सुलसता को ध्यान मे रखना झ्रावश्यक है | इस 
प्रकार के वितरण से भ्रन्तग्रान्तीय यातायात व्यय कम होकर क्रुटीर-निर्मित उत्पादत 
सस्ते दामो पर विक सकेगा तथा प्रत्यैक प्रदेश भी स्वयं निमर हो सकेगा । 

( 3 ) सगठित उद्योग एवं कुटीर-उद्योगो मे असामजस्य--तगठ्ति 
उद्योग एव कुटीर-उद्योगो का विकास इस योजना से हो कि वे परत्पर प्रतियोगी न 
रह कर सहयोगी रहे तथा देश की प्रय॑-व्यवस्था के पोपक हो चर्क । इसलिए दोनो ही 
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प्रकार के उद्योगो के क्षेत्र का समुचित रीति से निर्धारण होना चाहिए । यथासम्भव 
णो माल कुटीर-उद्योगो मे अच्छी तरह बन सकता है उसे कुटीर-उद्योगो के लिए सुर- 
क्षित फरना चाहिए। क्योकि--'भारत का भविष्य बहु प्रमाण एव कुटी र-उद्योगो के 
प्रधिकारों के समुचित समायोजन पर ही निर्भर है। वास्तव मे यदि हम देश का 
ग्रामीण जीवन पुनर्जीवित करना चाहते है प्रोर वेकारी की समरया को हल करता 
चाहते हैं तो हम देश के विभिन्न भागो मे केवल वहु-परिमाण-उद्योगो के विकास से ह्द 
नही कर सकते, भ्रपितु विभिन्न क्षेत्रों में मध्य-परिमाण तथा लघु-परिमाण उद्योगों के 
प्रादेशिक नियोजन से कर सकते हैं ।' * 


(४ ) जन सहयोग--कुटीर-उद्योगो का विकास उनकी वस्तुओं फी माँग 
एवं खपत पर निभर है, जिसके लिए जनता का सहयोग अ्रावश्यक है, क्योंकि कुटीर- 
उद्योगो की भ्रवतति जन-सहयोग के अभाव मे ही हुई थी । इस हेतु राज्य सरकारों 
एव के द्रीय सरकार को श्रपने कार्यालयों के लिए क्ुटीर-उद्योगो का माल खरीदना 
चाहिए । इस सम्बन्ध में गत वर्ष प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकारो ने ध्वाधकीय विभागों 
को पत्र भेजे हैं, परन्तु पन्नों से 'कोट भर नेकटाई' प्रवृत्ति का भन्त नहीं होता, जब्फि 
इसकी प्रावश्यकता है । यही वात भारतीय राजदूतावासो के लिए भी होनी चाहिए, 
क्योकि सरकार का प्रत्यक्ष एव रचनात्मक कार्य ही जनता में इस प्रवृत्ति का निर्माण 
फरेगा । उपदेश वी अपेक्षा प्रत्यक्ष व्यवहार ही भ्रधिक प्रभावी कार्य करता है । साथ 
ही, स्वृतन्त्र भारत के नागरिको को चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में नव-निर्भित चीन की 
अनुकरण करें । 


छुटोर उद्योग एव सरकार-- 


कूटीर-उद्योगो की उन्नति के लिए सन्‌ १६४७ के पहिले जो भघूरे सरकारो 
प्रयत्न हुए, उनमे प्रान्तो में उद्योग-विभागों को स्थापना का उल्लेख प्राता है, परल्तु 
इन विभागों ने कुटीर उद्योगो के विकास के लिए प्लात्मीयता एवं तत्परता से काम 
नही किया । इसी कारण केवल इने-गिने उद्योगो, जैसे--हाथ कर्षा, घातु, लक्डी 
उद्योग, द्ाथी दाँत का काम झ्ादि को ही साधारण मनुष्य कुटीर-उद्योग समझता है । 
भारतीय स्वतन्त्रता के पूर्व गत २० वर्षो के सरकारी प्रयत्नो का फेवल यही फल था । 


कुटोर-उद्योग के विकास को वास्तव में स्वतन्चता के बाद ही गति मिली | 
जब १५ भ्रगस्त सन्‌ १६४७ को स्वतन्त्रता के उपलक्ष मे दिवाली मनाई जा रही थी, 
उसी समय कुटीर-उद्योगो को स्नेह मिला | इसके बाद राष्ट्रीय सरकार मे इस उद्योग 
फी विधिध समस्याप्नो को हल करने का बीडा उठाया । दिसम्बर सन्‌ १६४७ में क्ुटीर 
उद्योग सभा का निर्माण हुप्मा, जिसका सन्‌ १६५० मे पुनगठन हुम्ना | इस समा के 
४८ सदस्य हैं तथा सभा के निम्न काये हैं *-- 
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हे ( भर ) लघु परिमाण एवं कुटीर-उद्योग के विकास एवं सगठन के विषय में 
केन्द्रीय सरवार को सलाह एवं सहायता देना । 
(भा) वहु-परिमाण एवं कुटीर उद्योगो मे सामजस्य एवं सहयोग लाने के 
है लिए जाँच करना एव केन्द्रीय सरकार को झावश्यक सलाह देता | 
(६ ) लघु-परिमाण एवं कुटी र-उद्योगों के विकास की प्रान्तीय सरकारो की 
योजनाग्रो की जाच कर उनमे सामजस्प लाना । 
( ६ ) पटीर एवं लघु-परिमाण उद्योगो के उत्पादन को भारत में एव 
विदेशों मे बेचने के लिए सलाह देना । हु 
(3 ) शासकीय समिति की सहायता से क्लासकीय क्लियाएं करने के लिये 
घधासकीय सस्था का कार्य करना । 


इसी सभा की सिफास्शों के पनुसार श्रप्रेल सन्‌ १६४६ में कुटीर उत्पादन 
फी विक्नी के लिए दिल्‍ली केन्द्रीय कुटीर-उच्योग एम्पोरियम तथा हाथ कर्षा उद्योग की 
समस्याझो को हल करने के लिए सन्‌ १६४६ से 'श्रखिल मारतीय हाथ-रर्घा सभा 
का निर्माण किया गया । दूसरे, १ जुलाई सन्‌ १६५० से ३// से प्रधिक चौडो किनारी 
वाली घोतियाँ, चौखटे की छुद्बी, गमले, चदरें, पलेगपोश तथा परलेंगपोश की कुछ 
किस्मे, मेजपोश, छोटे तोलिये (४७]0|व7708), गाँक, (0002९), वैडेज, जेकोनेट तथा 
सादी दुनावट का निम्न कोटि के कपडे का उत्पादन हाथ-कर्घा उद्योग के लिए सुरक्षित 
किया गया है, जो वल्ञ निर्माणियाँ न वना सकेंगी /” इसी प्रकार १७ जून सन्‌ १६५० 
से २३// से चौही किनारी वाली साडियाँ भी हाथ-फर्घा उद्योग के लिए सुरक्षित 
(०5९7 ए८०९) की गई हैं | भ्सिल भारतीय हाथ-फर्षा सभा के भलावा एक स्थायो 
हाथ-कर्घा समिति भी है, जिसफे & सदस्य हैं। इस समिति के निम्न काय हैं -- 

(१) विभिन्न प्रान्तो के हाथ-कर्षा उद्योग के लिए भारत निर्मित सूत का 
भनुपात क्या द्वो, इसकी सिफारिश के सद्रीय सरपार को करना । 

( २) आन्तीय सरकार भथवा मान्य एसोसिएब्लनो के माध्यप्र से रग, रसायन 
एव भन्‍्य माल श्रादि उचित मूल्यों पर प्रास कराने में जुलाहो को 
सहायता देना । 

(३) द्वाय-मर्घा उद्योगो के उत्पादन के विपणन के लिए बाजारों की 
खोज करना तथा इस विपय के अच्छे साधनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट 
देता । 

(४) उत्पादन की किस्म एवं विपणन पद्धति के सुधार के लिए भावदयक 
अनुसन्धान करता | 





के पुपता९७ ७ [905)9 धए€४४ 30०७ 


मात्या०्वि० [] ४ 


४० | 


( ५ ) झावष्यकता पहने पर ह्वाथ-कर्षा उद्योग की दक्या के सम्बन्ध में कैन्द्रीम 
सरकार को रिपोर्ट देना । 

कुटीर निर्मित माल को लोकप्रिय बताने के लिए हवाई अ्रट्टो पर प्रदर्शन भवन 
(8॥0फ्म0077) वनाए गए हैं तथा इनवा प्रायोजन विदेशों में भारतीय राज- 
दूतावासों मे किया गया है। सरकार का विचार कुटीर-उद्योग-म्यूजियम स्थापित 
करने का है, जिससे फुटीर उद्योगो की तान्त्रिक शिक्षा एव नए नमूनों की खोज के 
लिए हरदुआगज ( प्रल्लीगढ ) मे केन्द्रीय कुटीर-उद्योग इन्सटीट्यूट की स्थापना फी 
है। इसने कुटीर-उद्योगो के विकास एव नये यन्‍्त्रो फे उपयोग के लिए एक योजना 
घनाई है, जैसे--घडी के पुर्जे बनाना इत्यादि। कुटीर उद्योग विज्ेपज्ञ-प्तमिति की 
सिफारिशों के भ्रनुसार सन्‌ १६५० में इसका एक स््री-विभाग भी दिल्ली में खोला गया 
है । इण्डियन स्टैन्ड्ड इन्सटोस्यू ठ ने कुटीर निर्मित वस्तुओं के प्रमाप भी तैयार किए 
हैं, जैसे--ताले, सरकने वाले दरवाजो के बोल्ट इत्यादि | सरकार कुटीर-उद्योगो के 
विकास के लिए प्राथिक सहायता भी देती है। इसी। प्रकार विभिन्न प्रान्तीय सरकारें 
कुटीर-उद्योगो के विकास के लिए झ्राथिक सहायता तथा ऋण सुविधायें देती हैं। 

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने कुटीर-उद्योग एवं लघु-उशोगो फी समस्याप्रो 
के हल के लिये तथा प्रान्तीय प्रयासो को बल देने के लिये ६ समितियाँ बनाई हैं --- 

(१ ) भखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग सभा । 


(२) , » दस्त दिल्प सभा। 
(३) , » दस्त कर्घा सभा । 
(४) , »  जघु उद्योग सभा। 


जी चर नी 


(५) » » काइर (007) सभा। 
(६) ,, पनन्‍्द्रीय सिल्क सभा। 
इनमें से भा तम दो सस्थायें वैधानिक सस्थायें हैं । 
राष्ट्रीय लघु-उद्योग कॉपरिशन--- 
फरवरी सन्‌ १६५६४ में राष्ट्रीय लघु-उद्योग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है, 
जिसका उद्देश्य लघु-उद्योगो की उन्नति करना, उनको सरक्षण, झ्ाथिक सहद्दायता तथा 
भन्य सहायता देना है। यह कॉर्पोरेशन केवल ऐसे लघु-उद्योगो को सहायता देगा जो 
दक्ति का प्रयोग करते हो एवं जिनसे ५० से कम व्यक्ति काम करते हो झयवा जो 
शक्ति का प्रयोग न करते हो, परन्तु उनसे १०० से श्रघिक व्यक्ति काम न करते हो 
तथा उनकी पूंजी ५ लाख से भ्रधिक न हो । इसके निम्न कार्य हैं -- 
( १) सरकारी भादेशो का समुचित हिस्सा लघु-उद्योगी को दिलाना । 
(२) जिन उद्योगों को ऐसे भ्रादेश मिले हैं उनको भादेश्ो की पूर्ति के लिये 
भावश्यक शाथिक एवं शिल्पिक सहायता देना |, 
( ३ ) सगठित एवं लघु-उद्योगो मे सामझस्य लाना, जिससे लघु-उद्योग 
सग्रठित उद्योगो को पुरक भावदयकताधो की पूर्ति कर सके । 


[ ४१ 


(४ ) लघु-उद्योगो को बेको प्रथवा प्रन्य सस्थाप्नो से मिलने वाले ऋणो की 
जमानत देना एवं प्रभिगोपन (ए#86/ए7ा709) करना । 


इस बॉपरिष्नन की पूंजी १० लाख रुपए है, जो १०,००० प्रज्ञो मे विभाजित 
है| इस कॉर्पोरेशन के झ्रनुवन्ध विभाग ((१090866 ॥)शा8707) ने सरकारी क्रय 
विभाग से सम्पक स्थापित कर लघु श्रोद्योगिक इकाइयो को भ्रनुवन्ध देने की योजना 
बनाई है| इसके भन्तरगंत ५,१४२, लघु-भौद्योगिक इकाइयो की सूची नवम्बर सन्‌ १६४६ 
तक बनाई गई है । लघु एवं कुठीर-उद्योगो को ४ ५ करोड़ ८० के पझनुवन्ध इस 
योजना के प्रनुसार दिए गए हैं । जनवरी सम्‌ १६५६ से निगम स्टेट बेक द्वारा लघधु- 
उद्योगों को प्रमुत्रन्धो की पूर्ति के लिए दिए गए ऋणो की गारन्टी भी देता है। इस 
निगम ने लघु उद्योगो को फ़य-विक्रय ([ञ/8-9पाठ958) पद्धति पर यन्त्र सामग्री 
देने की योजना भी प्रारम्भ फी है, जिसके भन्तगत सन्‌ १६५६ सितम्बर तक १४८४ 
करोड २० के यन्त्र श्रादि लघु उद्योगो को दिए ।" इस निगम की क्रियाश्रो थरो विफेन्द्रित 
परने के हेतु सन्‌ १६५७ में वम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं दिल्ली मे एक-एक सहायक 
'त्गम स्थापित किया गया है । सन्‌ १६५६ में इस निगम ने दिल्ली तथा प्रन्य केन्द्रों 
पर “श्रोध्योगिक डिज।इन प्रदशनी'” वा झ्ायोजन भी किया था, जिससे यूरोप एवं 
प्रमरीका के दिजाइनो से लघु-उद्योग परिचित हो सके । व -द्रीय सरकार भी निगम की 
क्रियाभो के सचालन हेतु ऋण एव भ्रनुदान देती है । 


सामुदायिक योजना प्रशासन ने भी लघु उद्योगो के वितवास के लिए खड-स्तरीय 
भौद्योगिक प्रधिकारियो की नियुक्ति सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय सेवा-विस्तार 
खडो मैं की है। साथ ही २६ चुने हुए क्षेत्रों म गहन-विक्तास कायक्रम भी लांगु 
विया है.।'* 

सन्‌ १६५६-६० में निगम ने सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए क्षाफी 
प्रयत्न किए एवं उनमें सफल भी रहा । वगलौर की लघु-उद्योग सेवा ससथा ने इस 
क्षेत्र मे कुछे भौद्योगिको को वडे उद्योगो के साथ छोटे छोटे सहायक उद्योग खोलने के 
लिए प्रोत्साहित किया ' इसी प्रकार मद्रास, कलकत्ता, पटना भ्रौर वम्बई में भी 
सहायक उद्योग खोलने की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं ।% 


लघु-उद्योगो का उत्पादन बेचने के लिए निगम की € दुकानें काम कर रहो हैं। 
इन दुकानों ने सन्‌ १६४९-६० में १६ लाख रु- का माल बेचा । साथ ही ६ लाख रु० 
के जूते, चमड़े का सामान, बनियानें, सूती मोजे, खेल के सामाव, ५ाच के मोती 
झादि का निर्यात किया । 
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प्रारम्त कर रही है भौर सरकार को श्रोर से रिजवें वेक ऋणों की ग्ारन्‍्टी देगी । 
इससे लघु भ्रौद्योगिको को दिये जाने वाले ऋणों को जोखिम कम होगी तथा डुबेते 
ऋणा से हाने वानी हानि मे भारत सरकार और ऋण देने वालो सल्या दोनो ही 
हिंस्सेदार होगे । इस योजना के श्रनुसार १ ऋण के पीछे सरकार १ लाख ३० तैंई 
की हानि उठावेगी | यह योजना उत्तर प्रदेश मे भागरा, गुजरात मे अहमदावाद एव 
सूरत, पजाब में प्रमृतसर एवं छुधियाना, मैसूर मे बगलौर, प० वगाल़ में कलकत्ता 
झौर हायडा, मद्रास मे कोयमबूर भ्रौर मद्रास, उद्दीसा मे कटक, मदह्दाराष्ट् में वृहृत्तर 
चम्बई और कोल्हापुर, भ्राप्न मे हैदराबाद भौर कृष्णा, मध्य-प्रदेश मे रवालियर, रजि- 
स्थान मे जयपुर, प्रमम्त थे कामरूय, विहार मे रांची, केरल मे तिरुप्रनतपुरम तथा 
केन्द्र-शासित प्रदेश दिल्ली मे लागू होगी । दो वप पदचात्‌ इस योजना के सम्धन्व मे 
पुन, विचार होगा । ध्यान में रहे कि इसी प्रहार की गारस्टी योजना भौद्योगिक 
सहिकारिताञो के लिए सन्‌ १६५५-५६ मे लागू हो बुकी है ।* 

पच-वर्षीय योजना श्रो में-- 


प्रथम पच-वर्षीय योजना के प्रन्तगत विभिन्न समाभ्रों के माध्यम से कुटोर एंव 
लघु-उद्योगो के विकास पर निमत व्यय किया गया ;---९ - 


करोड रुपयो मे ( सन्‌ १६५१-५६ ) 


कोयर (()077) ० रे 
हाथऊर्घा श्र्२ 
स्नादी भ२३ 
ग्राम-उद्योग २६ 
लघु उद्योग ४ ४५ 
ह््स्त दिल्प न ल्प / 
सिल्क एव से रीकल्चर ०्छ 
योग ३३२६ 
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द्वितीय योजना के प्रन्तगत कुटोर एवं लघु उद्योगो के विकास के लिए ३०९ 
फरोड रुपये का ' प्रायोजन है, जबकि पहिलो योजना मे केवल १५ करोड रुपये की 
झायोजन ही प्रारम्मिक प्वस्था मे था। विकास योजना के प्रस्त्गंत भौलोगिक 
सहकारिताभो के विकास की झोर प्रघिक ध्यान दिया जायगा। साथ ही, उनकी 
शिल्पिक उन्नति भी की जायगी, जिससे वे सगठित उद्योगों से प्रतिस्पर्धा यीग्य बन 
सकें तथा द्ित्पिक उन्नति ऐसी पद्धति से होगी जिससे वेकारी में “वृद्धि मन हो। इन 
प्रयत्वो से स्पष्ट है कि कुटोर एवं लघु उद्योग भभिष्य मे भपने वलबूते पर सफलता पे 
कार्य कर सकेंगे । दूसरी योजना की राक्षि निम्न है ४--- 


भारतीय समाचार--जुलाई १५, १६६० । 
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हि ( करोड रुपयों में ) 
हाथ कर्षा श्ह्प््‌ 
खादी १६७ 
ग्राम उद्योग रेप एप 
हस्त शिल्प €"० 
लघु-उद्योग ब५ा० 
सिल्क शोर सेरीकल्चर ५ ० 
फायर फी कताई, बुनाई १० 
प्रन्य ( प्रशासन, प्रनुसन्धान श्रादि ) १५० 
योग -एण००० 


दूसरी योजना मे प्रभति-- 


योजना के १० वर्षों मे ग्राम एवं लघु-उद्योगो का काफी विकास हुमा है। इस 
झवधि में हाथ-कर्घा कपड़े का उत्पादन ७४ २० करोड गज से २१२ ५० करोड गज, 
खादी का ७० लाख गज से ८ करोड गज श्रोर कच्चे रेशम का २० लाख परौड से ३७ 
लाख पौडढ हो गया है । कुछ लघु-उद्योगो मे जैसे हाथ के भ्ौजार, सिंचाई की मशीनें, 
विजली के पस्ले भौर साइफिलें तैयार करने वाले उद्योगो भे भी काफी विकास हुम्ना है । 
लगभग सभी राज्यों में लघु-उद्योग सहायक सत्याएँ बना दी गई हैं। इसके सिवा ४२ 
विस्तार कैन्द्र भी स्थापित विए गये हैं । दूसरी योजना के भ्रन्त तक ६० भ्रोद्योग्रिक 
सस्यान बन जावेंगे, जिनमे ७०० छोटे-छोटे कारखाने होगे ।१ इनमे १०,००० श्यक्तियों 
को पूर्ण रोजगार मिलेगा | ऐसा भ्रनुमान है कि लधु-उद्योगो से ३ लाख व्यक्तियों को 
दूसरी योजना के भनन्‍त तक पूरा रोजगार मिल जायगा ।* कर्बे समिति तथा अ्रम्बर 
चर्खा जाँच समिति की सिफारिश के भ्रनुसार सन्‌ १६५८-४६ वर्वान्त तक २,४५,० १४ 
प्रम्बर चर्सों का प्रयोग होने लगा है तथा इनसे कपडे का उत्पादन सन्‌ १६४ ६-५७, 
१६५७-५८ व १६५८-५६ में क्र १८ ८, १११५ एवं २४० ४ लाख चौरस गज 
हुआ | अम्वर चर्सा कार्यक्रम से मा सन्‌ १९५६ तक १,१६,३६७ व्यक्तियों को रोजी 
मिली त्तथा हाथ कर्षों को सूत सम्बन्धी मिल्लो पर जो निर्भरता थो बहू कम हो गई है । 
तीसरी योजना में-- 

तृतीय योजना में छोटे तथा ग्रामोद्योगो के क्षेत्र में स्थायी तौर पर निम्न- 
लिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। कोष्ट में दूसरी योजना तक की प्रत्याशित सफलता 
के भ्ाँकड़े दिये गये हैं :--- 


4. उद्योग व्यापार पश्चिका, अगस्त सन्‌ १६६० । 
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हाथ करघा वस्त्र, विजली करघा वस्त्र, परम्परायत खादी भौर प्रस्तर खादी 
३ प्रव ५० करोड गज ( २ भ्रव ६१ करोड़ गज ) । है 

छब्चा रेशम ५० लाख पौड (३० लाख ७० हजार पोड), भ्रौद्योगिक बस्तिया 
३६० (६०) पौर हाथ करधा विभाग मे बिजली करघा कारखाना की स्थापना (रे 
हजार (३ दृजार ५००) १ 

तीसरी योजना मे सरकारी विभाग में २ श्रव ५० करोड रुपए का ध्यय 
निर्धारित किया गया है । विभिन्न विभागों में व्यय करने के लिए प्रदान किया गया 
घन निम्नलिखित है। कोए में दुसरी योजना के श्रॉकिडे दिये गये हैं :-- 

हाथ करघ। विभाग में हाथ करघा तथा व्रिजली करघा के लिए ३६ करोड़ 
रुपए ( ३२ करोष्ट १० लाख रुपए ), खादी, भम्बर खादी भौर ग्रामोधोग घ६ करोड 
रुपये (८० करोड ५० लाख रुपये), लघु उद्योग एवं श्रौद्योगिक वस्तियाँ १ भव ७ 
करोड रुपये (५६ करोड ३० लाख रुपये), हस्तशिल्प ८ करोड रुपये (५ करोड ३० 
लाख उपये), रेशम के कीडो का पालन ७ करोड रुपये (३ करोड ८० लाक् झुपये) 
झोर नोरियल-जटा-उद्योग ३ करोड रुपये (२ करोड रुपये) । हे 

सरकारी विभाग के प्रतिरिक्त निजी विभाग द्वारा २ प्ररव ७५ करोड रुपये 
व्यय किये जाने की पश्राशा है । कुल व्यय के झ्ाधार पर विभिन्न कायक्रमो से ५० साख 
व्यक्तियों को प्रधिकाधिक रोजी तथा ८ लाख व्यक्तियों को पूरे समय की नौकरी मिल 
सकेगी । 


तीसरी योजना में कुटीर एवं लघु उद्यायो के कायक्रम के सम्पत्ध में विम्त 

निर्देशक उद्देश्य होगे .-- 

( १) समाज की बढती हुई झ्रावद्यकताप्रो की पूर्ति के लिए लघु एवं बडी 
श्रोद्योगिक इकाइयो के सम्बन्धित लक्ष्य विभिन्न उद्योगो के उत्पादन 
कार्यक्रम के एक भाग के बतौर स्पष्ट होगे, 

(२) खघु प्रोद्योगिको को सगठनात्मक एव तकनीकी कुशलता में सुधार 
के लिए सहायता दी जावेगी, तथा 

(३) शिल्पियो एव कारीगरो को सहकारी-सगठन बनाने में, विशेषतः 
ग्रामीण क्षेत्रों में, सहायता दी जावेगी ॥ 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि देश के प्रोौद्योगिक जीवन में कुटीर उद्योगों को 

समुचित स्थ।न प्रदान करने में राष्ट्रीय सरकार योजनावद्ध रीति से कठिवद्ध है। यह 
_ इस बात का सकेत है कि कुटीर एवं लघु उद्योगो का भविष्य उज्ज्वल है। हु 


न्‍ीं 


खध्याय ७ : 
संगठित-उद्योग ; १ 


(07इ&४5९ ९ एवंध४7765-- ) 
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भारत म वहूँ परिमाण एव यन्त्र-चालित सगठित उद्योगों की स्थापना एवं विकास गत एक 
दाताब्दि मे हुमा । भारत दिश्व के ध्ोद्योगिक देशो में भाज धाठवां देझ्ष होते हुए भी 
यहाँ ध्रौद्योगक विकास उठना नहीं हुभा है, जितना होना चाहिए था। इस घीमे 
विकास के लिये भारत सरकार की भोद्योगिक नीति जिम्मेयार थी, जिसमे भारतीय 
उद्योगो को विक्षेप प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। श्रत्तः इन उद्योगों का प्रध्ययन भी 
हमारे देश फे भ्ाथिक विकास में प्रत्यन्त महृत्त्वपुर्णा हो जाता है 


[ १ ] यूती-वस्त्र उद्योग 

भारत मे सूती-वस्त्र उद्योग के पहिले कारखाने की स्थापना कलकत्तें में सन्‌ 

१८१८ में होते हुए भी इसकी धाघारशिला सन्‌ १८५१ मे बम्बई में एक कारखाने की 
स्थापना से रखी गई झौर सन्‌ १८५४ मे उत्पादन -आरम्भ हुप्रा । इस उद्योग ने सत्‌ 
१६५३ में श्पनी शराब्िदि मनाई, जो उद्योग की महत्ता का परिचायक है। इस प्रकार 
इस उद्योग वा सन्‌ १८५१ में संगठित पद्धत्ति पर विकास होता आरम्म हुमा । यह 
कारखाना श्री कोवास फी० एन० डॉवर ते बॉम्वे स्पितिग एण्ड वीवपिंग मिल्स के नाम 
से स्थापित किया । सन्‌ (८५४ में इस कारखाने ने अपना उत्पादन भारम्भ किया, 
परन्तु सनु १८६१ पक इसकी प्रगति साधारण थी। इस कारखाने की सफलता देख 
प्रमेक नए कारखानौ की स्थापना द्ोने लगी, जिससे सन्‌ १८६६ में कारखानों की 
संख्या १२ हो एई | परन्तु सन्‌ १८६० से १८७० तक के दक्त वर्ष उद्योग की प्रगति के 
लिए हितकर नही ये, क्योकि इस श्रवधि में श्रमेरिकन हे बुद्ध के कारए रुई के भाव 
बढ़े हुए ये | सन्‌ १८७१ में इस परिस्थिति में सुधार हुआ, फलत. सन (६७३ तक 
फारखानो की सरुया २० हो गई | इनमें से २ कलकर्त में तथा शेष १८ वम्मई में 
“ थे । सन्‌ १८७७० तक इस उद्योग की विशेषता यह थी कि उद्योग विधेषत, सूत का 
निर्माण ही करता था, क्योकि चीन एवं लका के बाजारों में सूत की माँग भविक 
थी । सन्‌ १८८० में इद्लेड ने इन बाजारों को हस्तगत किया तथा साथ ही चीन मे 
भी वद्ध उद्योग का भारम्म हुआ, जिससे यह महत्त्ववूरां विक्नी केन्द्र भारत के हाथ से 
निकल गए | इसलिए भारत को कपडे के उत्पादन की झोर पधघिक ््यान देता 

“ झावद्यक हो यया । 


| 


शभ्ष ] 


बम्पई के वस्त्र-निर्मारियो की सफलता से प्रोत्साहित होकर भप्रहमदाबाद, 
नागपुर, शोलापुर ध्ादि शहरो मे भी कमर. वारखानों को स्थापता होने लगी थी । 
इस समय कानपुर तथा मद्रास में भी वस्त्र निर्माणियों की स्थापना की गई। इसे 
प्रकार सन्‌ १६०० में भारत में १६३ वस्त्र निर्माणियाँ थी, जिनमे १६१ हजार श्रमिक 
काम करते ये ।* सन्‌ १६०४ मे स्वदेशी भा दोलन घुरू हुआ, जिससे देशी उद्योगों को 
प्रोत्ताहन मिला तथा नवीन उद्योगों की स्थापना होने लगी । फलस्वरूप सूती वस्र- 
निर्माणियों की सस्या भी बढ़नी गईं तथा सन्‌ १६१४ में यह सस्या २६४ हो गई, 
जिसमे २,६०,८४७ श्रमिक काम फरते थे । 


सन्‌ १८८० से सन्‌ १६१४ तक सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुमा, उपर 
दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख थी ---एक तो, कताई-यन्त्रों (59770]88) की भ्रपैक्षा फर्घों की 
सख्या में दर त गति से वृद्धि तथा भच्छे वस्त्र निर्माण को भोर प्रवृत्ति । 

प्रथम विश्व-युद्ध एवं पश्चातू-- 


_अषम विश्व-युद्ध श्रारम्म होते ही उद्योग को साहजिक ही भ्रोत्सात प्रोत्साहन मिला, 
क्थोकि इज्जलैेंड तथा विदेशों से कपडे का भायात बन्द हो गया तथा भारतीय उद्योग 
_पर ढूहरी जिम्मेदारी प्रा गई | एक, देशी माँग के पूर्ति की तथा बस मद 
झावश्यक वस्त्र निर्यात करमे की । इस प्रोत्साहन के होते हुए भी उद्योग के विकास 
व्यावहारिक वाघायें थी, जैसे--यन्त्रो, श्रौजारों त्तथा भ्रावश्यक रग रसायनों के प्ायाति 
में श्रसुविधाएं । इस युद्ध से एक भौर लाभ हुप्रा कि भारत-का-विदेशी व्यप्रोर- 
.. भमरीका, इड्धलंड भौर जापान के साथ वढा | किन्तु कठिनाइयों के कारण कारखानों 
को भपनो पुरी उत्पादनक्षमता से कार्ये करना पडा । युद्ध के प्रथम दो वर्षों में भारत 


का निर्यात बढा, किन्तु प्न्तिम दो वर्षों मे चीन एवं जापान की प्रतियोगिता के कारण 
निर्यात कम होता गया *--- 


वर्ष निर्यात ( मिलियन पोंड मे ) 
सन्‌ १६१४-१५ १४३ 
सन्‌ १६१५-१६ (७८ 
सन्‌ १६१६-१७ १३० 
सन्‌ १६१७-१८ छ्रे 


यस्त्रादि श्रायात की कठिनाइयो की उपस्थिति में भी युद्ध-काल में इस उद्योग 


का विव्रास हुआ तथा मिलो की सख्या २६४ से २७१ हो गई, जिसमे करोडो उुपये 
थी पूंजी लगी हुई थी । हु 


युद्धोत्तर-फाल में-- 
युद्धोत्तर-काल मे विधव का घठना-चक़ तीम गति से घूमने लगा । एक झोर रई 
की कीमतें गिर रही थी तो दूसरी झोर यस्त्र उत्पादन की कीमतें वढ रही थी, जो 
$. वात5घछाथ्य #एणेप्रध0प्र ए ग्रावा4--०0 ७०78, 
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उद्योग फे विकास के लिए हितकर था । इससे उद्योग भ्रपनी उन्नति करमे लगा | इस 
परिस्थिति में उद्योगो ने काफी लाभ कमाये तथा अद्यघारियों को भी प्रधिक लाभाँग 
मिला । बढते हुए लाभो के कारण विनियोग-पूंजी इस उद्योग की भ्ोर भाकपत होने. 
लगी तथा नए कारखानो की स्थापना को गति मिली। इससे सन्‌ १६२० से सन्‌ 
१६२४ के पाँच वर्षो में ५४ नए कारखानों की स्थापना हुई। सन्‌ १६२१ मे वस्छ 
भ्रायात पर ३३ प्रतिदत की दर से रेवेन्यू कर लगाया गया और इसी समय भारतीय 
रईई के लिए विदेशी माग भी बढ़ी । इस कारण उद्योग के लाम बढ रहे थे भौर उधोग 
में तेजी थी जिसमें सन्‌ १६२२ में उच्चाक था । 
सन्‌ १६२३ में साधारण परिस्थिति होते ही सम्पूर्ण श्रथ-व्यवस्था को कठि- 

नाइयो का सामना करना पडा, ऐसी स्थिति मे वस्त्र निर्माणियो,कों भी इस परिस्थिति 
से मिलान करने मे कठिनाइयाँ श्राई , परन्तु भारतीय वद्ध-निर्माणियों की कठिताइयो 
का स्वरूप प्रति विस्तृत था, क्योकि उनको तीव्र जापानी प्रतियोगिता का सांमना 
करना पड रहा था। विशेषत बन्दरगाही शहरों मे श्र दूसरी प्रोर वे कठिनाइयाँ 
थी हो, जो सम्पूरा विद्व मे इस उद्योग को प्रभावित कर रही थी । ऐसी कठिनाइयों में 
मृल्य-स्तर मे |गरावट, रुई की शरीमतो मे वृद्धि, वस्तु एवं सूत के बाजारों मे माय की 
कमी तथा उत्पादन का सचय विशज्येप थी ) इसी मनन्‍्दी से कताई उद्योग फो गहरा घक्का 
लगा, परन्तु वुनकर निर्भाणिया जिसी तरह श्रपना काम चल्नाती रही। फलस्वरूप 
“इस मन्दी में उद्योग की वायशील पूजी का बहुत-सा भाग बेकार हो गया, परन्तु 
दूसरी शोर मजदूरी का स्तर ऊचा होने से उद्योग की लागत उसी स्तर पर रही १ 
बम्बई की निर्माणियों पर यह प्रभाव विशेष पडा, क्योकि भ्न्य स्थानों की निर्मा- 
खियो ने मूल्य स्वर के साथ मजदूरी का मिलान किया, परन्तु सफ्वई मे सन्‌ १६२५ 
तक यह सम्भव न हो सका, लेकित जब नियोक्ताश्रो ने इस दिश्या मे प्रयत्व किए तब 
श्रमिक प्रान्दोलन ने उग्र रूप घारण किया, फलत सन्‌ १६२५४ से सन्‌ १६३४ के दस 
यर्षों मे श्रमिक म्रशाति के कारण बम्बई की निर्माणियों मे एक वे की उत्पादन हानि 
हुई ।* भझत' सन्‌ १६२६ में कपडे के उत्पादन से उत्पादन-फर हटा लिया गया, परन्तु 
इससे उद्योग की स्थिति मे विशेष सुघार नही हुआ । पु 

उद्योग फो प्रशुत्क सरक्तणु-- 

इस परिस्थिति से विवश होकर उद्योग ने सन्‌ १६२४ मे प्रशुल्क सरक्षण की 

माय की । फलत, सन्‌ १६२६ मे उद्याग पी जाँच के लिए प्रशुल्क सभा की नियुक्ति 
हुई । इस सभा ने उद्याग के पक्ष मे निशय देते हुये सिफारिश की कि (7) रेवे यू कद 
मे ४% की वृद्धि की जाय, जिससे जापान को मिलने वाले भयोग्य लाभ को मिटाया 
जा सके, परन्तु सरकार ने इस उद्योग के प्रति भ्रपना दृष्टिकोण रुक्षता का रखा, जिससे 
उद्योग को जापानी प्रतियोगिता का सामना करना ही पडा। ()7) उद्योग के सरक्षण 


3. +)27 5970 ैला9-चुप०६३१ ई707 4ैय डिवद्या 288 2 4 34% 
2 फाठ 


६० ] 


के लिए विदेशी वस्घो के ग्रायात पर १६% से १५% तक सरक्षण-कर लगाया जाये | 
(ग) इस उद्योग के लिये श्रावश्यक यम्त्रादि एवं सामग्री का प्रायात कर-मुक्त हो तो 
(77) निर्माणियों को भ्रच्छा सूत बताने के लिए भ्रच्छे सूत के उत्पादत पर सरकार 
भाधिक सहायता (30ए7॥68) दे । ६ 
इन सिफारिशों 'के अनुसार सन्‌ १६२७ में भारतीय-प्रशुल्क श्रधिनियम स्वीईत 
हुपा | हस भ्रधिनियम के भनुसार सून के भायात पर उसके मूल्य का ५९ भेयवा 
१ झाता ६ पाई की दर से (इन दोनों मे जो प्रधिक हो) सरक्षय फर लगाया गया 
तथा यब्यादि रा प्रायात-फर मुक्त कर दिया गया । यह सरक्षण ३१ मार्च सव्‌ १६३९० 
तक के लिए दिया गया था। परतु सन्‌ १६२६ में हिल्टव यग समिति की सिफारिशों के 
पनुसार रुपया शोर स्टलिंग मे गठवत्धन होकर रुपये की विनिमय दर १८ पैस निश्चित 
कर दी गई भौर दघर श्रमिक प्रान्दोलन था हो । फलत, इस सरक्षण मे भी उद्योग की 
स्थिति सन्तोपप्रद न रही, इसलिए उद्योग ने सरकार से प्रघिक सरक्षण के लिए फिर 
प्रनुरीध किया तथा जुलाई सन्‌ १६२९ में उद्योग की जाँच के लिए श्री जी० एस० हार्श 
की नियुक्ति हुई । इन्होने भ्पनी रिपोर्ट मे बढ़ती हुई जापानी प्रतियोगित्ता ते वस्र उद्योग 
की सुरक्षा के खिए भली-भाँति सरक्षण देने की सिफारिश की । इधर सव्‌ (६२६-३० 
से भन्दी भी जोरो पर थी, जिससे भारत सरकार की श्राय कम हो रही थी । जापानी 
प्रतियोगिता तो थी ही भौर इसी समय सन्‌ १६३० में ल्वदेशी श्रान्दोलन ने भी जोर 
पकडा, इसलिये सरकार ने अपने वजट के घाटे को पूरा करने के लिए श्रायात-कर बंढां 
दिये। फलस्वरूप सन्‌ १६३१-३२ में वच्ल का भ्रायात केवल ७६० मिलियत गज ही रहें 
गैया, जो सन्‌ १६२६-३० में १,८६७ मिलियन गज था । 
श्री हार्दी के अ्नुमार वस्त्र उद्योग को सरक्षण देने के लिए सन्‌ १६३० में 
वल्लोधोग-सरक्षण भ्रधिनियम स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम से :--( भ ) 
विदेशी वस्त्र-भायात पर श्रायात कर ११% से १५%, तक किया गया, (व) 
ब्रिटिश उगम के झलाबा भन्‍्य देशों से सूत्ती माल के भायात पर ५% प्रतिरिक्त 
कर लगाए गए, तथा (स ) विदेशी ग्रे-रग को वस्तुमो के श्रायात पर ३३% 
प्रशुल्क कर लगाया गया । यह सरक्षण ३१ माच सम्‌ १६९३३ तक की भ्रवधि के 
लिये था | इसी समय सरकार की श्ारथिक श्रावश्यकताएँ बढ रही थी, इसलिये उतको 
पूरा करने के लिये सन्‌ १६३१ के पूरक बजट में श्रायात करो पर २५% भतिरिक्त 
कर लगाया गया । फिर भी भारतोय उद्योग जापातो प्रसियोगरिता से ठक्षर लेने में 
- झसमर्थ रहा । साथ ही, सन्‌ १६३२ में जापान ने प्रतिस्पघत्मिक-मौद्विक प्रवमूल्यन 
((077क7779 हैताशए'ए 400७77९297१07) नीति अपना कर यह 
,अतियोगिता और तीम्र कर दी । इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार ने जुलाई 
- सन्‌ १६३२ में इस उद्योग की पुन जाँच करवाई। फन्रस्वरूप ब्रिटेत के झलावा भरन्‍्म 
देशों के माल के श्रायांत पर ३१३९ से ५०% तऊू भ्ायात-कर लगा दिया गया तथा 
जून सन्‌ १६३३ में ७५% किया गया | उद्योय को यह सरक्षण ३१ मार्च सम १६ ३० 
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तक मिलता रहा | दत्पदचात्‌ सम्‌ १६३३ में भारत-जापान व्यापार समभौता तथा » 
वम्बई लकाणायर मिलो में मोदी लीज समभौता हुआ, जिससे सरक्षण करो में प्रावश्यक 
प्रिवतन किए गये। सम्‌ १६३६ में इन्डो-ब्रिटिश- व्यापारिक समभौता हुआ, जिससे 
पध्ायात-करो के झभाघारभूृत दर निश्चित विये गये, जो कपडे पर १७३०, उेपे हुए 
कपड़े पर १५% श्रथवा २ श्राना ७पाई प्रति पौण्ड तथा प्रत्य वस्तुओं पर १४% - 
तिश्चित किये गये | इस समझौते के भनुसार इड्डलंण्ड ने भारत से निदिचत परिमाण 

में रुई खरीदना निश्चित किया । इन दरों में इद्धलैण्ड द्वारा भारतीय रई के क्रय के 
अनुसार परिवर्तत हो सकता था । भारतीयों के विरोध करने प्र भी भारत सरकार ने 
इस दरो को ही कायम रखा। 


इस उद्योग के सगठन में भ्रनेक शुटियाँ थी, जिस कारण सन्‌ १६२६ से 
सन्‌ १६३४ तक को मन्दी मे इस उद्योग को स्थिति चिस्ताजनक हो गई थी। इस 
स्थिति के लिये उश्ोग के समुचित सगठन का श्रमाव तथा श्रच्छे समय में सचित 
कोप का निर्माण न होना, ये दो मुस्य कारण थे।१ उद्योग को सरकारी भाधिक 
झावश्यकताओं के फारण भायात-कफरो फी वृद्धि से जो सरक्षण मिला वहू यदि न द्वोता 
तो सम्भवत*' भारत में यह उद्योग वर्तमान भवस्था मे न होता । 


द्वितीय विश्व-युद्ध के पूब-- 

-... द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भारत में २७६ वच्ध निर्माणियाँ थी, जी भारतीय 
माँग का ६४% प्रदाय करती थी तथा शेप २७% की पूर्ति हाथ-कर्षा-उशोग एव 
€५% झ्ायात द्वारा होती थी । सन्‌ १६२२१ से सन्‌ १६२६ तक की भ्रवधि में भारतीय 
फारखाने लम्बे रेशे की रुई से सूत उत्पादन करने लगे, परन्तु सन्‌ १६२६ तक भारत में 
६२% सूत का उत्पादन २० नम्बर सूत से भ्रच्छी किस्म का नहीं था। सन्‌ १६३६ में 
भारत में सूत का यही प्रतिक्षत ५०% था तथा कपडे की किस्मे, डिजायन आदि की 
श्रेणी भी सुधर गई थी । द्वितीय मद्दायुद्ध के धारम्म तक वस्त्र कारखानों को संख्या 
२५७ से ३७६ , स्पिम्डिल्स की सत्या ६७ लाख से १०० लाख तथा कर्षो की सस्या 
११७ हजार से बढ़कर २०२ हजार हो गई | इसी कारण सूत एवं कपडे का उत्पादन 

ढ ग्रया था, जो देखी माँग के ६४% फ्री परु्ति करता था ।* इससे हमारी आयात पद 
निर्भरता कम ही गई तथा उत्पादत की किस्म में सुधार हो गया था, जिससे वह 
उपभोक्ताओं की विश्निन्न इचियो का समाघान कर सकता था। 


द्वितीय विश्च-युद्ध एवं पश्चात्‌-- 
घितम्बर सन्‌ १६३६ से द्वितोय महासमर की शछ्स्त ध्वनि हीते ही उद्योग को 
पुत्र प्रोत्साहन मिला । कारण, ब्रिटिश वस्थ्-उथोग मुद्धोपयोगी उत्पादन में लग गया 
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एव जापान से शन्नुता होने से भारत को मित्र देशों की सेना तथा उपभोक्ताओं की 
भाग की पूर्ति करने का एकाघिकार मिल गया । इस कारण फारखानो की सल्या 
सन्‌ १६४५ मे ३८६ से बढ कर ४१७ हो गई भौर इसी प्रकार स्पिन्डिल्स एवं कर्षों 
की सस्या क़मदा, १,०२,३८,१३१ तथा २,०२,३८८ हो गई | साथ ही, कारखानो 
की बढती हुई माँग का पुरा करने के लिए पूरी उत्पादनशोलता से कार्य करना पडी। 
फलतः ३१ माच॑ सन्‌ १६४४ के वर्षान्त में सूत एवं कपड़े का उत्पादन क्रमश* 
१,६८० मि० पोण्ड तथा ४,५७०'६ सि० गज हो गया था, जो पहले सब वर्षों से 
ग्रधिफ होते हुए भी भारत की सम्पूण माँग को भ्रघूरी पूति कर सकता था। 
वस्त्र-नियन्त्रण-- ६ 

हितीय महायुद्ध से विदेशों से भाने वाले कपडे का भायात बन्द हो गया भौर 
दूसरी शोर सेना प्रादि के लिए कपडे की माँग बढती गई। फलत. सच १६४२ से 
फपड़े की कीमते बढने लगी, जो सन्‌ १६३६ की प्रपेक्षा चौमुनी हो गई । इधर भारत 
से वपडे का निर्यात्‌ वढता जा रहा था भौर देशी माँग भी वढ रही थी । इस समस्या 
को हल करने के लिए देक्षी माँग की पूर्ति कपडे के समुचित वितरण द्वारा करने का 
सोचा गया, इसलिये सरकार फो उद्योग पर नियन्त्रण लगाना प्रावश्यक द्वोगया। 
इस प्रकार वस्थ वारखानो पर नियन्त्रण रखने के निम्न प्रदेश समय-समय पद 
प्रसारित विये गये थे ;-- 


( १) कॉटन वलॉय एण्ड यारन॑ कन्ट्रोल श्रॉडर जून सन्‌ १६४३ 


(३ )0 8. ४ » सितु १६४५ सशोधित सन्‌ १६४७) 
(३ ) कॉटन टैक्स्‍्टाइल इन्डस्ट्री (वन्ट्रोल भाफ प्रॉडक्‍शन) प्रॉडर सन्‌ १६४५ 
(४) ,, ». (न्‍्द्रोल भॉफ मूवमेट) भॉडर सन्‌ १६४६ 
(9)... » (रो मटेरियल एण्ड स्टोसं) भार सन्‌ १६४६ 


इनपें पहिले दो भ्रादेशो का हेतु कपड़े के उत्पादन, वितरण एवं कीमतों पर 
तियम्त्रण रखना था, तीसरे का हेतु कपडे का स्थानीय उत्पादन बढाना, चौथे का हैतु 
कपडे के यातायात पर नियन्त्रण रखना, पाचवे फा उद्देश्य कपडे के उत्पादन के लिये 
प्रावश्यक कच्चे माल एवं धन्य साधनों की कीमतो पर नियन्त्रण रखना था। इमके 
लाद सन्‌ १६४६ के प्रन्त मे कपडे की परिस्थिति से सुधार होने लगा | फलत जनवरी 
सन्‌ १६४७ से वर्त्र-उद्योग से मूल्य नियन्त्रण हदा लिया गया, जिससे उत्पादको को 
विविध कपडो फी फीमतें निश्चित्त करने की स्वततन्त्ता हो गई । 


विभाजन का वस्त्र-उद्योग पर परिणाम-न 

४ इगस्त सन्‌ १६४७ में भारत का विभाजन हुआ, जिसमे पारिस्तान को प्विं- 
भाजित भारत की १४ वस्त्र-निर्मारार्या तथा भच्छे किस्म की रुई उपजाने बाला ७३% 
प्रदेश मिला । फलत, भारत में वक्त कारखानों की सख्या केवल ४०६ ही रह गई। 
दूसरे, विभाजन के कारण पाकिस्तान से रुई का झायात दुलम हो गया तथा भारतीय 


जा 
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निर्माणियों का उत्पादन पर्याप्त रुई न मिलने से गिरने लगा।१ फलत सूत एवं कपडे 
का उत्पादन जो सत्‌ १६४८-४९ में १,४७५ मि० पौड एव ४,गे८१ मि० गज था, 
वह सच्‌ १६४६ २० तथा सन्‌ १६९५० ५१ में क़मश १२६० मि० पौड एवं ३,७७६ 
म्ि० गज तथा १,१६२ मि० पौड एवं १ /९७६ मि० गज रह गया । भारतीय वस्त्र 
छारखानो के सामने प्रच्छे किस्म की रुई प्रास करने की समस्या उत्पन्न हो गईं । इस 
समस्या को सुलभाने के लिये पाकिस्तान के साथ व्यापारिक समझौते भी हुए, परन्तु 
उनमे प्राद्मात्षीत सफलता नहीं मिली | इसलिए 'अ्रधिक श्नन्न उपजाग्रो” आन्दोलन के 
भन्तरगंत 'प्रधिक भौद्योगिक कच्चा माल” छपजाना आरम्भ किया । इससे रुई एवं पटसन 
की फसल की कृषि भूमि बढाई गई, जिससे देश को रुई के सम्बन्ध में स्वय निर्भर 
बनाया जा सके । साथ ही, तत्कालीन समस्या की दुर करने के लिये इलिस, प्रफ्ोका 


भ्रादि देशो से रई का आयात होने लगा । इस कारण सम्‌ १६५१ से वल्ल उद्योग का 
उत्पादन फिर से बढने लगा | 


तालिका १ 
बस्त्न-उद्योग १ 
मटर हा "हर ६ 
ग हि टू कर्घे | स्विच्हल्स (_ उंपादत  [ तज्िर्यात 


त्त कपड़ा (२ 
निम्न का हद (दजार)। (हजार) (मि्पीढ) (मि० गज) (लि गज) 
१६४७-४८ | ४०८ १६७ १०,२६६ | १,३३० | ३,७७० श्ध्र्‌ 
१६४८-४९ | ४१६ १६ १०,५२४ | ६,४७५ (| ४,१८६ ३४९१ 
१६४६-५० | ४२५ २०० १०,८४६ | १,२६० | ३,७७६ ६६० 
१६५०-५१ | ४४५ २०१ ११,२४१ १,१६२ | ३,६७६ १,२१० 
(६५१०-५२ | ४५३ २०४ ११,४२७ | १,२२५ | ४,२६७ डर३ 
१६५२-५३ | ४५३ २०४ ११,४२७ १,५७० | ४,८०० ६५० 


उद्योग की खमस्याये- 7 

इस उद्योग को मजबूत भ्राधार पर स्थिर रखने के लिए निम्न समस्यामरों का 
हल प्रावश्यक है +- 

(१) यब्च सामग्री का झाधुनिकीकरणु--वस्ल-उद्योग के विकास से यह 
स्पष्ट हो चुका है कि उद्योग ने मपन्ती पूरी उत्पादनश्नीलता से फ्राम करते हुए प्रनेक 
लाभ बमाए, परन्तु इन लाभो से न तो समुचित सचिव निधि का निर्माण ही लिया 
गया धौर न पुरानी एवं घिसी हुई यन्त्र सामग्री का नई एवं प्रध्ाविधि यन्त्र सामग्री से 
विस्थापन ही । इस कारण भारतीय वस््र-उच्योग के उत्पादन की कोमतें अधिक रहती 
हैं। इसलिए मिलो को यन्त्र सामग्री के प्रापुनिकीकरण तथा उत्मादन पद्धतियों के 
विवेशीक रण की भतीव झ्रावव्यक्ता है । एस हेतु भारत सरकार ने १३,५०० स्वचालित 
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कर्षे लगाने की भनुमति उद्योग को दी है। इनमे से ६,००० निर्यात-प्रोत्साहमू योजना के 
प्रस्तगंत हैं । इनमे से ३,००० अपदबर सन्‌ १६५८, ३,००० जुलाई सन्‌ १६५६ 4 
लगाने की प्रनुमति दी थी तथा शेष २,५०० प्रति वर्ष के दर से सन्‌ १६५६ से सेन 
१६६१ के तीन वर्षों में पायलट योजना (दिसम्बर १६५८) के श्रन्तमत लगाए जायेंगे। 
इनको मिला कर देश मे कुल स्वचालित कर्घों का सख्या ३०,००० होगी, णो कुल को 
के १३- १४% होगी, जब कि जापान और श्रमरीका में यही प्रतिशत क्रमदा' ३७% 
एक (१०० है ४४ 


(२) वस्त्र उद्योग के लिए श्रावश्यक यन्त्रो का निर्माण - यह उद्योग 

यम्त्र सामग्री के लिग्रे विदेशो पर ही निर्भर है। इस्त निर्भरता को त्यागने के लिये 

भारतीय साइस्स को वस्त्र उद्योग की श्रावदयक यन्त्र सामग्रो के तिर्माण की झोर ध्यान 

देना चाहिये | भारत में इस उद्योग फे लिए प्रावदपक यन्त्र निर्माण करने वाले इने- 

गिने कारखाने हैं, जिनमे विरला की टेक्सटाइल मशीनरी क० का उल्लेख किया जा 
सकता है । 


इस सम्बन्ध में द्वितीय पच-वर्षीय योजना में बहुत काय॑ होने की भ्राक्मा है भौर 
सब्‌ १६५६ की भौद्योगिक तोति भी इसी भोर सकेत करती है। ह्ितीय पच-वर्षीय 
योजना में कपडा उद्योग के लिए झ्रावश्यक यन्चरो का उत्पादन १७ करोड रुपये के मृत्म 
का करने का लक्षप है। इसके भ्रलावा यह भी प्रावश्यक है कि इस कार्य की जाँच के 
लिए "केन्द्रीय यन्त्र उत्पादन विकास सभा' की (स्थापना की जाय । यदि भारत की 
पूंजीगत वस्तुओं की विदेश निभरता कम हो जाती है तो भारत केवल स्वय निभर हीं 
न होगा, भ्रपितु जो विदेशी विनिमय व्यय होता है, उसका उपयोग प्रन्यन्न हो सकेगा । 
यहूँ सन्‍तोप वी बात है कि इस क्षेत्र मे भारत प्रगति कर रहा है। क 

भारत मे उत्पादन 


नीीबरॉ,डसफकस  क्लसन-त-त+-+++त3_+त3तत>त3तं>तनुनुनत१ॉं१_्न्ा्तत तल ततत्तह नपन ++5 


कलिको कर्घ रिंग स्पिनिंग फ्रेम चपें कंलिको कर्षे रिंग स्पिनिंग फ्रेम 


न (सख्या) (संख्या) (सख्या) . (परुया) 
कक ली यश ना िरा 
१६४५२ २,३०४ र्प८ १६५६ २,५६८ १,११६ 
5. ईैंधभरे रधरे४ .. र्‌ण्४ड १६५७ २,८६८ ९,३६५ 
१६४५४. १,८८४ ३६० १६५८ ३,१६२ ८७६ 
१६५५ २,७२६ प्द्डि _े ः 





(३) विदेशी प्रतियोगिता--युद् के बाद लगमाय सभी देशों ले भपना 
झोद्योगिक पुतर्गेंठन एवं पुननिर्माण कर लिया है । जापान भारत को प्रतियोगिता में 
फिर से झा गया है, जिससे हमारे हाथ से निर्यात वाजार निरूतते जा रहे हैं । 
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कपड़े का निर्यात 





बषें मिलियन गज मे , चपें मिलियन गज में 
१६४७ ... शहृ6 १६५४ प३४ 
र६४५८ ३४४ १६९५५ ७३४५ 

रह. -. प्र्०९्‌ १६५६ ७२१ 
१६४० १,१३३ १६५७ ७९६६ ३६९ 
१६४१ - श्र्ष० १६४८ ५४३ ७० 
१६५२ ५५८६ १६५६ ५४६ १७ 
१९५३ ध्र्प 





इतना ही नही, प्रद्युत सन्‌ १६५३ में विश्व में वद्ध निर्यात में जापान का 


क्रमांक पहिला था । ऐसी श्रवस्था मे हमारे बस्तर निर्माताओं के सामने श्राज दो 
समस्याएं हैं; -(१) अपने वर्तमान निर्यात-चाजार कायम रखना तथा (२) देशी 
बाजार मे सफल भ्रतियोगिता । इस हेतु उद्योग को प्रपनी उत्पादनशीलता को बढा कर 
उत्पादन की लागत कम व रने के लिए प्रयत्न करने चाहिए । क्योकि झ्ाज 'उत्पादक- 
वाजार” न रहते हुए 'उपभोक्ता-वाजारः हो गया है, इसलिए उत्पादन त त्र” में सुधार 
एवं वैज्ञानिकत की ध्तीव भावश्यकता है | साथ ही, श्रमिको की कायं-क्षमता बढाने 
के लिए तान्त्रिक ध्षिक्षा का प्रबन्ध होना ध्रावबयक है। इस दिलख्ला में भारतीय 
टैक्सटाइल एसोसिएशन को भ्रधिक ध्यान देना चाहिए । दूसरे, बस्तर उद्योग पर लगाए 
गए झ्नेक करो से वस्त्र उत्पादन की कीमतें बढ जाती हैं, भत* इस करो में भी कमी 
होनी चाहिए । विदेशी निर्यात बढाने के लिए एक्सवोर्ट प्रमोशन कमेटी भी काफी 
प्रयलशील है । 

(४ ) हाथ कर्षा एव मिलो में सामजस्य-द्वाय-कर्षा उधोग एवं मिल- 
उद्योग मे सामजस्य होना भी पावष्यक है, परन्तु इस सामजस्य के लिए मिन-उद्योग 
पर करो (0688) का बोफा लादकर हाथ-कर्घा उद्योग को प्रोत्साहन देना उचित नही 
है । क्योकि इससे मिलो के वस्त्र उत्पादन की कीमर्तें बढ़े गी । हाँ, उत्पादन को कुछ 
किस्मे भ्वश्य हाथ-वर्घा उद्योग के लिए सुरक्षित रखी जा सकती हैं। परतु यह 
सामजस्य भ्रधिक घनिष्ट होना चाहिए, इसलिये भारत सरकार ने नवीन भौधोगिक 
नीपि में यह स्पष्ट किया है कि हाथ कर्षों की शिल्पिक विधि से सुधार किया जायगा 
तथा वरंमान हाथ-ऊर्षों का विस्थापन क्रमश क्षक्ति सचालित कर्षों से कया जायग्रा, 
जिससे यह उद्योग मिल उद्योग से प्रतिस्पर्धा करते, की शक्ति बंढा सके | इस नीति का 
स्वागत सभी क्षेत्रों में हुप्ना है । 

(५ ) पर्याप्त कच्चों माल का अभाव--भारत के विभाजन मे लम्बे रेशे 
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फी रुई पर्याप्त मात्रा मे नहो मिलती, फलत*' भारत को इजिप्त, झ्रभरीफा, प्रफ़ोका 
प्रादि देशो से महंगे दामो पर रुई खरीदनी पडती है। इस दिद्या में भी स्वय-निर्भर 
होने के लिए प्रयत्व किये जा रहे हैं भौर लम्बे रेशे वाली रुई के उत्पादन के प्रयोग भी 
हो रहे हैँ। इससे यह भाज्षा है कि दूसरी योजना के भ्रन्त तक रई के सम्बन्ध मे देश 
स्वय निर्भर हो जायगा । दूसरे, रुई की कीमतो पर भी उचित नियन्त्रण झ्रावश्यक है, 
जिससे उत्पादन-लागत न बढ़े । 


डी० एस० जोशी समिति-- 

सन्‌ १६४६ में जब यह उद्योग सक्ट से गुजर रहा था तब उद्योग की जा 
करने के [लए भारत सरकार ने टैबसटाइल कमिइनर श्री डी० एस० जोक्ी की 
भ्रध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी।" इस समिति ने प्रन्तरिम रिपोर्ट में 
उत्पादन कर कम करने की सिफारिश की थी | 

इन भ्रन्तरिम सिफारिशो पर भारत सरकार ने तत्काल ही कार्यवाही की तथा 
उत्पादन करो मे सशोघन, सूत निर्यात की सुविधाएं आदि दी गई हैं, जिससे मिलो के 
पास स्टॉक सगम्रह न हो । इसी प्रकार सूत-निर्माण की सन्‌ १६६१ तक की नीति भी 
घोषित पी गई ६९ 

समिति की भन्‍्य प्रमुख सिफारिशों निम्त हैं :--- 

( १ ) मिलो के पास स्टॉक बढने का कारण विभिन्न किस्मों के उत्पादन मे 
असर तुलन है, इसलिए सस्ती किस्मो की जगह उपभोक्ताओं फी रुचि के अनुकूल रगे 
हुए, छपे हुए, ब्लीच विये हुए तथा श्रच्छी क्स्मि के कपडो का अ्रधिक उत्पादन 
किया जाय । हु ि 

(२ ) बद कारखानो के सम्बन्ध मे समिति की राय है कि जिन कारखानो के 
पास भ्पर्याप्त एव रही यस्‍्त्र हैं उनको उसी स्थिति मे चालू न किया जाय, कितु उनका 
विस्थापन सुसजित इकाइयो से किया जाय ॥ 

( ३ ) उद्योग को कार्यक्षमता बढाने के निए 'सलाहकार समित्ति! की स्थापना 
की जाय, जिसमे सभी हितो तथा प्रमुख सूती वद्त केन्द्रों का प्रतिनिषित्त्व हो। यह 
(१ ) उद्योग की विभिन्न इफाइयो की का्य॑-प्रणाली को प्रभावित फरने के लिए 
टेक्स्टाइल कमिश्नर को सलाह देगी । (77 ) टेक्स्टाइल वमिएनर को उद्योग की 
सीमान्त एवं उप सीसान्त इकाइयो का परीक्षण करने एवं उनकी उन्नति फे लिए 
सुझाव देने मे भी सहायता देगी। समिति को उद्योग के सम्बन्ध में भ्रद्यावधि जानकारी 
देने फे लिए टेक्स्टाइल कमिनर के कार्यालय से एक विशेष सर्चे कक्ष' के सुहढ सगव्न 
की सिफारिश भी को गई है । 


] वु०ण ग्रे ठ् [7रत7५छए ४70 १730८, गणेए 958 
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(४ ) ध्र--जिन मिलो के प्रवन्ध में गैरजिम्मेवारी है भ्रथवा जहाँ उतकी 
कमजोरी की जडे गहरी हैं, ऐसी मिलो की प्रारम्भिक जाच करने एवं उतको सरकारी 
नियन्षणा में लेने फे लिए उद्योग विकास एवं मियमन अ्रधितियम' की सम्बन्धित 
घाराएं लागू की जायें । इनका उद्देश्य प्रबत्ध प्रथवा स्वामित्व पद नियन्त्रण करने का 
होना चाहिए । 

( ४ ) व--सरफ़ार धारा लिए गए कारखानो के प्रवन्ध के लिए एक स्वायत्त 
निगम की स्थापना पर्याप्त पूंजी से की जाय, जिसकी सचालक सभा में अनुभवी एव 
सवहितपी मिल मालिक, जिम्मेवार श्रम-गैता, तान्त्रिक तथा कुशल प्रवन्धकों को 
झ्रावपित किया जाय । इस कॉर्पोरेशन का प्रवन्ध एवं सचालम प्रादर्श पद्धति पर हो 
तथा उप्तको निजी कारखानो की श्रपेक्षा कोई भ्रधिक सुविधाएं न दी जायें । 

(५ ) सीमान्त इकराइयो को सकट से बचामे के लिए समिति ने उद्योग-विकास 
एवं नियमन प्रधिनियम का सशोधन करने की सिफारिश की है, जिससे समाप्ति 
भ्रावेदन (जी्रकागड़ एए0 +07707) के होते हुए भी सरकार उस्त पर॒नियन्त्रण 
कर सके । 

(६ ) इस वर्ष पिपन्डलो की संख्या १३ ०३ मिलियन है, जो १५ मि० 
स्पिन्डलो से चढ जावेगी, जिससे सूत का उत्पादन बढेगा । परल्तु वेशी खपत में कोई 
वृद्धि भपेक्षित नद्दी है, इसलिए भ्रधिक सूत को निर्यात करने की तथा इस हेतु दीर्घ- 
कालीन निर्यात नीति भपनाने की सिफारिश की है । 

साथ ही, यह भी सिफारिश फी है कि यद्यपि मिलो को स्पिस्डलो के लिए 
लाइसेंस दिए गए हैं, फिर भी इस प्रणाली को प्रत्येक की स्थिति जांच करके बन्द 
फिया जाय, जिससे सूत का उत्पादन नियन्त्रित किया जा सके । 

(७ ) समिति ने नियति को प्रोत्साहन देने के लिए भी सुझाव दिए हैं ।* 

इन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है तथा उन पर क्रमदाः 
फार्यवाही कर रही है । 
चसरूत्र उद्योग का वर्तमान सकट (१६६०)-- 

निम्न तालिका से सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन की कल्पना हीती है --* 

स्‌त कपड़ा सूत कपड़ा 
४3 (लाख पीड) (लाख गज) न (लाख पौड) (लाख गज) 
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इससे स्पष्ट है कि उद्योग की प्रगति सन्‌ १६५६४ में वाघित हुई । इस वर्ष कपड़े 
का स्टॉक मिलो के पास जमा रहा और पनेक मिलो को झाधिक हानि भी हुई, जिससे 
१६ मिल बन्द हुए । इसी प्रकार सव्‌ १६४६ में भी ३० मिल बन्द रहें, परन्तु कर 
सुविधायें, उत्पादन करो में छूट, सरकार की सक्रिय झाथिक सहायता झादि के कारण 
सन्‌ १६५६ में मिलो से पूर्णा क्षमता से कार्य किया, जिससे उत्पादन बढा । परल्तु संत 
१६६० फिर से वस्त्र उद्योग के लिए सकट का वर्ष रहा | 
धायोजित श्रथ॑-व्यवस्था के दसवें वर्ष में देश मे “वस्र सकट” समभ में भ ने 
वाली बात नही है । यह बात जरूर है कि जनमत के दबाव से भारतोय सूती मिल 
सघ ( इृण्डियन काटन मिल्पत एसोसियेशन ) ने यह घोषणा कर दी है कि महीन, मोटे 
झौर मध्यम दर्जे के कपडे के मूल्य में दस प्रतिशत से साढे २७ प्रतिशत तक की कटौती 
की जायगी | तथापि यह भी सत्य है कि सिर्फ मूल्य में वटोती से मुल समस्या की 
सम/घन नही होता । वस्तुत" भाज की स्थिति के लिये सरकार भोर वस्त्र निर्माता दोनों 
निम्मेदार हैं। ह 
यह सबे विदित है कि देश के सगठित उद्योगों मे वस्र-उद्योग सबसे भागे हैं। 
फिर यह सकट क्यो ? 
इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमे कपडे फी समस्या की गहुराइयों में जाना 
पडेगा । मूल वात तो यह है कि हमारे देश मे उपभोक्ता्रो का हित राजनीति का 
शिकार बन गया है। विज्ञान फे इस युग मे हाथ मशीन का मुकाबला सही कर सकता, 
दूसरे शब्दों में, मशीन द्वारा निर्मित वस्तु हाथ की घनी चीज से काफी सस्ती वैठेगी। 
इसी प्रकार मिलो मे जिस पैमाने पर उत्पादन हो सकता है, हाथ से चलाये जाने वाले 
उपकरणों द्वारा नही हो सकता । हाँ, यह वात जरूर है कि कुछ मामलो में हाथ को 
काम मिल के काम से श्रेष्ठ होता है ( निष्स्पं यह है कि जहाँ व्यापक उत्पादन की 
जरूरत हो, वहाँ मिलो से काम लिया जाय भौर जहाँ उत्कृष्टता वाछित हो, वहाँ हप्थ 
को कुशलता दिखाने का पध्वसर दिया जामे। हमारे देश मे कपडे के निरल्तर प्रभाव 
की जड़ में इन दो उत्पादन-पद्धतियो का भ्रस तुलित विकास ही है । 
हाथ कर्घा और मिल-- 
भधम पच-वर्षीय झायोजना के पन्तर्गंत ४७,००० लाख गज कपड़ा तैयार 
फरने का लक्षंप निर्धारित किया गया था, जत्रकि वास्तविक उन्पादन ५०,००० लाख 
गज हुप्ना था। दूसरे भायोजना काल में पहले ५५,०००,लाख गज कपडा तैयार करने 
का लक्च्य रखा गया था, जिसमे से १०,००७ लाख गज केपडा निर्यात के लिये रख 
छोडने का इरादा था | लेकिन जून सन्‌ १६५६ मे भारत सरकार ने प्पनी संशोधित 
वल्न-उत्पादन-नीति घोषित की, जिसके भनुमार सनु १६६०-६१ तक मिलो मे ५३ १० 
लाख गज, अम्बर “चर्खा सूत से ३,००० लाल गज तथा द्वाय-करघो पर २२,००० 
लाख गज फपडा तैयार करने फी व्यवस्था को गई और £ 3१०० लाख गज का एक 
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भोर कोटा भविष्य मे वितरण के लिए रखा गया । इस प्रकार सन्‌ १६६०-६१ तक 
कपडे का कुल उत्पादन ८४,००० लाख ग्रज तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया ।' इसमें से १०,००० लास गज कपडा निर्यात के लिए झलग रखने का विचार 
धथा। इसका श्र्थ यह हुआ कि देश मे खपत के लिए लगभग ७४,००० लाख गज 
फपडा उपलब्ध होगा। लेकित वास्तविक उपलब्धि इससे कम रहो है । 
इूसरी प्रायोजना की प्रयत्ति पर सन्‌ १६५८-५६ के लिए प्रकाशित श्रायोग की 
रिपोर्ट के श्रनुसार कपडे का उत्पादन इधर गिर गया है । सन्‌ १६४७ में ५३,१७० लाख 
गज कपड़ा तैयार हुप्रा था, णो सन्‌ १६५८ मे घटकर ४६,२३५ लाख गज रह गया 
सन्‌ १६४६ में उत्पादन वढा है। सन्‌ १६६० के प्रथम ६ महीने के लिए श्रांस सूचना- 
नुस्तार मिलो का उत्पादन सामान्य स्तर पर चलता रहा है। सन्‌ १६६० के जून तक 
मिलो का उत्पादन २४,५१० लाख गज रहा, जबकि सन्‌ १६६० की इसी तिमाही में 
२४,४५० लाख गज कपड़ा बनाया । यदि उत्पादन क्री यह सुधरी हुई गति बनी 
भी रही, तो भी इस वर्ष के प्रन्त तक मिल-उत्पादन निर्धारित लक्षंप तक पहुँच सकेगा, 
इसमे सन्देह है । 
| वतमान सक्षट का एक भौर कारण है। वह है प्रति व्यक्ति खपत का गलत लक्ष्य । 
सन्‌ १९५५४ में यह विचार व्यक्त किया गया था कि सन्‌ १६६१ तक देक्ष में प्रति 
व्यक्ति कपडे की खपत २२ गज तक पहुँच जानी चाहिए | इस लच्य के समर्थंव मे तब 
कई तक प्रस्तुत किए गए थे झौर सन्‌ १६५५८ तक भ्रधिकारी वर्ग इसी लक्ष्य पर प्रढा 
हुआ था | लेकिन इसके बाद अभ्रधिक्रारियो का विश्वास डोलने लगा। सन्‌ १६५६ मे 
वे इस निश्चय पर पहुँचे कि सन्‌ १६६६ तक प्रति व्यक्ति खप्त का लक्ष्य २० ३ गज 
रखने से भी काम घलेगा | भव इस लक्ष्य को और घटा दिया गया है भौर खयाल है 
कि सन्‌ १६६६ तक प्रति व्यक्ति खपत १८० ५ गज रखना ही सम्भव हो सकेगा । यह 
इस सदी के तीसरे दशक (सन्‌ १६३०-३६) की घनघोर मत्दी के समय की भौसत 
खपत से सिफे २१५ गज भ्रधिक है शोर सन्‌ १६४८-४६ के झोसत से १"५ गज 
ऊंचा । 
कपडे की सम्भावित भौर वाछनीय खत के सम्बन्ध में सरकार की यह हुलमुल 
नीति दीघकालिक दृष्टि से उपभोक्ताओं के लिए हानिकर प्रमाणित हुई है। एक भोर 
वो विकास-भभियान के कारण लोगो की जेव मे पैसे ज्यादा भरा रहे हैं, दूसरी भोर 
कपडे जंसी महत्वपूर्ण उपभोग्य वस्तु की उपलब्धता को जानवूककर सकुचित करने का 
प्रयास किया जा रहा है। सन्‌ १६३०-३६ की तुलना में पैसे की उपलब्धता जहाँ 
४०० से ४००% तक वढ गयी है, यहाँ कपडे की खपत की सुविधा से सिफे लगभग 
१३% वृद्धि भ्राज की मेंहगाई का प्रपता भाप में एक वडा सबूत है। 
उत्पादन नीति-- .: 
जैसा कि उपयुक्त झ्रॉकडों को देखने से स्पष्ट हो जायेगा, हमारे देश मे मिल- 
_ उत्पादन पर भकुश लगाकर हाथकरषा को अमुखता देने का भ्रस्वाभाविक श्रगत्व किया 
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णा रहा है। जहाँ तक भ्रधिक से श्रधिक लोगो को रोजगार देने का अ्रष्न है, हाथकरवे 
महत्त्व से इनकार नही किया जा सकता | परन्तु साथ साथ यह भी मानना पहंगा 
हाथकरघे पर उत्पादित कृपडा मिल कपड़े के मुकाबले कभी सस्ता नहीं हो 
सकता । हाँ, खास-खास प्रकार के कपडे तैयार करने मे हाथ करघा का भपना महत्तें 
है। ज॑से, मद्रासी लु गिया, रेशमी कपडा, भारी किनारी की साडिया, दो-सूती, चादर 
भोर तोलिये, दरी भोर कालीन बनाने का काम हाथकरथे को पूर्णां रूप से सौपा जा 
सकता है। इन चीजो का उपयोग जिस वर्ग के लोग करते हैं, वे इनकी ऊंची कीमतें 
भी दे सफ्ते हैं। लेवित भल्प-वित्त-भोगियों को जानवूककर ऊँचे दाम छुफाने को वाध्य 
फरता एक नैतिक भ्रपराध ही माना जायेगा । यहाँ इस बात पर भ्रकाश डालने की 
जरूरत नही कि हाथकरघा उद्योग को खडा रखने के लिए केन्द्रीय राजस्व को प्रति वर्ष 
करोडो रुपए से हाथ घोता पडता है। * 


वर्तमान 'वद्धन-सकट” का कारण, जैसा कि केन्द्रीय वारिज्य श्ौर उद्योगमली 
ने बताया है, देश में इस वार उत्पादन में गिरावट ही है। उघर मिल उद्योग का 
फहना है कि क्योकि छोटे रेशे की रई की कमी है, इसलिए मोटे कपडे का उत्पादन 
गिर गया है। इसलिए इस प्रकार के कपडे के दाम चढ गये हैं । यदि यह तर्क ठीक 
दे तो बाजार मे माग भ्रधिक क्र सप्लाई कम होने से भाव बढ सकते थे । लेकिन 
मिलो ने स्वय ही इसके दाम क्यो चढा दिए हैं, निदरचय ही इस सकट के लिए भविष्य 
फे बारे मे हमारे भ्रविश्वास भोर मुनाफाखोरी की मनोवृत्ति ही जिम्मेदार है प्रौर सर- 
कार ने रई श्रायात नीति मे विलम्ब करके झाग मे घी डालने का काम किया है, णो 
घोषणा भ्रव की गयी है, यदि वह कुछ पहले ही की जाती, तो ध्यायद भावो की तेजी 
को कुछ हृद तक लगाम लग सकती थी । 


फ कर 
 दीघेकालिक लक्षय-- 


इसी सिलसिले मे यहा भी उल्लेख कर दिया जाये कि तीसरी झायोजनों में 
कुल ६३,००० लाख गज (मिल भर, ० ०० लाख गज और हाथकरघा तथा/ णक्ति- 
चालित करघा ३५,००० लाख गज) उत्पादन का लक्षंप निर्धारित किया है, उसके 
बटवारे पर फिर से विचार फरना झ्ावश्यक है। सिर्फ सिद्धान्त के नाम पर अपनी 
क्षमता फो सीमित करना श्राज की परिस्थिति में हमारे लिए घातक ही प्रमाणित 
होगा । निर्यात के मोर्चे पर चोन हमारा तगडा प्रतिदन्द्दी बनता जा रहा है | यदि 
* चीन का उत्पादन स्तर यही बना रहा, तो वह दिन दुर नही, जब सिर्फ निर्यात मे ही 
नही, वल्कि प्रति व्यक्ति श्रातरिक खपत के मामले में भी वह हमे पीछे छोड देगा । 
वैसे भी, जनकल्पाणुकारी होने का दावा करने वाली सरकार का क्षत्तव्य जनसामान्य 
का जीवन-स्तर उन्नत करता ही होना चाहिए, सिद्धान्त फे नाग पर उसकी सम्भव 
प्रयति को अवरुद्ध करना नही 


३ * नवमारत टाइम्स अगस्त १३, १६६० । 
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[२] लोहा एवं इस्पात उद्योग 
भारत के प्राघारभृत उद्योगो मे लोहा एवं इस्पात सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग है। 
इस उद्योग के विना कृषि एवं प्रत्य किसी उद्योग के विकास के लिए शक्रावश्यक यन्त्र 
सामग्री नहीं मिल सकती । साथ ही, इस उद्योग के अमाव मे एक सांघारण से कृषि 
यन्त्र, जैसे हल के लिए भी हमको विदेशों पर निर्भर रहता होगा । इस प्रकार देश के 
झाधिक विकास एव प्रगति के लिए तो यह उद्योग श्राववयक एवं महत्त्वपूरां है हो, 
परन्तु राजनंतिक सुरक्षा में भी इस उद्योग की महत्ता कम नही है । इसलिए वत॑मान 
म्रुग को यदि लोहा एवं इस्पात युग कहा जाय तो अनुचित न होगा । 
उगम एवं विकास-- 
भारत प्राचीन काल से ही इस उद्योग मे निपुणा रहा है। इसका उदाहरण 
दिल्ली के पास लोह-स्तम्म से मिलता है, जो २,००० वर्ष पहने बनाया गया था। 
श्री वाल के भ्नुसार इस स्तम्भ का निर्माण प्राज के बडे बडे कारखानों मे भी होना 
झसम्भव है। भारत्तीय इस्पात-उद्योग के लिए दमास्फसवब्लेड्स का उदाहरण सभी को 
विदित है, जो विश्व स्थाति प्राप्त कर चुके थे । भारत फी केंची, चाकू भादि वस्तुभो 
का निर्यात इस्धल॑ण्ड को होता था ( परन्तु आचीन इतिहास की थपृष्ठि-भूमि मे श्राज हम 
देखते हैं कि भारत में लोहा एवं इस्पात की वहुत कमी है। भारत की लोहा एवं 
इस्पात की चापिक खपत २४ लाख टन है, जहाँ वापषिक उत्पादन फेवल १ लाख ठत 
है, परन्तु विदेशी सत्ता एवं भ्रभुत्व के कारण इस उद्योग की अ्रवनति हुई, जिस भोर 
१६९वी शताब्दी के प्रारम्भ तक भारतियो ने कोई ध्यात नही दिया । 
लोहा एवं इस्पात धद्योग की स्थापना फे श्रसफल प्रथत्नो का भारम्भ १७वी 
शताद्दी के भन्त में हुआ, परन्तु मोदी तथा फरकुहार ([४०॥69 & मापा) 
ने सन्‌ १७७६ में लोहा त्था इस्पात बनाना आरम्म किया | इसके पद्चाप्ु सन्‌ १८०८ 
में श्री ढकन ने मद्रास मे लोहा-सलोत खोज कर भ्रपना कारखाना खोला। तत्पश्चात्‌ 
सब १८२५ में योसियाहू हीथ ((७0879)0 ॥7696)) ने मद्रास मे कारखाना खोला, 
जिसके लिये ईस्ट इण्डिया कम्पती ने भाथिक सहायता दी । परन्तु उसकी मृत्यु फे बाद 
झमैक कठिनाइयों से प्नसफल रहा, फलत. ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसे खरीद कर 
सन्‌ १८७४ तक असफलता से चघलाया। फिर सन्‌ १८७५ में बारकपुर भायरन 
एण्ड स्टील कम्पनी” की स्थापना की गई, परन्तु यह किसी प्रकार ६ वर्ष तक चली 
झभोर फिर ईस्ट इण्डिया कम्पनी मे इसे खरीद लिया | दी वर्ष के बाद इस कारखाने का 
प्ाघुनिकीकरण किया गया तथा नाम भी बदल कद “दी बंगाल झायरन एन्ड स्टोल 
कम्पनी” रखा गया । यह पहला कारखाना है, जिसने भ्राघुनिक पद्धति से प्रिग भ्ायरन 
फा उत्पादत शुरू किया, परन्तु यह कम्पनी इस्पात का उत्पादन करने में असफल रही । 
लोहा एवं इस्पात के उत्पादव का सफल एवं उल्लेखनीय प्रयत्वत सर जे० एनं० 
, ठाटा का रहा, जिन्दहोने प्रपने २० वर्ष के प्रथरू परिश्रम तंथा जमंन एवं भ्मरीको 


७श ] 


विश्षेपज्ञो की सहायता से साकची ( श्राज का जमशेदनगर ) मे संत १६०८ से भ्रपना 
कारखाना खोला । इन्ही के प्रयत्नो से एशिया के लोहा एवं इस्पात उद्योग में. भारत 
को गौरव प्राप्त है । इस विख्यात कारखाने का नाम 'दो ठाटा ध्ायरत एल्ड स्टील 
फम्पनी' (प्ए500) है। इस कारखाने से सन्‌ १६११ में पिग आयरन तथा संदे 
१६१३ मे इस्पात का उत्तादन हुप्रा प्रौर सत्‌ १६१६ मे इसने पुर्ण उत्पादन क्षमता 
प्रात्त कर ली ] इसकी सफनता के पदचात्‌ सन्‌ १६१८ में इण्डियन प्रायरने एण्ड स्टील 
कम्पनी वी स्थापना हीरापुर मे, जो झ्रासनसोल से ४ मील है, हुई। प्रथम विश्व यु 
के वाद स्थापित कारखारनों मे यह पहिला का रखाना था । इसके वाद सन्‌ १६२१ मे 
युनाइटेड स्टील कॉर्पोरेशन भ्रॉफ एशिया ( मनोहरपुर ) तथा मैसूर झ्ायरन एण्ड स्टोज 
वक्‍्स ( भद्गावती ) की प्यापना सन्‌ १६२३ मे हुई । 


प्रथम विश्व युद्ध-- 


सन्‌ १६१४ मे प्रथम विष्व-युद्ध छिड जाने से हमारे लोह एव, इस्पात उद्योग को 
मन माँगा वर मिला, जिससे उद्योग को प्रोत्साहन मिला। क्योकि इस उद्योग पर 
फौजी रेलो के लिये रेल की पटरी, स्लीपसे इत्यादि का प्रदाय मेस्रोपोटामिया, पेलेस्टी- 
इन, पूर्वी भ्रफ़ोका झादि मे करने की जिम्मेवारी भाई । इस कारण उद्योग को सीमित 
लाभ हुये । इन लाभो के कारण भन्‍्य तीन उपरोक्त उद्योगो की स्थापना हुई। रे 
लाभो का सदुपयोग कर टाटा ने श्रपनी कुशल नीति का परिचय दिया भौर सव्‌ १६१७ 
में प्पती विकास योजना उतना कर सन्‌ १६४२ मे पूरी की । इन लाभो के कारण ही 
भारत मे बगाल भौर मद्गास मे भ्नेक फाउन्ड्री वकर्स की स्थापना की गई । फलस्वरूप 
पभ्राज भारत मे १३४ ऐसे कारखाने ([१0)|ए8 ॥(7)]8) हैं, जो लोहा एवं इस्पात 
क्षेप्पक (8099 छे॥]008) से ५,००,००० टन का वाधिक उत्पादन कर रहे हैं । 


सरक्तणु-- 


पुद्धोत्तर काल में उद्योग को विदेशों प्रतियोगिता का सामना करना पड, 
इसलिये सरकार ने सरक्षण की माँग की । सन्‌ १६२१-२२ के फिल्कल कमीशन की 
सिफारिश फे अनुसार जुलाई सन्‌ १६२३ मे प्रशुल्क-सभा की नियुक्ति हुई, जिसने 
रिपोर्ट मे लिखा है :--''सरक्षण के झ्रभाव मे यह उद्योग भविष्य के पनेक वर्षों में 
भी विकास नहीं कर सकता झौर सम्भव है कि फौजी एवं सुरक्षा की हृष्ठि से 
भहत्त्वपूर्णा इस उद्योग का कही भ्रन्त न हो जाय, इसलिये इस उद्योग को सरक्षण 
लेने का पहिला धधिफार है ४” फलस्वरूप सम्‌ १६२४ भे उद्योग फो तीन बप के 
लिये सरक्षण देने के लिये इस्पात सरक्षण कानून बना । इस फानुन से इस्पात 
के झायात मूल्य पर ४० प्रतिष्ात कर लगाया गया तथा झाथिक सहायता 
भी दी गई। भारम्म में यह सहायता ५० लाख रुपये वापिक थी, परन्तु 
विदेशी इस्पात फा मूल्य गिरने से यह सहायता राक्षि और बढा दी गई तथा सरक्षकं- 
भायात कर भी बढाये गये | इस सहायता से उद्योग द्र[त गति से विकास करने लगा 


( ७३ 


तथा भ्रायात भी कम हुये । सत्ू १६२६-२७ में प्रशुत्क सभा द्वारा इस उद्योग की 
पुन. जाँच हुई तथा सिफारिश की गई कि इस उद्योग को सेरक्षण अभ्धिक समय के 
लिये मिले । इसलिये सन्‌ १६२८ में उद्योग को ७ वर्ष तक सरक्षण देने के लिये 
इस्पात सरक्षक (सक्षोघन) कानून बना | इस कानून में ब्रिटिश तथा चॉँत ब्रिटिश 
इस्पात के प्रायात-करो में भिन्नता थी। सन्‌ १६३३ में पुन' उद्योग की जाँच कर 
सरक्षण श्रवधि बढा दी गई। इस प्रकार सरक्षण के कारण उद्योग को उत्पादनशीलता 
सत्‌ १६१४ में १,६२,२७२ टन पिय झायरन से सन्‌ १६३४ में १३,४३,००० ठन 
हो गई थी। दृप्त उद्योग को सन्‌ १६४७ तक सरक्षण मिलता रहा, जिसको चालू रखने 
के लिये उद्योग से पुनः माँग नही की, इसलिये प्रशुल्क सभा की सिफारिश के प्रनुसार 
उद्योग को सन्‌ १६४७ से सरक्षण नही है । परन्तु सन्‌ १६४७ में जो सरक्षण-कर 
थे, वे श्रव भाय-कर ([२७ए०७००४) हो गये हैं । 
द्वितीय पिश्व-युद्ध एव युद्धोत्त? काल-- 
द्वितीय विद्व-युद्ध के शारम्भ होते ही जहाजी कठिनाइयों के कारण विदेशी 
झायात रुक गए, जिससे इस उद्योग पर विविध किस्मों का फौलाद * तैयार करने की 
एव पूति की जिम्मेयारी श्ला गई। इसे उद्योव ने पुरी तरह निभा कर प्रपन्ी कार्ये- 
क्षमता का परिचय दिया । इधर देशी भंग भी थी, जिसको पूरा फरने की जिम्मेवारी 
थी ही, परन्तु इन विविध मागो को पूरां करने की दछ्षा में यह उद्योग न होने से सर- 
कार को इस पर नियन्त्रण लगाना पड़ा। सन्‌ १६४१ में युद्ध की माँग पूर्ति करने के 
लिए टाटा ने जमशेदपुर भे छ्लील टायर एण्ड एक्सल प्लाट की स्थापना की, जिससे 
रेल के पहिये भी भारत में बनने लगे | ( यहाँ पर यह घ्याव रहे कि ऐसे प्रयत्न पहिले 
भी भ्न्य कारखानी द्वारा किये गये थे, परन्तु वे श्रसफल रहे । यह प्लाट 'दी जमशेदपुर 
इस्ती नियरिंग एण्ड मशीन मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी” के नाम से विख्यात है । टाटा की 
सफलता एवं श्रथक प्रयत्नों के कारण ही सिधभुमि स्थित ईस्ट इण्डियन रेलवे वरकोशॉप 
भी टाटा के नियन्त्रण में ? जून सन्‌ १६४४ से ही गया। इसमे बॉइलर भौर लोको- 
मोटिव का उत्पादन होता है | इसी प्रकार रेल के डिव्यो का लोहे का ढाँचा बनाने 
बाला सिंधभूमि वर्कशाप, जिसे सरफार ते संत्‌ १६९२७ में पेनिन्युला लोकोमोटिव 
पम्पनी से खरीदकर ईस्ट इण्डिया रेलवे को दे दिया था, वह सत्‌ १६९४३ में बन्द हो 
गया । इसे युद्ध-काल से फोजी उपयोग के लिए सुरक्षा विभाग ने ले लिया। गुद्ध के 
बाद जब सरवार इसे वन्द करने का विचौर कर रही थी तो ठाटा ने इसे १६ वर्ष के 
लिए खरीद लिया तथा 'ठाटा लोकोमोटिव एण्ड इ्लीनियरिंय कम्पनी! के नाम से चालू 
किया । इस कम्पनी ने सन्‌ १६५६१ में १२५ बॉइलरों का उत्पादन किया । इतनी 
प्रयति के बाद भी इस उद्योग का वतमान इस्पात उत्पादन बहुत कम है, जो भारतीय ) 
प्रावश्यकता के लिए प्रधूरा है। 
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मूल्य नियन्न्रण-- 


जैसा ऊपर कहा गया है, गुद्ध के कारण यह उद्योग देशी माँग फो पूरा करने 
में भ्रसमर्थ रहा, जिससे इस्पात की फीमतें बढ़ने लगी, इसलिए सरकार फो इस उद्योप् 
फे उत्पादन पर मूल्य-नियन्त्रण लगाना पडा । वैसे तो १ श्रवटूवर सन्‌ १६३६ से सुरक्षा 
विभाग की सम्पू्ं खरीद नियन्त्रित कीमतो पर ही होती थी । परन्तु व्यापारिक 
फीमतो पर नियन्त्रण नहीं था, इसलिए १ जुलाई सन्‌ १६४४ से इत पर भी तियस्नण 
लगौया गया । इसो प्रकार लोहा एवं इस्पात कारखानो के उत्पादन का प्रद्न-वितरण 
(88607778) भी किया, जिसस्ते थे वस्तुएं केवल परमिट लेने पर ही मिल सकती 
थी। इस नियन्त्रण के भनुसार इस्पात की उच्चतम्‌ फीमत निश्चितु कर दी गई, परन्तु 
उत्पादको को भ्रपनी झलग रिटे दान वीमतें रखने की स्वतन्त्रता थी। रिटेन्शन मूल्य 
से जितना विक्य मुल्य भ्रधिक होता था उतनी राष्षि से सरकार ने श्रायात में सहायता 
देने के लिए एक निधि बनाया । सन्‌ १६१६ में ठाठा, मैसूर झायरन स्टील वषस तथा 
स्कॉव *, इन निर्माताओं के इस्पात के रिटेन्दन मुल्य प्रशुल्क सभा ने दो वर्ष के लिमे 
निश्चित किए थे | इनमे समयानुसार परिदरतंन किए जाते हैं। 

१ श्रप्रल सत्‌ १६५४ से ३१ मार्च सन्‌ १६५६ तक की श्रवधि के लिए मैसूर 
प्रायरन ए ड स्टोल बक्से के रिटेन्शन मूल्य मे ३२ २० प्रति टन की वृद्धि को गई है। 
इसी प्रवधि के लिए इस कारखाने मे निर्मित लोहे के ठोको के रिटेन्शन मूल्य मे ९० 
प्रति ठन की वृद्धि हुई है । इसके पूर्व रिटेन्शन मूल्य ४२५ र० प्रति टब था ।* 
उद्योग की वतेमान स्थिति एवं भविष्य-- 


भारत के लोहा एवं इस्पात की वर्तमान स्थिति प्रत्यन्त सन्‍्तोषजनक है, 


जिसकी बलल्‍पना निम्न तालिका से होगी *--- 
घपं परिग ध्रायरन (हजार टन) स्टील का उत्पादन (हजार ट+) 

१६५० १,५६२ ४ १,००४९५ 
१६५१ १,७०८८ १,०७६"४ 
१६५२ १,६८४ ८ १,१०२ हि 
१६५३ १,६५४ ८ १,०१७ ६ 
१९५४ १,७६२ ८ १ र४३ रे 
१६५५ १,७५६ ८ है १,३६०"० 
१६५६ १,८०७ ८ १,३१६"४ 
१६५७ १,७८६ ८ १,२४६ ४ 
श्६श्८ २,००३ . ३१,३०० ० 
१६५६ ५५४ १,७७० ०३ 


१ स्टील कॉर्पोरेशन ओऑंफ खगाल १ 
२ भारतीय समाचार, मई १५ १६६०॥ 
३ भारतीय समाचार जुलाई १, १६६०। 
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इससे स्पष्ट होता है कि उच्चोग का उत्पादन बढ रहा है, जिसमे केवल सन्‌ 
१६४२-५३ का वर्ष भ्रपवाद है । इस वर्ष में उत्पादन की कमी होने का कारण यही 
था कि इस उद्योग के विभिन्न कारखानो--टाटा धायरन एण्ड घटील क० तथा मैसूर 


स्टील क० --की विकास योजनाएं पूरी हो रही थी। 
उद्योग का आधार-- | 


भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग की यह प्रगति इसके उज्ज्वल भविष्य की 
घोर सक्रेत करती है। भारत में विघभुमि (विहार) जिले मे ही १०,००० मि० टन 
से अधिक लोहा है, जो वतंमान गति से विदोहन होने पर प्ागामी २,००० वर्ष के 
लिए पर्याप्त होगा । इस उद्योग के लिए कोयले की श्रावदयकता होती है, परन्तु भारत 
मे लोहे एव कोयले की खानो की दूरी २०० मील है तथा खानो से केवल १,५०० मि० 
टन फोयला मिल सकेगा, जिसका उपयोग यदि मितंव्यमिता से किया गया तो १५० 
वर्ष के लिए काफी होगा । इस उद्योग को तीसरी भ्रावश्यकता सेगनीज की है, जिसका 
उत्पादन भारत में भ्रधिक होता है, परन्तु केवल पुजी की कमी है, भरत. इस उद्योग मे 
सरकार हाथ बेंठाने लगी है, जिससे उद्योग की उत्पादन-शीलता बढ कर देश स्वय पूरा 
हो सके । 

इस्पात की बढती हुई माग को पूरा करने के लिए सरकार वर्तमान इकाइयो 
की उत्पादन क्षमता बढाने के लिए सहायता देती है तथा सरकारी क्षेत्र मे भी इस्पात 
फारखानो की स्थापना फी गई है । दूसरी योजना में टाटा भायरन एवं स्टील कम्पनी 
का उत्पादन ५ लाख टन इस्पात से १५ लाख टन तथा इण्डियन भावरन एण्ड स्टील 
कम्पनी का ३ लाख टन से ८ लाख टन करने का लक्तंप है! इस हेतु इत दीतो इका- 
इयो पर क़मप, प४े € तथा ४२४ करोड रु० पूंजीगत घ्यय होगा। इती प्रकार 
मंसुर ध्रायरच एण्ड स्टोल' वनसे का उत्पादन १ लाख ठन तक बढाने का लक्ष्य है ।* 


सरकारी क्षेत्र में-- 
इसके ध्रलावा भारत सरकार ने देमाग तथा क्प्स ((00798 & (77778), 
इन दो जमेंन सयोगो की सहायता से रूरकेला (उडीसा) में एक दृहृत्‌ इस्पात कार- 
खाना खोला है | इसकी पू जीगत लागत १७० करोड रु० होगो । इस कारखाने में कुल 
६ भट्टिपा (0907 ॥08700 ईए77808) होगी, जिनसे प्रति वर्ष १० लाख दन 
इस्पात-विंड([78008) का उत्मादन होगा, जिससे ६२० हजार टन तैयार इस्पात 
झभोर १४० दृजार टन इस्पात की विल॑टें वर्नेगी | इस समय तीन भट्टिया चालु हो गई 
हैं तथा चोयी भट्टी तैयार हो रही है। प्रयेक भट्टी एक पाली में २४५० टन इस्पात 
बना सकती है।* 7 | 
“ इस्पात कारखाने के लिए ध्रॉक्सीजन की प्रावश्यकता पूति के लिए दिसम्बर 


43. ॥70॥9--7960 
२ भरतीय सामाचार...अग्रेल १५, १६६०। 
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सन्‌ १६५६ तथा ७ जून सन्‌ १६६० को दो ग्रॉक्सीजन प्लाट चालू हो गए, जो दैनिक 
२०० ठन भॉक्सीजन तैयार करेंगे । इसी प्रकार इस्पात के पाइप बनाने का यत्त्र भी 
लगाया जा रहा है, जो प्रति मास 5५,६०० से ३१,००० टन तक पाइप का उत्पादन 
करेगा। यह मक्षीन सितम्बर सम्‌ १६६० तक चालू होने की भ्राशा*है ।१ 

सरकारी क्षेत्र में दूसरा कारखाना भिलाई (मध्य-प्रदेश) मे रूस के तातिक 
सहयोग मे बन रहा है । यहा पर २४ दिसम्बर सन्‌ १६५६ से इस्पात का उताइन 
प्रारम्भ हो गया तथा मई सन्‌ १६६० तक १ लाख टन इस्पात की सिल्लिया तेयार 
हुई इसमे से ८८,००० टन देश के रि-रोलिंग मिलो को मेजी जा छुकी हैं।* इस कॉरे- 
खाने की पूंजीगत लागत १३० करोड रु० होगी, जिसकी वापिक उत्पादन क्षमता 
७,७०,००० टन स्टील तथा ३ लाख टन पिग भ्रायरन होगी । 

तीसरा कारखाना दुर्गापुर (पद्चमी वगाल) मे ब्रिठिक्ञ स्टील तिर्मातामो क्क 
तात्रिक सहयोग मे खोला गया है। इसकी पू"जीगत लागत १३७ करोड ० तथा 
वाधिक उत्पादन क्षमता ३ ४० लाख टन पिग झायरन भौर ७ ६० लाख ठन स्टील 
होगी ।३ इस कारखाने की पहिली भट्टी २५ प्रप्नेल सन्‌ १६६० को चालू हुई तथा इस्पात 
उत्पादन का प्रथम महत्त्वपूर्ण चरण झशारम्भ हुप्ना | ऐसी ८ भट्टिया इस फारखाने में 
लगाई जावेंगी । एक भट्टी एक वार मे २०० टन इस्पात उत्पादन करेगी ।* इसी प्रकार 
दूसरी भट्टी ३० जुन सन्‌ १६६० को चालू होगईं। इससे इस कारखाने में ११,००० 
टन इस्पात विंड का उत्पादन हुआ तथा २७ जून सन्‌ १६६० को तैयार इस्पात सिलो 
को पहिली खेप पश्चिमी बंगाल भर पूर्वी पजाव की रोलिंग मिलो को भेजी गई । 

इन तीनो कारखानो का प्रवन्ध हिन्दुस्तान स्टील लि० के नियन्त्रण में होता 
है। ये तीनो ही कारखाने पुर्णांत. सरकारी नियन्त्रण में हैं तथा इनकी भ्रधिक्षत एव 
घुकता पूजी ३०० करोड रु० है। 
तीसरी योजना से-- 


दूसरी योजना काल मे ६० लाख टन इस्पात पिण्ड बनाने का लक्ष्य था, जिससे 
४५ लाख टन इस्पात का तैयार सामान बनाया जायया । दूसरी योजना मे इस्पात की 
उत्पादन बढाने के कायक्रम मे जमशेदपुर, वर्ंपुर एवं भद्रावती के कारखानो के विस्तार 
की व्यवस्था थी | इसके सिवा सरकारी क्षेत्र के तीनो कारखानो भे झारम्म मे १० लाख 
टन इस्पात पिण्ड बनाने का लक्ष्य था, परन्तु उसमे वढती हुई माँग के अनुसार परिं- 
धर्तंन किया गया है, जिससे उपसेक्त लक्ष्य के साथ ही ७ ५० लाख टन ढलवा लोहा 
बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो जाय | < 

तीसरी योजना मे सत्‌ १६६५-६६ मे विक्ती के लिए ७३ लाख टन तैयार 
१ भारतीय समाचार-जुलाई १ १६६० । 
सारतीय समाचार--जून १५, १६६० । 
वृत्तता8--4960 
भारतीय समाचार--जूत १, १६६० । 


> (५० ८० *० 
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इस्पात भौर १५ लाश टन झ्ायरन की शझ्ावश्यकता होगी। इसी प्रफार मिश्षित, 
(8.09) धौजार तैयार करने भौर विश्येप प्रकार के इस्पात की झावश्यकता २ लाख 
टन होगी । इसका बहुत्त बढ़ा भाग रूरकेला तथा श्रॉड्नेन्स फेवटरियो से पुरा होगा। 
सरफारी क्षेत्र में ५० हजार टन की जो कमी रहेगी उसे एफ नए कारखाने की स्थापना 
से पूरा किया जायगा, जिस पर ३५ फरोड र० व्यय होगा । यह कारखाना बोकारो 
( विहार ) में खोला जायगा । त्तीमरी योजना में इस्पात उत्पादन की क्षमता मे भिलाई 
२५ लाख टव, दुर्गापुर १६ लाख टन, रूरकेला १८ लास टव, मैसूर भायरन एण्ड स्टील 
यनस की क्षमता मे १ लाख टन और नए बोकारो प्लाव्ट की उत्पादन-क्षमत्ता में १० 
लाख ठन फी वृद्धि की जायगी । इसी प्रकार पिय प्रायरन की उत्पादन-क्षमता मे ६*५० 
लाख टन की वृद्धि भी जायपी । इस कायज़्मम पर ४७१ करोड रु० व्यय का प्रनुमान 
है, किन्तु योजना में ५०६ करोड र० फी उ्मवस्था है। लो शपट ब्लास्ट फरनैस 
टेकनिक पर कच्चा लोहा तैयार करने का एक भौर कारखाना स्थापित किया जायगा । १ 
सत्तेप म-- 
इन योजनाप्नो के फलस्वरूप यद्यपि भारत इस्पात का निर्यात करने योग्य 
नही हो सका है फिर भी हमारे श्रायात काफी कम झर्थात्‌ ७४० लाख दन हुए, जबकि 
सन्‌ १६४४ में ११७० लाख टन लौह एव इस्पात का प्ायात हुप्ना था ।* इस प्रकार 
इतनी बडो मात्रा में लौह एवं इस्पात निर्माण करने वाला एशिया मे भारत ही एक 
देश है, किन्तु यहाँ पर कमी केवल कुशल श्रमिकों तथा कोयले की है । कुशल श्रमिक 
एवं दिल्पिको की कमी दूर करने के लिए देव में तान्विक प्रश्षिक्षण योजनाएँ कार्या- 
न्वित हो रही है | हीराकुण्ड मे (उडीसा) ७ ५ लाख रु० की लागत से पौलिटेकनिक 
इन्स्टीस्यू 2 की स्थापना की गई है, जिससे ३ लाख ४० ठाटा तथा दोष उडीसा सरकार 
ने दिए है । केवल लोहा एवं इस्पात का उत्पादन ही नहीं गिरा वरन्‌ अनेक महत्त्वपूर्ण 
उद्योगों पर इसरझा दुरा प्रभाव पड रहा है । कोयले की घमी से भारी राष्ट्रीय सकट 
पैदा हो गया है भौर नए उद्योग खोलने में भी फ्रठिनाई पैदा हो गई है ।3 भ्त इस 
झोर सरकार एवं योजना झायोग को श्षीघ्र ध्यान देकर उचित कायवाह्दी करनी 
चाहिए | प्विल्पिको की कमी दूर करने एवं वृद्दत यस्जो का उपयोग पिखाने के लिए 
दो प्रशिक्षण फेन्द्र खाले गए हैं तथा उडोसा स्कूल श्रॉफ इस्लीनीयरिंग की वकशॉप में 
भी प्रशिक्षण का भ्रायोजन किया गया है, जहाँ के स्नातक सहकारी क्षेत्र के स्टोल 
प्ला दो में काम करेंगे साथ ही, देशी लोहे से इस्पात की अनेक किस्मे बनाने एवं 
भ्रधिकतम उपयोग करने के सम्व ध में खोज करने के लिए राष्ट्रीय मेटॉलजिकिल 
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भारतीय समाचार अप्रेल १५, १६६० & नवमारत टइम्स १६-८-१६६० । 
२. भारताय समाचार--जुलाई १,१६६०।॥ 
३ नवभारत टाइम्त घितम्बर्‌ १४, १६६० । 
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लेबोरेटरीज की स्थापना भी की गई है । इन गतिविधियों से स्पष्ट है कि भारत एशिया 
में लोह एवं इस्पात का एक महत्त्वपूर्णा केन्द्र होगा । 


[३] पट्सन उद्योग 


प्राज का 'डॉलर कमाने वाला! जूट उद्योग १६वीं झताव्दी में महत्त्वपूर्ण 
कुटीर उद्योग ही था। १६वी शताब्दी मे भारत से सयुक्त राज्य को जूढ तथा जृद 
उत्पादन के निर्यात का विदेशी व्यापार में बडा हाथ था, जिसकी झामदनी पर ही 
वद्धाल की श्रधिकतर जनता का पालन होता था। इसका श्रेय ईस्ट इण्डियन कम्पती 
को ही देना होगा, क्योकि इसी कम्पनी फे प्रयत्नों से निर्माणी उद्योग का कंश्ा मत 
तथा रेशे की भाँति पटसन विदत्र-परिचित हुआ । फलतः भारत के कुटीर-घन्धो का 
बुना हुम्रा माल विदेशों मे जाने लगा तथा विश्येपज्ञ जूट की वस्तुझो का निर्माण बढाने 
के लिए प्रयत्नशील हुए। यह समस्या डडी ( स्कॉटलेड ) मे हल हुई, जहाँ स्व प्रधम 
सन्‌ १८३२ मे यन्त्रों की सहायता से जुट का माल बनने लगा। यन्त्रो से उत्पादन के 
साथ कुटीर निर्मित जूट के माल का महत्त्व जाता रहा, फिर भी माल्दा, रगपुर 
( बद्धाल ) भ्रादि जिलो में आज भी जूट के थैले, बैंडमिटन-मेट्स श्रादि बनाये जाते 
हैं। बतेमान उद्योग एवं प्राचीन कुटीर-उच्योग मे केवल एक विज्ञेपता है कि प्राचीन 
उद्योग जहाँ देश की झान्तरिक माँग पर ही निर्भर था, वहाँ वर्तमाव उद्योग विदेणी 
माँग पर ही अधिक निर्भर है। यह इस शोर सक्रेत है कि यदि उद्योग की वर्तमान 
समस्‍यायें समुचित रीति से हल नही हुई वो उद्योग का भ्रस्तित््व खतरे मे पड जायगा। 
उग॒म्र एवं विकास-- 

भारत में शक्तिचालित यन्त्रो का प्रथम उपयोग सत्‌ १८५५ में भ्रारम्म हुझ। 
जूट की कताई के लिये जॉर्ज झॉकलेड ने कलकत्ते से १० मील दूर हुगली नदी के 
किनारे 'रिभा' नामक स्थान मे पहिला कारखाना खोला । इसके ४ वर्ष बाद स् 
१८५६ में बुनाई के लिए छक्ति-सचालित कर्घे का उपयोग 'दी बोनिया कम्पनी द्वारा 
किया गया, जिसका नाम वाद में वडा नगर कम्पनी” रख दिया गया । इससे भारत 
में यन्त्र निित जूट को वस्तुयें, थैले इत्यादि बनने लगे तथा उद्योग का विकास होते 
लगा ४९ 
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इस तालिका से यह स्पष्ट है कि उद्योग के प्रारम्भिक १० वर्षों मे (सन्‌ १८४४ 
से सन्‌ १८६४ तक) केवल बोनियो कम्पनी की ही स्थापना हुई, परन्तु सन्‌ १८६४ के 
पश्चात्‌ उद्योग का विकास होता गया, क्योकि वड्ाल (भारत) के पास जूट की फसल 
का एकाधिकार था। फिर भी सत्‌ (८६५४ तक ऐसी कोई मिल नहीं थी, जो डन्डी 
से प्रतियोगिता कर सके, इसलिये सब्‌ १८५४ तक एशिया, प्रास्ट्रे लिया, प्रमरीका 
भादि वाजारो की माँग वो पूरा करने वाला यही एकमान्र केन्द्र था। भाघुनिक सन्भ- 
ठित कारखानो की स्थापता होते ही भारत को कई लाभ थे, जिससे डन्डी से जूठ का 
एकाधिकार भारत ने छीन लिया। छूट की फसल का भारत को एकाधिकार, सूद फपल 
फी पृष्ठ भूमि मे मिलो वी स्थापना व केन्द्रीयकरण तथा फलकत्ते से सभी स्थानों फे 
लिए उपलब्ध व्यापारिक जल-मार्ग, ये कारण प्रमुख थे | फलस्वरूप सन्‌ १८५७६ तक 
भारत ने प्रास्ट्रे लिया, एप्ििया तथा कुछ प्रश् से भ्रमरीकी वाजारों को भी हथिया 
लिया। सन्‌ १८६४ से सन्‌ १८८२ तक मिलो की संख्या २२ हो गई थी, जिनमे 
२७,४६४ ध्यक्ति काम करते थे तथा स्पिन्डल्प एवं कर्घों की सस्‍या क्रमश, ७७,८४० 
एवं ४,७४६ थी । इन मिलो में से १७ मिलें तो कलकत्ते के भ्रास-पास होने से उनको 
कच्चे माल तथा “निर्यात दोनों ही की सुविधायें मिलती थी । इस प्रकार इस उद्योग 
का विकास योरोपीय पूंजी एवं नियन्त्रण में सड़ठित डड़ पर होता गया । विदेशी 
माँग के कारण मिलो की सतया भी बढतों गई, जो क्रमश सत्‌ १८८५, सन्‌ १५६९० 
तथा सन्‌ १८६५ मे २४, २७ तथा २६ हो गई | सन्‌ १८६५ मे ज़ुट-उद्योगो में कुल 
२,०१,२१७ स्पिन्डल्स, १०,०४८ कर्घ तथा ७५,१५७ व्यक्ति काम करते थे । मिलो 
की स्थापना इस भ्रवधि में कुलकत्ते के आस-पास ही हुई, फ़लत २६ मिलो में से २६ 
चडी मिलें फलकत्ते के श्रास पास तथा शेप ३ बड्भाल के भन्य भागो में थी । ज़ूठ मिलो 
की सख्या में इतनी वृद्धि नही हुई, जितनी कि स्पिन्डल्स और सूम्स में देखने को मिलती 
है। सन्‌ १८६५ से सन्‌ १६१४ की भ्रवधि मे कृषि मे मन्दी रही, जिससे कृपि पर निभर 
उद्योगों को क्षति पहुच्ची । परन्तु जूट-उद्योय पर कोई विशेष प्रभाव वही पढा श्रौर 

मिलो की सस्‍या २९ (सन्‌ १८६५) से वढकर सन्‌ १६१३-१४ में ६४ हो गई, जिनमें 
२,१६,२८८ व्यक्ति, ३६,०५० कर्षे तथा ७,४४,२५६ स्पिन्डल थे | 

इस उद्योग के सन्‌ १८५५ से सन्‌ १६९१४ तक के विकास से स्पष्ट है कि( 3 ) 
उद्योग का सगठन अच्छा रहा, जो कृषि मन्दी के प्रभाव से प्रछूमा रहा। ( 77 ), 
उद्योग ने मिलो की चाढ की भ्रपेक्षा कर्धों एवं स्पिन्हल्स की बुद्धि पर भ्रघिक ध्यान 
दिया । ( व ) श्रमिक के भनुषात की प्रपेक्षा स्पिन्डल्स एवं कर्षो की उस्या बढती 
गई, जो इस वात का प्रतीक है कि उद्योग ने श्षम-ब्यय को यन्त्रों के उपयोग से कम 
कर उद्योग को मितथ्ययी बनाने की झोर भधिक घ्यान दिया । परन्तु इसका विकास 
बढते हुए निर्यातो के कारण ही हुमा । सबद्‌ १६०५ ०६ की मन्दी का उद्योग पर 
प्रप्रत्यक्ष परिणाम ध्वदय हुआ, क्योकि कृषि निर्यात लगभग बन्द हो जाने से बारदाने 
की माँग गिर गई थी। दूपरी घोर, भमरोका प्रीर जमंनी जूद के” माल पर सरक्षण 
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करो द्वारा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे ये तथा कच्चा जूट का कर-मुक्त भायात कर 
रहे थे। इसका प्रभाव उद्योग पर होना चाहिए था, परन्तु बह न होते हुए कच्चे जुठ 
तथा छुट-वस्तुओं का निर्यात वढता ही रहा ।* 


प्रथम विश्व युद्ध-फाल-- 


ज्रूट की विशेष स्थिति के कारण इस युद्ध मे भी इस उद्योग में बहुत लाभ 
कमाये । युद्ध के कारण यस्त्र-सामग्री का झायात बन्द हो जाने से नई मिली की 
स्थापना नहीं हो सऊती थी और दूसरी भोर, युद्ध-जन्य बढती हुई माँग की पूर्ति की 
जिम्मेवारी उद्योग पर हो भी । इसलिए सरकार ने फैक्टरी एक्ट की कुछ धारात्ो से 
इस उद्योग को छूट दी, जिससे वर्तमान मिलो को उत्पादनक्षीलता बढ़ाना सम्भव हो । 
इस श्रवृधि में उद्योग ने श्रधिकतर सरकारो भ्रादेशो के अनुसार माल की पूर्ति की । 
मुद्ध के प्रत्तिम वर्षो में सरकार द्वारा कच्चे जुट का निर्यात बन्द कर दिया गया। 
भारतीय मिलो मे कच्चे शूट की युद्ध पृवें वापिक खपत ४४ लाख गाँठें थी, णो पुडे 
काल के ( सन्‌ १६९१५ से सन्‌ १६९१८ तक ) चार वर्षों भे भौसतन्‌ १५५ लाख गॉँठे 
वापिक होगई थी। इन दिनो कद्चे जूद की कीमतें तथा मजदूरी की दर समा रहो, 
लेकिन जूट की कीमतें वढती गई । इससे ज़ूट-कारखानो को सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६१८ 
तक के चार वर्षो मे प्रमश' ५,८५७,५४६ एवं ७३% लाभ मिला ।९ द 
थुद्धोत्तर जूड-उद्योग--- 

ऊँच नीच झौर तेजी-मन्दी का घटनाचक्त सदा ही रहता है, फिर ज़ूठ उद्योग 
केसे श्रछ्तृता रहता ? (3 ) युद्ध समाप्त होते हो ज़ुट-उद्योग पर सकट के बादल मढराने 
लगे, क्यीकि युदद-जन्य श्रादेश भ्राना बन्द हुए, जिससे माँग कम ही गई । (7 ) कर्च 
जूढ की कीमतें तथा श्रम व्यय बढने लगा । ( ॥77 ) बुद्ध-काल में कमाये गये प्रस्तीमित 
लाभ से नये उद्योगों की स्थापना तथा पुराने उद्योगो ने श्पना विस्तार झ्रारम्भ किया, 
क्योकि युद्ध समाप्त होने से वस्रःभायात सुलभ हो गये थे । (727 ) कोयले की कमी 
प्रतीत ही रही थी। तथा (  ) महत्त्वपूण कारण विश्व-च्यापी व्यापारिक एव 
भौद्योगिक मन्‍्दी की लहर थी | इन कारणो से उद्योग सकट भे था गया तंथा 
परिस्थिति सुलमाने के लिए काम के घन्टे कम किये गये तथा क्रम कर्घों का उपयोग 
होने लगा । यह स्थिति सन्‌ १६२६ तक रेही । इस अवधि में मिलो फी सख्या ६५ 
ही गई, जिसमे ११,४०,४३५ श्थिन्दस्स, ३५,६०० कर्षे तथा ३,४३,२५७ व्यक्ति काम 
करते थे | सन्‌ १६२६ से सन्‌ १६३६ तक उद्योग को कच-नीच का सामना करना 


पढ़ा । फलस्वरूप भ्रगस्त सन्‌ १६३९ में बगाल की प्रान्तीय सरकार ने कच्चा जूद तथा 
हेसियन के मूल्य निश्चित कर दिये। 


4. वग॒तरप्ाशे एरणणा 06 गराताह 99 70 २ छत हे 
2. छ&6एश०ए ए ० (206 ० [गञवाव, (497-5), 9 27. 
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द्वितीय विश्व-थुद्ध एव बाद मे-- 

पगस्त सव्‌ १६३६ में हेसियन शोर कच्चे जूट की फीोमतें निश्चित एवं 
नियन्धित की गई झोर ३ पितम्पर सन्‌ १६३६ से हितीय विश्व-युद्ध आ्रास्म्म हीते ही 
उद्योग को प्रोत्साहत मिला, क्योकि कच्चा जुट एवं जूठ की बस्तुझ्रो की कीमतें बढने 
लगी तथा माँग भी वढी । इसलिए उद्योग पुतः श्रपनों पुरी शाक्ति से उत्पादन करने 
लगा तथा सभी प्रकार के नियन्त्रण उद्योग से हटा दिये गये । परन्तु सत्‌ १६४० मे 
जूट की वस्तुओं की माँग कम हो गईं, जिससे उद्योग को प्पने काम के घन्टे भौर 
कर्घों की संध्या फम्र कर उत्पादन को सनन्‍्तुलन में रखना पडा | दूसरे, ध्रमरीका, मित्र 
राह्टीय देश तथा भारत सरकार ने उद्योग से नियन्नित भरूल्यों पर खरीद भारम्म की, 
जिससे उद्योग प्रथम विश्व-युद्ध की भांति लाभ ने फ्म्ता सका | इस धवधि में उद्योग 
की उत्पादनय्ीलता प्रभावित करने वाली निम्न घटनाएं हुई -( १ ) फोयला एवं विद्युत 
घक्ति को कमी, ( २ ) यातायात प्रसुविधाएँ, तथा ( ३ ) सन्‌ १६४३ का बगाल- 
प्रकाल | इन झपत्तियो एव ऊँच-नीच से उद्योग केवल झपने मजबूत सगठन के भ्राघार 
पर हो बच सका । इसलिए जूट उद्योग जाँच समिति ने इस उद्योग के श्राधुनिकीकरण 
तथा वैज्ञानिकन की सिफारिश को है । 
भारत का विम्राज्ञन एवं रुपये का अबेमूल्यन-- 

सन्‌ १६४७ में भारत भौर पाकिस्तान के बेठवारे से उद्योग को गह्दरी चोट 
लगी, क्योकि अच्छे जुट की पैदावार करने वाला पूर्वी बंगाल का प्रदेश पाकिस्तान हि 
हिस्से में चला गया, जो कुल जूट उत्पादक क्षेत्र का ७३९७ था। छूट के कारखाने 
भारत के हिस्से मे रहे | इससे भारत के छूट उद्योग के सामने कच्चे माल की समस्या 
खडो हो गई, जिसके लिए पाकिस्तान पर निर्भर रहना पडा। भारत सरकार भी इस 
मामले में सतवक थी, जिससे भारत में घूट का उत्पादन बढाने के प्रयत्त होने लगे भ्रौर 
जुट कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ --- 


सम जूट का कृपि क्षेत्र छूट की फसल (हजार गांठें)५ 
१६४७-४८ ६५१ हजार एकड १,६६६ 
१६४८-८६ परेष् , २,०५५ 
१६४६-५० १,१६३ ,, हैे,०८६ 
१६५०-४१ १४५३ ,, ३,३०१ 
१६५१-१२ १,६५१ ,, ४,६७८ 
१६५५-५६ १,७३६ ,, ४,१६८ 
१६५६-५७ १,६०८ ४ ४, रेपफ 
१६५७-४८ श्छ्डर ,, ४,०५२ 
१६५८-५६ १,5२७ ,, $,(७८* 
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इसलिए सरकार फो निम्त फार्यवाहियाँ करनी पडी ,--पराकिस्तान से कच्चे 

जूट के भायात सम्बन्धी समझोता, फच्चे छूट की खरीद के श्रधिकतम्‌ मूल्य तथा देशी 
उपज वढाने के लिए प्रयत्त । पाकिस्तान से व्यापारिक समभझोते के पझनुस्तार सच 
१६४७, सन्‌ १६४६ तथा सन्‌ १६५० में क्रमण' ५०, ४० तथा ७ २३ लाख गांठो 
का झायात करना था । परन्तु पाकिस्तान ने श्रपनी चालवाजी से किसी समभौते का परी 
तरह पालन नही किया । इसी वीच सितम्बर में भारतीय रुपए का अवमृल्यन सन 
१६४४ मे हुआ भौर पूसरी भोर पाकिस्तानी रुपये का प्रवमूल्यन न होने से जूठ पाते 
करने की समस्या फिर उपस्थित हो गई, जिससे विवद्य होकर भारत को पाकिस्तानी 
रुपए की दर १००८८ १४४ भारतीय रुपए मे माननी पडी।॥ इस समस्या के कारण 
भारत जूठ की फसल पैदा करने मे भात्म निभर हो रहा है, जिसको खेती भाजशूल 
प्दिचमी बंगाल, विहार, उडीसा, प्रासाम, उत्तर-प्रदेश तथा मद्रास में हो रही है। 
उद्योग की वापिक खपत ६२ लाख गाँठे है, श्रत शेप के लिए हमको पाकिस्तान पर 
निभेर रहना पडता है। सब्‌ १६६० ६१ तक यह उत्पादन ५५ लाख गाँठ करने की 
योजना है, परन्तु मूल्यों की कमी के कारण सन्‌ १६५६-६० मे जूठ का कृषि क्षेत्र तेम 
हो गया तथा निसग की प्रतिकूलता के कारण इस वे में जुट का उत्पादन ४३ लाख 
गा होगा, ऐसा अनुमान है । इस कारण सम्भवत, सन्‌ १६६०-६१ तक योजना के 

लक्षंध की प्राप्ति भ्रसम्भव प्रतीत होती है ।* 

तीसरी योजना में जूट उत्पादन का लक्ष्य ६५ लाख गांठें है तथा जूठ-उत्पादक 

राज्य पूठ के क्रृपि क्षेत्र को सीमित कर जूट की किस्म एव प्रति एकड जूट की उपज 

बढाने के लिए प्रयत्तशील है। यह कायक्नषम बिहार में तीसरी योजना में लागू होगा। 

इस फार्यक्रम के भ्रनुसार तीसरी योजना के भ्रन्त तक लगभग २॥ लाख एक्ड भूमि में 

प्रच्छे क्समि के जूठ की खेती होगी । पूठट की खेती के उन तरीको की जानकारी कराने 

के लिए लगभग ५,००० किसानो को प्रशिक्षित किया जायगा ।* 


बतंमान अपधस्था-- 

भारतीय पटसन-उद्योग भाज भी प्रधिकतर योरोपीय प्रवन्ध मे है। भाज 
भारत में पट्सन के कारखानो एव प्रेसों (उंपा8 /?7898) की कुल सख्या ११६ है, 
जिनमे से १०६ वगाल मे, ३ उत्तर-प्रदेश में, ३ बिहार मे तथा १ मध्य-प्रदेश मे है । 
जूट-निर्माणियो के प्रादेशिक विभाजन से यह स्पष्ट है कि पटसन-उद्योग का केन्द्रीय- 
करण वगाल में ही है। इस उद्योग की स्थायी पूजी २,२६४ लाख एव कार्यशील 
पूंजी ४,३१६ लाख रुपए है, जिसमे विदेक्षी पूंजी केवल १,५०७ लाख रुपये है । 
उद्योग मे भधिकतर पूंजी भारतीय ही है | पट्सन के निर्यात करो से भारत फो सन्त 
१६४८-४६ से सन्‌ १६५१-५२ के चार वर्षो में क्रमक्ष ६३, ८५८५, २३ ६ तथा 
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[३ 
५६'३ करोड रुपए की झाय हुई । यह भारत के भाधिक कलेवर में उद्योग का महत्त्व 
प्रदर्षित करती है । 
पटसन उद्योग की वर्तमाव भवस्था की कल्पना निम्न तालिका से स्पष्ट हो 
जातो है :-- 
उत्पादन एव निर्यात 


अवियवन>-क-नन«भना, 


वर्ष बच्चे जूट की खपत उत्पादन निर्यात 
(हजार गाँढें) (हजार दन)।. (हजार ठन) 
१६४४ प,३प४ 8२७'७ ८घो४० ६ 
श्ध्भ्५ भ्‌ ६८ १,०२७ २ ८४६ 
१६५६ ६ ३४१ १,०६२'८ ८६१५ 
१६५७ ६,१५२ १,०२६ &€ पड ५ 
१६४८ ६,१४५ १,०६१ ८ ८१५८ 
१६५६ (जून प्रवदूवर) ५,०५४ ८६६ & ६४३ १ (जून सितम्धर) 


कच्चे माल का उत्पादन भारत में बढाने के कारण हमारी पाकिस्तानी क्षूट 
प्रायात पर निर्भरता जो पहले ७५% थी वह झव केवल ५% रह गई है। पटठसन के 
सम्बन्ध में जो सम्रोधन हो रहे,हैं उनसे यह प्रमाणित हो गया है कि भारतीय छूट 
किसी भी तरह पाकिस्तानी जुट से निम्न कोटि का नही है । पटसन उद्योग पर विदेशी 
माँग का प्रमाव भ्धिक है, इसलिए जूट के नवीन उद्योगों के सम्बन्ध में सन्‌ १९४८ 
से जूट-टैक्नॉलॉजी प्रावश््यक अनुसन्धान कर रही है । इन भनुसन्धानों की सफलता से 
विदेक्षी माँग के कारण होने वालें उतार-चढाव न्यूनतम होकर उद्योग श्रपनी उत्पादन 
क्षमता न घटाते हुए परिवर्ततशील स्थिति में भी अपना मिलान करने मे सफस हो 
सकेगा। 
जूठ उद्योग का उत्पादन एवं निर्यात देखने से यह स्पष्ट होता है कि सन्‌ १६४७ 
“व १६४६ से उद्योग के निर्यात कम रहे । परन्तु सन्‌ १६५६ से स्थिति मे सुधार होने 
लगा । इसके लिए निम्न कारण प्रमुख थे .--- 
( १) सब्यात्मक (0प७78690) भात्मनिर्मरता के फारण फच्चे माल 
की पूरा उपलब्धि, 
(२) कताई एवं तैयार माल बचाने के यन्त्रो का प्राधुतिकीकरणा, तथा 
(३ ) उत्पादक इबाइयो के समग्रीकरण से विवेकीकरण | 
जूट मिलो में श्रमी तक ६०%, मिलो का भाधुनिकीकरण हो गया है । इस हेतु 
मिलो मे अ्रपने निजी साधन तथा राष्ट्रीय विकास निगम से प्राप्त ऋणो का उपयोग 
क्या | इस हेतु रा० वि० निगम ने ४ ६० करोड रु० के २२ ऋण दिए। इस समय 
उद्योग के २०%, मिलो का आधुनिकीकरण हो रद्दा है तथा सम्पूर्ण उद्योग का झाप्ु- 
निकीकरशा तीसरी योजना के भनन्‍त तक हो जायगा। श्रभी तक १०,००० कर्षों के 


॥ 


५ 


ट 


ध४ ] हु 


लिए पर्याप्त घुनाई, कताई भादि यन्तरो का १० ५ करोड र० की लागत से आधुनिकी- 
करणु किया गया है। 


विवेकीकरण के श्रन्तगंत श्रनाथिक इकाइयो के श्रमिक एवं उत्पादन का 
स्थानान्तरण भ्रधिक कार्यक्षम इकाइयो में किया गया तथा कई मिले बन्द की गई । 
फिर भी उद्योग का सकल उत्पादन प्रभावित नही हुआ | जो मिलें बन्द हुई उनका 
हस्तान्तरण दूसरी कार्यक्षम मिलो मे उत्पादन भ्रधिक मितव्ययिता से केन्द्रीकृत करने के 
लिए हुप्रा । इसके भ्रलावा मिलो ने विशेषीकृत माल का उत्पादन गत कुछ व से 
झारम्म किया है, जिसकी माँग विदेशों मे भी काफी है । साथ हो, हमारी प्रथ-व्यवस्था 
के विकास के साथ ही देछ में भी पैकिंग सामग्री की माँग बढ रही है, जो पटसन उद्योग 
के स्थायी भविष्य की ध्लोर सकेत है ।४ हु 


बतेमान समस्याएं-- 

श्री के० डी० जालान ( भ्रध्यक्ष इण्डियन जूट मिलल्‍स एसोसिएशन ) के 
प्नुसार '--हम दु्लभता के जाल से श्रव मुक्त हो चुके हैं, फिर भी परिमाण की 
भपेक्षा किस्म की भ्रच्छाई के लिए हमको पाकिस्तान पर निर्भर रहना होगा ४” भाज 
भारत की एकाघिकार स्थिति का लोप हो गया है, पाकिस्तान तथा भ्रन्य देशो में जहाँ 
जूट फी भाति प्रन्य रेशो की फसलें होती हैं वहा भी उनका तैयार माल बनाने के 
फारखाने खोले जा रहे हैं, जिनको भारत से भी सस्ते दर पर कच्चा जूट पडेंगा।* 
इससे स्पष्ट है कि उद्योग की निम्न मुख्य समस्‍यायें हैं .-- 

( १) भरच्छे किस्म के फच्चे जुट की फसल की पैदावार । 

(२ ) जूटठ को प्रतिवस्तु (500807प088) का भय । 

(३ ) पाकिस्तानी प्रतियोगिता का भय । 

(१) कच्चे जुट की कमी--भारत मे जूट का उत्पादन बढाने के लिए 
अ्रनवरत प्रयत्न हो रहे है, जिससे हमारी पाकिस्तान पर निर्भरता काफी कम हो गई है। 
परन्तु झ्राज उद्योग को कच्चे माल की कमी है, जिससे पूर्ण उत्पादन-क्षमता का 
उपयोग नही हो रहा हे । क्योकि इण्डियन सेन्‍्द्रल जुट कमेटी के भ्नुसार वर्तेमान 
झाषष्यकता ७२ लाख गाँठ है, जबकि देशी उत्पादन फेवल ४३ ० लाख गाँठ है । 
श्रत, पटसन की पैदावार वढाने की तीज भ्रावद्यकता है ॥ तीसरी योजना मे बच्चे छूट 
का उत्पादन ६५ लाख गाँठो तक बढाने की योजना है तभी हम कच्चे माल के सम्बन्ध 
में प्रात्मनिर्भर हो सकेंगे । । 

हि (२) जूट की प्रतिवस्तु का भय--यह भारत को पहिले से ही डर था, 
क्थोफि प्रत्येफ देश झात्म-निभर होना चाहता है। इसलिए उद्योग को द्विविधि तैयारी 
करनी होगी ;--माँग कम होने फी दछ्षा में उत्पादन परिवर्तन करने फी तथा माँग 
घढाने के लिए विपणि-खोज की । 


+.. (०एण्शधा० 4गगप्॥] गरप्राए७7, 4959, ७928० 38 


- ला 
(३) पाकिस्तानी प्रतियोगिता--पराकिस्तान मे इस समय १२ जूट मिले हैं, 
जिनमें ६,७४० कर्षे हैं । पाकिस्तानी यन्‍्न सामग्री भाधुनिक है तथा वहाँ की जुट की 
फमल भी भच्छे किस्म की है। स्पष्ट है कि पाकिस्तानी प्रतियोगिता का भारतीय 
उद्योग को सामना करना पडेगा | शत जुट उद्योग को विश्नेपोकृत उत्पादन में वृद्धि 
फरनी पडेगी । विशेषीकृत उत्पादन भारतीय जुट मिलो ने झ्रारम्भ कर दिया है, जैसे 
चेंग्रिग कपटा, जूट फार्पेट, के नवास, दुवाईन याने भ्रादि। ऐसी वस्तुओ्नों का उत्पादन 
सन्‌ १६४८-५६ ( जुलाई-छूत ) में 5४,६०० टन हुमा, जबकि सन्‌ १६५४-४४ में 
३८, १०० टन घा। इन वस्नुप्रो फी माँग भी विदेशी वाजारो मे, विशेषत॒ भमेरिका 
मे, वढ रही है। इसलिए उद्योग को इस शोर भ्रधिक ध्यान देने की ध्रावश्यकता है । 
जूट के मूल्यों मे कमी-- 
इसकी सबसे महत्त्वपूर्णा समस्या है उत्तादन-व्यय तथा प्रतिस्पर्धा । वस्तुतः 
धन्य समस्याएं इसो पर भ्राघारित है। झूठ के तैयार सामान के भाव मे प्रायः चार 
वातो का समावेक्ष होता ह-- कच्चे माल की लागत, उत्तादन-व्यय, उत्पादन का लाभ 
तथा एजेन्टो श्लौर दलालो का कमीशन । यह तो सहज हो है कि इन खर्चो मे एक 
विशेष सीमा तक ही कमी की जा सकती है। परन्तु पिछले वर्षों मे इस उद्योग की 
तुलनात्मक स्थिति के मुझावले मे न्यूनतम्‌ व्यय करने के भ्रधिक प्रयत्व किए गए हैं। 
बदले में काम श्ाने वाली पैकिंग सामग्री, वोरो तया विक्री के नए तरीकों भौर विदेशी 
जूट उद्योगों के कारण भारतीय ज़ूट उद्योग फी तुलवात्मक स्थिति भ्रधिक निश्चित होती 
जा रही है । 
आधुनिक्ती करण-- 
जूठ मिलो के भाधुनिकीकरण के सम्बन्ध में इसी प्रष्याय मे उल्लेख है। इस 
हेतु सरकार प़ुट-उद्योग को ध्रावश्यक यन्त्रो के प्रॉयात के लिए लाइसेंस दे रही है । 
इसी प्रकार राष्ट्रीय भौध्योगिक विकास निगम ने ४ ६० करोड रु० के ऋण २९ मिलो 
दो यस्‍्थ्रो के श्राधुनिकीकरण के लिए स्वीकृत किए । इसमे से १७ मिलो ने २ ६४ 
करोड रु० तिकाले । शष्ट्रीय भौद्योगिक विकास निगम ने देशी प्रुट मक्षीनरी के क्रय 
फरने हेतु श्रत्पकालीन ऋण योजना भी बताई है, जिसके भ्न्तगत ५ लाख ४० तक का 
ऋण एक मिल को दिया जायगा। यह मिलो की समय सूचकता की भोर सकैत है । 


तवयुग का आरम्भ-- 

भ्रव यह उद्योग वाछ्नोय दिशा की भोर वढ चुका है भौर भपना खोया हुम्ता 
स्थान प्राप्त कर रहा है। उद्योग ने सब्‌ १६४६ से नए बाजारो की खोज करने का 
फार्य-क्रम भी पमेरिका, ब्रिटेन भौर भास्द्रे लिया की महत्त्वपुर्णों मण्डियों से शुरू किया | 
इसके साथ ही विविध देझो मे प्रधार-काय, जन-सम्पर्क झट विज्ञापन भादि प्रान्दोलन 
भी तेजी से झारस्म किए हैं। सक्षेप मे, यह उद्योग दो लक्ष्यों को पूति की भोर बढ 


रहा है ।--- 


पद 


( १ ) उततादन के श्रभिनवीकरण तथा बढी हुई कार्यक्षमता द्वारा पुरावी 
मडियो से प्रधिकतर प्रतिस्पर्घात्मक शक्ति प्राप्त करना । 


(२ ) बाजारों का विस्तार और जूट के सामान के लिए नए क्षेत्रो की 
खोज । 


इस हेतु इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन ने विदेशों में श्रपने कार्यालय एव 
प्रतिनिधियों की नियुक्ति *की है । 


[ 9 ] शक्कर-उद्योग 
उगम और विकास-- 


भारत में सगठित ढड्ग पर शक्कर का उत्पादन सर्व प्रथम सन्‌ १६०३ में 
झारम्म हुआ, परन्तु सन्‌ १६३१ तक भारतीय बाजारों मे विदेशी शक्कर ही बहुतायत 
से भ्राती थी तथा उस समय भारत में छोटे-बडे सव मिनाकर कुल ३२ कारखाने थे । 
इनका पस्तित््व भी खतरे मे था, क्योकि वे विदेशी उच्चोग के साथ स्पर्घा करने मे 
प्रसम् थे। साराद मे, यह उद्योग प्रारम्भिक स्थिति में कुटीर-उद्योग के रूप मे 
संगठित था भौर केवल कुछ थोडे से हो भाधुनिक सगठित कारखाने थे । इसलिये सम्‌ 
(६६२०-३१ में इम्पीरियल कौसिल श्रॉफ एग्रोकल्चरल रिसर्च ने इस व्यवसाय की श्रोर 
प्रकार का घ्यान भ्राकपित किया तथा उद्योग को प्रोत्साहन के लिये कुछ सुझाव 
दिये । इसलिए सन्‌ १६३१ में उद्योग की जाँच के लिये प्रशुल्क सभा की नियुक्ति की 
गई, फलत सन्‌ १६३१ कलम कक शुक्र उद्योग सरक्षण अधिनियम स्वीकार हुप्ना भौर उद्योग 
को सरक्षण दिया गया । यह सरक्षण १५ वर्ष के लिये ब्रर्थात्‌ ३३ मार्च सन्‌ १६४६ 
तक के लिये था, जिस भवधि मे उद्योग को भपनी प्रतियोगिता घक्ति वढानी थी | 


इस पभ्रधिनियम से शक्कर भायात पर ७।) २० प्रति हड्ढें वेट के दर से सरक्षण 
कर लगा दिया गया, जिससे यह उद्योग तत्कालीन श्राथिक भन्दी के दुष्परिणामो से 
वचकर विदेक्षी प्रतियोगिता मे टिक प्के | इससे इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला । 
यहाँ पर यह ध्यान मे रहे कि इसके पूर्व छवकर पर जो प्रायात कर था वह केवल 
रेवेन्यू कर के रूप मे था | सन्‌ १६३० मे ही मूल्यानुसार कर के स्थान पर यह कर 
६)[भ्रति हृद्रें डवेट ,कर दिया गया था, जो सरक्षण के वाद ७।) र०-हो गया । फलतः 
विदेशी घक्कर के श्रायात सन्‌ १६३६-३७ में १६ हजार टन रह गये, जहाँ सन्‌ १६३१ 
- में १० लाख उन भ्ायात थे । इससे सरकारी श्राय कम हो गई, जिसे पूरा करने के 
लिये तथा भ्राधुनिक यन्त्रो से सुमज्जित कारखानो को उत्तेजना देने के लिए सरकार 
ने १॥) पभ्ति हड़ें डवेट की दर से शक्कर उद्योग पर प्रावकारी कर लगाया । सरक्षण 
काल में उद्योग की प्रगति त्तेजी से होती गई, जिससे शक्कर उत्पादन बढ़ गया तथा 
सन्‌ १६३७ में गन्ने की उपज का क्रषि क्षेत्र ४५ लाख एकड हो गया 
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च कारखानो की सद्या , उत्पादन 
१६३६-३२ ३२ *,००,००० टन 
१६३२-३३ २७ ६,४४५, २८ रे है 
६६३३-३४ ११२ ७, १५,९०६ ,, 
१६३४-३५ १३० ७,७१,६०० ,, 
१६३६-३७ १२७ १२,३७,००० ,, 


यह कर निम्नव॒त्‌ था ,--सन्‌ १६१६ के पुव॑ मूल्य के ४५% तथा सन्‌ १६१६ 
से १०%, सन्‌ १६९२१ से १५% तथा सन्‌ १६३० में ५५% | इसका परिणाम यह 
हभा कि पवरर का उत्पादन झ्राववयकता से श्रधिक हो गया तथा शक्‍कर की कीमतें 
गिरने लगी | भौर भारतीय दवकर कारखानो में गला काट प्रतिस्पर्धा होने लगी । इस 
प्रतियोगिता के निवारण तथा उत्पादनाधिक्य से होने वाली समस्याग्रो के हल के लिये 
इसी वर्ष "शक्कर अभिषद! (छुआ 5ए70700॥9) की स्थापना की गई। इसके 
भलावा उत्तर-प्रदेश एवं विद्दार सरकार ने शवकर-नियन्त्रण प्रधिनियम स्वीकृत किए, 
जिनके भनुसार कोई भी नया कारखाना लायमेंस प्राप्त किये बिना नहीं खोला जा 
सकता था। दूसरे, प्रत्येक शवकर कारखाने को श्रभिपद्‌ का सदस्य बनना भी भनिवाय॑ 
था | इसके बाद शवकर उद्योग पर श्रावध्यक नियन्‍तण रखने के लिए सन्‌ १६४० में 
छबकर-भायोग की भी नियुक्ति को गई। 


द्वितीय विश्व-युद्ध एवं पश्चातू-- 

सन्‌ १६३७ में इस उद्योग की उस वर्ष में फिर से प्रददुल्क सभा ने जाँच की 
तथा यह सिफारिश की कि प्रन्य वतंमान करो के प्रलावा शवकर के विदेशी भायात पर 
६॥) प्रति हड्डे ढवेट की दर से प्रद्युल्क कर लगाया जाय । 

सन्‌ १६३९ मे द्वितीय विश्व-युद्ध के श्रारम्भ के समय दबकर के १४५ कार- 
खाने थे तथा उनका कुल उत्पादन १३,६३,२०० टन था। भ्र्थात्‌ इस समय भी उद्योग 
के सामने उत्पादनाधिक्थ की समस्या थी, इसलिए उत्तर प्रदेश एवं विहार सरकारों ने 
शनकर के उत्पादन को नियन्त्रित करने के लिए प्रत्येक कारखाने के उत्पादन का कोटा 
निश्चित किया । साथ ही शपकर के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सन्‌ १६९४२ के 
निर्यात प्रतिबन्धो को हटा दिया | परन्तु उत्पादय का कोटा केवल उत्तर-प्रदेश एव 
विद्वार राज्यो मे ही था, जिससे शक्कर उत्पादन पर विशेष प्रभाव नही पडा । 


वर्ष कारखानो को सख्या उत्पादन ( हजार ठन) 
१६३६-४० श्ड्श १३,६३२ 
१९४१-४२ ३५० प,र८प ५ 
१६४३ ४४ १५१ १३,७४ ० 


शष्ड्श्ड६ू १्ड५ १०,३४८ * 


घ्घप ] 


१६४६-४७ १४१ ११,४२२ 
११६४७-४८ १४० १६,९६४ ० 
१६४८-४६ ११६ १०,०७ ० 
१६४६-५० ५२६ ६,७८१० 
१६५०-५१ १३६ ११,१६० 
१९५१-५२ १३६ १४,८३ ० 
१६५७-प८ न्-+5 २०,०६ ०* 
१६५८-५६ न २०,८४ ०* 


स्पष्ट है कि एक घोर तो युद्ध के कारण माँग बढ रही थी भौर दूसरी झोर 
उत्पादन कम हो रहा था, फलत. ध्क्कर की कीमतें वढने लगी, इसलिए षरक्कर-उद्योग 
के विकास के हेतु सन्‌ १६४२ में सरक्षक आयात कर ११॥5) प्रति हड़ें डवेट कर दिया 
गया तथा शक्कर की कीमतो पर नियन्त्रण रखने के लिए शक्कर-मियत्रण भ्रादेश लागु 
किया गया । इसके प्लावा सन्‌ १६४० में सरकार ने प्रावकारी कर २) से ३) प्रति 
हड़ें डवेट कर दिया, जो भाज भी है । 
उक्त तालिका से स्पष्ट है कि दक्कर उत्पादन एक सा नहीं रहा--कभी कम 
तो कभी प्रधिक । युद्धछाल भे सन्‌ १६३६-४० से सबसे भ्रधिकर उत्पादन हुम्मा था, 
उतना एवं उससे श्रधिक उत्पादन केवल सन्‌ १६४१-५२ में हो हो सका है । इस ऊँच- 
नीच के अनेक कारण हैं। गन्ने के उत्पादन में कमी, क्योकि शक्कर का उत्मादन गन्ने 
की फसल एव गन्ने से प्राप्त होने वाले दक्कर-परिणाम ण्र निभंर रहता है! ( 74 ) मत 
सामग्री की घिसावट से भी कारखाने उत्तनी उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं कर सकते । 
ध्यान मे रहे कि उद्योग की यन्त्र सामग्री सन्‌ १६३१ से सन्‌ १६३४ -मे खरीदी गई 
थी, जिसमे किसी प्रकार के सुधार नही हुए थे भ्रौर न उनका विस्थांपन ही हुआ था । 
(77 ) सन्‌ १६४३ से सन्‌ १६५४ तक छक्कर के ३० कारखाने ऐसे हैं जो किसी व 
फिसी कारण से बन्द पढे हैं, जिनको कार्यान्वित करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न 
नही हुए । की 
सन्‌ १६४७ में शक्कर का विनियन्त्रण कर दिया गया, जिससे घक्कर की कीमते 
बढने लगी,तथा दक्कर का प्रभाव भी प्रतीत होने लगा, जो सन्‌ १६४८ में तीआतर हो 
गया। इसलिए सरकार ने गन्ने के कर ((858) मे कमी, कारखानो को विस्तार की 
सुधिधाए', झ्रावकारी कर मे छूट झ्रादि सुविधाएं दी , इससे कक्कर का उत्पादन सन्‌ 
१६४७-४८ एवं सन्‌ १६४८-४६ में बढ़ा । परन्तु सत्‌ १६४६-५० मे शक्कर के उत्पादन 
में कारखानो की सस्या मे वृद्धि होते हुए भी कमी झा गईं | इसके प्रमुख करण थे,--- 
( ) गन्‍्ते के कृषि क्षेत्र मे कमी । (77 ) गन्ने से प्राप्त होने वाले शक्कर-्द्रव्य मे 
फमी । ( ॥7 ) शक्कर की बंढेती हुई कीमतो के कारण प्राम जनता शक्कर को खरीदने 
में श्रसमर्थे थी, जिससे घक्कर की जगह गुड की खपत वढी । (77) ग्रु॒ की खपत बढने 
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से उपलब्ध गन्नो का बहुत सा माग सुड-निर्माण की ग्रोर जाने लगा। इस प्रवृत्ति को 
रोकने के लिए सरकार ने 'शुक्कर एवं ग्रुड मियन््रण भादेश्' द्वारा शक्कर एवं गुड की 
प्रधिकतम कीमतें निश्चित की, जिसकी सिफारिश टैरिफ बोर्ड वास की गई थी । टैरिफ 
बोढ का सत्र था कि इन दोनो ही वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकारी नीति में समानता 
रहे । इस आ्रादेश के कारण ग्रुड-उदयोग की गन्ने के लिए श्रधिक कीमत देने की प्रति- 
स्धत्मिक धाक्ति कम्र हो गई, जिससे सन्‌ १६५०-५६ में शक्कर का उत्पादन वढा। 
इसी प्रकार कुछ भ्रत्ग तक शक्कर की विक्नी का दिसस्व॒र सभ्‌ १६५० से भाशिक विनि- 
यन्‍्चणु किया गया, जिससे शक्कर के उत्पादन में वृद्धि हुई तथां उपभोक्ता फी भाव- 
ध्यकताओं को पूर्ति होने लगी। यही नीति झ्ागे भी श्रपनाई गई, जिससे शक्कर का 
उत्पादव बढ़ गया । टैरिफ घोर की सिफारिश के ध्मुसार सन १६४० से सरक्षण का 
झत्त कर दिया गया ) 


व्यवसाय का वितरण एवं विशेषताएँ-- 

किसी भी उद्योग फा स्पानीयकरण मूलत' यातायात की श्रुविघा, कच्चे माल 
फी प्रासि तथा विद्यूत प्रसाधनो पर निर्भर रहता है । इसी दृष्टि से विह्ार एवं उत्तर- 
प्रदेश में गन्‍्ते की चहुल्लता होने के कारण प्रधिकतर कारखाने इन दो प्रान्तो में मिलते 
हैं । इसके मतिरिक्त इम उद्योग का कैन्द्रीयकरणा मद्रास एवं वम्बई में भो मिलता है । 
इस प्रकार इस व्यवसाय का भ्रधिकाश भाग उत्तर-प्रदेश, विहार, बस्बई, झान्‍क्र एवं 
मद्रास प्रान्तोीं में केन्द्रित है। भन्‍य भागो मे--मध्य-अदेश में ६, पल्चाव भे ७, पदिचमी 
वद्भात धौर मैसूर मे ४-४ हैं 

प्रन्‍्य भारतीय उशीौगो की प्रपेक्षा शक्कर व्यवसाय की विम्त विधोपताय)ं हैं -- 

( १ ) यह व्यवसाय उत्पादन एवं पूंजी झ्ादि की दृष्टि से भारत का इंसरा 
बड़ा व्यवसाय है। इसमे कुल पूंजी ७२ करोड रुपये है तथा १४० हजार श्रमिक 
३,५०० पदचीधारियों तथा यातायाव एंव ग्रामीण ग्रुड-व्यवप्ताय में श्रनेक व्यक्तियों की 
रोजगार देता है। 

(२) इस व्यवसाय के लिये ग्रप्ने की सेती मे भारत के लगभग २ करोड 
विसान लगे हुये हैं। इस व्यवसाय ने विदेशी प्षक्षर के भ्रायात' मे ख होने वाले 
विदेशी विनिमय मे बचत कर भारत को श्रात्म तिर्भेर बनाया है । 

(३ ) प्रारम्भ से ही उद्योग एवं उत्पादन तथा उसकी फीमतें, गन्ने के उत्पा- 
दन, उसको भच्छाई तथा उसकी कीमत पर निर्भर हैं। इसके विपरीत भ्रन्य उद्योगों 
से कब्चे माल का उत्पादन, उसकी प्रच्छाई एच कीमत, उद्योग की माँग भ्रादि पर 
निभर रहता है । 

(४ ) यह एक ऐसा उद्योग है जिसको सच १६ 
सरक्षण मिला, जिससे यह उद्योग सरक्षण के प्रथम ७ 
हो गया | 


३१ से सन्‌ १६४० तक 
वर्षों में ही स्वय निर्भर 


६० | 


(५ ) इस उद्योग को सरक्षण से जो लाभ हुआ है, वह केवल मिल मालिको 
फो हो न मिलते हुए गन्ने की उपज करने वाले किसानो को भी मिला है । उद्योग एव 
फृषि मे ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध भ्रन्य किसी भी सरक्षित उद्योग मे नही मिलता । 
पच-वर्षीय योजनाये-- 

पहिली योजना मे शक्कर के कारखानों की सख्या १६० तथा १५"४ लाख टन 


का उत्पादन लक्ष्य था, बढती हुई माग के कारण यह १८ लाख टन किया गया है । 
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वितरण करना पडा। धक्कर फे उत्पादन को कप्ती का कारण गसने में शक्कर की मात्रा 
मे कमो है । सन्‌ १६ १७-४८ में जहाँ १० ०१% शक्कर गन्ने से निकाली जा सकती 
थी, वहाँ सेन १९५८-५६ में € ६४% मिली । दूसरे, गन्ने का प्रदाय ग्रढड एवं खड- 
सारी निर्माताशी को भ्रधिक परिमाण मे होता रहा ।१ साथ ही, खड़सारी झौर ग्रुड 
उद्योगों को करो मे भी सुविधायें मिलती रही । परिणामस्वरूप सन्‌ १६४७-४८ में 
णहाँ शक्कर फारखातो मे १६ ७५ मि० टन गन्नों की पिलाई हुई वही सन्‌ १६५८-५६ 
में केवल १६०३२ मि० टन गन्ने को पिलाई हुई । 
सन्‌ १६५६-६० वपे-- 

इसी प्रतार सन्‌ १६५६-६० वर्ष मे दक्कर उत्पादन मे वृद्धि होगी, ऐसी सम्मा- 
पत्ाए' हैं, क्योकि उद्योग की उत्पानक्षमता मे १,३२,००० टन से वृद्धि होने से उद्योग 
की कुल उत्पादनक्षमता २३ »३२०,००० टन हो गई है। उत्पादनक्षमता मे वृद्धि का 
कारण ७ नये कारखानो फ्री स्थापना तथा ८ कारखानो की विस्तार योजनाओरो की 
पूत्ति है। दूसरे, क्षक्कर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार मे एक योजना 
बनाई है । इस योजना के श्रनुसार--( १ ) कारखानो ह्वारा दी जाने वाली गन्ने की 
न्यूनतम कीमतो में १९३० को वृद्धि, (२) शक्कर को एक्‍्सफेकट्रो कीमतो मे लगभग 
५% की वृद्धि, (३ ) शकर कारखानो के २५-१०-१६५६ के स्टॉक पर २ ५२ रं० 
प्रति हड़े वेट की दर से विशेष भावकारी कर, तथा (४ ) सव्‌ १६५६-६० में गत 
दो वर्षों के सतत उत्पादन से भ्रधिक उत्पादन होने पर प्राघारमृत-पभावकारी कर मे 
४०% की छूट ( श्रावकारी कर की वर्तेमान दर ११ २५ २० प्रति हड्ढें डवेट ) | फिर 
भी शक्कर उत्पादन ये उल्लेखनीय वृद्धि की प्राश्ाएँ नही है, क्योंकि सन्‌ १६५६-६० 
में यद्यपि गन्ने का क्षेत्र सन्‌ १९४८-५६ के ४ म० मि० एकड से वढकर ४ ६२ मि० 
एकड़ हो गया है, फिर भी झधिक पर्षा एवं बाढो के कारण गन्ने की कम उपज होने 
के भनुमान हैं । वास्तविछता तो भविष्य ही वतावेगा ।*९ 

७ मई सन्‌ १६६० तक देश में २२५० लाख टन शक्कर उत्पादन हुप्ना, जो 
पिछली साल के भ्रव तक के उत्पादन ( १८ ८८ लाख टन ) से भ्रधिक रहा। यह 
प्रगति गन्ने की शभ्रच्ठी फसल तथा शक्कर उत्पादन बढाने के उक्त सरकारी अथासो का 
हो परिणाम है, जो इस भोर सकेत है कि हसरी योजना के भ्रन्त तक शक्कर उत्पादन 
का लक्ष्य पूर्ण होगा ।2 ध्यान में रहे कि सन्‌ १६४८ से भारत क्कर का निर्मात कर 
रहा है। 
डउ्योग की वर्तमान समस्याये-- 

( १) शक्कर उद्योग को केवल देक्षी माँग की पूति करने का ही लक्ंप न 
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रखते हुए उमे विदेशी माँग के लिए वाजारों की खोज करनी चाहिए। प्रभी तक 
भारत का निर्यात प्रम्पण ५०,००० टन वापिक है । शवरर का निर्यात बढाने के लिए 
क्ेन्रीय सरकार ने शवकर-निर्यात-समिति की नियुक्ति की थी। समिति फी रिपोर्ट क्षे 
भनुसार देदा के बाजार मे शवकर की कीमत वढा कर शवकर निर्यात को प्रोत्साहन 
देना चाहिए, क्योकि प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से भारतीय षावकर की कीमत जहाँ २८॥) 
प्रति मत है, वहाँ विदेशी भ्रम्यश २ लाख टव वापिक किया जाय । 

(२) हमारे यहाँ भ्रच्छे किस्म की छक्कर का उत्पादन होना भ्रत्यन्त 
श्रावश्यक है | इस दिलख्या मे व्यूरो आफ सुगर स्टैन्डर्डस्‌ ( सन्‌ १६३५ ) उल्लेखनीय 
कार्यवाही कर रहा है। वह इस सम्बन्ध मे कारखानों को भी भ्रावश्यक परामश्॑ देता 
रहता है | फलस्वरूप दाना गक्कर २८ श्रद्य (57806 28) भनन्‍य छक्कर प्रमापो से 
फाफी प्रच्छी है । इस किस्म का उत्पादन सन्‌ १६५०-५१ के वर्ष में काफी अधिक 
हुआ, जो कुल उत्पादन का ५५"६% था । इस प्रकार इस सस्था के प्रयत्तो से शक्कर 
की विशेषता एव ग्रेड्य में भी वृद्धि हुई है। सन्‌ १६५०-४१ में कुल २३ ग्रंडों की 
शक्कर फा उत्पादन हुआ । इस प्रगति से स्पष्ट है कि उद्योग श्रपनी तान्त्रिक क्षमता 
बढाने के लिए प्रयत्नशील है। फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों फो इस दिखा मे काफी 
उन्नति करनी होगी । हैक 

(३) भारतीय उत्पादको मे व्यापारिक चैतिकता होनी चाहिए, क्योकि 
वबगाल सुगर व्यापारी सघ के प्रनुमार.--'का रखानो से व्यापारी वर्ग को उनके सौदो 
के भनुसार शक्कर का प्रदाय न होते हुए उससे कम दर्जे की शक्कर का प्रदाय अनेक 
कारस्ानो द्वारा किया गया है (” यह प्रवृत्ति भोरतीय शक्कर व्यवसाय की उन्नति के 
लिए हानिकर है । इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कुछ महतत्त्वपुर्ण केन्द्रों 
में शक्कर की किस्मो का निरीक्षण वोरो से नमूने निकाल कर किया जाय श्रौर जो 
कारखाने इसके लिए दोपी हो, उन्हे दण्ड मिले । 

(४ ) उद्योग की भह्त्त्वपूर्ण समस्या “गन्ने की उपज एवं गन्ने से शक्कर की 
प्राप्ति के कम परिमाण” की है| यद्यपि गत वर्षो में गन्ने की उपज बढाने के लिए 
कृपि क्षेत्र बढाया गया, परतु प्रति एकड गप्ने की उपज कम हो गई है। इसी प्रकाद 
गन्ने से शक्तर प्राप्ति घा परिमाण भी कम है | इन दिलद्याक्‍्नोध्मे श्रती तक विशेष प्रमति 
नहीं हुई है । उत्तर-प्रदेश में उपज बढाने के लिए किमानो में स्पर्धा रखी जाती है, जो 

इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। इसी प्रकार दम्बई, उत्तर-प्रदेश तथा विहार 
में छुछ चुने हुए खेतो में गन्ने का उत्तादत ७० से १०० उन प्रति एकड प्राप्त किया 
गया था । यदि इस प्रकार गहरी खेती, वैज्ञानिक साघन तंथा अनुसन्धान के उपयोग 
से प्रति एक्ड उपज बढ़ाई गई तो छक्कर की क्रीमते भी कम हो सकेगी | इस समस्या 
को हल करने के लिए हो सन्‌ १६३६ में दी इन्स्टीस्यूट श्रॉफ सुगर-टैक्नॉलॉगी की 
स्थापना कानपुर में की गई थी झौर सन्‌ १६५२ में लखनऊ के पास सुगर-रिसर्च 
इन्स्टोस्यू ८ (भद्र क) को स्थापना की गई है, जो विभिन्न राज्यो मे होने वाले भनु- 


ञुः 
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रयानों का समन्वय करेगी । यही पर इण्डियन इस्टीस्यूट श्रॉफ सुगर टेकनॉलॉजी 
भी स्थानान्तरित किया जायगा, जिधतसे सम्पुरा भारत को उसका लाभ मिल सकेगा। 


गन्‍्ते के विकास के लिए मैसूर राज्य ने एक नई योजना १ प्रप्रेल सन्‌ १६४८ 

पे तीन वर्ष के लिए लागू की है। इसके श्रन्तगत १० गन्ना विक्रास केन्द्र स्थापित 

गे, जहाँ खाद, क्रम भादि के सम्बन्ध मे गहन खोज की जायगी। खाद प्रान्दोलन, 

पुधरे हुए वीजो का वितरण, इनामी प्लॉट, प्रयोग एवं प्रचार तथा सद्दायता फॉर्मों 

की सम्उन्धी क्ियाओ मे गहनता लाईं जायगी । इस प्रकार गन्ने की उपज बढाने एवं 
उसको किस्म उन्नत करने के प्रयत्म व्यापक रूप मे होने की प्रावश्यकता है !* 

(५ ) इसके भतिरिक्त ई घन तथा भाष के उपयोग में मितव्यथिता की भाव- 
रकता है। जैसा कि श्री नारग ने कहा है--बचत होकर यन्‍्त्रो की घिसावट भी कम 
होगी, जो उद्योग के स्थामित्त्व की दृष्टि से वॉंछतीय है श्रत- भारतीय वैज्ञानिकों को इस 
पैम्बन्ध मे प्रधिक ध्यान देना चाहिए, क्योकि यदि ई घन एवं वाष्प का समुचित उप- 
योग मितव्ययिता से हो सकता है तो शक्कर का उत्पादन व्यय कम द्वोकर उसकी कौमर्तें 
भी गिरेंगी || 

(६ ) शक्कर जैये भारत के एक महत्त्वपूणा उद्योग के लिए भी प्रावश्यक 
यान््रिक भागों का श्रायात विदेशों से होता है। गत ५ वप में ४ करोड झुपए के प्रलग- 
भागों (8878 720788) का शआ्रायात हुआ । भारत में सरकार को इस उद्योग की 
स्पापना के लिए भ्रावश्यक पूजी एवं तस्थ्नज्ञों की सहायता द्वारा प्रोत्साहन देवा चाहिए, 
जिससे विदेशी विनिमय की वचत होकर उद्योग का पझ्राघुनिकीकरण हो सकेगा । 

इस दिल्ा मे वालचन्द नगर इन्हस्ट्रीज लिमिटेड ने शक्कर कारखानों के लिए 
पन्‍्म सयन्र स्वयं तैयार करके उल्लेखनीय कार्यवाही की है। इन्होने वहुत मारी यन्त्र 
पेजाव, झ्रासाम, और मद्रास के तीन कारखानों को वनाकर दिये है । पानीपत मे यह 
कारखाना काम भी कर रहा है। कम्पनी की योजना है कि शक्कर मित्रो की सम्पूर्ण 
भशीनरी वह तैयार करे, इस हेसु जेकोस्लोघाकिया की “स्कोडा कम्पनी” का सहयोग 
प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध मे भारत के उद्योग मन्त्री श्री मनुमाई शाह का 

फथन है कि देष इस दिल्षा से शीघ्र ही स्वावलम्बी हो जायगरा । सन्‌ १६६० में ४, सन्‌ 
१६६१ मे ८5, सन्‌ १६६२ में २१ तथा तीसरी योजना के भना तक १०४ सयत्र 
पनाने लगेगा | इससे भारत शक्कर उद्योग की दृष्टि से पुर्णंत- भात्मनिर्भर हो जावेगा । 
छम्रॉच-- 

(4) प्नुसन्धान कार्यों के ज्ञान का वितरण भ्खित भारतीय ढंग पर हो । 
इसलिए एक दाक्कर-पत्रिका (808७7 70प्राणा४) मासिक प्रकाशित हो, जिसमे घककर 
एव गन्ने सम्बन्धी भ्नुसन्धान एवं जातकारी का वितरण हिन्दी मे किया जाय। साथ 
ही, किसानो से सम्बन्धित भनुसन्‍्धानो का वितरण चलते-फिरते चित्रपटो द्वारा उन 
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प्रदेशो मे किया जाय जहाँ गन्ने की खेती होती है क्योकि भारतीय किसान प्रशिक्षित 
हैं भौर वे प्रकाक्षित भनुस्न्धानो से प्रत्यक्ष लाभ नही उठा सकते । 

(77 ) शक्कर-ब्यवसाय के लिए गन्ने का उत्पादन एवं गन्‍्ते मे शक्कर का परि- 
मार बढाने के लिए जो खोज हो उसकी झोर सरकार को विश्षेष ध्यान देना चाहिए एव 
झ्धिक व्यय करना चाहिए, परन्तु वर्तमान झवस्था मे यह नही हो रहा है। उदाहरणतः 
उत्तर-प्रदेशीय सरकार को पिछले १० वर में गन्ने के कर से १,०७७ लाख रुपये की 
ध्राय हुई, जिसका केवल १० प्रतिशत ही सुघार-का्य ( तथा वहुधा श्रधिकारियों के 
वेतन ) मे व्यय किया गया। सरकार को चाहिए कि गन्ने के कर से जो भाव हो 
उसकी सम्पूण राध्ति गन्ने की उपज सुधारने के कार्य में खर्चे करे । इस हेतु इस श्राय 
को प्रथक निधि में शक्कर एवं गन्ना सुधार कोष” मे रखा जाना चाहिए, क्योकि "यदि 
वे ( विहार एवं उत्तर-प्रदेशीय सरकार ) शक्कर व्यवसाय को कामघेनु समझ कर, 
उसको जितना चाहे उतना दूध देने को श्राशा करें तो एक समय शभ्रापगा जब इन 
प्रदेशो का शक्कर-उद्योग भ्रनाधिक हो जायगा एवं क्षमश महत्त्व खो बँठेगा ।” इसलिए 
इस उद्योग की समस्याश्रो को हल फरने के लिए समुचित श्लायोजन करना चाहिए । 

(77 ) इण्डियन इन्स्टीट्यू 2 प्रॉफ सुगर टंफ्नॉलॉजी, फानपुर मे हाल ही मे 
एक प्रनुसन्धान हुआ है, जिसके भ्रनुसार मोलासेस से प्लास्टिक बनाया जा सकता है, 
जो भनन्‍्य क्रियाश्रो द्वारा बनाये गये प्लास्टिक से भ्रच्छा होता है । प्रत' इस भनुसन्धान 
का प्रत्यक्ष उपयोग करके शक्कर व्यवसाय के श्रन्तगंत प्लास्टिक उद्योग का विकास 
किया जाय तो इससे शक्कर उद्योग मितव्ययी होकर उसका झ्राथिक कलेवर सुहृढ हो 
सकेगा । 

( 77 ) भ्रभी तक मोलासेस के सम्बन्ध मे मूल्य-निर्धारण करने की प्रथा नहीं 
है, जिसे भ्रपनाना चाहिए । इससे प्रान्तीय डिस्टीलरीज को एक निद्चित दर पर ही 
मोलासेस दिये जा सर्के तथा उनका कोटा भी निर्घारित किया जाय । इसी प्रकार 
शक्कर, गुड एव खडसारी छशक्कर के मुल्यो का निर्धारण करते समय सरकार जिस प्रकार 
धक्कर के विभिन्न उत्पादन घटको को विचार में लेती है, उसी प्रकार खडसारी एव 
सुढ को कीमतो का निर्धारण भी करे । इससे इन तीनो उद्योगो मे परस्पर प्राथिक 

सन्तुलन स्थापित होकर दे प्रतियोगी नही रहेगे। 


कि 


अध्याय ४ 
संगठित उद्योग; २ 
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हे [१ | कागज-उद्योग 

भारत में प्राचीन काल से हो कागज हाथ से वनाया जाता था। सगठित ढल्ढ पर 
सबसे पहला कारखाना सन्‌ १७१६ में डॉ० विलियम केरी ने तजावर जिले के ट्राकुवार 
में स्थापित फिया, परन्तु इसको विज्ञेप प्रगति नहीं हुई । इसके वाद सन्‌ १०६७ मे 
दूसरा कागज का कारखाना वेली पेपर मिल, वेली ( बद्धाल ) में स्थापित किया गया, 
जिसका एकीकरण टीटागढ पेपर मिल में सन्‌ १६०३ में हो गया | इस कारखाने की 
स्थापना के कारण ही श्ागे नये कारखाने खोले गये, जिनमे प्राज भारत के महत्त्वपूर्ण 
फागज निर्माता टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना, सन्‌ १८८४ में केवल तीन मशीनों 
से हुई थी । इस प्रकार इस उद्योग का प्रारम्भ हुआ । यातायात, कन्च॑माल एवं 
विद्यूत शक्ति की दृष्टि से उद्योग का केन्द्रीयकरण बद्धाल में रानीगज के श्रास-पास के 
क्षेत्रो मे हुआ है । 


विकास-- 

यद्यपि कागज बनाने का पहिला कारखाना सन्‌ १७१६ में स्थापित हुआ, फिर 
भी इसका विकास वेली पेपर मिल की स्थापत्ता (सन्‌ १८६७) से ही वास्तविक रूप 
में झारम्भ होता है। क्थोकि इसी कारखाने की सफलता से श्रांगे श्रनेक मिलो की 
स्थापना हुई । इस उद्योग के विकास का इतिहास धुप छाँव का इतिहास है। भनेक 
वाघाप्रो से टक्कर लेते हुए किसी प्रकार उद्योग प्रपना 'श्रस्तित्व बनाये रख सका । 


प्रथम विश्व-युद्ध-- 
सम्‌ १६१४ मे प्रथम विश्व-पुद्ध हुमआ, तब उद्योग फो भाषात की कमी के 
कारण प्रप्रत्यक्ष रूप से विकास के लिए ग़ुल्लाइश मिलो । फलस्वरूप सन्‌ १६१५६ में 
मेहह्दी मिल की स्थापना हुई, जिसने सन्‌ १६२२ से उत्पादन प्रारम्भ किया। इस प्रकार 
/ ग्रुद्ध के आरम्भ के समय भारत मे कुल ४ कांग्रज मिलें थी, जिनकी उत्पादन-क्षमता 
३०,००० टन तथा वापिक उत्पादन २७,००० टन था। युद्ध के कारण उद्योगो को 
प्रोत्वाइन तो अवश्य मिला, परन्तु प्रद्ध समाप्त होते ही उद्योग को प्रतियोगिता एव 
युद्धोत्तर मन्दी फा सामना करना प्सम्भव हो गया | फलत- सन्‌ १६२४ में उद्योग 
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ते सरक्षण की मांग की श्रौर उसे प्रारम्भिक स्थिति में ७ वर्ष के लिए सरक्षण 
दिया गया | 
युद्धोत्तर-काल-- 

सन्‌ १६२४ में सरक्षण मिलने के कारण उद्योग ने अपनी उत्पादनग्यीलता 
बढाई, जिससे उद्योग का वापिक उत्पादन सन्‌ १६३१ मे ४५,६०० ठव हो गया। 
इसके बाद सन्‌ १६३१ मे प्रशुल्क सभा ने उद्योग की फिर से जाँच की तथा झपनी 
रिपोट में यह बताया कि सरक्षण की श्रवधि मे उद्योग ने सम्तोपप्रद प्रगति की है। 
इसके साथ ही उधोग को झागामी ७ वर्ष के लिए ( भर्थात्‌ सन्‌ १६३८ तक ) सरक्षण 
देने की सिफारिश की । इस भ्रवधि मे केवल पेपर मिलो की सस्या ही नहीं बढी, 
प्पितु उत्पादन की किस्से भी बढ गई । सत्‌ १६३१ में जहाँ केवल ५ कारखाने थे, 
वहाँ सन्‌ १९३७ मे १० कारखाने हो गये, जिनका वापिक उत्पादन इन्ही वर्षों में 
क़मग, ४५,५३६१ तथा ५३,८११ टन था। इस अ्रवधि मे केवल लिखने एवं छपाई का 
कागज ही मिलो ने नही बनाया, भ्रपितु विशेष किस्मों का कागज, जैंसे---वेक पेपर, 
ब्लाटिंग पेपर, स्टॉबोर्ड झ्रादि का निर्माण भी फिया | 

भारत मे स्टॉबोर्ड बनामे का सबसे पहिला कारखाना सन्‌ १६३० में सहारनपुर 
में खोला गया, जिसने सन्‌ १६३२ में उत्पादन-कार्य॑ झ्ारम्भ किया। प्रारम्भ मे इस 
फारखाने को तीत्र प्रतियोगिता का विशेषत, जापानी प्रतियोगिता का सामना करना 
पडा । फिर भी भारतीय कारखानो के स्टॉबोर्ड का उत्पादन सन्‌ १६३७ में ८5,००० 
टन हो गया। 


द्वितीय विश्व-युद्ध एव बाद मे-- 


सन्‌ १६३६ मे द्वितीय विश्व-युद्ध छिड जाने से उद्योग के विकास को भझ्रवसर 
मिला । फलतः भारत में झ्राण स्टॉबोर्ड बनाने वाले १८ कारखाने हैं, जिनका वाधिक 
उत्पादन ३०,००० टन तथा उत्पादन-क्षमता ५०,००० टन है, जबकि देझ्ली माँग 
केवल २५,००० टन हो है। इसी प्रकार पेपर-घो्ड के लिये भारत सन्‌ १६३७ तक 
विदेशी झायात पेर ही निर्भर था, जो सन्‌ १६३७-३८ मे १०,००० टठव था। परन्तु 
युद्ध के कारण पेपर-बोर्ड बनाने को भी प्रोत्साहन मिला भौर झ्ाज भारत में पेपर-बोर्ड 
बताने वाला सबसे बडा कारखाना दी रोहतास इण्डस्ट्रोज लि०, डालमियाँनगद 
( विहार ) है तथा भारत मे पेपर-वोर्ड का वापिक उत्पादन २४,००० टन है, जो देशो 

“ माँग के लिए पर्याप्त है। 

क्लाफ्ट पेपर का उपयोग पैकिंग के लिए श्रधिक होता है। इसके लिए भारत 
विशेषत, स्केन्डिनेविया पर निर्भर था। इस किस्म के कागज का सन्‌ १६३७-३८ में 
१३,८०४ टन झायात हुआ । परन्तु युद्ध में झ्ायात वन्द हो जाने से देशी उद्योग को 
प्रोत्साहन मिला, जिससे पश्ोरियन्दल पेपर सिल्ल ने इस किस्म का कागज बनाना 
पारम्सम किया | इसका वापिक उत्पादन सन्‌ १६४१ में १५,००० टन तथा उत्पादन- 
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लैमता २०,००० ठव थी । इस प्रकार कागज की विभिन्न किस्मो का निर्माएं भारत मे 
चतंमान माय के अनुसार पर्याप्त है, केवल न्यूज-प्रिव्ट की कमी थी । इस कमी को दूर 
करने के लिए मध्य प्रदेश में नेपा मिल्स की स्थापना की गईं है, जिसने जनवरी 
सन्‌ १६५४ से उत्पादन आरम्भ किया एवं इसकी उत्पादनक्षमता ३१,००० टन है। 
इस प्रकार इस उद्योग की प्रगति घीमी गति से हुई, परन्तु इसने भारत को कायज की 
विभिन्न किस्मो में झ्ात्म-निभर बनाकर विदेशी विनिमय की बचत की है । शअ्रगति की 
कल्पना नग्न तालिऊाम्री से होती है ,-- 


उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन 





ट्तो में 
वर्ष कारखाना हर ' ) वापिक उत्पादन ( टनो में 
वापिक उत्पादन-क्षमतता 





१६१३ 4 ३४,००० २७,००० 
१६२३ ६ ३६,5५० २६,२८४ 
१६३७ १० 798 ४८,५३१ 
१६४४ १६ १,०३,८०० १,०३,७८४ 
१६४६ १६ १,६०,००० १,०३, १६५ 
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प्रथम पच-वर्पीय योजना के श्रन्तगत इस उद्योग के उत्पादन लक्ष्य निम्त थे -- 





(हजार टन) 
ाााऋओर्ड 
१६५० ५१ १६५५०५५ 
| या कि रद साल उत्पादन बां० उत्पा- 
४4004 क्षमता इन क्षमता 
कागज वषट्टा १७ १३६-६ १६४ (६ |२१६ | १०० 
स्ट्रों बोर्ड रद डेप ४ २२ | २० । ५८५५ ५२६ 
च्यूजप्रिट न न न [4 १० २७ 


भाग्याग्वि० [], ७ 


६८ ] 
इस अ्रवधि मे कागज उद्योग की प्रमति की कल्पना मिम्न तालिका से होगी।-- 





































विभिन्न किस्मो के कागज़ का उत्पादन" (टनो मे) 
वर्ष १६४१ | १६४१ | १६४३ | १६५४४ | १६५५ | १६४६ | १६४७ 
क्र 
१) छपाई एवं लिखने 
। का कागज ७६२६० ६१४२८ £५६२८(१०२१८०७६(११६४६६।१२२#६८८/१२५ 2.१६ 
(२) रैपिग कागज ३ ४८८| २१५४०| २११४४ २४१४६| २८३२० ३०६२४| ३८०१६ 
(३) जल [ले हि खि लि किस्मों का | रण रेप२० रे४रण डजपण। ४६०४ ५७७र। ७४०० 
क्रागज 
(४) पट्ठा र४०्डर| २१७२० १६५१२ १३५०८| ३१४४४ ३३७२०| ३८४०० 







(') बुल उत्पादन १३१६१६(१३७५४५०८१३६७०३/१४५३४२८(१ ८४८८४ १६३४०४.२१०१३२ 
(६) कारसानों की सख्या श्ए श्। १६ २ २० _ २३ 


दूसरी योजना के भ्रन्तगंत उद्योग का विकास फरार्यक्रम निम्नचत है '--- 
न्युज प्रि. कागज झौर पढ्ठा 















प्रनुमानित उत्पादन क्षमता (३१-३-५६) कि 2,९१०,००४९ 
» उत्पादन (१६५५-५६) न (,5०,००० 

». आवध्यकता (१६६०-६१)  १,२०,००० . ३,५०,००० |, 
उत्पादन क्षमता (0 0 ९) ३०,००० ४,५०,००० 
उत्पादन (६ ५०४७ ४) ३०,००० ३,९०,००० 


प्रथण योजना की श्रवधि मे भारत में सन्‌ १६५३ में नेपा पेपर मिल्स की 
स्थापना हुई, जो न्यूजप्रिट उत्पादन करने वाला पहिला कारखाता है । इसमे जनवरी 
सन्‌ १६५४ से उत्पादन श्रारम्भ हुआ । इसकी वापिक उत्पादन क्षमता ३०,००० टन 
तया सन्‌ १६५८-५६ का उत्पादन २१,८३८ ठन है। उसके पूर्व के तीस वर्षों में 
(सन्‌ १६५५-५६ से सन्‌ १६५७ ५८) इसका उत्पादन क़्मणा, ३,४५५, १३,५३४ 
तथा १४,१४४ टन था (४४ दूसरी योजना मे न्यूजप्रिट की उत्पादन क्षमता 8० +१९० 
टन करने का लक्ष्य रखा है। इस हेतु राष्ट्रीय भौद्योगिक विकास निगम की सहायता 
से दो नए कारखानो की स्थापना होनी थी, जिनकी ,, प्रत्येक की उत्पादन-क्षमता 
३०,००० टन तथा ६ करोड रुपये पू'जी विनियोग होना था। “ये योजनाएं तेजी मे 
कार्यान्वित वी जा रही है । ये योजनाएं सरकार के विचाराधोन हैं, जो ध्रायात की 
हुई लुगदी से भ्रति दिन १०० टन च्यूजप्रिंट तैयार करेगी। इसी प्रकार १० ठन प्रति 
दिन न्यूजत्रिंट उत्पादन करने वाली मिलो की स्थापना के भी ३-४ सुझाव हैं ।/3 

३. #0€०णाते फाए8 रचा ?97-8 ):7व६ 00घ0ैाण० 


2 ' [वता॥--960, भारतीय समाचार, मई १५, १६६०। 
३ आयविफ समोक्ञा-साच १६, १६६० पृष्ठ 5-६) 
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दूसरी योजना के भारम्भ मे स्ट्रॉवोड भोर मिलवोर्ड की २३ इकाइया जिनकी 
वापिक उत्पादत क्षमता ७०,००० टन थी, इस क्षेत्र में € नई इकाइयाँ भौर ६ नई 
स्कीमो को जिनकी वापिक उत्पादन-क्षमता ४५ से ५० हजार टन है, लाइसेंस दिए 
गये हैं । इनके कार्यान्वित होने पर स्ट्राबोर्ड प्रौर मिलवोड बनाने वाले फारखानो की 
उत्पादनक्षमता १,२०,००० ठन दो जायेगी । कुछ नई इकाइयो को भी इसलिए लाइसेंस 
दिया गया है भोर १,२०,००० टन की उत्पादनक्षमता का लक्ष्य पूरा हो चुका है। 
स्ट्रावोर्ड झौर मिलबोर्ड का सम्पूर्ण यन्त्र सयत्न देशी साधवों ढारा तैयार होने से उद्योगो 
को हस क्षेत्र मे प्रवेश करने का प्रोत्साहन मिला है। इस कारण नई इकाइयो को 
मुक्त रूप से लाइसेंस दिए जा रहे है । 

एक इकाई सिगरेट-कागज तैयार कर रही है। व्यापार और उद्योग मे काम 
भाने वाली दूसरी प्रकार के पतले कागज की माग भी बढ रही है, जिसे बनाने का काम 
ध्रभी हाल ही में एक मिल ने झारम्भ किया है। इसी प्रकार की दूसरी मिल को भी 
लाइसेप दिया गया है । 


घतंमान स्थिति-- 

भारत मे कागज उद्योग का विकास विशेष महत्व रखता है। भारत मे 
कागज की प्रति व्यक्ति खपत २ पौंड है, जबकि प्रमरीका मे ४१५ पौड भौर ग्रूरोपीय 
देशो तथा जापान में १०० से २२२ पौंड तक है । दूसरी योजना के लक्ष्यो के भ्नुसार 
कागज और पट्टे की उत्पादन-क्षमता ५,३०,००० टन (लक्ष्य ४,५०,०००) ढन हो 
गई है और ३,२०,००० टन उत्पादन का लक्ष्य भी सन्‌ १६६०-६१ तक पूरा हो 
जावेगा। इस प्रकार इस उद्योग के वतंमान स्थिति की कत्पना निम्न तालिका से 


होगी .--- 


सख्या उत्तादन-क्षमता (वाधिक) 
( १) कागज उत्पादन करने वाले 
वतमान कारखाने (१-२-१६६०) २३ ३,२४,०००.. टन 
(२ ) कारखाने जितमे उत्पादन झारम्म 
होने वाला है ७ ३३,८४० ,, 
(३) (7) फागज की वडी इकाइयाँ 
जिन्हे लाइसेंस दिए गए ७ १,४१,८५०० ,, 


(77) कागज उद्योग की वडी इकाहयाँ 
जिन्हे विस्तार के लिए लाइसेंस 
दिए गए ६ १,०१,५०० ,, 
( ४ ) (7) कागज उद्योग की छोटो 
इकाइयाँ जिन्हे नई इकाइयो 
के लिए झ्ायात लाइसेंस 
में सम्मिलित किया गया १२ ३१,००० ,, 
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करने की दछ्शा मे काफी प्राविधिक उन्नति हुई है [रेयन छुगदी के उत्पादन मे दूसरे 
प्रकार का कच्चा माल उपयोग मे लाने के प्रत्यन हुए हैं। इनमे भ्रधिक उपयोगी कंश्चा 
भाल वास है। केरल में इस श्रेणी की लुगदी प्रति दिन १०० टन उत्पादन की योजना 
फार्यान्वित हो रही है । मैसूर राज्य के उत्तरी फानरा जगलो मे प्राप्त बास के प्रसाधनो 
पर भ्ाघारित दूसरी योजना सरकार द्वारा मान्य की गई है तथा तीन और योजनाभो 
के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है । इन सत्र योजनाओं के कार्यान्वित होने पर सन्‌ 
१६६३ तक देश रेश्रन लुगदी के सम्बन्ध में श्रात्मनिर्भर हो जायगा । 


इसी प्रकार रही कागज, चिथडे, भूसा आदि कच्चे माल की लुगदी पर चलने 
वाली छोटी इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। श्रभी तक १०,००० टन लुगदी का 
प्रायात कागज उद्योग करता है। इन इकाइयो को लगभग वापिक १५,००० दने 
लुगदी फी २-३ वर्ष तक श्रावध्यकता होगी। श्रासाम लुगदी मिल [ उत्पादन क्षमत! 
३०,००० टन ) फा कायं छीघ्र ही प्रारम्भ हो रहा है। इसके सिवा ढाग णगलो मे 
उत्पन्न बास से वाषिक १५,००० टन लुगदी बनाने की एक योजना सरकार ने स्वीवार 
की है । इन योजनाओं की पूर्ति पर देश झात्म-निर्भर हो जायगा । 

इस प्रकार सरकार इस उद्योग को सुहृढ श्राघार पर स्थापित करने के लिए 
प्रयत्नणील है भ्ोर इसी हेतु कागज उद्योग के लिए विकास परिपद्‌ का निर्माण भी किया 
गया है, जो उत्पादन, वितरण, प्रशिक्षण, भ्रनुसन्धान, कार्यक्षमता झादि विभिन्न भ्गो 
पर भ्रधिक जिम्मेवारी के साथ विचार कर उद्योग की विविध समस्याझो को मुलभाने 
का प्रयास करेगी । इससे स्पष्ट है कि उद्योग का भविष्य ज्योतिमेय है ।” 


[२] सीमेट उद्योग 

वतमान युग में वायुयानों के उतरने के लिए सीमेट काक्रीट की सडक, यन्त्र 
की स्थापना मे, मकान बनवाने मे, यातायात एवं अन्य विकास योजनाझ्ो में सीमे*८ 
का स्थान महत्त्वपूर्ण है । देश के प्रोद्योगीकरण एवं विकास योजनाप्रो की पूर्ति के लिए 
लोहे एवं इस्पात तथा कोयले के सांध मे ही सीमेट का भी महत्त्व है। पर तु भ्राइचर 
तो यह है कि इस महत्त्व के होते हुए भी भारत मे सन्‌ १६०४ तक इस उद्योग कफ 
स्थापना के प्रयत्न नही हुए भोर झाज भी श्रपने वतंमान उत्पादन से, जो सन 
१६५६ में ६८ १४ लाख टन है, यह उद्योग भारतीय माँग को पूरा करने मे प्रस 
फल है । 
डउगम एव विफकाल-- 

भारत में पोटटलेड सोमेट बनाने का पहिला कारखाना सन्‌ १६०४ मे मद्वार 
राज्य मे खोला गया था, परन्तु वह भसफल रहा | इसके ६ वर्ष बाद पोरबन्दर रे 


* भारत का कागज उद्योग-केन्द्रीय उद्योग मन्त्री श्री मतुमाई शाह (शार्यि' 
समीक्षा--माच १६, १६६०)। 
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दूसरा छोटा कारखाना ख़ोला गया | इसके बाद ही लखेरी और कठनी में कारखाने 
खोले गए, जिन्होंने सन्‌ १६१४-१५ में सीमेट उत्पादन प्लारम्म किया । इसी समय 
प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ, इसलिए ये तीनो ही कारखाने सफलतापूर्वक चलने लगे । 
इनके नाम इण्ष्िियन सीमेट कम्पनी लखेरी (वू दी), पोर्टलेड सीमेट कम्पनी (पोरबन्दर) 
तथा कटनी सीमेट एण्ड इन्डस्ट्रियल कम्पनी हैं । 


विश्वयुद्ध प्रथम-- 


इस युद्ध के आरम्भ होते ही सीमेट की माय वढी, क्योकि विदेश्यी ग्रायात, जो 
लगभग १५ लाख टन वापिक था, बन्द हो गया । इससे उद्योग को प्रोत्साहन मित्रा, 
फलतः सीमेट के ७ नए कारखाने खोले गये । युद्ध-जन्य माग की परूत्ति के लिए भारत 
सरकार ने सम्पूए। सीमेंट-उत्पादन अ्रपने भ्धिकरार मे ले लिया तथा जनता की माँग के 
लिए कुछ न था। इसी कारण ये ७ कारखाने वाजार के प्रादेशिक क्षेत्र के भनुसार 
खोले गये । फिर भी इनमे प्रतियोगिता होने लगी । इस तीज स्पर्धा फे कारण ७ कम्प- 
नियो में से तीन का विलय हो गया, जिसके हिस्सेदारों को २ करोड से २६ करोड के 
लगभग घाटा हुआ । फिर भी जो कम्पनियाँ सीमेट क्षेत्र मे थी, उनकी उत्पादव क्षमता 
बढ रही थी । सन्‌ १६२४ प्रौर सन्‌ १६३० में स्ीमेठ का वाधिक उत्पादन २ ३ तथा 
५ ६४ लाख टन था, जहाँ सन्‌ १६९१४ से केवल ६४५ टन वाषिक उत्पादन था। इस 
प्रकार हम कह सकते हैं कि भ्रथम विदव युद्ध इस उद्योग के विकास के लिए वरदान 
सावित हुआ, जिससे भारत की सीमेट की उत्पादन क्षमता बढ गई । 


दी इश्डियन सीमेट मेन्युफेक्चरले एलोसियेशन-- 


प्रथम विष्व युद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १६२३-२६ में जो मन्दी आई उससे कई 
, ँैम्प्नियों का विलय हो गया तथा उद्योग की स्थिति डावाडोल हो गई थी। इसलिए 
इस उद्योग की जाँच के लिए टेरिफ बोर्ड की नियुक्ति हुई | टेरिफ बोर्ड ने प्रपती रिपोर्ट 
में सीमेट निर्माताओं मे परस्पर सहयोग की स्थापना पर जोर दिया। फलत सम 
१६२५ में दी इण्डिपन सीमेट मैन्‍्युफेक्चरस एसोसियेशन की स्थापना हुई । इस एसो- 
सियेशन का उद्देश्य परस्पर सहकारिता से सीमेट के विक्रय-मूल्य निश्चित करना था । 
उत्पादन एय बिक्री के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य फारखाने की स्वतन्त्र ध्यवस्था थी | 
इतने पर भी सीमेट निर्माताओो ने इस सहयोग से कार्य किया कि इस एसोसियेशन को 
चार वर्ष की कायवादी में मूल्य-कमी ([7708-67#778) का एक भी उदाहरण 
नहीं मिलता । एसोसियेशन ने सीमेट की माँग बढाने, ग्राहकों को सीमेट के उपयोग 
तथा उस सम्बन्ध में तान्त्रिक सलाह देने के लिए सदस्य निर्माताझो के सहयोग से सन्‌ 
१६२७ में काक्नीट एसोसियेशन श्रॉफ दण्डिया की स्थापना को। भर्थ व्यवस्था के लिए 
प्रत्येक सदस्य अपनी कुल विक्नी पर ४ भाने प्रति टन की दर से चन्दा देता था ॥ यह 
इस उद्योग की भ्पनी विशेषता है, जो भन्‍य किसी भारतीय उद्योग में नही है । 
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दी सीमेट मांकेंटिग कम्पनी -- 


दो इण्टियन सीमेंट मैन्युफेक्चर्स एसोमियेशन को सदस्य कारफ्ानो ने जो 
सहयोग दिया, उससे एसोरियेशन को यह विद्वास हुआ कि यदि थे अपने उत्पादन की 
विक्ली केन्द्रीय सगठन से करेंगे, तो विक्नय व्यय मे मितव्ययिता होकर सीमेट की कीमत 
कम हो सकती है। इसलिए सन्‌ १६३० मे दी सीमेंट मार्कडि्र कम्पनी लि० की 
स्थापना की गई ओर मैन्युफेक्चरस एसोसियेशन खतम कर दिया यया । इस नई सस्था 
ने प्रत्येक सदस्य निर्माता की उत्पादन-क्षमता के श्रनुमार विक्रो का कोटा निश्चित कर 
दिया, जिसकी विक्ली इस सस्या के माध्यम से होने लगी । इससे प्रतियोगिता का प्रन्‍्त 
तो हुआ हो झोर वितररा व्यय में भो मितव्यमिता हुईं । यातायात श्रादि के खर्चे कम 
होने से सीमेन्ट की विक्नी की कौमत भो निश्चित कर दी गई, जिससे उपभोक्ताप्रो को 
भी लाभ हुम्ना । मार्केटिद्ध कम्पनी की सफलता एवं प्रभावी नियन्त्रण के कारण सम 
१६३४ में चार भौर सीमेट तिर्माणियों ने इसकी सदस्यता प्राप्त की, जिससे सीमेट 
की फीमतें २५% कम हो गई । 
दी एसोसिप्टेड सीमेंट कस्पनीज लि०-- 


उद्योग के विभिन्न निर्माताओ्रो के सहयोग से निर्माताओं मे उद्योग को सुसगठित 
उडू पर सचालन करने के हेतु तथा वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर सीमेट का 
उत्पादन एवं वितरण मितव्ययी बनाने के प्रयत्त प्रारम्भ किये। इस हेतु पी० ई० 
दिनशों ने विभिन्न सीमेंट कम्पनियों के समावेशन (७7४७7) की एक योजना बनाई। 
तदतुसार सोनेवेली पोटलेड सीमेंट कम्पनी के भ्रलावा सभी तत्काश्लीन कम्पनियों फे 
समावेद से सन्‌ १६३६ में दी एसोसियेटेड सीमेट कम्पनीज लिमिटेड की स्थापना हुई। 
इस कम्पनी के निर्माण से भारत के एक राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण उद्योग का सद्ड॒ठित ढड़ 
पर विकास होने लगा। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि यह सब टेरिफ बोर्ड के सुझावों 
फे हो भन्ुत्तार हुआ था। इस प्रकार विभिन्न कम्पनियों के परस्पर सहयोग फे कारण 
सन्‌ १६३० से सब्‌ १६३६ तक के ६ वर्षों में सोमेट की कीमतें १० रु० प्रति टत 
कम हो गई , जो उपभोक्ताप्रो के हित मे ही था । 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३८ में डालमियाँ समृह फी सीमेंट निर्माणियों ने ए० 
सो० सी० कम्पनी से तीज प्रतियोगिता शुरू की । इनके साथ वातालाप होते होते सम 
१६४० में समझौता होकर इन दोनो समूहो के उत्पादन की केन्द्रीय विक्ती फे लिए 
सीमेट मार्केटिछ् कम्पनी फिर काय करने लगी | इन दो समृहो के अलावा चार झोर 
कम्पनियाँ भी सीमेट उत्पादन कर रही हैं । 
द्विनीय विश्व-युद्ध और सीमेट-- 


३ सितम्प्र सन्‌ १६३६ मे दूसरा विश्व-युद्ध छिडा। युद्ध आरम्भ होते हो 
सभी बत्तुप्रो की कीमतें बढने लगी, जिससे सीमेट का उत्पादन तथा पँँकिद्ध ध्यय भी 
बढ़ गमा । फलत, सोर्मेंट को कोमतें भी वढी | युद्ध-काल से इस उद्योग पर इण्डस्ट्रीज 
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एण्ड सिविल सप्लाई विभाग का नियन्त्रण था। उद्योग वा लगभग ८ ०५% उत्पादन 
मध्य एवं पूर्वी एशियाई देझ्यो मे निर्यात के लिए केवल भारत सरकार द्वारा खरीदा 
जाता था। जेप जनता की माँग के लिए मिलता था, जो श्रघुरा होने से सरकार ने 
वितरण पर भो नियन्त्रण लगाया, जिससे रैवल श्रनिवायं कार्यों के लिए ही सीमेट 
दिया जाता था। 

युद्ध समाप्त होते ही सीमेंट की सरकारी माँग कम हो गई । फ़िर भी सरकारी 
विकास योजनाश्रो के कारण सरकार एवं जनता दोनो की हो सीमेट के लिए माँग 
बढ़ गई है । सन्‌ १६४७ में डालमियाँ सीमेंट समुद्र तथा ए० सी० सी० में कीमतो के 
विपय में मतभेद होने से डालमियाँ समूह की निर्माणियाँ श्रव भलग हो गई हैं। सन्‌ 
१६४७ में सीमेन्ट के १८ कारसाने थे, जहाँ १४ ४८ लाख टन सीमेन्ट का उत्पादन 
हुपा । 

भारतीय सीमेट उद्योग ने उत्पादन-क्षमता बढाने में गत वर्षों मे काफी 


प्रगति की है, जो निम्न श्ाँकडो से स्पष्ट होती है -- (हजार टन) 
सन्‌ १६३८ १,४०४ सन्‌ १६४५ २,००९ 
सन्‌ (६४० १,७१२ सन्‌ १६४६ १,५४२ 
सन्‌ १६४१ २,०७३ सन्‌ १६४७ १,४४८ 
सन्‌ १६४२ २,१८८ सन्‌ १६४८ १,५५३ 
सन्‌ १६४३ २,११८ सन्‌ १६४६ २,१०२ 
सन्‌ १६४४ २,०४८ सन्‌ १६५० २,६१३ 


इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सन्‌ १६३८ से सब्‌ १६४२ तक मीमेट 
उत्पादन वरावर वढ रहा था । परन्तु बाहरी कठिनाइयो के कारण तथा कड़े नियन्त्रण 
की वजह से उद्योग के उत्पादन को कुछ क्षति पहुँची, जिससे सन्‌ १६४३-४४ तथा 
४६ में उत्पादन कम हुआ भौर यही प्रवृत्ति भ्रागे भी रही | सन्‌ १६४६ से उद्योग फी 
प्रगति भच्छी हो रही है, इस कारण आज सीमेट की कीमतें स्थायी होकर यह उद्योग 
मजबूत नीव पर स्थापित हो गया है। सन्‌ १६४७ से सन्‌ १६४६ तक उत्तादन कम 
होने के कारणों में भारत का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा। सन्‌ १६५० से 
उत्पादन मे वृद्धि हो रही है, इसमे दो कारण प्रमुख हैं “पहला, सोराष्ट्र, मद्रास तथा 
ट्रावनकोर-कोचीन मे तीस सीमेट निर्माणियों की स्थापना, जिनकी वापिक उत्तादन 
क्षमता २६,००,००० टन है। दूसरे, भ्रप्रैल सन्‌ १६४१ में वम्बई में एक नई सीभेट 
कम्पनी का उद्घाटन हुआ । इस कारण सन्‌ १६५१ में सीमेट निर्माणियों का कुल 
उत्पादन ३,१६५ ६ हजार टन हुआ । 

प्रथम योजना काल में उद्योग की श्रगति का परिचय निम्न तालिका से 
मिलता है '-- 
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बे सोमेट अस्वेस्टॉस सीमेट क्षीट 

हु उत्पादन ( हजार टन ) ( हजार ) 
१६५० २,६१२ ४ प६'४ 
१६५१ ३,१६५ ६ पर 
१६५२ २,५२७ ६ प७६ 
१६५३ ३,७५० ० ७६६ 
१६५४ ४,२६८ ० ३९६२ 
१६५५ ४,४८७ २ १०४"४ 
१६५६ ४,६२८ ४ १२०९० 
१६४५७ ४,६९० १६ १४५८ ४ 
१६५८ ६,०६५*० >> 
१६५६ ६,८ १४१० अफीम 
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स्पष्ट है कि सन्‌ १६५७ में सीमेट उद्योग ने प्रगति की है। सन्‌ १६५७ में 
उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन ६५ ६ लाख और ५६ १ लाख टन रहा, जब्र कि सन्‌ 
१६५६ में यही क़मणः ५६ भौर ४६ लाख टन था | 


दूसरी योजना में ५४ नवीन योजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिनमे से २४ 
योजनायें नए कारखानो की स्थापना तथा ३६ योजनाये वरतंमात कारखानों के 
विस्तार की हैं, जिससे वापिक उत्पादन क्षमता १ करोड टन होगी । इसमे से ११ 
पिस्तार योजनाओझो की पूति तथा ४ नये कारखानों की स्थापना सन्‌ १६४८ के प्रन्त 
तक हो जायगी, जिससे देश की उत्पादन क्षमता मे १८ लाख टन की वृद्धि होगी । इसके 
सिवा ११ भौर योजनायें सन्‌ १६५६ के भ्रन्त तक पूरी होगी जिससे इस तिथि तक 
कुल उत्पादन क्षमता १०४ लाख टन वाषिक होगी ।१ इसके साथ ही देदा मे सफेद 
सीमेट बनाने की योजना भी है। इस हेतु प्रयोगिक यन्त्र हैदराबाद की प्रादेशिक 
प्रनुसन्धानणाला मे लगाये गये हैं ।* धूसरो योजना के प्नन्‍्त तक उद्योग की उत्पादन 
क्षमता एवं उत्पादन का लक्ष्य १२० लाख भौर १०० लाख टन निर्धारित किया है ॥ 


इस प्रकार सन्‌ १६४६ मे देश मे ३२ कारखाने थे, जिनकी वापिक उत्पादन 
क्षमता प३े ५ लाख टन थो, जो दूसरी योजना के श्रन्त तक १०२२ लाख टन हो 
जायगी । सीमेंट कारखानो को बढाने के लिए भ्रमेरिका के शिल्प सहयोग मिद्यन भौर 
विकास ऋण विधि से विदेक्षी मुद्रा ली गई है। अनुमान है कि सन्‌ १६६२ तक देश 
के कारखानो से ही देशी मांग की ध्धिकाद् पूर्ति होने लगेगी ॥ 
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सोमेद का निर्यात बढाने का प्रयत्त भी किया जा रहा है निर्यात के लिए जो 
४ लाख टन सोर्मेंट रखा गया था उसमे से जनवरी सन्‌ १६६० के प्नन्त तक 
३,०१,४१० टन सीमेंट निर्यात करने की कायवाही हो चुकी है प्रौर लगभग २३६ 
हजार ठन सीमेट निर्यात हो चुका है ।१ 

तीसरी योजना मे सन्‌ १६६५-६६ तक सीमेट उत्पादन का लक्ष्य १३० लाख 
टन रखा गया है, जबकि सन्‌ १६६० ६१ में सीमेट का लक्ष्य ८८ लगख ठन प्रास करने 
की भ्राता है। यह लक्ष्य सन १६६०-६१ में जो उत्पादन स्तर अनुमानित है उससे 
१०% वृद्धि का परिचायक है! 

इस प्रगति से स्पष्ट है कि यह छद्योग भविष्य मे विदेशी विनिमय श्रजन करेगा 
भोर साथ ही देश की बढती हुई माग की पूर्ति भी भली-भाँति कर सकेगा । 


[३] कोयला उद्योग 

प्रत्येक देश की भोद्योगिक प्रगति के लिये कोयला श्रौर लोहा भत्य त महतत्त्वपूरां 
साधन हैं। द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे जहाँ तीन लौह एवं इस्पात फे कारखाने खोलने 
की योजना है वही इस उद्योग फे लिए आवश्यक कोयले की भी पर्याप्त व्यवस्था 
होना भावश्यक है, क्योकि यह महत्त्वपूर्ण प्रोद्योगिक ईघन (7घ6)) है । इसलिए 
साधारणतः उद्योगो की स्थापना कोयले के समीपस्य क्षेत्रों में ही होती है। देश की 
भोद्योगिक शक्ति का भ्रनुमान ध्राजकल उस देद्ष में प्राप्त होने वाली कोयले की मात्रा 
से लगाया जाता है । 


चर्तेमान स्थिति-- 

कोयले के उत्पादन में भारत का विद्व में भ्राठवाँ स्थान है, परन्तु भारतीय 
फोयला धन्य देक्षो की भ्रपेक्षा निम्न कोटि का है। भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र 
रानीगण भोर डिरगीह हैं। भारत की कुल खानो से से ७०% खाने केवल रानीगज 
पभ्रौर ऋरिया में ही हैं, जहाँ से लगभग ८०% कोयला प्राप्त होता है । 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोयला उद्योग प्रधिक प्रगति कर रहा है, जो इस 
उद्योग के वाधिक उत्पादन से स्पट् होता है -- 


वर्ष उत्पादन वर्ष उतादन 
(०० टन) (लाख टन) 
१६५० ३१,६६२ १६५५ ३८२१ 
१६५१ ३४,२०८ १६५६ ३६४“ 
१६४२ र३े६,२२८ १६५७ ४३५४ 
१६५३ ३५,८४४ १६५८ डप्शी 
१६५४ ३६,७६८ १६५६ ड७८ २० 


१२ भारतीय समाचार --अग्रेल १५, सन्‌ १६६० । 
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लागत का खदान काय॑ कर रहा है । लिग्नाइट का उत्खसनन सन्‌ १६६१ के आरम्भ मेँ 
शुरू हो जायगा ।" 
इस प्रकार द्वितीय पच-वर्षीय योजना का लद्धय इस उद्योग का युक्तिपूर्णा संगठन 
फरना है। इसकी भ्रावश्यकता कोयले के प्रादेश्षक वितरण तथा घातुशोघन के लिए 
उच्च कोटि के कोयले को सुरक्षित करने की दृष्टि से भी है । कोयले के प्रादेशिक उत्पा- 
दन मे वृद्धि होने से रेलें समीपस्थ कोयला क्षेत्र से माल को निर्दिष्ट स्थान तक जल्दी 
से जल्दी पहुँचा सकेगी और रेले फोक बनाने का बढिया कोयला बचा सकेंगी । क्योकि 
रेलें लम्बी यात्रा में श्राम कोयला भाष बनाने के लिए प्रयोग करती हैं भथवा दुर्गम 
प्रदेशों मे जाने मे । जब॒माल कम दूर ढोना होगा तो वे योजना के प्नुसार घटिया 
कोयले का ही उपयोग करेंगी । 
कोयला खदानो का पुनर्गठन-- 
कोयले के स्रोतों मे फिज्रूलखर्ची के निवारण के लिये तथा कोयले की उत्पादन 
पद्धति से सुधार करने के लिये कोयले की खानो का एकीकरण द्वारा पुनगठन करने की 
योजना बनाई है । फरिया मे ७३४ भोर रानीगज में ६६६ ऐसी खदाने हैं जिनका 
मासिक उत्पादन १०,००० टन से भी कम है। इतना ही नही, भ्रपितु भ्रतेक में श्राव- 
एयक यन्त्र एवं सामग्री एवं तन्‍त्रज्ञो की कमी है, जिससे वे वैज्ञानिक एवं तियोजित 
पद्धति से बोयले बा विदोहन नही कर सकती | इसलिए राष्ट्रीय भ्रथे-व्यवस्था के विकास 
के लिये इन खदानो का पुनर्गठन भ्रत्तिवाय हो गया है। इस पर विचार करने के लिये 
सन्‌ १६५५ मे कोयला खदान एकीकरण समिति की नियुक्ति की गई थी । इस समिति 
ने श्रपती सिफारिशे प्रस्तुत की हैं, जिसके पनुप्तार जिन खदानों का मासिक उत्तादन 
१०,००० ठन से कम, क्षेत्र १०० एकड से कम तथा जिनमे कोयले का सम्रह ५० से 
कम वर्षो फे लिये है उनका एकीकरण किया जायगा ।* 
तीखरी योजना मे-- 
योजना प्रायोग फा अनुमान है कि इस्पात, थर्मंस शक्ति एवं रेलवे के लक्ष्यों 
के ध्राघार पर तीसरी योजना के प्रन्त तक कोयले की माँग ६७ मि० टन होगी। 
इमके पनुसार तीसरी योजता मे ३७ मि० टन की उत्पादन मे वृद्धि होना चाहिए, 
क्योकि दूसरी योजना के श्रन्त मे कोयले का उत्पादन लक्षुयप ६० मि० टन रखा ग्रया 
था | किन्तु यह लक्ष्य योजना की भ्रवधि मे पूरा होने को सम्भावनाएं नही हैं। यद्यपि 
दूसरी योजता मे निजी क्षेत्र की वंमान खदानों से ही अतिरिक्त उत्पादन पर्यात 
हुआ है फिए भी तीसरी योजना के लक्ष्य की पूति के लिए नई खदानो को खोलना 
होगा । इस हेतु भधिक भ्रयत्त एवं पूंजी विनियोग की प्रावदयकता होगी । 
फोयला कार्यक्रम फा सबसे महत्त्वपुर्णे हेतु स्टील उद्योग फे लिए कोकिग कोयले 
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का तथा रेलवे एव कुछ भ्रन्य उद्योगो के लिए उच्च कोडि के नॉन कोरिंग कोयले का 
पदाय करना होगा | यद्यपि इन उद्योगो वी तीसरी योजना मे कोयले की सही 
प्रावश्यकता के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी नहीं है। फिर भी अनुमान है कि इन 
उद्योगो को तीतरी योजना में ११ मि० टन कोरकिंग कोपला तथा १० मि० टन सॉन- 
कोक्गि कोयले की अतिरिक्त प्रावश्यकता होगी | यह रानीगज एवं भरिया की निजी 
क्षेत्र को कोयला बदानो से ही प्रमुख रूप मे पूरी हो सकेगी । भ्रन्य कोयले का प्रतिरिक्त 
उत्पादन विशेष रूप से करनपुरा (विहार), मध्य-प्रदेश, उडीसा पघ्ौर प्राप्त की कोयला 
खदानो से होगा । इस हेतु सरकारी क्षेत्र के कोयला उत्पादन के लिए १३८४ करोड रु० 
तथा बोकारो स्टील प्लाट की योजना राशि (२०० करोड र०) मे कुछ राज्षि का 
भायोजन है ।॥" 

भारतीय कोयला परिपद्‌ फी बैठक में कोयले की उत्पादन वृद्धि एव उसकी 
फिस्म तथा इस हेतु भ्रावश्यक तकनीकी विशेषज्ञों एव इल्नीनियरों की प्रावष्यकता की 
पृत्ति के सम्बन्ध में विचार फिया गया ।* इस प्रकार कोयला उद्योग के विकास के 
लिए विशेष प्रयत्न हो रहे हैं, जिससे भारत का भ्ौद्योगिक उत्पादन कोयले की कमी के 
फारण प्रभावित न हो सके । 
उद्योग की समस्याएं -- 

(१) भारतीय श्रमिक की उत्पादनशीलता कम है, जो प्रति व्यक्ति 
(९७7 7709 8776) ० ४१ टन है, जिसमे वृद्धि की भ्रावश्यकता है। इसलिये कोयला 
खदानो का श्रधिक यम्त्रीकरण करना होगा तथा श्रमिको को भ्पती उत्पादनशीलता 
बढाने के लिये प्रयत्त करना चाहिये, जिससे ज्ञोतो का मितध्ययितापूर्ण उपयोग हो 
सके । 

(२) तन्त्रश्ो की कमी--भ्रत्येक स्तर पर झ्रावश्यक तल्त्रशो की कमी है, 
जो वर्तमान भ्रशिक्षण सुविधामो से पूरी नही हो सकती, इसलिये वर्तमान प्रशिक्षय 
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का विस्तार होना चाहिए । साथ ही, राज्य सरकारों की 
कोयला खदानों की साथ वक्षाश्रो में प्रक्षिक्षितोी की सख्या वठाई जानी चाहिये । निम्न 
स्तर के कुशल कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिये सामजस्यपृण प्रयत्त होना 
चाहिये, जिससे सभी खदान उद्योगों की माँग पूरो हो सके । 
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अध्याय ६ 
भारतीय तटकर नीति 
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विश्व के विभिन्न राष्ट्र मे यह सिद्धान्त मान्य कर लिया गया है कि राष्ट्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक विकास में प्रगतिशील एवं सक्रिय भाग ले। प्रत्येक देश की सरकारी 
भौद्योगिक नीति का यह प्रमुख भाग रहा है कि सरकार अपने राष्ट्रीय साधनों के 
भनुसार एव देक्ष की सुरक्षा की दृष्टि से श्रावश्यक उत्तरदायित्व स्वय॑ भपने ऊपर 
लेती है। देश के भ्रौद्योगीकरण को गति देने में सरकार की तटकर नीति महृत्त्वपुर्ण 
होती है। इसी दृष्टि से भारतीय श्रौद्योगिक नीति के अनुसार ,--“सरकार की प्रशुल्क 
नीति ऐसी रहेगी, जिससे भ्नुचित विदेशी प्रतियोगिता का भ्रन्त होकर देश के उपलब्ध 
स्नोतो का पुरातम्‌ उपयोग हो सकेगा तथा उपभोक्ताप्रो पर प्रनुचित प्रभार भी नहीं 
रहेगा ।४ परन्तु इसके पहिले भारत सरकार की नीति क्या थी, यह देखना होगा । 
सन्‌ १६२१ फे पूवे-- 

सन्‌ १६२१ भें भारत पर विदेशी सत्ता का केवल राजनंतिक ही नहीं, भपितु 
झ्राथिक पजा भी था। भारत की झाधिक एवं व्यापारिक नीति का सचालन इड्डलैण्ड 
में वंठ कर भारत सचिव करता था ॥ तत्कालीन झाथिक नीति की विशेषता भारत का 
शाथिक्ञ शोपण कर श्रग्नेजी उद्योगो को वल देने में थी । इसलिए उस समय भारत 
जैसा विशाल वाजार इड्डल॑ण्ड के उद्योगो को प्राप्त करने के लिए यह झ्ाावश्यक था कि 
भारत फेवल कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बना रहे तथा यहाँ का भोद्योगिक 
विकास न हो । फलत, भारतीय शासन की मुक्त व्यापार नीति रही, जिम्मे विदेशी 
निर्माता मजे से भारतीय उद्योगो का गला घोट सकते थे, क्योकि सन्‌ १८६० तक तो 
भारत में उद्योगो का विकास ही नही हुआ था और जो कुछ थोडा सा था भी, वे 
विदेशी माल की प्रतियोगिता में भ्रसमर्थ थे। इसके झलावा भारत में झ्लौद्योगिक 
विकास झाधुनिक ढग पर होने के पहिले से ही विदेक्षी निर्माताशो ने विशेषत, इड्धलेड 
ने भपना आसन जमा लिया था। इड्डलेड मे झोद्योगिक क्रान्ति होने के पुव॑ कुछ समय 
तक ईस्ट इण्डिया फम्पनी को नीति से भारतीय कुटोर उद्योगो को बल भिला, परच्तु 
यह नीति अधिक काल तक न टिक सको । इस प्रकार भारत मे पुणरूपेण मुक्त व्यापार 
नीति वा ही प्रवलम्व किया गया, जो सन्‌ १८८२ से सन्‌ १८६४ तक रही । 
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सन्‌ (८६४ में एक ओर तो भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो रहा था भर 
दूसरी झोर भारत सरकार की झ्राधिक भावश्यकताएँ बढ रही थी। श्रत* सरकार को 
पाथिक भावश्यकतापो वी पूति के लिए दिसम्बर सन्‌ १८६४ मे ५%, पश्रायात कर 
ज़ग़ाना पडा । परन्तु रेलवे फे लिए भ्रावश्यक सामान एवं यन्‍्न-सामग्री झ्लायात कर से 
मुक्त थी भोर लोहा एवं इस्पात के भायात पर १% झायात कर था। प्रायात कर के 
लगाते हो लकाश्ायर एवं म॑नचेस्टर के मिल-मालिको ने हायतोबा मचाया, इसलिए 
भारत सरकार ने २० नम्बर सूत्त एवं इससे भ्रच्छी किस्म के सूत पर तथा भारतीय 
कपदे के उत्पादन पर ५% उत्पादद कर लगा दिया, जिससे झ्ायात कर का लाभ 
भारतीय निर्माताशो को न मिले। इस प्रकार झ्रायात कर की पूर्ति उत्पादन फरो से 
होती धी, जिससे उसका लाभ फ़िसी भी प्रकार से भमारतोय उद्योगी को न मिले । 
यह नीति सत्‌ १६१६ तक रही तथा उसका पालन भी कडाई के साथ किया गया। 
परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग घन्धे प्रोत्साहन के भ्रभाव मे न पनप सके भौर भारत 
प्रधिकाश रूप में बजे माल का निर्यात करने वाला क्ृपि प्रधान देश रह गया । 


प्रथम युद्ध-काल में () भारत वा पर्याप्त भौद्योगिक विकास न होने, भायात 
बद होने तथा पुछ-जन्य श्रावश्यकतापो की वृद्धि के कारण शासको को प्रनेक कठि- 
नाइयाँ प्रतीत हुई । (॥) भारत मे सन्‌ १६०४५ से स्वदेशी भानदोलन की जड़े भजबूत 
होने लगी, जिससे प्रप्रेजो की भारत सम्बन्धी नीति की कडी भालोचना हो रही थी । 
(77) जमेनी के प्रनुमव से जहाँ उद्योगो को विदेशी प्रतिस्पर्धा से तरक्षण देकर 
भौद्योगिक विकास हुम्ता था, उसके भ्राघार पर सरक्षण नीति जापान प्रादि देक्ो में 
प्रन्‍नाई गई थी । (7ए) युद्ध के संचालन में भारत से व्यक्ति, सामग्री त्या घन भे जो 
सद्षायता मिली, उसके फतस्वरूप सन्‌ ६६१७ में माँटेग्ू-चेस्पफोड सुधारों की घोषणा 
हुई | (9) सन्‌ १६१६ के झौद्यागिक आयोग ने भारत के भोद्योगीकरणा के सम्बन्ध मे 
छानवीन बर जो निशय दिया, उसमे कह्ा--“भविष्य मे,देश के श्रौद्योगिक विकास 
मे सरकार को सक्तिय भ.ग लेना चाहिए, जिससे भारत मनुष्य एवं सामग्री को हृष्टि 
से ध्रात्म मिभर हो सके ॥”* श्रोधोगिक झ्रायोग ने यह सुझाव दिया था *-- 
“प्रौद्योगिक जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार प्रपने पास वैज्ञानिक एवं तान्त्रिक 
विज्येपज्ञों की पर्याप्त नियुक्ति करे, जो उद्योगों कोइसलाह दे पर्के ।” परन्तु प्रमाग्यवश्ञ 
भायोग की प्िफारिशो को ताक मे रखा गया ।४ 

भारत में जो राजनैतिक परिवतन एवं जाग्रति हो रही थी उससे श्रग्रेज घासको 
को भारत के प्रति रुख में परिवर्तन करना प्रावद्यक हो गया, झतः भ्गस्त सन्‌ १६१७ 
में मॉन्टेग्यू-चेम्मफोड सुधारों की घोपणा हुई । इसमे भारतीयों को 'स्वय निर्णय” का, 
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१६६४४] 
भ्रपनी व्यापारिक तथा शझ्राथिक नीति में सशोधन एवं सुधार करने का अधिकार सिला, 
जो भारत की प्रायिकः स्वतन्त्रता की ओर पहला कदम था । 

भारतीयो को स्वय निरणणय का अधिकार देने के लिये सन्‌ १६१६ में गवर्न॑मेंट 
झॉफ इण्डिया विल के परीक्षण के समय सयुक्त प्रवर-समिति ने यह मत दिया ४--- 
“भारत एवं इज्वलेड की सरकार के सम्बन्धो को श्रन्य किसी वात से इतना खतरा 
नही है जितना कि भारत को तटकर नीति से, जिसका सचालन उ्हाटहॉल से ग्रेट ब्रिदेत 
के व्यापारिक हितो के लिए होता है भर श्राज भी यही विश्वास है, इसमे सन्देह नगरी । 
इस समस्या वा समुचित हल तभी सम्भव है, जब भारत सरकार को ब्रिटि् साम्राज्य 
फा पभ्रविच्छिन्न भाग होने के नाते भारत की ध्ावष्यकता के श्रनुसार प्रशुल्क व्यवस्था 
करने वी स्वतन्त्रता दी जाय, जिसका विश्वास एक प्रतिज्ञा से दिया जा सकता है ।* 
फिर भी यह स्वतन्तता प्रत्यक्ष कार्य प्रणाली मे सीमित थी, यद्यपि प्रतिज्ञा (007- 
ए७॥॥07) वी दृष्टि से भ्राथिक नीति के सम्बन्ध मे भारत पूर्ण स्वत्तत्नत्न था और 
दूसरी ओर साम्राज्य का भ्रविच्दधिन्न भ्रद् होने के नाते साम्राज्य की नीति के वन्धन 


भे भी था। 


हूटइर आयोग (78८७ (०४ा०णा8809) सन्‌ १६२१-- 
इस झाथिक स्वृतन्त्रता का परिचय त्व मिला, जब ७ प्रगस्त सन्‌ १६२१ को 
भआरत की तटकर नीति के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए तठकर श्रायोग की 
निमुक्ति हुई। इस झ्रायोग के सभापति सर भ्रब्राहीम रहिमत उल्ला थे। आयोग का 
प्रमुख हेतु सभी हितो को घ्यान मे रखकर भारत सरकार की प्रशुल्क नीति की जाच 
फरना, छाही भ्रधिमान के सिद्धान्त को लागू करने की वॉछुनीयता पर राय देना तथा 
ड्स सम्बन्ध मे सिफारिणे करता था | 
हि इस भायोग ने भपनी रिपोर्ट सन्‌ १६२२ में सरकार को प्रस्तुत की, जिसमे 
भारतीय उद्योगो को विवेषा,मक सरक्षण देने की नीति की सिफारिश की । आयोग ने 
भारतीय उद्योगो की जाच फरने के पदचात्‌ यह निरंय दिया कि भारत क्ृपि प्रधान 
देश होते हुए भी इसमे उद्योगों के विकास के लिए प्राकृतिक सुविधाए बहुत हैं। 
कच्चे माल की विपुलता, सस्ता एवं पर्याप्त श्रम तथा भौद्योगिक घिकास के लिए 
भावद्यक विद्य त-शक्ति के निर्माण के साधन भी हैं | इसी प्रकार पठसन तथा वस्त्र 
उद्योग ने जो विकास किया उससे स्पष्ट हैं कि भारत प्राकृतिक साधनों का पूर्ण लाभ 
उठाने मे समथं है । ऐसी स्थिति मे भारतीय उद्योगो को सरक्षण दिया जाना चाहिए । 
धायोग ने यह भी सिफारिश की कि उपभोक्ताझो, जन-साधारण, कृषि, श्रौद्योगिक 
विकास के द्वित से तथा व्यापार सन्तुलन को भनुकूल रखते के लिए कुछ चुने हुए 
उद्योगो को सरक्षण देना चाहिए, जिससे सरक्षण का भार जनता पर अधिक न पडे । 
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साराश भे, उद्योगों में विवेकात्मक तरक्षण नीति अपनाई गई, जिससे केवल उन्ही 
उद्योगो को सरक्षण दिया जा सकता था, जो निम्न झर्तें पूरी करते हो *-- 


( १ ) नेसगिक लाभ--उद्योग ऐसा होता चाहिए, जिसको नैसग्रिक लाभ 
भाप्त हो, जैसे-- कच्चे माल का विपुल प्रदाय, सस्ती शक्ति, श्रम का पर्याप्त प्रदाय 
प्रषवा विस्तृत-परेलू बाजार । ये लाभ विभिन्न उद्योगों की हृष्टि से विभिन्न सापेक्ष 
(7886796) महत्त्व के होगे, किन्तु उनके सापेक्षिक महत्त्व की जाँच कर निर्धारण 
करना होगा | उद्योगो की सफलता उनको प्राप्त होने दाले तुलनात्मक लामो पर निभंर 
है । ऐसा कोई भी उद्योग जिसको ऐसे तुलनात्मक लाभ उपलब्ध नही हैं, उनके साथ 
समान शर्तों पर प्रतियोगिता नहीं कर सकता । इसलिए भारतीय उद्योगों को सरक्षण 
देने के पूर्व उत्ते श्राप्त होने वाली नैसिक सुविधाग्रो का विश्लेषण किया जाय, जिम्नसे 
किसी भी ऐसे उद्याग को सरक्षण न मिल सके, जो समाज पर स्थायी रूप से भार वन 
जाय ॥ 

(२) आवश्यक सहायता- उद्योग ऐसा होना चाहिए, जिसका विकास 
सरक्षण के अभाव में होता अ्रसम्भव हो भथवा देश के हित की दृष्टि से उत्तका विकास 
जितनी श्षीघ्रता से होता चाहिए वह न हो सके । यह एक निविवाद उप सिद्धान्त 
(0070॥8॥7) है, जिस भ्राधार पर सरक्षण की सिफारिश की गई। सरक्षर का 
भमुख हेतु ऐसे उद्योगो का विकास करना है, जो सरक्षण के प्रभाव मे विकसित नहीं 
हो सकते थे भ्रथवा उनका विकास तीज गति से न होता । 

(३ ) विश्व-प्रतियोगिता करने योग्य--सरक्षण ऐसे उद्योग को दिया 
जाय, “'जो प्रन्ततत सरक्षण के बिना विदश्व-प्रतियोगिता करने योग्य हो । इस द्षत॑ की 
पृति की सम्मावना ग्रॉकने के लिए पहिली शत के झनुसार 'नैसग्रिक लाभो! के सम्बन्ध 
में सावधानी से विचार करना होगा । सरक्षण से हमारा तात्पर्य ऐसे उद्योगों को 
भस््यायी सरक्षण देना है, जो प्त्तत* सरक्षण के बिता अपने बल पर खडें हो सके ।” 

सरक्षण के इस धििमुखी पिद्धान्त के भ्रलावा तटकर प्रायोग ने सरक्षण की 
प्रय कुछ दार्तो की भ्रोर सकेत क्या है, जो कम महत्त्वपूर्ां हैं। सरक्षण देते समय 
जिन उद्योगों का उत्पादन-व्यय कम हो सकता है अथवा जो वहु-परिमाण उत्पादन कर 
सकते हों तथा देश की सम्पूर्ण माँग की पूर्ति निदितत समय में कर सकते हो, ऐसे 
उधोगो को प्राथमिकता देनी चाहिये | सुरक्षा के लिए भ्रावश्यक उद्योग तथा झ्ाधार- 
मृत उद्योगो को किसी भी दक्या मे सरक्षण देने की सिफारिश श्रायोग ने की है। इसी 
प्रकार ध्रायोग ने ऐमे विदेशी माल पर जिसका राष्ि-पातन (पघाणए778) होता हो 
भ्रथवा जिनक्रे निर्यात को विदेशों से आर्थिक सहायता मिलती हो प्रथवा जो देक्ष स्पर्धा 
त्मक प्रवमूल्यन से निर्यात करते हो, ऐमे माल के ध्रायात से होने वाली हानि से सुरक्षा 

के लिए सरक्षण देने की प्विफारिश की। प्रत्येक प्रार्थी उद्योग को सरक्षण के सम्बन्ध 
मे श्रावश्यक जाँच करते के लिए, प्रशुल्क सभा की नियुक्ति करने की सिफारिग्य शायोग 
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ने की थी। यह सभा उद्योग के सरक्षण के सम्बन्ध में सरवार को भ्रावध्यक सलाह 
देगी । 

शाही भ्रधिमान ([70070) [2007७7८७) के सम्बन्ध में भ्ायोग ने 
लत सहित शाही भ्रविमान! की सिफारिश की । इस नीति के श्रनुसार प्रेट ब्रिटेन को 
प्रशुल्क करो के सम्बन्ध में कुछ छूट दी जाय, परन्तु ऐसी छूट की झाषा भारत ग्रेट 
ब्रिटेन से न करे । जहा तक साम्राज्य के अन्य देशो वा सम्बन्ध था, ये सुविधाएं परस्तर 
झाघार पर हो | श्रर्यात्‌ यदि भारत को भय देश सुविधाएं देते है, तो भारत भ्री 
धन्य देशो को सुविधाएं दे, भनन्‍्यथा नही । 
विधेकात्मक सरक्षण नीति काये रूप मे-- 

श्रायोग की सिफारिणों के अनुसार भारत सरकार ने फरवरी सन्‌ १६२३ से 
सरक्षण की नीति भ्रपनाई। सरक्षण के लिये सबसे पहले माग करने वाला लोहा 
एवं इस्पात-उद्योग था, परन्तु साथ ही भ्रन्य उद्योग भी थे। इस सम्बन्ध मे भ्रावश्यक 
जाँच करने एव सरक्षण की सिफारिश करने के लिए जुलाई सन्‌ १६२३ मे प्रशुल्क- 
सभा की नियुक्ति की गई। 

इस सभा ने स्व प्रथम इस्पात-उद्योग तथा जिन उद्योगो में इस्पात का कच्चे 
मल की भाँति उपयोग होता है, ऐसे उद्योगो की जाँच की । इसी प्रकार सूती वज्ञ 
उद्ये ग, कागज, बाँस, दियासलाई, घशक्कर, भारी रसायन श्रादि प्न्य उद्योगो की जाँच 


की, जिन्हे सरक्षण दिया गया । इसी प्रकार कोयला, सीमेंट, काँच और तेल उद्योग 
की जाँच भी प्रशुल्क सभा ने की थी, परन्तु इनको सरक्षण नही दिया । इस प्रकार 
सन्‌ १६२३ से सन्‌ १६३६ तक प्रशुल्क सभा ने ५१ उद्योगो को जाँच की, जिनमे नये 
प्रार्थी उद्योग तथा सरक्षण की पुन, प्राप्ति के लिये प्रावेदन तथा भ्रन्य तान्त्रिक जाँचो 
फा समावेद् है। इन विविध जाँचों के फलस्वरूप ३५ वतमान उद्योगो को सरक्षण 
दिया गया, १० फो नही दिया तथा ६ उद्योगो फो सरक्षण देने से इन्कार किया गयाँ। 
इन विभिन्न सरक्षित उद्योगो मे लोहा एव इस्पात तथा उससे सम्धब-्धित 
उद्योगो फी सरक्षर के लिए सव्वे प्रथम सन्‌ १६२४ मे जाँच की गई | बाद में सरक्षण 
चालू रखने के लिये सन्‌ १६२६, १६३०, १६३३, १६३४५ तथा सन्‌ १६३७ मे जच 
की गई । परन्तु सन्‌ १६४७ से लोहा एवं इस्पात उद्योग फो सरक्षेण नही दिया गया 
शौर न इस उद्योग ने सरक्षण की माँग हो को । इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण प्राधारमृत 
उद्योग को सन्‌ १६२४ से सन्‌ १६४७ तक सरक्षण मिला । इस श्रवधि मे उद्योग ने 
$पना श्रासन स्थिर कर उत्पादन मे भी उत्लेखतीय प्रगति की | * यह उद्योग प्राघारभुत 
7: देखिए तालिक >--ाहगराजि है वातेत8ा7-97 वुढा। ऐ+२६४०त 
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एव सुरक्षा की दृष्टि से प्रावश्यक घा श्रौर तटपर झ्रायोग की सभी शर्तों को पूरा करता 
था, इसलिए इसे सरक्षण मित्रा । वद्ध॒ उद्योग को सन्‌ १६२७ से सन्‌ १६४७ तक, 
शक्कर उद्योग को सन्‌ १६३१ मे सन्‌ १६५० तक सरक्षण दिया गया। इस प्रकार 
लोहा इस्पात, वस्र, शधार व कागज तथा दियासलाई उद्योगों को सरक्षण मिला, जिससे 
देश भात्म निमंर हो सके । 


भारत में दियासलाई उद्योग को सस्ता श्रम प्रदाय एवं वृहृत्‌ घरेलू बाजार प्राप्त 
था, इसलिए इस उद्योग पर १॥) प्रति ग्रॉस प्रशुल्क भ्रायात कर लगाने की सिफारिश 
प्रशुल्क सभा ने को । इस सिफारिण को सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा दियासुलाई 
पर पहिले से ही ( सन्‌ १६२२ ) इसी दर पर जो भायात फर था, उसे सन्‌ १६२८ 
में सरक्षणा कर में बदल दिया । परन्तु दियासलाई उद्योग पर उत्पादन कर लगाते ही 
उसका सरक्षण झ्रायात कर भी बढ़ा दिया गया | इस कारण भारत में दियासलाई 
उद्योग मे काफी तेजी से प्रगति की है । इसी वारण भ्राज भारत मे ५० दियासलाई के 
कारखाने हैं, जिनमें १६,००० व्यक्ति काम करते है तथा उनकी बाधिक उत्पादन क्षमता 
दघ,००,००० बसी की है || ४ 

भारी रसायनिक उद्योग का विकास भारत में नवीन है। इस उद्योग को सरक्षण 
देने के सम्पर घ॒ में प्रशुल्क सभा ते जाँच कर दो सिफारिशें की--(7 ) रेलमाडा कम 
झरना तथा ( 7 ) उद्योग को ७चर्ष के लिये सरक्षण । परन्तु भारत सरकार ने 
पहिली सिफारिश को द्वुकरा दिया भौर दूसरी सिफारिश को सरक्षर की प्रवधि को 
घटा फर ३ वष छफिया, प्र्थात्‌ १ भ्रवहववर सन्‌ १६३१ से सरक्षण दिया, परन्तु वह भी 
१८ मास की श्रवधि में बिना किसी उचित कारण के समाप्त कर दिया। फिर भी हितीय 
विश्व युद्ध कात में इस उद्योग ने सरक्षण के प्रभाव में भी काफी प्रगति की तथा भारी 
रमायनो की माँग शव बढती जा रही है। सन्‌ १६५१ में इस उद्योग के ४६ कारखाने 
एवं वापिक उत्पादन क्षमता २५,००० ठन थी, जो भारत की वापिक माँय के लिए 
झधुरी थी । सत्‌ १६५३ में इसो उद्योग की उत्पादन-क्षमता लगभग ७२,००० टन 
नयी । 


विदवेकात्मक सरक्षण नीति की आलोचना-- 

तटकर भायोग ने विवेकात्मक सरक्षण का जो त्रिमुखी सिद्धान्त प्रस्तुत किय। था 
उसका हेतु केवल इतना ही था कि तीन से से कोई भी एक छत यदि उद्योग पुरी करता 
है, तो वह सरक्षण प्राप्त करने का अ्रधिकारी है। परन्तु वास्तविक व्यवहार में इस 
तसिद्धान्त का कठोरता से पालन किया गया, जिससे इस विवेकपुरण सरक्षण नीति 
फा उपयोग विवेकहीनता से हुआ । 

(] ) इस सम्बन्ध मे तठकर भायोग सन्‌ १६२४ का कथन है--/सरक्षण 
को झ्ाथिक विकास का साघन न समझते हुए उसे केवल ऐसा साधन समका गया, 
जिससे कुछ उद्योगो फो सरक्षण द्वारा विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने की 
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धक्ति प्रदान की जाय ।” भर्घात्‌ उद्योगों का महत्व देश के हित की दृष्टि से कभी 
नही श्राँका गया, जैसा कि मैस्तेशियम क्लोराहएड उद्योग सै श्रथवा भारी रसायनिक 
उद्योग सम्बन्धी श्रविवेकपूर्ण नीति से स्पष्ट है।इस कारण देश का भसन्तुलित 
प्रोद्योगिक विफास हुआ्ना । मैग्नेशियम क्लोराइड उद्योग के सरक्षण के लिए जब सब 
१६२४ मे जाँच की गई तो उसे सरक्षण इसलिए नहीं विया गया कि वह अन्ततः 
सरक्षण के भ्रभाव में नही टिक सकता । सन्‌ १६२८ में जब इस उद्योग ने पुन. सरक्षण 
की माग की और प्रशुल्क सभा ने उसके उत्पादन व्यय तथा कीमतो की जाँच की 
तब यह मत दिया कि उद्योग स्वय निर्भर हो नही होगा झपितु उसे भ्नधिक सरक्षण की 
प्रावदयकता नही है । फैवल इतना ही सरक्षणा काफी होगा कि सब १६२७ में मैरने- 
शियम क्लोराइड से जो प्रायात कर हटा लिया था, उसे फिर सरक्षण कर के रूप में 
लगा दिया जाय । इसमे स्पष्ट है कि इस नीति की प्रत्यक्ष कार्यवाही मे क्ितिदी कठिनाई 


होती है ।* 


(॥ ) भारतीय उद्योगों के कब्चे माल की विपुलता के सम्बन्ध में लगाई गई 
धा्त भी न्‍्यायोचित नही है, क्योकि जब इड्ललेड झौर जापान के वद्ध उद्योग देश मे रुई 
की पर्याप्त उपज न होते हुए भो इतने सुदृढ हो सके तो भारतीय उद्योगों पर ही ऐसी 
शर्ते क्यो ? 

(77 ) तटकर आयोग ने स्थायी प्रशुल्क सभा की नियुक्ति की सिफारिश की 
थी, परन्तु सरकार ने स्थायी प्रशुल्क सभा नियुक्त न करते हुए प्रत्येक उद्योग के लिए 
अलग-ग्रलग सभाए' नियुक्त की, जितके समासदों मे समय समय परिवरतंन होता रहता 
था । हस कारण प्रशुल्क सभा कोई भी दोघंकालीन नोति नहीं श्रपता सकी, जिसका 
स्थायी छूप से भनुकरण होता । यह इस नीति का सबसे बडा दोप था । 

इस भ्रकार विवेकात्मक सरक्षण त्तीति के झतर्गत ;--''प्र्चचि तथा प्रवहेलना से 
उद्योगों को जो निरत्साहित सहायता दी जाती थी, उससे उद्योगो को उसके भाग्य पर 
छोडने के धलावा किसी प्रकार से उनकी सुरक्षा नही की । साधारणत प्रशुत्क कार्य- 
प्रथाली तथा सरकार की विज्म्बकारी नीत से जो सरक्षण मिलता भी था वह वेकार 
सावित होता था (रे 
“सरक्षण नीति का सूल्याकन-- 


॥ सरक्षण नीति का मृूल्याकन तभी नन्‍्यायोचित रोति से हो सकता है, जब देढा 
की श्राथिक स्थिति सरक्षएा की भयधि में भ्रवाधित रही हो । ( 3 ) भारत की श्राथिक 
स्थिति पर सन्‌ १६२५ से सन्‌ १६३१ तक सन्‍्दी का प्रभाव रहा | [ 77 ) प्रस्‍्येक देश 
में राष्ट्रवाद का विकास तेजी से हो रहा था, जिसका परिणाम भारतीय प्रथे व्यवस्था 

“ पर हुए विना नही रहा । फिर भी इस नीति के विरोध मे जो शाक्षेप हैं तथा जिस 
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झायिक परिस्थिति से भारत जा रहा था, उसके होते हुए भी भारतीय उद्योगो ने 
परक्षण की प्रवधि में काफी अगति की है । 


(१ ) सव्‌ १६२६ की श्राथिक मन्‍्दी में जब धन्य देशो मे उत्पादन गिर रहा 
वा उस समय भी भारत के प्रमुख उद्योगो का उत्पादन स्थिर रहा झौर कुछ उद्योगो 
का बढ़ा भी । श्रोद्योगिक उत्पादन की यह स्थिरता सरक्षण के कारण ही रही। ( 77 ) 
इसमे सन्‍्दी के दुष्परिशामो से भारतीय उद्योगों की रक्षा हुई तथा विकास तीज गति से 
होता गया । इस्पात, कागज, दियासलाई श्रादि सरक्षित उद्योगो ने भ्रपनी उत्पादन- 
शक्ति बढाकर देश मे होने वाले श्रायात कम किये। इससे देश के विदेशी विनिमय की 
बचत हुई ( था ) श्रौद्योगिक विकास के लिए आझ्ावश्यक बच्चा माल पश्ादि की 
पृतति (जैसे-- रुई, वाँस एवं वास की लुगदी, गन्ना भ्रादि) श्रावश्यकताएं बढाने से कृपको 
को लाभ हुआ तथा देश में रोजगारी के प्रवभर बढे । सरक्षित उद्योग-क्षेत्र मे नए-नए 
कारखाने खोले गये तथा उनसे सम्बन्धित सहायक उद्योगो का विकास भी हुप्रा । ये 
लाभ विवेकात्मक सरक्षण नीति की सफलता के परिचायक हैं । हाँ, इतना प्रवदय 
कहा जा सफता है कि यदि सरकार उद्योगों को सरक्षण देने मे इतनी छ्तें न रखती तो 
पम्भवत्त, देश मे आघारभृत उद्योगों का विकास तेजी से होता । परन्तु यह साम्राज्य- 
थादी नीत के विरोध में था और भारत सरकार कैवल सीमित क्षेत्र मे ही कार्य कर 
सकती थी | 


ट्वितीय-विश्व युद्ध एव युद्धोत्तर सरक्तण नीति-- 

सन्‌ १६३६ मे द्वितीय विश्व युद्ध छिडते ही श्रायात कम हो गये तथा भारतीय 
उद्योगों पर युद्ध-जन्य माँग की पूति करमे की जिम्मेवारी भरा गई। युद्ध के कारण 
भायात बन्द होने एवं माँग बढ़ने से भारतीय उद्योगो को प्रोत्साहत मिला, जिससे 
परक्षण की कोई झावश्यकता न रही । युद्ध काल मे भारतीय उद्योग युद्ध के सफल 
सेचालन में श्रघिकतम्‌ योग दे सकें, इसलिए भारत ने सन्‌ १६४० में यह आादघासन 
दिया कि युद्धोत्तर काल में वरतंमान उद्योगों तथा युद्ध काल में स्थापित नये उद्योगो को 
विदेक्षी प्रतियोगिता का भय होने पर सरकार सरक्षण देगी । युद्ध के समय जो उद्योग 
सरक्षण पा रहे थे, उनका सरक्षण चालू रहा । 


द्वितीय विश्व युद्ध के भनुभव से, जिससे सुरक्षा के खतरे बढ गये थे तथा 
वृद्ध के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ, उससे देक्ष का श्रौद्योगीकरण अ्निवायं हो गया । 
“उच्च प्राथिक शक्ति एवं विकसित तथा कायक्षम श्रौद्योगिक कलेवर जिस दे्ष में है, 
फेवल वही देश अपनी सुरक्षा श्रथवा हमला कर सकता है ।”$* इसी दृष्टि से युद्धोत्तर 
धौद्योगिक नीति की घोषणा श्रप्नेल सब १६४४ मे हुई। इस नीति के पनुसतार नवम्बर 
» 7 १६४५ में बुद्धकालीन प्रसूत उद्योगो की जाँच के लिए २ बष के लिये एक 
ककया ८ जी लआ ली प 
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१६० ] 
भ्रस्थायी प्रहुल्क सभा की स्थापना की गई तथा उस पर नई जिम्मेवारियाँ लादी गई । 
यह जाँच तीन सूत्रों को ध्यान मे रख कर होनी थी ३-- 

( १) उद्योग समुचित व्यापारिक नीति पर स्थापित एव क़ियाणशील हैं भ्रथवा 

नही । । 

( २) समुचित समय तक सरक्षण देने के वाद क्‍या उद्योग सरकारी सहायता 

झपवा सरक्षण के भ्रभाव में चालू रहेगा ? 

(३ ) यदि उद्योग राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ग्रावदयक है तो सरक्षण का भार 

समाज पर भअ्रधिक त्तो नही होगा ? 

इस सभा ते सन्‌ १६४५ से भ्रगस्त सन्‌ १६९४७ के १३ वर्ष मे ४२ उद्योगो को 

जाच की," परन्तु सन्‌ १६४७ में राजनतिक परिवतंन हुए, उससे देक्ष का श्राथिक 
ढाँचा बदल गया । इसलिए श्रवट्टूवर सन्‌ १६४७ मे प्रशुल्क सभा का तीन वर्ष के लिये 
पुर्नानर्माण हुआ, जिससे श्रन्तरिम प्रवधि में स्थायी तटकर नीति को भ्रपनाया जा सके 
तथा इस नीति फो लागू करने की स्थायी घासन व्यवस्था हो | प्रशुल्क सभा पर पहिले 
कार्यों के प्रलावा निम्न कार्य श्रौर दिया गया । 

( १) ऐसे पूर्व स्थापित उद्योगो को जिनकी सरक्षण अवधि ३१-३-१६४७ 
को समाप्त होती थी, उन्हे इस तिथि के वाद सरक्षण देने के सम्प्रत्ष 
मे जाँच करना । 

(२) देश मे निर्मित वस्तुओं के उत्पादन-पमूल्यों की जाँच करना" तथा 
उनकी कीमतें निष्िवत करता । 

(३) सरक्षित उद्योगो की जाँच द्वारा देखरेख करना, जिससे सरक्षण करो 
झथवा भ्रन्य सहायता का प्रभाव मालूम हो सफे । ऐसे सरक्षण करो 
श्रथवा सहायता में सद्योधघन करने की झ्ायदयकता के सम्ब घ से 
सरकार को सलाह देना तथा जिन छर्तों पर सरक्षण दिया है, 

कि उनकी पूर्ति पूणात हो रही है एंव उनका प्रबन्ध कायक्षम है, यह 
तिदिचत करना | 
(४ ) भ्न्‍्य कार्य, जैसे -मूल्यानुसार एवं निश्चित करो का विभिन्न वस्तुभो 
पर लगाये गये प्रशुल्क करो का मूल्याकन एवं विदेशों को दी गई 
प्रशुल्क-सुविधाभो का भ्रष्ययतत करना) साथ ही, सयोग, प्रन्यास, 
एकाघधिकार तथा प्रन्य व्यापारिक प्रतिबन्धो का सरक्षित उद्योगो पर 
होने वाला प्रभाव देखना । 

समिति ने नये एवं पूव स्थापित उद्योगो की जाँच का तथा षाक्कर, लोहा एच 

इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, कागज, मेस्नेशियम घलोराइड तथा चाँदी फा तार, इन 
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$ उद्योगों के सरक्षण को समाप्त करने तथा पभ्रन्य ३४ उद्योगो को सरक्षण देने फी 
सिफारिश की | 


अस्थाई प्रशुल्क सभा की आलोचना-- 

इसकी कार्य नीति से स्पष्ट है कि विभिन्न उद्योगो के सरक्षण का प्राघार 
विवेकात्मक सरक्षण नीति से किसी प्रकार भ्रच्चा न था। (॥) इस ववीन नीति मे 
सरक्षरण पाने वाले उद्योग का सग्रठन व्यापारिक झाधार पर होना झ्रावश्यक था । 
इससे कोई भी नवीन स्थापित उद्योग प्रशुल्क सभा के विचार क्षेन्न में नही 
भा सकता था और न कोई उद्योग ही सरक्षण की माँग कर सकता था, जिसकी प्र॒रां 
रूप से स्थापना न हुई हो ।"* (7) सरक्षण की दुसरो छ्षतं के श्रनुमार उसी उद्योग को 
सरक्षण दिया जा सकता था, जो प्राकृतिक एवं प्राथिकर सुविधाग्रो तथा लागत की 
दृष्टि से निश्चित समय में अपना विकास कर सकेगा तथा सरक्षण की झ्रावश्यकता न 
रहेगी। यह छार्तें इतनी विचित्र हैं कि इस सम्बन्ध में पहिले से ही कोई निश्चित मत 
नही वनाया जा सकता था| (77) सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हिंद के लिए भ्रावश्यकर उधोगों 
को सरक्षण देने के सम्बन्ध मे यह छर्ते थी कि सरक्षण देते समय यह देखना होगा कि 
जनता पर सरक्षण का भार झधिक न पड़े । परन्तु किसी भी श्रवस्था में सरक्षण का 
भार जनता पर तो पडेगा ही ध्चौर उसके साथ ही सरक्षणा से होने वाले लाभो से जनता 
का भी हित होगा, इसलिए ऐसा एकागी विचार अनुपयुक्त था। (7ए) प्रस्थाई प्रशुल्क 
सभा तीन वबप॑ से श्रधिक भ्रवधि के लिये सरक्षण की सिफारिश नहीं कर सकती थी । 
इससे उद्योग को सरक्षण से प्राज्ातीत लाभ होगा, यह श्रपेक्षा नहीं की जा सकती, 
क्योकि एक तो सरक्षण के सम्बन्ध मे श्रनिदिचत भविष्य होने से उद्योगों को प्रोत्साहन 
का श्रभाव रहता था झोौर इतनी थोडी प्रवधि में सरक्षण के परिशामों की जाँच भी 
ठीक रीति से नही हो सकती थी । परन्तु सन्‌ १६४७ के पुनगठित प्रशुल्क सभा के सर- 
क्षण का क्षेत्र व्यापक हो गया, क्योकि इस सभा ने झ्ायात सरक्षक करो से सरक्षण 
देना पर्याप्त नही समझा । प्रत्युत कुछ उद्योगो की सहायता के लिए विकास कोप के 
निर्माण से सहायता देने की मिफारिश भी फी। इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता के 
पदचात्‌ की सरक्षण नीति व्यापक एवं देशी उद्योगों के लिए पोपक है । 
भारतीय तदकर आयोग सन्‌ १६४६-५०--- 

सन्‌ १६४८ की भौद्योगिक नीति की घोपणा में भारत सरकार मे अपनी 
तटकर नोति स्पष्ट की थी | इसका उद्देश्य सरकार की श्राधिक नीति, भारत का जन- 
रल एसप्रीमेट आन ट्रेंड एण्ड देरिफ (सन्‌ १ ६४७) तथा हवाना चाटर का उत्तरदायित्त्व 
देखते हुये भावी प्रशुल्क नीति निदिचत करना एवं उसको कायवाही के लिए स्थायी 
व्यवस्या करन था । इसीलिए सरकार ने भश्रेल सन्‌ १६४६ में भारतीय-तटकर- 


भायोग की नियुक्ति की । 
+ भारती4 भ्र्थ शात्र की समस्यायें--पी० सी० जैन । 


१२२ ] 


प्रायोग का कार्य निम्त बातो को ध्यान में रख कर प्रशुल्क् नीति निर्दिंचत 
करना था '-- 
(१) पिछले झायोग की नीति, उसके परिणाम एवं क्रियाप्रो की जाँच 
करना । 
(२) भविष्य मे उद्योगों को सरक्षण देने की नीति निदिचत करना «7 
( श्र) इस नीति को व्यवहार मे लाने के लिए सुझाव देना । 
(व ) इस नीति की कार्यवाही से सम्बन्धित अन्य सुझाव देना । 
(३) भारत की विदेशी आर्थिक जिम्मेद्ारियो के सम्बन्ध मे विचार करना | 
(४ ) श्रायोग को यह देखना था कि उपकी सिफारिशों भारतीय सपिधान 
एवं भारत सरकार की सन्‌ १६४८ की श्रौद्योगिक नीति की घोषणा 
से विसगत न हो । 
इस श्ायोग ने प्रपता कार्य २५ जून सन्‌ १६४६ को प्रारम्भ किया और २५ 
मई सन्‌ १६४० में श्रपनी रिपोर्ट सरकार को भ्रस्तुत की । इसकी प्रमुख सिफारिश 
निम्न हैं .-- 
आशिक उन्नति की रूपरेखा--- 


श्रायोग ने सरकारी नीति को ध्यान मे रख कर यह मान लिया है कि भारत 
मे योजना-वद्ध श्रथ-व्यवस्था होगी। इसी आधार पर शधायोग ने प्ररनी सिफारिश की 
हैं । इस प्रायोग ने प्रशुल्क सरक्षण को भारत के श्राथिक विकास वा प्राथमिक साघन 
मान लिया है तथा यह प्राथिक विकास की योजना के श्रनुरूप होगा । 
सरक्षण के लिए निम्न सिद्धातों की सिफारिश की है ३-- 
( १ ) थोजनावद्ध क्षेत्र के उद्योगो को तीन समहो में बॉटना चाहिए '-- 
( भ्र ) सुरक्षा एवं भय सुरक्षात्मक (5578॥.6870) उद्योग | 
( व ) श्राघारभृत एवं मूल उद्योग । 
( से ) भ्न्य उद्योग । 


पहिले समूह के उच्योगो को किसी भी स्थिति मे राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से 
सरक्षण देना चाहिये, फिर उसका जनता पर भार कितना ही क्यो न हो | दूसरे समूह 
के उद्योगो के सम्बन्ध मे प्रशुल्क प्रधिकारियों को यह अधिकार हो कि वे ऐसे उद्योगो को 
दिये जाते वाले सरक्षण का स्वरूप एवं उसका परिमाण, ऐसी सहायता झथवा सर- 
क्षण सम्बन्धी शर्ते एव प्रतिवन्‍्धो का निणय करें तथा किस हृ॒द तक सरक्षित उद्योग 
इन शर्ता को पूरा करते है, यह देखें । तोसरे समूह के उद्योगो को सरक्षण देने समय 
निम्न वातो पर घ्यान दिया जाय ( भा ) उद्योग को प्रास भ्राथिक सुविधाएँ, ( भरा ) 
उद्योग की वास्तविक भ्रथवा सम्मवनीय लागत, (इ ) उद्योग का सघ्ुचित समय में 
विकास होने को सम्मावना तथा ( ई ) सरदध्षण के बिता उसके सफल सचालन को 
सम्भावना | इससे साथ द्वी यदि उद्योग को राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सरक्षण श्रथवा 
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52 देना वाद्चनीय है तथा प्रन्‍्य सुविधाप्रो को देखते हुए उमके सरक्षश का भार 
ता पर प्रधिक न होता हो तो ऐसे उद्योग फो सरक्षण देना चाहिए । 

(२) भ्रन्य उद्योग जो किसी मान्य योजना के श्रन्तगंत नहीं भाते, उनके 
भरक्षण का विचार उपरोक्त पिद्धान्तो के झ्राधार पर करना चाहिये । 

(३ ) सरक्षण के लिए कोई एक छत ही झावश्यक न हो, जैमे---कच्चे माल 
| 230605 प्राप्ति प्रधवा सम्पूर्ण देशी मांग की पूर्ति करने की शक्ति । यदि उसे प्रत्य 
भ्राधिक सुविधाएं प्राप्त है तो उसे सरक्षण दिया जा सत्ता है। इसलिए श्रायोग मे 
सिफारिश की है :-- 

( भ्र ) बछ्चा माल किसी उद्योग फो उपलब्ध नहीं है, किन्तु अन्य भ्राथिक 

सुविधाएं उपलब्ध हैं, जेमे--देशी वाजार, सस्ता एवं पर्याप्त श्रम । 

(वे) किसी भी उद्योग को सरक्षण देते समय यह सपुण देशी माग फ्री 
पूति करे, यह सापारणत प्रपेश्षित नही है । 

(से ) उद्योग के सरक्षण सम्पन्धी विचार करते समय भ्रपेक्षित ([20॥0- 
79]) निर्यात वाजार १] विचार करना चाहिए । 

(द ) सरक्षित उद्योगो के उत्पादन का कच्चे माल की भाति उपयोग करने 
वाले उद्योग को क्षति-पुरक सरक्षण मिलना चाहिए | इसका परिमाण 
निध्चित नही किया जा सकता है तथा वह कछ्चे माल के स्वरूप, 
उपमोक्ताप्रो पर प्रभाव, उत्पादन की माँग भादि बातो के भ्रनुसार 
निश्चित होना चाहिए । 

(य ) जो उद्योग प्रारम्मिक स्थिति में हैं भ्रथवा नए हैं उनको सरक्षण 
मिनना चाहिये, विद्येषत* ऐसे उद्योगों को जिनके निर्माण की लागत 
प्रधिक है श्रथवा जिनके सचालन के लिए उच्च फीटि के विश्वेपज्ञों की 
भधिक भ्रावश्यकता है । 

(फ ) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ृपि-उत्पादन को सरक्षण दिया जा सकता है, 
परन्तु इनकी सरग्रा एवं सरक्षण भवधि यथासम्भव कम हो, जो ५ वर्ष 
से श्रधिक न हो । 

(४) सरक्षित उद्योग पर उत्पादन कर लगाना उचित नहीं है। ऐसे कर 
केवल उसी दक्षा में लगाए जाए, जब वजट के स्रोतों के लिए प्रावश्यक हो तथा भप्रन्य 
साधन उपलब्ध न हो । इसी प्रकार सरक्षित उद्योगो के कच्चे माल की कीमतें भी 
भ्रावश्यकता के समय विघान द्वारा मिश्चित की जा सकती हैं। उद्योग को सरक्षण 
१ स्वरूप एवं पद्धति 'अधिकाशत उत्पादित वस्सु के स्वरूप पर निभर होना 
चाहिए। 


आयोग की अन्य लिफारिश-- हे 
(१ ) सरक्षण-करो की वापिक भाय के कुछ भाग से एक विकास-कोप 


श्स्ट्य 


बनाया जाय | इस वोप का उपयोग उद्योगो को सहायता (87509) देने के 
लिए हो। स् ॥ं 
( २ ) उद्योगों को तीज गति से विकास करने को सुविधाएं” देने के लिए एक 
सगठन (8 #९7-0978 ()20078060707) बनाया जाय। 
( ३ ) स्थायी-प्रशुल्क भायोग का निर्माण किया जाय, जिसके सभापति सहित 
५ सदस्य हो । इसका निम्त कार्य हो .-- 
( भ्र ) सरक्षण सम्बन्धी जाँच । 
( व ) राध्षिपातन (])07 9ग्राष्ट) सम्बन्धी मामलो की जाँच | 
(स॒ ) सरक्षण कर तथा झायात करो के परिवर्तन सम्बन्धी जाँच । 
(द ) छ्यापार समभौते के श्रन्तर्गठ दी जाने वाली प्रश्युल्क सुविधाप्रों की 
जाँच । 
जनरल एप्रोमेट झॉॉन ट्रेड एण्ड टेरिफ में भारत को सदस्यता के सम्बन्प में 
प्रायोग ने कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित निशय नही दिया जा सकता | फिर 
भी जब तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (]. पु! 0) का भविष्य निद्दिचत नहीं 
होता, तव तक भारत को जी० ए० टी० टी० की सदस्यता छोडना लाभकर न होगा । 
प्रत प्रशुल्क सुविधाओं के झदान-प्रदान सम्बन्धी सरकारी नीति उचित है, यह निणय 
भ्रायोग ने दिया । भावी प्रशुल्क व्यवहारों के सम्पन्ध मे, भारत को जो प्रशुत्क 
सुविधाएं प्राप्त हो, उनफे विषय में सरकार को निम्न बातो की झोर ध्यान देना 
चाहिए -- 
( १) वस्तुएं ऐसी हो जिनमे तत्सम्‌ वस्तुओ के साथ विष्व-वाजारो मे 
प्रतियोगिता है । 
( ॥] ) वस्तुएं ऐसी हैं जिनको विद्व-वाजारो मे भ्रन्य देष्षो के प्रति-वस्तुपरो 
की प्रतियोगिता का भय है । 
( गा ) कच्चे माल को भ्पेक्षा निर्मित वस्तुझो को ऐसी सुविधायें मिलती हैं । 


इसी प्रकार प्रशुल्क सुविधाएँ देते समय भारत का यक्ष्य -- 

(१) पूजीगत वस्तुझो पर, 

(7) प्रन्य यन्त्र एवं सामग्री पर, 

(77) झावद्यक कच्चे साल पर केन्द्रित होना चाहिये । 
स्थायी प्रणशुल्क सभा-- 


स्यायी प्रद्युल्क सभा के निर्माण के लिए १२ सितम्बर सन्‌ १६९५१ को मदुल्क 
झायोग झ्धिनियम स्वीकृत हुझा । तदनुसार २१ जनवरी सन्‌ १६५२ को स्थायी 
प्रशुल्क सभा की नियुक्ति हुई, जिसका नाम प्रशुल्क आयोग ( फिस्कल कमीशन ) है । 
इस झायोग के तीन सदस्य हैं, जिनमे से एक सभापति है । भ्रधिनियम 
के झल्तगुंत भागोग मे न्यूनतम एव अधिकतम सदस्मो की सस्या हे वे 
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४ है । विशेष कार्यो के लिए दो भ्रतिरिक्त सदस्यों से श्रधिक सदस्यों की नियुक्ति नही 
की जा सकती । जनता के लिए प्रायोग की सभाए सामायत खुली है, परन्तु विशेष 
मामलो मे उस पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। भ्रायोग के वाय पहिली प्रशुल्क 
सभाप्नो से प्रधिक व्यापक हैं। इसी प्रकार सरकार को किसी भी उद्योग फी जाँच 
आयोग को सौपने तथा उसकी भ्रायोग से रिपोर्ट माँगने का भ्रषित्रार है। जैसे *-- 
( १) किसी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरक्षण देना । 
(२) किसी उद्योग के सरक्षण के लिए कस्टम तथा झन्य करो में परिवर्तन । 
(३ ) किसी वस्तु के राशिपातन तथा सरक्षित उद्योग द्वारा सनक्षण का 
दुरुपयोग होने की दशा में कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे । 
(४ ) रहन-सहन का व्यय तथा मूल्य स्तर पर सरक्षण का परिणाम । 
(५ ) व्यापार एवं वारिज्यिक समझोतो के अन्तगत दी जाने वालो सुवि- 
घाओ का किसी निश्चित उद्योग के विकास पर प्रभाव । 
(६ ) सरक्षण के सम्बन्ध में उत्पन्न होते व.ली कोई अव्यवस्था । 


आयोग के कार्य-- 
( १ ) पूर्व स्थावित उद्योगो के £ लावा ऐसे उद्योगों को तरक्षण देने के सम्बन्ध 
में विचार करना, जिनकी स्थापना न हुईं हो, पर तु सरक्षण मिलने 
पर उनकी स्थापना हो सकती है । 
( २) भायोग अपनी ओर से सरक्षित एवं प्रसरक्षित उद्योगों की जाँतर कर 
सकता है । इसी प्रकार सरकारी पादेश पर वह कसी उद्योग को 
प्राथमिक सरक्षण देने तथा विज्ञेप वस्तुओं की कीमती के सम्बन्ध में 
जाँच कर सकता है। भपनी झोर से भायोग ऐसी जांच नहीं कर 
सकता । 
(३ ) सरक्षण की कार्यवाही के सम्बन्ध में सामयिक जाँच कर रिपोर्ट देना। 
(४ ) झायोग को सरक्षण की दरे, सरक्षण प्रवधि तथा सरक्षित उद्योग के 
उत्तरदायित्त्व सम्बन्धी शर्तें निश्चित करने का पुरा श्रधिकार है । 
सन्‌ १६५१ मे ही सरकार ने इस भ्रघधिनियम में सशोघन किये, जिससे सर- 
कार फो यह भ्रधिकार मिला कि वह किसी भी स्थिति में उद्योग को सरक्षण देने के 
लिए तटकर लगा सकती है । इसका उद्देश्य देश की कीमतों तथा विदेवी कीमतों के 
झन्तर का लाभ उठाने के लिए सटटटींबाजी का जोर न बढ़े, यह है | 
जॉच फे सिद्धान्त -- 

किसी भी उद्योग के सरक्षण का विचार करते समय आयोग निम्न बातो की 


शोर ध्यान देगा --- 
(१) भारत एव प्रतियोगी देशो में उप्त वस्तु की उत्पादन लायत । 


(२ ) प्रतियोगी वस्तुओं का भायात-सूल्य । 


१२८ ) ; 


तव इस झायोग ने 'सणतं शाही भ्रधिमान! अपनाने की सिफारिश की और मत दिया 
कि भारत की श्ौद्योगिक प्रगति उसके चिशाल साघत एवं जन सख्या की दृष्टि से बहुत 
वम है । भ्रतः वह शाही भ्रधिमान नीति सामान्य सिद्धान्तो पर नही प्रपत्ता सबता। 
'सणत बाद्दी प्रधिमान' के भन्तगंत निम्न दर्तें थी--- 

( १) किसी वस्तु के सम्बन्ध मे प्रशुल्क सुविधाएँ देने के विपय में भारतीय 
ससद की राय ली जाय । 

(२ ) भारतीय उद्योगो को दिया हुम्मा सरक्षण ऐसी प्रधुल्क सुविधाभों से 
कम न हो भ्रौर न प्रभावित हो । 

(३ ) भारत को ऐसी सुविधाएं देने से सम्मावित लाभ को तुलना मे किसी 
प्रकार उल्लेखनीय हानि न हो ! 

(४ ) इज्ललेड के सम्ब घ मे यह श्रधिमान ऐच्छिक हो तथा प्न्य देशों के 
लिए परस्पर आधार पर हो । 


इस प्षिफारिण के होते हुए भी भारत सरकार को साम्राज्यवादियों की चाल मे 
प्राना ही पडा, जिससे सन्‌ १६२७ में बह्विटिश् इस्पात, सन्‌ १६३० में ब्रिटिक्ल सूती 
बस्र के ग्रायात तथा सन्‌ (€३३ में ब्रिठिग उगस की वस्तुप्रो के आयात पर म्रशुल्क 
सुविधाएँ दी गई । इसके पहले भी भारत से ब्रिटिश माल के भ्रायात पर प्रन्य देशो 
के माल वी भ्रपेक्षा भायात करो मे छुट मिलती थी। जैसे--सन्‌ १६१५ में चाय के 
निर्यात्‌ कर में छूट, सन्‌ १६१६ में चमडे के निर्यात करो में १०% ली छूट प्रादि। 
परन्तु भ्रन्त मे सन्‌ १६३२ मे भारत भर ब्रिटेन में श्लोटावा समभौता हुमा, जिससे 
भारत मे शाही भधिमान को झपना लिया गया । हे 
बतेमान स्थिति-- 

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की श्राधिक ध्थिति मे जो महान परिवर्तन 
हुए उससे प्रन्तर्राट्रीय सहयोग की भावत्ता बढ गईं । फलस्वरूप प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 
प्न्तर्राष््रीय व्यापारिक सच्ड झ्रादि विभिन्न सस्थाप्रो का विकास हुआ | ऐसी स्थिति में 
तथा द्वितीय विष्वयुद्ध मे इद्धलेड की जो श्राथिक हानि हुई तथा पझ्मरीका का महत्व 
ग्राथिक क्षेत्र से बढ़ा, उससे इद्धलेड को भ्रमरीकी पूजी की दासता माननी पडी | 
फलत छाही भ्रधिमान तीति को घक्का लगा तथा विद्व में अस्तर्राष्टोय व्यापार के 
विकास के जो प्रनेक सम्मेलन हुए, उनमें भमरीका ने इस नीति का घोर विरोध 
किया । यह नीति श्राज राष्ट्सध-भधघिमान के रूप मे कार्य कर रही है। इसी प्रकार 
व्यापारिक समझोतो द्वारा भी एक दूसरे देशो को प्रशुल्क-अधिमान दिए जा सकते हैं । 
इस सम्बन्ध में श्री० टो० ठो० कृष्णामाचारी ने कह्ा---/अधिमान सम्बन्धी यह चित्र 
स्थिर न रहते हुए प्रति वर्ष एवं प्रति मास बदलता रहता है, किन्तु वतमान स्थिति मे 
यह चित्र भारत के लिए हानिकर नही है । ** इसी सम्बन्ध भे भावी नीति को स्पष्ट 
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करते हुए उन्होंने फहा--''वत्तेमान समय मे हमारा विचार सयुक्त राज्य को प्रधिमान 
देने की नीति परित्याग करने का नही है, क्योकि इससे होने वाले लाभ हमारे पक्ष में 
हैं। ये श्रधिक न हो, परन्तु निश्चित हैं, इसलिए में यह विश्वास दिलाता हूँ कि वर्तमान 
समय में यदि हम शाही अभ्रधिमान नीति को बनाए रखते हैं तो भी भारत के हित 
बिल्कुल सुरक्षित हैं ।”” इससे स्पष्ट है कि जब यह नीति भारत के विपक्ष मे होगी, 
उसमे भ्रवध््य ही देश-हित मे परिवरतंत होगा । 

स्वतन्त्रता के पदचात्‌ सन्‌ १६४६-५० के तटकर प्रायोगके सामने जब यह प्रएन 
रखा गया, तब उसने यह निशय दिया ;--'इन सुविधाझो के सम्बन्ध में कोई भी 
निश्चित निणंय नही दिया जा सकता, क्द्योकि यह समभौता होने के कुछ मास पदचात्‌ 
ही दतीय युद्ध भारम्भ हो गया, जिससे सारी परिस्थति ही वदल गई ।” साथ ही, 
उपलब्ध प्रॉवडो के प्राघार पर भ्रायोग का मत है “--भारत ने सन्‌ १६३८ ३६ में 
शाही भपिमान के प्रन्तगंत समर्थित (]27669780) भौर प्रसमरथित (९०7 706- 
#677€0) माल के कुल निर्यात का ३४ ६% ब्रिटेन को किया, जो सन्‌ १६४८ ४९ 
में २३२ ५९ रह गया । इसी प्रकार सर्माथत माल का निर्यात ४३ ७% से २० ७९% रह 
गया |” इससे स्पष्ट है कि समर्थित सामान के निर्यात के लिए भारत भव ब्रिटेन पर 
निर्भर नही है, जितना वह पहले था । दूसरे, भारत के कुल निर्यात माल में ७४% 
निर्यात समर्थित वस्तुझो का है, जो सन्‌ (६३८-३६ में केवल ५५"२% था। यह 
भयृत्ति इस ओर सवेत वरती है कि भारत के निर्यात व्यापार में भव शाही भ्रधिमान 
का महत्त्व नही है भौर न ब्रिटेन को ऐसे भ्रधिमान देने से भारत को कुछ विशेष लाभ 
ही है। स्पष्ट है कि भ्रव भावी प्रधिमान नीति हिपक्षीय व्यापारिक समभझौतो के श्राधार 
पर भ्रपनाई जाये, जिससे भारतीय हित की समान रूप से रक्षा हो ।१ इसी दृष्टि से 
तटकर शझायोग ने किसी भी देश को झधिमान देते समय निम्न वातो को ध्यान में रक्षने 
फी सिफारिक्ष की है .--' 
प्रशुल्क सुविधाएं भाप करते समय--- 

( १) ऐसी वस्तुओं को सुविधाए” मिलें, जिन्हें प्रन्तरष्टीय बाजार मे समान 
वस्तुप्रो से प्रतियोगिता हो । (२ ) ऐसी बस्तुए हो, जिन्हे वाजार मे भ्रन्य देशो से 
प्रतिवस्तु की प्रतियोगिता होती हो। (३ ) ऐसी वस्तुएं कच्चे माल की श्रपेक्षा 
निर्मित वस्तुएं हो । 
प्रशुल्क सुविधाये देते समय-- 

(१) प्रूजीगत वस्तुप्नो, (२) प्रत्य यन्त्र एवं यस्त्र-सामग्री, ( ३ ) भाव- 
द्यक फच्चे माल के भायात की सुविधाये दी जायें । 


१ भारतीय अरवशाल्न की समस्याएँ--पी० सी० जेन । 
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शैरैग्ा 
चत॑मान नी ति--- 


प्रथम विद्व-पुद्ध के बाद प्रशुल्क नीति, विनिमय-नियन्त्रण श्रादि से भन्‍्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार मे कंठिनाइयाँ उपस्थित हो गई थी, उस सम्बन्ध मे विष्व भ्राथिक परिपद्‌ 
(सन्‌ १६२७) का मत था --“झव समय आया है, जब प्रशुल्क्र करो का गतिरोध 
किया जाय ४ इस परिपद्‌ ने घन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विफास के लिए द्विपक्षीय एव 
बहुपक्षीय समभौते की पद्धति अपना कर श्र तर्शट्रीय सहकारिता पर जोर दिया । परूतु 
सन्‌ १६३०-३१ तक तो उत्तमता-प्रधान व्यवहार नीति ही अश्रधिक्तर अपनाई गई।। 
इसके बाद विश्व मन्दी के भेवर में फंस जाने से झनेक देशों को यह नीति छोड़कर 
राष्ट्रीय अ्रवाद को श्रपनाना पडा । इस हेतु यह प्रावश्यक था कि विदेशी व्यापार का 
योजनावद्ध विकास किया जाय, इसलिए विभिन्न देश बहुपक्षीय श्रथवा द्विपक्षीय 
समभौते फी ओर अग्नसर हुए । भारत मे ब्रिटिश-मारत, भारत-जापान एवं भारत ब्रह्मा 
समभौता इसी बात की धोर सप्रेत करते हैं। सन्‌ १६३६ में हो भारत-ब्विटेत समभीते 
का विरोध करते हुए श्री जिन्ना ने कहा ,--''यह सभा सिफारिश करती है कि ' भारत 
सरकार भारत एा महत्त्वपूर्ण देशो से तथा सयुक्त राज्य से होने वाले व्यापार फी 
प्रवृत्ति का परीक्षण फरे तथा भारत का निर्यात व्यापार बढाने के लिए ऐसे देशो के 
साथ जब फभी एवं जहाँ भी सम्भव हो, द्विपक्षीय समभकौतो की सम्भावना की जाँच 
करे ४ परन्तु तत्काशीन शासन ने इस सिफारिश को ठ्ुकरा दिया भौर कहा कि भारत 
का हित भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतन्त्रता में है, न कि द्विपक्षीय व्यापारिक सममौत्तो 
मे । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद विदव की श्राथिक परिस्थितियों में जो उलठ-फेर हुये, 
उससे परिस्थिति वदल गई है तथा द्विपक्षीय समझौतो द्वारा श्र तराष्टीय व्यापार सह- 
कारिता प्रास करने की भ्रोर प्रवृत्त है। फलस्वरूप सन्‌ १९४८ मे ५४ राष्ट्री ने हैघाना 
घाटर पर हस्ताक्षर फिये हैं | इस चार्टर के प्रमुख हेतु इस प्रकार हैं --- 
( १) भन्‍्तर्राष्ट्रीय विनियोग को भोत्साहन देना तथा अ्रविकसित देशों के 
झ्राथिक-विकास को प्रोत्साहन देना । 
, (२) सभी देशो के बाजारों मे, निर्मित माल मे तथा उत्पादन सुविधाओं 
में बरावर भ्धिकार देते की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना । 
। (३ ) झन्‍्तर्राष्ट्रीय व्यापार मे वाघक प्रशुतह्क कर ग्रादि तथा विवेकात्मक 
व्यापारिक व्यवहारों को कम करना | 
६४ ) आय, साँग, उत्पादन, उपभोग एव बस्तुओ्रो के विनिमय मे घुद्धि करना । 
( ५ ) वस्तु नीति, व्यापारिक व्यवहार, वारिएज्यिक तीति, प्राथिक एवं रोज- 
गार क्षेत्र की भ्रन्तरष्टीय व्यापार से सम्बन्धित समस्याम्रो को परस्पर विचार-विनिमय 
एवं सहकाय॑ से हल करना तथा सुविघात्मक बनाना | * 
वतेमान समय मे भारत अपनी समुक्त राज्य एवं श्न्य राष्ट्रघीय देशो के प्रति. 
प्रधिमान नीति को कार्या वत कर सकता है, परन्सु ऐसे प्रधिमानो को कालान्तर मे 


कक 
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पूर्णरूपेणा हटाना होगा प्रथवा उसी प्रकार की सुविधाएं प्रत्य देशो को भी देवी होगी । 
इसी प्रकार धन्य देशो से प्रशुल्क तुविधाएं' प्राप्त कर कोई भी देश प्रपने प्रौद्योगिक 
बाजारो को वढा सकता है, परन्तु ऐसी सुविधाएं भपवादात्मक एवं भ्रस्थायी होगी । 
कर-सघ ((0+%०णआए एं४70॥ ) छारा प्रन्तरिम अधिमान सममझोते भी किये जा 
सत्ते हैं। इससे भारत को लाभ होगा श्रोर इस सम्बन्ध में भारत सरकार को जो 
चुकाव भारतीय तदकर भागोग ने दिये है, ( उल्लेख पहिले किया गया है ) उन्हे ध्रप- 
नाना हो श्रेयस्कर होगा । 

हैवाना चाटर के भनुमार झभी जब तक भन्तर्राषट्रीय व्यापारिक सध का निर्माण 
नही होता, तब तक कोई भो देश भपनी स्वतन्त्र नीति अपना सकता है, परन्तु तब तक्ष 
जो० ए० टी० टो० (6 #& 7 पु") से निकलना भारत के ट्वित में नहीं होगा ।४ 

इस समभोते पर भारत ने ८ जून सन्‌ १६४८ को हस्ताक्षर हिये थे तथा 
उप्तके प्रनुपार ३ फरवरी सनु॒ १६४६ को प्रशुल्क करो में श्रावश्यक परिवतन किये 
इस प्रकार भारतोय नीति देक्ष हित मे वार्यान्वित ही रहो है । 


न ने वन “5 


अध्याय ७ 


औद्योगिक श्रम 


([प्रतंपहाणर्ना ७ ०घ४) 


ब्लल्क्‍क्‍लसक्‍लल्‍2>> नस समन्मसनस्न््स्प्न्स्स्स्स्ल्स्न्स्स्स्स्स्पसन्सससनस्न्नन्स््ननन्ल्नन्नसस्स्न्न्स्स्स्न्स्ससप्म्न्न्न्न्सल्स्स्न्सस्स्सस्स्न 
“भारतीय श्रमिक वर्ग का उदय एक विशेष परित्थिति एवं पष्ठभूमि में हुआ इसी कारण 
उसकी अपना विशेषतायें हैं ।” 





अमिक दर्ग का विकास-- 

भारत मे भ्रौद्योगिक श्रमिक वंग का उदय नवीन ही है तथा यहाँ की भ्रधिक- 
तर जन-सख्या कृषि पर निर्भर है-- यह पत्य श्राज भी सत्‌ १६५१ को जन गणना से 
स्पष्ट द्वोठा है । प्राचीन काख मे भारतीय जन सख्या क्लॉप एवं ग्रामोद्योगो पर निमर 
थी, पर तु धग्रेजो की कुटनीति मे भारतीय ग्रामोद्योगो का पतन होते ही कृपि पर जन- 
सख्या का प्रभार खढता गया तथा उसो के साथ भारतीय जन-सस्या फो वृद्धि ने योग 
दिया, फलत बेकारी, दरिद्रता एव ऋण)्रस्तता घढतो गई भोर खेती एक भलाभकर 
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उद्योग हो गया । इस कारण गावो मे बेकार रहने वाली जनता शहरो के विकसित 
उद्योगो मे काम के लिए झाने लगी । इस प्रकार मारत में विभिन्न परिस्थितियों भे 
श्रमिक वर्ग का उदय हुप्ला तथा इनकी सख्या प्रथम विषय युद्ध के कारण तीज गति से 
बढती गई, क्योकि इन युद्धों के कारण द्वी भ्रग्नेजी शासन में भारतीय उद्योगों के विकास 
को प्रोत्साहन मिला। भारत मे भ्रौद्योगिक श्रमिको के प्लाकड़े सबसे पहले सन्‌ ६८६२ 
में लिए गये थे, जब इनकी संख्या ३,१६,७१६ थी शोर सन्‌ १६५७ में यही 
३०,८७ ,८६४ थी । सबसे झ्रधिक भद्त्त्वपूर्ण उद्योग, जिसमे सबसे श्रधिक श्रसिक द मं 
फरते हैं, वह कारखाना उद्योग है।) भारत के श्रमिको के सम्बन्ध मे प्रन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम सघ की रिपोर्ट मे लिखा हैः--'सन्‌ १६९२१ से कृषि श्रमिकों की सख्या २१५ 
लाख थी, जो सन्‌ १९३१ की जन-गणता मे ३१५ लाख द्वो गई, जिसमे २३० लाख 
भूमि विहीत थे । इस प्रकार इण्डियन फ्रेचाइज समिति के श्रतुसार सन्‌ १६३१ में 
२५० लाख श्रमिक कृपि के भ्रलावा प्रन्य उद्योगों मे थे । इस प्रकार भारत के विभिन्न 
उद्योगो मे मे लगे हुए ६ ५४ करोड कर्मचारियों मे से ५६५ लाख श्रमिक हैं, जो 
झपनी उपजीविका का साघन मजदूरी ही समभते हैं।* 


अ्रमिको का वितरण-- 

भारत की ३५ ५६ कोटि जन सल्ष्या फी दृष्ट से श्रौद्योगिक श्रसियों की सरुया 
एवं उसत्रा क्पि-निर्मर जन सछ्या से प्रनुपात सकेत्त करता है कि भारत की प्राथिक 
दा भ्रविकसित हैं। सन्‌ १६४६ मे वारखानो के श्रसिको की कुल सरपा २४,३३,६८८ 
थी ।5 

कारखाना उद्योग मे सन्‌ १६५६ में सभो राज्यो मे दैनिक ग्ौसत श्रमिको फी 
सख्या २८,८२,३०६ भौर रेल उद्योग मे १०,५४,८०५८ थी । श्रमिकों की सबसे झ्धिक 
सख्या कारखाना उद्योग मे थी, जिनमे से केवल बम्बई में ६,६८,२५१ श्रमिक थे । 
छान उद्योग के श्रमिकों मे सबसे भ्रधिक श्रमिक फोयला उद्योग में हैं, जिनकी सख्या 
जुलाई सम्‌ १६५७ में ३,७०,२४४ थी। कारखाना उद्योग मे भी इसी प्रकार सूती 
वस्त्र उद्योग भ्रधिक महृत्त्वपूण है, जिसमे नवम्बर सन्‌ १६५८ में ७,६५,५०६ श्रमिक 
देनिक भौसत्तन थे, जिनकी सख्या सन्‌ १६५३ से ७,४३,६८७ थी ।४ 

- इस प्रकार क्राज भी भारत सें सबसे श्रघिक श्रमिक निर्माणी उद्योग में लगे 

हुए हैं तथा इनकी सख्या में देश के भ्रोद्योगीकरण के साथ वृद्धि होगी, भ्रत, इनकी 
विधेषताएं देखना भी श्रावश्यक है । 
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६27८ ही 
भारतीय अ्रमिको की विशेषताएं -- 

भारतीय श्रमिकों की विशेषताएं निम्नलिखित है ,--- 

( १ ) भ्रस्थायी-प्रकृति--भारत में झौद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय, जँसा 
हम ध्भी देख छुके हैं, पृथक से नहीं हुम्रा, प्रणितु वे कृषि-क्षेत्रो से केवल झपनो झ्राय 
बढाने के लिए प्रथवा भ्रवकाश् के समय पाते हैँ श्रथवा जब उन्हे गाँव प्ें पर्याप्त प्राय 
नही मिलती तब प्राते हैं । इसी प्रकार उनका हेतु पूरा होने पर वे गाँवों को वापिस 
चले जाते हैं | 

(२ ) एकता का अभ्रभाव--भारतीय श्रमिक वर्ग दूर-दुर के गाँव से एव 
भिन्न-भिन्न प्रान्तो से भोद्योगिक णहरो मे मजदूरी के लिए झाते हैं, जिससे उनकी बोली, 
रहन-सहृन, रीति-रिवाज, सम्प्रदाय प्रादि में भिश्चता होती है। इस कारण वे सब एक 
सूत्र में नही रहते तधा उनमे एकता का प्रमाव रहता है । 

( ३ ) अनियमित उपस्थिति--भारतीय श्रमिक आस-पास के गाँवों भ्रयवा 
प्राची से श्राने के कारण उनका प्रपने गाँव के प्रत्ति गहरा प्राफपण होता है, इस 
कारण वे समय-समय पर गाँव जाते हैं। इसी प्रकार क्ृपि-पस्षेत्रो से भाने वाले श्रमिक, 
कृषि मौसम में भ्रथवा फसल पर जब गाँवों में श्रधिक काम होता है, अ्रपना काम 
छीड कर चले जाते है, जिससे उनकी उपस्थिति कारखौने में प्रभियमित्त रहती है । 
प्राम-पास के गाँवों से झ्राने वाले श्रमिक तो हर महीने ही धक्‍सर भ्रपने गाँव जाया 
करते हैं, जिसमे कारखाने के काम में वाधा पढती है । 

(४ ) अज्ञान एवं अशिक्षा--भारत की सम्पूर्ण जन-सरुषा में केवल ७%, 
जनता लिखना-पढना जानती है तो फिर भशिक्षित जब सरुया के बारे में सोचना ही 
बुथा है। साधारण शिक्षा का भभाव होने के कारण वे स्‍भपना काम जिम्मेदारी से नही 
करते झोर न ठीक ढग से ही करते हैं। इसके भलावा उनका भाग्य पर अटठ्ठुट विश्वास 
होता है। भज्ञानवश इस प्रन्ध-श्रद्धा के कारण उनमे प्रालस्य एवं निठह्लापन गा 
जाता है, जिससे वे श्रपने काम का महत्व नहीं समझने । साथ ही, भारतीय श्रमिकों 
में जब साधारण शिक्षा का प्रभाव है तो भोद्योगिक शिक्षा फा भ्रभाव हो तो भ्राइचर्य 
नही | इस कारण दे वेफिक्नी के साथ यन्त्र-भौजारों का उपयोग करते हैं। ॥ 

( ५ ) अक्षमता--भारतीय अमिको का सबसे वडा एवं औद्योगिक हृष्टि से 
महत्त्वपूणु लक्षण उनकी प्रक्षमता है, जो विष्व-विदित है | भारतीय श्रमिक की कार्ये- 
क्षमता प्रन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है। श्री भ्रलेक्जेण्डर मेकरॉबर्ट के 
अनुवार भारतीय श्रमिक की भपेक्षा अग्रेज श्रमिक ४ ग्रुना अधिक कार्यक्षम होता है । 

(६) भारतीय श्रमिकों का प्रदाय--भारतीय श्रमिको का प्रवाय उद्योगो 
को उनकी श्रावदयकतानुसार नही मिलता, क्योकि भारतीय श्रमिकों में कुल श्रमिकों 
की भ्रपेक्षा भ्रकुदल श्रमिकी की सख्या भ्धिक है। इसका कारण पगरद्ी है कि हमारी 
प्रधिकत्तर जन सरुया क्पि-द्योग मे लगी हुई है, जो सरलता से क्पि का पुनतर्गण्न 
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करने से उद्योगो में लगाई जा सकती है। सन्‌ १६५१ की जन-गणना के भनुसार 
भारत की २५ करोड जन-सख्या कृषि पर प्रत्यक्ष अ्रथवा भ्रप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है तथा 
छ्षेप १० करोड जन-सख्या सगठित उद्योग, खान-उद्योग, यातायात, व्यापार एवं 
वाशिज्य पर निर्भर है, जिससे स्पष्ट है कि एक शोर तो कृषि पर निभर जनता बढती 
जा रही है, जवकि क्ृृपि योग्य भूमि मे उल्लेखनीय विकास नही हुमा है भौर दूसरी 
प्रोर भ्ौद्योगिक विकास दो रहा है। यहाँ पर काम करने के लिए योरप श्रमिकों का 
अभाव है। 

(७ ) रहन-सहन का निम्न-स्तर--भारतीय श्रमिकों के रहन-सहन वा 
स्तर भ्मन्त गिरा हुआ है । इसका कारण उनको कम मजदूरी मिलता है, क्योंकि 
कोई भी मनुष्य जय तक उसके पास अपनी झावश्यकताएं पूरी करने के साघन न हो 
झपने रहन-सहन का स्तर उन्नत नहीं कर सकता, भ्रत, यह दोप श्रमिकों का न होते 
हुए उस परिस्थिति का है, जिसमे वे पले एवं रहते हैं । श्रमिको की भ्राय की सूचना 
के भ्नुसार उनकी भोसत प्राय सन्‌ १६५६ मे केवल ११३ करोड रुपये वापिक थी ।” 
भारतीय श्रमिकों फी अ्रत्तमता-- 


भारतीय श्रमिको की श्रक्षमता लोक-प्रसिद्ध विशेपता है, परन्तु भारतीय श्रमिको 
की प्रक्षमता का विचार करने के पूर्य हमे यह विचारना होगा कि क्या वास्तविक में 
यह उनका दोष है ? अक्षमता के कारणों का विचार फरते समय यह ध्यान में रखना 
होगा कि श्रमिको की कायक्षवता निम्नलिखित बातो पर निर्भर रहती है--जलवागु, 
मजदूरी की पद्धति, काम करने की परिस्थिति, उपयोग मे भाने वाली यन्त्र-सामग्री 
साधारण एव श्ौद्योगिक शिक्षा, रहत-सहन का स्तर तथा श्रम प्रबन्ध | इन घटना प्री 
विवेचन से हो किसी देश के श्रमिको की प्रक्षमता श्रववा कुशलता के विषय में 
निरंय किया जा सकता है । इनगे से झनेक बातें तो ऐसी होती हैं, जो श्रमिक्रों पर 
निभर न रहते हुए उद्योगपतियो अथवा निर्माताभो के ऊपर निर्भर रहती हैं। जैमे.-- 
काम करने की परिस्थिति, काम के घण्टे, यन्त्र सामग्री, श्रौद्योगिक शिक्षा एवं श्रम 
प्रवन्ध । इनकी समुचित व्यवस्था को पूर्ण जिम्मेदारी नियोक्ताश्रो पर रहती है। इन्ही 
घटको पर श्रमिको को काम करने में रुचि रहेगी स्‍भ्थवा नहीं, इसका निर्णय लिया 
जाता है, इसलिए यह कहना यथार्थ है कि किसी भी देश की “श्रौद्योगिक क्षमता की 
जिम्मेदारी उद्योगपतियो पर द्वोती है ।”” इस कसौटो पर यदि भारतीय श्रमिकों की 
तुलना भन्य देशो के श्रमिको के साथ मे की जाय तो भारतीय श्रमिको की काम करने 
की परिस्थिति तथा उनको दी जामे वाली सुविधाएं” भ्रन्य देशो की तुलना में नही के 
बराबर हैं । 
क्‍या भारतीय श्रमिक बास्तव मे अकुशल है १-- 
धलेक्जेन्डर मेक रॉवर्ट के प्रनुसार भ्रग्नेज श्रमिक भारतीय श्रमिक से ४ गरुता 
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प्रधिक कार्यक्षम है परन्तु इस प्रकार की व्यक्तिगत श्ाधार पर की गई तुलना इतनी 
विश्वसनीय नहीं कहो जा सकती, जितनी प्रन्तर्रा्रीय श्रम कार्यालय की है। इस 
सम्बन्ध में हेराल्ड बटलर के निरीक्षण के अ्रनुसार योरोपीय देशो की तुलता[मे भारतीय 
श्रमिकों की झब्रक्षमता निविशद सत्य नही है । इसके साथ ही भारतीय श्रमिको को पूरी 
तरह प्रक्षम भी नहीं कहा जा सकता, डिन्‍्तु कुछ उद्योगो में तो बह इतना कार्यक्षम है, 
जितना भ्रन्य देशो का श्रमिक है। उदाहरणास्वरूप, टेक्सटायल इण्हस्ट्री में साधारणत, 
प्रति श्रमिक एक दर्घ वी देखभाल करता है, परन्तु अहमदाबाद तथा वम्बई की कुछ 
मिलो में एक श्रप्ति २ से ६ यन्त्रो तक की देखमाल करता है। इस पश्रवस्था मे उसके 
काम के घण्टे फम भोर अधिक मजदूरी मिलती है। इसी प्रकार भ्रन्य मिलो के प्रव- 
न्घफो का भी यह कहता है कि लकाशायर मिलो को तुलना मे उनका उत्तादव 5५% 
होता है, परन्तु उनके श्रमिक शिक्षित होते हैं भौर साघारण श्रमिकों से उन्हें भ्रधिक 
मजदूरी मिलती है। श्री वटलर फा साधारण श्रमिको के विषय में यह निष्कप है कि 
भारतोय श्रमिक यीरोपीय श्रमिकों की भ्रपेक्षा २५%, से ५०% कार्यक्षम हैं, जो भिन्न- 
भिन्न उद्योगों मे भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय प्रक्षतता के कारणों में श्रो बठनर ने श्रमिकों 

की दरिद्रता, भ्रस्वास्थ्य तथा निरक्षरता श्रादि कारणो को श्रमुख बताया है, जिनमे 
उनकी प्रक्षषता विद्व विख्यात हो गई है। भारतीय श्रमिकों से कार्यक्षमता की तभी 

प्रात की जा सकती है, जब इन दोपो का निवारण होगा एवं कार्य करने की स्थिति 

में सुधार होगा । 

भारतीय श्रमिकों की प्रक्षवृता के प्रमुख कारण निम्न है “-- - 

--१ ) अस्थाई प्रकृति -इस भ्रव्वृति के कारण श्रमिक फल के समय, विशेष 
उत्थवो झादि के समय श्रपते गाँव जाते रहते हैं, जिथसे भारत में ध्रमी तक स्थायी 
श्रमिक वर्ग का निर्माण नहीं हो सका है । इस प्रकार श्रमिको का गाँवों के साथ 
सम्मन्ध रहता है भौर कारखानो भे उनकी उपस्थिति पूरे वर्ष तक नियमित नही रहती, | 
जिसुक्रा- प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर होता है। ._, २ 
, -- (२) निरक्रता--भारतीय श्रमिक्त ही क्या भपितु ६०% भारतीय जनवा 
झश्िक्षित है। इस फारण उनमे जिम्मेदारी की भावना नहीं भाती तथा उन्हे काम 
करना है, इस कारण ही वे काम करते हैं, श्रत वे भपनी कार्यक्षमता,-को वाँधित स्तर 
पर नही ला पाते | इसके साथ ही यन्घों पर काम करने के लिए थोडो बहुत ,भौद्योग्रिक 
शिक्षा की भी भावषयकता होती है । परन्तु भारतीय मिलो में प्रौद्योगिक शिक्षा को कोई 
प्रयत्न नही किया गया है, न उम्मेदवारी प्रथा ही विशेष श्रचलित है। फलत* मजदूर 
फो न तो साधारण छिक्षा ही मिलती है भौर न झ्रौद्योगिक शिक्षा ही। इस कारण 
श्रमिक कार्यक्षम नही हो पाते । 

> ( ) दरिद्रता एवं रहन-सहन का निम्त स्तर--भारतीय श्रमिक 
गाँवों से हित के फारखानों मे काम करने के लिए फेवल झपनी प्राय बढाने के लिए 
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अथवा साहुकारो से अपना पीछा छुडाने के लिए शते हैं । उनकी ध्ाधिक स्थिति इतनी 
गिरी हुई होती है कि उनको जीवन के लिए प्रावदयक वस्तुए' भी पुरंतया नही मिलने 
पाती । इस कारण वे सर्देव ऋण-भार से दवे रहते हैं ॥ इसका मानसिक प्रभाव उनकी 
कायक्षमता पर बुरा होता है । 


(४ ) कम मजदूरी--भारतीय श्रमिकों को मजदूरी इतनी फम मिलती है, 
जो उनके रहन सहन के व्यय के लिए प्रपर्याप्त होती है। फिर वह साधारण आराम 
को वस्तुएं कहां से प्राप्त फरें, कैसे प्रपना मनोरजन करें तथा कार्यक्षमता को बढावें ? 
इसके श्रलाया काम करने फी परिस्थिति एवं कौद्रुम्बिक जीवन का भ्रभाव ये दो उसके 


दैनिक जीवन के ऐसे पहलू हैं, जिस कारण वह भपना दु ख भूलने के लिए घराबखोरी 
में पड जाता है । 


_(.५ ) अस्वास्थ्य--उपरोक्त कारणो से उसवा मानसिक एवं शारीरिक 
स्वास्थ्य खराब होता है भौर जीवन-स्तर नीचा होता है। इस कारण उसका जी 


भी साधारण स्वास्थ्य होता है, नष्ट हो जाता है, जिससे वह कार्यक्षमता फा बाधित 
स्तर प्राप्त नही फर सकता । 


हा ६ ) काम करने की परिस्थिति--इसमे श्रमिको के काम के घण्टे, कार- 
खाने _ लिए उपलब्ध सुविघाए' श्लादि का समावेश होता है । इस दृष्टि से 
देखने पर भारतीय श्रमिको फे वाम फरने के घण्टे भारत की जलगाबु फी दृष्टि से 
बहुत भ्रधिक होते हैं । यहू,मान भी लिया जाय कि पहले की भपेक्षा फैक्टरी एवंट 
द्वारा काम के घटे कम कर दिये गये हैं, फिर भी वे अ्रधिक ही हैं । साथ ही, भारत में 
ऐसी बहुत फम मिलें हैं, जहाँ श्रमिकों फे लिए आावदयक सुविधाप्रो की प्रच्छी व्यवस्था 
हो । इस कारण उनको मिलो में काम फरने में रुचि नहीं रहती, जिससे उतनी 
फार्यक्षमता नष्ट हो 'जाती है । 


__(७) श्रसिको की दोषपूर्ण भर्ती--भारतीय कारखानो मे मजदूरों फी 
भर्ती करने का ढग भी प्रजीवोगरीब है, जो प्रन्यत्र देखने को नही मिलता । भारत में 
नयै श्रमिको की भर्ती जॉग्र फरते हैं, जो श्रमिको से भर्ती करने के लिएँ, उनकी 
तरकी के लिए नजराना लेते हैं, जिससे वेचारा मजदूर जो पहले से ही कम मजदूरी 
पाता है, उनकी मजदूरी भौर भी कम हो जासी है | जॉबर की मर्जी पर ही अ्धिकाशतः 
भजदूरों को निकाल दिया जाता है, इसलिए भी मजदूरों को उन्हे खुश करने के लिए 
समय-समय पर उनके हाथ गरम फरने पडते हैं। दूसरे, भर्ती करते समय श्रमिकों की 
साधारण शिक्षा, उनकफा। पझनुभव, उनकी रुचि इत्यादि बातों पर भी ध्यान नहीं 
दिया जाता । 

( ८५) जलवायु--जलवापु फा कार्यक्षमता पर बडा गहरा प्रमाव पड़ता है, 
क्योकि लगातार काम करना सम्भव बनाने के लिये समक्षीत्ोष्ण जलवायु भ्रधिक 
लाभकर होतो है | इसके विपरीत गरम जलवायु फाम करने में शिथिलता लाती है 


| 
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तया ध्षारीरिक स्वास्थ्य के लिये भी सुखकर नहीं होती। इस कारण भी भारतीय 
मजदूरों की कार्यक्षमता पर दुरा अ्रसर पडता है । 

( € ) गृह-समस्या-- भारत में सभी बडे-बड़े भ्ौद्योगिक शहरो में गह-समस्यो 
गम्भीर है। मजदूरों को रहने के लिये मकान हो क्‍या, वल्कि अ्रलग़ भ्लग कमरे भी 
ही मिलते, जिससे एक ही कमरे मे ४से ८ मजदूर तक रहते हैं। फिर ये कमरे 
रेखाने के आस-पास हो, ऐसा भी नही है । इसमे मजदूरों को परेक्षानी तो होती ही 
भोर साथ हो एक वमरे में इतने मजदूरों का रहना भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर 
होता 


है 

५५ 22 4 दर से उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पढता है । 

शर्त (/१० ) दोपपूर्ण प्रवन्ध--दोपपूर्ण प्रबन्ध मे श्रम-अवन्ध में परस्पर सह- 
पता का अभाव, कार्य का भनुचित विभाजन, प्रवन्धकों वा झनुचित व्यवहार तथा 

“पक की श्रमिकों के प्रति सकुचित घारणा तथा घिसी हुई यन्त्र-सामग्री प्रादि का 

पमावेद् होता है, जिस पर श्रमिकों की कार्यक्षमता निभर रहती है। दोपपूर प्रवन्ध 


होने के कारण श्रमिको पर प्रकुछलता की सारी जिम्मेवारी नहीं लादी जा सकती । 


फारयक्षमता बढ़ाने के लिए खुकाब-- 

श्रमिको की कार्यक्षमता फो बढाने के लिए यह पावदयक है कि हमारे झोद्यो- 
गिक संगठन के उक्त दोपो को तथा श्रमिको के दोषों को टूर करने का प्रयत्न हो। 
इनमे से श्रमिको के दोषों को दुर करने के लिए निरक्ष रता-विरोधी आन्दोलन शुरू 
होना चाहिए । मिलो की प्रोर से प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिये, जहाँ पर 
अमिको के वालमो को एव प्राश्नितों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही 
इन विद्यालयों में रात में वयस्क श्रमिकों की शिक्षा का अरवन्ध भी होना चाहिए, जिससे 
वर्तमान एवं झागामी श्रमिक शिक्षित हो सकेंगे भौर उनके दृष्टिकोश का विवास होकर 
वे भ्रधिक जिम्मेवारी से काम कर सकंगे। इस प्रकार के प्राथमिक विद्यालय जै० के० 
मिल्स कानपुर ने जे० के० इण्डस्ट्रोज की भोर से वेहातो मे खोले हैं, परन्तु पत्तमान 
श्रमिकों के लिए कुछ नही किया । इस दिश्या में उल्लेखनीय काय कंबल ठाठा इण्डस्ट्रोज 
में हो देखने को मिलता है, जहाँ श्रमिको एवं कर्मचारियों की साधारण एवं भौधीगिक 
यान्त्रिक द्षिक्षा का समुचित प्रबन्ध है| भारत-सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षा भनिवाये 
को है, परतु यह केवल फागजों में ही है । 

श्रमिको का जीवन-स्तर एवं स्वास्थ्य उन्नत करने के लिए उ है पर्याप्त मजदूरी 
मिलनी घाहिये । इस दिश्ला मे सरकार भावश्यक 'गुततम मजदूरी एक्ट के भवुसार 
पावद्यक कंदम उठा रही है, जिससे श्रमिकों की न्यूनतम्‌ मजदूरों उनके लिये पर्याप्त हो । 
इसके साथ ही श्रम-सुधार कार्ये को झोर मिल मालिकों फो प्नधिक ध्यान देता चाहिए। 
सन्‌ १६२७ को इण्डियन टैरिफ बोड की रिपोर्ट के भ्रमुस्तार इस दिशा में बम्बई की 
मिलो से वम्बई के भासपास की मिलो मे भी झधिक सुवार कार्य हुमा है, जहाँ श्रमिक 
एव नियोक्ताशो में परस्पर सम्प्र घ भी श्रच्छे हैं । नियोक्तामो फो चाहिये कि वे अपनी 
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मिलो में मजदूरों के लिए तथा स्ली-मजदूरो के लिये श्रावद्यक सुविध'यें प्रदान करें| 
मजदूरो के लिए सस्ते दरो पर कैप्टीन फी व्यवस्था भी होनी चाहिए । यथाप्तम्मव 
प्रत्येक मिल मे एक सहकारी उपभोक्ता समिति होनी चाहिए, जहाँ से श्रमिक सस्ती 
कीमत पर धपनो भावद्यकता की वस्तुए” खरीद सकें । मिल माखिकों को झ्रावश्यक 
पू'जी देकर सहयोग देना चाहिए । समिति से प्राप्त लाभ फो श्रमिको फो वाट दिया 
जाय, जिससे उनकी श्राय में वृद्धि होगी। श्रमिकों फी भ्रौद्योगक द्षिक्षा के लिये 
सिनेमा का उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है। श्रमिको का स्वास्थ्य सुधारने 
के लिये खेलो की सुविधा सभी श्रमिको को मिलनी चाहिये तथा मिल से वापिक 
स्वास्थ्य प्रदशिनी होनी चाहिए, जिसमे केवल मिल के श्रमिक हो हिस्सा ले से । 
इनमें स्रो-अमिक, पुरुप-श्मिक, एवं श्रमिकों के बच्चो के भ्रच्छे स्वास्थ्य के लिये 
तीन तीन इनाम ( प्रर्थात्‌ & इनाम ) दिये जाने चाहिए, जिससे प्रत्येक श्रमिक प्रति- 
योगिता की भादना से श्रपना स्वास्थ्य बनाने का प्रयेत्त करेगा । कारखानों की इमारतें 
वनाते समय रवच्छ हवा, भ्रकाश, पानी इत्यादि की घोर पूरा ध्यान देना चाहिये । 
वतमान मिलो मे इस श्रोर फैबट्रो एचट द्वारा आवष्यक सुधार कर दिये गये हैं । 
भृह-समस्या सुलभाने के लिये समुचित प्रयत्न किये जाने चाहिये । इस दिशा मे भारत 
सरकार ने श्षसको के लिये गृह-योत्रना बनाई है, जो कार्यान्वित हो रही है । 


इन प्रयस्नों से ही श्रमिकों की कार्यक्षमतता बढ़ सकेगी। 'मारतोय मजदुर 
प्रक्षम है” इसका यह भ्रथ नही कि वह कायक्षम हो ही नहीं सकता | श्रावश्यकता 
प्रयत्नो की है। यह तभी हो सकता है जब मिल मालिक श्पना वर्तमान रस्ल घदलकर 
श्रमिकों के साथ सम्पर्क रखने का प्रयत्न करेंगे। इस दिल्ला मे सुधार करने के लिए 
राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं, जिनका यथास्थान विवेचन किया गया है। 


श्रध्याय ८ 


भारतीय श्रमिकों की यह समस्या 


(स०प्रष्णाष्टठ ?7ॉलिय ० प्रतेषा (8०७7) 








7““भारतोय श्रमिकों की निवास समस्या बहुत ही जटिल है। उनके रहने के स्थान मेलीबुचेली 
गली (597) से अन्च्रे नही यहे जा सक्ते।” 
--नेहुरू 
५ “मनुष्य के स्वाएश्य पर, उसके सानसिक विचार पर्‌ तथा जीवन-स्तर पर आवास का गहरा 
एवं महत्त्वपूर्ण प्रभाव पश्ता है ।? 


भारत एक ऐसा विज्ञाल देश है, जिसमे समस्‍्यांत्रों की कमी नहीं है। इसलिए एक 
भाषण के दोरान में श्री नेहरू ने कहा था “--'भारत मे प्रत्येक मनुष्य ही एक 
समस्या है ।” तो फिर ऐसी स्थिति में जहाँ हमारा झौद्योगिक विकास नवीन है, वहाँ 
पर श्रमिकों के ग्रावास फी समस्या होनी ही चाहिए । यह एक ऐसी स्षमस्या है, जो 
प्राज केवल श्रमिकों तक ही सोमित न रहते हुये प्रत्येक मध्यवर्गीय कुठ्ठम्ध की समस्या 


हो गई है । 


शद्द-समस्या का हल आवश्यक--- 

गड-समस्या का समुचित हल होना भी श्रावष्यक है, क्योकि ग्रड्ध समस्या का 
भ्रषव्रा निवास स्थानों की कमी एवं उनकी श्रनुपग्रक्तता का प्रभाव मानव की कारये- 
क्षमता के लिए भ्रयन्त महत्त्वपूर्ण है। कारण, जब तक प्रत्येक मनुष्य को उसके काम 
के झनुसार प्रच्छा तथा सुविधाजनक मकान रहने के लिए न मिले, तव तक वह 
एकाग्रता से काम नहीं कर सकता झौर न कौटठुम्विक वातायरण ही उसे मिल सकता 
है। घर के प्रास पास का वातावरण भी उसके लिए पोपक होना चाहिए । कारण, 
मनुष्प के स््रास्थ्य पर, उसके मानसिक विचार पर तथा जीवन-स्तर पर प्रावास स्थान 
वा गद्दरा एवं महत्त्यवूण प्रभाव पडता है । भारत में श्रीद्योगिक विकास के साथ ही 
णहरो का विकास होते हुए भी ग्ुह-समस्या पग्लाज भत्यन्त जटिल है। क्योकि किसी भी 
'शहर में प्राज रहने के लिए पर्याप्त एवं सुविधाजनक मकान नही मिलते और यदि 
मिन्नते भी हैं तो उनक्ना किराया इतना अ्रधिक होता है कि जो चापघारण शझ्राय वाले 
व्यक्ति की दक्ति के बाहर होता है । मजदूरों की हालत तो साधारण मध्यवर्गोय समाज 
से भी बदतर है # कानपुर में प० नेहरू ने २ अक्टूवर सन्‌ १६४२ को श्रमिको के 
नियास स्थान का निरीक्षण करते हुये कहा था -भारतोय श्रमिकों की निवास-समस्या 
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बहुत हो जठिल है ओर उनके रहने के स्थान मैली-कुचेली गलो (8]प्रण98) से भच्छे 
नही कहे जा सकते ।” ऐसे मकानों मे रहने वाले श्रमिको से कभी कार्यक्षमता की 
भाषा की जा सकती है, जिनको रहने के लिए च तो काफी जगह ही है भोर न स्वच्छ 
हवा, प्रकाश अथवा स्वास्थ्यदायक चातावरण ही । इस समस्या को सुलकामे फे लिये 
भारतीय उद्योगो ने किचित भी ध्यान नही दिया है । यह समस्या उन छहरो मे भ्रघिक 
विफट है, जहाँ कारखानो के द्॒द-गिर्द मजदूरों के उपनिवेश बनाने के लिए काफी खुली 
जगह भथवा मैदान भी नही है ) हाँ, जहां पर मिले ग्रामीण क्षेत्रों मे भ्रथवा भ्रविक- 


सित शहरो मे बनाई गई हैं, वहाँ पर इस समस्या का हल सनन्‍्तोषजनक ठग से किया 
जा सकता है । 


वस्वई, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े शहरो मे तो श्रमिकों के मकानों की हालत 
बहुत ही खराब है, क्योकि इन शहरो का विस्तार भी एतना भ्रधिक हो गया है कि 
वहाँ पर एक इ च जगह भी फालतू मिलना अ्रसम्भव है । फिर जो जगह है भी उसकी 
फीमतें बहुत प्रधिक हैं, जो मजदूर नही खरीद सकता धौर न उसके पास इतना घन 
ही है कि स्वय मकान के लिए जमीन झादि खरीद कर बनवा सके, न उद्योगपतियो ने 
ही इस शोर विशेष ध्यान दिया है १ बम्बई मे मजदूरो फी चालें अत्यन्त ही प्रस्वास्प्य- 
फर हैं, जहाँ एक-एक कमरे में ६-७ श्रमिक रहते हैं, जिन्हे न तो कोटुम्पिक वातावरण 
ही मिलता है भौर न स्वच्छ हवा एव प्रकाष्म ही । इस सम्बन्ध में थो हः में श्री हस्ट ने लिखा 
है * -जिसमे से दो व्यक्ति भी एक साथ नही जा सकते, ऐसी तग गली मे घुसने के 
वाद इनना श्रघेरा था कि हाथ के ढूंढने पर दरवाजा मिला। दिन के १२ बजे कमरे 
की यह दक्षा थी कि उसमें सूर्य-प्रश्राश किचित भी नहीं था। दियासलाई जलाने पर 
मालूम हुआ कि उस कमरे में भी भ्नेक श्लमिक रहते हैं ।” यह भ्राँख देखी बात है । 
ये चाले तीन भथयवा चार मंजिल की बनी हुई हैं भोर कही-कही एक कतार मे तीन 
से चार तक कमरे होते हैं, जिनमे जाने के निये २ फीट भ्थवा ३ फीद को गली 
कमरो की दो कतारो के घीच होती है । ऐसी दशा मे उन कमरो में हवा एवं सूर्ये- 
प्रकाश न हो तो आदइचर्ये नही, क्योकि मकान बनाते समय ही हवा एव प्रकाद के 
लिये बन्दी कर दी जाती जाती है । पलकत्ते की दक्षा भी वम्घरई से भ्च्छी नहीं है । 


ऐसी कौठरियो में रहने वाले श्रमिक बीमारी के जल्दी द्षिकार होते हैं प्ौर 
समय-समय पर गावो मे जाते रहते हैं; जिससे उपस्थिति में भ्नियमितता श्राती है, 
स्वास्थ्य खराब होता है तथा वे बुरी-बुरी प्ादतो मे पड जाते हैं । क्‍या इन शमिको 
से कार्यक्षम काम की ग्राश्ा की जा सकती है ? 


गह-समस्या के हल के प्रयत्त-- 


हि अ्मिको फो गृह समस्या फो समुचित हल करने करा प्रयत्त अनेक उद्योगों ने 
किया है। यहाँ पर श्रमिको फी स्थिति सन्‍्तोपषजनरू है तथा उनको रहने के लिए अच्छे 
म॒कानो की सुविधा भी दी गई है, जिसमे श्रमिक की हैसियत के अनुसार १ कमरा, 
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ह बरामदा, रसोईघर, ग्ुमलखाना तथा स्लेल-कुद के मैदान को व्यवस्था है। इस दिशा 
में जमशेदपुर, वनंपुर, जे० सो० मित्स, टी० पी० हू+ फैक्टरी एवं एल्गिन मिल्स, 
कानपुर, जे० सी० मिल्स, व्वालियर, सीमेन्ट कम्पनी, बामोर, डालमियाँ नगर तथा 
एस्प्रेत्त मिल्स एवं मॉडेल मिल्स, नागपुर का उल्लेख किया जा सकता है। टादानगर 
में तो सम्पूर्ण नगर वी रचना श्रो टाटा द्वारा अपनी पूजी से की गई है। इसके 
प्रलावा वम्बई, कलकता तथा वानपुर की नगरपालिकाग्रों तथा इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट ने भी 
कुछ काय किया है। परन्तु भारत फी हस समस्या को विशालता की हृष्टि से ये प्रयत्न 
समुद्र में पानी की कुछ बूंदो वी भाँति हो हैं, प्रत” इनमें सुधार के व्यापक कायक्रम 
सरकार, नियोक्ता तथा श्रम सघो द्वारा निर्धारित किये जाने चाहिए । 


सरकार की शुह-निर्माण योजना-- 

घरो को समस्या को सुलभाने के लिए भारत सरकार ने सन्‌ १६४७ में एक 
गृहू-निर्भाण योजना बनाई थी । परन्तु पूजी की कमी तथा प्रधिक खर्चीली होने के 
फारण इस योजना को छोड दिया गया । 


किन्तु केद्रोय सरकार ने सन्‌ १६५०-४१ के बजट में श्रमिरू गुद-निर्माण के 
लिए वम्बई प्रान्त के लिए १६ लाख णाये तथा पजाव, मध्य-भारत विहार एवं उडीसा 
के लिए १० लाख राए का प्रायोजन किया । फिर भी इस कार्य को प्रोत्साहन देकर 
समस्या का हल होता झावश्यक था । 


इसलिए भगत्त सत्‌ १६५२ मे केस्रीय सरकार ने एक नई गृह-निर्माण योजना 
बनाई तथा सन्‌ १६५२-५३ के वजट में € करोड रुपये का श्रवन्ध था । इस राशि में 
से ७ १६ करोड रुपये श्रौद्योगिक ग्रह-निर्माण॒ तथा शेप राशि वर्तमान गन्‍्दे क्षमिक्त 
भावासों (5]प्रग्मा8) की स्वच्छता के लिए व्यय होना था। इस योजना के भनुसार 
विभिन्न राज्यो में २५,५०० श्रौद्योगिक ग्रृह-निर्माण होने थे, जिसके लिए इस रा्षि 
में से ऋण एवं सह्षायता दी जाती है। इस हेतु ग्रह-निर्माण का विभाजन छीन वर्गों में 
किया गया था -- 
( भ्र ) जो राज्य सरकारों भ्रथवा वैधानिक सस्थाप्रो [ जैसे इम्म्ू बमेढ ट्रस्ट 
श्रांदि ) द्वारा बनाये जाते । 
(व ) जो नियोक्ताप्तो द्वारा बनाये जते । 
(थ ) जो सहकारी ग्रुह-निर्माश-समित्ियों द्वाद्या बनाये जाते । 
पहिले वग के मकानो के लिए केन्द्रीय सरकार लागत का ५०% मुल्य सहा- 


यता के रूप में तथा श्षेप ५०%, २५ वर्ष में श्रुगतान किये जाने वाले ऋण के रूप मे 
देती थी | दूसरी एवं तोसरी श्रेणी में भाने वालें मकानो के लिए सरकारी सद्दायता 
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कुल लागत के २४% थी तथा २५% तक ऋण के रूप मे दिया जाता था, जिसका 
१४ बष में मुगताद होता था । इस श्रेणी के मकानों की लागत फे लिए २७३% 
तक ऋरा दिया जा सकता था, परन्तु २५%, से अधिक राश्षि के लिए व्याज की दर 
झधिक थी। प्रम्य सभी ऋणो पर “न लाभ और न हानि” शझाघार पर व्याज लिया 
जाता, जो उस समय ४ह%, था| इस सहायता फा परिण।म श्रमिक आवासो के 
किराये कम होने मे होता, जो विसी भी दक्षा मे श्रमिको की श्राय के १५% से प्रधिक 
न होता चाहिए था । इस योजना की घोपणा काफी देर से होने के कारण सन्‌ 
१६५२-५३ मे केन्द्रीय सरकार ने १५,४४६ मकानों के लिए झनुदान स्वीकृत किए । 
“इत प्रकार सन्‌ १६४२ से ३१ मार्च सन्‌ १९६५३ तक ४,६१,०२,७६७ झुपए के 
अनुदान मध्य-भारत, सौराष्ट्र, हैंदरावाद, पजाव, मध्य-प्रदेश, वम्पई, यु० पी० राज्यो 
को १५,६८० मकानों के निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए । इसी प्रकार नियोक्ताशो 
को १,४०४ सकान बनवाने के लिए २०,५८,६३५ रुपए स्वीकृत किये गये । 


सशोधित्त योज़ना-- 

इसी योजना को सरवार ने कुछ थोडे से परिवर्तनों के साथ ३१ मार्च सन्‌ 
१६५६ तक के लिए लाभू कर दिया है । इस सशोधित योजना में सन्‌ १६५३-४४ के 
लिए ७ ६७ करोड रुपए का आयोजन किया गया है जिसमे सन्‌ १६५२-२३ को राशि 
का भी समायोजन किया गया है। इस योजना के प्रन्तगंत सन्‌ १६५३ ५४ में २२,००० 
मकानों का निर्माण होगा, जिसमे १४,००० राज्य सरकार तथा राज्य गुड़ निर्माण समाप्रो 
द्वारा, ३,५०० सरकारी गुह-निर्माण समितियो द्वारा तथा ४,५०० नियोक्तापो द्वारा 
बनाये जायेंगे । इस प्रकार यह योजना पूरे पच-वर्षीय योजना की प्रवधि में लागू की 
गई है, जिसके भ्न तगत कुल ३८ ५ करोड रुपए के व्यय का प्ायोजन है | इस सक्यो- 
घित शुह-निर्माण यीजना की घोपणा जुलाई सन्‌ १६५३ मे हुई । इसके प्नुसार-- 
(१) १०% श्रमिफो के मकान दो कमरे वाले द्वोगे तथा ऐसे श्रमिको को दिए जायेंगे 
जिनकी मासिक झाय १५० र०,भ्थवा इससे भ्रधिक है। (२) मकानों के लिए प्रनेक 
नमूने दिए गए हैं, जिससे ग्रह निर्माण के स्थानीय साधनों का भ्रधिकतम्‌ उपयोग हो 
सके । (३) प्रनुदान एव ऋणशो के भनुपात से भी परिवतंन क्र दिया गया है, जिसके 
प्रनुमार राज्य सरकार एव प्रान्तोय गृह-निर्माणण सभाभ्रो को प्रनुदान का ६६३%, मकान 
पूर्ण बनाने पर तथा ३३३% उसके अक्रेक्षित भाँकड़े श्राने पर दिया जायगा | नियोक्ता 
एवं घद्दकारी पर्मितियों को २०% मकान पूरा हो जाने पर तथा ८०%, लागत के 
अवे क्षित श्रॉकडे भाने पर दिया जायगा। इसी प्रकार ऋशा राधि भी तोन प्रभागों मे 
दी जायगी .-- 
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राज्य-सरकार एवं राज्य नियोक्ता एव सहकारी 





ग्रुडू-निर्माण सभाओो को समितियों को 
पोजना की स्वीकृति पर ३३३५, २५% 
नीव बच जाने पर (07 पाए 
008 9]77% ]6४७)) ३१३% ५०% 
छत तक बन जाने पर (0)॥ 
7९80] 8 700 ]6ए७)) ३३5% २५% 


(४) सहकारी समितियों को गृह निर्माण काय मे प्रोत्साहन देने के लिए उनको 
दी जाने वाली ऋण राष्ि लागत के ५० 9८ कर दी गई है, जियका भुगतान २५ वर्ष 
की किद्ननो में किया जा सकेगा। पहिले यही राज्ि लागत के ३७३% तथा भ्रुगतान की 
प्रवंधि १४ वर्ष थी । ( ५ ) पहिलो योजना में मकानों के स्वामित्त के सम्बन्ध में 
शका थी, जिम्त कारण सहकारी समितियों एवं नियोक्ताओो मे योजना से विशेष लाभ 
नही उठाया, इमलिए भ्रव इस शका का समाघान भी कर दिया गया है। जो मकान 
सहकारी समितियाँ एवं नियोक्ताप्रो द्वारा बनाये जायेंगे उन पर उन्हीं का स्वामित्त्व 
रहेगा, परन्तु उनको सरकारी समझौते की ते पुरी करनी होगी। (६) किराये के 
सम्बन्ध मे भी स्पष्टीकरण किया गया है, जिससे वम्बई एवं कजक्ले में विभिन्न प्रकार 
के भकानो का किराया १०) से ३० रुपये मासिक तथा प्रन्य छाहरो में १०) से १६) 
रुपये तक होगा, जिसमे नगरपालिका एवं भ्रन्य करो का समावेश है। * 

इस योजना के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार ने ३१ दिसम्बर सत्‌ १६४५८ तक 
निम्न सहायता दी भ्ँ 

(करोड़ रुपये में) 














माध्यम - ऋण सदह्ययता योग स्वीकृ। ग्रह्दो की सरूपा 
राज्य सरकारें १६ ७७ १६०६ ३२ ५३ ६६,८६२ 
नियोत्ता १६२ १२६ २६१ १६,७७२ 
श्रम सहकारिताए" 9"४० ० २० ० ६० २,४६७ 
योग श्द्७छ६  शछएए ३६ ३४ १,४६१, १० ६ 


इनमे से दिसम्बर सन्‌ १६४६ तक ८५,६८८ मकान वन घुके हैं तथा शेष 
विभिन्न निमरणि-प्रवस्था मे हैं । 
प्रथम पच वर्षीय योजना में श्ौद्योगिक श्रमिकों के ग्रृह-निर्माण के हेतु ४८५ २४ 
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फरोड ₹० का आयोजन था, जिसमे केन्द्रीय एवं प्रान्‍्तीय सरकारों का भाग क्रमशः 
३८ ५ तथा १० १६ करोड र० था। इस राशि का नियोजन वेन्द्रीय सरकार ने सन्‌ 
१६४३-५४ से सन्‌ १६५५-५६ के बजट में पूर्णा कर दिया है। द्वितीय पच-बर्षीय 
योजना मे ग्रूह-निर्माण के लिए १२० करोड रु० का भायोजन' है, जिसमे से 
प्रौद्योगिक श्रमिकों के गृह निर्माण के लिए ४५ करोड झपये का १,२५,००० घरो के 
निर्माण में योजना अ्रवधि मे व्यय होगा । इसी प्रकार २० करोड़ रु० श्रमिकों की गन्दी 
वस्तियों के उद्धार के लिये व्यय होगे। इस राषि से ५०,००० श्रमिक्र परिवारो-को 
श्रच्छे मकान दिये जायेंगे तथा ५०,००० परिवारों को विकसित भूमि दी जायगी, जहाँ 
वे निजी मवान बना सकेंगे । 


दूसरी पच-वर्षीय योजना के प्रथम ४ वर्षों में श्रमिफो के लिए ४६,४८० मकान 
बनाने की भ्रनुमति दी गई थी । दिप्रस्त्रर सन्‌ १६५६ के प्रन्त तक ४४,६२६ मकान 
बताए गए थे ।९ इत्त प्रकार दूसरी योजना के भनन्‍्त मे १ लाख मकान बन चुके हीगे 
तथा २०,००० निर्माण की विभिन्न सीढियो पर होगे, ऐसा प्रनुमान है ।* चूंकि योजना- 
काल में योजना के धन्तगंत अपेक्षित प्रगति नही हुई इसलिए राज्य सरकार, नियोक्ता 
एवं श्रमिको को सलाह से इस योजना का परीक्षण एक पेनल (77970) करेगी । 
तोसरी योजना काल मे कलकत्ता, वम्बई, मद्रास, दिल्‍ली, कानपुर और प्रहमदाबाद 
को गन्दी श्रमिक वस्तियों की सफाई की जायगी, जिसके लिए सरकारी सद्गायता का 
भ्रण ५०% से ६२४०, वढाया गया । इसमें केन्द्रीय सरकार का हिस्सा २५% से 
बढा कर ३७२% किया गया है । तीसरी योजना में भावास एवं निर्माण कार्यों पर 
१,१९५ करोरू झकये व्यय को व्यवस्था है । 


फीयलाः खाव एवं अ्रन्य श्रोद्योगिक भ्रमिको के लिए--- 


केन्द्रोय सरकार को दूसरी योजना फोयने की खानो मे काम करने वाले श्रमिको 
के लिए ५०,००० मकान बनाने की है। इसके सिवा कोयला खान श्रमिको की सशो- 
घित गुह-निर्माण योजना के भ्रन्तर्गत ३०,००० मकानो के निर्माण फी स्वीकृति दी 
गई है । साथ ही, एक नवीन ग्रुह-निर्माण योजना भी लागू को गई है, जिसके अन्तर्गत 
३०,००० मकातो का निर्माण होगा । इस हेतु १ १४ करोड रुपये का श्रायोजव कोयला 
खान श्रम-कल्याणा निधि से किया गया है। द्वितीय पच-वर्षीय योजना के भ्रन्तगत इसी 
कोष से ग्रृह-निर्माण के हेतु ८ करोड रुपया व्यय किया जायगा । इस योजना के पन्तर्गत 
२,०५० मकान बनाए गए हैं। तथा ११३ तिर्माण अ्रवस्था मे है। इसी प्रकार नवीन 
ग्रुह-निर्माण योजना के भ्न्तगंत ६,६३५ मकानों का निर्माण हो रहा है ।* 


१ सन्‌ १६५८-५६ में इसे घटाकर ८४ करोड र० किया गया । 
२. भारतीय समाचार--जून १, १६६०। 
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प्वाटेशन लेवर एयट, १६५१ के श्रनुसार दक्षिण भारत में सम्‌ १९५१ में 
४,६१४ तथा उत्तरी भारत में १०,१८३ मकान ३० सितम्बर सम १६५६ तक बनाये 
गए हैं, जो चाय, वॉफी श्रादि बगीचो के श्रमिक्रो वो दिए गए हैं| इयी प्रकार सब्‌ 
१६५६ में १०० लाख ६० लायत को एक और श्रोद्योगिक ग्रह निर्माण योजना सभी 
राज्यों मे लागू की गई है। इसकी पूि का उत्तरदायित्त्व राज्य सरकारों पर है,'जो 
इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से लागत का ८०%, रु० ऋण ले सकती हैं। 
भभी तब इस योजना का लाभ १० राज्यो ने उठाया है । ये मकान मजदूरों को 
फिराये पर दिये जाते हैं, जो लागत के अभ्रनुमार निश्चित किया गया है। इसमे नियो- 
क्ताशो को भी लायत का कुछ हिस्सा देना पडता है | दूसरी योजना में ११,००० ग्रुह- 
निर्माण की योजना है, जिस हेतु के द्र सरवार ने राहायता के लिए २ करोड रु० का 
ध्रायोजन किया है | दूसरी योजना अवधि में इसके अन्तयत ३०० मकानो के लिए ५ ३ 
लाख रु० सितम्बर सन्‌ १६५८ तक स्वीकृत किए गए, जिनमें से केवल २० मकान 
बने हैं । भारतीय प्लाटम संघ के ६२ सदस्यों ते सन्‌ १६४८ में प० बगाल की तराई 
क्षेत्र मे ६०४, दुआर क्षेत्र मे ५,३८६ तथा श्रासाम में १,०३५ मकान बनवए हैं ।” 

चदी बस्तियों में ग्रह निर्माण के हेतु राष्ट्रीय वितमाम परिपद्‌ की योजना समित्ति 
ने एक योजना टोली वनाई थी, जिसमे सन्‌ १६४५८ में प्रपना प्रतिवेदन दिया । इसकी 
प्रमुप बातें निम्न है -- 

(१) गन्दी वस्तियों की सफई के लिए वैधानिक निग्रम मण्डलों की 
स्थापना हो, जो भ्रपने कार्यक्रम की पूर्ति एव योजनाम्रो को नीति निर्धारित करने मे 
स्वतन्न हो । 

(२) ग्रह निर्माण फी योजना-राध्ि केन्द्रीय गृह निगम की स्थापना कर उसे दी 
जाय । इसी प्रकार राज्यों में भो गृह निगम सगठित किए जायें, जिनके माध्यम से मृह- 
निर्माण ही | ये निगम राष्ट्रीय भवन निर्माण सगठन से सम्पु्क स्थापित करें| यदि ऐसे 
निग्मो की स्थापना सम्भव न हो तो ग्रह निर्माण की सभी योजनार्ये एक ही वे न्द्रीय 
मन्त्रालय के नियन्त्रण मे रखी जायें | 

(३) गन्दी बस्तियो का भ्रसार रोकने के लिए गाँव से शहरो की झोर जाने 
को प्रवृत्ति को रोका जाय । साथ हो, स्थानीय संस्थाम्रो की स्वीकृति के बिना किसी 
शहर में नये ट्द्योग की स्थापना की स्वीकृति न दी जाय । 

जन-सख्या का भ्रधिक धघनत्त्व रोके के लिए नये शहर बसाए जायें तथा नवीन 
उद्योग गाँवों में स्थापित ही । वर्तमान गन्दी वस्तियों की सफाई के [लए एक विधान 
योजना बनाई जाय तथा इन वस्तियों के मकानों की जाँच हो ! 
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उपसंद्दार-- 

गन्दी वस्तियो की सफाई का कार्य सामाजिक सस्वाश्रो को सौपा जाय तथा 
देश के विद्यार्थी एव शिक्षक समुदाय का प्रीष्म श्रवकाश का उपयोग इस हेतु किया 
जाना चाहिये । साथ हो, प्रत्येक उद्योग में एक गुड् निर्माण समिति होनी चाहिए, 
जिसमे सरकार, नियोक्ता एवं श्रमिकों के अ्रतिनिधि हो, जो इस काय को तेजी से 
सम्पन्न करने के लिए प्रयलशील हो । 


आज “+++ +++5 


हे । भ्रध्याय & 
ओद्रोगिक सम्बन्ध-कलह और श्रम संघ 


[फारेप्रभाषनों रिलब0008--70787प्रॉ०8 8गवे 7836 (7707७) 


बता 


_> ' अ्रमसघ का मूल द्वेतु सामान्य मनुष्य की स्वतन्त्रता तथा साथियों में उचित सम्बन्ध अस्था- 
पित करना दूँ। क्या प्रजातन्त्र का भी अमुस द्वेत्तु यह नही हे /?? 
--थी भर्नेस्ट बेविन (/ 72)! 
“समाजवादी लोकत त्र में देश की उन्नति में श्रमिक पूर्ण सामेदार इं। मजदूर और उद्योगपति 
दोनों को अपनी जिम्मेवारी समकनी है। मजदूर और शिल्पिऱों को प्रबन्ध में भाग लेना है। 
यदि हम असल भोद्योगिक उन्नति करना चाहते है तो औद्योगिफ शान्ति वो भी कायम 
रखना द्वोगा।” 





--शभ्रौद्योगिक नीति घोपणा सन्‌ १६५६ । 
(श्र) औद्योगिक कलह 


(70४१७ 7078फ50६७8) 


श्रम एवं पूजी के प्रच्छे सम्बन्धों से ही देश का भ्रौद्योगिक विकास तोन गति से होकर 
देश फी आर्थिक नीव सुहढ हो सकती है । झ्रौद्योगिक ध्वान्धि के लिए ,प्रौद्योगिक सम्बन्ध 
प्रच्छे होने चाहिए, जो तीन पक्षो पर निभर रहता है। सरकार अपने प्रधिनियम, 
श्रम कल्याण गिघान द्वारा श्रमिको की भलाई की भोर देखकर शौद्योगिक सम्बन्धो को 
सुचारु रखने का प्रयत्न करती है। श्रम सघ श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 
सघप होने पर अ्मिफो की भलाई की दृष्टि से उनको समुचित रूप से मिपटठाने का 
प्रयत्न करते हैं। नियोक्ता भौद्योगिक सगठत के कुदल कर्णॉधार द्ोने के नाते इनमे 
एवं सरकार तथा श्रमिकों में भ्रच्छे सम्बन्ध होना झौद्योगिक प्रगति के लिए प्रावदयक 
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होता है । इस प्रकार प्रौद्योगिक सम्बन्ध एवं श्रौद्योगिक क्षान्ति के लिए निम्त वातो का 
प्रध्ययन भावर्यक हो जाता है -- 
( श्र ) भौद्योगिक कलह एवं झ्ौद्योगिक कलह भ्रधिनियम । 
(व ) श्रम सघ ([फ्ात6 छप्रा०गराछा३) । 
विश्व में सबसे पहले श्रमिकों ने सामूहिक रूप मे हडताल कब और कहाँ की, 
यह सही सही नहीं फहा जा सकता । परन्तु यह निद्चितत है कि श्रमिकों एवं मिल- 
मालिकों के परस्पर कंगडो का प्रारम्भ इड्भलेड में श्रौद्योगिक क्रान्ति के साथ हुआ, 
जेब मजदूरों ने यातो के उपयोग के विरुद्ध प्पपना विरोध प्रकट किया | उनका यह 
विरोध स्थायी नही रहा | भारत में सन्‌ १६७० तक हडतालो का कोई भी उदाहरण 
नही मिलता । इस अ्रवधि में यदि श्रमिकों द्वारा विरोध प्रकट किया गया होगा तो 
तम्मवत क्राम रोको' घटनाप्रो के रूप मे होगा । परन्तु श्रमिको के सामुहिक सगठन 
के श्रभाव मे श्रमिको को हानि ही होती थी, क्योकि या तो उन पर जुर्माना प्रथवा 
उनकी मजदूरी कम की जाती थी | साधारणात श्रापसी सघप शान्तिपूर्णा ढड्ठ से मिट 
जाते थे । सबसे पहली हडताल भारत में सत्‌ १८७७ में एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने 
की, परन्तु उसे वास्तव में हडताल नदी कह/ जा सकता, क्योकि हतमे श्रमिक अपनी 
नोकरी छोडकर दूसरी मिल में नौकरी कर लेते थे । 
हडतालो का वास्तविक रूप हमको तभी से देखने को मिलता है, जब श्रमिक 
भपनी सामूहिर शक्ति पहिचात कर श्रम सघ के भण्डे के नीचे एकत्र हुए भोर उन्होंने 
सामूहिक रूप से झ्पना विरोध प्रकट करना प्रारम्भ क्रिया तथा हंख्तालें सफल होने 
लगी । सन्‌ १६२१ में गाघीजी के नेतृत्व मे जो भ्सहयोग भ्रान्दोलन छिंडा, उससे 
मजदूरों ने सामूहिक काक्ति का महत्त्व जाना। तभो से राजकीय शोर श्रौद्योगिक 
भरशान्ति की घारा एक हो दिल्ला में प्रवाहित होने लगी । 
ओद्योगिक ऋगड़ों के कौरण-- 
झ्रोद्योगिक भगडो में लगभग ५७%, झगडे केवल भ्राथिक कारणों से हुए। 
इन का णो मे वस्तुो की बढती हुई कीमतें, मजदूरी कम करने की झोर मिल्र-मालिको 
की भ्रवृत्ति, प्रथम विष्व युद्ध के बाद को छुंटनो भादि प्रमु़ ये । इसके झलावा कुछ 
हब्तालें काम करने को फष्टमय परिस्थिति के कारण भी हुई, जैसे--काम के घण्टे 
कम करना, गृह समस्या, श्रमियों के लिए फेक्‍्टरी में पर्याप्त सुविधाशों की व्यवस्था 
भादि। इन कारणों से सन्‌ १६१८ से सनु १६२६ तेक लगभग १,१ हक हड्तालें हुई । 
इसके वाद सन्‌ १६२६ में जो हड्तालें हुई वे छेंटनी के विरोध मे को गई 
थी । इस प्रकार सन्‌ १६२६ से सन्‌ १६३६ तक १५० हब्तालें छोटी एवं श्राधिक 
कारणो के कारण हुई । इनका उद्देश्य छेंटनी को रोकना तथा भाथिक मन्‍्दी के समय 
कम की हुई भृत्ति को पुन उसी स्तर पर लाना था | 
हे रॉपल श्रम-ग्रायोग के भनुसार सब्‌ १६६८ से सव्‌ १६३० तक हडतालों के 
कारणों मे प्राधिक कारण ही प्रमुख ये, परन्तु इसके वाद की हड्तालों मे व्यक्तियत 
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फारणो की प्रमुखता थी। जैसे--श्रम-सघो मे काम करने वाले श्रमिकों का निकाला 
जाना, प्रवन्पको का श्रसिको के साथ बुरा वर्ताव, हडतालों मे छामिल होने वाले 
श्रभिको को निकाल देना इत्यादि। सरकारी विश्लेपण के प्नुसार सन्‌ १६२१ से 
सन्‌ १६४२ तक ४,६६४ देडताले हुई, जिनमे ५०% हडतालें अधिक भृति प्रथवा 
बोनस देने के लिए मिल-मालिको के इन्कार करने के कारण, ६४१ हडतालें निकाले 
गये श्रमिको फो पुन, काम पर न लेने के कार रण, १६८ हडतालें छुट्टी अथवा काम के 
घटो में कमी के लिए तथा ८६१ हडताले ऐसी थी जिनमें कोनसे कारण विश्षेप थे, 
यह नही कहा जा सकता । 
इस प्रकार भ्रोद्योगिक कलह के भिम्न कारण हैं “-- 
(१) मजदूरी एव बोनस बढाने के लिए । 
(२ ) काम के घण्टे कम करने, भ्रधिक छुट्टियो की व्यवस्था होने भ्रथवा काम 
फरने की स्थिति सुधारने के लिए । 
(३) श्रम-सघो से सम्बन्धित श्रमिको को निकाल देने के कारण तथा निकाले 
गये श्रमिको को फिर से काम पर वापिस न लेने के कारण । 
(४ ) प्रवन्धको का मजदूरो के साथ दुब्यंवहार तथा काम करने की कष्टमय 
परिस्थिति । 
(५) विवेकीकरण के विरोध के लिए । 
(६ ) राजन॑तिक कारण-- (१) किसी नेता का झागमन, जन्म तिथि प्रादि | 
(॥3) नेताश्रो वो राजनैतिक स्वाथ सिद्धि के लिए । 
(7))) भ्न्‍्य मिलो के हडतालियो के साथ सहानुभूति | 
सन्‌ १६३६ मे द्वितीय विश्व-युद्ध श्रोरम्भ हुमा, जिससे सन्‌ १६४४ तक श्ौद्यो- 
गिक शान्ति दनी रहो, परन्तु सन्‌ १६४४५ से हडतालो का ताता फिर भारम्भ हुप्ता, 
जिसमें सन्‌ १६४७ और १६४८ में सबसे पझ्रधिक हृडतालें हुई -- 
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इन सभी हड्तालो में विशेषत. उक्त कारणों में से कोई न कोई कारण ही 
प्रमुख्त रहा है। सन्‌ १६५४ में श्रौद्योगिक कगडो के निम्न कारण बताए गए ये --४ 


32. 88% सर्जदूरी एवं भत्ता ३० ० प्रतिशत 
बोनस ६७ » 
भर्ती, छेंटनी एवं पदोन्नति ३७० ,, 
छुट्टियो एवं काम के घण्टे १०० ,॥ 
धन्य १६३ ,, 

योग १००० ,, 


इससे स्पष्ट है कि प्रधिकाँक्ष कपडो का फारण छोटनी, भर्ती की पद्धति, पदो- 
पति भ्थवा मजदुरी एवं भत्ता है । 
“औद्योगिक शान्ति की व्पवस्था-- 
हडतालो को रोकने के लिए सन १६२१ तक कोई भी सरकारी प्रयत्न नही 
हुए, भपितु श्रापसी समझौते द्वारा ही उनको रोका जा सकता था। परन्तु सन्‌ १६२६ 
में बम्बई की वस्त्र-उद्योग की हडताल ने सरकार का ध्यान इस झोर झ्राकपित किया 
भौर इसके फारणो की जाँच के लिए वम्बई सरकार ने फॉकेट समिति नियुक्ति की । 
इसकी सिफारिक्षो के प्रतुसार सत्‌ १६२६ मे ट्रेंड डिस्प्यूट्स एक्ट पास हुमा । इस 
कानून के अनुसार हडताल की घोषणा होने के पहिले १४ दिन की सूचना देना झ्राव- 
दयक किया गया झौर झंगडो को मिटाने एवं उनके कारणो की जाँच के लिए समुचित 
व्यवस्था की गई । सवप्रथम यह कात्तुन केवल ५ वर्ष फे लिए था, परन्तु सन्‌ १६३४ 
में यह स्थायी हो गया । इस कानून के अनुसार एक स्थायी समभझीता-सभा का निर्माण 
हुप्ा, परन्तु इसके निरंय भ्रनियाय रूप से लागू करने की व्यवस्था नही थी भौर न 
इसका उपयोग हो साधारणत राज्य सरकारो ने किया | विशेषत ऐच्छिक समझौते 
की व्यवस्था करना ही इसका उद्देश्य था । 
सन्‌ १६३७ में बॉम्बे ट्रेंड समझौता डिस्प्यूट्स एक्ट भी पास हुआ । इस 
कानुन से कगडो के कारणों की जाँच भनिवाय कर दी गई तथा रगडो को टालने के 
लिए तत्कालीन छायवाही की व्यवस्था की गई । जब तक यह कार्यवाही चालू रहेगी, 
धव तक हडताल भ्रथवा तालेवन्दी करना प्रवैघ घोषित किया गया | इस कानून से 
कोई भी स्थायी व्यवस्था नही की गई थी और न यही प्निवायें था कि वे श्रौद्योगिक 
ऊऋगडे समभौता समिति के विचाराघ॑ प्रस्तुत करें । अखिल भारतीय ढंग पर भौद्योग्रिक 
शान्ति के लिए कोई व्यवस्था नही थी । 
द्वितीय विश्व युद्ध काल में हृहतालो को रोक कर भ्ौद्योगिक उत्पादन मे बाधा 
न भाने देने की दृष्टि से भारत सुरक्षा-कानुन को घारा ८(-भ लागू की गई । भखिल 
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भारतीय ढग पर श्रौद्योगिक शान्ति वा यह पहला वदन था। इसके क्‍झ्तुसार सरकार 
किसी भी उद्योग से सम्बन्धित हडतालों को रोक सकती थी भ्रथवा उन भंगडो के 
कारणो फो जाँच करने के लिए पचो को सौप सकती थी । इन पचो का निरय अमिक 
एव नियोक्ता दोनो पक्षो फो मान्य करना अनिवार्य था। युद्ध समाप्त होते ही यह 
घारा समाप्त ही गई । 


स्वतन्त्र भारत भे-- 


झौद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए पेन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर सन्‌ १६४७ 
मे एक त्रिदल सम्मेलन बुनाया, जिसमे सरकार, श्रमिक एवं नियोक्ताम्रों के प्रतिनिधि 
थे । इस सम्मेलन में प्रोय्योगिक शातत प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसे सरकार ने 
भ्रपनों सन्‌ १६४८ की भौद्योगिक नीति में मान्यता दी। इस प्रस्ताव के प्रतुमार एक 
केन्द्रीय श्रमिक सलाहुकार समिति बनाई गई, जिसमे सरकार, श्रमिक एवं नियोक्ताप्ो 
के प्रतिनिधि थे । इसके प्लावा श्रौद्योगिफ ऋगडों की स्थायी व्यवस्था के लिये मार्च 
सन्‌ १६४७ में श्रौद्योगिक कलह श्रधिनियम स्वीकृत हुम्ना, जो श्रखिल भारतीय ढंग पर 
पहला प्रयास है ९ 


इल्डस्ट्रियत्त डिस्प्यूट्स 'अधिनियम सन्‌ १६४७-- 

माचु.सन्‌ १६४७ से यह भ्विनियम स्वीकृत हुआ एवं इसमे सन्‌ १६४६ से 
सन्‌ १.४६ तक प्रावदयक सद्योधत किये गये । इसकी पमुख वातें निम्न हैं .-- 

(१) सौ या सौ से प्रधिक श्रमिक काम करने वाले सभी कारखानो को लागू 
होगा । ऐसे उद्योगो मे ववसे समितियों की स्थापना होना भ्ननिवाये है । इन समितियों 
का उद्देश्य श्रम एवं प्रवन्ध से सहकारितापूरं सम्बन्ध रखकर भौद्योगिक शान्ति बनाये 
रखता है ।” 

८ २ ) जन-उपयोगी उद्योगों में हडताल के पूर्व:६ सप्ताह को सूचना देना 
भनिवायं है, भन्यथा ऐसी हडताल श्रवैध होगी । पचो के पास झंग्रढ्म विचाराधीन होने 
फो झ्वस्था में प्रथवा निणय के ७ दिन तक श्रथवा न्यायालयीन कायवाही के बीच में 
अथवा निर्णय होने के २ माह तक हडताल या तालाबन्दी भ्रवंघ और दण्डनीय होगी । 
इसमे ऐसी हडताल में भाग न लेने वाले श्रमिको को सुरक्षा की भी ज्यवस्था है । 

( ३ ) दस प्धिनियम मे धौद्योगिक न्यायालयों की स्थापना का श्रायोजन है । 
इसमे हाईकोर्ट जज या जिला जज के पद के दो अथवा दो से भ्रधिक सदस्य होगे ॥ 
हडताल करने के पूव मंगडा समझभोना अधिकारी ((0॥00765 (0087) को 
सौंपा जायगा । ऋंगडे का निशय निश्चित अ्रवधि से होना चाहिये श्लौर यदि समभौते 

+ का प्रयत्त प्रसफल होता है तो समभोता अधिकारी १४ दिन में सरकार को भ्रपनी 
रिपोट देगा । सरकार को अधिकार है कि वह इस ऊऋगडे को भ्ौच्ोगिक न्यायालय 


भथवा निर्ण॑यात्मक सस्था फे पास भेज दे, जिसका निशाय दोनो ही पक्षो को मान्य 
करना होगा । 
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ओद्योगिक कलह ( अपील अदालत ) अधिनियम ( सन्‌ १६०० )-- 
विभिन्न श्रम भदालतो द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयो की विविधता से जो 
कठिताइयाँ उपस्थित होती थी उनको सुलकाने के लिए मई सम्‌ १६५० में एक 
इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस (एपेलेट द्विव्युनल) प्रधिमियम स्वीकृत किया गया। इस झ्रधि- 
नियम से राज्य सरकारों फो जाँच ग्रदालतो के निणशाय लाग्रु करने के श्रधिकार दिये 
गये तथा वकीलो श्रादि को श्रोद्योगिक कलहो के सम्बन्ध में न्यायालय भश्रथवा ट्विव्युनल 
के सामने प्रस्तुत होने पर प्रतिबन्ध लगाएं गए । इस ग्रविनियम के भ्रन्तगत भ्रगस्त सत्‌ 
१६९५० में बम्बई में लेवर एपेलेट ट्विब्युनल की स्थापना हुई । 
इपी प्रकार के श्रपील न्यायालय कलकत्ता, लखनऊ प्रौर मद्रास में हैं। भ्रपील 
न्यायालय का हैडबवाटर कलकत्तें मे है। इन भपील न्यायालयों को भ्रन्य किसी सस्था 
के निर्णायों के विरुद्ध भ्रपील सुनने का ग्रथ्िकार है, परन्तु ऐसी भपील दो बातो से 
सम्बन्धित होनी चाहिये--( १) निशय में कोई वैधानिक वात उठाई गई हो भ्रथवा 
(२ ) निशाय का सम्पन्ध मजदूरी, वोनस भ्रादि कांतुन के अन्तग्रंत बनाये गये किसी 
भरन्‍य नियम से हो । 
इस भ्धिनियम मे साधारण भौर जनोपयोगी उद्योगो मे श्रन्तर किया गया है। 
क्योकि जनोपयोगी उद्योगी के क्लहो मे सरकार सभी स्थितियों मे हस्तक्षेप करेगी 
धोर शान्ति के लिए झ्रावश्यक कार्य करेगी । परन्तु भन्‍य उद्योगों मे सरकार तभी हस्व- 
क्षेप कर सकती है, जब सम्बन्धित उद्योग के दोनो पक्षो के वहु-सख्य व्यक्ति इस हेतु 
सरकार से भावेदन करें। सन्‌ १६५४ के सशोधन से श्रपील न्यायालयों को भग कर 
दिया गया है । 
भ्रप्रेल सत्‌ १६४६ में इन्डस्ट्रियल बेकिंग शोर वीमा कम्पनी प्रष्यादेश लागू 
किया गया, जिसका विस्थापन दिसम्बर सम्‌ १६४६ में एक श्रधिनियम से हुआ । फल- 
स्वरूप ट्रेंड डिस्प्यूट एक्ट सन्‌ १६४७ का सक्ञोघन हो गया । इस सं्ोपन से वेक भोर 
धीमा कम्पनियों के श्रापसी ऋगडो के निपठारे के लिए न्यायालय, ट्रिब्यूनल प्रथवा 
सभाएं बनाने का श्रधिकार केवल केन्द्रीय सरकार का, हो गया। इसी अ्रधिकार के 
प्रन्तगंत कैन्द्रीय सरकार मे वैकिंग कम्पनियों के लिये सन्‌ १६४६ में भ्ौद्योगिक ड्रिन्यु- 
नल की स्थापना की । सन्‌ १६५३१ के एक सशोधन से निकाले गए श्रमिकों की हानि 
पूति की व्यवस्था की गई । 
सन्‌ १६४७ के भ्रौद्योगिक कलह भ्रधिनियम के भन्तगंत केन्द्र एवं राज्य सर- 
कारी ने श्रौद्योगिक सस्थानों को वव्स कमेटियाँ स्थापित करने के भादेश दिये हैं । 
पच-वर्षीय योजना मे -- 
योजना भायोग ने श्रम-नौति, श्रसिक एवं नियोक्ताओशों के सम्वन्धो को 
ठीक रखने के लिए त्रिदल-सभा की स्थापना का सुझाव दिया है, जिसमे सरकार, 
नियोक्ता एवं श्रमिकों का प्रतिनिधित्व हो । यदि इस त्रिदल सभा में भ्रौद्योगिक कलहों 
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के सम्बन्ध मे क्सी प्रकार का समझौता नही होता तो सरकार द्वारा उध्षका निपदटारा 
किया जाय । ऐसे समझौतो के निशाय श्रौद्योगिक न्यायालयों श्ौर ट्रिव्यूतलो को 
सूचनाथे भेजे जायें, जो उन पर कार्य करने के लिए धाध्य हो । 


भौद्योगिक कलहो को रोकने के लिए नियोक्ताश्रो एव श्रमिकों की जिम्मेवारी 
वा कत्तेव्यो की निश्चित छा्तें बनाई जाय तथा प्रत्येक श्रौद्योगिक सस्था मे श्रमिकों की 
जिम्मेवारी भ्रादि को सूची रखो जाय तथा उनकी तकलीफो को दूर करने के लिए 
समुचित भायोजन हो । इसके साथ ही श्रमिकों को उद्योग फी वास्तविक स्थिति से 
परिचित कराया जाय तथा उनके ठ्वितो को प्रभावित करने वाले परिवर्तनो की जान- 
कारी उनको दी जाय । इसके भ्रलावा नियोक्ताओ्रो को, श्रमिकों के काम करने की 
दक्षा में कौनसे सुघार किए जायें, इससे परिचित कराने के लिए समुचित भप्रायोजन हो । 
इतने सुधारों के साथ यदि कोई सोधी कार्यवाही वी जाती है तो वह वैघानिक रीति से 
दण्डनीय धोषित की जाय । 
भ्रौद्योगिक शान्ति की प्रादर्श व्यवस्था के लिए यह प्रावशयक है कि मथासम्भव 
भापसी समभौतो से विवाद का प्रदन ही मिट जाय, इसलिए योजना शायोग ने वदस 
फेमेटियो की स्थापना की सिफारिश की है--इससे नियोक्ता एवं श्रमिकों के परस्पर 
सम्बन्ध अच्छे रह सकते हैं। इस योजना के श्रनुसार भारत मे ३० सितम्बर सन्‌ १६५७ 
को निजी उद्योगो में २,०६५ तथा केन्द्रीय उद्योगो मे ७४४ ववक्‍्से समित्तियाँथी। 
इनमे श्रमिक एवं नियोक्ताओ के प्रतिनिधि हैं। ये समिति परस्पर सदुभावता के लिए 
प्रमत्व करती हैं । * 
द्वितीय पच-वर्षीय योजना की अ्रवधि में भी यही श्रम-नीति रहेगी, परल्तु 
समाजवादी समाज रचना फे लिए इसमे कुछ परिवर्तन किये गये हैं। एस हेतु संत 
१६५५ में योजना भ्रायोग ने श्रमिको के अतिनिधिक पेनल की स्थापना की है, जिसमे 
अमिक थ नियोक्ताप्नो के कंगढो का निपटारा ऐच्छिक रूप से परस्पर वार्तालाप द्वारा 
करने का सुझाव दिया है। भ,ग्रोद्योगिक सम्बन्नों को श्रच्छा बनाने के लिये प्रबन्ध में 
श्मिको का सहयोग भ्रावश्यक समक्का गया है। प्रत्मेक उद्योग से प्रवन्ध परिषद्‌ की 
स्थापनां की सिफारिश की गई है। इसमे श्रमिक एव नियोक्ताम्रो का समान प्रतिनिधित्तत 
रहेगा । धाधिक मामलो को छोड कर झन्य सब बातो की जानकारी इस परिषद्‌ के 
उद्योग के प्रवन्धको को देनी होगी । इस नीति की प्रभावी पद्धति से कार्यान्व्रित करने 
पर झ्राक्षा है कि दूसरी योजना की भ्रवधि मे झोौद्योगिक सम्बन्धो मे श्रौर भी सुधार 
ही सकेगा । 
दूसरी योजना की भ्वधि मे सन्‌ १६५६ में श्रौद्योगिक कलह झधिनियम से 
पुन सशोघन करके समभौते की कार्यवाही मे सरलता लाई गई है । इस सशोघन के 
झनुसार ५०० रु० से कम मासिक झाय वाले सभी कमचारियों का समावेश श्रमिको 


> ह॥0॥8 950 


[ १५३ 


की श्रेणी में होगा । दूसरे, श्रम अपील “दालतो को भग किया गया तथा जितूची 
प्यायालयीन व्यवस्था की गई .--[प्र) श्रम स्यायालय, (व) प्रौद्योगिक न्यायालय तथा 
(रा) राष्ट्रीय न्यायालय तथा इन तीनो के क्षेत्र निर्धारित फिए गए हैं। इन न्यायालयों 
के निरंयों के विरुद्ध कोई श्रपील नहीं हो सकती । केन्द्रीय एरकार को इन निर्णायों मे 
प्रिवर्तत करने का प्रधिकार है तथा ऐसे परिवतन की श्राज्ञाएं वेच्रीय सरकार को 
सेसद के समक्ष १४ दिन में प्रस्तुत करना होगा, जिन्हे मान्यता देने, त देने का 
प्रधिकार समद वो है। इस प्रकार श्रन्तिम निर्णायक ससद ही है, परन्तु केन्द्रीय सरकार 
ऐसे परिवतन सामाजिक न्याय या राष्ट्रीय भ्रध॑-व्यवस्था के हित के भ्राधार पर ही 
कर सकेगी । 

इस संशोधन के श्रनुसार राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना लखनऊ में तथा 
श्रौद्योगिक न्यायालयों की स्थापना घनवाद श्ौर नागपुर मे की गई है। नागपुर का 
न्यायालय श्रम न्यायालय का कार्य भी करता है। इसके श्लावां दिनली मे भी एक 
एड-हॉक श्रौद्योगिक न्यायालय है। राज्य सरवारो करे क्षेत्र में उनके न्यायालय तथा 
अम न्यायालय हैं । 
भ्रमिको का प्रवन्ध में हिस्सला-- 

भौयोगिक सम्बन्धो को भ्रधिक भ्रच्छा बनाने के लिए भ्रबन्ध मे श्रमिको 
का सहयोग लेने की नीति की योजना में सिफारिश की गई थी, इसलिए इसकी 
कार्य-प्रणाली का भ्रध्ययन करने के लिए एक प्रष्ययन दल विदेशों मे मेजा गया था। 
इस दल की सिफारिशों पर जुलाई सन्‌ १६५७ में भारत श्रम-सम्मेलन मे विधार 
हुपरा तथा उनको काय रूप में लाने के लिए सन्‌ १६५८ जनवरी फरवरी में एक 
प्रतिनिधिक सेमिनार में एक झादर्ण समभौता किया गया । 

इस समय २३ उद्योगों मे ऐसी व्यवस्था है तथा १४ उद्योग प्रयोगात्मक तौर 
पर इसे भपनाने के लिए सहमत हुए हैं |” इस द्वेतु उत्तर-प्रदेश में प्रशिक्षण की विश्वेष 
व्यवस्था भी की गईं है । 

प्रौद्योगिक सम्बन्धो के सुधार के लिए जो विविध प्रयत्व किए जा रहे हैं 
उनसे यह विश्वास है कि परिस्थिति में भ्रवश्य सुधार होगा। 

__( ब ) श्रम-संघ 

े (पृ+७०७ ऐकरा०75) 

श्रम की भनेक विशेषताओं मे एक महत्त्वपुण विशेषता यह है कि श्रम एक 
स्थायी वस्तु नही है, जिसको सम्रह किया जा सके | प्रत्येक श्रमिक को प्रवता श्रम 
प्रत्ति दिन किसी न किसी फार्य के लिये करता ही होगा । यदि वह यह चाहे कि आज 
सजदूरो न करते हुए इकट्ठा कल ही कर ले तो यह सम्भव नही होता, क्योकि बीते 
हुए कल की मजदूरी खत्म हो जाती है । इस विशेषत्प के पारण श्रमिकोी मे सौदा 
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करने मे बमजोरी प्राती है। प्रजीपति भ्रथवा नियोक्ता श्रपनी राष्षि का उपयोग 
भविष्य मे कभी भी कर सकता है । परतु श्रमिक को प्रपने प्रत्येक दिन का उपयोग 
करना ही होगा, भ्रन्यथा उसके उस दिन के श्रम वेकार हो जावेंगे । इस कर्मजोरी को 
दूर करने एवं उनमे सामूहिक सौदा शक्ति लाने के लिए श्रमिकों का संगठन अपने 
लाभ के लिये होने लगा। इस कारण इनको श्रमिक सगठन कहते हैं। इस प्रकार 
श्रमिक-सगठत श्रमिकों की काम करने वी दक्या सुधारने एव उनका कल्याण करने के 
लिये ध्रमिको का बनाया हुप्रा सघ है, जिससे उनमे एकता की भावना पैदा हो भ्रौर 
उन्हे सामूहिक सौदा करने की शक्ति मिले ।* 

उद्दे श्य-- 

( श्र ) संघ के सदस्यों मे एकता की भावना निर्माण करना । 

( भरा ) सध के सदस्यों मे म॑त्रीपुर्णं सम्यन्ध स्थापित करना । 

( ६ ) संघ के सदस्यों की काम करने की दक्षा मे सुधार करना । 

(ई ) सघ के सदस्यों का जीवन-स्तर उठाने के लिए उनके हेतु चिकित्सा 
सम्बन्धी, श्षिक्षा सम्बन्धी, वाचनालय, मनोरजन श्रादि सुविधाशों का 
प्रवन्ध करना । 

(उ) श्रमिक एवं नियोक्ताशों के बीच मंत्रीपुरं सम्बन्ध बनाना, जिससे 
यथासम्मव कलह न हो । यदि कलह होते भी हैं तो मजदूरो की 
प्रोर से वार्तालाप कर श्वान्ति प्रस्थापित करना भौर भसफलता की 
हालत में हडताल करना । 

(ऊ ) श्रमिकों को वेघानिक कार्यवाही करने के लिए झ्ाधिक सहायता देना । 

(ए) श्रमिको को उचित वेतन दिलाना तथा उनकी कायक्षमता बढाने के 
लिए प्रन्य भ्रावश्यक कार्य करता । 

(ऐ ) श्रमिको की सामाजिक, भ्राथिक, मानसिक एवं शारीरिक उन्नति 
करना | 


स्पष्ट है कि श्रसिक-सघो का भूल द्ेतु श्रमिको की मजदूरी एवं कार्य॑-दशा मे 
सुधार करना तथा उनकी झाथिक एवं सामाजिक उन्नति करना है । इत दो कारणों से 
हो श्रमिक सघ श्रन्य काये फरते हैं। इस प्रकार यह विचार कि श्रमिक सघो का दैतु 
हठतालें करना है, गलत है। हॉ, थान्तिपूर्ण ढग से मजदूर एवं नियोक्ताग्रों मे 
समभौता न द्वोने की दशा मे श्रमिक-सघ हडतालो को प्रपनाते हैं । उपरोक्त उद्देश्यों को 
पूति के लिए श्रमिक सघ अन्य कार्य फरते हैं, जिससे मजदूरों की सामूहिक शक्ति बढ़े 
तथा वे प्रपना सग्रठन सफल बना सकें । इसलिए श्रमिक-सघ भिन्न-भिन्न देशों के 
श्रमिको की स्थिति, काम करने की दशाझो का भ्रष्ययन, श्रम सम्बन्धी प्रॉकडे एकन्रित 
करना प्रादि कार्य करते हैं। यह कायें करने के लिए वे सदस्य-श्रमिको से माधिक 
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पयवा वापिक नन्दा लेते है, जिससे सगठा फा कार्य व्यय सुचारु रुप से चन्नता रहे 
तथा ये भपने सदस्यों फो भावश्यक सुविधाये दे से । 


श्रम-संघा फे ल|भ-- 

( ६ ) लम सप्रो से श्षमित्रों में एकता की भावना पैदा हो जाती है, जिससे 
सामूहिक सौदा करने परी णक्ति बठती है। परिणामस्वरूप इस सगठन के कारण श्रमिक्रो 
भा नियोत्ताशों द्वारा शोपण नही होने पाता । 

( ३ ) श्रमिफ्त नघ मजदूरों की धारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भाधिक 
प्रवस्पा को उप्तति करने के निए प्रयत्त करते है, जिससे उनका जीवन-स्तर उन्नत 
होता है एवं पायंक्षमता बढनी है । 

( ३ ) क्मिक-सगठन श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलवाने का प्रवन्ध 
करते है । 

( ४ ) प्रमिक-सघ श्रमिकों में शिक्षा-प्रसार करते है तथा उनको सद्भठन 
करने तथा ग्रनुधासन से रहने की दिया देते है, जिसमे देश को भी लाभ होता है । 

(४ ) प्रौद्योगिफ कतह को पथ्ान्तिपूर्ण टक् से तय करने के लिये वे 
प्रयलक्षील रहते है, णिममे देधा के झोद्योगिक उत्पादन मे वाधाएं नही भाने पाती । 

(६ ) श्रमिग-सघ श्रमितों को उनके दैनिक जीवन क्षेत्र में चिकित्सा, मनो- 
रजन, श्षिक्षा तथा प्रन्य सामाजिक सुविधाएं भी प्रदान करते है, जिससे मजदूरों का 
मानसिक हृष्टिरोण घिकसित दोता है । 

(७ ) राजनतिक क्षेत्र मे श्रमिक-सगठन श्रपना प्रतिनिधि लोक सभा में भी 
भेजते है, जिससे श्रमिक्तो की भावाज सरकार के कानो तक पहुँचाई जाती है तथा सर- 
फार श्रमिकों फो युविघाएँ देने का प्रयत्न क'ती है झ्रथवा उनके हित के लिये 
पावश्यक कानून बनाती है । 
अ्रमिक-सर्यो से दानियॉ-- 
हु इस प्रतार जहाँ श्मिक-सघो से इतने खान हैं वहाँ इनमे कतिपय बुर।हर्यां 

हैं ;+- 

( १) श्षमिक सद्धठन के नेता श्रमिको को स्वायथंवश भुलावा देकर उनको 
हत्तालें भ्रयवा श्रौद्योगिक कलह करने के लिए वाध्य करते हैं, जिससे देश का उत्पादन 
प्रभावित होता है तथा श्रमिक एवं नियोक्ताश्रो के सम्बन्ध ब्वराव होते है । 

(२ ) श्रमि+-सद्भठन के नेता केवल राजनैतिक प्रधिकार प्रस॒ करने की 
लालसा से इनझ नेतृत्त्त करते हैं, परतु वास्तव मे श्रमिकों के लाभ की भोर वे प्रयत्त- 
णील नही रहते । 

( ३ ) साम्ययाद एवं समाजनाद की लह्दर को बडी भासानी से मार्ग मिलने का 
श्रमिक सद्भधठन एक खुता द्वार है । 

चाप्तव मे देसा जाय तो ये घुटियाँ श्रम सध की न होते हुए उनके नैताप्रो की 
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हैं, जो अपने सड्गठन के उद्देदयो से विचलित होकर स्व्रार्थे सोघु बन जाते हैं। श्रम-सघ 
तो वास्तव मे श्रमिकों के लिये, देश के लिए एवं उद्योग के लिए झधिक प्रभावी सिद्ध 
हो सऊते हैं, यदि वे भ्रपने घ्येय के श्रनुसार उसे प्राप्त करने का वँघानिक माग 
प्रपनावें । 


भारत मे श्रम सघ आनन्‍्दीलन-- 


श्रम-सघ श्रमिकों में एकता-मभाव एव सामूहिक-शक्ति जाग्रृुत कर परत्सर 
मैत्रीपूर्णा सम्बन्ध प्रस्थापित करने के लिये बनायो हुआ एक सघ है। ऐसे श्रमिक सघ 
देश मे वई हो सकते हैं--प्रत्येक उद्योग के भ्रलग-झलग अथवा झनेक उद्योगो का एक । 
श्रम-सघो का विकास इड्नलेड श्रादि पाश्चात्य देशो में तो श्रौद्योगिक-क्रान्ति के बाद ही 
होने लगा था । क्योकि भौद्योगिक क़ान्ति ने भ्रौद्योगिक क्षेत्र मे नई नई समस्याएं पैदा 
की, जिनमें से एक श्रम-सधो की भी थी । परतु भारत मे श्रम-सधो का उगम प्रौर 
विकास केवल गत्‌ ३४ वर्षो मे ही हुमा है । 


भ्रम-सधघो का उगस एव विकास-- 


भारत से श्रभिद सघो के वीज डालमे का प्रमुख श्रेय श्री लोखण्डे को है, 
जिन्‍्होने सन्‌ १८८४ में वम्बई के कारखाने के श्रमिकों का एक सम्मेलन फराया तथा 
श्रमिको की और से तत्कालीन श्रमिक श्रायोग ([/800707 (00788700) के 
समक्ष मजदूरों की माँगें प्रस्तुत की । इन माँगो में श्रमिकों का एक दिन का साप्ताहिक 
विश्राम, दोपहर मे प्राघा घण्टे वा विश्राम तथा श्रमिको की हानि पृत्ति करने की माँगें 
प्रमुख थो । इसके वाद सन्‌ १८९० मे बम्बई मे मिलहैण्डस्‌ एसोसियेशन नामक श्रमिक- 
सगठन श्री लोखण्डे के सभापत्तित्त्व मे बनाया गया | परन्तु इभके बाद श्रौद्योगिक मं दी 
धरा जाने के कारण श्रमिक सगठनो मे शिथिलता भ्रा गई भौर एक तरह से इस 
ध्रान्दोलन को पूर्णो विराम ही मिला । इसके बाद सन्‌ १६०४ में जब भौद्योगिक समृद्धि 
पुन होने लगी तो इस भान्दोलन फो बढावा मिला भोर सन्‌ १६१० में कामगार- 
कल्याण-संघ की स्थापना हुई। इन्होने कामगार समाचार वामक साप्वाहिक भी 
प्रकाशित क्या । इस प्रकार आरम्म में जो श्रमिक-सगठन हुए, उनका हेतु श्रमिक- 
आयोग भ्रथवा श्रमिक समितियों के समक्ष श्रमिकों को माँगें प्रस्तुत करना ही रहा । 
प्रथम विश्व युद्ध के वाद श्रमिक-पभ्ानदोलन का दूसरा युग प्रारम्भ होता है, 
जब श्रभिक संगठनों ने नियोक्ताशों के विरुद्ध भ्रपनी माँगें पूरी करने के लिए सामूहिक 
मोर्चा लेता शुरू किया । इस समय श्रमिकों की काम फरने की दह्माएँ भ्रष्छी नहीं 
थी, कीमतें बढ रही थी घोर मजदूरी फेम थी तथा विश्व मे श्रमिक प्रान्दोलन फा 
जोर था। इधर मारत में राष्ट्रीय भान्दोलत भी जोरो पर था । इन विश्वेप परिस्थितियों 
के कारण श्रमिकों को झपनी निष्क्रिता एवं भयोग्यता वो जानकारी हुई धौर स्व 
१६६८ में श्री बी० पी० वाडिया ने मद्रास मे पहला लेवर यूनियन स्थापित किया, 
जिसके सदस्य सूती वस्त्र उद्योग के कामगार ये | इस सगठन ने श्रमिको का दु छ॒ दर्ष 
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मिटाने हेतु सराहनीय का किया । इसके बाद श्रमिक सगठन प्रास्दोलन का विकास 
भन्य श्रोद्योगिक केन्द्रों मे होने लगा | सन्‌ १६२० में श्रहमदाबाद मे गान्धीजी के नेतृत्त्व 
में भ्रह्मदाबाद टेबसटाइल एसोसियेशन का निर्माण हुआ तथा अन्य ध्मिक सगठने भी 
बने । भ्रहगदावाद का सगठत प्रपने ढंग का एक हो था, जिसने श्रहमदाबाद पिल-प्रोनर्सं 
एसोसियेशन से वार्तालाप द्वारा श्रौद्योगिक ध्ान्ति फायम रखते हुए श्रमिकों को भो 


सुवियाए" दिलवाई । 
इसी समय भारत प्रन्तर्राट्रीय श्रम संगठन का सदस्य बना जिससे श्रमिक 


नेताप्रो ने सोचा कि इसमे सरकारी प्रतिनिधि हो श्रमिकों का प्रतिनितित्त्व करेंगे । इस- 
लिये सन्‌ १६२० में अखिल भारतीय द्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण लाला 
लाजपतराय के सभापतित्व में हुम्ला। यह श्रमिकों की केन्द्रीय सस्या थी । इसी वर्ष 
प्रखिल भारतीय रेल्वेमेस फेडरेशन की भी स्थापना हुई। श्रभी तक के जो भारत मे 
श्रमिक सम्बन्धी कानून थे वे नियोक्ताश्नो के हित को दृष्टि से तथा लड्डाशायर-मिल- 
मालिको के प्रयत्न के कारण बने ये | इस कारण सन्‌ १६२० मे मद्रास हाई कोट के 
इस निर्णाव से कि श्रम-सघ के नेता श्रथवा कायकर्त्ता नियोक्ताओं और श्रमिक्रो फे 
सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जनता में भी यह जाग्रुति हुई कि इस सम्बन्ध मे 
कुंड श्रावश्यक कानून बनने चाहिये, जिससे श्रम सघो का बचाव हो । इन प्रयत्नों मे 
प्लो० एन० एम० जोशी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। फलत, सन्‌ १६२१ 
में बम्बई को घारा-सभा मे ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन एवं सुरक्षा के लिए कातुन 
दचाने या प्रस्ताव स्वोकृत क्या गया । इस प्रस्ताव के कारण ५ वर्ष बाद सन्‌ १६२६ 
में ट्रेंड यूनियन एबट पास हुमा । इस प्रकार सन्‌ १६१८ से सन्‌ १६२२ तक झनेक 
भ्रम सघो वा विकास हुआझा, जिन्होंने श्रमिकी की मजदूरी बढाकर उनका जीवन-स्तर 
उन्नत करने का प्रयत्न किया । 

सन्‌ १६२६ का ट्रेड यूनियत एक्ट और भ्रम आन्दोलन -- 

«सन्‌ १६२० की ट्रेड यूनियन काँग्रेत के कारण श्रमिकों के प्रतिनिधि भन्त- 
रष्टीय श्रम सगठन में मेजे जाने लगे। सन्‌ १६२६ में ट्रेंड मृननयन एक्ट स्वीकृत हो 
जाने से श्रमिक सघो को फानुनी मान्यता दी गई तथा उनके सदस्यों को हडताल 
सम्पन्दी कानूनी दायित्त्व से मुक्त किया गया । इस एक्ट ने रजिस्टड श्रम-सधो को राध्ि 
को श्रौद्योगिक कलह तथा सदस्यों को सुविवार्यें देने के लिए खर्च करने की मान्यता भी 
दी । इन समस्त कारणो से श्रम-सघो का विकास होता गया तथा सभी श्रम सधीो ने 
अखिल भारतीय ट्रेष्ट युनियन कांग्रेस को मान्यता दी। सन्‌ १६२८-२६ तक जितने 
भी श्रम-सघ थे उस पर कम्युनिस्टो का ही भ्रधिक प्रभाव था। विशेषत गिरणी 
कामगार सघ तो कम्युनिस्टो के पुरा प्रभाव में हो था, जिसकी सदस्य-सरया ५०,००० 
से भी ऊपर थी | इस सघ ने सन्‌ १६२८ में वम्बई में जो हडताल की उसमें पर 
सफलता प्राप्ति की | परन्तु साथ ही कम्युनिस्ट सदस्यों ने कुछ वसेडे भी पंदा किये, 
जिससे शहर मे जातीय-दगा हो गया तथा श्रनेक कम्युनिरठ नेतापो की गि'फ्तारी हुई | 
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(४ ) भ्राज भी भ्रधिकत्र मजदूरों का जीवन ऐसा ही है वि अपने काम के 
इश्लावा उन्हें भ्रन्य वात्तो की सोचने का भ्रवकाश ही नही मिलता । इससे मजदूर-सध 
के महत्त्व एवं उसके कार को वे नही समझ पाते । 

(५ ) श्रम सधो का नियोक्ताप्ो से विरोध होता है। वे भपने श्रमिकों को 
जो किसी श्रम सघ के सदस्य होते हैं, बहुत परेशाव करते हैं एव उनकी प्रगति मे रोडे 
प्रटकाते हैं। इससे श्रम सघो मे उनकी रुचि नही रहती प्रथवा उनको वाघ्य किया 
जाता है कि वे रुचि न रखें। 

(६ ) भारत मे श्रमिको का इतना विज्याल क्षेत्र है कि श्रमी तक उसके पूरे- 
पूरे भ्राँव डे भी उपलब्ध नही हो पाये झौर त इस ओर सरकार द्वारा ही विशेष प्रयतल 
किया गया । इन श्राकडो को प्राप्त करने का वैधानिक प्रयत्न केवल सन्‌ १६४२ में 
हुमा, जब इण्डस्ट्रियल स्टेटिस्टिक्स एक्ट पास किया गया | 

(७ ) श्रमिक भिन्न-भिन्न भाषा-भापी एवं भिन्न धर्मीय होने से उन्हे एक सूत्र 
में ग्राने में कठिनाई होती है । 

(८) प्रच्छे मजदुर नेताशो का प्रभाव श्रमिक-प्रान्दोलन का सबसे बडा दोष 
है | भारतीय श्रमिक भ्रशिक्षित होने के कारण श्रमिक सघो के नेता मध्य वग से भाते 
हैं, जो श्रम-जीवन वी समस्याझ्रो को उतनी झ्ात्मीयता से नहीं समझ पाते | इतना 
ही नही, प्रपितु प्रमेफ नेता तो केवल अपने स्वाथ भथवा राजनैतिक उद्देदय प्राप्त करने 
के लिसे ही सघो का नेतृत्व करते है । 

( & ) भारतीय श्रम सघो का नेतृत्व राजमंतिक दलों के हाथ में है, जिससे 
अपने दल के हित की दृष्टे से वे श्रपनी नीति रखते हें, श्रमक्ों के हित की दृष्टि से 
नहीं । यह भारतीय श्रमिक-प्रान्दोलन का सबसे बडा दोप है । 

' ( १० ) श्रम-सधो से वेमनस्थ--केन्द्रीय श्रम-सघो का सगठन राजनविक 
पक्षो द्वारा किया गया है, जिससे सदस्पो भौर विभिन्न श्रम-सघो मे जो वेचारिक एकता 
होनी चाहिए वह नही है। झत केन्द्रोय श्रम सघ राजनतिक पार्टीवन्दी से श्छूते रहने 
चाहिए । 

ट इन श्रुटियो के कारण भारतीय श्रमिक-प्रान्दोलन इतना सुहढ एवं मजदू रोके 
लिए उपयोगी सिद्ध नही हो सका, जितना वह विदेशों में हे । यहाँ के सघो का उद्देष्य 
केवल हडताले करना एवं उनके सगठन तक ही सीमित रहा है, उन्होंने अमिक्रो की 
शारीरिक, प्राविक एवं मानसिक उन्नति की शोर अभी तक कोई ध्यान नही दिया 
है ॥ ग्रावश्यकता इस वात की है कि श्रमिको को सावच्रिक उम्नति को झोर ध्यान देकर 
उनको कायक्षमता तथा जीवन-स्तर उन्नत करने का का श्रम-सघ करें, जिससे भावी 
झ्रोद्योगिक निर्माण में श्रसिको का भविष्य उज्ज्वल हो । 
दुसरी पच-चर्षीय योजना मे-- 

श्रमिकों के प्रतिनिधिक पैनल ( सन्‌ १६५५ ) ने श्रम-सघो के सुधार के लिए 

महत्वपूण सुझाव दिये हैं -- 
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( १ ) श्रम सघो में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश सीमित करना । 

(२ ) निश्चित शर्तों पर क्षम-सघो को वैधानिक मान्यता देना । 

(३ ) श्रम सघो के कायकर्त्ताश्ो क्री उत्पीडन (ए70077759607) से रक्षा 
करना । 

(४ ) शअ्रम-सघो के निजी ज्रातो से उसके श्राथिक भ्ाघार में सुधार करना 
( मजबूती लाना )। इन सुधारों से श्रम सघो के वर्तमान महत्वपूर्ण 
दोपो का निवारण हो सकेगा | 


राष्-निर्माण मे थम-लघ-- 

राष्ट्र के सामाजिक, झाथिक एवं राजनैतिक क्षेत्र मे भी राष्ट्रीय अम सधो का 
गहरा प्रभाव पता है। ब्रिठिश्ष ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ब्रिटेन के विकास मे काफी 
महत्वपूर्ण भाग लिया है। ब्रिटिश लेबर पार्टी का एटनी मा त्रि-मण्डल बहाँ की राष्ट्रीय 
ट्रेंड यूनियन काप्रेस का राजनेतिक पहलू था। इसी प्रकार प्रमेरिकन फेडरेशन प्रॉफ 
लेवर तथा दी फ्रेंच कॉन्फेडरेशन श्रॉफ ट्रेंड युनियन्स अपने देश के झाधिक क्षेत्र पर 
गहरा प्रभाव डालते हैं। भारत में भी श्रम-सघ मेता श्री जोशी के प्रयत्नों से ही 
सव्‌ १९२६ में श्रम सघ भ्रधिनियम पास हुमा । श्रम-सघो ने कुछ हृद तक श्रमिकों का 
शैक्षणिक एवं घारोरिक उन्नति करने में भी सफलता प्राप्त की है तथा प्राज के च्रुनाव 
में भी श्रमिकों का महत्वपुरा भाग है | श्रम सघो को चाहिए कि वे श्रमिकों में बचत 
की भादत निर्माण करने के हेतु सहकारी समितिण्गे की स्थापना करे । वहा से उन्हें 
जीवचावश्यक वस्नुए” सस्ती दरो पर दी जाये तथा ये उत्को भृह-निर्माण मे भी 
सहायक हो । इसी प्रकार श्रम उपनिवेशो में श्रम-सघ विभिन्न प्रकार के मनोरज्नादि 
साधनों का आयोजन कर श्रमिकों की लोकप्रियता श्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, 
श्रमिकों के मानसिक एव छ्वारीरिक स्तर को उन्नत कर सकते हैं। ऐसे लोकप्रिय श्रम- 
सघ ही श्रमिकों के ह्वितो मे सरकारो चीति को भी ऊकुकाने मे सफल हो सकेंगे । 


धम-सघ अधिनियम सन्‌ १६२६-- 

अमिक एवं नियोक्ता प्रथवा नियोत्ता एवं नियोक्ताँभो के भापसी सम्बन्धो का 
नियमन करने के हेतु बनाएं गए किसी सघ की रजिस्ट्री कराने का प्रायोजन इस 
प्रधिनियम द्वारा किया गया । दो अ्रथवा दो से अधिक श्रमिकों के फेडरेशन की 
रजिस्ट्री भी इस भ्रधिनियम के प्रत्तगत हो सकती है । रजिस्टरड श्रम सघो को निम्न 
प्रधिकार है ,.-.. 

( १ ) रजिस्टड सघो का समामेेतित अ्रस्तित््व एवं स्थायी उत्तराधिकार हो 
जाता है । ऐसे श्रम-सघ चल एवं भ्रचल सम्पत्ति रख सकते हैं तथा 
अनुयन्ध भी कर सकते हैं । 

(२) रजिस्टडं श्रम-सघ किसी समभोते से सम्बन्धित किसी पडयन्त्र या 

सान्य्रा०ग्वि० [[, ११ हे 
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प्रपराघ को जिम्मेवारी से मुक्त हो जाता है। परन्तु ऐसा भ्रपराध या 
पडयन्त्र किसी कलह को चलाने झथवा व्यापार या उद्योग को रोकने 
के सम्बन्ध में नही होना चाहिये । 

(३ ) रजिस्टर्ड सघ के सदस्यों के विरुद्ध सर के वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति 
के सम्बन्ध मे किए गये कसी भी कार्य के सम्बन्ध मे सिविल कोर्ट 
दावा स्वीकार नही करेगा । 

(४ ) श्रमिक सघ अपने सदस्यो से ऐच्ठिक रूप में दिया हुआ घन झस्स्यो 
वी सामाजिक, राजनैतिक या श्राधथिक भलाई के लिए स्वीबार कर 
सकता है । 

श्रम-संघ अधिनियम सन्‌ १६४७-- 

उक्त भ्रघिनियम मे नियोक्ताशरो द्वारा श्रम सघो की मान्यता के सम्बन्ध में कोई ' 
झायोजन नही था, ध्त इस भ्रधिनियम में प्रतिनिधिक श्रम-सघो को नियोक्तश्रो द्वारा 
मान्यता देना प्रनिवायें कर दिया गया है। इस प्रकार मान्य श्रम सघो तथा नियोक्ताशों 
द्वारा छुछ कार्यों को करना भनुचित एवं दण्डन्ीय घोषित किया गया है, परन्तु यह 
झधघिनियम लागू नहीं किया गया ।१ 

द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे इस सम्बन्ध में जो श्रायोजन है उससे यह विद्वास 
है कि वतमान दोपो का निवारण हो सकेगा । मई सत्‌ १६४८ के १४वें श्रम-सम्मे- 
लन मे यह निश्चय किया गया कि श्रम सघो को नियमित फरने की व्यवस्था की 
जाय । इस हेतु श्रम सघो को मान्यता देने के कुछ सिद्धान्त भी बनाये गये हैं । इससे 
श्रमिक आन्दोलन को लाम होगा झ्ौर श्रम सघो की बाढ पर भी रोक लगेगी । इन 
सिद्धान्तो मे प्रमुख सिद्धान्त यह है कि बे वल उन्ही श्रम-सघो को मान्यता दी जाय जो 
नियोक्ता भ्ौर श्रमिको हारा अनुमोदित प्रनुशासत के नियमो* का पांलन करें। इन 
नियमो फो सन्‌ १६५८ भे लागू किया गया है। इनमे प्रवन्ध एवं श्रमिकों के उत्तर- 
दागित्त्वों को इस हेतु से निदिचत किया गया है जिससे सभी स्तरी पर इनके प्रतिनि- 
घियो भे सक्तिय सहकारिता को प्रोत्साहन मिले । इनका पालन हो रहा है प्रथवा नही, 
यह देखने के लिए केन्द्र एवं राज्यों में आवश्यक व्यवस्था भी की गई है । इसी आधार 
पर तृतीय पंच-वर्षीय योजना के प्र तगंत कार्यक्रम एवं नीति का निर्धारण किया जा 
रहा है ।? श्रम-सधो को सुहढता एवं भौद्योगिक शाति के लिए यह वाछनोय कदस है । 


वैन ७०%. अवनन««क ननमभंनीन. 
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अध्याय १० 
श्रम-कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा 


(.89०एर फर्रिक्विल धापे 80ट०र्वा 58८७9) 








मजदूरी के ऋल/वा श्रमियों के स|माजिक, बोद्धिक, शारीरिक एवं मानसिक स्तर में सुधार 
करने के हेतु उच्के आराम, सनोर॒जन झादि की जो सुविधायें, वेघानिक अनिवायत। के बिना 

धोग देता हैं उदका समावेश श्रम-बल्याण म होता हे ।” 

सामाजिक सुरक्षा का अर्थ इतना व्यापक दे जिसमे दरिद्रता का उन्मृलन करने के किन्हीं 
भी प्रयत्नों का समावेश होता हैं ।? 


( १ ) श्रम-कल्याण 
श्रम कल्याए” की समुचित शऔर सरल परिभापा देना कठित है. क्योकि इसका प्रयोग 
विभिन्न पर्थो परे होता है । शाही श्रम श्रायोग के अनुसार श्रम-कल्याण की परिभाषा 
मे लोच होनी चाहिए, जो प्रत्येक देश में वहा की सामाजिक स्थिति, भ्ौद्योगीकरण की 
स्थिति तथा श्रमिवो के शैक्षणिक विकास के स्तर के भनुसार होगी । परन्तु साधा- 
शणत “ध्रम-बल्पाण उन क्रियाश्रो को कहते है जो किसी उद्योग के भ्रास पास श्रथवा 
उद्योग के क्षेत्र मे श्रमिक स्वच्छ एवं स्वास्थ्ययर वातावरण मे काम करते हुए भपने 
स्वास्थ्य एव नाति फे स्तर ॒ को भ्रच्छा रख सकें ।” - श्राजकल श्रम-कल्याण काये 
फेवल उद्योग वी व्यवस्था मे श्रमिकों को श्रावश्यक सुविधाएँ देने तक ही सीमित नहीं 
है, वरम्‌ श्रमिको को कारखाने के बाहर भी सुविधाएं देने तक विस्तृत है । इस प्रथ॑ 
में श्रमिकों का स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा की व्यवस्था, रहन सहन की सुविषायें, फैक्टरी 
में काम करने की अच्छी स्थिति, काम करते समय उनके मनोरज्ञत की सुविघाओ्रो का 
ग्रायोजन, कैस्टीन, स्तानग्रह प्रादि की व्यवस्था का समावेश श्रम-कल्याण कार्य मे होता 
है । श्रम कल्याण की मान्य परिभापा के भनुसार --“मजदुरी के अलावा श्रमिको 
के सामाजिक, बौद्धिक, थ्ारीरिक एव मानसिक स्तर में सुधार करने के लिए उनके 
भाराम, मनोरख़न भ्रादि की जो सुविधाएँ उद्योग द्वारा बिना किसी वेधानिक अनि- 
वायंता के दी जाती हैं, उनका समावेद् श्रम-क्ल्याण काय में होगा।” इस प्रकार 
श्रम-कल्याण कार्य वैधानिक प्रनिवायँता न होते हुए श्रमिकों की दक्षा सुधारने तथा 
उनको पभ्रधिक दक्ायक्षमता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के प्रति तियोक्ता की सदुभावना 
के घोतक हैं, जो वे स्वेच्छा से देते हैं । श्रम-सम्बन्धी कल्यारय काय दो प्रकाद से किया 
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जाता है . मियोक्ताश्रो की इच्छा से तथा कानूनी श्रनिवायंता से | इसके अलावा सेरे- 
कार स्वय भ्ौद्योगिक श्रमिको के लिये सुविधाएँ दे सबती है तथा ऐसी सुविधाप्ों का 
पग्रायोजन श्रम सछ्ड एवं भ्रन्य सामाजिक सस्थाप्रों द्वारा भी किया जा सकता है। 


भारत मे आवश्यकता प्यो ?९-- 
श्रम सुधार फाय केवल भारत में ही आझावद्यक नहीं, परन्तु यह सम्पूरां 
प्रौद्योगिक विदव मे औद्योगिक शान्ति, श्रमिको का जीवन-स्तर उन्नत करने तथा उनके 
श्रॉधक फार्यक्षम बनाने के लिये एक आधिक श्रायदयकता है | भारत मे श्रम-सुघार 
कार्य का महत्त्व स्यूनतम था, क्योकि सम्पूर्ण क्रौद्योगिक क्षेत्र मे- देंश एवं विदेश के 
--यह भ्रमभूलक घारणा थी कि श्रम कल्याण पर विसी प्रकार का व्यय नियोक्ताप्नो 
के मिजी लाभ पर कर है भ्रथवा उससे वस्तुओं का उत्पादन व्यय बढ जाता है । परल्तु 
उनकी यह धारणा गलत थी, क्योकि यदि श्रमिको थी मानसिक एवं ज्ारीरिक उन्नति 
के लिए तियोक्ता व्यय करते है तो उनको कुशल एवं स्वस्थ श्रमिक मिलते हैं। इससे 
उत्पादन व्यय बढने की जगह कम हो जाता है तथा ऐसी स्वेच्छात्मक सुविधाम्रो 
से श्रम एव नियोक्ताप्नो के सम्बन्ध भ्रच्छे होकर श्रौद्योगिक शात्ति वा बीजारोपण होता 
है। भारत मे श्रम सुधार फार्य की शोर प्रथम विष्व युद्ध मे प्रयत्त किए जाने लगे, तब 
जनता, नियोक्ता एव सरकार ने यह पहिचाना कि सत्तुष्ट एवं स्थायी श्रम शक्ति से 
हैं।' देश की भौद्योगिक उन्नति हो सकती है, क्योकि श्रम पल्पाण का से--( १) 
श्रमिकों का मानसिक, शारीरिक एवं शक्षणिक विक्रास होता है, जिससे वे भ्पनी 
भलाई समन सकते हैं एव जीवत्त का भ्रानन्द ले सकते हैं । जितनी भ्रघिक श्रम-वल्याण 
सुधिघाए' श्रमिको को मिलेगी उतता ही झ्ाव पण कारखानो के प्रति श्रधिक होकर 
कारखाना-जीवन की नीरसता कम होगी तथा श्रमिकी का नंत्तिक स्तर उदन्नत होगा | 
(२) सन्तुष्ट श्रमिक यंग ही अपनी आधकतम्‌ कायक्षमता उद्योग को दे सकता है, 
जिससे उत्पादन की लागत कम हो कर उपभोक्ताओं को सस्ते दामों मे वस्तुएँ मिल न्‍ 
_ फर उद्योग का विकास हो सकता है । (३ ) श्रमिको से नागरिक जिम्मेवारी की 
"भावना जागृत हो कर वे देश के भच्छे नागरिक वन सकते है । 


इन लाभो की दृष्टि से श्रम कल्याण कार्य नियोक्ताप्रो के लाभ पर कर न होते 
हुये उनके लाभ बढाने एवं देश फी शौद्योगिक प्रगति का एक साघन है । इस्लीलिए 
टैक्सटाइल लेबर इन्कायरी कमेटी ने कहा या,- कायक्षमता का उम्नत स्तर केवल 
वद्दी हो सकता है, जहाँ श्रभिक शारीरिक दृष्टे से स्वस्थ एवं मानप्तिक दृष्टि से सन्तुष्ट 
हो । इसका तात्पय यद्द है कि केवल वही श्रमिक जिनके लिये शिक्षा, भ्रावास, भोजन 
तथा वस्मादि का उचित प्रवन्ध हो, कुशल हो सकते हैं | इसी दृष्टि से भारत मे 
घम्बई यूनवसिटी ने श्रम-समस्याओो एवं श्रम उल्पराण कार्य के भ्रष्पपन तथा शिक्षा के 
लिए विश्षेप प्रवन्ध किया है। श्री ठाठा से स्कूल श्रॉफ सोशल साइसेज, वम्वई की 
स्थापना भेवल इसो उद्दंश्य से की थी ॥ 
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ध्रम-कल्याणु-कार्य की व्याप्ति-- 

श्रम-कल्पाण कार्य के विस्तार का स्पष्टीकरण श्रम-जाँच समिति ने भ्रपनी रिपोर्ट 
पे किया है। “श्रम-कल्पाण कार्यो के भ्रत्तमत श्रमिको के वौद्धिक, शारीरिक, नैतिक ए 
प्राथिक विकास के कार्यो का समावेश होना चाहिये। ये कार्य चाहे नियोक्ता, सरकार 
या प्रत्य सस्याग्रो द्वारा किए जायें तथा साधारण अनुबन्धनात्मक सम्बन्ध भथवा विधान 
के भनन्‍्तगंत जो श्षमितों को मिलना चाहिए, उसके अलावा किए गए हो । इत प्रकार इस 
परिभाषा के श्रन्तर्गत हम श्रावास व्यवस्था, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाएँ, भझच्छा 
भोजन ( कैन्टीन के भ्रायोजन सहित ), भाराम एवं मनोरजन की सुविधाएँ, सहकारी 
समितियाँ, प्रसूत गृह एवं कूने, शौचालय, सवेतव छुट्टियाँ, सामाजिक वीमा, प्रॉवोडेन्ट 
फण्ड, सेवा-निवृच्त वेतन भादि सुविधाम्रों का समावेश कर सकते हैं ।”* 


भारत में श्रम-ऋल्याण -- 

भारत मे प्रमी तक जितना भी कल्पाण-क्राय किया गया है, उसमे तीन 
सस्याएं प्रमुख हैं -- नियोका, सामाजि सम्याए' तथा सरकार । कुछ भ्रश्ञ में श्रम- 
सघो ने भी बल्यारा-कार्य मे हाथ वेंठाया है। नियोक्ताप़ो की शोर से स्वेच्छा से बहुत 
ही कम फैवटरियो मे श्रमिकों को सुविधाएं दी गई हैं भोर जहाँ वे दी भी गई हैं वे 
परिस्थिति से विवश हो कर प्रथवा वैधानिक अनिवायंता के कारण । सामाजिक सस्याग्रो 
ने स्‍भवश्य ही इस दिल्ला में कार्य किया है, परन्तु यह कार्य केवल वम्बई, भ्रहमदाबाद, 
भद्रास तक ही सीमित है । 


नियोक्ता-- 

नियोक्ताओों के स्वेष्छापूर्णा कल्याण-कराययं मे ई० डी० ससून समूह की मिलो में 
तथा टादा एण्ड सन्‍्स की प्रवन्धित मिलो मे श्रमिकों को भोषधोपचार सुवियाएं, प्रसुति, 
विक्षा, तान्त्रिक शिक्षा, उम्मेदवार-पद्धति की व्यवस्था, ग्रृह तथा मनोरजन की सुविधाएं” 
प्रसति, शिक्षा, तान्निक शिक्षा, उम्मेदवार-पद्धति की व्यवस्था, गृह तथा मनोरजन को 
सुविधायें दी गई हैं। मद्रास की विज्नी एण्ड क० फी मिलो मे, कानपुर के ब्रिटिश इण्डिया 
कॉर्पोरेशन के प्रवन्धित कारखानो से श्रमिकों को झावास, मनोरजन प्रादि की सुविधाएँ 
दी गई हैं। टाटा एवं विज्नी एण्ड कम्पती का श्रम-कल्याएण-काय विस्तृत एवं योजनाबद्ध 
है, जिसके भ्रन्तगत उन्होने प्रपन श्रमिकों के लिए भच्छी प्रावास-व्यवस्था, शिक्षा, 
भोपघालय, काम करने के वाद मनोर जन, केंटोन, मतोरजन बलव, खेल कूद के मैदान, 
गृह खेतों ([770007 2089) की व्यवस्था आदि का पायोजन किया है । इसी प्रकार 
फी व्यवस्था एसोसिएटेड सीमेट कम्पनीज की निर्माणियों में तथा जियाजी राव कॉटन 
मिल्म, गधालिथर से देखने को मिलती है | श्रम-कल्याण कार्य की योजनावद्धता एव 
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विस्तार को देखते हुए ढाटा, ई० डो० ससूत, विनीज, डो० सी० एम०, बी० आई० 
सी०, ए० सी० सी० आदि नियोक्ताप्रो के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 


इन्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन से पटसन कारखानो के श्रमिकों के लिये अनेक 
सुविधाश्रो का प्रायोजन किया है तथा प्रमुख केन्द्रों मैं श्रम-ऊल्याण-केन्द्रों की स्थापना 
फी है । इन केन्द्रो मे खेल कूद, मतोरजन प्ादि का प्रबन्त्र है। एसोसिएशन की शोर 
से पाँच प्राथमिक पाठशालाएं भी चलाई जाती है । 
सअम-सघ -- ि 


श्रम-सधो ने श्रम-उल्याण-ऊाय्यं मे प्रधिक सहयोग नही दिया है, यद्यपि श्रम- 
सधो का यह एक प्रमुश्ष उद्देश्य होता है। श्रम-फल्पाण के लिए प्राधथिकर साथन भ्र्च्छे 
होने चाहिए भौर उसी का प्रभाव भारतीय श्रम सघो के पास है, जिसके कारण वे 
उल्लेखनीय कार्य नही कर सके हैं। श्रम-सधो में प्रहमदाबाद टेक्मटाइल वर्कंसं एसोसि- 
एशन का कार्य विशेष उल्लेखनीय है | इसी प्रकार मजदूर समा, कानपुर तथा मिल 
मजदूर सभा, इन्दौर ने भी इस दिल्या मे कल्याण-कार्य किये हैं । भ्हमदावाद टेक्पटाइल 
घकंस एसोमिएदन भ्रपनी घत-राशि का लगभग ६०% कल्याणु-कार्यो पर व्यय करता 
है, जिसमे स्लियो एवं पुरुषों की शिक्षा व्यवस्था तथा छात्रालय का भी श्रायोजन है। 
बच्चो के लिये भ्रध्ययन-कक्ष, वाचनालय, चिकित्सालय आदि सुविघायें एसोसिएशन 
देता है । 

इन्दौर के मिल मजदूर सथ ने वाल मन्दिर, कन्या मन्दिर तथा महिला मन्दिर 
की स्थापना की है, जहाँ श्रमिको के बालक, बालिकाओ्नो एवं स्रियो को शिक्षा दी जाती 
है। यह कार्य इस सभा के श्रम-प ल्याण केन्द्र के नियन्त्रण में होता है । इसके भलावा 
सघ ने वाघनालय, मजदूर क्लब भ्रादि की स्थापना भी की है। कानपुर मजदूर सभा ने 
वाचनालय, पुस्तकालय तथा एक चिकित्सालय की स्थापना मजदूरों के लिए को है । 
हृष्टियन फेडरेशन प्लॉफ लेबर के नियन्त्रण में उत्तर-प्रदेश मे ४८५ कल्यार-केस्रो का 
संगठन हुथा है, जो श्रम सुधार कार्य करता है । 

फिर भी भन्य देशो की तुलना मे भारतीय श्रम सधो का फार्ये नगण्य है। 
इसके लिये जैसा कि ऊपर बताया गया है, झ्राथिक साधनो का अभाव ही प्रमुव कारण 
है, परन्तु यदि झपने थोडे से साधनो से तथा चन्दा आदि एकत्रित करके श्रम संध 
श्रमिको के कल्याण काये को गति देते हैं तो इससे श्रमिको को तो लाभ होगा ही, परन्तु 
साथ ही श्रम-सधो का सगठन भी सुहृढ हो सकेगा, प्रत. श्रम-सघो को इस झोर भ्रधिक 
ध्यान देना चाहिए । 

भ्न्‍्य सस्याप्नो में वम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता नगरपालिकाओ्ो मे श्रम-फल्याएण 
कार्य हो रहा है, जहाँ पर प्रसूति-ग्रह, कल्याण केन्द्र, शिक्षालयों भ्ादि का प्रबन्ध है । 
राज्य सरकारो द्वारा कल्याणय-कार्य -- 

प्रान्तीय क्षेत्र में सनु १६३७ मे काँग्रेस मन्चि-मण्डिलो की स्थापना के साथ द्वी 
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पनेफ सराहनीय कार्य किये गये, जिनमे धम फल्याएं भी एक है । इसो के साथ सर्व 
भ्थम सरवार ने श्षमिकोीं के सावंजनिक्त तल्याण की ओर सरकारी रूप मे प्र उठाया। 
बम्वर में-.. 
वम्प्रई में सच॑-प्रथम सन्‌ १६३६ में इस शोर प्रत्यक्ष कायवाही की गई घोर 

त्व सन्‌ १६३६-४० के बजट में १,२०,००० रुपये का भायोजन श्रम-कल्याणा-क्रार्य के 
लिये किया गया । इस काय पर सन्‌ १६४०-४० में कुल व्यय १०,६८०,०८३ रुपये 
था। प्रथम पच्र-वर्षीय योजना में वम्बई राज्य मे श्रम-पल्याण कार्य के लिये ३ करोड 
झयये का श्रायोजन किया। श्रम वल्याण काय का निरीक्षण श्रम-प ल्याण, डिप्टी 
फ्लेक्टर करता है, जिसके नियस्थणा में सन्‌ १६४० में ५० कल्याण-फेर्द् थे, जिनमें भ, 
वे, से तथा द पग के क्रमश ५, १०, ३३ एवं २ केन्द्र थे । इनके प्ललावा गत वर्षो पे 
२० थे'द्रो की स्थापना भौर हो चुकी है। इन केद्घो वा विभाजन वहाँ पर उपलब्ध 
सुविधाप्रो के भ्रतुपार चार श्रेणियों मे किया गया है । इसी प्रकार श्रमिक वर्ग में से 
ही श्रम सघो के नेताभो का निर्माण करने के लिए वम्बई राज्य ने वम्ब्क, भ्रहमदाबाद 
तथा क्षोलापुर म प्रशिक्षण वग खोले हैं, जहाँ श्रमिकों को श्रम सधवाद एवं नागरिकता 
की शिक्षा दी जाती है । श्रम-फल्याण के द्रो की क्रियांशो का सहयोग सरकारी शिक्षा 
एवं श्रम विभाजन तथा शराबबन्दी सभा के साथ स्थापित किया गया है, जिससे इनकी 
क्रियाम्रो के सामजस्य से श्रमिक भ्रधिकतम लाभ उठा सकें | श्रम-कल्याणा को प्रोत्सा- 
हेन देने के लिये सन्‌ १६५३ में लेबर वेलफेप्रर फण्ड झ्धिनियम बनाया गया, जिसके 
अनुसार श्रम कल्याण सभा को स्थापना की गई है । जुलाई सन्‌ १६५३ से यह सभा 
श्रम-कल्पाण के'द्रो की व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है । 

मध्य-प्रदेश में-- 

मध्य-प्रदेश मे ग्रधिक कारखानों में श्रम-कल्याण कार्यों का भ्रायोजन तथा 

हिंगनघाट श्र बाडनेरा में ध्रम-कल्पाण केन्द्रों की स्थापना की गई है | इसके श्रलावा 
सररार ने सम १६५३-४४ में तागपुर, जबलपुर भौर भरकोता में श्रम-ल्याण केन्द्र 
खोले हैं। श्रमिकों को थ्रप सधवाद की क्षिक्षा देने के लिए सन्‌ १६४३-५४ में नागपुर 
में एक प्रक्षिक्षण केन्द्र खोला है, जहाँ ६५ श्रमिकों की शिक्षा का श्रायोजन है, जिसमे 
से भव नागपुर का समावेश महाराष्ट्र प्रदेश में हो गया है । 


पञ्ञाव में -- 
पञाव में महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिक केन्द्रों मे क्रम-विभाग के नियस्त्रण में श्रम 


कल्याण केन्द्रों का सचालन हो रहा है । मे केन्द्र अमृतसर, बटाला, छुधियाना, जाल- 
न्धर, अम्बाला, भव्दुल्लापुर और वलरामपुर में हैं। यहा पर श्रमिकों को क्षिक्षा एव 
मनोरजन फी वस्तुए' उपलब्ध हैं । 


उच्तर-प्रदेश मे-- े 
उत्तर-अदेश में श्रध कमिइतर के नियन्त्रण में श्रम विभाग का कार्य होता है, 
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जहाँ पर श्रम कत्याण कार्य की देख-रेख के लिए १ स्री तथा १ पुरुष निरीक्षक होता 
है। स्री निरीक्षक ज्ली श्रमिको के सम्बन्ध के कल्याण कार्यो, जैमे-प्रसूति गृह, घायगृह 
धादि वा निरीक्षण करती है । सम्पूर्ण राज्य में सन्‌ १६४८ से ४६ श्रम-कल्याण-केनद 
हैं ।* इसके अलावा शक्कर उद्योग के श्रमिको के लिए मोलेंसेज (४००४४७४) क्रो 
फीमत ।)। प्रति मन निश्चित कर दी गई है, जिससे भ्रधिक दाम पर विक्ी होने से 
धतिरिक्त राक्षि एक प्रलग 'निधि! में जमा होती है। इसफा उपयोग इस उद्योग के 
श्रमिको को गृहू सुविधाएं एवं श्रम-कल्यारणा याय॑ के लिए होता है । इसके लावा 
फानपुर की नई श्रम वस्तियो मे २ तथा ऐशबाग लखतऊ में एक श्रम-कल्याण केन्द्र 
खोले गये हैं । 

बंगाल राज्य मे-- 


बगाल राज्य मे सन्‌ १६३६ में श्रम-कल्याण वाय॑ का श्रीगरेश हुप्रा तथा सच 
१६५४ में राज्य के विभिन्न औद्योगिक केन्द्रों में २७ कल्याण-केत्र थे। इसी प्रकार 
बिहार मे २, भ्रसम में १६ तथा सोराष्ट्र २० बल्याण-केन्द्र हैं। इन राज्यों के प्रलावा 
अन्य प्रान्तो में भी श्रम कल्याण के लिए विशेष प्रायोजन हो रहा है । 
वैधानिक श्रम-कल्याण कार्य-- 


भारत सरफार के श्रम-फल्याण कार्य का प्राघार वैधानिक है, जिसमे कागून 
ह्वारा नियोक्ताप्रो को श्रमिकों की मानविक, घारीरिक एवं भ्राथिक्त उन्नति के लिए 
उनको प्रन्य उचित सुविधाएं देने का ्रायोजन क्रिया गया है। इन विधानो में कीर- 
खानो के भन्दर भूलो की व्यवस्था, प्रकाश, हवा तथा मद्योनो के भ्रास-पास तार का 
घेरा भ्रादि लगाने का भायोजन, स्तानग्रद, धोचालय श्रादि का प्रवन्ध, चिकित्सालयों 
का भ्रायोजन, ग्रह-निर्माण योजना, रोजगार सस्थाएं, सामाजिक वोमा, प्रॉवीडेल्ट फड 
आदि योजनाप्ो का समावेश होता है। 
४ भारत में केन्द्रीय सरकार ने सबवे प्रथम वैधानिक अनियाय॑यराश्रों के झलावा 
भपनी स्वेच्छा से सुधार-कार्य का श्रीगणेश श्रॉर्डनिन्स फैक्टरियो से किया । यहाँ युद्ध- 
फाल में श्रमिको के लिए कैण्टीन की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा झादि का श्रायोजन 
किया । इसके भ्रलावा फैक्टरी एक्ट के भ्न्तग्रेत भ्रस्पतालो का भायोजन तो था ही । 
युद्धोत्तर-काल में इन सुविधाभो का विकास हुम्ना तथा इसी प्रकार की सुविधाग्री का 
भायोजन भन्‍्य सरकारी झोद्योगिक सस्थाझ्रो में भी किया गया। कैक्‍्टरी एक्ट के 
प्रन्तगंत २५० से भ्रधिक व्यक्ति काम करने वाले उद्योगों को केटोन की सुविधाये देना 
अनिवाये किया गया । 

फैबटरी एक्ट के भन्तगंत श्रम-कल्यारा कार्य समुचित हवा, प्रक शव एवं सफाई, 

यन्धों से सुरक्षा के लिए उनके झ्ास-पास घेरे बनाना, वनावटों नमी से श्रमिकों की 
सुरक्षा फा ध्रायोजन, प्राथमिक चिकित्सा, 'मूले ((४78८ ४७४), शोचगुड, भ्रारामगुह 
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की व्यवस्था नियोक्ताओं को करना अ्नियर यें हो गया। श्रम कल्याण कार्य के सम्बन्ध 
में प्रान्तीय सरकारों फो स्थानीय परिस्थितियों के भ्रनुसार प्रावश्यक नियम बनाने का 
भ्रधिकार भी दिया गया । श्रमिकों को काम करते समय किसी भी प्रकार की दुघटना 
से क्षति हो जाने पर उमकी पूर्ति करने की जिम्मेशारी नियोक्ताप्रों पर डाच्र दी गई, 
जिसके लिए उसमे पूर्व कोई भी भ्रायोजन नहीं था । इसी प्रकार वैधानिक सुधारों मे 
वालक वन्धक अधिनियम, मातृत्व लाभ धधिनियम तथा सेवायुक्त सरकारी बीमा 
अधिनियम प्रादि विधानों हारा श्रमिको की सुरक्षा एवं भावी कल्याण का प्रबन्ध 
फिया गया । 


सन्‌ १६४४ में कोयला सान श्रमिकों के कल्याण काय के लिए कल्याण-कोप 
निर्माण किया गया । कोयला खानो के श्रमिकों के लिए कल्याण केन्द्र, चिकित्सा, 
प्रसूतिग्रद श्रादि की व्यवस्था के लिए इस कोप का उपयोग होता है । इसी फण्ड की 
सहायता से २ बेन्द्रीय भ्रस्पताल, ६ प्रादेश्षिक प्रस्वताल, २ चलते फिरते दवाखाने 
तथा २ टी> वी० रुग्णालय चलाये जाते हैं। प्रादेक्षिक ग्रस्पतालो में प्रसूति तथा शिश्षु 
कल्याण की सुविधाएं भी दी जाती है | इसो प्रकार कोयले की खानो क॑ श्रमिक्रीं के 
लिए नोगांव तथा पद्रारोड सेनिटोरियम में क्रमश ५ श्ौर ४ स्थान सुरक्षित रखे गये 
हैं। मलेरिया विरोधी पभ्रोर वी० सी० जी० श्रान्दीलन भी इसी कोप की सहायता से 
इन क्षेत्रों मे चलाये जा रहे हैं । फरिया खानो की स्वास्थ्य सभा के लिए “धघण्डकुदया' 
में एक स्पधजन्य रोगियों के हेतु रग्णालय खोलने की स्वीकृति भी दी गई है। इसी 
फोप से श्रमिकों फे गुड निर्माण की भी व्यवत्या है। इस कोप की वापिफ प्राय 
१,७६,५५,४८४ 5० तथा व्यय ६ ७० करोड २० है। 

प्रश्रत खान मजदूरों के लिए ऊल्याण कोप सन्‌ १६४७ में बनाया गया है। 
इस निधि वा लाभ विहार, भान्प्र, राजस्थान तथा श्जमेर की प्रश्रक की खानो में 
काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा । इस राशि से कल्याण सुविधाग्रो के लिए दिये 
जाने वाले वापिक वजट की राशि भाम प्रान्तो के लिए क्रमण १३ ६०, ४ ३३, १ २६ 
तथा ० ४४ लाख रुपये है | इन मजदूरों को कोयला खान मजदु रो की भाँति चिकित्सा, 
शिक्षा मनोरजन एवं श्रावास को सुविधाम्रों का भ्रायोजन किया गया है । इस कोप से 
कर्मा (विहार) भर कालीचेद्‌ (प्रौत्न) मे दो तथा गगापुर में एक श्रस्पताल खोले गये 
हैं। इसके सिवा झनेक दवाखाने निर्माण भ्रवस्था मे हैं, जिनमे प्रसूत्ति एव शिश्यु कृत्याण 
की व्यवस्था होगी, कोप द्वारा २ चलते फिरते दवालानो का सचालत भी होता है। 
सन्‌ १६४६-६० में कोप से विहार को १० ४२, द्ाप्न को ४ ०० तथा राजस्थान को 
४ ३७ लाख रुपये श्रम-क्ल्थ्राए के लिए दिये गये ।४ लेबर भ्रॉफिससे की क्षिक्षा का 
अवन्घ भी सन्‌ १६५३-५४ से कलकत्ता विश्वविद्यालय में किया गया है । 

बगीधा उद्योग मे मजदूरों को वगीचा श्रम भ्रधिनियम के प्र तगंत स्थायी 
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श्रमिको को आवास व्यवध्या दी जाती है तथा भ्रस्पताल भौर दवाखाने बगीचा उद्योग 
को रखना ध्निवाय॑ है । कुछ बगीचा उद्योगो ते श्रमिको के बालकों को छिक्षा, मती- 
रजन सुविधाएं तथा दस्तकारी शिक्षा का श्रायोजन भी किया है। भर्ती की काग्रडी 
पद्धति का भ्रन्त करने वी कायवाही की गई है । दुघंटनामो को कम करने के लिए 
खान-प्रधिनियम सन्‌ १६५२ का कटाई से पालन होने के लिए श्रावध्यक कायवाही 
फी गई है । 

इसी प्रतुभव के आधार पर सत्‌ १६५२-५३ से कमंचारी भविष्य निधि 
योजना आरम्भिक अ्रवच्था मे सीमेट, सिगरेट, विद्यत, लोहा एवं इस्पात, कागज, 
फपडा तथा इ जीनियरिंग उद्योगो मे लागू फी गई थी । यह भ्रव सभी कारखानों 
को जिनको ३ व पूरे हो चुके हैं तथा जहाँ ५० से भ्रधिक मजदूर कार्य करते हैं, 
लागू होती है । सन्‌ १६५८ ४६ में इस योजना 4। लाभ ७,०२४ फारखानो के २५ ४३ 
लाख मजदूरों को मिल रहा था तथा इसी तिथि को उनके चन्दे की राहि लगभग 
१३२ करोड ४० थी। इस योजना के भ्रस्तगत श्रमिको को भ्ाय के ८३% चन्दा देता 
पडता हे तथा यह ऐमे सभी श्रमिको को जिनकी श्राय ५०० र० मासिक से कम है, 
लागू होती है। कोयला खान श्रमिको के प्रॉविडेन्ट फण्ड फी राषि भ्क्‍्तुृवर सन्‌ १६५८ 
के भ्रन्त मे १७ करोड र० थी ॥/ 
कछान्य-- 


इमके श्रलावा ग्राम जनता के कल्याण के लिए. भगस्त सन्‌ १६५३ में एक 
स्वास्थ्य केन्द्रीय कल्याण सभा (00968) ज़०१४७ 80970) को स्थापना की 
गई । इसके कार्यक्रम मे बालगाडी, प्रसूति एवं शिश्ु-स्वास्थ्य सेवाएँ", स्लियो की सामा- 
जिक दिक्षा एव मनोरजन भ्रादि को व्यवस्था है । 

इसके नियन्त्रण मे ३० सितम्भर सन्‌ १६४६ को ४३२ फल्याण-विस्तार 
प्रोजेक्ट चालू थे, जिनमे २,१२४ कल्यार-केन्द्र थे । इनका लाभ १०,८६२ गाँवों की 
१६० ७४ लाख जन-सख्या को होता है । 

द्वितीय पच-वर्षीय योजना के भ्रन्त तक केन्द्रीय कल्याण सभा का लद्॒ंय ६६० 
बल्याण विस्तार प्रोजेबटो की स्थापना का है, जिनमें ६,६०० कल्याण केन्द्र होगे। 
फलत* ६६,००० गाँवों वी ५७६ लाख जनता फो लाभ होगा। योजना का 
कुल व्यय १,५०३ लाख रुपया होगा, जिसमें केन्द्रीय कल्याण सभा का भाग ७३६ 
लाख रुपया होगा । 

इसके पलावा सयुक्त राष्ट्र सघ के नियन्त्रण मे प्न्तर्राष्ट्रीय बाल सझ्लृंड' कीष 


(एऋ००) भारत मे कार्य कर रहा है, जिसका सामजस्य उक्त सस्था से स्थापित 
किया गया है। 
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ज्यामआाजक, कि 
[ (७१ 
संत्तेप मे-- 


उक्त विवेचन मे स्पष्ट है कि भारत में श्रम-कल्याण फार्य-प्रगति वैधातिक 
प्रनिवायंता के कारण हो प्रधिकाश रूप मे हुई है। इसीलिए यह झावश्यक है कि 
नियोक्ता मजटूर कल्याण ही प्ोर स्वेच्चा से प्रयसतर हो श्रौर सरकार फे वर्तमान 
सन्तियमों वा कडाई से पालन होने के लिए आवश्यक कायवाही करें । 


(२ ) सामाजिक सुरक्षा सामाजिक नसुख्य्ता 
सामाजिक सुरक्षा' का भ्रण इतना व्यापक है जिसमें दरिद्रता के किन्ही भी 
प्रयत्तो का समावेश्न होता है । वास्तव मे सामाजिक सुरक्षा समाज के व्यक्तिगत सदस्यो 
के लिये वह प्रायोजन है, जिससे उमकी सम्भाव्य खतरों से रक्षा हो सके तथा जिन 
खतरों से वह व्यक्तिगत रूप में श्रपनी सीमित, झ्राथिक एवं व्यक्तिगत साधनों से सुरक्षा 
नही फर सकता । ऐसे साधनों का प्रायोजन_ बरने के लिए. सरकार ही एक ऐसा 
सामाजिक सपठन है, जो समुचित प्रायोजन कर सकती है | कमी-करमी सामाजिफ वीमा 
एवं सामाजिक सुरक्षा इन शब्दों का प्रयोग एक ही श्र्थ में होता है, परस्तु इनमें थोडा 
सा भेद है। सामाजिक बीमा यह सामाजिक सुरक्षा वा एक भाग है, इसलिए साम।जिक 
सुरक्षा दब्द का प्रयोग प्रधिक व्यापक एवं विस्तृत है । 


भारत मे-- 

सामाजिक सुरक्षा का प्रायोजन झमी तक कैवल भप्रौद्योगिक मजदूरो तक हो 
सीमित है, परन्तु वास्तव में इनका लाभ समाज के सभी सदस्यों को मिलना चाहिए। 
साभाजिक सुरक्षा के लिए भारत में जो भ्रायोजन है, उप्तमे (प्रॉविडेन्ट फण्ड एक्ट, 

(3) फोल माइस्स प्रॉविडेन्ट फण्ड एु्ह बोनस स्कीम एफ्ट,/भजदूर क्षति पूति भ्रधितियम, 

(६/मंटरनिटो वेनिफिट्स एक्ट तथौ सैवायुक्त सरकारी बीमा श्रधिनियम का समावेश होता 
है। इनमे से पहिले चार भ्रधिनियमों का विवेचन यथास्थान किया गया है । 
कमंचारी सरकारी बीमा अधिनियम सम्‌ १६४८ झावश्यक क्यों *-- 

(2 ) उक्त साधन केवल मजदूरों की समस्या के विभिन्न पहलुम्नो को स्पर्श 
करते है, परन्तु उनसे उनका भावी जीवन भ्राशामय नहीं बनता, इसलिए इस प्रधि 
नियम की श्रावश्यकता प्रतीत हुई । ( 77 ) उपरोक्त श्रघिनियमों के अन्तगेत मजदूरों 
फो सुधिघाएँ देने का झाधिक भार विशेष रूप से नियोक्ताम्नो पर होता है, णो 
वंधानिक दायित्व से बचने के लिए प्रयत्तथ्चील रहते हैं। इसका परिचायक मातृत्त्व 
लाभ भ्रधिनियम तथा मजदूर क्षति पूति क्‍भ्धिनियमों की प्रत्यक्ष कायेवाही है। (777 ) 
व्यक्तिगत प्रयत्तों की भ्रपेक्षा सामुहिक प्रथत्व सदैव लाभकर एवं उपयोगी सिद्ध होते हैं, 
क्थोकि इसमें मजदूरों से भी ध्पने भ्षिकार की भावना जाध्ुन हो जाती है, जो वात 
व्यक्तिगत वैधानिक सुविधाम्नो मे नही द्वोती, जैसा कि इन भषिनियमो की कायवाही की 
रिपोर्ट से स्पष्ट है। मजदूर हानि पू्ि विधान के भन्तग्त मजदूरों को हानि पूर्ति की 
राष्षि वहुत कम मिलती है. भ्रधवा मिलती ही नहीं । इन भधिनियमों से ( विशेषत; 
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स्रो श्रम सम्बन्धी ) उनको रोजगार देने को प्रश्ृत्ति कम हो जाती है, जिसका प्रमाण 
उत्तर-प्रदेश के भाँंकडो से मिलता है। सन्‌ १६३६ मे उत्तरप्रदेश मे स्त्री मजदूरी की 
सख्या ४,८०३ थी, जो सन्‌ १६५० मे केवल २,३६७ रह गई, क्थोकि नियोक्ता 
प्रसूति को सुविधाएँ नही देना चाहते । परन्तु बीमा अधिनियम के श्रायोजन से व्यय मे 
त्तीनो का हिस्सा होने के कारण नियोक्ताप्रो का नैतिक स्तर उन्नत होता है प्रथा 
सुविधाप्रो का लाभ उठाने के लिए मजदूर भी श्धिकार से माँग कर सकेते हैं । इसलिये 
सेवायुक्त सरकारी बीमा भ्रधिनियम सन्‌ १६४७ में स्वीकृत हुआ तथा ६ झवहूबर 
सन्‌ १९४८ मे बीमा कॉर्पोरेशन का उद्घाटन हुआ । 
शासन प्रबन्ध -- 


इस प्रमण्डल में शासकीय प्रडण्डल के ३८ सदस्य हैं, जिसमे केन्द्रीय एवं राज्य 
सरकारो, नियोक्ताओ्रो एवं मजदूरो के प्रतिनिधि हैं। इसी प्रकार इसमे केन्द्रीय ससद 
तथा डॉबटरी पेशे के प्रतिनिधि भी हैं। कॉर्पोरेशन को घासन-प्रबन्ध स्थायी समिति 
करती है, जिसमे १३ सदस्य होते हैं, जो इन्ही ३८ सदस्यों में से चुने जाते हैं। इस 
स्थायी समिति पर मजदूर एव नियोक्ताओ का समान प्रतिनिधित्त्व होता है । इसी 
प्रकार इस श्रधिनियम के अन्तगंत भौषधोपचार एवं चिकित्सा सम्ब घी सुविधाप्रों का 
प्रायोजन करने तथा सलाह देने के लिए सन्‌ १६४८ मे डॉक्टरों की भी एक परिपद्‌ 
बनाई गई है। इस श्रौषधोपचार लाभ-परिपद्‌ के २८ सदस्य हैं। वीमा प्रमण्डल के 
प्रमुख भ्रधिकारियो की नियुक्ति तथा लेखा-जोखा रखना एवं उसकी जाँच कराने का 
भ्रधिकार केन्द्रीय सरकार को है। इस कॉर्पोरेशन के घासन फी जिम्मेवारी भप्रमुलष 
संचालक पर है, जिसकी सहायता के लिए चार प्रमुख भ्रधिकारी हैं। प्रमुख सचालक 
सम्पूर्ण शासकीय कार्यवाहो प्रादेश्ठिक तथा स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से करता है । 


इस काये की प्रादेशिक सलाहकार सभाएं भी हैं, जिनमे नियोक्ता, मजदुर एवं प्रा तीय 
सरकारो के प्रतिनिधि हैं । 


अधिनियम से मिलने चाले लाम-- 


यह प्रधेनियम उन सभी कारखानो पर लागू होता है जो १२ मास फाम 
करते हो, विजली से चलते हो भोर जिनमे २० या इससे भ्रधिक कर्मचारी हो, जिनकी 
मासिक मजदूरी ४००) र० से कम हो । सितम्बर सन्‌ १६५१ भें भोद्योगिक मजदूरों 
फो स्थास्थ्य एव भोपधि सम्बन्धी लाभ देने के लिए इस भधिनियम मे सश्योधन किया 
गया है। प्रारम्भिक स्थिति में केवल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं दी 
जायेंगी, जो निम्न हैं -- 

( १ ) चिकित्सा तथा औपधि एव स्वास्थ्य सम्बन्धी भय सुविधाएं । 

( २ ) भ्रौद्योगिक मजदूरो के स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे भ्धिकृत जानकारी एक- 
त्रित करने के लिए शासकीय व्यवस्था वी जायगी । इस व्यवस्था का हेतु सरकार का 
ध्यान मजदूरों के स्वास्थ्य को भ्रोर भ्राकपित करना तथा उसको सुधारने के लिए भ्राव- 
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दयक सलाह देने फा है। इस व्यवस्था के भ्तगत झाधथिक अभाव के कारण प्रत्यक्ष 
काये नही हो सकेगा । 

सक्ोषित योजना के झनुसार एक बीमा-निधि बनेगा । सम्पुूण योजना लागू 
होने पर मजदूरों एवं नियोक्ताप्रो के चन्दे से मिलाकर इस मिधि की वापिक श्ाय 
२ ०५ करोड रुपया होगी जिसमे से मजदूरों का घन्दा ४१ लाख तथा नियोक्ताभों का 
चन्दा १६४ लास रुपये होगा । 
झन्य सुविधाएं -- 

प्रधिनियम पूर्ण रूर से लागू होने १र भौद्योगिक मजदूरों को निम्न सुविधाएं 
मिलेंगी -- 


खुबिधाएँ समय लाभ की दर 

(१) वीमारी सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष में ८ सप्ताह तक साप्ताहिक मजदूरी का बे 
सुविधाएं । भ्रश की दर से । 

(२) जच्चे सम्बन्धी १२ सप्ताह तक । १२ दाने प्रति दिन की 
सुविधाएं । दर से भथवा धीमारी 


सम्बन्धी सुविधाप्रो की दर 
से (जो प्रधिक हो) । 
(३) भयोग्य मजदूरी के न्‍ ! 


लिए सुविधाएं । 

(0) स्थायी योग्यता 
की दया में 

(प्र) सम्पुण क्षति के भाजीवन सासाहिक मजदूरी केए५ 
लिए भाग को दर से । 

(व) भाशिक अयोग्यता इस दछ्षा मे श्रयोग्यता के अनुसार वर्कमेंस कम्पेन्सेशन एक्ट 
के लिए के प्रनुसार पूर्ति की राधि मजदूर को मिलेगी । 


(77) भ्रस्थायरी श्रयो- अरयोग्यता जब तक रहे तब साप्ताहिक भृत्ति के ६ 
गता के लिए तक। प्रश्न के हिसाव से । 

(४) मजदूरों पर (पर) मजदूर पर भ्राश्चित उसकी उसकी भृत्ति के 3 की दर 
ब्राश्नित व्यक्तियों विधवास््री के लिए, उत्की से। यदि मृतक की दो 
के लिए मृत्यु तक प्रथवा पुनविवाह की विधवाए हैं तो उन्हें इस 

झवधि तक । दर का झाघा-झआधघा | 
(ब) उसके वैधानिक वारिस के मृतक की भृत्ति के हे की 
लिये उसकी १४ व की भाग दर से प्रत्येक लडके को । 
तक धौर यदि वह क्षिक्षा ले 

रहा हैं तो उसकी १८ वर्ष की 

पभ्रायु तक । 
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(स) मृतक की वैधानिक लडकी मृतक की प्ृत्ति के हू की 
के लिये उसको १५ वर्ष की दर से प्रत्येक लडकी को । 
श्रायु अथवा उसके वियाह होने 
तक (इनमे जो भी कम हो) 
झौर यदि वह पढ रही हूं तो 
१७ वष को श्रायु तक । 
(५) प्रौषधि एव इलाज इसके पनुसार मजदूरों को 
सम्पन्धी सुवि- साधारण भौपधालयो को 
घाए। सुविधा मिलेगी । 
कमचारी राज्य घीमा निगम का अर्थ प्रवन्ध-- 
कॉरपोरेशन के प्रन्तगत दी जाने वाली सुविधाझो पर जो व्यय होगा उम्तकी 
ध्यवस्था के लिए सेवायुक्त-सरकारी-बीमा निधि बनाया गया है। इसमे तियोक्ता एवं 
मजदुरो का चन्दा तथा प्रान्तीय एवं क्रेन्द्रीय सरकारें सहायता के रूप में जो राशि देंगे, 
वह जमा होगी । इसी प्रकार घर्मार्थ सहायता की राशि भी इसी निधि में जमा होगी । 
मजदूर एव नियोक्ताभ्ो के चन्दे की दर उनकी राय के अनुसार निश्चित की गई है । 
मजदूरो को चन्दा देने के लिए उनकी राय के भनुधार मजदूरों फा विभाजन ८ वर्यो में 
किया गया है, जितके श्रतुसार निवोक्ताम्रो का चल्दा भी होगा। चन्दे की दरें 
निम्न हैं .-- 





मजबूरो का. नियोक्ताग्रो 





ग 

इैकिससमुह चन्रा का चन्दा की 

(१) देनिक वेतन १) से कम ना ०- ७-० ०- ७-० 
(२) ५ १) से १॥) तक ०- २-० ०. ७-० ०- ६-० 
(३) का १॥) से २) तक 0०- ४०० ०्--पघ० ०-०१२-० 
(४) रह २) से ३) तक ०- ६-०० ०-६१२-० ९-० २८० 
(५) ४ ३) से ४) त्तक ०- ८-० र- ०-० १- ८-० 
(६) »५ ४)से ६)तक.. ०-६ ६-० १- ६-०. २- १-० 

- (७) ४. ४) से ८)तक.. ०-१५-० १-१४-० २ १३-० 
(८) प) से प्रधिक किन्तु. ६- ४-० २- ८-० ३-१२-० 


छु०० ) मासिक से कम 


अधिनियम के भ्रन्त्गंत दी जाने वाली सुविधाप्रो का वापिक व्यय मजदूरों एव 
नियोक्ताभो के चन्दे से लिया जायगा, परसु शासकीय व्यय की जिम्मेवारी नियोक्ताप्रो 
को है। परन्तु प्रथम पाँच वर्ष में श्रौपधोपचार सुविधायें देने के लिये जो शासकीय व्यय 
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होगा वह केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकारें ६६३% तथा ३३३५% भनुपात मे देंगी । उप- 
रोक्त दरो के प्रनु्तार नियोक्ताप्रों को चन्दा देना प्रनिवाय है । 

प्रारम्भिक स्थिति मे भ्रस्थाई रूप से नियोक्ताओ की दरो मे सशोषित झधि- 
नियम से परिवतन किये गये हैं, जिसके झनतुसार सभी नियोक्ताओ को प्रपने कारखाने 
में दी जाने वाली कुल मजदूरी के ० ७५% चन्दा देना पढ़ता है । जिन क्षेत्रों मे सुवि- 
घायें दी जा रही है वहाँ के नियोक्ताओ के लिए यही चन्दा सम्पूर्ण मजदूरी के 
१"२५५% है। नियोक्ताप्रो वो बीमा योजना वाले क्षेत्रों मे मजदूर क्षति 9वि प्रधिनियम 
तथा मातृत्व लाभ भधिनियम के प्न्तगत सुविधायें देने की श्रावश्यऊत्ा नहीं है, 
इसलिए उनके चन्दे की दर ६% से प्रधिक है । 
कर्मचारी राज्य वीमा निगम की क्रियाऐँ-- 

इसके प्रन्तगत स्वास्थ्य बीमा योजना सर्व प्रथम २४ फरवरी सन्‌ १६५२ को 
दिल्ली शौर कानपुर में भारम्भ की गई थी। फ़मश इस योजना का विस्तार देश के 
प्रन्य प्रौधोगिक क्षेन्द्रो मे भी किया गया, जिससे १४ ४३ लाख प्रौद्योगिक श्रमिको को 
लाभ मिल रहा है । इस समय यह योजना दिल्ली, कलकत्ता एवं हावडा के श्ौद्योगिक 
केच्नो में, भानम राज्य के ९, उत्तर-प्रदेश के ४, मध्य-प्रदेश, केरल और मद्रास के 
पाँच पाँच, पजाव के ७ भ्रौर राजस्थान के ६, आत्ताम, विहार तथा मैसूर के भौद्यो- 
ग्रिक केंद्रों के श्रमिकों को लागू होती है। २७ माच सन्‌ (६६० से आाश्नप्रदेश में 
सिरपुर, विहार में डालमियानगर बजारी भादि, मद्गास में डालमियापुरम तथा मैसूर 
में हुलली मे इस योजना का विस्तार विया गया है, जिससे (६,४५० श्रमिकों को 
घाभ मिलेगा । १ 

सन्‌ १६५८-५६ वर्षात में श्रमिकों का चन्द्र हे 5१ करोड रुपये भोर नियो- 
क्ताओ फा चनन्‍्दा २ ६० करोड रुपये रहा । इस्ती प्रवधि में बोमित व्यक्तियों को निम्न 
के लाभ दिए गए .-- 


बीमारी सम्बन्धी सुविधायें १८४५ लाख ₹० 
प्रसूति सम्बन्धी सुविधारयें १०२६ ,, 
प्रयोग्यता सुविघायें ४०७१ 9 
प्राश्नित सम्बन्धी सुविधाये ६३२, 

' योग २४५ २६ लाख रु०* 





इसी वर्ष मे योजना के प्रन्तगत प्रान्न, आसाम, विहार, मैसूर, मध्य-प्रदेश, 
पजांव, राजस्थात, उत्तर-प्रदेश तथा दिल्ली के क्षेत्रों में बीमित व्यक्तियों के ४ १० लाख 
परिवारों हो चिह़ित्सा सुविधा का विस्तार किया यया है । 





१, भारतीय समाचार अग्रैल १५, सन्‌ १६६० 
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इस प्रकार राज्य कमचारी वीमा निगम भ्रधिकाधिक सुविधाये देने के लिए 
प्रयलणील है | इस निगम वा यही प्रयास है कि श्रमिक परिवारों को सभी राज्यो मे 
चिकित्सा की समान सुविघाये मिले । 


अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ([ , 0) एवं श्रमिकझ-- 

हमारे श्रमिकों के लिए प्र।रभिक झवस्था मे जो भी विधान स्वीकृत हुए एव 
सुधार क्यि गये उसका बहुत सा श्रेय भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को है। इसी संगठन 
के वापिक भ्रधिवेश्नों मे भ्र तर्राष्टीय प्रतिनिधि अ्पने-प्रपने देश के श्रमिकों की चर्चा 
कर उसमे मृुघार करने के लिए प्रस्ताव स्वोकार करते हैँ एवं किन देणो में उन पर 
का्यंवाही हो रहो है, इसको जाँच भी करते हैं | इस सगठन की स्थापना (सन्‌ १६१६) 
के समय से ही भारत इसका सदस्य है एवं उसकी शासकीय सभा पर सन्‌ १६२२ से 
प्रपता स्थायी रुप से एक प्रतिनिधि रखने का भारत को भ्रधिकार है । भन्तर्राष्ट्रीय 
मजदूर सगठन के ६० प्रस्तावों ((07४60070785) मे से भारत ने २३ प्रस्तावों का 
अवलम्ब कर मजदूर-सत्ियमो में प्रावव्यक सद्योघन किये हैं । 


इनमे से निम्न प्रतिज्ञा प्रस्ताव महत्त्वपुण हैं '-- 

( भ्र ) शौद्योगिक सस्थानो के काम के घन्टे सीमित करना, 

( भ्रा ) छियो एवं १४ वर्ष से कम भायु वाले बच्चो को रात पाली में काम 
देने पर रोक, 

इू ) दुघटना भ्रथवा मृत्यु की दशा में श्रमिक की हानिपूर्ति, 

ई ) डॉक-अमिको की दुघंटनाझो से सुरक्षा, 

उ ) क्सी प्रकार के प्निवाये श्रम ( वेगार ) पर रोक, 

ऊ ) श्रम-परीक्षण की पद्धति, तथा 

( ए ) च्यूणतम मजदूरी का निर्धारण | 

इस सस्था के दो सम्मेलन भारत मे हुए, पहिला सन्‌ १६४७ में तथा दूसरा 


नवम्बर सन्‌ १६५७ में । इसके सिवा इस सग्ठन से भारत को विश्येपज्ञों की सुविधाएं 
तथा प्रशिक्षण सुविधायें भी मिलती हैं। 


( 
( 
( 
( 


उपसहार--- 

हस विवेचन से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने नये नये बिघानों द्वारा गत £ 
यर्षों मे पर्यातत सुबिधाएं दी हैं शोर मजदूरों ने भी सरकार के हाथ मजबूत बनाने में 
सहयोग दिया है । कणेकि श्रोद्योगिक कलहो की सख्या कम हो रही है । प्रव मजदूरो को 
यह विश्वास है कि वे नियोक्ताम्ो की दया पर हो निभर नही हैं, भ्रपितु देश की धौद्यो- 
गिक प्रगति मे उनका भी उतना ही हिस्सा है, जितना मिल मालिको का। भारत के 
झौद्योगीकरण की नवीन योजनाश्नो के साथ मजदूरों की माँग भी बढ़ेगी प्लौर उनका 
महत्त्व वढता जायगा । देश की कोई भी श्रौद्योगिक योजना तव तक सफल नही होगी 
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जब तक कि पमिल्ल मालिक एवं मज़दूरो में सहकारिता ने हो ! मिल मालिकों ने इस 
बात को आवश्यकता प्रव पहचान ली है| ऐसे समय मजदूरों का भव परम कत्तंव्प है 
हि वे भ्ौद्योगिक शान्ति स्थापित कर सरफ़ार के हाथ मजबूत करें शोर राजन तक 
गुटवत्दी के चक्कर में पड कर प्रपने पर में कुल्हाड़ी व मारें। इसी प्रकार सरकार 
को भी चाहिए कि वह पपनों विभिन्न योजनाश्रो एवं विधानों को व्यावहारिक रूप से 
कार्यान्वित करे । सरकार को गाँधीजो के इस कथन को न भूलना चाहिए कि किसी 
भी देश का काम उपके मुद्ठो भर लवपतियों एवं पूजीपतियों के विना तो चल्त सकता 
है, परन्तु मजदूरों फे विना नही, जो देश की भौयोगिक शक्ति का एक महत्त्वपुर्ण भन् 
ड्रोते है । 


जन्‍म स्‍रानानीन अजा«ना >>मममन्‍क 


अध्याय ११ 
अ्रम-सन्नियम 


(,87007 7.8७) 





>>... 3... 
स्क््क्जलजत 


“श्रमिकों की राम करन की दा सु॒वारने के लिए वर्तेमान सन्तिथरमों का कडाई से पालन 
सना चाहिए।?” 

--ईसरी गोजना 
भारत में श्रम सम्बन्धी जो भी कानुन बनाये गए, उनका इतिहास विचित्र एवं मवो- 
रक्षक है । १६वीं द्वतावदी मे सन्‌ (८१८ तक के सन्नियम श्रसिकों की सुरक्षा के लिए 
से होते हुए मिल मालिकों को आवदयकतानुसार मजदूरों की प्रति करने के लिए बनाए 
गये थे, परन्तु सन्‌ १८४१८ चंथा सन्‌ १८६१ में जो फैक्टरी एक्ट बनाए गये उनसे कुछ 
श्रद्य मे मजदूरों की सुरक्षा की श्रोर ध्यान दिया गया । इनका उगम भी बडी विचित्र 
पद्धति से हुप्रा । 
डगम -- 

बम्वई का दस्त्र व्यवसाय: प्रत्य त तेजी से विकास कर रहा था । इस विकास 
में उनको मजटूरो का अ्रसोमित प्रदाय, कम सजदूरी तथा काम के प्रधिक धन्टे भ्रादि 
से अत्यधिक बढावा मिच रहा था । इससे सद्लाशायर के मिल मालिकों को चिन्ता 
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होने लगी, इसलिए उन्होने भारत-सचिव पर इस वात का दवाव डाला कि वे भारत 

में फारखानो के नियन्चण के लिए ब्रिटिश फैक्टरी एक्ट लागु करें। फलस्वहूप सन्‌ 

१८७६ में फैक्टरो भायोग की नियुक्ति हुई तथा भारत में सन्‌ १८८३१ में पहला 

फैक्टरी एक्ट पास हुम्ना । इस वानून की प्रमुख बातें निम्नलिखित थी , -- 

( १) यह अधिनियम उन समस्त कारखानो पर लागू होता था, जिनमें 
१०० से भ्रधिक मजदूर काम करते हो एवं शक्ति का उपयोग होता 
हो | [ वगीचा उद्योग इसमे नही था ]। 
(२) ७ वर्ष से फम आयु के बच्चे फैक्टरी मे काम नहीं कर सकते थे तथा 
७ से १२ वर्ष की श्रायु के बच्चो से प्रति दिन ६ घन्टे से श्रधिक काम 
नही लिया जा सकता था, जिसमे १ घन्टे का अवकाश भी सम्मिलित 
था। ऐसे घालको को मासिक चार छुट्टियाँ देना अनिवाय कर 
दिया गया। 
इस भधिनियम से किसी को भी सन्‍्तोष न हुआ । इसके बाद सन्‌ १८८२ में 
फैक्टरी निरीक्षक श्रो किड्ध की रिपोर्ट प्रकाशित हुई | इस रिपोट मे श्रमियो की 
स्थिति सुघारने के लिए शनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये, अ्रतएव वम्बई सरकार ने सन्‌ 
१८८४ में एक समिति की नियुक्ति की, जिसका कार्य इन सिफारिशों को फैक्टरी में 
लागू करने के सम्बन्ध में विचार करना था | इसी समय भ्रन्तर्राष््रीय श्रम सम्मेलन भी 
हुमा तथा मेन्वेस्टर के वस्त्र उद्योगपतियों ने भारत मे श्रेग्रेजी फैक्टरी विधान लागू 
फरने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दवाव डाला । फलस्वरूप सव्‌॒ १०६१ में दूसरा 
फीवटरी एक्ट पास हुझ्ना | इसकी प्रग्मुख धाराएं -- 
( १) यह विधान ५० से भ्रघिक मजदूर काम करमे वाले एवं शक्ति का 
उपयोग करने वाले सभी कारखानो पर लागू होता था। स्थानीय 
सरकार को यह भ्रधिकार दिया गया था कि वह यह विधान २० 
व्यक्ति तक फाम करने वाले कारसानो पर लागू फर सके । 

(२) बच्चो की न्युनतम्‌ एवं श्रघिकतम्‌ झापु & से १४ वर्ष कर दी गई तथा 
उनके काम के ७ घन्टे प्रति दिन नियमित किये गये । 

(३) स्त्री मजदूरो से प्रति दिन ११ घन्टे से श्रघधिक काम नहीं लिया जा 
सकता था, जिसमे १३ घम्टे का विश्वाम भी देना था। परन्तु जियो 
से प्रात ४ बजे से पुव एव सायकाल ७ बजे के बाद काम नही लिया 
जा सकता था। 

(४ ) पुरुष-मजदूरो को ७ घन्टे का श्रवकाश एव १ साप्ताहिक छुट्टी की 
व्यवस्था की गई । इसके अलावा फैक्टरी के सुघार के लिए भी 
झ्रायोजन किया गया था । 

कुछ वर्षो वाद सन्‌ १६०४ में झ्ाथिक तेजी आई, जिससे वद्-ठद्योग में 

प्रधिक पन्‍्दे भ्रतिरिक्त काम किया जाने लगा । पटसन व्यवसाय की भी प्रगति होने 
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लगी । लक्लाश्माबर के वस्त्र-व्यवसायियो एवं डडी के पटसन व्यवसायियों की दृष्टि से 

यह भ्धिनियम सन्तोपजनक नही था। इसलिए भारत सरकार ने सन्‌ १६०७ भे एक 

भायोग की नियुक्ति की, जिसकी तिफारिशो के अ्नुमार सन्‌ १६११ का फैक्टरी एक्ट 
पास हुप्ना । इसकी सुख्य वाराए थी ,-- 

(१) यह विवान मौसमी कारखानो पर भी लागू किया यया। 

(२) बच्चो के काम के ६ घस्टे प्रति दिन नियसित किये गये तथा उनकी 

भ्रायु एवं क्वारीरिक योग्यता का प्रमाण भ्रावष्यक कर दिया गया। 

( ३ ) पुरुष मजदूरों के काम के भ्रधिकतम्‌ घन्टे १२ निद्चिचत किये गये, 

जिसमे २ घन्टे का विश्राम सम्मिलित था । 

(४) जी मजदूरों से धुनाई-कारखानो के पतिरिक्त प्रन्य कारखानो मे रात 

को काम नहीं लिया जा सकता था । 

( ५ ) इस ध्रधिनियम से मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए भी काफी 

व्यवस्था को गई | 

इस विधान को सन्‌ १६१४-१६१६ के युद्व-काल में कुछ थ्विथिल कर दिया 

गया था, परन्तु युद्धोत्त र-काल में श्रम सट्ठ॒श्रान्दोलन ने जोर पकडा तथा सन्‌ १६२० 

में भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सच्च फा सदस्य बना । इन दोनो घटनाश्रों से मजदूरों की 

स्थिति मे सुधार करने के लिए कानून की प्रावश्यकता प्रतीत द्वोने लगी । फलत* सन्‌ 

१६२२ में चोथा फैक्टरी एक्ट पास हुमा । इसकी सुरुष घाराएँ -- 

(१) २० भ्रथवा इससे भधिक मजदूर एवं शक्ति का उपयोग फरने वाले 
सभी कारखानो पर यह लागू होता था । 

! (२) स्थानीय प्रकार को प्रधिकार था कि वह इस विधान को किसी भी 
वकश्ञाँप पर लागू कर सकती थी, जिसमे १० भ्रथवा इससे प्रधिक 
मजदूर काम करते हो । 

'« (३) बच्चो की काय करने की ग्रायु १२ से १५ वर्ष तक निश्चित कर 

दी गई । 

|. (४) पुरुष मजदूरों के काम के भ्रधिकतम्‌ देनिक पन्‍्टे ११ तथा साप्ताहिक 

घन्टे ६० निश्चित किये गये 

7 (५) सभी मजदूरों के लिए एक घन्ठा दैनिक विश्वाम निश्िचत किया गया 

ः तथा कोई भी मजदुर लगातार १० दिन से प्रधिक दिन बिता छुट्टी के 

गैर हाजिर नहीं रह सकता था । साराष्त १० दिन की छुट्टी की 
व्यवस्था थी गई। 

(६) एसी प्रशार खतरनाक उद्योगो में १७ वर्ष से कम भायु के बच्चे एव 

« स््री-मजदूरो से काम लेता वजित कर दिया गया। 

इस विधान मे कुछ थोड़े से सक्योधन सनु १६२३ एवं सन्‌ १६२६ से किए गये। 

तदुपरास्त मजदूरों फी फैक्टरी में काम करने की स्थिति एवं तत्कालीन फैबटरी 
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विधान का अध्ययन करने के उपरान्त सुझाव प्रस्तुत करते के लिए व्हिटले कमीशन 
की नियुक्ति हुई | इस कमीश्षन ने सन्‌ १६३१ में अपनी रिपोर्ट दी । फलस्वरूप पाँचवाँ 
फ्रैवटरी एक्ट सन्‌ १६३४ पास हुआ । इसकी मुख्य विशेषताएं ,-- 

(१) १२ वर्ष से कम प्ायु के बच्चे कारखानों मे काम पर नही रखे जा 
सकते थे, पर तु जो १२-१५ वर्ष श्रायु के होते थे उन्हें खतरनाक 
उद्योगों में नियुक्त नही किया जा सकता था । 

( २.) वाल-मजदूरो के काम के देनिक घन्टे ५ निश्चित किए गये तथा उसे 
रात में कास लेने पर रोक लगाई गई 

( ३ ) वयस्क मजदूरो फे काम के देनिक घटे १० तथा कुल साप्ताहिक घटे 
५४ निदिचत किए गये । परन्तु देनिऊ प्रावष्यकता की वस्तुग्रो फा 
निर्माण करने थाले का-खानो के लिए साप्ताहिक घन्टे ५६ नियत 
किए गये । मौसमो कारखानो के लिए साप्ताहिक काम के घन्‍्दे ६० 
निर्दिचत किए गये । इस प्रकार इस अधिनियम से स्थायी एवं मौसमी 

कारखानो को विभक्त किया गया । 

(४) १४ से १७ वर्ष तक की श्रायु के व्यक्तियों को 'युवा! की श्रेणी में 
रखा गया तथा डॉब्टरी पमाण-पत्र के विना इनसे वयस्क व्यक्तियों 
का काम नही लिया जा सकता था। 

(५ ) मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अन्य श्रायोजन फिए गये 
जैसे-- (अ) पीसे के लिए स्वच्छ पानी, (व) प्राथमिक औषधोपचार 
(स|) ५० से श्रधिक स्लो मजदूर काम करने वाले कारखानो में भूले 
((॥६८९४) लगाना, (द) फारखातनो में नमी रखने (8 7%ात09%) 
प्ाप्राणाताफए) का प्रवन्च इत्यादि । 


#।. सेद'१६३४ के फैक्टरी एक्ट में सद्योधन करने के लिए सन्‌ १६४६ में फैव्टरी 
सक्षोघन विघान पास हुझा । दस विघान के प्नुसार '--- 
( १.) स्थायी कारखानो के काम के साप्ताहिक घन्टे ४८ तथा मौसमी कार- 
खानो के साप्ताहिक घ हे ५० कर दिए गये । 
> 5-२) 'फैलाव' (897600-0 ४९७) का सिद्धान्त जो सनु १६३४ के फैक्टरी 
विघान द्वारा लागू किया गया था, उसका समय स्थायी कारखानों में 
कक एवं मौसमी कारखानो से क्पणा १० शौर ११ घटे कर दिया गया । 
(३ ) अतिरिक्त मजदूरी के सिद्धान्त को मान्यता दो गई तथा भतिरिक्त 
- >“>. भजदूरी की दर औसत मजदूरी दी दुसुनी कर दो गई। 
तदुपरान्त सन्‌ १६४८ में उन सव फैफ्टरी-एक्टो को रद्द कर दिया गया, जो 
उस समय + तक पास किये गये ये त्तथा उन्तको एकत्रित कर नथा फैक्टरों विधान 
बनाया ।'इस तये विधान की प्रमुख वारतें हैं -- 
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- (१ ) यह विधान सभी भ्रौद्योगिक सस्थाग्रो को, जिनसे १० पयवा इससे 
भ्रधिक मददूर काम करते हो एव बक्ति का उपयोग होता हो तथा 
* जहाँ २० से अधिक मजदूर कार्य करते हो, किन्तु शक्ति का उपयोग ने 
होता हो, लागू होगा । 
(२) इस विपरान पे स्थायी एवं मौसमी कारखानों का भेद समाप्त कर 
दिया गया । 
(३ ) बाल श्रमिकों की न्यूयतम झाग़ु १४ वर्ष निश्चित को गई है तथा 'प्रुवा! 
के लिये प्रधिकतम श्रायु १७ वर्ष कर दी गई । 

/ (४ ) वयस्क श्रम्मिकों के लिये काम के साप्ताहिक घण्टे ४८६ तथा दैनिक 
घण्टे ८ निश्चित कर दिये गए। 'फैलाव” दिन में १०३ घण्टे निश्चित 
क्रिया गया है । 

(४ ) बाल एवं युवा मजदूरो के लिये काम के दैनिक घण्टे ४३ तथा फैलाव 
हे ५ घण्टे निध्चित किया गया है । 
( ६ ) कोई भी वयस्क श्रमिक हे घण्टे का विश्ञाम लिये विना लगातार ५ 
रा घण्टे से श्रधिक काम नहीं कर सकता । 
(७ ) ल्ली एव वाल मजदूरों से सायें ७ बजे से प्रात. ६ वजे तक काम नहीं 
लिया जा सकता । 
(८) श्रतिरिक्त काम के लिये मजदूरों को उनकी साधारण भजदूरी की 
दुशुनी मजदूरी देने की व्यवस्था की गई है । 
(€ ) भजदूरो के लिये १ दिन के साप्ताहिक भवकाद्य की व्यवस्था की गई-॥ 
' इसके भलावा लगातार १२ माह की नोकरी करने वाले वयस्क मजदूर 
को प्रति २० दिन के पीछे १ दिन की सवेतन छुट्टी लेने का प्रधिकार 
ह मिला, परन्तु न्यूनतम १० दिन की सवेतन छुट्टी वह एक पर्ष मे 
के ले सकेगा । वाल मज़दूरो के लिये प्रति १५ दिन पीछे १ छुट्टी, परन्तु 
भ्यूवनतम १४ दिन सवेतन छुट्टी वह ले सकेगा । 
( १० ) स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं श्रम-सुघार कार्य के लिये स्पष्ट रूप से पर्याप्त 
प्रबन्ध किया गया । का 
( ११) यह विधान भारत के सभी प्रान्तो एवं विलीन राज्यों को लागू होगा 
तथा राज्य सरकारो को इस सम्बन्ध में विशेष प्धिकार दिये गये हैं । 


/ वन मे काम करने वाले श्रमिकों के लिये-- 
खान मे काम करने वाले श्रमिको के लिए सर्व प्रथम सत्‌ १६०१ में वैधानिक 
धायोजन किया गया, जब भारतीय खान विधान १६०१ पास हुआ । इस विधान से 
:खात्-निरीक्षकों को नियुक्ति का प्रवन्ध किया गया। सब १६२३ में इस विषान में 
“मुलेगामी परिवर्तन हुए, जिनके अनुसार -- 2 
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(१) जमीन के नीचे १३ वप से कम भ्रायु के बच्चो को काम पर लेने के 
लिये रोक लगा दी गई । 

(२) जमीन के (ऊपर काम करे वाले वयस्क-अ्रमिको से सासाहिक ६० 
घण्टे से भ्धिक तथा जमीन के नीचे काम करने वाले वयस्क-अमिको 
से ५७ साप्ताहिक घण्टो से श्रधिक काम लेने पर रोक लगा दी गई। 

(३) स्थानीय सरकारों को यह भ्रधिकार मिला कि वे झ्लो-मजदूरो को 
जमीन के नीचे काम कराने पर रोक लगा सकती थी । 

इसके बाद ह्विटले कमीशन की सिफारिशों तथा भन्तर्रा्ट्रीय श्रम-सभ के 

स्वीकृत प्रस्ताव के शनुसार सन्‌ १६३५ से खान विघान में पुनः सश्योधन किये गये । 

इसके अनुसार ,-- 

( १) जमीन के ऊपर काम करने वाले श्रमिक्रों के लिए काम के सासाहिंक 

. - घण्टे ५४ तथा दैनिक १० घण्टे निश्चित किये गये । 

(२) जमीन के नीचे काम करने वाले सान-मजदूरों के दैनिक घण्टे ६ 
निश्चित किये गये भौर साप्ताहिक घण्टो की सीमा हटा दी गई । 

(३) खान में श्रयवा खान पर काम करने वाले बोल श्रमिको की न्युनतम्‌ 
प्रायु १५ वर्ष निश्चित कर दी गई । इसी प्रकार १५ से १७ वर्ष तक 
की प्रायु वाले श्रमिकों को विचा डाक्टरी प्रमाण-पत्र के खानों में काम 
पर लेने की रोक लगा दी गई । 

इस विघान में सन्‌ १६३६, १६३७, १६४० तथा १६४६ में सशीधन हुए । 

हन-सशोधत़ो के श्रनुसार ३--- 

(१) यह विधान सभी खानो पर लागू होगा। इस विधान मे लात की 
स्पष्ट परिभाषा भी दी गई है। 

। (२) णमीन पर काम करने वाले खान श्रमिकों के देनिक घण्टे १० तथा 
भधिफतस पीलाव १२ घण्टे निश्चित किया गया, जिसमे ६ घण्टे 
काम के बाद १ घण्टे का विश्वाम भी सम्मिलित है। जमीन के नीचे 
काम करने वाले श्रमिको के लिये यही समय € घण्टे है। 

(३) सभी खान श्रसिक्रो के साप्ताहिक घण्टो की सीमा ५४ निर्दिचत फी 

गई है । कोई भी व्यक्ति खान मे एक सप्ताह में ६ दिन से भधिक काम 
सही कर सकता । 

(४) स्री एवं पुरुष अमिको के लिए श्लग-धलग लॉकर रूम एवं स्वानति- 
गुहो का प्रवन्ध कराने का अधिकार केन्द्रीय सरकार फो मिला है। 
तदनुसार भारत सरकार ने श्रादर्श नियम (27 पम्र०8१४०४0 

फेणा०8) बनाये हैं । 

इन सम्धूरों विधानो का एक्न्रोकरण करने तथा उसको फंक्टरीज एक्ट सत्र 

१६४८ के वराबरी में रखने फे लिए, मारतीय सान श्रधिनियम सन्‌ १६५२ मे स्वीकृत 


| 


[ १८३ 


हभा । इस भधिनियम में उपरोक्त विभिन्न विधानो की सभी घाराझो का समावेश 
किया थया है। साथ हो '-- 
(१) १४५ वर्ष से कम झायु के बालकों को खानो मे काम करने पर प्रतिवनन्‍्ध 
लगाया है। 
(२ ) कोई भी व्यक्ति, जिसड्री पश्रायु १७ वर्ष की है, खानो में तव तक काम 
पर नही लिया जा सत्ता, जब तक उसके प्रास योग्यता सम्बन्धी 
डाबटरो प्रमाण-पत्र न हो । 


वर्गीचा-उद्योग -- 

दगीचा-उद्योग मे काम करने वाले मजदूरों के सम्बन्ध मे सबमे पहिला भधि- 
नियम सत्‌ १६३२ में बनाया गया । यह विशेष रूप से बगीचे पर काम करने के 
लिए मजदूरो की भर्ती करते के सम्बन्ध मे ही है । इस ध्धिनियम के भ्रनुसार ,-- 

( १ ) चाय के वगीची में काम करने वाले मजदूर एवं उनके कुद्वम्बियों को 
प्रत्येक ती न वर्ष के अन्त में भ्रपने घर जाने का व्यय नियोक्ताप्ो से 
प्राप्त करने का भ्रधिकार मिला । 

( २ ) प्रान्तीय सरकारो को यह भधिकार दिया गया कि ये किसी भी क्षेत्र 
को “नियन्तित क्षेत्र (007#7060 707878/707) घोषित कर 
सकते हैं । 

(३ ) मजदूर नियन्नण॒कर्ता (0079 णी०-/ ० म्राशह/श॥ 790007) 

की नियुक्ति का श्रायोजन किया गया। 

(४ ) कोई भी १६ वर्ष से कम भागयु का बालक भपने सम्बन्धियों प्रथवा 
माता पिता के साथ हो प्रसम मे जा सकता था । एसी प्रकार विदाहित 
स्री श्रपने पति के साथ होने पर ही भ्रसम मे बगीचों मे काम करने के 
लिए जा सकती थी, प्नन्य नही । 

इस विधान के पर्चात्‌ दूसरा बंश्ोचा-मजदुर-विधात सच १६४१ में बनाया 

गया, जो चाय, रबर सिनकोना प्रादि सभी वगीचे के उद्योगों पर लागू होता है, जिनमे 
च्यूवनतम्‌ ३० श्रमिक काम करते हो ओर जिनका क्षेत्र २४ एकड या प्रघधिक हो। 
इस विधान के भ्रनुसार -- हे 

( १ ) वयस्फ श्रमिकोी के काम के साप्तहिक घनन्‍्टे ५४ तथा श्वयस्फकों के ४० 

घन्टे भ्रघिकतम निश्चित किए गये । 

(२) १२ वर्ष से कम श्राष्ु के बच्चो की नियुक्ति नही की जा सकेगी । 

(३ ) ज्ली श्रमिक एव वच्चो से साय ७ से प्रात ६ वजे तक काम लेने पर 
रोक लगा दी गई। 
(४ ) इसके झलांवा श्रमिकों के स्वास्थ्य, कल्याण कार्य, शिक्षा, छुट्टियाँ तथा 
वृकाश के नियमन की भी व्यवस्था की गई । 
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यातायाव-उद्योग-- 


रेल कर्मचारियों के काम के घण्टे तथा विश्ञाम का समय निष्िचत एवं निय- 
मित करने हेनु इृष्डियन रेल्वेज एवट सन्‌ १८६० के ६वें प्रध्याम से सन्‌ १६३० मे 
सशोधन किया गया । इस सम्रोधित वानुन के प्रनुमार फैवटरी एक्ट तथा खान के 
एबट के प्रन्तगत भ्ाने वाले रेल कमंचारियो की छोड फर प्नन्‍्य सभी रेलो के क्मंचा- 
रियो के काम के घण्टे ५४ प्रति सप्ताह तथा श्रन्य कार्य के लिए ६० घण्टे प्रति सप्ताह 
निश्चित बिए गए। इसके अनुसार मजदूरो वो दो वर्गो मे बॉठा गया “एक वे जो 
लगातार काम करते हैं तथा दूसरे बग में वे जो भ्रावश्यक रूप से पारी-पारी (॥76&7- 
7007) से बाम करने वाले हैं। काम के समय भ्रावदयक विश्राम व सुविधाएँ 
देने का एव उसकी देखभाल करने का भी उचित प्रवन्ध इस कानुन से किया गया। 
सन्‌ १६४६ से इस कानुन के पालन की जिम्मेदारी प्रमुव श्रम कमिएनर ( केन्द्रीय ) 
की हो गई है | 


व्यापारी जहाजो पर काम करने वाले श्रमिको के लिए सन्‌ १६२३ में 'इण्डियन 
मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट” बनाया गया । इस विघान मे सन्‌ १६३१ मे सशोधन हुमा 
जिसके भनुसार जहाजो एवं समुद्र पर काम करने वाले वालको की, ग्रुवको को ट्रिमस 
एव स्टोक्स के लिए मरती करने की कम से कम प्राय, वेकारी की दछ्षा में हानिनपूर्ति 
शारीरिक योग्यता की जाँच एवं प्रमाण-पत्र, जहाज से माल उतारने वाले एवं लादने 
वाले श्रमिकों की सुरक्षा भ्रादि के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की गई । 


इसके पश्चात्‌ वन्दरगाहों पर काम करने वाले सयोगिक श्रमिकों की कठि- 
नताइयो को दूर फरने के लिए सन्‌ १६४६ में 'डॉक़ वर्कर्स ( एम्पलॉयमेन्ट माफ 
रेग्युलेशन ) एक्ट बनाया गया । इस कानून से केन्द्रीय सरकार एव प्रान्तीय सर- 
फारो को बन्दरगाहो पर काम फरने वाले श्रसिको की सुविधाप्नो श्रादि के लिए तथा 
उनको नियमित रोजगार देने के लिए आवश्यक नियम बनाने के भ्रधिवार मिले । 
अन्य अधिनियम-- - 
अमिक़ क्षति पूर्ति अधिनियम सन्‌ १६२३-- 
४ सन्‌ १६२३ में यह अभ्रधिनियम प्रथम बार बना, जिसमे क्रमश सन्‌ १६२६ 
सन्‌ १६२६, सन्‌ १६३१ तथा सन्‌ १६३३ में निम्न सशमोधन किये गये थे -- 
>» (१) किसी भी रोजगार पर होने वाली क्षति, रोजगार सम्ब घी ब्रीमारी 
प्रथवा ऐसी दीमारी एवं क्षत्ति से होने वाली मुत्यु से किसी व्यक्ति की हाति 
से क्षतिपूर्ति करमे का दायित्व नियोक्ता पर होगा। परन्तु क्षति पूर्ति का भ्रधिकार 
किसी भी व्यक्ति को तमी मिलता है, जब उसकी कोई मी चोट भ्रथवा उसकी मृत्यु 
काम करने के समय हुई हो । यदि व्यक्ति फो नशे की हालत में श्रथवा अभ्रपने कार्य की 
उपेक्षा से अथवा सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था फी भ्वहेलना से हानि होती है तो निपोक्ता 
उसकी क्षप्ति पूर्ति के लिए बाध्य नही है । तीसरे, यदि चोट से भ्थवा बीमारी से हमे 
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वाली क्षति ७ श्रथवा ७ दिन से कम हो तो उसके लिए भी कोई क्षत्रि पूर्ति नही दी 
जायगी। चौथे, कोई मी व्यक्ति, मजदुर भ्रथवा कमचारी, जिसकी मामिक प्राय 
४०० 5० से भ्रधिक है, क्षति पूत्ति का अधिकारी नही होया । 

(२ ) क्षति पृत्ति प्राप्त करने का अधिकार २७ श्रेणी के मजदूरों को प्राप्त 
है, जिनका उल्लेप प्रधिनियम मे है। 

(३ ) मृत्यु, पूर्यो श्रयोग्गता तथा आशिक श्रयोग्यता के सम्बन्ध में वयस्क 
क्मंचारियो को उनकी मासिक श्राय के अनुसार क्षति पूि की राणि दी जाती है। 
परन्तु अ्रवयस्क्र एवं वयस्क दोनो ही कमचारियों को अस्थायी प्रयीग्यता के सम्ब घ में 
क्षति पूर्ति की समान राशि दी जाती है। स्थायी प्राशिक अयोग्यता, भ्स्थायी प्राशिक 
भयोग्यता तथा अस्थायी पूर्ण भ्योग्यता के झनुसार दी जाने वाली क्षत्ति प्रति को राधि 
भिन्न-भिन्न होती है । मृत्यु तथा स्थायी पुण भ्रयोग्यता होने पर प्रवयस्क एवं वयस्क 
व्यक्ति को क़्मश २०० एवं १ /९०० २० की राष्षि क्षति पूर्ति के रूप मे दी जाती है। 

( ४ ) क्षति पूर्ति की राशि का समायोजन नियोक्ताम्री द्वारा अधिनियम मे 
उल्लिखित कार्यों के भलावा भ्रन्य किसी प्रकार से नही किया जा सकता । नियौक्ता के 
दिवालियेपन की दक्या मे भी इस श्रधिनियम के भ्रन्तर्गत मिलने वाली राशि श्रमिक को 
देने का झायोजन अ्रधिनियम में है । 

(५ ) इस सम्बन्ध मे प्रशासन की जिस्मेवारी श्रमिक क्षति पूरि कमिद्नरो 
की है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकारें करतों है । 

परस्तु जिन क्षेत्रों मे श्रमिक सरकारी इन्श्योरेन्स कॉर्पेरेशन की उन्नत सुविवायें 
दी जाती हैं वहाँ पर मजदूर क्षति पूर्ति तथा मातृत्व लाभ पधिनियमों की उन्नत सुवि- 
धायें नही मिलती । 
मातृत्व लाभ अधिनियम-- 

इस सम्बन्ध में जो केन्द्रीय श्रधिनियम है, वह केवल खानो पर लाश होता है 
तथा झ्न्य राज्यों में इस सम्बन्ध में भपने स्वतन्त्र विधान हैं | इस सम्बन्ध में राज्यों 
के विधान में भिन्नता है, जहाँ इस मधितियम के श्रन्तगत योग्यता भ्रवधि भिन्न भिश्न है- 
पैसम तथा वयाल में १४० दिन, मद्रास में २४० दिन, उत्तर-प्रदेश, केन्द्रीय प्था 
विहार के भ्रधिनियम मे ६ माह तथा शोप राज्यो के विधान में & मास है ।” इसी 
प्रकार लाभ की भ्रवधि में घिविधता है । 
भ्त्ति भुगतान अधिनियम सन्‌ १६४३६-- 

यह विधान ४००) ४० भथवा इससे कम मासिक प्राम द्वोने वाले मजदूरों फी 
-रैत्ति का तियमित भ्रुगतान तथा उनके भ्रूत्ति के कटौती सम्बन्धी नियम ३४३४ करता 

। सरकार को किसी भी श्रौद्योगिक सस्था में यह प्रधितियम लाश बरने का तथा 
उसका पालन हो रहा है, यह देखने के लिए निरीक्षकों को नियुक्त करने का भ्रधिकार 
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है । यह भ्रधिनियम रेल्वे, खान, कारखाने, बगीचे तथा यातायात को कुछ श्र रियो मे 
लागू होता है । 


न्यूनतम्‌ मजदूरी अधिनियम सन्‌ १६४८-- 

भारतीय मजदूरों के लिए समय-समय पर जो सन्नलियम बने उनमे किसी भी 
प्रकार के मजदूरों की न्युनतम्‌ मजदूरी का भ्रायोजन नहीं था। इस कारण मजदूरों का 
नियोक्तांश्रो द्वारा ोपण होता रहा । इस शोपण का श्न्त करने तथा मजदूरों की 
न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए सं प्रथ धत्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन ने सन्‌ १६२८ 
में प्रस्ताव पास किया । इसी श्राघार पर भारत में शाही श्रम भायोग ( सन्‌ १६३१ ) 
ने न्युनतम्‌ मजदूरी नियत करने की सिफारिश फी, परन्तु विदेशी सरकार ने इस दिशा 
में कुछ त किया | भारत स्वतन्त्र होते ही सन्‌ १६४४८ मे न्यूनतम्‌ भृत्ति प्रधिनियम 
पास हुआ -- 

(१) यह ऐसे सब कारखानो पर लागू होता है, जहाँ १,००० या इससे 
प्रघधिक मजदूर काम करते हैं। 

(२) भ्रघिनियम के प्रन्तर्गंत न्युनतम्‌ समय-मजदूरी, न्युनतम्‌ फाये मजदूरी, 
गारटीड समय मजदूरी तथा उद्योग, क्षेत्र एवं कायं की विभिन्नता के 
प्रनुसार समुचित धतिरिक्त मजदूरी (09670776 9६209) नियत 
करने का श्रायोजन है । 

( ३ ) यह प्रधिनियम अनुसूचित उद्योगो में ही लागू होगा, परन्तु राज्य 
सरकारें तीन मास की सूचना देकर इसे प्रन्य किसी भी उोग में 
लागू कर सकेंगी । 

(४ ) न्यूनतम भृत्ति निश्चित करने के लिए सरकार को समितियाँ एवं 5प- 
समितियाँ बनाने का प्रधिकार है। इनकी क्षियाप्रो मे सामजस्य लाने 
के लिये केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सलाहकार समितियाँ नियुक्त करेगी, 
जिनमे सरकार, नियोक्ता एव मजदूरो के प्रतिनिधि होंगे । 


इस अ्रधिनियम के झ्नुसार श्रघिकादा भ्रनुसूचित उद्योगी की न्यूनतम भृत्ति दरें 
निद्िचत की गई हैं। सन्‌ १६५७ के सशोघन से ३१ दिसम्प्रर सन्‌ १६५६ के भ्रन्त तक 
फषि तथा भ्रनुसूचित उद्योगों के श्रमिको की प्रारम्मिक न्यूनतम्‌ दरें मिद्दिचत हो 
जावेंगी (*५ 
डचित भृत्ति-- 

उचित्त-मजदूरी-समिति फी सिफारिदो के प्रनुसार प्रगस्त सन्‌ १६५० से एक 
विधेयक भारतीय ससद में प्रस्तुत किया गया था | उचित मजदूरी की दर न्यूनतम 
मजदूरी से कम नही होगी । उचित भ्रृत्ति निम्न वातो पर निर्मेर रहेगी---(१) राष्ट्रीय 
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भाय, (२) मजदू दी की वतंभान दरे, (३) उद्योग ही उत्ादनशीलता तथा (४) मप- 
दूरो की वाय॑ क्षमता, परन्तु यह विधेयक पास नही हो सका । 
कुछ भी हो, राजनंतिक, पभ्राधिक एवं सामाजिक दृष्टि से मजदूरों को न्यायोचित 
मजदूरी देना समय की माँग है । यह मजदूरी निश्चित करते समय यह ध्यान में रखना 
होगा कि देश मे रोजगारी के प्रवसर भ्रधिकतम्‌ हो। साथ ही, वर्तमान मजदूरी की 
दरें एक दम न बढ़ाते हुए क्रमश वढानी चाहिए, जिससे मुल्यस्तर मे स्थिरता रहे । 

समुचित मजदूरी की दरें निश्चित करते समय योजना भायोग के निम्न सुझाव 
विचारणीय हैं :-- 

( १ ) श्रमिकों को राष्ट्रीय भाय का उचित शज्य मिल्ले, इसलिये मजदूरी 

सम्बन्धी सभी सुधार सामाजिक सिद्धान्तों के श्वनुकूल हो तथा उनका 
हेनु झ्ाथिक विपमता अ्धिकतम्‌ सीमा तक दूर करने का हो । 

(२ ) जीवन मजदूरी निश्चित करते समय श्रमिकों की कुशलता, शिक्षा, 
झनुभव, मानसिक एवं शारीरिक प्रायदयकताएँ, खतरो झादि की प्रोर 
ध्यान दिया जाय । 

(३) विभिन्न उद्योगों में श्रमिको के कार्यभार का वैज्ञानिक निर्धारण किया 
जाय । 

( ४ ) एस सम्पन्ध में पिछडे हुए क्षेत्रों को प्रधानवा दी जाय । 

(५ ) त्रिदल पद्धति पर केन्द्र एवं प्रान्तो मे स्थायी-भृत्ति सभाए बनाई जायें, 
जो मजदूरी सम्बन्धी समस्याओ्रो का हल एवं परिस्थिति के भनुसार 
मजदूरी का मिलान करें। 

उपसद्दार-- 

इन सह्चियमों के होते हुए भी उनमे कतिपय दोप है, ज॑से--एक द्वी विषय 
पर केन्द्रीय एव राज्य सन्नियमों में विपमत्ा, सन्चियमो का कडाई से पालन न होना । 
भरत, इस सम्बन्ध में केन्द्रोय झाधार पर ही सन्नियम बनाये जायें तो भच्छा होगा तथा 
कम्पनी लॉ प्रशासन की तरह ही अम-सब्चियम प्रद्मयासन का निमरणि किया जाय 
तो इन भ्रधिनियमो का कडाई से एवं पूरी तरह पालन हो सकेगा । 





अध्याय १२ 
पंच-वर्षीय योजना में श्रम-नीति एवं कार्यक्रम 
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प्रथम पच वर्षीय योजना की श्रम-नीति मे नए सल्नियम बनाने की अश्रपेक्षा तत्कालीन 
सन्नियमों के प्रभादी प्रशासव पर जोर दिया गया था। श्ौद्योगिक कंगडों के निपदारे 
के लिए विभिन्न स्तरों पर समुक्त परामश प्रस्तावित क्या गया था। योजनाकाल में 
श्रमिकी की वोस्तविक मजदूरी में सुधार करने का विचार था | इसी के साथ अमिक 
राजकीय बीमा, श्रमिक्रो का प्रॉविडेन्ट फण्ड तथा सहायक गरुद्द निर्माण योजना प्रादि 
सामाजिक सुरक्षा की योजना्नों वो कार्यान्वित करने का लक्ष्य था। कारखाने, बगीचे 
एवं खानो के श्रमिकों की काम करने की दक्शाओं मे भी सुधार करना था। श्रमिकों की 
सुरक्षा एव स्वास्थ्य फी दृष्टि से उत्पादन की समस्याओ्रो का यथाविधि श्रष्ययन करने के 
लिए केन्द्रीय श्रम इन्टीस्यू 2 की स्थापना तथा कुछ उद्योगो की उत्पादनक्षीलता का 
भ्रध्ययन करने का निशय लिया गया था । साथ ही, ग्रनेक प्रान्तो में श्रम-फकल्यारा 
फेन्द्रो की स्थापना भी करनी थी । 


इस अ्रवधि मे श्रौद्योगिक सम्बन्धों मे सुधार हुप्रा है तथा इस योजना मे विभिन्न 
प्रस्तावों के भनुसार सरकार, उद्योग एवं श्रमिको के सहयोग से काय किया गया है । 
नियोक्ताश्ो ने काम करने की दक्षा सुधारने की श्रावश्यकता के प्रति जागरूकता दिखलाई 
है तथा श्रमिक वर्ग ने भी राष्ट्रीय उत्पादन को बढाने मे श्रपना योग देने क्री तत्परता 
का परिचय दिया है। 


दूसरी योजना में श्रम-नी ति-- 

प्रथम पच वर्षीय योजना में निर्धारित श्रम-नीति तथा भौद्योगिक सम्वन्धो के 
विपम के दृष्टिकोण थो प्रमुख बाते दूसरी योजना की श्रवधि मे भी लाग्रु होगी | यद्यपि 
समाजवादी पद्धति की समाज रचना करने के निश्चय के कारण इस नीति में कुछ 
परिवर्तन एवं झनुकूलता लाई गई थी । सरकारी क्षेत्र फे विस्तार से इस क्षेत्र के मज- 
दूरो पर प्रधिक जिम्मेवारी भ्रा गई है । सरकारी क्षेत्त के कारखानों मे काम करने की 
दष्शाओं से निजी क्षेत्र के लिए उदाहरण भ्रस्तुत करने की यदि हम झ्ाशा करें तो सर- 
कारी कारखानो के प्रवन्धको को मजदूरों के हित के श्रति विशेप जागरूकता रखनी 
होगी । भझत, ऐसी श्रम नीति का निर्धारण मजदूरो के प्रतिनिधि पनेल् के सुझावों के 
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पनुसार किया गया था, जिससे सम्बन्धित पक्षो का समथन ग्रास्त करे तथा वक्त उद्देश्यों 
की पूछ्ति करे । इस पनेल का निर्माण सन्‌ १६५५ में योजता शायोग मे क्या था। 


दुसरी योजना की श्रवधि में श्रमनीति के सम्बन्ध में उल्लेखनीय विकास हुये । 
निजी एवं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए अनुशासन के ब्रादश नियम (0088 ए0 
0॥809]770) बनाये गये है, जो स्वेच्छा से नियोक्ता एवं श्रमिकों के वे न्द्रीय संगठनों 
ने स्वीवार ,किये है तथा सत्‌ ६६५८ के मध्य से लागू हैं। इन नियमों के 
शनुसार श्रमिक एवं नियोक्ताश्रो की परस्पर जिम्मेवारियों को निश्चित किया गया है, 
जिससे स्रभी रत्तरो पर परस्पर सहयोग एवं सदभावना उढे तथा उत्पादन में रुकावट न 
आावे । श्रम बलहो का निष्टारा ग्रापसी समझौतो से हो, जिससे श्रम सघो का स्वतन्त्र 
गति से विकास हो सझे । साथ ही मजदूर काम करने मे उपेक्षा त वरें भौर नियोक्ताप्नी 
फी प्रोर से श्रमिकों के प्रति हिंसात्मक श्रथवा अनुचित ददाव-पूण ध्यवह्वार नहीं । 
इसके परिणामस्वरूप श्रौद्योगिक सम्वस्धों मे सुधार हुआ है तथा भापसी वैमनस्य कुछ 
प्र तक कम हुआ है । फिर भो निर्णय एवं समझौतो का पालन न हीने की शिकायत 
दोनो ही पक्षो की प्लोर से हैं और यदि ये चाल रहती हैं तो "आदश नियमो”” के घुल 
हेतु पर ही कुछाराघात होगा । इसलिए बंधानिक धथवा ग्रादश नियम एवं समभौतो के 
कारण झाने वाली जिम्मेवारियो की पूर्ति हो रही है। इसकी देख-रेख करने के लिये 
केन्द्र एव राज्यों में मृल्याकन एवं कार्यान्वयन के हेतु व्यवस्था की गई है । 

दुसरे श्रांमको का प्रशिक्षण एवं उनका प्रवन्ध में हिस्सा दिलाने के सम्बन्ध मे 
पर्याप्त उन्नति हुई है । उक्त वातो की उपयोगिता दूसरी योजना मे प्रमाशित हो छुकी 
है, जिसका प्रुर्सा प्रभाव तीसरी योजना के पाँच वर्षो में दोगा। 


तीसरी योजना मे-- 

योजना में श्रम सम्बन्धी नीति का निर्धारण श्रम एव निमोक्ताभो के प्रसि- 
निधियो के समुक्त समभौतो एवं सलाह से किया गया है। इसी भझाघार पर तीसरी 
योजना में श्रम नीति एवं कार्यक्रम के सम्बन्ध मे विचार हो रहा है भर प्रनेक मामलो 
में इस सम्बन्ध में निश्चित हो हुका है । 

भौद्योगिक कलही फा निपटारा न्यायालय तथा द्विल्यूनत्त के माध्यम से न्यूनतम 
करने के अगत्त होगे, जिससे झगड़ो के निपढारे में भनावश्यक बिलव नही होगा । 
भापसी ऋगडो के निपटारे के लिये ऐंच्डिक मध्यस्थ (0 99907) कै सिद्धान्तो 
का भ्रधिक उपयोग करने की पद्धति का ध्रायोजन होगा। मान्य क्षेत्रों मे श्रम सम्बन्धी 
मामलों के प्रजातान्रिक प्रशासन के लिये सक्रिय साधन बनाने के लिये वर्क्स समितियों 
को शाक्तिघाली बनाया जायगा। साथ ही, सभी औद्योगिक सस्थानों में लागू करने के 
लिये उचित शिकायत-पद्धति (#778ए७708 [270666परा0) का भवलब होगा । 

श्रम-सधो का ग्रापसी वैमनस्य दूर करने के लिये कायवाही बी जायगी। प्रमिको 
का स्वतन्त्र एव वाक्तिशाली सघ होना ही चाहिये, जिससे सामूहिक सौदेवाजी को भ्रौद्यो- 
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गिक सम्बनस्धों मे उचित स्थान मिले । क्द्योकि इसो पर दे के भाविक जीवन मे 
श्रमिक के सक्तियता की क्षमता तथा उसकी स्थिति निर्भर है । 
श्रमिको के प्रश्षिक्षण का कार्यक्रम दूसरी योजना मे भद्ध-स्वायत्त सभा के द्वारा 
सरकार ने झारम्भ किया था, जिसमे श्रमिक एवं नियोक्ताप्रो का पूर्ण सहयोग हैं। 
तीसरी योजना में इसका बडे पैमाने पर विस्तार होगा । इससे श्राशा है कि प्रौद्योगिक 
प्रजातनन्‍्त्र सुहढ होकर विकासज्ञील पअथव्यवस्था की उन्नति होगी । 
श्रमिकों का प्रबन्ध मे हिस्सा-- 
उद्योग हमारा है, इस भावना की वृद्धि कर उत्पादनश्ीलता बढाने के लिये 
श्रमिकों को प्रवन्ध में भाग देने की व्यवस्था की गई थी, जो इस समय २४ उद्योगों में 
सयुक्त प्रवन्ध परिपदो से लागू है। इनका प्रमुख कार्य श्रौद्योगिक सम्वन्धों को प्रभावित 
करने व.ले महत्त्वपूर्ण विपयो पर परस्पर विचार-विनिमय से निर्ण॑य लेना है। मा 
सन्‌ १६६० में इस पद्धति का परीक्षण किया गया तथा इसका क्रमद्षा, विस्तार किया 
जायगा, जिससे यह पद्धति झौद्योगिक सगठन का एक साधारण श्रग बने । श्रमिकों के 
जीवन-स्तर, उत्पादनशीलता एवं श्रोयोगिक शान्ति की उन्नति इस पद्धति को सफलता 
फा परिचय देगी। 
उत्पादनशीलता का स्तर बढाने के लिये “श्रम-फल्याण एवं कार्यक्षमता' के 
धादर्णश नियम (0988 ०6 शरीठशा0ए7 ७०१ ए/०/४० ० ४08 ए०7४०7४) 
बनाने का प्रस्ताव है । इससे इन उद्देष्यो को प्रासि के लिमे श्रम एव प्रबन्ध की जिम्मे- 
वारियो का स्पष्टीकरण होगा तथा श्रम एवं प्रवन्ध मे सही दृष्टिकोश का विकास 
होगा । 
के 'यूनतम्‌ भृत्ति भ्रधिनियम के भन्तगत न्यूनतम्‌ भृत्ति निर्धारण करने की 
जिम्मेवारी सरकार पर है। दूसरी योजना भे उद्योगों के बडे क्षेत्रों के लिये भृत्ति 
सभाझ्रो की स्थापता की सिफारिश थी तथा दोप क्षेत्रों में मध्यस्थता, सामूहिक सौदे- 
बाजी भादि से भृत्ति का निर्धारण होना था । श्रमी तक वस्त्र, सीमेट। एवं शक्कर उद्योगों 
मे न्यूनतम भृत्ति लागू की गई है तथा परिस्थिति के अनुसार भ्रन्य उद्योगो मे इसका 
विस्तार होगा | श्रम एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों मे इस नीति की पुन पुष्टि 
(78 ४7760) की है तथा उनका मत है कि श्रृत्ति सभा की सिफारिध्ो को पूरी 
त्तरह लागू किया जाय । समुचित भृत्ति समिति की रिपोट में भृत्ति निघरिण के व्यापक 
सिद्धान्त दिये हैं। इस सहमति के भनुसार भूृत्ति सम्बन्धी कलहों के मिपटारे के लिये 
भारतीय श्रम सम्मेलत ने आवद्यक-पराघारमृत न्यूनतम भृत्ति का विदलेषण ((00- 
$808 0 7680-09880  परशायशाए। एछ92्०) सकेत किया है। इसका परी- 
क्षण पुन' किया गया है और यह धनुमव किया गया है कि कुशल एव प्रकुशल श्रमिको 
की भृत्ति की क्समानता इत्तनी कम हो गई है कि कुशलता के प्रलोभन भ्रथेंहीन हो 
रहे हैं। जिन पहलुभो पर भ्रष्ययत्त का सगठन प्रभावित है वे हैं --- 
(१ ) भ्ृृत्ति-विपमताएं (0?7#00॥69]8), 
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(77 ) भ्रृत्ति को उत्पादकता से सम्बन्धित करने के उपाय, 

( ॥7 ) उत्पादकता को मापने का तकनीक तथा 

(39 ) वह स्तर जिस शाधार पर उत्पादकता के लाभो का विभाजन होना है । 
सामाजिक सुरक्षा-- >४७७०३७७ न्करछ्‌ 

वर्तमान सामाजिक सुरक्षा के साधनों के समग्रीकरण की योजना बनाने को 
सिफा रिक्ष एक अध्ययन दल मे की है, जिसता निर्माण होना है। भविष्य निधि योजना 
फी दर ६३% से ८७% फेरने की सिफारिय वो सरकार ने मान्य किया है तथा कुछ 
उद्योगो मे इसे लागू भी किया है, परन्तु उद्योगो की क्षमता मे विभिश्नता होने से एक 
तकनीकी समिति का निर्माण किया गया है । यह समिति इस वात का निश्चय करेगी 
कि कौन से उद्योग इस प्रतिरिक्त भार को सहन नही कर सर्कंगे। क्मवारी राजकीय 
वीमा योजना के क्षेत्र का विस्तार किया जायगा तथा प्रावश्यकतानुसार विश्ेप 
प्रस्पतालो की सुविधाओं की व्यवस्था तीसरी योजना में की जायगी ( बीमारी रोकने 
की शोर पग्रधिक ध्यान एवं स्रोत दिये जायेंगे । 

कृपि श्रमिकों के जीवन एवं कार्य करने की दद्या पर सब १६४०-४१ एवं 
सन्‌ १६५६-५७ की कृषि श्रमिक जाँच समितियो ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। प्रथम पच- 
वर्षीय योजना के अ्रन्तगत विकास योजनाओं के परिणामों को दूसरी जाँच समिति ने 
प्राका है। तदनुसार कृपि श्रमिकों को आर्थिक प्रगति के लाभो का उचित भाग दिलाने 
के लिए उनकी भावश्यकताएं एवं समस्याप्रो की शोर तीसरी योजना में भ्रधिक ्यान 
दिया जायगा । 
प्रशिक्षण -- 
तीसरी योजना मे भ्रधिक शिल्पियो की माँग की पूर्ति करमी होगी । इस हेतु 
छ्विल्प-प्रश्षिक्षण सुविधामों का विस्तार किया जायगा । दूसरी योजना के प्रारम्भ मे 
प्रशिक्षण क्षमता १०,५०० प्रश्षिक्षितों के लिए थी, जो सन्‌ १६६०-६१ तक ४०,००० 
प्रोर तीसरी योजना के भ्रन्त तक १ लाख प्रक्षिक्षितों की होगी । तीसरी योजना मे 
प्रशिक्षण सुविधाभो कफ सुधार की प्रोर प्मधिक ध्यान दिया जायगा | उम्मेदवारों 
प्रक्षिक्षण के सम्पन्ध में वैधानिक ग्रायोजन भभी विचाराधीन है । 

श्रमिकों की परिस्थिति एव समस्याझों को समझने के लिए तथा वतमान 
सूचनाओं मे जो कमी (89]05) है उसे दूर करने के लिए खोज-सुविधाो का विस्तार 


करने की योजनाएं विचाराधीन हैं | 
उक्त श्रम-नीति से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सरकार श्रमिको को अ्रधिकाधिक सुविधाएँ 


देने के लिए प्रयत्नक्षील है। परन्तु साथ ही उनसे वृद्धिगत उत्पादनशीलता एवं कार्ये- 
क्षमता की भपेक्षा करती है। इसीलिए तीसरी योजना में उत्पादनशीलता तथा कुदश्नलता 
घढानै, झ्रौद्योगिक ध्ास्ति क्षादि के लिए भी प्रावश्यक व्यवस्था करने का लक्ष्य है। 
प्रत श्रमिकों एवं नियोक्ताशों को भी अपनी कत्तंव्यपरायणता का परिचय देकर 
राष्ट्रीय सरकार को प्रीत्साहन देना चाहिए । 
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भी इतनी ही प्राथमिकता देनी चाहिए । इसके श्रलावा केन्द्रीय योजना आयोग, 'केन्द्रीय 
सास्यिकीय कार्यालय, स्थायी प्रशुल्क सभा तथा प्राथमिकता सभा की स्थापना की 
सिफारिश की थी ।! 

सन्‌ १६४७ में देश के विभाजन से नई-नई समस्याएं उपस्थित हो गई जैसे -- 
खाद्य-समस्या की तीत्रता, रुई एवं पटसन का श्रभाव, विस्थापितों की समस्या ग्रादि । 
इसके साथ ही भारत फ्रे सविधान से केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का विस्तार तथा प्रान्तीय 
एव केन्द्रीय क्षेत्र मे अनेक योजनाझो पर कार्य हो रहा था, जिनमे परस्पर सामजगय 
न था । एम विभिन्न चालू योजनाझो में दामोदर घाटी, तुद्ञभद्रा तथा भाकरा बाँध 
योजनाए' महत्त्वपूर्णा थी ।* इसलिए तत्कालीन परिस्थिति के प्रतुरूष योजना वनाना 
झावश्यक हो गया । 


योजना आयोग सन्‌ १६५०-- 

विभिन्न प्रान्तो तथा केन्द्रीय सरकार की चालु योजताशो में सामजस्य लाने, 
बदलो हुई भाथिक परिस्थिति तथा सविधान एवं सन्‌ १६४८ की भोद्योगिक नीति को 
घ्यान मे रखते हुए देषा के विकास की योजना बनाने के लिए मार्च सत्‌ १६५० में 
श्री जवाहरलाल नेहरू की श्रष्यक्षता मे योजना श्रायोग का निर्माण हथ्रा । इसको 
निर्त कार्य था +-- 

)-देंद की पूंजी, वस्तु एव मातवी स्नोतो का अभनुमाव लगाना तथा 
राष्ट्रीय आवद्यकता के अनुसार न्यून स्रोतो की वृद्धि करने की सम्भावना 
को जाँच करना | 

( २.) देश के स्रोतो के सन्तुलित एव प्रम वी उपयोग के लिये योजना वनाना । 

--(३ ) प्राथमिकता, योजना कार्यान्वित्त करने की सीढियाँ तथा प्रत्येक सीढी 
को पूर्वि के लिये साधनों का बेंटवारा निश्चित करना ॥ 

(४ ) झाथिक विकास से बाघक घटकों की शोर सकेत तथा योजना की 
सफलता के लिये वत्तमान सामाजिक एवं राजकीय स्थित्ति मे झ्ाव- 
दएयक छार्तें निश्चित करता 

(५ ) योजना की सफलता के लिए प्रावरयक शासकीय प्रबन्ध निश्चित 
करना । 

(६) योजना की सामयिक शअगति का परिशोलन कर, झावश्यक हो तो 
नीति एवं साधनों मे झाावएष्यक मिलान करने के सम्बन्ध से सिफारिश 
करना | 

(७) श्य वातो पर सिफारिश करना, जो केन्द्रीय भ्थवा प्रान्तीय सरकारें 
झ्रायोग के विचाराधें भेजे ।६ 
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प्रथम पच-१पीय यो जना-- 

इस भायोग ने जुलाई सन्‌ १६४१ मे एक सक्षिस्त पच-वर्षीय योजना भ्रस्तुत 
की, जिसकी झ्रवधि माच सन्‌ १६५१ से मार्च सन्‌ १६५६ रखो गई । इस योजना मे 
जो फ्ार्यान्वित योजनाएँ थी, उनका समावेद तथा प्रन्य नवीन कायक्रम भी निदिचत 
किये गये थे । यह सक्षिप्त योजना दो भाग में थी --पहिले भाग में केवल उन्ही 
योजनाप्रो का समावेश था, जिन पर काय हो रहा था तथा इनका व्यय यौजना की 
पूरी भ्रवधि मे १,४६३ करोड रुपये श्रॉका गया था । दूसरे भाग में नवीन योजनाएँ 
थी, जिनका व्यय ३०० करोड रुपये भाँका गया था एवं ये योजनाएं उसी दक्षा में 
कार्यान्वित होती, यदि बाहरी सहायता उपलब्य होती । 

परन्तु भ्रन्तिम (प78॥) पच वर्षीय योजना में विकास कार्यक्रम दो भागो मे 
विभाजित न करते हुए सम्पुण विकास कार्यक्रम एक ही योजना में है तथा उनकी 
भवधि भी वही है। प्रन्तिम योजना मे योजना की भ्रवधि में होने वाले व्यय का अनु- 
मान २,०६८ ७८ करोड रुपया है | इस प्रकार सक्षित्त योजना एवं अन्तिम योजना मे 
तुलनात्मक दृष्टि से यह व्यय विभिन्न मदो पर निम्नवत्‌ है 

( करोड रुपयो मे! ) 


५७० के दि ६५४१-५६ में व्यय कुल व्यय के साथ प्रतिषत 








संक्षितत अन्तिम सक्षित्त भन्तिम 
योजना योजना योजना योजना 


(नमक नननमक+मनकन++न-++नम»भ..म सिने ननन-मननकपननमनम-+मान--मम-ा है... नननीयननननग>नगन#>पनगनगए#-++.ी.2वन्‍ननननिनगनगनगतत2रत६गननन-म०+-तनन_ 


कृषि एवं सामुदायिक विकास 
सिंचाई एवं शक्ति 
हे एवं सवाद साधन 
उद्योग 





समाज सेवाएँ २५४ २२ | रेरे६ ८१ १७ ० १६ ६४ 
पुननिवास (08808 0763- 

58709) ७६ ०० ८४, ०० शरे ४ 
विविध रघ ५४ ५१६६ १६ २५ 





१,४६२६२ [२,०६८ छप | १०० ०% १्००्ग्फ्र 

बेकारो की तीमर एवं बढती हुई समस्या सुलभाने तथा कीमतो को कम करने 
के लिए १७५ करोड रुपये से यह राष्ति बढा दी गई है, जिससे सम्पूरा योजना की 
लागत २,२४४ करोड रुपये हो यई है । 


योजना के उद्दे श्य-- 
(१) विकास की ऐसी प्रणाली का भारम्भ फरता, जो भावी विकास के 


प्रधिक प्रयत्नों की झ्राधघारध्चिला हो सके । 
के. गु॥6 796 एछ४7 /]87--8 5एछप्राधाए+ 9 (ए) 
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( २) विकास के लिए देशी ज्ञोतो की उपलब्बता। 

(३) निजी एवं सरकारी क्षेत्रों मे स्लोतो की भ्रावश्यकता एवं विकास की 
गति में घनिष्ट सम्पर्क । _ 

(४ ) योजना लागू होने के पूव केन्द्रीण एवं राज्य सरकारों की विभिन्न 
चालू योजनाप्नो की पूति की श्रावश्यकता । 

(५ ) युद्ध एवं देश विभाजन के कारण देश की अर्थ व्यवस्था मे होने वाले 
भसन्‍्तुलन को ठीक करना । 


विकास कार्यक्रम मे प्राथमिकता-- 

प्राथमिकता का श्रर्थ यह है कि योजना के विभिन्न विकास कायक्वमों में कौनसा 
कार्यक्रम पहिले किया जाय तथा कौनसा बाद मे । प्राथमिकता निश्चित करते समय 
देश की भ्रावश्यक्ताशो को प्रमुस स्थान दिया जाता है। भारत की अ्रघिकाश जन- 
ससया का प्रमुख व्यवसाय कृषि होने से कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। 
विभाजन के कारण। देदा में श्रौद्योगिक कच्चे माल की उपज बढाने के लिए भी यह 
प्राथमिकता झावदयक ही थी। प्राथमिकता के सम्बन्ध में सामान्य क्षम निम्त हैं ;--- 

( भर ) उत्पादकों के लिए झ्ावध्यक वस्तुओं सम्बन्धी उद्योग ( जैसे--पठसन 
एवं प्लाईबुड ) तथा उपभोक्ताश्रो की दृष्टि से थावश्यक, (जैंसे-- 
वस्त, शक्कर, साबुन एवं वनस्पति) उद्योगों की वर्तमान उत्पादन क्षमता 
का पूरांतम्‌ उपयोग । 

(व ) पूंजीगत उत्पादको के लिए झावद्यक वस्तुश्नो सम्बन्धी उद्योगो 
वी उत्पादन क्षमता मे वृद्धि, जैसे--लोहा एवं इस्पात, श्रल्युमिनियम, 
सीमेंट, खाद, भारी रसायन, मशीन हल्स प्रादि । 

(स ) जिन झ्रौद्योगिफ इकाइयो पर काफो मात्रा मे पूंजी व्यय हो चुकी है, 

। उनकी पूर्ति । 

( द ) श्रौद्योगिक विकास के लिए ग्रावश्यक मूलभूत वस्तुशे के प्रदाय से 
सम्बन्धित नए उद्योगो की स्थापना, जैसे--जिप्सम से ग्न्धक का 
निर्माण, रेयन के लिए लुगदी घादि ॥« 

परन्तु तत्कालीन पच-वर्षीय भ्वधि मे कृषि, पिचाई एवं शक्ति स्रोतों के विकास 

को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी, जिस पर योजना की लगभग ४५% राक्षि का 
व्यय होगा । आयोग के विचार से भ्रौद्योगिक विकास की गति तब तक नही बढ़ 
सकती, जब तक देश में पयत्ति मात्रा में शद्यागिक कब्चा माल एव खाघध्ाश्न का उत्पादन 
न हो, इसलिए यह प्रायमिकत्ता है । दुसरे, जिन योजनाप्रो पर पहिले से ही क्वाम हो 
रहा है, वे योजनाएं त्या कृषि के लिए पूरक योजनामो पर काय चालू रहेगा। छइस 
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प्रकार देश के उपलठ्प साधन, तत्कालीन सामाजिक एवं श्राथिक प्रवस्था के दृष्टिकोश 
से प्राथमिकता फा क्रम रसा गया है । 
योजना की मुख्य बाते-- 
उत्पादन सामग्री एव प्र्थ व्यवस्था-- 
योजना में विभिन्न मदो पर ऊुछ २,०६६ करोड रुपये का व्यय होगा। इस 
ब्यय की विद्येपता यह है कि भविष्य में व्यक्तिगत एवं सरकारी क्षेत्र मे पर्याप्त मात्रा 
में उत्पादक सामग्री उपलब्ध हो जायगी। इस व्यय का वितरण निम्व प्रकार 
से होगा :--- 
(१) केन्द्रीय एव प्रान्तोय सरझारो की उत्पादक 
पूजो में वृद्धि के लिए द्वोने वाला व्यय 
(२) व्यक्तिगत क्षेत्र मे उत्तादक पूंजी में वृद्धि के 
लिए व्यय -- 
(झ) प्रामीण विकास एवं क्रृपि पर (इसमे 
सामुदायिक विकास योजना के व्यय 


१,१६६ करोड रुपये 


का समावेश नही है ) २४४ करोड रुपये 
(व) यातायात एवं उद्योगो को ः्ण देने मे ४७ करोड रुपये 
( स्‌ ) स्थानीय विकास को प्रोत्साहन देने में 
सामुदायिक) एवं स्थांतीय विकास 
योजनाएँ १०४५ करोड़ रुपये 
(३) सामाजिक पूजी के लिए व्यय ४२५ फरोड रुपये 
४९ करोड रुपये 


(४ ) झन्य व्यय” (जिसका समावेश ऊपर नही है) 
कुल 

इस व्यय का वितरण कैझ्ध एवं राज्य सरकारों में निम्न हैः-- 

वे न्द्रीय सरकार ( रेलवे को सम्मिलित करते हुए ) १,२४१ करोड रुपगे, राज्य 


सरकारें ;-.- 


२,०६६ करोड रुपये 
320: 7 फल अपील कक 2 2 


प्र! पिभाग ६१० करोड रुपये 
'ब विभाग १७३ 3; 
स विभाग २ मत 


जम्मू एव काश्मीर ३ श 
कुल २,०६६ करोड रुपये 
इस प्रकार वमिन्न मदो पर प्रान्तीय एवं केस्द्रीय सरकार के ध्ययो फी सक्षिप्त 
40208: अेाअम 
इसमें अमाव्रस्त ज्षेत्रों की सहायतार्थ व्यय सम्मिलित हैं । 
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इसमे जम्मू एवं काइमीर के भाग करा १३ करोड रुपये का समावेश नही है। 
१ 2 रा न नकल 


मद केद्र.. भरा राज्य बा राज्य “सा राज्य 
र्क्र्पि एवं सामुदायिक विकास श्८६ ३ १२७ ३ ३७६ पड 
सिंचाई एवं विद्युत २६५६ २०६६१ उक१४ रेड 
यातायात एवं सवादवाहन सावन ४०६ ५ ६०५ १७४ छत 
उद्योग १४६९७ १७ ६ ७१ ० ३. 
सामाजिक सेवाए' एवं पुननिवास॒ १६१ ४ १६२३ रेप६ (१०४ 
विविध ४० ७ १० ० ०७ ४९३ 

वा 5 5 5 जा मी 3 5 नम 
व "5 ्  _ व वि 8 जद ३६ रे 

शआर्थ-प्रबवन्ध-- 


योजना को सफलता समुचित श्रथ॑-व्यवस्था प्रयवा उसके श्राथिक प्लाघार पर 
निभर रहती है । यह भाधिक भाघार निद्चित करते समय योजना प्रायोग ने देश मे 
उपलब्ध साधन, विदेशी सहायता तथा विदेशी ऋणों का श्रनुमान लगाया है । इसमे 
देश में वजट से १,२५८ फरोड रुपये उपलब्ध होगे श्रोर १५६ फरोड रपये विदेशी 
ऋणो एवं सहायता के रूप मे प्राप्त हो चुके हैं। शेप ६५५ फरोड रुपये की राशि का 
प्रबन्ध भ्रान्तरिक ऋणो से, बचत से तथा हीनार्थ प्रवन्च से करना द्वोगा, जिसकी राशि 
२६० करोड रुपये प्राकी गई है । इसो हेतु राष्ट्रीय योजना एवं ऋण प्रमाण-पत्र बेचे 
गये थे । इस प्रकार योजना का श्राथिक प्राघार निम्न है ३-- 











( करोड रुपयों में ) 
केन्द्र प्रान्त कुल 

योजना की कुल लागत १,२४१ परे८ २,०६६ 
घजट फे साधन-- 
( १) वंमान झाय से बचत ३३० ४०प ७३८ 
(२) पूजीगत प्राप्ति ( इसमें निधि 

से लो जाने वाली राधि 

नही है ) ३६६ १२ ५२० 
(३) क्ेद्रोय सहायता - इेहैऊे ऊेद्देप चइश्८ 
बाहरो सहायता जो प्राप्त हो चुकी है १५६ -- १५१ 

कुल ६५३ ७६१ १,४१४ 


इस प्रकार योजना की भश्रथे-व्यवस्था मे कुल ६५५ करोड रुपये की कमी है, 
जिसके लिए २६० करोड रु० का भायोजन होनाथे॑-प्रवन्ध से होगा तथा शेष राष्ट्रीय- 
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योजना-ऋण एव प्रमाख-पत्रो से तथा कर-वृद्धि द्वारा । सम्पुण थोजता पर केवल सर- 
कार को घोर से २,०६६ करोढ झयये व्यय होगा। इसमे निजी क्षेत्र मे होने वाले 
व्यय का समावेद्य नही है । 
योजना में कृपि--. 

योजना के विभिन्न विकास कायक्रमो में कृपि को प्रघानता दी गई है । या 
कृषि विकास, सिंच'ई की योजनाप्रों एवं विद्युत सचालन पर होने वाले व्यय से स्पः 
है, जो कि योजना की लागत छे ४१ ८९% है| पिचाई एवं विद्युत योजनाएं या 
कृषि का हो एक भाग है, क्योकि सिंचाई से कृपि की उन्नति होती है। इस प्रका' 
कृषि सिंचाई एवं विद्युत पर होने वाले व्यय की राशि (३६० ४३--१६१ ४१ 
€२१ ८५४ करोड रुपये है | कृपि को प्रधानता इसलिए दी गई है, जिससे खाद्याप्त प्रादि 
के भायात में व्यय होने वाले विदेशी विनिमय की वचत हो सके तथा कृषि उत्पादन 
निर्यात के लिए उपलब्ध होकर विदेजी विनिमय प्राप्त हो सके । इस प्रकार बचाये हुए 
विदेशी विनिमय से श्रौद्योगिक विकास के हेतु पूंजीगत वस्तुओं का भ्रायात हो सकेगा, 
जिससे हमारे खनिज एवं धौद्योगिक साधमों का विदोहन सम्भव होगा । 

योजना की भ्रवधि में खाद्यान्न फा उत्पादन ७६ लाख ठन से श्रथवा १४% से 
बंढेगा । एसी प्रकार श्रौद्योगिक कच्चे माल मे रुई की उपज ४२% तथा पटसन की 
६३% गन्ने की ७% एवं तिलहन की उपज ८९% से बढ़ाई जावेगी। इस प्रकार 
रुई, पटसन, गन्ना तथा तिलहत का उत्पादन क्रमश १२ ६ लाख गठि, २०*६ लाख 
गठि, ७ लाख एवं ४ लाख टन बढ़ेगा ।** 
सिंचाई एवं विद्युत-- 

इस मद पर होने वाला कुल व्यय ५६१ करोड रुपये है, जो कुल लागत के 
३०% है । इन योजनामो में चालू योजनाग्रो पर होने वाला व्यय ५ वर्ष मे ५१८ 
करोड रुपये श्राँत्रा गया है, जिससे १,६६,४२,००० श्रतिरिक्त प्रुमि की सिंचाई तथा 
१४,६५,००० फिलोवाट विजली का भधिक उत्पादत होगा। इन योजनाम्रों की कुल 
भनुभानित लागत ७६५ करोष्ठ रुपये है । 


उद्योग-- 

योजना ध्रायोग का मत है कि प्रमी तक उपभीक्ता वस्तुप्रो के उद्योगों का ही 
विकास हुप्ना है तथा शाघारमृत उद्योगो का विकास बहुत कम है। इसलिए भविष्य 
में पुजीगत उद्योगो का विक्लासा करना होगा, जिससे भारतीय धौद्योगिक कलेवद 
मजबूत हो सके । उद्योगों में ध्राघारभूत उद्योगो के विक्रास को प्राथमिकता दी जायगी 
तथा श्रन्य ध्वश्यक उपभोक्ता उद्योगो की वर्तमान उत्पांदनक्षमता बढ़ाई जायगी। 
प्ौद्योगिक विकास देश की श्रौद्योगिक नीति के अनुसार ही होगा । 
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२०२ ] 
योजना की झूपरेखा--- 
विभिन्न मदों पर व्यय का वितरण" 


( करोड रुपये ) 
पहिलो योजना %,  ह्वितीय योजना % 

कस 5 25 जया कर 2 2 00 2 न मनन 
कृषि एवं सामुदायिक विकास ३५७ १५१ भ्द्८ ११९८ 
सिंचाई एव छाक्ति ६६१ २५१ ६१३ १६० 
उद्योग एव खान श्छ्ह ७६ प&० १८५ 
यातायात एवं सम्बादवाहन भ्५्७छ २३६ १,३८५. र८& 
सामाजिक सेवाएं" भ३३ २२९६ ६४५ १६७, 
विविघ ६8 ३० 8६६ २१ 


२,१५६ १०००. ३,5००  ६१००'० 


योजना की इस शक्षि मे स्थानीय सस्थाप्रो फे विकास योजना की राष्ि 
सम्मिलित नही है, परन्तु राज्य सरकारो द्वारा इन सस्थाश्रों को दी जाने वाली राषि 
का समवेद्य है। इसी प्रकार स्थानीय विकास फार्यक्रमों के लिए स्थानीय जनता द्वारा 
दी जाने वाली राधि प्रथवा श्रम की लागत का समावेश नही है । यथपि राष्ट्रीय विनि- 
योग की दृष्टि से वे महत्त्वपूर्णा हैं । 
केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकारों द्वारा व्यय * 
(करोड रुपये में) 


केसद्र राज्य योग विनियोग चालू व्यय 





कृषि एव सामुदायिक 

विकांस ६५ ४५०२ ४६८ इ्३े८ २३० 

सिंचाई एवं शक्ति १५० पण्प ६१३ घ्६३ ५० 

उद्योग एवं खान ७४७ १४३ ८घ९० ७8० १०० 

यातायात एवं सम्बाद- 

वाहन १,२०३. १८२ १,३८५. १,१३५ ० 

सामाजिक सेवाएं. ३६६ प्रट६ ६४५ डभ्प्‌ ४६० 

विविध ४३ ५५ ६६ १६ छ9 
योग _ योग २,५५६ २,२४० ४,८०० ३,८०० ००० 


शाशि का वेंटवारा--- 


उक्त तालिफाध्षो से विभिन्न मदो पर व्यय होने वाली राशि तथा पहली योजनों 
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का हट; गई गे के प्रॉकड़े हैं। इन प्रा ष्डो से स्पष्ट होता है फ़ि प्रत्येक मंद पर 
योजना फो प्रपेक्षा भ्धिक व्यय का चायोजन है, परन्तु विभिन्न मदो पर होने 

हा व्यय तथा योजया को कुत लागत को देखने मे पता चलता है कि दूसरी योजना 
लव मूलभूत पतन है। पहिली योयना में जहा “उद्योग एवं साना तथा 

एवं सम्पादवाहुव' की मंदो पर क्ृमण ७% झौर २४% राशि का प्रायोजन 
या यहां दूसरी योजना मे उनका व्यय १८%, भोर २६% है। यह सकेत है कि इस 
गोजना में प्रोद्यागिक विकास की घोर झपिक ध्यान दिया गया है| उद्योगो के लिए 
5६० करोड र० है, उछ्मे से ६६० करोड रु० बड़े उद्योगो तथा सानो पर झौर शेप 
भेषु एवं फुटीर उद्योगों के विकास के लिए हैं । 

यातायात एवं सम्बादवाहुन साधनों के लिए १,३८५ करोठ रुपए का भ्रायोजन 
है, जिसमें ६०० फरोड रु० प्रथवा (८८% रेलवे पर व्यय होगा तथा भन्य मंदो 
के भनुपात में उल्लेसनीय परिवर्तन नही है। इससे जैसा कि योजना पायोग ने स्वय ही 
निसा है कि रेल्पे विकास के लिए क्रम राधि का झायोजन है, जिससे रेलवे की काय- 
क्षमता में वृद्धि न होने पर नियोजित रेलवे फ्रा विफ्रास योजना में नियोजित वहन 
पक्ति के लिए परपर्याप्त होगा, क्योकि यातायात के भ्रय सायन प्रपर्यात है । 

सिंचाई एवं शक्ति पर १६%, साथानर एवं सामुदायिक विकास पर ११ ५% 
राधि का प्रायोजन है, जिससे इन पाच वर्षा मे देश में खाद्यान्न एवं भ्ौद्योगिक कच्चे 
माल की उपज वटती रहेगी । भिधाई एवं छक्ति को योजना दीघकालीन योजना के 
रेप में है, जिसमे भागामी १५ वर्ष मे विचाई की सुविधाएँ दुगुती तथा शक्ति का 
६ गुना विकास होगा। 
योजना में विनियोग-- 
सरकारी क्षेत्र-- 

योजना के कुल ४,८०० करोड र० में से ३,5०० करोड रु० का वितियोग 
स्थायी उत्तादक सम्पत्ति ([20000798 /888॥8) पर होगा त्तथा १,००० फरोड 


९० का व्यय तत्कालीन उपमोगी विकास कार्यों पर होगा -- (करोड रपये) 
पा “एप उ्वन्याग  तल्ातान कार्यो वर॒योग _ 
(६) बा] क्ाव रब (६० इ्शप्‌ 

[वि] राष्ट्रीय सेवा विस्तार एव 
सामुदायिक विकास १५७ ७० २२७ 
(२) भ] सिंचाई एवं बाढ नियन्त्रण ४५६ ३० ४८६ 
[व] भक्ति ४४०७ २० ४२७ 
(३ ) बड़े एवं मध्यम उद्योग तथा खाने. ६७० २० ६६० 
ग्राम एवं लघु उद्योग १२० घ० २०० 
(४) यातायात एवं सवादबाहुन १,३३४ ५० १,३५५ 
(५ ; सामाजिक सेवाएँ ४५५ ४६० 8४५ 
_ (६) विविध १६ घ० €६& 
योग योग पालन पन तभी नम मनन ९१,००० ४,5०० 
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निजी क्षेत्र-- 

उक्त विनियोग के प्र॒लावा निजी क्षेत्र मे २,४०० करोड उ० के विनियोग का 
अनुमान लगाया गया है। हितीय योजना के विक्रास एवं उत्पादन कार्य-क्रम का लक्ष्य 
सरकारी एव निजी क्षेत्र के सयुक्त विनियोग से ही पूरा होगा । यह भ्रनुमान गत पाँच 
वर्षों मे जो विनियोग हुआ उस पर श्राघारित है, क्योकि निजी क्षेत्र के विनियोग 
सम्बन्धी निद्दिचत श्रॉकड़ें उपलब्ध नही है। यह विनियोग विभिन्न मदो पर निम्न प्रकार 
से होगा :--- 


( १) सग्ठित उद्योग एवं खानें प्रजप्‌ करोड रु० 

( २) वगीचा, विजली तथा यातायात** १२५ रे 

( ३ ) निर्माण १,००० ४३ 

(४ ) कृषि तथा ग्राम एवं लघु उद्योग ३०० कर 

(५) सग्रह (88008) ३०० ग 
योग २,४०० ह 


भथम योजना में ३,१०० करोड रुपये की पूंजी का विनियोग हुआ, ऐसा 
धनुमान है, जिसमे से लगभग श्राधों से भ्रधिक पूजी का विनियोग निजी क्षेत्र मे हुआ | 
पूसरी योजना मे ६,२०० करोड 5० की पूंजी का विनियोग होगा, जिसमे सरकारी 
क्षेत्र मे ६१% तथा ३६% निजी क्षेत्र मे व्यय होगा । भर्थात्‌ सरकारी क्षेत्र एव निजी 
क्षेत्र भें पहिले की भ्रपेक्षा क्रमशः २) ग्रना एव ५० % भ्रधिक विनियोग होगा । 
कृषि एव लियाई-- 

इस योजना की भ्रवधि में कृषि उत्पादन में १८५% वृद्धि होगी तथा उपज को 
बढाने के लिये सिंचाई की सुविघायें, भ्रच्छे बीज प्रादि का प्रबन्ध किया जायगा। 
खाद्यान्न का लक्ष्प १२० मि० टन रखा गया है, भ्रर्थात्‌ सन्‌ १ ६०-६१ में खाद्यान्न का 
उत्पादन ७४५ मि० टन होगा, जिससे खाद्यान्न का प्रति व्यक्ति उपभोग वर्तमान १७ २ 
भ्रौस से बढ़कर १८३ झौत हो जायगा । इसी प्रकार रई, गनश्मचा, तिलहन तथा पट्सन 
में भी क्रमश ३१, २९, २७ तथा २५%, की वृद्धि करने का लक्ष्य है। सिचाई की 
सुविधाओं मे बुद्धि कर लगभग १ मि० एकड गन्‍्ते की खेती बंढाई जायगी | 

वर्तमान सिंचाई सुविधायें ६७ मि० एकड भूमि को मिलती हैं, जिनमे सन्‌ 
१६६०-६१ तक २१ मि० एकड की वृद्धि होगी | इसमे से वडो तथा मध्यम योजनापम्मों 
द्वारा १२ मि० एकड तथा छोटी योजनाञो से ६ मि० एकड भूमि की सिंचाई होगी । 
सिचाई क्षेत्र में प्रथम तीन वर्ष में २ मि० एकड की दर से तथा अन्तिम २ वर्ष में ३ 
एकड प्रति वर्ष की दर से बुद्धि होगी । 

बिजली का उत्पादन ३४ मि० किलोवाट से बढाने का लक्ष्य है, जिससे सन्‌ 
१६६०-६१ मे विजली का कुल उत्पादन ६ & मि० किलोवाट दी जायगा। 
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अधिगिफ विफास-- 

इस योजना की विदोपता है हि इसमें झद्योगिक्र एवं पान क्षेत्र में सरकारी 
फ्षैत्र वो प्रधानता दी गई है धोर वास्तव में योगना से आयोजित ६६० करोड रु० की 
पूर्ण राशि छा विनियोग प्राघारशुत उद्योगों के प्रिख्राप के लिये होगा। एस राध्ि से 
इस्पात के १० सास टन उत्पादन क्षमता वाले ३ फारगाने, प्रमण् रूरकेला, भिलाई 
भोर हुगपुर में नागू हो जायेंगे तथा मैसूर प्राय/न एण्ए स्टील बवर्स की उत्पादन 
क्षमता १ लाप इन से बढ़ेगी । चित्तससझ्नन को फप्टरी में भारी स्टोल फाउप्ड्री की 
स्थापना हांगो तया चिताप्नन कारक्षाने की वापिक उत्पादन क्षमता ११५ इस्धनो की 
जगह ३०० एज हो पायगी । पंसग्यूर ( मद्रास ) की कोच फैक्ट्री की वापिक उत्पा- 
देन क्षमता सन्‌ १६४६ तक ३५० डिच्यों वी हो जायगी। धाद बनाने के दो नये 
पारखाने तथा सिंट्रो फासरसाने फा विस्ता( होगा। खनिज सम्पत्ति के उत्पादन में 
४८% की वृद्धि होथी । कोयले का उतंम्ान उत्वादन ३८ मि० टव है, जिममें १२२ भि० 
टन की वृद्धि द्ोगी । यह वृद्धि सरफारी क्षेत्र में १२ मि० टन से तथा १० मि० टन 
से निजी क्षेत्र में होगी । एसक्रे अलावा अनेक उद्योगों का विकराप्र होगा । निजी क्षेत्र 
में इस्पात की वापिक उत्पादन क्षमता सम्‌ १६५८ तक २३ मि० ठन तथा सीमेन्ट 
वी उत्पादन दमता ६६ मि० टन हो जायगी । साथ ही, देश में कागण, टेक्सटा इल्स, 
पटसन, सीमेन्ट, गषि सादि उद्योगों के लिए प्रावध्यक यन्त्रो के उत्पादन में बुद्धि की 
जायगी । उपभोग्य वस्नुप्नो से सम्बन्पित उद्योगों का भी विकास होगा । 


पातायात्र एवं सम्बादयाहनम-- 

हम मद के प्रस्तगत रेल्ये पर ६०० करोड रु० तथा पुरानी सामग्री के विस्था- 
पन के लिए २२५ फरीड रू० जा व्यय होगा। एपसे १,६७० मोल सवारी गाडियों 
पी जम्बाई बटेगी तथा २६५ मील मीटर गेज का परिवतंन प्रॉडगेज में होगा | 5,००० 
मील लम्बे माग वा नवकरण (2९76७ ०)) पचा ५२६ मोल मार्ग की रेलो का 
विजलीकरण हीगा । नागपुर योजना के प्रनुस्तार संडको का +कात कार्यक्रम सन्त 
(६६०-६१ में पूरा हागा । जद्दाजरानी का टनैज ६ लास जी० धार० टी० से ६ लाक् 
जी० प्रार० टी० होगा । डाऊ़सानों की सलश ५५,००० से ७५,००० तथा टेलीफोनो 
को सत्या २७० हुजार से ४५० दजार द्वोगी । इसी में १०० क्लिवाट शक्ति का 
घॉट वेव ट्राममीटर झौर १०० किलोवाट झक्ते का मीडियम वेब द्रामीटर दिल्ली में 
प्रथा ५० किलोवाट दक्ति के ट्रासमीटर्स बलकत्ता, वम्पई और मद्रास में लगाये जायेंगे। 
ग्रामीण क्षेत्र में ७२,००० सामूहिक रेडियो लगाये जायेंगे । 


साम्राजिफ सेवायें-- 

सन्‌ १६६०-६१ तक ६ से १६ व की ग्रावु ६३% दया ११ से रत 
पी भाप के २२ ५% बालकों को शिक्षा सुविधाये मिलते लगेगी । मअ] क क्‌ 
स्तर एवं माध्यमिक स्तर फे क्रमश ७७ मि० एवं ६ ३ म्ि० विद्यार्थियं वृद्ध 
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होगी, जिनके लिये क्रमदा; ५३,००० प्राथमिक छशालायें तथा ३५,००० माध्यमिक 
पिद्यालय खोले जायेगे | वहुमुली विद्यालयों की सस्या २५० से वढकर १,२०० होगी। 
शिल्पिको की शिक्षा के हेतु इज्नीमियरिंग कॉलेजों की सखया ४५ से ५४ तथा इल्की- 
नियरिंग विद्यालयों को सर्या ८३ से १०४ की जायगी। इसके भ्रलावा ३ नये उच्च 
शिल्पिक इन्स्टीस्यू दो की स्थापता उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी प्रदेशों में होगी एव 
दिल्‍ली पोलिटेकनिक, खडगपुर इन्स्टोव्यू ८ भौर घनवाद के खाच विद्यालयों का विकास 
होगा । 

स्वास्थ्य की दिशा में डॉक्टरो, नर्सों एव परिचारिकाझ्रो की सख्या में क्रमश», 
१८ ४१ झोर ४५% की तथा वंमान भ्रस्पतालो में २४%, विस्तरों की वृद्धि होगी । 
साथ ही, ३०० छहरी झोर २,००० ग्राप्रीण भ्रस्पतालो को स्थापना होगी । 

योजना के भनुसार १३ लाख शुद्दों का निर्माण होगा, जिनके लिए १२० 
करोड रु० का प्रबन्ध है। रोजगार सस्थाओ्रो की सस्या भी १३६ से २५६ की जायगी। 


राष्ट्रीय आय-- 


प्रथम योजना काल मे सन्‌ १६५३-५४ फी फीमतो के प्राघार पर राष्ट्रीय भ्राय 
में ११% की वृद्धि हुई, भर्थात्‌ श्राय ६,११० करोड (सव्‌ १६५०-५१) से बढकर 
सन्‌ १६५५-५६ मे १०,८०० करोड झ० तथा इन्ही वर्षो मे प्रति व्यक्ति भ्राय २५३ 
रु० से २८५१ हो गई । दूसरी योजना के श्रन्त मे राष्ट्रीय भाय १३,४८० करोड र० 
तथा प्रति व्यक्ति प्राय ३३१ र० होगी, श्रर्यात्‌ सन्‌ १६५०-५१ की तुलना मे १५% 
प्रौर सन्‌ १६५५-५६ की तुलना मे २५%, से बढ़ेगी । 

राष्ट्रीय श्राय की वृद्धि के साथ ही राष्ट्रीय उपभोग मे भी वृद्धि होगी, परन्तु वह 
उसी भझनुपात में नही होगी । योजना के लिये प्रावश्यक ६,२०० करोड रु० की राशि 
प्राप्त करने के लिये बचत का वर्तमान स्तर, जो सन्‌ १६५०-५१ मे राष्ट्रीय न्लाय के 
७०% या, सन्‌ १६६० ६१ तक १०% करना होगा । विदेशी स्लोतो से १,१०० करोड 
रु० मिलेगे, इस भ्रनुमान पर वचत की यह वृद्धि भाषारित है यदि विदेक्षी स्रोतो से 
इतनी राशि नही मिली तो उपभोग पर होने वाले व्यय को सीमित करना होगा । 
रोजगार-- 


द्वितीय पच वर्षीय योजना में कृषि के श्ललावा भन्प क्षेत्रो मे 5० लाख अधिक 
व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा । इसके झलावा भुमि की सफाई (३60]87778#7070) 
झ्रादि कार्यो से प्रद्ध' रोजगारी की समस्या का हल, कृपि-उपज की वृद्धि तथा अन्य 
उद्योग घन्धो के विकास से कृपि श्रमिको की श्रद्ध' रोजगारी की समस्या कम होगी तथा 
नए व्णक्तियों फो रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि योजना प्मवधि में कुल १ करोड 
अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, फिर भी बेकारों को समस्या का पुणे हल नही 
हो सकेगा। कृषि के प्रतिरिक्त भ्रन्‍्य व्यवसायो से कितने भ्रधिक व्यक्तियो को रोजगार 
मिलेगा, यह निम्त तालिका मे है ,-- 


निर्माण 
विद्यत्त प्रोर पिचाई 
रेलवे 
भ्रन्य यातायात एवं सवादवाहन 
उद्योग और खानें 
लघु एवं क्षुटोर उद्योग 


लाख 
२१९०० 


वन, मच्छीमारी, राष्ट्रीय सेवा विस्तार तथा सम्बंधित 


योजनाएँ 

घिक्ा 

स्वास्थ्य 

झ्न्‍्य सामाजिक सेवाएं 
सरकारी नौकरियां 


०४६ 
२९५१ 
१८० 
७५० 
ड जु० 


४४६३ 
३१६० 
११६ 
१ ४२ 
४ ३४ 


ग्रन्य (जिसमें वाणिज्य एव व्यापार फा समावेद्ञ है) २७ ०४ 
७९.०३ 


योग 


र्थ प्रबन्ध-- 





[ २०७ 


योजना के प्रनुतार विकास कायक्नमों पर ४,८०० करोड र० का व्यय सरकारी 
ने में होगा १ इस राशि का प्रवन्ध निम्न साधनों से होगा :--- 


(१) चालू झाय से प्राप्त अधिक राक्षि 
( भ ) वर्तमान कर की दरो से 
( व ) भ्रधिरिक्त करो से 
(२) जनता से ऋण--- 
बाजार से ऋण 
बचत 
(३) वजट के अन्य स्रीत-- 
रेलवे का भाग 
प्रॉविडैस्ट फण्ड तथा अन्य जमा 
(४) विदेशी सहायता से 
(५. ) दीन-अर्चर 77 से 
(६ ) निजी स्रोतो को बढ़ाकर झतिरिक्त 
साधनों से पूरी होने वाली कमी 


३५० 


9०० 


१५० 


'डपए० 


२०० 
न्‍दरममाम परफाानपाइजन्‍कववाक,. 


२५० 


योग 


( फरोड २० ) 


पछछ०० 


१,२०० 


४०० 


4 हे २०० 








श्ण्ष ) 


( १ ) अतिरिक्त कर लगाने से प्राप्त होने वाली वाषिक झ्राय १६० करोड ६० 
प्राकी गई है, जो योजना में प्रनुमानित झाय वृद्धि की तुलना मे कम प्रतीत होती है। 
फिर भी भ्रतिरिक्त करो का भार ऐसे व्यक्तियों पर अधिक पड़ेगा जिनकी झाय में 
प्रधिक वृद्धि नही होती । कर जाँच समिति की सिफारिशों के श्रनुसार ४४० करोड २० 
की प्रतिरिक्त प्राय का न्यूनतम लच्त्य रखा गया है तथा इसकी पूर्ति फे लिए शीघ्र द्दी 
बारयवाही होगी । यहाँ यह ध्यान मे रसना होगा कि करो से होने वाली शभ्राय का 
लक्ष्य, फर जाँच समिति फी अतिरिक्त कर श्राय फी ३५० करोड 8० फी सभाव्य 
सीमा, दूसरी योजना के अनुसार भ्रधिक वचत तथा कर बढाने की उच्चतम सीमा तक 
पहुंच चुकी है, इन तथ्यों से सम्बन्धित है । स्पष्ट है कि द्वितीय योजना काल में अप्रत्यक्ष 
करो का भाग श्रत्यन्त महत्वपूर्ण होगा (४४ 

(२ ) जनता से ऋण छरूप में जो राशि प्राप्त होगी उसमे से ७०० फरोर् 
रु० भ्रथवा १४० करोड रु० वापिक ऋण बाजार मे प्रसारित करने से तथा ५०० 
फरोड रु० जनता की बचत से प्राप्त होगे। भव जीवन वीमा के राष्ट्रीयकरण से बीमा 
निधि वा विनियोग सरकारी ऋणो से भ्रधिक होगा। भप्रल्प-बचत योजना का विस्तृत 
कायक्षम हाथ में लेना होगा । इसी प्रकार सामाजिक बीमा, प्रॉविडेन्ट फण्ड योजता 
श्रादि का पूण लाभ उठाया जायगा । 

(३ ) योजना के ध्रथ“प्रवन्ध मे रेवे का सागर १५० करोड़ रुपया है। गत 
पाँच वर्षो मे रेत्वे का भाग ११५ करोड रुपया श्रथवा वापिक २३ करोड रुपया था । 
श्रत रेलवे को दस योजना के लिए झ्पना वापिक लाभ ७ करोड रुपए से बढाना 
होगा । 

अन्य बजठ के स्लोतो से जो २५० करोड रुपए प्राप्त हने हैं उनमें प्रान्तीय 
एव केन्द्रीय सरकारो के कर्मचारियों की प्रॉविडे ८ फण्ड फी राध्षि है, जो सन्‌ १६५४- 
५६ में २३६ परोड रुपए थी । इस राष्ि में योजना पश्रवधि में वापिक वृद्धि होगी, 
जिससे १५० घरोड रुपया ५ वबपं में मिल सकेंगे। शेप १०० करोड रुपया प्रान्तीय 
एव केन्द्रीय सरकारो द्वारा [दये गये ऋणो के भुगतान से तथा भ्म्य पुजीगत प्राप्ति से 
मिलेगा । 

इस प्रकार उक्त तीन स्लोतो से २,४०० करोड रुपए की राशि मिल सकेगी । 
यह्‌ राशि हमारे प्रयत्न, इच्छा एवं झान्तरिक स्थिति पर निभर है। शेप २,४०० 
करोड रुपए को राधि भ्रन्य जोतो से प्राप्त होगी, जो श्रनिष्चित हैं । 

(४ ) विदेशी सहायत्ता--६०० करोड रुपये विदेशी सहायता एवं ख्ोतो से 
प्राप्त होगे, ऐसा भ्नुमान है । विदेशी सहायता के रूप में गत पाँच वर्षों में ३०७ करोड 
रुपये मिले, जिसमे से घेंघल २०० करोड रुपये का उपयोग हो सका झौर शेप राधि 
इस योजना मे काम आवेगी । इसमे एक्षिया तथा यू० के० इस्पात कारखामों की राधि 
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का पल नही होगा, क्योकि इसकी व्यवस्था पहिले से ही हो छुकी है । श्रत, यह 
स्ि हमारी योजना की प्रावश्यवताप्रो का प्रतिनिधित्व फरती है, यह भनुमान है । 
पेन १६१६-५७ में प्रमेरिकी सहायता की राक्षि ६०० लाख डालर ( २८ ५ करोड़ 
रेपए ) होगी, जो भ्रागे भी रहेगी। शेप राद्ि का भ्रायोजन दो बातो पर निर्भर 
रहेगा “--( * ) समुक्त सहकारिता के प्राघार पर विये जाने वाले कार्यक्रमो की 
पैस्या एवं लागत तथा ( २) भारत एव भ्न्य प्रमुख देशों की राजकीय एवं प्राधिक 
स्थिति, प्रत* इसमे ८०८ करोड़ रुपए की प्राप्ति का निराक्षापुर्ण प्राश्ावाद है । 


( ५ ) शेप १,६०० करोड र० की राधि मे १,२०० करोड रुपये ही नाथ॑ प्रवस्ध 
से प्राप्त होगे भौर ४०० फरोड रुपये के लिए निजी ज्लोतों में वृद्धि होगी। होनाये 
प्रवन्धन की राशि बहुत मालूम होती है, क्योकि क्षपि मूल्य बढ रहे हैं तथा उद्योगो 
की उत्पादनक्षीलता भी पूर्ण क्षमता तक पहुँच चुकी है। इसी प्रकार प्रथशास्त्रियो ने 
भी हीनाथ॑ प्रदन्धन फ्री भ्रपिवतम सौमा १,००० करोड रुपए रखी है। अधिक मात्रा 
में हीनाथ॑ प्रवन्ध होने से विभिन्न भाय वाले व्यक्तियों थी भाग प्रभावित होती है, 
जिससे झ्ल्प बचत का लक्षंय प्रभावित होगा, भरत इस झोर सनक्षोता की झावश्यकता 
है । फिर भी योजना मे ४०० करोड र० की कमी रहती है । इसका भायोजन किस 
प्रकार होगा, इस सम्बन्ध मे योजवा में कुछ नही है। निजी क्षेत्र के २,४०० करोड 
२० तिजी साहस द्वारा पूजी एवं विनियोग वाजार से प्राप्त किये जायेंगे। इत दीनो 
ही बाजारों की स्थिति भ्रच्छी होने से निजी क्षेत्रो मे १,२०० करोड २० के विनियोग 
होने की भाशञा है । 


योजना की प्रगति (सच्‌ १६५१-१६६१)-- 

प्रथम एवं दूसरी योजना भारत के आ्ायोजित ध्राथिक एवं सामाजिक विकास 
के पहिले चरण हैं। योजना के प्रथम १० वर्षो मे राष्ट्रीय भ्राय, कृषि तथा भौद्योगिक 
उत्पादन में निरच्तर वृद्धि हुई है शोर भारत के जन साधव का भी विकास हुश्रा है । 
इस ऋवधि मे राष्ट्रीय भर्थ व्यवस्था का काफी तेजी से विकाप्त हुआ है । रोजगार की 
सुविधा बढाने, भ्राय तया सम्पत्ति को विपमतायें घटाने तथा भ्ाथिक साधनों को 
फेंवल कुछ लोगो के द्वाथ मे झ्रावे से रोकने पर जोर दिया गया है । 


योजना व्यय एवं पूजो विनियोजन-- 
प्रथम दो योजनाशो मे १०,००० करोड्ट र० से भ्रधिक का विभियोजन हुमा है, 
जिसमे से सरकारी क्षेत्र में लगभग ६,५६० करोड २० लेंगे हैं :-- 


भाव्या०ग्वि० ], १४ 
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प्रथम योजना. से योजना योग 
(प्रनमानित) 
(१६५१ ५६) (१६५६-६ १) (१६४५ १-६१) 
सरकारी क्षेत्र में व्यय १,६६० ४,६०० ६,५६० 
४. # में पूंजी नियोजन १,५६० ३,६५० ४,२१० 
निजी क्षेत्र मे पूं जी-नियोजन १,८००१ ३,१००१ ४,६०० 
कुल पू जी विनियोजन ३,३६० ६,७५० १०,११० 


राष्ट्रीय आय मे दृद्धि-- 
पहिली योजना में विशेषतः कृषि उत्पादन से वृद्धि के कारण राष्ट्रीय भाय 


१८%, बढी । दूसरी योजना में पहिली योजना की भ्रपेक्षा ग्राथक विकास के लिए 
प्रधिक तथा व्यापक प्रयत्व किये गये । भाद्षा है कि दूसरी योजना के प्रन्त तक राष्ट्रीय 
क्ाय मे लगभग २०%, वृद्धि होगी। प्रर्थातु सन्‌ १६५१ से सन्‌ १६६९१ के दस वर्षो 
में राष्ट्रीय भाय लगभग ४२% बढेगी। प्रति व्यक्ति श्राय मे लगभग २०% प्रौ९ प्रति 
व्यक्ति व्यय मे लगभग १६% वृद्धि होगो । कृपि उत्पादन ४०%, भ्रौद्योगिक उत्पादन 
१२०९ बढ जायगा । 
निम्न तालिका में सन्‌ १९४६-५० से कृपि-उपज की वृद्धि है --- 
रृषि-उपञ्ञ का खुचक अइड्ढ ( १६४६-५० -- १०० ) 
१६५०-५१ १६५५-४६ १६५८-५६ १६६०-६१ 


(भनुमान) 
सभी वस्तुयें ((॥0777007065) ६५"६५६ ११६६ १३२० १३५० 
खाद्याश्ष ६०५ (६११५२ १३० ० २३६० 
भनन्‍य उपज १०५"९४ १२० १ ११३६ ० १४३९७ 
क्रषपि-उपज मे वृद्धि की प्रवृत्ति होते हुए सी विभिन्न वर्षों भे पर्याप्त भ्रन्तर रहा + 
कक १६६०-६६ 
कि, (प्नुमानित बुद्धि) 
भ्रनाज (गेहूँ, दाल भादि) लाख टन श्रड ७५० 
तिलहन फ$ ५१ ७२ 
गन्ना ( ग्रुड के रूप में ) 45 ५६ छर्‌ 
सुई लाख गाठे २६ ५४ 
पटसन 95 शेर प्र 





4 ये अनुमान पूर्ण सूचनाओं के आवार पर सशोवित हैं ओर प्रथम थोजना के 
१,६०० करोड रु० और दूसरी योजना के २ ००० करोड रु० के पहिले अनुमानों के स्थान 


पर हैं। 
2 सन्‌ १६५६-४७ के ऑॉक्डों मे सशोवन के अनुसार उत्पादन का सही अनुमान । 
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प्रथम योजना में सबसे महत्त्वपृण बात यह हुई कि सामुदायिक विकास कारये- 
कम के प्रन्तर्गत देश भर में विस्तार-सेवा झारम्भ करने का निशच्म किया ग्रया। 
भबद्वर सन्‌ १६६३ तक यह कार्यक्षम देश के सभी गाँवों में पहुँच जायगा । दूसरी 
योजना के भनन्‍त तक विस्तार कार्यक्रम के प्न्तगत विकास-खण्डों तथा गाँवों मे लगभग 
३१,००० ग्राम सेवक भौर लगभग २८,००० विकास पश्रधिकारी, कृषि, पशु पालन 
तथा धन्य क्षेत्रों में विकात के लिए काम कर रहे होगे । 

सन्‌ १६५६१ से तन्‌ १६५६ तक प्रारम्भिक कृषि समितियों की सस्या १०५ 
हजार से १८३ हजार, इनकी सदस्य सस्या ४४ लाख से १२० लाख हो गई है । ग्राम 
पचायतो की सस्या लगभग दुग्ननी से वढकर १७८ हजार हो गई है । 

सन्‌ १६५० ५१ मे ५१५ लाख एकड भूमि में सिंचाई होनी थी, सत्‌ १६६०- 
६१ तक ७3 फरोड एकड भरू'मे मे त्िचाई होने लगेगी | दूसरी योजना मे तिचाई-सुविधा- 
प्राप्त सभी क्षेत्रों को झच्छे बीज प्रदाय करने के कायक्रम के अनुभार ४ हजार बीज 
फ़ाम खोले जा रहे हैं । सन्‌ १६५०-५१ मे ५५ हजार टन नाइट्रोजन खाद का उपयोग 
हो बहा था, जो सन्‌ १६६०-६१ तक ३६० हुगार टन ही जावेगा । क्ष्पि विकास के 
अन्य कार्यक्रमों मे भी पर्यास श्रगति हुई है, ४० लाख एकड भूमि को सुधार फर कप 
योग्य बनाया यया है, २९ लाख एकड भूमि में ही खाद ((7687 7797प076) 
का प्रयोग प्रारम्भ किया है तथा २७ लाख एकड भूमि में भूमि कटाव रोकने की व्य- 
वस्‍या की गई है । 


उद्योग और खनिजञ-- 

गत वर्षो में श्राघारभुत झौर मशीन निर्माण उद्योग तथा उत्पादको के लिए 
माल तैयार करने वाले उद्योगो में काफी प्रगति हुई है! मक्षीनें तथा इज्शोनियरिद्ध 
उद्योगो में यह प्रगति विशेष उल्लेखनीय है । सरकारी क्षेत्र में तीन नये इस्पात कार- 
खानो के चालू होने से इस्पात की उत्पादन क्षमता ४५ लाख टन हो गई है, जो प्रथम 
एवं दूसरी योजना के झ्रारम्भ में क्रमश १० लाख प्ौर १३ लाख ठन घी । सीमेन्ट, 
कोयला , श्रत्यूमिनियम भादि भावश्यक श्ौद्योगिक पदार्थों के उत्पादन में भी पर्याप्त 
पृद्धि हुई है। मशीन निर्माण उद्योग मे सन्‌ १६५१ में ११ करोड मूल्य की मक्ीनें 
बनाई गई थी, जदकि सत्‌ १६५८ में ७६ करोड 6० मूल्य की मग्गीनों का निर्माण 
हुम्रा । दूसरी योजना के भ्रन्त तक रेलो के लिए श्रावश्यक प्रधिकाँश उपकरण देश मे 
ही तैयार होने लगेंगे । 

बिजली का भारी सामान भी देश मे बनाता प्रारम्भ हो गया है । रसायमिक 
पदाथ, दवा, खाद भादि के उद्योगो मे भी वृद्धि हुई है । दुसरी योजना-भवधि में जुट 
तथा कपड़ा मिलो के ब्र,घुनिकीकरण फकायक्रस प्रारम्भ हो गये हैं । 

निम्न तालिका मे दूसरे उद्योगों के काम में प्राने वाली मुख्य वस्तुप्रो के सन्‌ 
१६६०-६१ में भ्नुमानित उत्पादन के झाँकडे हैं 


श६२] 


वस्तुएं १६५०-५१ १६६०-६१ (भनुमान) 
तैयार इस्पात १० लाख टन २६ लाख टन 
झल्यूमिनियम ३७ हजार टन १७ हजार टन 
डीजल इन ५४ + ३३ ,, 
बिजली के तार १,६७४ टन ९८५ ,, 
रेलवे इद्धन ३ (सख्या ) २६५ सख्या 
नाइट्रोजन खाद ६ हजार वन २१० हजार टन 
गघक का तेजाब 8६... «5 ४००. 
सीमेन्ट २७ लाख टन पए् लाख टन 
कोयला शे२० ,, ४३० ,। 
खनिज लोहा हैे० (२० ,, 

इसी प्रकार सूती वस्र, शक्कर, साइकिल तथा मोटर गाडियो जंसी उपभोक्ता 
वस्तुओं के उत्पादन मे भी काफी वृद्धि हुई है । 


देण मे पहिली बार कुछ वस्तुओं का निर्माण झारम्भ किया गया । जैसे बाय- 
ल7, पिसाई की मशीनें, मणीनी-प्रौजार, विस्फोटक पदार्थ, सल्‍्फा शोर एन्टिवायोटिक 


झौपधियाँ, डी० डी० टी०, न्यूजप्रिट पेपर आदि । 


लघु तथा प्रामोद्योग-- 

इस प्रवधि में इस क्षेत्र मे भी काफी विकास हुप्रा है। सन्‌ १६५०-५१ से सन्‌ 
१६६०-६१ में हाथकर्ष के कपडे का उत्पादन ७,४२० लाख गज से २१२ ५० करोड 
गण, खादी का ७० लाख गज से ८ करोड गज, कच्चे रेशम फा २० लाख पौड से 
३७ लाख पौंड हो गया है | कुछ लघु उद्योगो में जेते हाथ के प्रौजार, सिलाई की 
मणीनें, विजली के पस्ने शोर साइकिलें तैयार करने वाले उद्योगो मे भी काफी विकास 
हुआ है । लगभुग सभी राज्यो मे लघु-उद्योग सहायक सस्यायें निर्मित की गई हैं। 
इनके भलावा ४२ विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। दूधरी योजना के भ्रन्त तक 
६० श्रौद्योगिक वस्तियाँ बस जावेंगी, जिनमे ७०० छोटे कारखाने होगे | 
विद्यु त-- 

विद्यूत की उत्पादन क्षमता जो सन्‌ १६५०-५१ मे २३ लाख फिलोदाट थी, से 
सन्‌ १६६०-६१ तक ५८ लाकख्ष किलोवाट हो जावेगी । इसी प्रकार सनु १६५०-५१ ' 
में ३,६८७ गाँवों मे बिजली थी वह सन्‌ १६६०-६१ के भ्नन्‍्त तक १६,००० गाँवों से 
लग चुको होगी | 
यातायातव-- 

पहिली योजना का मुख्य उद्देश्य युद्धधाल मे रेलवे की क्षति को पुरा करना 
था । दूमरो में झ्लायोजित भ्ोद्योगिक विकास की बढती हुई यातायात झ्रावश्यकताओं 
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की पूति करता था | तदनुमार सन्‌ १६६०-६१ के प्रन्त तक १,२०० मील लम्बी 
रेल लाइनें बिछ जावेंगी, १,३०० मील रेल-मार्गों का दुहराकरण, ८८० मील रेल- 
मार्गों का विद्यू तीकरण हो चुछा होगा । माल यातायात मे सम १६४०-४१ की प्रपेक्षा 
४०% वृद्धि होगो भर्थात्‌ सन्‌ १६४०-५१ में ६१० लाख टन माल यातायात हुम्रा 
था, जो सत्‌ १६६०-६१ के धन्त तक १,६२० लाख टन हो जायगा । रेल्वे इज्ननो की 
सैरया जो दूसरी थ/जना के प्रारम्प मे 5६,२०० थी, योजना के भ्र्त तक १०,६००, 
रेल-डिव्वो की सख्या १६,२०० से २०,६०० प्रौर माल-डिव्चरों की सरया १,९६६, १०० 
से बढ़कर ३,५४,१०० हो जावेगो । 
जहाजो का टव भार ३,६०,००० जी० प्रार० टी० से € लाख जी० झार० 
टो० हो जायगा । 
पहिली योजना के प्रारम्म मे ६७,५०० मील सडके थी, जो सन्‌ १६६०-६१ 
तक १४४ हजार मील तक बढ जावेंगी । रोजगार के सम्बन्ध में दूसरी योजना मे 
कृषि के भ्तिरिक्त विकास कार्यक्रमों से ८घ० लाख लोगो को रोजगार देने का लक्ष्य 
था। परन्तु भ्रतुमान है कि इस भवधि मे ६५ लाख व्यक्तियों को ही रोजगार मिल 
सकेगा । क्थोकि योजना भवधि मे रोजगार के साथनो मे उसी पनुपात मे वृद्धि नही 
हुई जितनी कि रोजगार घाहने वालो की सख्या बढ़ी है |? 
योजना का पुनमू र्याँकन-- 
मई सन्‌ १६५८ मे विकास परिषद योजना का पुनमू'ल्याकन किया तथा योजना 
राद्षि का पुन, बेंटवारा किया :-- ( करोड रु० ) 
०300 ००७- ५७४०५ ' 


_ [० | जल शा लागत का | योजना | [प्र भाग) 











। 5 > रन हराधत का कुल लागत 
| 009 मूल सिशोघित [भर भाग | का %, 
कृषि एव सामुदायिक विकास ४६८ १६८ ११८ ४१० ११३ 
घिचाई एवं शक्ति ८६०. १६० १७६ 5२० ौ(८२ 
ग्राम एवं लघु उद्योग २०० ४रे डरे १६० ३६ 
उद्योग भौर खानें पघपण.. (रड४डं४ पड ७६० १७४५ 
यातायात एवं सवादवाहन १,३४५ २०६ रघ० १,३४० र€५८ 
सामाजिक सेवाएं ८६३ १६७ शृ८० घ१० १८० 
_विविध घड २०. १७ ७० १६ 
योग ४,८०० (१०० १०० ४,५०० १०० 


इसके प्रनुसार योजना के “भ्र/ भाग पर कुल व्यय ४,५०० करोड 5० होना है, 
जिसमें से ०,५१२ करोड २० केन्द्र एव केख्ध-शासित प्रदेश तथा १,६८८ करोड राज्यो 


द्वारा व्यय किए जायेंगे । 
+ उद्योग व्यापार-पत्रिका--अगस्त १६६० & पृश्याते कारए० श०४7 शेक्षान 
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सन्‌ १६१६-६० की श्रवधि मे केन्द्र एव राज्य सरकारों के श्राथिक स्रोतों से 


निम्न व्यय हुधा :--- 





१६४६-५७ १६४७-५८ (सशोधित बजट (प्रपेक्षित 
भ्रनुमान) थोग) 
योजना लागत 
(07॥9ए) ६४१ ८६३. १,०६४ १,०९२ ३,६६० 
देशी बजट स्रोत ३६४ ३२० ५३६ ५१३ १,७३३ 
विदेशी सहायता ३८ ड््छ २६० ३३७ ध्पर 
कुल स्रोत ४०२ ३६७ ७६६ ८प५०. २,४॥१* 
होनाथ प्रबन्धन २३६ ४६६ रषृ८ र४र १,२४४ 
परमणाक22० 3४४०५ ;/>मम २५६५५ भा ३५4३५ ०43५५ भम एम भा वा हा भा नमक नमक मामा. 
विभिन्न मदो पर व्यय की राशि निम्नवत है :-- 
( करोड रुपये ) 
>> परवमममभाब्/ ७2/०७/७७४० ५७3५० ०+४०५ ७५3५५ कि #३५३५३& ५५४०९ ७५५०» ७५७+०० ५3४०५ 3५५५० ५8४५५ ५७००० कम" नमन अमान 
वबष 
१६५८-५६ हा योग-- 
१६५६-५७ १६१७-५८ सश्योधित ५६-६० 
अनुमान (१६ प्रवेक्षित 
ऊ नर भपेक्षित 
कृषि एवं सामुदायिक विकास दर प७ श्र३े ४१६ 
सिंचाई एवं शक्ति १५४ १४८ १७१ ६६६ 
ग्राम एवं लघु उद्योग रद ३३ ४१ १४६ 
उद्योग एव खनिज ७५. १६४ २५७ ७२५ 
यातायात एवं सवादवाहन २१६ २७० २६४ १,०६२ 
सामाजिक सेवाएँ प६३५ (०८ श्ध्८ ५६६ 
विविध श्३ १२ २० छ३े 
योग ६४१ ८५६३ १,०६४ ३,६६० 





१६४८ ५६ १६५६-६० १६५६-६० 





योजना के प्रथम तीन वर्षों में झ८प५ करोड ८० का हानायथ॑-प्रवन्धन किया गया 
घथा १३६ करोड र० का सन्‌ १६५८-५६ मे होगा, ऐसा प्नुमान है। योजना के श्रन्तिम 
दो वर्षों में १०० करोड रु० वाधिक हीनाय॑ प्रबन्धन की सीमा रखी गई थी । साथ ही, 
म्ुगतान की विपमता योजना भवधि में २,००० करोड २० भाँकी गई थी, परन्तु 
सितम्बर सन्‌ १६९५६ तक यह विषमता १,२६६ करोड रु० की वास्तविक थी । इससे 
हमारे विदेशी विनिमय स्रोत प्रभावित हो रहे थे । मार्चो सन्‌ १६५६ तक ३४५० मि० 
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डॉलर की विदेशों सहायता के सम्बन्ध में वायदे थे शौर योजना की शेष श्रवधि के 
लिए ६४० मि० डॉलर का विदेशों विनिमय लगेगा, ऐसा धनुमान है । 


वतमान स्थिति-- 

दुमरी योजना की समाप्ति में केवल ६ माह शेष हैं, परन्तु निर्वारित लक्ष्यों की 
पति हस्त भ्वधि में होने की भ्राक्षा नही की जा सकती। फ्थोकि सुख्य वाघा 
विदेशी मुद्रा की है। भारत सरकार का विदेक्षी मुद्रा कोप न्यूबत्म स्तर पर पहुँच 
चुका है। इसलिए जब तक पर्यात्त मात्रा में विदेशी सहायता प्रात्तन हो तब तक 
तीसरी योजना के प्रारम्भ मे दूसरी योजना के श्रघुरी रहने की ही भ्राशका है। रे 
पुसरी योजना के तीसरे वर्ष में भारत की वैदेशिक मुद्रा को श्रावश्यकता को कुछ सिन्र 
देशो ने तीम्रता से अनुभव किया था । फलस्वरूप विश्व बक के नेतृत्व मे भारत सहा- 
यता वलव की स्थापना हुईं । इस समय के थनुमान के भनुसार हमारी विदेक्षी मुद्रा की 
भ्रावश्यकता ५३० करोड रु० थी भौर पलच ने ४५० करोड रु० की विदेशी मुद्रा देने 
फा झ श्वासन दिया था | इस सबके वावज़ुद भी दतमान स्थिति यह है कि भारत को 
प्रननी योजना की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा के लिए भटकना पड रहा है । 

इस वलय में भारत वो सन्‌ १६५४८ झौर ५६ वर्ष मे ६० फरोड डॉलर फ्री 
विदेशी मुद्रा दी, परन्तु योजना की पूर्ति के लिए झ्रावश्यक विदेशी मुद्रा इस समय नहीं 
मिल पा रही है। भ्रतः ऐसी अधुरी सहायता का क्या लाम हो सकता है जो तीसरी 
योजवा के लिए उपयुक्त प्राघार न बना सके । भारत सहायता क्वब की भ्रगली धंठक 
फरवरी सन्‌ १६६१ मे हो रही है, जिसका लाभ तीसरी योजना को ही मिल सकता है। 
डिन्‍्तु वर्तमान समस्या है दूसरी योजना की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा की भावश्यकता 
की, जिस शोर सहायता के इच्छुक राष्ट्री को गम्भीरता से देखना होगा । साथ ही भारत 
को भी झागामी योजना मे विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में गम्भीरता से सोचता होगा कि 
कहाँ तक इस प्रकार से हम परमुख्ापेक्षी वन भ्पनी प्रगति सुहृढ प्राघार पद कर 
सकते हैं । 


आलोचनात्मक दृष्टि-- ग 

दो पच वर्षीय प्रायोज़नाशो मे से एक तो पूरी हो इंकी है भोर दूसरी पूरी 

होने ही वाली है । निश्चित रूप से इन भायोजनाओो के फलस्वरूप हमारा श्रौद्योगिक 

भौर कषि-उत्पादन बढा है। भ्रॉकडो के हिसाव से पिछले १० वष में हमारी राष्ट्रीय 

भाय ४२ प्रतिदत वढी है। फिर भी देश फा वहू सत्यक वंग इ३ वृद्धि का लाभ 

उठाने से वचित रह गया है| यद्यपि इस स्थिति की जाँच के लिए एक कमीशन 
४-+--+--नह 


7. छाठा& 950 
२ नवभारत टाइम्स ( सम्पादकीय ) १६ सितम्बर १६९०। 
३ नवभारत टाइम्स सितम्बर १७, १६६० । 
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चैठाने का निर्शांय किया गया है, तथावि कमीक्षन बैठाना समस्या का हल नहीं है, 
मसला उलम जरूर सकता हैं। 


इस विपम स्थिति का मूल कारण है विक्रास-कार्यों के प्रति जन-जागरखण 
का प्रभाव | भौर इसी से सत्तारूढ़ वर्ग में सिद्धान्त भ्रौर व्यवद्वार का झा तरिक सघप॑ उठ 
खडा हुआ । लोकतन्त्र शौर भ्रधितायकवाद, दोनो एक साथ नहीं चल सकते । लेकिन 
वस्तुत हमारे देश मे लोकतन्त्र शोर प्रधिनायकवाद को परोक्ष रूप से हो सही-एक 
साचे में ठालने का भ्रसफब प्रयास हो रहा है। न चाहते हुए भी परिस्थितियों ने 
हमारे देश मे श्रायोजना का काम ऊपर से शुरू करने को वाध्य कर दिया | होना यह 
चाहिए था कि वह ग्राम-स्तर से झ्रारम्भ होता । कुछ समय पूव॑ श्री नेहरू ने कहा था 
कि “भारतीय जनता में सव कुछ ऊपर से किये जाने वी झाद्या करने की भादत सी 
पड गयी है। इसलिये शायद कायवाही ऊपर से ही करनी पडे। लेकिव साथ ही 
जनता का अपना काम खुद भी किया जायेगा। इस काम का श्लीगरोश गाँव झौर 
पचायत से होगा ।”' 


वास्तव मे जिस समय हमने प्रायोजित झाथिक विकास का सकल्प लिया था, 
उस समय परिस्थितिया कुछ ऐसी थी कि फाम ऊपर से ही शुरू करना पड़ा। लेकित 
यह भी सत्य है कि प्रथम दो भायोजनांशो के भ्रन्तगंत श्री नेहरू के विचार के दूसरे 
झगण- भपता काम खुद करने के लिए जनता के प्रशिक्षण फो पुरा करने की दिल्ला में 
पर्याप्त कारंवाई नही की गयी है । वस्तुत, स्वाघीनता के प्रथम १३ वर्ष में हमारी 
झायोजित भ्रथ व्यवस्था का प्रभाव भौर कुप्रभाव इतना व्यापक रहा है कि जनता 
पहले से भ्रघिक परमुखापेक्षी बन गई है । हमारे भ्रायोजना निर्माता एक साथ भ्रपनी 
सामथ्यं से वडा निवाला काटने के प्रयास मे रहे हैं । 


पिछले दस वर्ष की भवधि मे प्राकृतिक साधनो के उपयोग, उद्योग-निर्माण, 
कृपि-विस्तार भौर सुधार, सडक तथा प्रन्य सचार भौर परिवहन सुविधापो के उन्नयन 
झौर शिक्षा-प्रसार मे जो सफलता हमे मिली है, वह प्रशसनीय झभौर हपे का विषय 
ही मानी जायेगी । श्रुटि सिर्फ यह रही कि यह सव कुछ भपेक्षित पद्धति से नही हुप्ला । 
जनता की प्रावश्यकताए' हमारी विकास योजनाग्रो का भ्राधार नही बन सकी । 


यदि हमारी श्रायोजना का केन्द्र गाँव होता, तो इसके दो लाभ होते। एक 
तो यह कि झआयोजना के प्रति जनता की अ्भिरुचि जगती, विससे लोगो में परिश्रम 
करने की जोवन्त भावना का निर्माण होता भोर दूसरे, योजना-प्राथमिकताप्मो को एक 
सिलसिला बेंघ जाता, जिससे झ्राथिक विकास का एक समरूप झाघार तैयार होता! 
उदाहरणाय्थ, पहली भावष्यकता है खाद्य । यदि गाँव अथवा गाँव समूह को एक इकाई 
मान कर उसके लिए खाद्योत्पादन का एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाता, तो एक 
पन्‍ध दो काज की कहावत चरितार्थ हो जाती । जन-जन मे जागरण की लहर दोडती 
झौर उनको भ्ात्मनि्मरता की झोर पग्र उठाने का प्रोत्माहन मिलता | 
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हि प्राथमिकता मिलती कपडे वो । उस हालत में हाथ करवे को सरक्षण 
देने के लिए मिल-उत्पादन पर प्रेकुश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती | वल्क्ि उत्रादन 
का करिश्मा दिसाने के लिए इन दोनों में एक प्रकार को होड लग जाती । श्रमरीका, 
जापान, जमनी श्रादि स्मृद्ध देशों के सफ्ठठित झोधोगिक विकास में लघु तथा हद 
उद्योगो के फाम पर एक दृष्टि डालमे से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 

यह ठोक है हि गाँव को भायोजित श्रथ॑ व्यवस्था का केसर मानकर चलने पर 
प्रोद्योगिक विकास की गति कुछ घीमी पड जाती । परन्तु लघु तथा शुद्ृ उद्योगों के 
विस्तार का सबसे वडा लाभ यह होता कि बेकारी कम हो जाती झौर उसका स्वरूप कुछ 
बदल जाता । प्रत्येक उद्योग जनता की बढती हुई प्रावश्यकतामों के भनुरूप प्रोंगे चढ 
पावा। राष्ट्रीय झाय में वृद्धि का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँचने का मांग अशस्त द्वोता 
भौर सरकारी तथा मैर-सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ एक "सार्वजनिक क्षेत्र” का 
भ्रावि्भाव हो जाता भ्रौर तब गैर-सरकारी क्षेत्र को दवाकर सरकारी क्षेत्र को भागे 
बढाने का केला दरपेश नदी होता । 

भत्तः यह झाशा करना निरर्थक् न होगा कि तीसरी झायोजना को भ्रन्तिम 
रूप देते हुए देश के विकास भ्मियान की इस भारी प्रुटि को हुर करने का प्रपत्त किया 
जायगा। देर भायद हुरस्त स्ायद 


तृतीय पन्च-वर्षीय योजना-- 

तीसरी योजना की रूपरेखा में योजना की स्थूल बातो का उल्लेख है । देश 
की प्रावश्यवताएँ क्या हैं, स्वाधीनता के वाद कितनी प्रगति हुई है भोर भागामी १५ 
वर्ष मे कितना विकास करना है, यह भी इस रूप-रेखा में बताया ग्रया है । इसका 
स्ह्ेदय है कि जतता, ससद एवं राज्य तीसरो योजना के उद्देश्यों, लक््णो| भौर 
प्राथमिकतामो पर विचार कर सकें भोर प्न्तिम रूप दे सकें। इस रूपरेखा के झनु- 
मान प्रारस्मिक हैं झौर इसका प्रन्तिम रूप भ्रगले वर्ष के झारम्भ में सामने प्रावेगा । 

प्रथम एवं दूमरी योजना से देश के प्राकृतिक साधनों भौर जनता की शक्ति 
को राष्ट्रीय विकास में लगाने के प्रयत्न किए गए हैं भौर इस झभोर ध्यान रखा गया है 
कि योजना का उद्द ्म पे वल उत्पादन बुद्धि से देश की भ्ाथिक स्थिति में सुधार करना 
दी न हो कर लोव तश्र भौर स्वतन्तता पर झाषघारित ऐसी सामाजिक झौर झ्राथिक 
व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमे सामाजिक, धाथिक भर राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय 
जीवन की सभी सस्याशो को भनुप्रासित कर सके । 

पहिली योजना मे दूमरे महायुद्ध प्रौर विभाजन के कारण देश की जो हानि 
हुई उसे पूरा करते की तथा ध्राधिक व्यवस्था का सुहढ प्राधार बनाने का प्रयत्त क्रिया 
गया था | सविधान में निद्वित निर्देशक तत्त्वो के भ्रवुरूप दूसरी सामाजिक एवं भ्राधिक 
तीतियाँ प्रपनाई गई थी । सामुदायिक विकास कायक्रम का झारस्म और भृपति सुधार 


* नवभारत टाइम्ध सितम्नर १७, १६६३० । 
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इस योजना की उल्लेखनीय वातें हैं । दूसरी योजना में पहिली योजना की नीतियो को 
रखते हुए उत्पादन में वृद्धि, विकास में भ्रथिक विनियोजन और जनता को प्रधिक 
रोजगार सुविधाएं देने के प्रयत्न किए गए । इसमे प्राथिक उन्नति की गति बढाने पर, 
भ्राय भौर घन की विपमता कम करने और इने-गिने हाथो में भ्राथिक शक्ति का 
केन्द्रीयकरण रोकने पर बल दिया गया था । पहिली रोजना मे राष्ट्रीय भाय में वापिक 
३६% भौोर दूसरी मे ५% की दर से वृद्धि हुईं है । 

तीसरी योजना फे उद्दे श्य -- 


( १) प्रागामी ४ वर्ष में राष्ट्रीय श्राय मे वापिक ५% से प्रधिक की वृद्धि 
करना झौर इस हिसाव से देश के विकास में रुपया लगवाना जिसकी वृद्धि का यही 
कम भआ्रागे भी चालू रहे । 

( २ ) भ्रनाज की उपज में झात्म निभेरता प्राप्त करना श्रोर कच्चे माल की 
उपज को इतना बढाना कि उससे हमारे उद्योगो की झ्रावश्यकता भी पूरी हो धौर 
निर्यात भी हो सके । 

(३ ) इस्पात, विज्ली, तेल, ई घत ध्रादि दुनियादी उद्योगों को बढाना स्‍ोर 
मणीन बनाने के फारखाने कायम करना, जिससे १० वर्ष मे अपने देश के धौद्योगिक 
विकास के लिए झ्रावश्यक मशीनें देश मे ही वनाई जा सकें । 

(४ ) देश की जन या श्रम-शक्ति का पूरा उपयोग करना भ्ौर लोगों को 
रोजगार के भ्रधिक साधन देना । तथा 


4 ॥ः 
(५ ) घन भ्ौर श्राय को विपमता फो घटाना भौर सपत्ति का भ्रधिक 
स्यायोचित वितरण करना ॥” 


स्वयस्फ़ते विकांस-- 


स्वयंस्फू्न विकास का भ्रर्थे है कि देश के लोग इतना धन बचाते ग्रौर विनि- 
योजित करते रहे जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति भोर प्याय बराबर ब्रढत्ती रहे | इसलिए यह 
झ्रावश्यक है कि देश मे पूंजीगत माल शोर मशीनें श्रादि बनाने का प्रचन्ध हो, जिससे 
नये उद्योग-घन्धो में पूृ'जी लगती रहे । तीसरी योजना में किस उद्योग मे कितना 
पूंजी विनियोग हो, इसका निर्धारण इसी बात को ध्यान मे रखकर किया गया है । 

स्वयस्फूर्त विकास तभी सम्भव है जब खेती भौर उद्योग दोनो की समुचित 
उप्नति हो । भौद्योगीकरण के बिना न तो श्राय बढ सकती है झौर न रोजगारी के 
ध्रवेसर द्वी । साथ ही, क़ृषि-ठपज की वृद्धि बिता श्रौद्योगीकरण भी नहीं हो सकता । 
इसलिए तीसरी योजना मे प्रश्न भौर कच्चे माल की उपज वढाने और उद्योग का 
झाधार सुहृढ करने पर समान रूप से बल दिया गया है। भ्रपने देश मे लोगो को पुरा 
रोजगार नही मिलता है, इसलिए रोजगार के साथन वढाना बहुत धावश्यक है । जनता 
को ग्रधिक काम देने से उत्पादन बढता है । इसलिए तीसरी योजना मे रोजगारी के 


* पृण्यावे एाए० ए७४४ 7]97 ऐ४8० १7, 
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मपेसर बढाने पर भी बहुत जोर दिया गया है । इस श्रकार स्वगस्पूर्त विवास भी 
पौसरो योजना का एक उद्देध्य है । 


समाजवारी दांचा-- 

योजना वा उद्देश्य घन धर प्राय फी विपमता को कम करने का है, जिससे 
+ाणवादी ढग की समाज रचना हो सके, जिसमे सर लोगो फी पूरी उन्नति करने का 
रण प्रवमर मिले । आधिक विपमता को हुर करने के लिए योजना के प्रत्तगंत श्रनेक 
ज्याय करने पड गे प्रौर वतंमान कलेवर में परिवर्तन करने पड़े गे। इनमे राज्य के 
उद्योग भौर बराक काय, देथ में माधन जुटाने भौर विकास मे विनियोजन के लिए 
वित्तोय उपाय, समाज सेवाप्रो का विस्तार, भूमि सुधार, सहकारी सस्थाग्रो का 
विस्तार प्रादि का समावेश है । ये उपाय ऐसे ढ्ग से होने चाहिए कि निम्न श्रेणी की 
भाधिक उन्नति हो झौर उन्हे भधिक भ्वसर मिले तथा उच्च श्रेणियों का घन श्र 
प्रधिकार कम हो । 


योजना की लागत-- 

योजना को कुल लागत १०,२०० करोड २० है, जिप्तमें से ६,२०० करोड 
३० सरकारी क्षेत्र मे श्रोर ४,००७ करोड रु० निजो क्षेत्र मे व्यम होगे। सावजनिकत 
पत्र की योजना की लागत ७,२५० करोड रु० होगी । इसमे १ ,०४० करोड र० 
पल्ू लागत का समावेश है । २०० करोड इपये को राशि सरकारो क्षेत्र से निजी क्षेत्र 
में बदलने वी सम्भावना है, जिससे निजी क्षेत्र में पूजी-निर्माश हो सबे । निम्त 
पालिक/ में दूसरी योजता की लागत प्रौर पूजी के साथ तीसरी योजना के कुल व्यय 
प्रोर पूजी की तुलना है --. 





( करोड २० ) 
0993-+७०-०_«-«+«े«+«+«>++«+म->१० ०333० न पान किक कियण 
गन्लगदब्ण स्त क्षेत्र हे बस 
जमा का | नजर | कुल 
पोजना __  ॒ [0 [दब [पजी | [कक हक । पूरजी निजी कुन प्‌ 
न्य्य 
दूसरी योजना ४,६००. ६१० ३,६५० ३,१००१४ ६,७४० 
त्तीसरी योजना ७,२४० १,०४० ६,२०० ४,०००* १०,२०० 
रकम कान. 





तीसरी योजना में प्राय उन्हीं कामो पर पूंजी विनियोजन होगा जिन पर दूसरी 
योजना मे हुध्ना था, परन्तु सहकारी क्षेत्र मे कृषि, उद्योग, विजली झौर कुछ सामाजिक 
सेवा पर भ्रधिक् बल दिया जायगा । इूयरी और तीसरी योजना मे सहकारी क्षेत्र को 


निम्नवत बाँटा गया है ,-- 


_ * सरकारी क्षेत्र से जो ३०० करोड रु० निजी ज्षेत्र में दिए जायगे उनका समावेश 
नहा हूँ। 
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सरकारी क्षेत्र मे जो व्यय ७,२४० रु० का होता है उसमे से ३,६०० करोड 
र० केन्द्र भौर ३,६४० फरोड रु० राज्य सरकारे खच फरेंगी। केन्द्र ढ्वारा राज्यों को 
२,५०० करोड रु० दिए जाने का भनुमान है । 
योजना के लिए आर्थिक साधन - 

दूसरी योजना फी कुल ६,७५० करोड रु० लागत की तुलना में तीसरी योजना 
मे १०,२०० करोड रु० की पूजी लगाने के लिए घरेलू साधन जुटाने मे गहन प्रयत्न 
करना होगा । तीसरी योजना मे राष्ट्रीय श्राय ५% वापिक की दर से बढने की श्राणा 
है। भ्रधिक पूंजी विनियोजन के लिए इसी साधन से घन प्राप्त करना होगा । 

योजना का उद्देष्य है कि तीसरी योजना के श्रन्त तक राष्ट्रीय झाय का १४% 
प्रथे व्यवस्था मे विनियोजित हो ? दूसरी योजना के भन्‍्त मे राष्ट्रीय भ्र्य का ११% 
हमारी प्रथ-व्यवस्था में लगा हुआ होगा। इस समय बचत की दर राष्ट्रीय श्राय के 5५% 
है, जिसे तीसरी योजना के भ्रन्त तक बढाकर ११% फरना होगा । 

पहिली दो योजनाझो की भाँति तीसरी योजना फे भारम्भ मे भी विदेशी मुद्रा 
कम रहेगी तथा विदेक्षी मुद्रा कोष से घन लेने की भविष्य में गुल्लाइश नही है । साथ 
ही, मूल्य-स्तर दूसरी योजना के झ्ाारम्म की भपेक्षा श्रव २०%, श्धिक है । इन दोनो 
बातो को ध्यान मे रखते हुए ऐसे व्यय न किए जाए जिनसे मुद्रा-स्फीति हो । 
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इसके विपरीत ऐसी स्थिति भी है जो गत योजनाप्रो के श्रारम्म की स्थिति से 
कई प्रकोर से भच्छो है । पिछले १० वर्ष में उद्योग झ्रादि में प्रधिक पूंजी विनियोग 
ईम्ा है। धिंचाई, घिजलो भौर परिवहन में पर्याप्त प्रगति हुई है। सरफारी क्षेत्र में, 
दूमरी योजना के पनेक कार्यक्रम प्रभी पूर्ण होने थे, जो तीसरी योजना में चालू होकर 
ताम देने लगेंगे । इस लाभ को पूंजी विनियोजन के लिए लेना होगा। शिक्षे। भौर 
प्रश्षिक्षा की वत्तमान सुविधाशो का विकास होगा, जिससे भविष्य में ग्रधिक काम होगा । 
नए-नए उद्योग-पनधे प्रारम्भ करने को क्षमता रखने वाले झौर प्रनुभवी प्रवन्धकों की 
ससया भी बढ रही है । 

इस वात पर दल दिया गया है कि योजना के लिए साधन प्राप्त करने की 
समस्या को ऐसा नहीं मानना चाहिए जैसे वहु किसी स्थिर भौर निश्चित कोप से घन 
लेने की बात हो । धर्थ व्यवस्था के साथ ही साधन भी बढते ईं । गत वर्षों में कठि- 
नाइयो के होते हुए भी प्रगति इतनी हुई है कि भविष्य में पहिले से भ्रधिक प्रयत्व करना 
सम्भव हो गया है । गरीबी भौर कम वचत, कम पूंजी विनियोजन के दुश्चक्त को तभी 
तोडा जा सकता है जव पूरे साधव जुटाए जायें भोर जो जाम होता रहे उसे निरन्तर 
उत्पादन के लिए लगाया जाता रहे । 
अर्थ व्यवस्था-- 

सरकारी क्षेत्र मे तीसरी योजना में जो व्यय होगा उप्तके लिए निम्न साधनों 
से घन प्राप्त होगा .-- ( करोड रुपये ) 






बा योजना तीसरी योजना 
राक्षि । १५ | राधि | % 
(भर) बजठ के स्ररात 
(३ ) चालू प्राय में श्रधिक्य ६०० १६६ २,००० २७६ 
( ॥7 ) रेलवे का अभिदान १५० ३३ १५० २१ 
(27 ) सरकारी उद्योगों का लाभ जज. ++ ४४०. ६९१ 
(7ए ) सावजतिक ऋण ८०० १७४ ८५० १६१७ 
रेघ० परे ५५० ७६ 


(०) भल्प वचत 
(ए। ) भविष्य निधि एवं विविध स्रात २१३ ४६ ४१० 
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(व) होनाये प्रबन्धन १,१७४ २५५ ४५० ७६ 
कुल विदेशी साधन ३,६१८ ७छपघ७ ४,०४० ६६७ 
(स) विदेशी सहायता €पर २१३ २,२०० ३०३ 
४,६०० १००० ७,२५० (१००० 
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अतिरिक्त कर-- 


५ वर्ष की भ्रवधि में १,६५० करोड रु० के पग्नतिरिक्त कर लगाते का 
लक्ष्य है। भारत में इस समय राष्ट्रीय श्राय का लगभग ८ ५% भाग करो से मिलता 
है । कर उपलब्धि में साभान्‍्य रूप से जो वृद्धि होगो श्रोर तीसरी योजना में जो श्रति- 
रिक्त कर लगाए जायेंगे उनसे यह प्रतिशत राष्ट्रीय झाय का ११% हो जायगा । विकास 
कार्यों की तेज गति को देखते हुए इसे बहुत झधिक भार नही माना जा सकता । फिर 
भी १,६५० करोड रु० के प्तिरिक्त कर लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए राज्यों 
को बहुत प्रयत्त करना पडेगा । इम कर राष्ि का ७ कर राज्य लगाएगे । 


तीसरी योजना के कारण प्रत्यक्ष श्रौर प्रप्रत्यक्ष कर बढाने शौर सरकारी उद्योगों 
का लाभ चढाने की जरूरत होगी । जहाँ तक झ्राप-कर शोर निगम कर फा प्रइन है, फर- 
प्रशासन को कडा करके उनकी वसूली बढानी होगी, कम्पनियों के खच के व्यौरे पर नजर 
रखनी होगी और ऐसे कदम उठाने होगे जिनसे वे कर बच न सके । श्प्रत्यक्ष करो एव 
वस्तुश्रो फे मूल्यों मे वृद्धि होने से निश्चय हो लागत भौर मूल्य दोनो बढ़े गे, पद यह 
त्याग करना ही पडेगा । 
हीनाथ॑-प्रवन्धन-- 

प्रप्त्यक्ष कर धौर हीनार्थ-प्रवन्धन से मूल्य-स्तर पर जो प्रभाव होता है उसमे 
मेंद किया गया है। पश्प्रत्यक्ष करो से मूल्य वृद्धि होने से मुद्रा-स्फीति की सम्भावना 
कम रहती है, जबकि हीतार्थ-प्रवन्धन से यहु बढ जाती है । घत, यह विचार है कि 
तीसरी योजना में फेवल ५५० करोड रु० का होनार्थ-प्रवन्धन किया जाय, जबर्फि 
दूसरी योजना मे १,१७५ करोड रु० का जिया गया था । 
विदेशी मुद्गा-- 

तीसरी योजना में तोम्र गति से उद्योगो की स्थापना के लिए विदेशी मुद्रा की 
काफी झ्रावश्यकता पडेदी । प्रनुमान हैं कि योजना में १,६०० करोड रु० की विदेशी 
मुद्रा व्यय होगी । साथ ही, २०० करोड २७ के पुर्जे भादि भायात करने पडे गे, जिससे 
देश मे मणछीनरी सामान का उत्पादन बढाया जा सके । इस प्रकार २,१०० करोड रु० 
को भावदयकता पडेगी । 

योजना के भन्तर्गेत नवीन विकास के हेतु विदेशी मुद्रा की झ्लावश्यकता को 
छोड देने पर भी तीसरी योजना प्वधि में पिछले ऋणो भोर व्याज के प्लुगत्तान के 
लिए ४०० करोड २० की विदेशी मुद्रा ग्रावदयक होगी । इस प्रकार तीसरी योजना मे 
२,६०० करोड रु० की विदेश्षी मुद्रा झ्ावदयक होगी । इसमे वह ६०० करोड रु० 
भी सम्मिलित किए जा सकते हैं जो पी० एल०, ४८० फे भ्रन्तगंत प्रमेरिका से मिलेगे । 
इस प्रकार इस योजना की कुल भावध्यकता ३,२०० करोड २० होती है । 

विदेशी सहायता के सम्बन्ध से निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता । इसलिए 
योजना के रूप में लोच रखनी होगी । सरकारी और गर सरकारी क्षेत्रों मे इसो श्राधार 
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पर कार्यक्रम झारम्भ हो सकते है कि बाहर से मिश्चित रूप में कितनी सहायता 
मिलेगी । इसलिए पहिले से ही कार्यक्रम तैयार रखने होगे, जिससे आवश्यक विदेशी 
मुद्रा मिलते ही उन्हे पूरा किया जा सके । विदेश्षी मुद्रा के उपयोग में देर करने से 
तीप्तरी योजना का उत्पादन वृद्धि कायक्मम तितर-वितर द्वो जायगा । 

मुगतान विपमता के विपय में देश को जो कठिनाइयाँ हैँ वे स्थायी या 
प्राफस्मिक नही है, वल्कि विकास की क्रिया का ही एक श्रग हैं। कुछ समय तक 
भ्रत्मघिक आयात की श्रावश्यकता थाहरी साधनों से ही पूरी की जा सकती है । परन्तु 
यह ध्यान रखता आवश्यक है कि यह अप्तन्तुलन घीरे-घीरे कम हो भौर कुछ समय 
वाद समास हो जाय । इसका भ्रथ यह नहीं कि कुछ निश्चित समय बाद विदेश्ो से 
घन की भ्रावक रोक दो जावेगी । व्यापार मे लगी पृ'जो श्राती ही रहेगी और प्राती 
रहनी चाहिये । परन्तु विशेष सहायता कार्यक्रमों पर निभरता घोरे-धीरे कम होनी 
चाहिए झौर कुछ समय बाद समाप्त होनी चाहिए । 
निज्नी पूंजी-- 

निजी क्षेत्र मे पूंजी केवल सगठित उद्योगो, खान, विजली और परिवहन मैं 
ही नही लगी है । किन्तु कृपि, ग्राम झौर लघु-उद्योगो, देहातो प्रौर श्हरो में मकान 
बनाने मे भी लगी हुई है । दूसरी एवं तीसरी योजना में निजी क्षेत्र का पूंजी विनि- 
योजन निम्न तालिका से स्पष्ट होगा ,-- 

दूसरी योजना तीसरी योजना 


( १ ) कृषि सिंचाई सहित ६७५ ८५० 
( २ ) बिजली चछ0 प० 
( ३ ) परिवहन १३५ २०० 
(४ ) ग्राम एवं लघु-उद्योग २२५ ब्रश 
(५ ) बड़े भौर मध्यम उद्योग एवं खनिज ७०० (,०५० 
( ६ ) भावास शौर अन्य निर्माण कार्य॑ १,००० १,१२५ 
( ७ ) उत्पादन में रुकावट न आने देने के लिए 

कच्चा या झद्धानिर्मित माल का सग्रह * ५२५ ६०० 

योग ३,१०० हट ४,५०० 


तीसरी योजना मे निजी पूंजी विक्षेपत, बडे धौर मध्यम उद्योगों में बढाई 

जायगी । दुसरी योजना में वडे झौर मध्यम उद्योगों मे ७०० करोड रु० का पूजी 

विनियोग हुमा, जबकि तीसरी योजना में १,०५० फरोड रु० के प्रुजी विनियोजन का 

विचार है। झन्य क्षेत्रो मे श्रघिक पूजी लगाई जायगी, परन्तु अनुपात से वह कम 

होगी। योजला में निजी क्षेत्र के उद्योगो के विकास का काफी भ्रवसर है। क्योकि 

दो पच-वर्षीय योजनामो के कारण उद्योगो के विकास के भ्रवसर अ्रधिक हो गये हैं। 
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इस विपय मे जो नीति है उ्तका लक्ष्य है कि इन अवसरो से छोटे भौर मध्यम श्रेणी 
के उद्योगपति लाभ उठावें भौर भ्रधिक षाक्ति थोडे से लोगो के हाथ मे केंद्रित होने 
के प्रवृत्ति पर प्रारम्भ से ही अ्रकुद्य रहे ।/ 
उत्पादन एव विकोस के लक्ष्य-- 

कृषि योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता है। भनाज मे प्ात्म निर्भरता 
्रौर उद्योगो तथा निर्यात के लिए कब्चो माल की उपज बढाना तोसरी योजना का 
मुख्य उद्देश्य है । योजना में कृषि एवं सामुदायिक विकास के लिए सरकारी क्षेत्र मे 
१,०२५ करोड ०, तिचाई की वडी झौर मध्यम योजनाप्रो के लिए ६५० करोड 
रु० का भायोजन है । साथ ही, निजी श्लोर से भी इन कार्यों मे 5०० करोड २० के 
विनियोजन का प्रनुमान है । कृपि की उपज में ३० से ३३% वृद्धि की जायगी । अमुख 
फंसलो के उत्पादन लक्ष्य हैं -- 


वापिक उत्पादन 
१६६०-६१ | १६९५-६६ 
(अनुमान) लच््प 

_ हाल 

भनाज ( लाख टन ) ७५०. १,००० से १,०५० 

तिलहन 2 ७२ ध्श्से ६५ 

गन्ना (शुड के रूप मे) (लाख टन) ७२ ६०ण्से ६२ 

रुई (लाख गाठें) पड ७१ 

पटठसन का ५५ घ्थ 

शोयोगिक उत्पोदन--- 


तृतीय योजना के लक्ष्पो प्रो प्राथमिकताञ्नो के बारे मे योजना प्ायोग ने कहा 
है कि सन्‌ १६६१-६६ की झौद्योगिक परियोजना का लक्तुय एक ऐसी नीय रखना होना 
चाहिए जिससे भगले पन्द्रह वर्ष तक देश का तेजी से विकास हो सके । रीष्ट्रीय झाय मे 
भ्रपेक्षित युद्धि भोर रोजगार की सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से भी यहू बहुत 
जरूरी है । हे 

मूल मशीनें भौर उपभोक्ता सामग्री तैयार करने वाले उद्योगो और भावदयक 
टेकनिकल ज्ञान, डिजाइन तंयार करने की क्षमता ध्रादि तैयार करने पर भायोग ने 
विशेष बल दिया है जिससे विजली, परिवहन, उद्योग, खनिज-उत्पादन प्ावि के क्षेत्र 
मे राष्ट्रीय भर्थतन्‍्त्र का विकास हो सके और देण को विदेशों पर निर्भर न रहना पडे । 

तृतीय योजना काल में निजी श्ौर सावंजनिक उद्योगो को परस्पर सहयोग से 
वाम करता होगा । नेत्रजनयुक्त रसायनिक खाद तैयार करने के क्षेत्र मे यद्यपि साव॑- 
जनिक क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त हो हुकी है, तथापि योजना काल में निजी क्षेत्र 
फ्ो भी यहाँ बढ़ने का मौका दिया जायगा । 


* उसयोग व्यापार पत्रिका --अगसत १६६० । 
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तृतीय योजना के प्रारम्भिक यर्षों मे उत्पादन बढाने पर बल दिया जायग्रा, 
निसे विदेशी मुद्रा की कम झ्रावदयकता पडे । 
बे झायोग ने तृतीय योजना काल के लिए प्राथमिकताएँ इस प्रकार निश्चित 

( १ ) द्वितीय योजना की शेप परिकत्पनाभ्रों को पूरा करना , 

(२) इस्ीनियरिंग और भारी मशीनें बनाने वाले उद्योगो का विस्तार भोर 
उनके उत्पादन में विविधता लाना तथा मिश्रित घातुप्रो के भोजार, विशेष इस्पात, 
लोहा, इस्पात भर लौह-मिश्नण एवं रसायनिक खाद तैयार करना , 

(३ ) भल्पुनियम, खनिज तेल, रसायन झादि तैयार करना , 

(४ ) मौजूदा क्षमताओं का पूर्णा उपयोग, 

_ (४ ) देशी उद्योगो से भ्रधिक मात्रा में दवाइयाँ, कागज, कपडा, चीनी, वन- 
स्ति तेल भौर घर बनाने का सामान तैयार करता । 

तृतीय योजना से उद्योग भौर खान-कार्यक्रमों पर २५ भरव रुपया खर्च करने 
की व्यवस्था है। इस राश्षि में १५ भरव सार्वजनिक भोर १० भरव रुपया निजी क्षेत्र 
पर खर्च किया जायगा। 


नेवेल्ली योजना-- 
हु नेवेली योजना में उष्णता से प्रास विजली के लिए ३५ लाख टत लिग्रनाइट 
प्रति बप खनन की कल्पना की गयी है । इसके श्रतिरिक्त ७० हजार टन नाइट्रोजन के 
समान खाद के उत्पादन भौर ३ लाख ८० हजार टन के कारवेनाइज्ड ब्रिकेटेस का 
उत्पादन भी होगा । 

तृतीय योजना में उष्णता प्राप्त विजज्नी उत्पादन की क्षमता चार लाख किलो- 
वाट कर दी जायगी । वढाए गए विजली सयन्त्र की झ्लावश्यकता के लिये खनिज 
उत्पादन ३४ लाख ठन से वढाकर ४८ लाख टन कर दिया जयागा । 
ओयोगिक मशीनरी-- 

ढलाई भट्टी की क्षमता मशीनरी योजनाप्रो के लिए पभ्न्वाय है | ढलाई की 
कुल दाक्ति का वितरण निम्नलिखित ढग से किया जायगा --($) शाची की ढलाई 
भट्टी में (तृतीय चरण मे) ३८ हजाद टन भूरे लोहे की ढलाई, ४५ हजार ठन इस्पात 
की ढलाई झौर ६६ हजार ७ सो टन स्टील फोजिंग, (२) दुर्गापुर खान नशीनरी 
गोजना में ११ हजार टन भूरे लोहे वी ढलोई, ६ हजार दव इस्तात की ढलाई शभौर 
७ हजार टन स्टील फोजिंग, (३) हिन्दुस्तान मणीन टूल्स, बगलोर मे २ हजार ५ सौ 
टन मूरे लोहे की ढलाई, (४) चितरजन लोकोमोटिव कारखाने मे ३ हजार ठन भूरे 
लोहे को ढलाई भोर ७ हजार टन इस्पात को ढलाई, (५) दुर्गापुर, भिलाई धौर रूर- 
केला इध्पात फारखाने से ७५ हजार ठन भूरे लोहे की ढलाई और १५ हजार टच 


भाग्याग्वि० हद, १५ रन 
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इस्पात की ढलाई भौर (६) रेलवे फारखानो से सम्बन्धित ढलाई भट्टियों को छोडकर 
शेप अन्य कारखानो मे ६ हजार टन भूरे लोहे की ढलाई ।॥ 

राची में बडे यन्त्रो के उत्पादन के लिए एक सयन्त्र है। इसकी वाधिक 
उत्पादन क्षमता ८० हजार ठन है। इसका विस्तार होने वाला है। इसके विस्तृत हो 
जाने पर इस्पात तैयार करने की क्षमता प्रति वषं १० लाख टन करने फे लिए प्रावश्यक 
प्रसाधनों में अधिकाश प्रसाघनो की पूर्ति इसी कारखाने से हो सकैगी | 

फिलहाल मणीन के भोजारों फ्री माग २० फरोड रुपए की कीमत तक हैं 
लेकिन सत्‌ १६६५-६६ तक यह माग बढकर ५० करोड रुपए तक की कीमत तक 
पहुँच जायगी । 
खनिज तेल-- 

सन्‌ १६५६ ई० में खनिज तेल के बने सामानो की माग ६२ लांख-८० हजाद 
टन थी । इसके मुकावले मे तीसरी योजना के प्रत्त मे १ करोड टन से भी अधिक 
खनिज तेल के सामानो की सागर होने की भाजा है । 

झायल इण्डिया लिमिटेड कम्पनी नहरकटिया की खान से तेल निकालेगी | 
झ्राग्ा है कि यहाँ से प्रति वर्ष २७ लाख ५० हजार ठन तेल तिकल सकेगा । सन्‌ 
१६६२ ई० से सेल साफ करने का पहला कारखाना बनाकर तैयार हो जायगा । ऐसी 
धाशा है कि तेल साफ करने के कारखाने की स्थापता का काम पूरा होते ह्वी सन्‌ 
१६६० ई० से कच्चे तेल की पाइर्पिग शुरू हो जायगी । 

भौर भ्रधिक तेल फी खोज के लिए तीसरी योजना मे १ अ्रव १४ करोड 
रुपये की घनराशद्षि निर्धारित की गयी है ओर सावंजरिफ क्षेत्र मे तेल के वित्तरण फी 
व्यवस्था के लिए भी ५ करोड रुपए की घनराध्ि निर्धारित की गयी है । <_ 
डबेरक का उत्पादन-- 

नाहट्रोजन उर्वरक का उत्पादन बढा कर ८ लाख टन करने का लक्तंय निर्धारित 
किया गया है । यह लक्ष्प सावेजनिक क्षेत्र के लिए है। इसी प्रकार निजी उद्योग के 
लिए भी २ लाख टन नाइट्रोजन उवरक तेयार करने का लकुय निर्घारित किया गया 
है। फिलहाल १ लाख ४४ हजार टन नाइट्रोजन उब॑रक तैयार करने की क्षमता है | 
करीब फरीय यह सारा उत्पोदन सावजनिक क्षेत्र का है। एफ० ए० सी० टी० झौर 
नगल कारखाने के विस्तार से ऐसा प्रनुमान लगाया गया है कि दूसरी योजना के भन्त 
तक नाइट्रोजन उर्वेरक का उत्तादन करीव-करीब २ लाख ३४ हजार टन हो जायगा | 

अन्य उत्पादन लक्षुय निम्न हैं -- 


१६६०-६१ १६६५-६६ 
झल्यूमिनियम ( “००० ठन ) १७० छ्ू० 
सीमेट ( लाख टन ) पघ८ १३० 


कागज ( ००० टन ) ३२० छ०० 
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गन्धक का तेजाब (००० ठने ) ४४०० १,२१० 
कास्टिक सोडा... (!००० टन ) १२५ ३४० 
शक्कर ( लाख टन ) २५ ३० 
मकैपढा ( मिलो का ) ( लाख गज ) प०,००० पू८,००० 
पाइकिल (कारखानो में) (हजार) १,०५०: २,००० 
सिलाई की मछीनें... (हजार) ३०४ ड४५० 
मोटरे (संस्था) ५३,५०० १,००,००० 

प्रत्य क्षेत्रो के विकास के लक्ष्य यथास्थान दिए गए हैं, प्रत. दुद्दराने की ध्लाव- 
श्यकता नही है । 
आलोचनाए-- 


( १ ) तीसरी योजना में विदेशी सहायता पर अधिक निभरता है, जो कुल 
लागत के १०% है। विशेषत* ऐसी स्थिति मे जब विदेशी सहायता के सम्बन्ध में 
“निश्चित कोई भाशवासन नही है प्लौर यदि यह सहायता न मिली तो विकास ध्वरुद्ध 
होगा, जो योजना की महान श्रुटि है । 

(२ ) दूसरी योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणा एवं ब्याज के भ्रुगतान की 
राध्षि जो तीसरी योजना में चुकानी होगी, ५०० करोड २० हैं। इससे तथा धागामी 
ऋणो से हमारी प्रर्थ व्यवस्था पर भ्रधिक भार होगा, जिससे हमारी विकास योजनामो 
को सर्देव खतरा बना रहेगा । ह 

« (३ ) दूसरी योजना मे अल्प बचत से ५०० करोड २० प्रास होने का लक्धय 
था, परन्तु वास्तव में २८७० करोड रु० ही "मिले | ऐसी भवस्था मे त्तीसरी योजना के 
प्रन्तगत प्रल्प बचत के लक्ष्य की पूर्वि के लिए गहन प्रयत्नो की भ्रावश्यकता है ॥ 

(४ ) भतिरिक्त कर बढाने का लद्बप १,६५० करोड रु० है। इसमे सरकारी 
क्षेत्र के उ््योगो का लाभ वढाने से जो राक्षि प्राप्त होगी उसका भी समावेद्य है । परन्तु 
कितनी राष्ति श्रतिरिक्त करो से भौर कितनी राध्ि सरकारी क्षेत्र के उद्योगो की लाभ- 
वृद्धि से प्राप्त होगी, इस सम्बन्ध मे कोई निष्दिचतत भनुमान नही हैं । साथ ही, सरकारी 
उपक्रमो के लाभ फी राशि ४४० करोड २० प्राकी गई है, जो वर्तमान स्थिति को देखते 
ट्ुए सीजनाकारों का एक भ्रव्यावह्ारिक प्राष्वायाद प्रतीत होता है। “कर वृद्धि में 
राज्यों को भधिक प्रयत्त करना होगा ।” परन्तु कुछ राज्यो ने तो श्रभी से “कर वृद्धि 
सम्मव नही” यह कहना झारम्भ कर दिया है। ऐसी भ्रवस्था में योजना के भ्रन्तर्गत 
कुछ विकास कार्यक्रम खटाई मे पड जाए गे (१ 

इन आलोचनाझों के होते हुए भी योजना के लक्ष्य समुचित हैं धोर यह 
झाद्या की जा सकती है कि योजना के भ्रन्तिम रूप से इस झुठियों का तिवारण करने 
का प्रयत्न किया जायगा झ्ौर साथ ही द्वितीय योजना की भुलो को सुधारने का प्रयास 
भो किया जायगा । 
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अध्याय १४ 
यातायात ; रेल-यातायात 


(ए+०आ89०7६ + रिव्यों#8५8) 
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“यातायात पद्धति हमारें शरीर वी वमनियों की भाति है, जिनके बिना देश का आधिक 
विकास असम्मव दे 7? । 


*५> यातायात का अर्थ-- ह 
यातायात भ्रथवा प्रावागमन “सब तान्त्रिक साधनों एवं सद़ठनों का योग है, जो व्यक्ति, 
वस्तुप्रो श्रयवा समाचारों को दूरी पर प्रधिकार देते हैं ४” इस प्रकार सामान्य बब्दो 
मे, जो साधन मानव, समाचार एवं वस्तुप्रो को एक स्थान से दूसरे स्थान मे पहुँचाने 
में सहायक होते है उन साघनो को हम यातायात कह सकते हैं | हमारे अ्रध्ययन के 
के लिए समाचारो का सम्बन्ध विशेष रूप से नही झाता, भ्तः हम यहाँ उन भावागमत 
के साधनों को देखेंगे जो वस्तु एवं मानव को स्थान दूरी कम करने में सहायक होते हैं । 
ये साधन विभिन्न होते हैं--स्थल यातायात्त, जलन यातायात एव नायु यात्तायात | स्थल 
यातायात मे रेलवे, मोटरें, वैलगाडो, खश्चर भ्रादि सभी साधनों का समावेश होता है, 
जो स्थल सार्ग की दूरो कम करने से सहाय होते हैं । जल यातायात मे नाव, जहाज, 
तथा स्टीमरों का समावेश होता है, जो चहरो, नदियो, समुद्र श्रादि द्वारा वस्तु एवं 
मानव के यातायात के लिए सहायक होते हैं । वायु यातायात मे हवाई जहाज का समा- 
वेश होता है, जो स्थान की दूरी हवाई उडान से कम करने में सहायक होते हैं । 


“यातायात और आ्थिक प्रभाव-- !" ॥ 
किसी भी देदा का यातायात विकास वहाँ की जलवायु, स्थल रचना, नदियों 

फी बहुलता एवं समुद्र की समीपता के ऊपर निर्भर रहता है। फिर भी प्रत्येक देश मे 
साधारणत* सभी प्रकार के यातायात्त साधन उपलब्ध हैं, जिनको प्रधिकता वहाँ फी 
नैसगिक एवं भौगोलिक स्थिति पर निर्भर होती है। यातायात के साधन देश के भ्रौद्यो- 
गिक कलेवर से रक्त वाहिनी का काम करते हैं तथा श्रोथिक्त विकास की किसी भी 
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भें णी मे हमको यातायात के कोई न कोई साधन दिखाई देते ही हैं । प्रारम्भिक फाल 
में मानव एवं पशुओं द्वारा यातायात होता था तो भाज के वहु-परिमाण उत्पादन के 
काल में रेले, हवाई जहाज, जहाज प्रादि साधनों से माल एवं मातव का झावागसन 
होता है । इस प्रकार यातायात के साघन देश की प्राथिक प्रगति का परिचय देते हैं । 

यातायात के साधनों का प्रत्येक देश के श्ौद्योगिक विकास पर गहरा प्रभाव 
पडता है। क्‍्थोकि ( १) यातायात साधनों के होने से देश के उद्योगो को कच्चा माल 
सुलभता से एब सस्ती कीमत पर उपलब्ध होकर देश के विभिन्न भागों में उसका 
वितरण सुगम होता है। (२) यातायात साधनो से भ्रन्तर्राट्रीय सम्पक, देश फा 
विदेशी व्यापार एवं देश की सभ्यता तथा सास्कृतिक विकास होता दे । ( ३ ) विभिन्न 
देशो के साथ-सम्पक होने से वैज्ञानिक प्रगति को वल मिलता है, जिससे देश की भ्रोद्यो- 
ग्रिक एवं कृषि सम्बन्धी प्रगति होती है तथा सकुचित विचारधारा का भ्रन्त होकर 
भानवी जीवन विकसित होता है। (४ ) देश के वाजार क्षेत्रों का विकास होकर 
पूंजी एवं श्रम की गतिश्ीलता बढती है। ( ५ ) इस प्रकार यातायात साधनो से देश 
के विभिन्न स्रोतों का उपयोग प्रधिक भ्रच्छी तरह सम्भव होता है भोर शीघ्र ताणवात 
वस्तुओ का उपयोग भी हो सकता है | राजनैतिक हृष्टि से भी यातायात साधनों का 
भाग कम नही है, क्योकि सुरक्षा के लिए शीघ्र यातायात ही भावश्यक द्ोते हैं । 


रेल-यातायात-- 

प्रावागमत के विभिन्न साधनों में रेलवे पत्यन्त महत्वपुरा है, क्‍्थोकि व्यापा- 
रिक एवं क्‍्रौद्योगिक हृष्ठि से यातायात का यही साधन प्रधिक उपयोगी है। यातायात्त 
साधनों में कितने ही वैज्ञानिक भ्राविष्कार क्‍यों न हो जायें, रेलो का महृत्त्त फायम 
ही रहेगा । यही एक ऐसा साधन है जिससे भारी माल किसी भी संख्या भ्रथवा वजन 
में एव कम्त खच॑ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेजा जा सकता है । इसीलिए स्थल 
पातायात्त मे रेलो का स्थान भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है । 


आरत में रेलबे का विकास-- 
भारत मे रेलवे का भ्रारम्म वास्तव में सनु १८४१ के लगभग हुपा, जब रेलवे 
योजना के सम्बन्ध में इस्ीनियर तथा इगलेड के व्यक्तिगत पूं जीपतियो फी चर्चा हो 
रही थी । इसके दो वर्ष बाद ही निश्चित छप से ईस्ट इण्डिया कम्पतती के पास अस्ताव 
रखे गये । रेलवे निर्माण की उपयोगिता के विषय मे इद्ललेड एवं भारत की जनता 
तिश्चित थी । परन्तु सवाल कैबल उसके लिए आवद्यक पूज्री फा था, जिसके 
विनियोग के लिए इज्लेड के पू"जीपतियो को प्रलोमन देना भावश्यक था। पैन 
१८४३ मे तत्कालीन ग्रवँनर जाजं झ्ाधेर के मिमस्त्रण से श्री जी० टी० गत्ार्क नामक 
इज्लीनियर बम्बई झ्ाए। इनके प्लाने का उद्देश्य रेलवे निर्माण की सम्भावना 
का स्थानीय भ्रष्ययन करना था। भारत से जाने के वाद श्री कला पझपनी 2 
: बैनाने में तथा इस काये के लिए एक कम्पनी का निर्माण फरने में घ्यस्त हो गे, 


है 
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जिससे सम्पूर्ण भारत मे रेलवे का जाल बिछाया जा सके । उसके बाद ७ मई सन्‌ 
१८४३ को भारतीय गवर्नर जनरल ने रेलवे कौ भावश्यकता फो घासकीय मान्यता दी, 
जिससे विभिन्न कम्पनियों के साथ वार्ता होने लगी । फलस्वरूप १७ प्रगस्त सन्‌ १८४६ 
से प्राथमिक वैधानिक समभौते पर भारत सरकार, ग्रेट इण्डियन पेनिन्सुला तथा ईस्ट 
इृण्डियन रेलवेज के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हो गये तथा भारत मे गारन्टी पद्धति पद 
रेलवे का श्रीगरेश हुमा । इस समझौते की प्रमुख शर्ते थी :-- 


(१) भारत के निद्वित रेलवे का ध्राकार एवं उनको पूर्णंता की जिम्मेवारी 
सयुक्त स्कन्घ कम्पनियों को सौप दी गई। 

(२) भारत सरकार ने कम्पनियों द्वारा प्राप्त पूंजी पर व्याज की जमानत 
दो, परन्तु साथ ही घम्पनियों के खर्चो एवं क्रियाओं पर नियन्नण 
रखा। यह व्याज ६६ वर्ष के लिए ४४% से ५% फी दर से देना 
निश्चित हुम्मा था । 


(३ ) रेलवे कम्पनियों को भारत मे नि शुल्क जमीन दी गई। 


(४ ) निश्चित दर (४३% से ५०%) भप्रधिक लाभ होने पर श्राधा लाभ सरः 
कार को जमानत के रूप मे व्याज की पूणांता के लिए दी हुईं राशि 
के भुगतान के उपयोग में लाया जायगा तथा क्षेष ४०% हिस्सेदारो 
में वॉँटा जायगा, यह निश्चित-हुमा । 


(५ ) भारत सरकार २४ भ्रथवा ५० वर्ष बाद भपनी इच्छा से यदि चाहे तो 
रेलवे, रेलवे का सामान (90)॥708 55007) आदि समुचित मृल्या- 
कते से खरीद सकती थी । इस समभौते से रेलवे निर्माण के भारस्म 
की शोर प्रत्यक्ष कायेवाही] धारम्भ हो गई। 

रेलवे निर्माण-- 
रेलवे में प्रयोग के लिए सबसे पहले सन्‌ १८४४ मे कलकत्ते से रानीगज के लिए 
१२० भील का लौह मार्ग बनाया गया । इसके बाद।समझौता होने के पष्चात्‌ हो भ्रत्य 
भार्गों का निर्माण हुआ, जिनमे वम्बई से कल्याण का ३६ मील का फरवरी सन्‌ १८५१ 
मे, दूसरा बम्बई से थाना तक २० मील का लौह मार्ग १६ प्रप्नैल सन्‌ १८४५३ तथा ३६ 
मील का तीसरा मार्ग कलकत्ता से पडुप्रा तक का प्रारम्भ हुप्ना । ये तीनो मार्ग रेलवे की 
उपयोगिता एवं सफलता को धाकने के लिए बनाये गये थे । इसके वाद सन्‌ १८४५३ के 
प्रारम्भ में तत्कालीन गवर्नर जनरल लाड डलहोजी ने भारत के विविध रेलवे इस्ली- 
पियरो तथा विशेषज्ञों की रिपोर्टों के परिशीलन के बाद रेलवे निर्माण के सम्बन्ध में 
झपना नोट दद्धलेंड मे भेजा | इसमे ब्यापारिक, भोयोगिक एव राजनंतिक दृष्टि से भारत 
' में रेलवे के महत्त्व का परिचय देते हुए ट्रक रेलवे के निर्माण पर घोर दिया | इस 
प्रकार वास्तव में सन्‌ १८५३ से ही रेलवे के निर्माण का भारम्भ हुप्रा । तब से रेलवे 
का विकास- काफी हुप्रा भ्ोर प्राज भारत में ३४,४४६ मील के रेल माग हैं, जो 
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देश के राजन॑त्रिक, धाधिक, व्यापारिक, खतिज, कृषि एव घामिक जीवन के महत्त्वपुरां 
स्थानों मे हैं। 
गारन्टी पद्धति के दोष-- 
उक्त पद्धति में भ्रनेक दोप होने के कारण वह सफलता से कार्य न कर सकी 
तथा केवल २० वर्ष ही (सन्‌ १८५४६-१८६६) काये में रही। इस अवधि में ४,२५४ 
भील के रेल मार्ग ववाए गए, जिनकी लागत ८६ करोड रुपये थी । इस पद्धति से सन्‌ 
१८६६ तक सरकार को १ ७ करोड रुपये की हानि हुई, जिससे हस-पद्धति की तीम 
पधालोचना होने लगी। क्योकि “मारतीय गारटी मितव्ययिता को भार रूप हुईं, फिजूल- 
सर्ची को प्रोत्साहत मिला तथा जनता की णक्ति से श्रधिक भ्रयवा समय की प्रावश्यकता 
से पन्ुचित दायित्त्व को बढा दिया ।””** इस नीति के दोपो की झोर सकेत करते हुए 
गवतर जनरल लाई लारेन्स ने कहा था -- 'सम्पुर्णा लाभ कम्पनियों को मिलता है 
भोर सम्पूर्ण हानि सरकार को ।” इसलिए इस नीति में परिवर्तन होना भावश्यक है। 
इस पद्धति के प्रमुख दोष निम्त थे ३-- 
( १) गारन्टीड व्याज की दर बहुत प्रधिक है, इससे कम्पनियों को लाभ की 
निशद्चितता रहने के कारण वे मितव्ययिता के लिए कोई प्रयत्न नहीं 
कऊूरती धोर साथ ही व्याज की यह दर इद्धलेड की सुद्रा मण्डी की 
स्थिति को देखते हुए न्यायोचित नही थी। 
> (२) सरकार का नियन्त्रण रेलवे कम्पनियों पर एवं सुद्म मामलों पर भी 
बहुत कठोर होता है, जिससे रेलवे की कार्यक्षमता मे बाघा पहुँचती 
है । साथ ही , रेलवे कम्पनियों पर दुहरा नियन्त्रण होने से कभी-कभी 
वो कार्य स्थिरता भी भ्रा जाती है । 
(३) सरकार की धोर से दी गई गारन्टी भरतुचित थी, क्योकि नई प्रणी 
के विनियोग की सरकार ने गारन्टी दी थो। इस कारण ज॑से-जँसे 
पू'जी का विनियोग बढ़ता जाता था, सरकार का दायित्त्व भी 
बढता था । 
प्रत* लॉड लारेन्स ने इस नीति मे परिवर्तत करना प्रावदयक समझा तथा 
सरकार ने रेलवे निर्माण की जिम्मेवारी एवं स्वामित्त्य स्वय ले लिया। 
सरकार द्वारा रेस-निर्माण सन्‌ १८६६-१८७६-- 

सन्‌ १८६६ से रेलो की जिम्मेवारी भारत सरकार की हो गई, परन्तु यह नीति 
भरपेक्षित सफलता प्राप्त न कर सकी । क्योकि समय फो प्रावध्यकता के भनुत्ताय सर- 
कारी पू'जी पभ्रन्‍्य दिश्ञाभरों मे लगाना ध्रावर्यक हो गया। इसी समय ( सन्‌ १८७४० 
७६ में ) भीषण एवं देदव्यापी भ्रकाल पडा, जिसके लिए खाद्यान्न की पूति की झोर 
सरकार को ध्यान देना पडा । दुसरे, भ्रफगान युद्ध के कारण राजनैतिक दृष्टि से रेलवे 
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का शीघ्र निर्माण करना भावदयक हो गया। इस अवधि में (सन्‌ १८६९ से सन्‌ 
१८७६ ) भारत सरकार ने २,१७५ मील रेल मार्गों का निर्माण १०,६०० पौड प्रति 
मील की लायत से किया । भ्रकाल की जाँच के लिए नियुक्त भ्रकालै-प्रायोग ( सब 
१८७६) ने रेलो के क्षीघ्र विस्तार फी सिफारिण की, जिससे खाद्यान्न का यातायात 
दुभिक्ष के समय क्षीघ्रता से हो सके । इस काये के लिए उन्होने कम से कम ५,००० 
मील के रेल मार्ग बढाने की सिफारिश की । सरकार के पू'जीगत साधन इस कार्य के 
लिए भरपर्याप्त होने से कम्पनियों का सहयोग श्रावदयक हो गया। शझ्त३ फिर गारन्दी 
पद्धति भ्रपनाई गई । रे 


नई गारन्टी पद्धति सन्‌ १८८४०-९६००-- है ० 
इस श्रवधि मे सरवार हारा सन्‌ १८५७६ मे खरीदी गई ईस्ट इण्डियन रेल्वेज 
उसी कम्पनी की व्यवस्था मे दी गई तथा नई झर्तों पर गारन्टी पद्धति श्रपनाई गई। 
ये शर्तें पहिले की छा्तों से सरकार को श्रधिक झनुकूल थी। नई गारन्टी की शर्ते 
निम्न थी $-- श 
( १) पूंजी पर ३३% व्याज की गारन्टी सरकार ने दी । 
(२) कम्पनियों को ३३% से भ्रधिके लाभ होने पर ६०% भारत' सरकार 
को मिलेगा तथा शेष हिस्सेदारों मे वाँटा जा सकेगा । 
(३) भारत में कम्पनियों द्वारा निभित रेल मार्गों पर भारत सचिव को 
भ्रधिकार रहेगा । हि 
(४ ) सरकार २४५ वर्ष के वाद या प्रत्येक १० वर्ष के बाद पूणी की 
/ वापसी पर श्रधिकार कर सकेगी । इण्डियन मिडलेड तथा बच्भाल- 
नागपुर रेल्वे कम्पनियों फे लिए यही ज्याज फी दर ४%, रखी गई 
थी तथा लाभ मे सरकारी भाग ७५% रखा गया था। 


इस प्रवधि में सदन॑ मराठा रेलवे, इण्डियन मिडलेड रेलवे, वद्धाल-नागपुर रेलवे 

पभ्रादि कम्पनियों का निर्माण हुप्ता । रेलवे का विस्तार ७३३ मील प्रति वर्ष के हिसाव 
से हुप्ता । छोटी स्‍प्लोर बडी ३३ रेलवे कम्पनियाँ तथा रेल-मार्गों को लेम्बाई २४,७५२ 
मील हो गई। है 
सन्‌ १८६३ पक लगभग प्रमुख रेल मार्गों का निर्माण होता रहा, परन्तु 

सहायक मार्गों (8787007 6 778०6७7० 7.768) के निर्मारण की प्लोर कोई ध्यान 
नही दिया गया था $ इसलिए इनके निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 
सह्दायक कम्पनियों को विशेष सुविधाएं देना श्रारम्भ फिया, जैसे बिना मूल्य के भूमि, 
सरकारी व्यय से भूमि की पैमाइश (5ए7ए७ए), सरकारी रेलो द्वारा माल के याता- 
मे भाड़े की छूट भ्रादि | इन सुविधाशो पद सन्‌ १८९६३ से सन्‌ १८६६ के बोच अनुवन्ध 
हुए । परन्तु ये छा्तें कम्पनियों को विशेष झ्राकपक न होने से सन्‌ १८६६ मे कम्प्तियो 
फ्री छूट एव व्याज की दरें बढ़ाई गई । इस नीति की झालोचना भ्रॉकवथ समिति ने 
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करते हुए फहा था कि ऐसे सहायक रेल मार्गों का निर्माण सरकार को स्वय प्रपने 
झपिकार मे लेना चाहिए । सरकार ने सन्‌ १६२५ से यह काय पझपने भ्रधिकार एवं 
स्वामित्व मे लिया। इस प्रवधि में सहामक रेल मार्गों का विस्तार सन्तोपप्रद नही था। 


युद्धपूबे काल में (सन १४००-१६१४)-- 
रेलवे निर्माण के प्रारम्म से हो सरकार को घाटा हो रहा था, परन्तु सब 
१६०० के बाद रेलवे कम्पनियाँ लाभकर हो गई । इसके लिए सन्‌ १६०८-०९ का 
वर्ष भ्रपवाद था, क्योकि इस वर्ष न्यूया्क के श्राधिक सकट तथा देशी फसल खराब 
हो जाते से सरतार को रेलवे से १२,४०,२०० पौड की हानि हुई । सत्‌ १६०२ तक 
लगभग सभी रेलवे सरकार के स्वामित्त्व में भ्रा गई थी, परन्तु उनका प्रबन्ध कम्पनियों 
“करा होता था, जिन पर सरकार का नियन्त्रण था | इस भ्रवधि फी दो महत्त्वपूर् 
विशेषताएं" थी ;-- (१) रेल्वे का निर्माण लाभकर होना, तथा (२) देश मे सरकारी 
एवं कम्पनियों के प्रवन्ध में रेलवे का तेजी से विकास होना । 
इस श्रवधि में रेलवे की प्रगति की जांच करने के लिए सन्‌ १६०१ में रॉवटंसन 
तथा सन्‌ १६०७ में मैके कमीशन की नियुक्ति हुई | इनमे से रावटसन ने रैल्वे के विकास 
के लिये रेल्वे कोप तथा रेल्वे-सभा की स्थापना की सिफारिश की । इन सिफारिणों के 
प्रमुसार सन्‌ १६०५ में वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के श्राधीन रेलवे सभा की स्थापना 
की गई, परन्तु रेलवे कोप का निर्माण नहीं किया गया । इसके धलावा रेलवे की कार्ये- 
क्षमता बढाने के लिए, प्रवन्ध का केन्द्रीयकरण करने के लिए रेलवे प्रबन्ध कम्पनियों के 
हाथ में सौजने की सिफारिश भी श्री रॉवटंसन ने की थी, परन्तु इसे ताक मे रखा 
गया । सन्‌ ६६०७ मे मैंके प्रायोग ने भ्पनी रिपोट मे रेलवे का अधिक विस्तार करने पर 
जोर देते हुये कहा कि देश में ९०,००० मील रेल माग भौर बनना चाहिए तथा इस 
कार्य के लिए १८७५ करोड रुपये वापिक व्यय करने की सिफारिश की । सहायक 
रेल मार्गों का निर्माण छोटी-छोटी कम्पनियों द्वारा न होते हुए यह कार्य सरकार को 
स्वय करने की सिफारिश भी इस आायोग मे की | इन सिफारिशों से भारत में रेंल 
निर्माण कार्य को प्रोत्साहन मिला, जिसमे सम १६०८-१३ के ६ वर्षों मे यद्यपि सिफा- 
रिदा के झनुसार वापिक व्यय नहीं किया गया, फिर भी ६२ करोड़ रुपये का व्यय 
हुमा भौर ४०,००० मील से भ्रधिक सहायक रेल मार्गों का निर्माण किया गया। 
फलत, सन्‌ १६१४ में भारत में कुल रेल मार्गों की लम्बाई ३४,६५६ मील तथा रेलवे 
मे विनियोजित पूजी ४६४ करोड रुपये हो गई थी। इसके साथ ही देशी रियासतो 
में भी रेल मार्गों का निर्माण हो रहा था । 
प्रथम मंद्वायुद्ध काल से ( सन्‌ १६१४ से १६४३ )- 
सम्‌ १६१४ में प्रथम विद्व-युद्ध फा भारम्म होते ही रेलवे पर युद्ध सम्बन्धी 
माल एव सेता के यातायात की महान ,जिम्मेवारी भा जाने से रेलवे उसी कार्य मे 
पूर्ण रूपेण ध्यस्त रही । इस भ्रवधि मे नये रेल मार्गों का निर्माण श्रमम्मय ही गया, 
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क्थोकि भारत मे विदेशी प्रायात वन्द होने से रेलवे के लिये भ्रावश्यक सामग्री बाहर से 
भाना वन्‍्द हो गई । युद्ध सचालन के लिये पूर्वी अफ्रीका, मैसोपोदामिया, फिलस्तीन 
में रेलो का जाल विछाने के लिये कुछ सामान, जैसे--पटिरयाँ, रेलो के डिव्ये, इसने 
भ्रांदि भारत से मेजे गये । इस कारण जनता एवं माल के श्रान्तरिक यातायात की 
सुविधाभो मे कमी भा गई । साथ ही, राजनैतिक दृष्टि से बुद्ध के लिए महत्त्वपुर्ा एव 
प्रावश्यक नये रेल मार्ग भी बनाये गये ये । युद्धकाल मे रेलवे पर काफी उत्तरदायित्त्व 
होने एव उनका प्रधिकतम्‌ उपयोग होने के कारण उनका बदलना झावश्यक हो गया 
था, इसलिये यदि रॉवर्टंसस की सिफारिशो के भनुसार फोष बनाया होता तो उसका 
उपयोग हो सकता था, परतु कोई भी भ्रायोजन नहीं था, इसीलिए प्राकवर्थे समिति ने 
कहा था ६---'प्रनेक पुल इतने कमजोर हो गये थे कि वे भारी वजन वाली रेलो का 
बोक नही सह सकते थे । झनेक मील लम्बे रेल मार्ग, सैकडो इ्नन तथा हजारो डिब्बे 
काफो समय से दुरुस्‍्ती की प्रतीक्षा मे थे ।” फलतः रेलो की कडी आलोचना हो रही 
थी । मुदढकाल मे सामरिक महत्त्व की हृष्टि से नये रेल मार्ग बनने से सन्‌ १६१६- 
२० मे रेल मार्गों की लम्बाई ३६,७३५ मील तथा उनमें लगी हुई पूंजी ५६६" ३७ 
करोड रुपये हो गई। 
आकव्थ समिति-- 
जनता की तीघ्र भालोचना के कारण रेलवे प्रवन्ध के सम्बन्ध में सन्‌ १६१६ 
से वाद उपस्थित हो गया कि यह प्रबन्ध सरकार करे पश्रथवा कम्पनियाँ । साथ ही, 
रेलवे की प्रालोचना हो रही थी । इन समस्याप्रो की जाँच कर रेलवे सम्बन्धी भावी 
नीति निर्धारित करने के लिए सन्‌ १६२० में प्रॉकवर्थ समिति की नियुक्ति हुई। इस 
समिति ने सरकार वि० प्रम्पनियों द्वारा रेल प्रवन्ध की समस्या का परीक्षण किया 
तथा सरकारी प्रवन्ध के पक्ष में श्रपनी सिफारिश की । समिति के परीक्षण मे दोनों 
ही पक्षो ने भपनी-भपनी दलीलें दी, परन्तु फिर भी सरकारी प्रबन्ध के पक्ष मे भष्यक्ष 
श्री विलियम प्ॉकयर्थ के निशायात्मक मत से बहुमत हुआ्ला । फलत, सन्‌ १६२३ में 
भारतीय ससद में सरकारी प्रवन्ध सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार हुआ भौर यह निर्णय 
लिया गया कि कम्पनियों के साथ प्रनुवन्धो का प्रन्त होते ही सरकार रेलो का प्रवन्ध 
झपने ध्धिकार में ले ले | इस नीति के भनुसार जनवरी सन्‌ १६२५ तथा जुलाई सन्‌ 
१६२६ में ईस्ट दइण्डियन तथा जी० झ्ाई० पी० रेलवे का प्रवन्ध सरकार के श्रधिकार 
में झा गया भोर कम्पनियो के रेल-मार्गों का स्वामित्व सरकार का हो गया। सन्‌ 
१६२४ मे रेलवे में लगी हुई पूंजी ७३३ ३७ करोड़ रुपया तथा रेल मार्गों की लम्बाई ५ 
३८,२७० मील थी । मी 
* इस समिति की भ्रन्य सिफारिशों में प्रमुख सिफारिशें निम्न थी '“--(१) 
साधारण बजट से रेलवे वजठ श्र॒लग किया जावे तथा रेलवे की श्राय फा कुछ भाग 
साधारण ध्राय मे दिया जावे | (२) रेलवे तथा जनता में होने वाले कलहो के निराय 
के लिए दर-भाडा-निर्सायक ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाय। भॉकवर्भ समिति की 
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सिफारिशों ने भारत की रेलो के सरकारी प्रयनन्ध एवं नियन्तरशा की नींव डाली, जिनके 
प्राघार पर भविष्य में भारतीय रेलो का विकास हुग्ना । 
सन्‌ १६२५-२६ फी भ्रवधि में रेल्वे प्र्थ प्रवन्ध का सामान्य पर्थ प्रवन्ध से 

शैपककरण किया गया, जिससे रेलवे की श्रनिदिचत झाय के प्रभाव से साधारण बजद 
मुक्त रहे तथा रेल्वे फा सचालन व्यापारिक दृष्टि से सम्भव हो। साथ ही, 
रैल्वे को ध्राय वा एक निश्चित भाग साधारण बजट के लिए शिवाय रूप से 
मिलना भी निश्चित हुम्ना। इस प्रकार का पहला वजट सन्‌ १६२७-२८ का वजट 
था| हसके साथ ही रेलवे की घिसावठ झ्रादि से हानि की व्यवस्था एवं पुन, स्थापना 
के लिए एक घिसावट-कोप के निर्माण की भी व्यवस्था की गई । सन्‌ १६२६९ की 
विष्व-व्यापी मन्‍दी पे देश का प्रायात-निर्यात एवं प्रान्तरिक व्यापार प्रभावित हुआ्ना 
भोर रेलवे की ग्राय कम हो गई । साथ ही, रेल रोड स्पर्घा से भी रेलो को हानि होती 
ही थी | इस कारण रेलवे साधारण दजट को झगनी निश्चित राष्षिन दे सकी, जो 
सन्‌ १६३६-४० में ३६४ करोड रुपये हो गई थी । इसके भ्रलावा रेलो को भूकम्प 
एव वाठढो से भी काफी हानि हुई । रेलवे की यह स्थिति सन्‌ १६२६ से सन्‌ १६३५ 
तक रही । परन्तु सन्‌ १६३६ में व्यापारिक समृद्धि एवं कीमतो के स्तर में सुधार होते 
ही रेल्वे की भ्राथिक स्थिति सुधरने लगी, जिससे सन्‌ १६३६-३७ से सन्‌ १६३६-४० 
के वर्षों मे रेलवे की श्राय क्रमश १ २१५, २७५, १"३७ तथा ४३३ करोड रुपये से 
व्यय की झ्रपेक्षा बढ गई । 

द्वितीय विश्व युद्ध काल (सन्‌ १६२६-१६४५)-- 

द्वितीय विश्व युद्ध काल रेलवे के इतिहास में सम्पन्नता का था। इस प्रवधि 

में व्यापारिक समृद्धि एवं ध्रोद्योगिक विकास के साथ रेल द्वारा माल का यातायात वढ 
गया । फलत, रेलों की भाय मे वृद्धि हुई, परन्तु युद्ध के पूर्वाद्ध/ मे रेलवे की कठिनाइयो 
एव श्रभावों के होते हुए भी इक्ञन, डिब्बे तथा रेलो का सामान मध्यपूर्व की देना 
पडा | मीटरगेज के लगभग ८५%, इज्ञन, १५% डिब्बे, ४,००० मील लम्बाई की 
पटरियाँ तथा ४० लाख ह्लीपस मध्यपुव तथा सैनिक योजनामप्नों के लिए दिये गये । 
युद्ध के उत्तराद्ध मे जबकि जापान ने ब्रह्मा तथा पूर्वी देशों पर घावा किया तब रेलवे 
का बोझ झौर भी बढ गया, जिससे रेल यातायात नष्ट प्राय स्थिति 'पर भा पहुँचा 
था। रेलवे के पूजीगत माल की काफी घिसावट हो छुक्की थी भ्ौर दुरुस्ती के लिए 
वर्केक्षॉप की सुविधायें कम हो गई थी । क्योकि रेलवे के वडे-बडे वर्कशोप युद्ध सामग्री 
बनाने के लिए ले लिए गये ये भौर विदेशों से रेलवे निर्माण की सामग्रो का प्रायात 
बन्द हो गया या । दूसरे, सैनिक यातायात बढ जाने से जनता एवं माल के यातायात 
की सुविधाएँ कम कर दी गई थो, जिससे रेली द्वारा दी जाने वाली भाडे मे छूट भझादि 
को प्रत्त कर दिया गया | साथ ही, सरकाद ने कम यात्रा (प्ाछए&-९89) का 
प्रचार भी किया, परन्तु यात्रियों की सख्या कम न होते हुए बढ ही रही थी। रेल- 
“सुविधाएं समाप्त कर दी गई थी। भतः यातायात की समस्या को सुलराने तथा 
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विभिन्न यातायात-साधनो मे सामज्जस्य लाने के लिए युद्ध यातायात सभा की स्थापता' 
हुईं | इसके सामने तोन समस्‍यायें थी *-- 
( प्र) रेलवे से श्रधिक से प्रधिक्र युद्ध सामग्री एव सेना को भेजना । 
( व ) यातायात के अन्य साधनो को प्राप्त करना । 
( के ) उपरोक्त कासन-व्यवस्था के लिए श्रावक्ष्यक भ्रायोजन करना । 
इस सभा की सिफारिक्ष के श्रनुसार फरवरी सन्‌ १६४२ में केन्द्रोय-यातायात- 
सगठन या निर्माण किया गया तथा इसके साथ सामजस्यथ करने के लिए प्रान्तीय 
प्रादेशिक यातायात सभाओ्रो का निर्माण भी हुमा । इन सभाप्रो का काम रेलो पर 
भीड कम करना था। इसलिये ये भन्य मार्गों से माल झ्रादि के यातायात को भेजने का 
प्रयत्त करते थे । फिर भी समस्या का हल नहीं हुआ । इसलिए प्राथमिकता-पद्धति 
प्रपनाई गई, जिसके भनुसार केवल झ्रावश्यक वस्तुमो को ही रेल द्वारा यातायात में 
प्राथमिकता दी जाती थी, फिर भी रेलवे मे भौड कम नही हुई | माल के यातायात के 
दर भी बढाये गये, परन्तु इसमे भी कमी नहीं भाई । सन्‌ १६३६-४० में जहाँ यात्रियों 
की सख्या ५३ करोष्ठ थी वह सन्‌ १६४४-४४ में &३ करोड हो गई। इसी प्रकार 
भाल यातायात मे जहाँ सन्‌ १६३६-४० में रेल द्वारा ६ २० करोड टन भेजा जाता 
था वही सन्‌ १६४४-४५ में १० २ करोड भेजा जामे लगा । ऐसी स्थिति में भी भार- 
तीय रेनो ने देश फी सैनिक एवं भ्रन्य झ्रावश्यकताओं की पूर्ति की, जो सराहनीय है । 
युद्धोत्तर-काल मे 
सैनिको का विस्थापन, अतिरिक्त सैनिक सामग्री का तथा कमी वाले भ्रदेशो 
में ग्रव भ्रन्न का यातायात करने की जिम्मेवारी रेलवे पर श्रा गई | इससे रेल्वे याता- 
यात की दक्षा भौर भी खराब हो गई । क्योकि युद्धोत्तर-काल मे रेलवे की समस्‍यायें 
ऐसी थी जिनका तत्कालीम हल सम्भव नही था, ज॑से-+रेल्वे के इस्चनो का नथी नी - 
फरण श्रादि । साथ ही, सन्‌ १६४७ में देश विभाजन ने समस्या को झौर भी गम्भीर 
धना दिया । ड़ 
देश का विभाजन होने के कारण भारतीय रेल मार्गों का बहुत सा भाग पाकि- 
स्तानी प्रदेश मे गया | जो रेल मार्ग विभाजन से विद्येष प्रभावित हुए उनमे नॉय॑- 
वेस्टन रेलवे, प्रासाम रेलवे, बगाल एव आसाम रेलवे दया जोधपुर रेलवे थी, जिनका 
७,००० मील लम्बाई का माग पाकिस्तानी हिस्से मे गया। विभाजन से भारतीय 
रैलो की स्थिति निम्न हो गई ।--- क 


भारत पाकिस्तान 
रेलवे इश्चन ७,२४८ ३२,३९६ 
- सवारी डिव्ये २०,१६६ ४, रऐफप० 
माल के डिब्बे २,१०,०९६ ४०,२२१ 
रेल मार्ग ३०,०१७ मील ६,९५७ मील 


रेलो मे लगी हुई पू'जी ५६७ ७३ फरोड़ र० १३६ करोड स० 


[ २३७ 


न हक के पूर्व रेल्वे के सामने अनेक समस्याएं" थी ही, जिनमे मर्मचारियो 
तन चृद्धि, महंगाई में वृद्धि श्रादि श्रमिकों सम्बन्धी समस्याएँ हैं। इन सब 
समस्याप्रो पर विचार करने, रेलवे की कार्यक्षमता बढाने एवं रेलवे के व्यय में 
मितव्ययिता लाने के हेतु सिफारिशें करने के लिये सन्‌ १९४६ मे रेलवे जाँच समिति-- 
रे जखू समिति--कफ्री नियुक्ति हो घुकी थी। इस समिति के काय में भारत विभाजन 
बाधा झ्राईं तथा समिति ने भ्रपती रिपोट सन्‌ १६४९ मे प्रस्तुत की | 
विभाजन के कारण भारतीय रेलो के वँटवारे के साथ ही प्रन्य भगेक दोष भी 
भ्रा गये, ज॑से--( १ ) कर्मचारियों की श्रदला-वदली | इस भदला-बंदली का परिणाम 
भारतोय *रेल्वे पर बुरा हुआ। (२) तान्त्रिक कार्ये में मुस्लिम कमचारियों की 
सस्या द्वी भ्रधिक थी । पाकिस्तान से श्राने वाले कर्मचारियों में क्लर्कों की भ्रधिकेता 
थी, 2 फाम देने पा प्रदन उपस्थित हो गया। ( ३ ) कराँची बन्दरगाह भारत 
से पा जाने से बग्वई बन्दरगाह से माल के यातायात मे वृद्धि हो गई। (४ ) 
विस्थापितों के श्रावागमन की जिम्मेवारों भी भारतीय रेलो पर श्रा गई | इन सव 
कारणों से रेलवे व्यय बढ गया। (५ ) क्खतपारा भौर मुगलपुरा के सुसलित 
वकशॉप भी पाकिस्तान वो मिले ( ६) हैदराबाद में पुलिस कायंवाही एवं काश्मीर 
गुद्ध ने परिस्थिति को भौर भी गम्भीर बना दिया। परन्तु सन्‌ १६४६-५० से रेलवे 
की स्थिति में सुधार हो गया तथा यात्रियों एव माल के यातायात वो अधिक सुविधाएं" 
दी जाने लगी भौर प्राधमिकता पद्धति का प्रन्त किया ग्या। इसी प्रकार ३१ मार 
सन्‌ १६५१ में भारतीय रेल मार्गों की लम्बाई ३४,०७६ मील []70पर9 708), 
कुल झाय २६,४६१ लाख रुपये थी तथा विनियोग की हुई पूंजी ८३,८१७ लाख 
रुपये थी |# 
कु जरू समिति की सभ्‌ १६४६ की प्रमुख सिफारिशों निम्न थी -- 
(१) रेलवे कमचारियों की सस्या भ्रधिक है, परन्तु उज़की फार्यक्षमता 
क्रम है । 
(२) वर्तमान रेत्वे बोर्ड द्वारा रेलो के प्रवन्ध के स्थान पर वैधानिक 
अधिकारी के हाथ में प्रवन्ध एवं नियन्त्रण दिया जाय | 
(३ ) रेलवे बोर्ड की भथ-प्रवन्धन शाखा में एक ४थक इकाई हो, जो रेस्ये 
की झ्ाय बढाने के साधनों की खोज करे। 
(४ ) रेलवे की कुल वापिक प्ाय का १% एक विशेष कीप मे रक्षा जाय, 
जिसकी राष्मि ६८ करोड एपया हो । 


न्‍ (४५) वतमान समय मे, रेल्वे श्रपती भाय का जो भाग साधारण श्ाय में 
देतो है वह भ्रस्थायी रूप से चालू रखा जाय, जब तक कि रेलवे की 


भावी त्विि के वारे मे विस्तार से कुछ नही कह्दा जा सकता । 
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(६ ) फर्मोचारियो की कुशलता बढाने के लिए उनकी शिल्पिक शिक्षा का 
प्रवन्ध किया जाय तथा रेलवे की विभिन्न क्ियाओ्रो मे विश्लेषण (एं०0- 
४:१७) एछ8) वारा कमंचारियो को प्रोत्साहन दिया जाय । 
(७ ) रेलो की सामूहीकरण योजना ५ वर्ष के लिए स्थगित की जाय । 
(८ ) रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली खाद्यान्न सम्बन्धी सुविधाएं बन्द 
कर महगाई भत्ता बढा दिया जाय । 
(६ ) कोई भी पूजी-व्यय गहन भ्राथिक विचार के बिना तब तक न किया 
जाय जब तक महत्वपूर्ण बातो की दृष्टि से झ्रावश्यक मं हो । 
केद्रीय सरकार ने रेलवे के सामुहीकरण की तथा ग्रेनक्वॉप बन्द करने की 
सिफारिशो को छोडकर प्रन्य सिफारिशणें स्वीकार कर ली । 
रेलवे के इक्ननो तथा भ्रन्य प्रावश्यक सामान के नवीनीकरण के लिये भारत 
ने सन्‌ १६४६ मे विदव बैक से ३४ मि० डालर का ऋण लिया था।" विभाजन के 
कारण रेलवे मे झ्राये हुए दोपो को दूर फरने एव तृतीय श्रेणी फै यात्रियो की सुविधाएं 
बढाने केः लिए यातायात मन्त्रालय कटिवद्ध है । इसी दृष्टि से सन्‌ १६५१ से १६८ नई 
रेलें चालू की गई तथा ७५ रेल सेवाझ्ो का विस्तार किया गया | इसके साथ ही 
केवल तीसरी श्रेणी के यात्रियो की सुविधाओं के लिए ही १८ जनता एक्प्रप्रेसे चालु 
की गई ।९ इस प्रकार ३१ मार्च सन्‌ १६५१ को रेलो का विस्तार ३४,०७६ मील 
धोर उनकी लागत ८३८ १७ करोड २० हो गई । 
रेलो फा सामूद्दीकर॒णु (२०४7०एञागह ० रिशक्षिव०७-- 
रेलो पर केन्द्रोय सरकार का स्वामित्व एव प्रबन्ध श्रा जाने से तथा रियासतो 
की रेलो का विलीयन केन्द्र भे हो जाने से उन्की व्यवस्था में वैज्ञानिकव (७5079- 
|&७009) फी प्रावश्यकता प्रत्तीत हुई । भारत से रेल्वे का प्रारम्भ से ही जो विकास 
हुप्ना था वह किसी पृवव॑-योजनां के अनुसार नहीं था, भ्रपितु प्रारम्भ मे केवल ब्रिटिश 
ध्रौद्योगिक हितो एवं राजनैतिक हितों से किया ग्रया था। (२) रेल एव 
सडक प्रतियोगिता थी ही । (३) प्रवन्ध एव शासन को दृष्टि से प्रत्येक रेलवे 
प्रणाली मे विभिन्नता ट्री शोर कुछ रेलवे जो बहुत छोटी थी उनमे प्रबन्ध 
की मितव्ययिता एवं कुछलता का श्रभमाव था । (४) इसके साथ ही रियासतो 
की रेलो के विलीनीकरण के बाद उत्तका समन्वय किसी न किसी बडे प्रबन्ध के भन्व- 
गत करना झ्रावदयक था । (५) विभाजन की समस्याप्रो से विभिन्न रेलो की यातायात 
दरो की विभिन्नता, कर्मचारियों की श्रकुशलता झादि के निवारण के लिए रेलवे मे 
वैज्ञानिकन के लिए सामूहीकरण की झावदयकता थी, श्रत, सन्‌ १९४६ में यह प्रश्न 
कु'जरू समिति फे सामने विचारार्थ रखा गया था, परन्तु इस समिति ने पाच वष के 
4 व्ाते 


२ इसमे से ३२ ८ मि० डॉक्षर से इजन एवय अन्य सामग्री खरीदी गई तथा शेष 
२६ मि० डाक्षर का ऋण निरस्त किया गया । 
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लिए सांमूहीकरण को स्थगित करने का सुझाव दिया। इसके बाद सम्‌ १६५० में 
रेलवे सभा ने एस प्रदन का श्रध्ययन फरने के लिए एक जाँच समित्ति नियुक्ति फी, 
जिसने प्रादेशिक भाधार पर रेलवे का विभाजन करने की सिफारिय की । इस सिफा- 
रिक्ष द्वारा भावश्यक सकोघवो के उपरान्त रेलों का साम्ृहीकरण किया गया । 


प्रारम्मिक प्रवस्था में भारतीय रेलवे का विभाजन ६ समूहों मे किया गया था, 
परन्तु रेल यातायात की बढती हुई माग, माल तथा यात्रियों का रेलो पर बढता हुप्ना 
प्रभाव एवं योजना में नियोजित रेलो का विकास इन कारणो से इन ६ समूही का 
पुनविभाजन प्रावद्यक हो गया । इस प्रकार वर्तमाव समय मे प रेलवे समूह हैं :-- 


प्रधान 











नाम एवं तिथि समाविष्ट रेलें रेल माग 
विस सर 'कार्यालय 
१ दक्षिण रेलवे एम० एस० एम० रेलवे मद्रास ब्रॉड गेज १,८६६ १ 
१४-४-१६५१ सदन इण्डियन रेलवे मीटर ,, ४,२०६ ८ 
मैसूर रेलवे नैरो ,, हश७ 
२ मध्य रैल्वे जी० भ्राई० पी० रेलवे वम्बई ब्रॉड गेज ३,८२० ७ 
५-११-१६५१ निजाम स्टेट रेलवे मीटर ,,. पश३"६ 
सिंधिया स्टेट रेलवे - नैरो ,, ७२४५ ० 
घोलपुर रेलवे 
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ह प्चिचम रेलवे... बी०बी० एण्ड सी०ग्राई० रेलवे बम्बई ब्रॉडगेज १,७६६ ६ 
५-११-१६५१ सोराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान मीटर ,, ३,७२२ ८ 
झ्ौद जयपुर रेल्ये भरो ,,. ७५४६ ७ 
४ उत्तरी रेलवे ई० पी० रेलवे दिल्‍ली ब्रॉढ गेज ४,१६६ ४ 
-१४-४-१६४२ जोघपुर, बीकानेर तथा ई० मीटर ,, २,०५० १ 
झ्रादं० झार० के तीन नैरो ,, १६१८ 
विभाग 
५. उत्तरी-पूर्वी रेलवे भो० टी० रेलवे गोरखपुर 
१४ ४-१६५२  वी० बी० एण्ड सी० ट्राई० मीटर गेज ३,०७८८५ 
का फतैगढ जिले का विभाग, 
भ्रासाम ५ ० 27 5 आधा गये उलट. 


६ पूर्वी रेलवे चौथे समूह को छोड़कर शेप. कलकत्ता ब्रॉड गेज २,३०७ »े 


१-८-१६५५ ६० भाई० रेलवे मीटर ,, न 
चैरो ,, १७१६ 
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७ दक्षिण-पूर्वी रेलवे बी० एन० रेलवे कलकत्ता ब्रॉड गेज २,६११*८ 
१-८-१६५४५ मीटर ,, दल 

नरो ,, 8६२४८ 
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८. उत्तर पूर्वी प्रसम रेलवे पाडू ब्रॉड गेज २२ 
सीमान्त रेलवे. ई० पश्राई० भार० का कुछ भाग मीटर ,, १,९७६*३२ 
१५-१-१६५८ नेरो ,, भ्रा० 
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खण्ड-स्तर पद्धति-- 


वतंमान रेल समूहो का विभाजन प्रादेश्षिक भ्राघार पर है, अतः रेलवे की 

कार्यक्षमता बढाने, विभिन्न खण्ड स्तरों पर रेलवे में सामज्जस्य लाने तथा भ्रधिकारों के 
विकेन्द्रीयकरण के लिए रेल समूहो का प्रद्यासकीय सगठन खण्ड स्तरीय श्राघार पर 
करने की चीत्ति को रेखवे सभा ने भ्रधिकारो के विस्तृत विकेन्द्रीयकरण के साथ भ्रपना 
लिया है। इराका प्रारम्भ केन्द्रीय रेलवे से किया गया है, जहाँ पहिले से ही मिलती- 
जलती पद्धति है। सन्‌ १६५६ में इस नवीत नीति का प्रारम्भ हुमा और यह पद्धति 
सम्पूर्ण रेलवे मे लाग्र हो गई है | इसमे रेल समूह को खण्डो मे विभाजित किया णाता 
है । प्रत्येक खण्ड का एक प्रमुख भ्रधिकारी होता है, जो प्रधान व्यवस्थापक की भाँति 
होता है, पर तु यह समूह के प्रधान व्यवस्थापक के नियन्त्रण में होता है। खण्ड भषि- 
कारियो का विक्षेप विभागो से, जैसे--स्टोर्स और वर्कशॉप, कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
खण्ड-स्तरीय पद्धति का सार इसमे है कि यह पद्धति एक बडे क्षेत्र की प्षियाभों तथा 
प्रन्य सम्बन्धित रेलवे की क्ियाश्रो पर इकहरा नियन्त्रण देती है, जिससे एक द्वी खण्ड 
के विभिन्न विभागो की क्षियाशो मे सामझस्य रखा जाता है। रेलो फी कायक्षमता के 
लिए यह प्रावश्यक भी है | 

आलोचनात्मक द॒एि-- * 

सामूद्वीकरण को ८ वर्ष पूरे हो गये हैं, भत, उसकी उपयोगिता भाक 
सकते हैं। 
प्रथम, सामूहीकरण से बहु-परिमाण सगठन के लाभ प्राप्त होने की पपेक्षा थी. 
जिससे भाडा दरो एव रेलवे के प्रशासकीय व्ययो मे मितव्ययिता होती, परन्तु व्यवहार 
में भाडा दरो की वृद्धि विपरीत स्थिति की शोर सकेत करती है। दूसरे, -कार्ये-व्ययं मे 
ग्रितव्ययिता को श्रपेक्षा वह बढ रहा है। कार्यशील खर्चो का कुल झ्राय से प्रतिशत 
सन्‌ १६५१-५२ मे ७८ ८ था वह सन्‌ १६५२-५३ से सन्‌ १६५५ ५६ के ४ वर्षो में 
क़मण' ८१ ६, ८५ ५, ८१ ७७ तथा ५१ ६६ रहा, जो श्रधिक है और वास्तव में 
रेलो के विस्तार के साथ और कम होना चाहिए था। यह व्यय वृद्धि रेलो की- 
घसन्तोपप्रद काये पद्धत्ति की परिचायक है। 
आय फी दृष्टि से देखें तो सन्‌ १६५१-५२ मे रेलो की राय २९० ८र लाख रु० 

धो, सन्‌ १६५२-५३ से सम्‌ १६५५-५६ के चार वर्षों से कमणश २७० ५६, २७३ ८६१, _ 
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रद८'१५६ एवं ४९७४१ रही, भर्यात्‌ सन्‌ १६५५-५६ में रेलो की झ्ाय बढ़ी । फिर 
भी लाभ मे वृद्धि नहो हुई, फ्थोकि कायशील व्यय वढते गये । 

रेल समूहो का पुनवर्गीकरण भी सामूद्दीकरण की भसफलता की धोर सकेत 
है। बया पच-वर्षीय योजना-काल में जब सामूहीकरण हुप्रा तव यह विदित नहीं था 
कि झ्ागामी योजनाम्ी मे जो धोशोगिक एवं परिवहन का विकास होगा उससे रेलो के 
किए जाने वाले समूह प्रणासकीय दृष्टि से वहुत बडे होगे ? भर्थात्‌ सामूहीकरण का 
प्रवतम्व सूमयुक से नहीं हुआ । फलत, अगस्त सन्‌ १६५५ मे पूर्वी रेल्वे का विभा/जत 
दो सप्ूद्दो में हुआ भोर जनवरी सन्‌ १६५८ को प्राठवाँ रेलवे समृह्द बनाया गया । 

बटती हुई रेल-दुघंटनाए' भी रेलो की कायक्षमता में कमी को झोर सक्रेत हैं 
इन दुघंटनाग्रो की जाँच शाहनवाज समिति ने की थी, जिसकी ( सत्‌ १६५४ ) 
रिपोट के सुकावी को लागू फरने पर भी दुघंटनाप्रो में कोई कमी नही हुई १ रेल दुषं- 
टनाग्रो की समीक्षा मे बताया गया है कि दुघटनाभो का कुछ सम्बन्ध रैल यावायात 
फी विज्ञासता से भी है | इन दु्ंटनाओो के कारणों में ४९ “८% दुर्घटनाएँ रेल कर्म- 
घारियों को प्रसावधानी से, १६ ८५% गाडियों गा पटरियों मे खरावी से तथा ११ २% 
गाड़ी हूटने के कारण प्रर्थात्‌ ७२ ८९% दुघंदनाएं रेलों की अश्ास्रक्नीय अक्षमता से 
हुई हैं ।* लि >> चली 
यद्यपि ये तथ्य सामुहीकरण की भतफलता वी ओर सकेत्त करते हैं। फिर भी 
इनकी जिस्मेवारों केवल सामूह्दीकरण पर दी नही है। रेलवे की फारयक्षमत्ता मे कमी 
होने का प्रमुख कारण जीशं-घीर्णा यन्व-समन्यादि एवं धिसे-पिटे रेंल-माग है, जिनके 
तवीनकरण की झावश्यकता है | साथ ही, बढते हुए रेल यातायात के साथ रेलवे की 
कार्यक्षमता मे वृद्धि करते के लिए रेल सामग्री का प्राधुनिकोकरण होता चाहिए । 
परन्तु यह मागे जितना सोचा जाता है उतना सरक्ष नहीं है, क्योकि इस समय भारत 
को विदेशों विसिमिय झ्लीतो की कमी है | सम्मवत यह कार्य त्तीसरी योजना मे पूरा 
होगा, जब रेल उद्योग साधारण स्थिति से आ जायगा भौर हम उससे पुर्णा कायक्षमता 
की प्रपेक्षा कर सकते हैं । वर्तमान सीमित साधनों से जो सफलता रेल' उद्योग को मित्र 
रही है वह निसन्‍्देह सराहनीय है । 
रेलों का प्रशासन-- है 

रेल यातायात का प्रबन्ध एवं प्रणासव भारम्म से ही केद्रीय जन-का्ये विभाग 
(7 ए, ए0 ) के नियन्शण में था । परन्तु जैसे जैसे रेलो का विकास होता गया 
वैसे वैसे इस विभाग के लिए उनका तिमस्त्रर् भार रुप प्रतोत होने लगा । इसलिए 
सन्‌ १६०४ में सर्व प्रथम रेलो के प्रवन्ध की प्रथक करने तथा उसे विशेषज्ञों के भधि- 


# भारतीय समाचार सितम्बर १५, १<श८ | 
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फार मे देने के हेतु सन्‌ १६०४ रॉबर्टंसस समिति की सिफारिश के प्रनुसार रेल सभा 
का निर्माण किया गया । इस सभा के सभापति सहित तीन सदस्य थे । इस सभा का 
सभापति गवनर जनरल की कौसिल का सदस्य बनाया गया। यह सभा श्रपनी णास- 
कीय कार्यवाही के सम्बन्ध में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पर निर्भर थी । इस 
सभा की कायवाही में वाशिज्य एवं उद्योग मन्‍्त्रालय का श्रवाछनीय हस्तक्षेप होने से 
सच्‌ १६०४ में सभापति के अधिकार बढाये गये, परन्तु इससे विशेष लाभ नही हुमा । 
इसके बाद प्रॉकवर्थ समिति ने इस सभा के पुनगठन के लिए महत्त्वपूर्ण सुाव दिये । 
इन सुझावो मे स्वतन्त्र यातायात विभाग खोलने की सिफारिश की गई थी । सभा को 
भ्रधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे विशेषज्ञों की भ्रधिक सहायता प्रदान करने को 
सिफारिश भी की थी तथा सभा के प्रक्नासन एवं प्रवन्ध को महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए 
उसको स्वतन्त्रता से बाय॑ करने का सुभाव भी रखा गया था । 


इन सुझावों के भनुसार सन्‌ १६२१ तथा सन्‌ १६२४ में सभा का पुनगंठन 
हुआ, जिसमे एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया । सभा की सदस्य सख्या ३ से ४ 
कर दी गई । रेल नीति निर्घारण के लिए चीफ कमिइतर जिम्मेवार था तथा इसकी 
सहायता के लिए प्रारम्म में केवल २ तथा सन्‌ १६२४ भें वित्त-सदस्य मिलाकर रे 
प्रन्य सदस्य थे, जो अपने श्रपते विपय के जिस्मेवार थे । इस सभा की प्रपनी कार्य॑- 
वाही स्वतन्त्रता से कर सकने के लिए तथा विभिन्न कार्यो के निरीक्षण के लिए श्रनेक 
सचालक तथा उप-सचालको की नियुक्ति भी की गई, जो रेल सभा के प्रति उत्तरदायी 
होते हैं। सन्‌ १६२६ मे श्रम सम्बन्धी समस्याओ के हल के लिए एक श्रम सदस्य 
झौर वढा दिया गया, जिससे चीफ कमिएनर सहित रेल सभा के सदस्यों की सख्या ५ 
हो गई । रेल सभा के सहायक प्रघिकारियो की सस्या समय समय पर श्रावश्यकता- 
नुसार बढा दी गई। 


इसके बाद सन्‌ १६४६ में कुजरू समिति ने यातायात के प्रबन्ध एवं समन्वय 
के लिये केन्द्रीय' नियन्त्रण-भ्रधिकारी निर्माण करने फी सिफारिक को, जिसका निर्माण 
हो चुका है । फिर भी सन्‌ १६५१ मे रेल-मन्त्री द्वारा रेल सभा का पुनगठन किया 
गया, जिसमे भव १ वित्त कमिदनर तथा ३ कार्यकारी सदस्य हैं । सभा का एक सदस्य 
सभापत्ति का कार्य करेगा शौर वही यातायात मन्च्रालय का सचिव रहेगा । इस सभा 
का काय रेल मन्त्री को रेल यातायात सम्बन्धी सलाह देना तथा प्रवन्ध सम्बन्धी प्राव- 
दयक झादेश देना है । 


रेल सभा के श्रलावा रेलो के छ्वासन प्रबन्ध के लिए स्थायी वित्त समिति, 
केन्द्रीय सलाहकार समिति तथा रेल-भाडा-समिति है, जिनमे से वित्त समिति रेलो के 
भ्रथ॑-प्रवन्ध एवं रेलो की झ्ावश्यक सामग्नी के क़य फे लिए तथा रेलवे बजट स्वीकृत 
फराने के लिए जिम्मेवार है। केन्द्रीय सलाहकार समिति का काय॑ रेल-तीति को 
निश्चित करना, यात्रियों को सुविधाये देने के सम्बन्ध मे तथा कमचारियों भादि 
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सम्बन्धी सामान्य व्यापारिक समस्याप्रो पर सलाह देता है । इस समिति भे व्यापार 
एवं उद्योग का प्रतिनिधित्व रहता है। इसके साथ प्रत्येक क्षेत्र को स्थानीय समस्याध्रो 
पर विचार करने के लिए स्थानीय सलाहफार समितियाँ भी हैं। रेलवे भाडा प्मिति 
रेल के वस्तु एव व्यक्तियों के भाडे की दरो सम्पन्धी सलाह देने, जनता वो शिकायतों 
पर रिपोर्ट देने तथा माल मेजमे को पद्धति में सुप्रार फरमे के लिये उत्तरदायी है । 
१ जनवरी सन्‌ १६५८ से सड स्तरीय सलाहकार समितियों का रेलवे के प्रत्येक खड़ 
मे निर्माण किया गया है । 


रेल के भाड़े-- 

फम्पनी के प्रवन्ध मे जब तक रेलो का संचालन हो रहा था तब तक फम्पन्तियाँ 
प्रपने भाडे की दरें निश्चित करने मे ल्दतन्त्र थी। सरकाद क्वल भाड़े की न्यूनतम 
तथा झधिकतम दर निश्चित कर देती थी । इस कारण विभिन्न रेलो के भाडे की दरो 
में विभिश्नता थी, जिससे भारतीय जनता में प्रसन्‍्तोप था। इव भ्रसत्तोष के लिये 
केवल रेस भाडो फी दरो की विभिन्नता ही कारण न होते हुए मादे की दरो का इस 
प्रकार निश्चित करना मूल कारण था। इससे मारत से वेवल कच्चे माल एव 
खाद्यान्न के निर्यात को तथा विदेशी निभमित माल के भ्रायात को प्रोत्साहन मभिलत्ता 
घथा। इस शोर भौद्योगिक भ्रायोग तथा तटकर पायोग मे सक्रेत किया था तथां उनमे 
समानता लोने की धिफारिश की थी। इसके बाद भ्रॉकवर्थ समिति ने इस सम्बन्ध में 
छात्रवीन कर भाडे की दरो में समानता लाने तथा भाडें सम्बन्धी पक्षपातपुण नोति 
का भ्रस्त करने के लिये एक स्वतत्त्र रेलवे भाडा समिति फी नियुक्ति को सिफारिण की 
थी। परन्तु इस शोर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस समिति में रेलवे तथा 
व्यापारी बम के प्रतिनिधियों के एक-एक सदस्य तथा एक समापति ( कुल ३ सदस्य ) 
रखने को सिफारिय भॉकवर्थ समिति ने की थी | इस समिति द्वारा यह सम्भव था कि 
सरकार को प्राधिक हानि उठानी पडती। इसलिये ऐसी स्वतन्त्र भाटा समिति का 
निर्माण न होते हुये सत्‌ १६२६ में सरकार ने रेल भाडा सलाहकार समिति का निर्माण 
किया | फिर भो जनता का धसन्तोष समाप्त नहीं हुप्रा प्लौर न उसने कोई उल्लेखनीय 
कार्य ही किया । 

,. परन्तु सन्‌ १६४८ में भारतीय रेलवे की भाडा नीति मे महत्ववुणं कंदम 
उठाया गया, जब स्वतन्त्र रेल्वे भांडा समिति का निर्माण हुमा । यह समिति केवल 
रैलो के भाड़ो सम्बन्धी मामलो की जाँच करेगी तथा सलाह देगी । इस समित्ति मे १ 
सभापति तथा २ सदस्य हैं, जिनकी निधुक्ति केस्द्रीय सरकार करती हैं। इस समिति 
को वैधानिक पश्रधिकार प्राप्त होने के कारण समिति का सदस्य किसी द्वाईको्ट का 
न्यायाधीक्ष श्रयवा जो इस योग्य हो बी हो सकता है। भपने निशय देते समय समिति 
ऐस्रेस्स फी सहायता लेती है, जिनकी भ्रधिकतम सख्या ६० हो सकती है। को 
व्यापार, उद्योग एव कृपि का समात प्रतिनिधित्व रहता हैं। इस अकाद इस स| ति 


बये 


२४४ ) 
निर्माण से जनता की गत ३२ वर्ष की माँग पूरी होकर देश हित में भाडा-नीति है 
सकी है । 
रेलां का अथ-प्रवन्ध-- 

रेलो के विकास के प्रारम्भ से ही रेलो की वित्त व्यवस्था भारत सरकार की 
वित्त व्यवस्था का एक अग थी। प्रारम्भ से सन्‌ १८६८ तक रेलवे यातायात से सरकार 
को गारन्दी के कारण प्रति वर्ष हानि होती रही, जिसकी कुल राशि ५८ करोड २० 
थो । सत्‌ १८६८ में हो सर्व प्रथम रेल यातायात लाभकर साघन हुमा, जिसके वाद 
झपवाद के लिए सत्‌ १६०८ भोर १६२१ के वर्षो के झलावा रेलें लाभकर प्रमाणित 


होती गई ॥ 

रेलो की वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में सर्व प्रथम भ्रॉकवर्थ समिति ने सन्‌ 
१६२९१ मे जाँच की झऔर साधारण बजट से रेल-वजट को पृथक करने की सिफारिश 
की थी ।'इस सिफारिश की पृष्ठभुमि मे श्रगेक वारण थे, जैसे--- 

(१) रेलो का वित्तीय प्रशासन के लिये साघारण बजट पर निर्भर रहना, 
जिससे रेलो का प्रवन्ध विश्ुद्ध चारिज्य सिद्धान्तो के भनुस्तार नहीं हो सकता भा, 
फलत« उसकी कार्य॑क्षमता प्रभावित होती थी । 

(२) रेलो का वित्तीय प्रबन्ध पृथक होने से साधारण बजट में जो भ्रनि- 
ौश्चितता थी वह भी दूर हो जाती, क्थोकि रेलो के लाभ का सही भनुमान लगाना 
झसम्भव था, जो ध्यापारिक एवं म्ोथोगिक स्थिति पर निर्भर था । 

(३ ) सरकारो वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव रेल के वित्तीय प्रशास्त पर होने 
से रेली की वित्तीय नीति में समानता नहीं रह सकती थी । श्रत उसको पृथक कर देना 
साधारण वजद एच रेलो के वित्तीय प्रशासन के लिए वाछुनीय समा गया । 


इस सिफारिश के अनुसार सन्‌ १६२४ में ससद में रेलो की वित्तीय व्यवस्था के 
पृथकत्त्व का प्रस्ताव स्वीक्षत्र हुआ, जिसके श्रनुसार रेल-बजट से भारत सरकार को 
प्रति वर्ष एक निश्चित राशि मिलना तय हुप्ना । यह राशि देशी राज्यो अथवा कम्पनियों 
को विनियोजित पूंजी को छोड़कर व्यापारिक रेलो को कुल पूंजी पर १९% तथा 
भारत सरकार को मिलने वाली निश्चित राशि देकर जो शेप रहे उसका २०% 
होगी । भारत सरकार को दी जाने वाली राशि चुकाने के बाद जो राधि बच रहेगी 
वह रेल सचित कोप मे जमा होगी । ऐसी राशि ३ फरोड रु० से प्रधिक होने पर 
झधिक राशि का हैँ. भाग सचित निधि तथा ह#& भाग केन्द्रीय सरकार को दिया 
जावेगा । इस निधि को सरकार को वापिक निदिचत राधि का सुगतात करने, घिसावढ 
को राशि, पू'जी की वापिसे तथा भारतीय रेलो की सुहृब्ता के लिये व्यय किया जा 
सकता है । इसके अलावा रेनो की वित्तीय व्यवस्था के लिए एक स्थायी वित्त-समिति 
का निर्माण होगा, जिसप्रें एक सरकारी पदाधिकारी सभापति होगा तथा वोद ११ 
सदस्य केन्द्रीय ससद के मनोनीत व्यक्ति होगे । 
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इस प्रस्ताव के भनुप्तार सन्‌ १६२४-२५ में रेल-वित्तीय व्यवस्था साधारण 
बजट से पृथक कर दी गई तथा रेल-बजट साधारण बजट से पहिले प्रस्तुत करने का 
धायोजन किया गया। फलस्वरूप सन्‌ १६२४ २५ से सन्‌ १६३०-३१ के छ वर्षों मे 
रेलों का कुल लाभ ५,२६३ लास रुपया हुप्रा । इसमे से केन्द्रीय सरकार को साधारण 
धजट में २,५६१ लास रुपया मिला तथा शेप १,६७२ लाख रेल सचित निधि मे जमा 
क्या गया, जो रेलवे की वित्तीय सफलता का परिचायक है । सन्‌ १६३०-३१ से विददव 
प्राधिक मन्दी, देश भे नैसगरिक भ्रकोषो तथा रेल रोठ पतियोशिता के कारण रेलो की 
धाय कम होने लगी । प्रत' साधारण वजट की कमी पूरी करने के लिए सचित निधि से 
झेगया निकाला जाने खगा, जिसकी राशि सन्‌ १९२६-३० से सन्‌ १६३१-३२ इन तीनों 
वर्षों में १७ ६६ करोउ रु० थी । परन्तु इस प्रकार कब तक चलता ? इसलिए सन्‌ 
१६३२-३३ से सरकार को दी जाने वाली राष्षि स्थगित कर दी गई तथा साधारण 
बजट के लिए रेलो ने सन्‌ १६३१-३२ से सन्‌ १६३६-३७ के ६ वर्षों मे कुछ भी नही 
दिया । फिल्‍तु सन्‌ १६३७ फे बाद होने वाले सबके सब लाभ सरकारी निश्चित राधि 
घुकाने में दिए गए । न 
द्वितीय विश्व-पुद्धकाल मे रेलो की प्राय वटने से उनकी झाथिक स्थिति मे 
सुधार हुपा, जिससे रेलो ने सन्‌ १६४३ तक केन्द्रोय सरकार फो दी जाने वाली जो 
निश्चित राधि थी वह तथा घिसावट-निधि से ली हुई ३१ करोड रुपये की राश्षि का 
भुगतान कर दिया | सन्‌ १६४४५ मे ग्रुद्ध समाप्ति के साथ ही रेलो के सामने भ्रनेफ छम- 
स्याएं प्राई । जहाँ एक प्रोर प्रामदनी बढ़ी वहाँ मुद्ध के वाद रेलो का व्यय भी 
बढ रहा था, जिससे रेलो की भ्राधिक दशा विगड गई । सन्‌ १६४७ में विभाजन हुप्ा, 
जिम्का प्रभाव रेलो की शिल्विक कार्यक्षमता पर बुरा पडा तथा प्रराजकता के कारण 
झाय भी कम हो गई थो । फलस्वरूप सन्‌ १६४७-४८ में रेल वजट में २७४ करोड 
र० का घाटा रहा, जिसे सचित फोप से पुरा किया गया । सन्‌ १६४६ ४७ में यात्रियों 
को भ्रधिक सुविधाएँ देने के लिये १५ करोड रु० से एक सुघार कोप बनाया गया । 
इस प्रकार सन्‌ १६२४ में साधारण बजट मे स्थायित्त्व तथा रेलो के वित्तीय 
प्रशासन में लोच लाने के लिए रेलो की वित्तीय व्यवस्था को पृथक किया गया था । 
परन्तु वह हेतु पूर्णा न हो सका | इसलिए दिसम्बर सन्‌ १६४६ में भारतीय ससद में 
रैलो की वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में सशोघित प्रस्ताव स्वीकृत किया, जो १ भप्रेल 
सन्‌ १६५० से ५ वर्ष के लिए कार्यरूप में भ्राया | इस प्रस्ताव के धनुसार -- 

( ६ ) साधारण वजठ तथा रेल बजट के धम्बन्ध में ऐसा प्रिवर्तत किया 
गया, जिससे साधारण कर-दाता को एकमेव श्रशधारी के नाते सरकार द्वारा रेबो में 
लगाई हुई ऋण पू'जी पर ४९% लाभ मिले। 

(२) घिसावट निधि में प्रति वर्ष न्यूनतम १४५ करोड २० जमा किए जाएं, 
जिसकी राशि सन्‌ १६५१-५२ में बढ़ाकर ३० करोड रु० वापिक कर दी गई । 
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(३) रेल सचित कोप के नाम में परिवर्तत कर उसका नाम श्राय सचित 
फीप रख दिया गया। इसका उपयोग भारत सरकार को निदिचत ४%, की राशि के 
भुगतान तथा रेल बजट के घाटे की पूर्ति के लिए किया जा सकता है । 

(४ ) सुवार कोष के स्थान पर इसी निधि की क्षेप राशि से विकास कोष 
का निर्माण किया गया | इसकी राक्षि यात्रियों को सुविधाएँ, श्रम कल्याण, राष्ट्रीय 
प्र्थ-व्यवस्था के लिए ठपयोगी एवं शआ्रावश्यक्र योजनाओं की पूर्ति में व्यय होगी। 

(५) प्रजीगत तथा ग्राय (8ए७7ए6) व्ययो के बँटवारे की नई पद्धति 
बनाई गई है, जिससे रेलो मे पूजी श्राधिवय (0078709]070979%60707) नही हो 
सके | इसके लिए पहिले कोई प्रायोजन नही था । 

(६ ) ऋण खाते को स्थायी सम्पत्ति खाते (8]00& /8०००पर7१) से प्रधक 
कर दिया गया है, जिसमे से पहिला रेलो मे विनियोणित पू'जी तथा दूसरा रेलो की 
सम्पत्ति बताएगा, फिर वह चाहे ऋण लेकर पश्रथवा रेलो की श्राय से खरीदी 
गई हो । 


सशोधित प्रतन्ना प्रस्ताति सन्‌ १६४५४-- 


सन्‌ १६५० के प्रतिज्ञा प्रस्ताव से साघारण वित्त में रेलो का जो योगदान है 
उससे स्थिरता झा गई है तथा यह राश्षि प्रति वर्ष वढ रही है। यह प्रतिज्ञा प्रस्ताव ३६ 
मार्च सन्‌ १६९५४ को समाप्त होता था। गत, ३० नवम्बर सन्‌ १६५४ को नवीन 
सशोधित प्रस्ताव मान्य हुप्ा, जो £ भ्रप्रैल सन्‌ १६५४५ से ५ वर्ष के लिए है ४-८ 

( १) रेलो द्वारा साघारण वित्त को पू'जी लागत पर जो ४% लार्भाँद दिया 
जाता था वह श्रागामी ५ वर्षों के लिए इसी दर पर दिया जाय । 

(२ ) रेलवे पू'जी भाषिक्य (09७7 08]0779]88/707) कितना है, इसका 
निएचय रेल-सभा करे तथा ऋण-पू'जी के इस भाग पर रेलवे साघारण वित्त को उप्ती 
दर से लाभाश दे जो भौसत दर भारत सरकार भन्य व्यापारिक विभागों को दिए जाने 
वाले ऋणो पर लेती है । यह भौसत दर सन्‌ १६५५-५६ में ३३% थी। भरत, इससे 
रेलवे को लगभग १ करोड रु० का लाभ होगा । 


(३ ) नए रेल मार्गों की पूंजी लागत पर कम लाभाश लिया जाय प्र्थाते 


- इस पर लाभाद की दर उक्त २ के भनुमार हो । परन्तु नए रेल्न-मार्गों की विनियोजित 


पूजी पर निर्माण श्वधि तथा यातायात के लिए रेलमार्ग चालू होमे की तिथि से ५ 
वर्ष तक यह लाभाद स्थगित रखा जाय । इस स्थगित राशि का भुगतान रेलवे साधा- 
रण वित्त को नए रेलमार्गों की आय से चालू वर्ष के लाभाग सदह्दित करे । 


(४ ) घिसावठ फांप की वाधिक राशि आगामी ४ वर्ष के लिए ३० करोड 


* र० से ३५ करोड र० तक जमा की जाय ॥ 


(५ ) रेलवे सम्पत्ति की क्‍झ्रायक्षमता को भवाधित रखने के लिए रेलो के हानि- 
लाभ को न देखते हुए घिसावट का प्रवन्ध सम्बन्धित सम्पत्ति के कार्य जीवन के प्रनुसार 
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किया जाय । इसी प्रकार उसका पुत्र सस्थापन भी स्थग्रित न करते हुए वास्तविक 
स्थिति के भ्रनुसार घिसावट क्ोप से किया जाय । 

(६ ) रेलवे विकास कोष का कार क्षेत्र वढाकर इस कोप से सभी रेल याता- 
पात के उपभोक्ताश्रो को सुविधाए" दी जाये । जैंसे गोदामो का सुधार, व्यापारियों के 
लिए प्रतीक्षा स्थान प्रादि | इस हेतु न्यूनतम ३ करोड ए० वाधिक व्यय हो । 

( ७ ) भलाभकर विभागों का निर्माण व्यय सन्‌ १६९४६ के अस्ताव के प्नुसार 
पहिले विकास कोष से किया जाता था तथा बाद मे उसे पूजी व्यय में हस्तातरित 

किया जाता था । परन्तु इस प्रस्ताव के प्रनुसार प्रारम्भ से ही ऐसा व्यय पू जी-व्यय में 
सम्मिलित किया जायगा। 

इस प्रस्ताव से रेलो को यह नाभ है कि नए रेलमार्गों पर पूजी लागत के साथ 
ही लाभाश देमे का तत्कालीन भार रेल प्रश्षासन पर नही पडेगा भोर न उसका भुगतान 
ही भ्रपनी प्राय से करना पढेगा । दूसरे, रेले जनोपयोगी होने के नाते रेलवे के विकास 
कोप का उपयोग सभी रेलवे उपभोक्ताश्रो के हित में होना वाछुनीय ही था । 

++ 

यद्यपि उक्त सभी प्रतिज्ञा प्रस्तावों से रेलो की झाधिक स्थिति सुघर रही है। 
फ़िर भी निम्न शुटियाँ देखने मे श्राती हैं -- 

(१ ) सब १६२४ की मूल प्रतिज्ञा के अनुसार रेलवे वजट मे ही रेलवे सम्बन्धी 
९ लगना चाहिए था । परन्तु सामान्य वित्त विधेयक सम्‌ १६५७ से यात्रियों के टिकटो 
पर जो कर लगाया गया है वह प्रतिज्ञा प्रस्ताव का उल्लघन है, क्योकि इससे रेलो की 
भाय न बढ़ते हुए सामान्य श्राय बढती है । 

( २) रेलो को साधारण बजट में भ्रनिवाय॑ रूप से पूंजी लागत पर ४% 
वाधिक लार्भाँग देना पडता है । इसके भ्रतिरिक्त रेलवे श्रति वर्ष साधारण बजट मे 
भतिरिक्त राक्षि देती हैं। यह प्रतिरिक्त राक्ि सन्‌ १६५७-५८ के लिए ६५७ करोड 
३० थी | गत १० वर्षों से भी श्रधिक समय तक रेलवे यह राशि साधारण बजट को 
देती रही । यह रेलवे की भाय पर भ्रनाधिक्ृत प्रभार है, जो वास्तव मे रेल्वे के विकास 
एवं विस्तार के उपयोग मे ही श्राना चाहिए ।* 
पेच-पर्षीय योजना मे रेले-- 

३१ सा्च सन्‌ १६५१ से २७% डिब्बे, ३०% इस्नन तथा ३६% सवारी 
गाडी के डिब्बे ऐसे थे जिनका विस्थापन होना भावश्यक था, परन्तु उनका विस्थापन 
पहो सेका, जिससे रेलो को कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव हो रहा था। झतः पहिल्ली 

में रेल-सामग्री के विस्थापन की भोर विशेष ध्यान दिया गया था । योजना 2! 
४०० करोड़ २० का प्रवन्ध था, परन्तु ४२३ ७३ करोड रु० व्यय हुमा रे का 
३८३ ७३ करोड रु० का व्यय रेलवे के निजी स्रोतों से घधा १४० करोड वजठ से हुमा । 
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इस पश्रवधि से ३८० मील के नए रेल भार्गों का निर्माण तथा युदकांल 
मे नष्ट ४३० मौल के पुराने रेल मार्गों को चालू किया गया । साथ ही, ४६ मील के 
चैरोगेज के मार्गों का मीटरगेज में परिवर्तन हुआ तथा ४५३ मील नए मार्गों पर कार्य 
हो रहा है । इसके श्रलावा १२८ रेलवे इज्नन, ३५,८६७ सवारी के डिब्बे भौर 
३८,३१२ माल के डिब्बे खरीदे गये | डिव्यों की स्वय मिर्भरता प्राप्त करने के हेंए॑ 
इन्टेग्रल कोच फैवट्रो मे २ प्रवहूवर सन्‌ १६५४ से डिब्बे बनने लगे। यहाँ पर संघ 
१६५६-६० तक वाधिक ३५० ठिच्चो का निर्माण होने लगेगा । इसमे सन्‌ १६५६-१७ 
से सन्‌ १६५६-६० के चार वर्षों मे क्रश, ६०, १५०, २६० भौर ३५० डिव्त् 
वर्नेगे । चितरज्षन के इस्नन कारखाने मे इज़नो का निर्माश भ्रारम्म हो गया है, ण्दोँ 
भ्रमी तक ५०४* इस्नन तैयार हुए । श्रागामी तीन वर्षों में इसकी वापिक उत्तादन 
क्षमता ३०० इस्ननो तक पहुँच जायेगी । तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए भी भनेक 
प्रकार की सुविधाएँ दी गई । काफी दूर जाने वालो गाडियो में तीसरे दर्जे के यात्रियों 
को भ्रधिक सोने का स्थान देने के लिए वडो लाइन फो गाडियाँ वढा दी गई, जिससे 
इन गा।डियो की सख्या ४ जोडो बडी लाइन की याडियाँ तया दो जोडो छोटी लाइन 
की गाषियाँ हो गई । साथ ही, २ भवटूबर सन्‌ १६५५ से फलकत्ता-दिल्ली के 
बीच एक दालानदार जनता गाडी चालू की गई है । १४२ स्टेशनों पर ठण्डे पानी के 
हेतु विद्यूतचालित यन्त्र लगाए गये हैं | इसी प्रकार कल्कते के झ्ासपास की रेली के 
विद्यताकरण की ११ ८४ फरोड 5० की योजना का भारम्भ भी किया गया है । 


बूसरी योजना भे रेलवे विकास के लिए ६०० फरोढ रु० का प्रवन्ध है। इसमे 

से १५० करोड २० रेलवे की भ्राय से तथा शेप केन्द्रीय बजट से मिलेंगे । इसके अलावा 
२२५ फरोड र० घिसावट कोप से व्यय किये जायेंगे, जिससे रेलवे पर १,१२५ करोड 
२० का कुल व्यय होगा । रेलवे भ्रपती भाय से इस राध्षि से भ्रधिक व्यय कर सकती 
है, क्योकि रेलवे की मूल योजना १,४८५ करोड र० की थी। इसी प्रवधि में रेलवे 

* की माल ढोने को क्षमता सन्‌ १६५५-५६ के १२ करोड टन से सत्‌ १६६०-६१ तक 
१८ १ करोड टन बढानी होगी | सवारी गाडियो की क्षमता मे १५%, की वृद्धि 
होगी । ८४२ मील लम्बाई के नए रेल मार्गों का निर्माण होगा। इस योजनों में 
२,२५८ इस्चन, १,०७,२४७ माल डिव्ये तथा ११,३६४ सवारी डिव्बे खरीदे जाए गे, 

» जिनमे से १,३५२ इक्नन, २३,८५२ माल डिब्बे तथा ६,४४७ सवारी डिब्बे पुरानी 
सामम्नो के विस्थापन के लिए हैं । साथ ही, १,६०० भील प्रति वर्ष की दशइ से रेल 
मार्गों का थिस्थापन होगा । भनुमाव समिति के प्ननुध्तार यह २,००० मील प्रति वध 
की दर से होना झावदयक है, तभी रेलवे कायक्ष मता मे वृद्धि कर सकती हैं। साथ 

« दही, १,६०७ मील के रेल मार्गों को दुहरा तथा १६५ मील के मीटरगेज को ब्रॉड्गेज मे 
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मेदला जायगा। १,२६३ मील के मार्ग पर डीजल इस्चन भी चलेंगे। इस प्रकार इस 
योजना मे भी पुनर्वास की भोर प्रधिक ध्यान दिया गया है। 


दूसरी योजना में प्रगति-- 


दूसरी योजना में लोहा एवं इस्पात, कोयला प्रौर सीमेट जैसे भ्ाधारमूत उद्योगों 
के विकास की व्यापक योजनाएं छुरू हो गई हैं । सन्‌ १६६०-६१ के भन्‍्त तक १,२०० 
मोल लम्बे नए रेल मार्ग बन जाए'गे, १,३०० मील रेल मार्गों का दृहराकरण तथा 
८८० भील रेल मार्गों का विद्य तीकरण हो जायगा | माल यातायात जो सन्‌ १६५०- 
२१ के ६१० लाख ठन से बढकर सन्‌ १६६०-६१ के प्रन्त मे ८०% से वढ़कर १,६२० 
लाख टन हो जायगा । रेल इज्ननी की सख्या जो दूसरी योजना के भारम्म मे ८५,२०० 
थी, वढकर १ ०,६००, यात्री-डिब्यों की सख्या १६,२०० से २५,६०० भौर माल डिब्बों 
को सस्या १ ,६६,१०० से बढकर ३,५४,१०० हो जायगी ।" इसी प्रकार १,२६३ 
मील रेल सार्गो पर डीजल गाडियाँ चलने लगेंगी (९ 


४ हूसरी योजना में लक्ष्यों के अनुसार रेल इज्जन, यात्री डिव्बे तथा माल डिव्यी 
का लक्ष्य क्रमश २,१६१, ५,७०८ प्रौर १,११,७३९ था। तदनुसार १,४६३ इस्नन, 
४,३२२ यात्री डिब्बे भोर ७५,६१२ माल डिव्बे ३१ मार्च सन्‌ १६५९ तक प्राप्त हो 
घुके हैं। इस प्रकार सन्‌ १६५८-५६ भे रेल मार्गों की लम्बाई ३४ ०५१ भील तथा 
उनमे विनियोजित पूंजी १,३६,२८६ लाख रुपए हो गई, जो सन्‌ १६५५-५६ में 
क्रमश ३४,७३६ मील श्रौर ७,५५० लाख रुपये थी । 

सन्‌ १९५७-४८ व १६५८ १६ में क्रमश १६८“१४ भोर १६१ १४ मील तक 
नये रेल मार्ग चालू किये गये । 
इसन, डिब्बे भौर प्रन्य उपकरणों को देश मे तैयार करने की दिश्वा मे भी 
विज्ञेप प्रयति हुई है। चितरजञ्ञषन कारखाना प्नव पूरी क्षमता से काम कर रहा है, 
जिसकी वधापिक उत्पादन क्षमता १६८ डल्ल्यू० जी० इस्न की है । निजी क्षेत्र में देलको 
में प्रति वर्ष मोटर गेज के १०० इस्तन तैयार होते है। पैराम्वुर फोच फैबटरी मे 
दूधरी पाली वा काम भी पीरे-घीरे भारम्भ किया जा रहा है, जिससे इसमे वापिक 
६०० डिब्बे तैयार हो सकेंगे । माल डिव्यो का निर्माण निजी क्षेत्र मे होता है, जिनकी 
 वाधिक उत्पादन क्षमता २५,००० डिव्यों की है| यात्रिक सिगतल के सभी उपकरण 
भी देद मे ही तैयार किए जा रहे हैं ।? इस प्रकार दिसम्बर सन्‌ १६५८ के भ्रन्त तक 
देश में कुल उत्पादन निम्न रहा -- 
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खित्रजन कारखाना १,००० इस्न डब्लु० जी०१ 
टेलको ३७१ भमोटरगेज इस्नन 

परास्वुर कोच फैक्टरी ५६७ सवारी डिव्चे 

हिन्दुस्तान एश्वर फ़ाफ्ट १,२८५ 

निजी क्षेत्र से १७ ३०० माल झिव्वे (१६५७-५८) 


हो इस प्रकार भारत रेल सामगी के सम्बन्ध में भ्रात्म-निर्भरता फी श्रोर भग्रसर 
रहा है ) ॥४॒ 


' तीघरी योजना से-- 


श्राशा है कि सन्‌ १६६५-६६ में रेत्वे २३४० करोड टन माल-यातावबात 

फरेगी, जबकि सन्‌ १६६०-६१ में १६२० करोड टन धपेक्षित है । १,२०० मील के 

नये रेल मार्ग बनेंगे । रेलवे के विकास के लिए योजना में ८६० करोड रु० का शझायो- 

जन है। इसके प्लावा रेलवे घिसावट फोप से ३३० करोड ४० विस्थापन के लिए 

उपलब्ध होगे, ऐसी शभाद्या है। इस प्रकार त्तीसरी योजना मे रेलो के विकास पर 
१,२२० करोड र० व्यय होगा ; 

दूसरी योजना तीसरी योजना 





१. रोलिंग स्टॉक शेप० ४परे 
२, विद्य तीकरण ८० ७० 
३ सिग्तल एवं सुरक्षा कार्य र्््‌ २५ 
४ नई रेल लाहदतें ६६ १२० 
५ वक॒शॉप, यन्त्र एवं सयन्त्र ६५ ५० 
६ रेल मार्गों का नवकरण १०० १७० 
७ रेल मांग क्षमता कारय॑ १८६ 
८ पुल-निर्माण काय ३३ 
६ भ्रन्य निर्माण (8#77०ए7:9]) कार्ये ना का 
१० शभ्रन्य विद्य तीकरणा कार्य न [ 
१६१ कफमचारी शझ्राधास एवं कल्याण फार्ये ५० ४० 
१३ रेल उपभोक्ताग्ो को सुविधाएँ १५ १५ 
१३ सडक यातायात में योग दान १२१ ४५६ १० 
योग | १,१२१४ १,२९० 


पहिली मद मे लवीन श्रावष्यकताप्ो तथा वर्तमान सामग्री के विस्थापन का 
लक्ष्य निम्न है -- 


इन यात्री डिज्चे माल डिब्बे 
वृद्धि १,०३१ ४,६८३ ८३,१६६ 
विस्थापन श्४ड २,८५४ २६,६६७ 
योग १,६४५ ७,८३७ १,०९,८९६ 
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रेख लाइन क्षमता कार्यक्रमों में वर्तमान रेल मार्गों का दृहराकरण, विद्यूती- 
करणा, डीजलाइजेशन झादि का समावेद्य है । साथ ही, दूसरी योजना में जो नई रेल 
ताइनो का भप्रघुरा काम है उसकी पूति के साथ ही २०० मील के नये रेल मार्ग बनायें 
जायेंगे, जिसपे तीसरी योजना के प्रन्तर्गत कोयला उद्योग के विकास के साथ हो उसे 
पातायाच सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें । 


तीसरी योजना के भ्रन्तगंत रेल-कार्यक्रम के लिए १३० करोड रु० की विदेशी 
मुद्रा भ्रावदयक होगी, जबकि दूसरी योजना मे ३२० करोड़ रु० की भ्ावश्यकता थी । 
यह इस बात का सकेत है कि भारत ने झात्मनिर्भरता के सम्बन्ध मे कितनी सफलता 
प्रात्त की है । 


अध्याय १४५ 
“सड़क यातायात 


(२080 पू"का287 ०7) 
“किसी देश में यदि नवीन कल्पनाए एवं आशाओं का सचार है तो वहाँ को नियमित सर्को 
से उसका ज्ञान हो सकता है।. सम्पूर्ण सृजन क्ियाएँ चाहे वे सरकार, उद्वोग विचार 
अथवा घमे सम्बन्धी द्वों, सठकों का निर्माण करती हैं ।” 


सढको की तुलना साघारखत मलुष्प के छरोर की घमनियों से की जाती है, णो 
सेहक्षो के राष्ट्रीय महत्त्त की शोर सकेत करता है । सडको का महत्त्व जितना ग्रामीण 
क्षेत्र मे है उतना ही वह शहरों के लिए भी है । सडको के महत्त्व के सम्बन्ध मे 
भारतीय सडक कांग्रेस में तत्कालीन यातायात मनन्‍्त्री जान मथाई ने कहा था-- यदि 
देश के विपुल ज्ञोत एवं भ्रसीमित जनश्क्ति का उपयोग साधारण मानव के लिए 
करना है तो उनका उपयोग उत्पादन के लिए होना चाहिए, जो यातायात साधनों 
से--विश्ेपत, सडक यातायात से--प्रगतिब्ील वमायरे जा सके ।* “यदि भाप यहू 


' जानना चाहते हैं कि समाज स्थिर है क्या. तो प्राप वहाँ की सबको को देखकर 
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(१ ) राष्ट्रीय राजमार्ग (प७४079७ प्राह्ठीाक्॥58)--मे वे सड्के 
होगी, णो प्रान्तीय एवं रियासती राजधानियो, वन्दरगाहो तथा विदेशी मार्गों से सम्बन्ध 
करेंगी तथा देश के सचार की प्रमुख धमनियाँ होगी । 

(२) जिला सडके--ये सढकें उत्पादन क्षेत्र एव वाजारो को राष्ट्रीय राज- 
मार्ग से श्रथवा किसी रेल से सम्बद्ध करेंगी तथा श्रास-पास के प्रमुख हैडववार्टरों के 
सम्बन्ध की प्रमुख बडी होगी । 

(३ ) ग्रामीण सडके- लघु जिला सडकें एव ग्राम सडकें विशेषत. ग्रामीण 
जनता की झावध्यकताधो को पुरा करेंगी । 

(४ ) प्रान्तीय राजमार्ग-मे सडकें प्रत्येक प्रान्‍्त एवं रियासत की प्रमुख 
सडकें होगी तथा इनसे सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सडको का समावेद्य भी होगा । 

इस योजना मे तत्कालीन संडको क सुधार एवं नवीन सडको के निर्माण का 
भी भायोजन है। योजना के भ्नुसार कुल मील लम्बाई तथा लागत निम्न हैं; - 





(१) राष्ट्रीय राजमार्ग (]090079] स्ाष्ठएक्न४५४) २२,००० मी० ४७ फरीड २० 
(२) , ,. (४४०णाण 7४78) ३,००० ,, हरे »# 
(३) प्रातीय राजमार्ग (70ए7009)] पाह्ााक्त॥४8)६५,००० ,, १२१ ,, ४ 
(४) बृहत्‌ जिला स- के] 807 7)8970 0808)६०,००० ,, ६२ ,, ४ 
(५) जिला सडके भन्य ()8009 0808 ०४0७7) १,००,००० ,, 5० ,, ४ 





(६) ग्राम सडकें (५व]]9७४७ प्रे0908) १,४०,००० ,, र३े० ॥ ४ 
(७) युद्धकालीन वर्षों का शेष (8॥7688 0 

ज्97 ए९७978) न १० ,॥ ४ 

(5) प्रु्ष निर्माण (89098778) ना डंए के 

(९) भरुमि प्राप्ति (,850 #&00०४४07) --+ भण के मे 

+ कुल ४,००,००० मील ४४८ ॥. 8 


कमल तन पल लनननन न नमन न नतनन न नननन न ८ न अपन नननननन पपनवननन -भानन- व नमन नव नन न न धन न न तन ने < न नन- मननननं-नन-नभन +क्‍ न नमन मन न न -ञन-भ-« मा नननन न पनल-_न नव बन नन+पनत न नकल मन+ धनवान लाने 
यह योजना अविभाजित भारत के लिये थी, परन्तु विभाजित भारत के लिए 
३३१ हजार मील क्री सडको का निम्तवत निर्माण होना था ,-- 


राष्ट्रीय राजमार्ग १६,६०० मौल ३६ करोड़ रु० 
राष्ट्रीय सडर्के ४,१५० ,, २५ ,, 
प्रान्तीय राजमार्ग ५३,६५० ,, १००३ ,, 
जिला एवं ग्राम सडकें २,५६,३०० ,, श्षड२ ५ 


3 

इस प्रकार भारत सघ मे १,२३,००० मील पक्की सडकें भौर २,०८,००० 
मील की कञ्ची सडको के निर्माण का लक्ष्य था। इस पर कुछ्त ३७१ ५ करोड रु० व्यय 
द्वोना था ॥ 


[ २५७ 


नाग्रपुर योजना में सिफारिश थी कि राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत तथा नवोन 

का भ्राथिक भार केन्द्रीय सरकार पर हो । इसका श्ासन प्रवन्ध एक संडक- 
सभा करे, जो देश मे सडक्ो के सनन्‍्नुलित विकास के लिए जिम्मेवार हो। साथ ही 
केन्द्रीय सरकार सड़क विकास योजनाश्रो के सामजस्य, सशक्त सथोधन तथा सडक 
निर्माण में भ्ाववयक सहायता दे । 


! इस सिफारिश के भनुतार ₹ भरप्रेल सन्‌ (६४७ से भारत सरकार ने राष्ट्रीय 
'राज भार्थों के मरम्मत तथा निर्माण की प्राथिक जिम्मेवारी ले ली है। इसी प्रकार 


सन्‌ १६५० मे केन्द्रीय सडक अनुसन्धान सस्थान को स्थापना की गई है, जो सडकों के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य के साथ प्रान्तीय सरकारों को सबाह देती है । 

नागपुर योजना की कार्य-प्रणाली का नील-पत्र तैयार होकर कार्यो आरम्भ होने 
वाला था, उसी समय भारत का विभाजन हुप्रा, जिससे यातायात क्रठिनाइयाँ धढी 
तथा सरकार को पभ्राथिक साधनो का प्रभाव प्रतीत हुआ | इस कारण सरकार को 
योजना में थोडा परिवर्तन करना पडा, जिसके प्रनुसार प्रथम पाँच बप में ७३४०० 
मोल के राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माण एवं विकास पर २३ ५० करोड तथा मरम्मत 
पर ६५० फरोड रुपये व्यय का लक्ष्य रखा गया। इसके प्रलावा १,६०० मील 
लम्बाई को ऐसी सडको का निर्माण होना था जिनसे विभिन्न क्षेत्रो की मुसुय सकें 
सम्बन्धित हो सकें तथा ५०० महत्ववृर्ण पुल विर्माण का लक्षंय रखा गया ।" इसके 
पलावा प्रास्तों ने भी श्रान्तीय राज माय तथा प्रान्तीय सडको के विस्तार एवं विकास 
को प्रवनी-पअपनी पश्च वर्षीय योजनाएं बनाई , जिससे ८०,००० मोल सड़कों का 
निर्माण १२० करोड़ र० से होना था। 

नागपुर योजना से सडक विकास के रुम्वन्ध में बड़ों भाषाएं थी, परन्तु 
वास्तव में इस योजना के भन्‍्तगंत केवल १६० मील लम्बी सड़कों, १७ बडे पुर्लो एव 
भनेक छोटी पुलियों का निर्माण तथा १,०५० मोल लम्बी सडकों का सुधार किया 
गया ।९ इस प्रसफल्ता के लिए (१) सडक-निर्माण के लिए प्रावश्यक सामग्री (जैसे-- 
सीमेंट, इस्पात आदि) का भभाव था, जिससे केन्द्रीय सरकार ने सडक-निर्माण के लिए 
राज्यों को दो जाने वाली झ्राधिक सहायता बन्द कर दी। (२) केन्द्रीय सरकार की 
झ्रांशा के विरुद्ध राज्य सरकारो को योजता कार्यानिवित करने के लिए ऋण भी न 
दे सकी । (३) सडक-निर्माण के प्रति राज्यो की उदासीनता भी थी। (४) भारत के 
विभाजन के कारण उत्पन्न होने वाली भनेक कठिनाइयाँ थी । इन कारणो से योजना 
को अपेक्षित सफलता नद्दी मिली । 
प्रथम पश्च-घर्षोच योजना मैं-- 

पहिली योजना के प्रारम्म में देश मे कुल ६७,५४६ मील पक्को तथा 
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१,५१,००० मील लम्बाई की कच्ची सडकें थी। योजना अश्रवधि मे सभी प्रकार की 
लगभग २४,००० मील पक्को तवा ४४,००० मील कच्ची सहको का निर्भाण हुशा | 
प्रथम योजना के भ्रन्तर्गत सडको के विकास के लिए ११० करोड र० का म्रायोजन था, 
जिसे बाद में १३५ करोड 5० कर दिया गया 
पहिली योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता की दृष्टि से राष्ट्रीय सडको को कुल 
लम्बाई मे १,६०० मील के जो टुकड़े बीच बीच मे थे उतमे से ४५० मील द्ुकडो का 
निर्माण हुआ । दूसरे, नागपुर योजना के श्रन्तर्गत ३२० मील लम्बाई की सडकें एप 
१८ बडे पुलो का निर्माण हो रहा था उसे पूर्ण करना था। तीसरे, सडको की सतह 
में सुघार किया गया, जिससे वे श्रधिक बोक सहन कर सों। योजना के आरम्भ मे 
ऐसी सडफो की लम्बाई १,१८,००० मील थी, जिनमें से ७,५०० मील लम्बाई की 
सडको का सुधार करना था, परन्तु केवल २,२०० मील लम्बाई की सडको का सुधार 
किया गया । चौथ, पु ने पुलो को श्रधिक भार योग्य बनाने के लिए उनमे सुधार 
फरना एव राष्ट्रीय सडको पर ११२ पुलो का निर्माण करना था, जिनमें से केवल ४९ 
बडे पुलो का निर्माण हो सका । 
योजना की श्रवधि मे सडको पर कुल १५६ करोड रुपया व्यय हुग्ना, जिसमे 
केन्द्रीय सडक फोष से किए गये २५ करोड रुपये का व्यय भी सम्मिजित हैं । फलस्वरूप 
३१ मार्च सुन १६५६ को सडको की लम्बाई लगभग ३,१०,५०० मील होगई, 
जिसमे १,२२,००० मोल पक्को तथा १,६८,००० मील कच्चो सडकें थी।* सद्‌ 
१६४७ से सन्‌ १६५१ तक यही व्यय '४८ करोड रुपया था । ॥ 
दूसरी योजना में रा्ट्रय राज मार्गों के कायक्रम के लिए ८५७ ५ करोड रं० 
की राष्ि निर्धारित की गई है, जिसमे से ७,२०० मील लम्बी नई सडक्तो वा निर्माण 
एवं ४,००० मील घडको के विकास का लच्तय था। दूसरी योजना के प्त्त तक 
१,२०० मील लम्बाई की नई सडको से से लगभग ६०० मोल लम्बी सढकें तंयार हो 
जावेंगी श्लोर शेष तीसरी योजना के झ्रारम्भ मे तैयार हो जावेंगी । ६०० मील की नई ' 
सडको के निर्माण से राष्ट्रीय राज मार्गों की लम्बाई १२,६०० मील से १३,८०० 
मील हो जावेगी | इस कायक्रम पर दूसरी योजना फाल में १५ करोड ० व्यय 
होगा । 
राष्ट्रीय राज मार्गो के साथ ही पहिली योजना में भारत सरकार ने पन्य महत्त्व“ 
पुर! सडको का निर्माण प्रारम्भ क्या था, जो दूसरो योजना मे भी चालू रहेगा | इस 
हेलु योजना में ४५६ करोड रु० का आयोजन है । इसमे पासी-बदरपुर रोड, वेस्टकोस्ट 
रोड तथा पठानकांट-ऊधमपुर सडक का समावेश है। इनमे से पहिली सडक लगभग 
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पूसी हो चुको है, दूसरा सडक योजना की प्रवधि में ७५%, तथा तीपतरी पूरी हो 
जायगी 7 इस प्रकार इस कायक्षम के भनुसार १५० मील की नई सढको का निर्माण 
होगा तथा ५०० मील सडको की सतह ऊँची की जायगी। 


अन्तराप्रीय सड़कोे-- 

केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६५४ में १० करोड रु० का अनुदान झ्राथिक महत्व 
को एवं राज्यों को मिलाने वालो सडक्ो के लिए स्वीकार किया था। इसके धस्तर्गत 
दिसम्त्रर सन्‌ १६५५ तक ६० मील सडको का निर्माण भौर १७५ मील सड़कों का 
सुषार हुप्ना । इसी कायक्रम को दूसरी योजना में चालू रखने के लिये १८ करोड २० 
का प्रायोजन है | इस राणि का ७५% प्रथम योजना के झारम्भिक कार्यों पर ध्यय 
होगा । इस कार्यक्रम में पहाडी एवं सीमान्त क्षेत्रो में १,००० मोल लम्बाई की सडकोी 
का निर्माण होगा, जिसमे यात्री यातायात ([0ए796 पफशा76) का विकास 
है| सकेगा । 


राज्यों का सड़क-विकास कार्यक्रम-- 

'... राज्यों के सडक विकास के हेतु पहिलो योजना में ७३ ५ करोड र० का झायो- 
जन था, जिसे क्रमश; ६३ करोड र० करना पडा। दूसरी योजना में राज्यों मे १६४ 
करोड २० के व्यय से लगभग १८,००० मील घम्वी सड़कों का निर्माण होगा। इस 
योजना की भ्रवर्धि से श्रविफसित क्षेत्रो वी भोर विशेष ध्यान दिया जायगा। साथ 
ही, ग्रामोण दिकास वार्यक्रम के भन्‍्तगत बनाई गई कश्ी सडक का भी सुधार होगा । 


, इस प्रकार दूसरी योजना काल मे श्रव तक नागपुर योजना के लक्ष्य पूरे हो 
जुके हैं तथा आदा है कि दूसरी योजना के भ्रन्त तक कश्ची श्लौर पक्कों सडफो की 
लम्बाई क्रमश २,३५,००० भोर १,४४,००० मील हो जायगी। सडक विकास की 
फैल्पना निम्न तालिकाप्नों से होगी --' 


पक्की सडक कच्ची सदके 
नागपुर योजना के लद्धय (्‌ मील ) १,२२३,००० २,०८५,००० | 
प्रश्नेत १९, १६५१ ५5 €5,००० १,५१,००० 
भाच ३१, १६५६ ५३ १,२२,००० १,६८,००० 
मार्च ३१, १६५८ ल्‍ १,३३,६१० २,२३,६६६ 
मार्च ३१, १६६११ हे १,४४,००० २,२१,००० 
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९३. अनुमान 


राष्ट्रीय राजमार्गो का विकास 





हटी हुई सडको पुलो का 52९5. हट 

का निर्माण निर्माए उधार किया गया 

मील (सख्या) (मील) (मील) 

5 न ला भा 5 


भप्नेल १, १६४७ से मार्च ३१, १६५६ ७४६ ३३. ४,००० . ४०० 
अप्रैल १, १६९५६ से दिसम्बर ३१, १६५६ ५२० ३१. २,६०० ४७७४३ 
हितीय योजना को भ्रवधि मेरी ७०० ४०... ३,५००. ८००, 





नागपुर योजना के अनुसार राष्ट्रीय राजम्रार्गों के विकास का लक्ष्प (00प- 
कह 7४8०णाण णश्गो3) २०,७५० मील रखा गया था। परन्तु केन्द्र सरकार 
ने केचल १३,८०० मील थी जिम्मेवारी ली थी, जिससे श्राज राष्ट्रीय राजमार्गों की 
लम्बाई १३,६०० मील हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों में निम्न सडको का समावेश 
है --भ्रागरा वॉम्बे रोड, बॉम्वे वगलोर-मद्रास रोड, मद्रास-कलकत्ता, कलकत्ता- 
नागपुर-वॉम्वे, वनारत-तागपुर-हैदरावाद-कुमारी भ्रन्तरीप, दिल्ली-प्रहमदाबाद-बम्बई, 
झ्रहमदाबाद से कॉडला ( पोरवन्दर द्ाखा सहित निर्मारा अवस्था में ), प्रम्वाला- 
घिमला-तिव्बत, दिलली-मुरादावाद:ःलखनऊ, लखनकऊ-मुजफ्फरनगर-बरोनी (नैपाल सीमा 
तक शाखा सहित), भासाम शेड, भ्ासाम ट्रक रोड, जिसकी एक झासत्रा मनीपुर होते 
हुए वर्मा फी सीमा तक है । 


, , राष्ट्रीय राजमार्यों पर जो महंत्त्वपूरा कार्य चालू हैं उनमे बनिद्ठाल सुरक्ष 
उल्लेखनीय है । इससे जम्मू भौर श्रेत)त्ततर की दूरी १८ मील से कम होगी । इसके 
लावा हिन्दुस्तान-तिब्बत राजमार्ग पर नरकडा से चीन तक राजमार्ग को मोटर 
योग्य बताने का, वम्बई से प्रहमदाचाद सडक को सभी मोप्तमो के लिए योग्य बनाने 
का तथा गठमुक्त एवर मे गगा पुल श्ौर अलपुरा मे गॉतमी-पुल का निर्माण काये घातू 
है। दूसरी योजता में मुकामेह गगा-पुन (80॥]-077 8090 977686) का निर्माण 
उल्लेखनीय है । 


खड़फो फा दीघेकालीन कायक्रम-- 

दूसरी योजना मे नाग्रपुर-योजता के लक्त्यो की पति के साथ यह भावध्यकता 
पझनुभव की गई कि तीसरी योजना के झारम्भ से लागू करने के लिए सडको के विकास 
का एक दीघंकालीन कार्यक्रम बनाया जाय । इस हेतु सन्‌ १६५७ में एक समिति बनाई 
गई थो, जिसने नवीन झखिल भारतीय सडक विकास कायक्रम २० वर्ष के लिए प्रस्तुत 
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किया | इस योजना के भनुस्तार सड़कों को लम्बाई सन्‌ १६६१ के ३९७६ लाव़ मील 
से सन्‌ १६८१ में ६५५ लाक्ष मील करने फा लक्ष्य है। इसके पभनुसार राष्ट्रीय एव 
प्रान्तीय राजमार्यो की लम्बाई १ लास मील से भपिक द्वो जायगी तथा श्षेष जिला 
एव ग्राम सडके होगी । इस समिति की रिपोर्ट वा प्रमुख बातें निम्न हैं +८ 


(१) भविष्य के सडक-कलेबर मे शहरी क्षेत्री के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की 
भोर उचित ध्यान दिया जाय । इस हेतु ५,००० जने सल्या तक के ग्रामो का समूह 
बनाकर सडक कायक्षम चालू हो | इस सम्बन्ध मे परिवहन के ढाचे भौर गहनता की 
पोौर ध्यान देना चाहिए। भारत में मोटरो को संख्या १,९ १,२८२ ( १६४३ ) से 
४,[०,०६७ ( १६५६४ ) हो गई है, जो भोर भ्धिक बढ़ेगी । सन्‌ [१६८० ८१ 
में मोदरी (8७६०7०97698) की सरया ३,७०,००० होने का भनुमान है, जबकि 
सन्‌ १६६०-६१ में ७५,००० भनुमानित है । 

(३) भावी सडक-फ्लेवर मे प्रधिक वि। मित एवं कृषि क्षेत्रों को सेवाएं 
प्रदान करने के साथ ही भद्ध विकसित एव प्रविकसित क्षेत्रों को सुविधाएं देने का 
घ्यात रखना चाहिए । देश की प्रतिरक्षात्मक आावश्यकताभो की भोर भी पर्याप्त ध्यान 
देना चाहिए । 

( ३ ) यद्यपि सडको का वर्गीकरण नांगपुर-पोजना पर ही भाधारित है । 
फिर भी इस योजना मे जो निश्चित न्युवतम स्वर की पूर्ति करें, ऐसी ग्राम सड़कों पर 
भी ध्यान दिया गया है। साथ ही, वजनी एवं क्षीघ्र लम्बे यातायात साधनों में एक्ावठ 
न भावे, इसलिए घनी जन सस्या वाले एवं भ्रधिक श्रौद्योगीर्ृंत क्षेत्रों मे रष्रीय एव 
प्रान्तीय: राजमार्गों की कुछ लम्बाई में “एक्सप्रेस माग” बनाने फा लक्ष्य भी रखा 


गया है। 


(४ ) सीमित राक्षि की दृष्टि से सडकफो की लम्बाई का लक्ृप नाग्रपुर-मोजना 
के ३,३१००० मील से बढाकर सन्‌ १६८०-८६ मे ६,५०,००० मील करना है । 
इसकी ४०% पक्की सडके होगी, जिससे प्रत्पेक्त १०० धंगे मील क्षेत्र मे ५२ मील 
सडकें हो जावेंगी | इप्त योजता का उद्देश्य है 

(3 ) विकसित एवं छपि क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पक्की सड़कों के ४ मील तथा 

प्रन्य सडको के है ५ मील क्षेत्र में दी, 

(3) श्रद्धा विकसित क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पको संडको के ८ मील भौर 

कच्ची सडको के रे मील क्षेत्र मे हो, 

(39 ) प्रविकक्तित एवं गर-कृषि क्षेत्र का प्रत्येक गाँव पक्की सडक्री से १२ 

मील तथा भय कोई सडक से ५ मील क्षेत्र मे हो । 
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___ (४) इस योजना की कुल लागत ५,२०० करोड रुपये है“ 








मील लम्पाई शणि--][सुषार एव 
१-४-१६६ ६ योजना मे प्रस्ता-। नई सडको के लिए) 
__ | प्रपक्षित| व्तिल्त्य | | वित्त लक्ष्य करोड रपये 
१ राष्ट्रीय राजमार्ग १३,८०० ३२००० हप० 
२. प्रान्तीय राजमार्ग ३५,००० ७०,००० १,५८० 
३. बडी जिला सडके ६५,२००. १,१०,००० १,३६० 
४ प्रल्य जिला सकें छ८प,च००... १,प५०,००० ६४० 
५. ग्राम सडकें (वर्गीकृत) १,५६,७००  २,२५,००० ६३० 
योग ३,७९,००० ६,५७,००० ५,२०० 





(६ ) सडको के भावी निर्माण के लिए ऐसे प्रमाप एवं स्पेसिफिकेशन्स उप- 
योग हो जिन मे सीढ़ी दर सीढी परिवहन की वृद्धि के साथ लागू किया जा सके । 

(७ ) भारत मे सडक-विकास पर बहुत कम व्यय होता है। भरत, संडक- 
विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए भागामी वर्षों मे व्यय बढाना होगा । योजना के 
अनुसार सडक-विक्ञास का प्यय सन्‌ १६६०-६१ के ८० करोड रु० से सन्‌ १ €८०-पऐ 


में ४४० करोड र० करने का लक्त्य है। ः 

(८) सडक कायक्रम के मितब्ययितापुर्ण एवं कार्यक्षम पूर्ति के लिए भग्न- 
योजना झ्रावदयक है । इस हेतु श्रारम्भ से ही प्रावश्यक राशि के सम्बन्ध मे निश्चित 
झाधवासन जरूरी है । 

( ६ ) सडको फी मरम्मत एवं कार्यक्षम कार्यान्वयन के लिए वर्गीक्षत ग्राम 
सडको के प्नलावा सभी वर्गक्षित-सडकें राज्य या केन्द्रीय पी० डब्लु० डी० भथवा राज 
मार्ग विधाग के भाषीन होना चाहिये) वर्गीकृत ग्राम सकें पचायतो के झ्राधीन रहे, 
जिनको प्रास्तीय पी० डब्लू० डी० ध्रावदपक तकनीकी सलाह दे । 
हि ( १० ) सडक सम्बन्धी प्रनुसन्यान एवं प्रशिक्षण कार्ये को भ्रधिकि गहन 
किया जाय रा 

(११) झार्टेरियल मार्गों पर हूठे हुए पुलो के लिर्माण को प्राथमिकता तथा संडको 
को चौडा बनाना, ग्रामीण सडको को सभी मौसम योग्य बनाना, इन कार्यों को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जाय । साथ ही सडक्तो को मरम्मत पर उचित ध्यान दिया जाय । इसे 
हेतु वाधिक राशि सन्‌ १६६०-६१ के ३० फरोड र० से सन्‌ १६८०-८१ में १३५ 
करोट्ट रु० होगी । इसलिए झावदंयक श्रमिको एंव तकनीकी थ्यक्तियो की सख्या सब 

१६६०-६१ के क्रमश' ८ लाख भौर १,२०० से सन्‌ १६८०-८१ में ४२ लाख प्रोर 
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९,४०० हो जायगी । इसके सिवा समिति ने सउक निर्माण सामग्री, भ्राविक पाव- 
श्यकताप्रो की पूर्ति एव प्रश/सन के सुधार के सम्ब घ में महत्त्वपुर्णा सुकाव दिये हैं ।* 

यह योजना भ्रभी विचाराधीन है ।* लेकिन पच-वर्षीय योजना मे इस कार्य के 
लिए ५६० करोड ₹० की व्यवस्था फी गई है, जो बहुत कम है। क्थोकि योजना की 
ऊने लागत का २५० प्रर्यात्‌ १,३०० करोड ४० का प्रायोजन होना चाहिए था ॥3 
तीसरी योजना के भ्रन्त में (१६६५-६६) मे सडको की लम्बाई १६४ हजार मील 
हो जायगी । ५ 


छड़को का शासन प्रवन्ध-- 

सन्‌ १६१६ से सडको की मरम्मत एवं विकास की जिम्मेवारी प्रान्तीय सर- 
कारो पर थी तथा के द्रीय सरकार केन्द्रीय सडक निधि से वापिक प्रनुदान स्वीकृत 
परने के लिए जिम्मेवार थी, परन्तु १ भर्ग्ंल सन्‌ १६४७ से राष्ट्रीय राज मार्गों की 
मरम्मत एवं निर्माण की सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार ने श्रपने भ्रधिकार मे ले 
लो है। प्रान्तीय राज मार्गों के निर्माण, मरम्मत एवं विकास की जिम्मेवारी भ्राज भी 
पान्तीय पब्लिक वक्‍से विभागों की ( प्रान्तो की ) है । इसके भलावा जिला एव 
स्थानीय सडत्ो की मरम्मत, विकास एवं निर्माण का उत्तरदायित्त्व स्थानीय सस्पाओो 
वा है, जिनके शाधिक एवं तान्त्रिक साधन कम होने तथा गत ४ वर्षों में ग्राम सडको 
पर भावागमन बढ जाने से ग्राम सडको की दक्षा दयनीय हो गई है, इसलिए इनकी 
व्यचस्था का भार प्रान्तीय पब्लिक ववर्स विभाग को देने के प्रए्त पर विभिन्न श्रान्तीय 
सरकारें विचार कर रही हैं । 


मोटर यातायात एवं बैलगाड़ी-- 

भारत के प्रतिनिधिक चित्र मे वैलगाडियो को ही दिखाया जाता है, जो इस 
बात का प्रतीक है कि भारत में वलगाडियाँ प्राचीन काल से सडरु यातायात का 
महत्त्वपूर्ण साधन रही हैं श्रोर झागे भी रहेगी | कारण, भारत की कृषि स्थिति मे 
बंलगाडियो की तव तक प्रघानता रहेगी जब तक हमारे किसानो को यातायात के प्रन्य 
सस्ते एवं सुविधाजनक साधन उपलब्ध नही होते । 

यद्यपि भारत फे सडक यातायात में मोटरो का महत्त्व बढना जा रहा है तथा 
वे क्मदाः बैलगाडियो फा विस्थापन कर रहो हैं, फिर भी भारत की वैलगाडियो का 
उन्मुलन नही फिया जा सकता, क्योकि वैलगाडियाँ कैसे भी रास्ते पर चल्ताई था 
सकती हैं तथा एक बैल की जोडी बैलगाडी एवं कृपि-कार्य दोनों के ही उपयोग में 
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३ भारतीय समाचार, श्रग्नेल १५, १६६० । 

है उ्योग व्यापार पत्रिका, श्रगत्त १६६० । 
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श्राती है, जिससे कपक वो मितव्ययिता होती है । इसी कारश भ्ाज मोठर यातायात 
का विकास होते हुए भी बैलगाडियो की ही अ्रधिकता है । भारत मे लगभग ८७ लाख 
बैलगाडियां हैं, जिनमे २६१ करोड रुपये की प्रजी लगी हुई है, जबकि मोटर लॉरियो 
की सख्या १७६ हजार तथा उनमे लगी हुई पूजी केवल ६९ करोड रुपए है। इसके 
साथ ही वैलगाडियो से लगभग १ करोड व्यक्ति तथा दो करोड पणशुझो की उपजीविका 
चलती है धौर वे प्रति व १० करोड टन माल का यातायात करती हैं। यह उनके 
भहृत्व की श्रोर सकेतत फरता है । वैलगाडियों वा ग्रामीरा क्षेत्र से उन्मुलगल कभी भी 
सम्भव नही है, जैसा कि मोटर यातायात के विकास के समय धारणा थी, पयोकि 
घोडी दूरी के लिए वैलगाडियो द्वारा यातायात साधन सस्ता होता है, जहाँ मोटरे 
मध्यम दूरी के लिए तथा रेलें प्रधिकतम दूरी के लिए सस्ती होती हैं| हाँ, यह वात 
प्रवदय है कि वर्तमान ढाँचे की वैलगाडियो से सडके बहुत जत्दी खराब होती 
हैं, इसलिए सडको की सुरक्षा की दृष्टि से बैलगाडियो मे सुधार के प्रयजन होने चाहिए । 


रेल एवं मोटर प्रतियोगिता-- । 


रेल यातायात का देश मे इतना विकास होते हुए भी श्राज रेल सेवाएँ देश 
फो पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही हैं श्रौर इसीलिए रेल यातायात के साथ ही सडक 
यातायात भी देश के लिए झ्रावश्यक है । भारत मे सडक यातायात का सबसे बडा 
दोप यह है कि रेल यायायात के विफास के साथ ही सडक यातायात का भी विकास 
हुभा । परन्तु उसके विय्रास मे सामजस्य का भश्रभाव रहा है। फलत* भारत की लगभग 
है सडके रेल मार्गों के समानान्तर हैं तथा लगभग ४८%, सडकें १० मील तक लौह 
मार्गों के समानान्तर हैं ।* इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रो मे विशेषतः समृद्ध क्वपि .क्षेत्रो 
में सडको का विकास ही नही हुआ है । वास्तव मे सडक यातायात एवं रेल यातायात, 
ये दोनो परस्पर पूरक होने के साथ ही प्रतियोगी भी हैं। रेल यातायात के लिए 
स्टेशन तक यात्रियो एवं माल ढोने के लिए पूरक सडको की भावदयकता होती है प्रोर 
किसी भी क्षेत्र मे रेल यातायात का विकास तब तक सम्भव नही है जब तक उस क्षेत्र 
में सडको का भ्च्छा जाल न विछा हो । 


« परतु भारत में जिस परिस्थिति मे एव जिस प्रकार सडऊ यातायात का विकास 
हुमा है उस कारण उनमे परस्पर प्रतियोगिता भ्रधिक रहती है। इसका महृत्त्वपूर्णा कारण 
यह भी है कि मोटर यातायात मध्यम दूरी के लिए सुविधाजनक एव सस्ता होता है, 
घयोकि रेलो फो भाँति उससे न तो शभ्रघधिक स्टेशनो, स्टेषन कर्मेंचारियों एवं प्रन्य कमे- 
चारियो फी जरूरत होती है। यह प्रतियोगिता प्रथम विष्वव युद्ध के वाद ही क्रमश बढने, 
लगी परतु इसबी तीम्ना वा प्रभाव सन्‌ १६२६ की ग्राथिक मन्‍्दी मे रेल यातायात 
पर घिदेष हुम्रा । इस काल मे रेलो की झ्ाय इतनी कम हो गई कि वे साधारण बजठ 
को दो जाने वाली राधि का भुगतान करने में प्रसमर्थ हो गई । रेल सडक प्रतियोगिता 
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का विवारण करने एवं उनमें सामजस्य लागे को हृष्टि पे सन्‌ १६३२ में मिचेल ककनेस 
समिति की नियुक्ति को गई थी । इस समिति का फथन है '--रेलो मे अधिक भीड* 
भाद होने का दोप सत्य है। हमे ऐसे बहुत फम स्थान मिले जहाँ से इस सम्पन्ध की 
पिकायतें न हो ।”” इसरे साथ ही समिति ने प्रतियोगिता निमारण के लिए मोटर 
पातायात में यामजस्प लाने के लिए यातायात फेनद्रीय सल।हकारी सभा के निर्माण 
करने को सिफारिय की । इसके प्रलावा समिति ने यह भी सिफारिश की कि ये दोनो 
सामाजिक सेवाएं होने के नाते इनमे सामजस्प रखा जाय तथा सड़कों का विकास 
समुचित रीति में होने कै लिए सडक यातायात का नियच्रण हो । 


इसके बाद सन्‌ १६२७ में वेजबुढ समिति ने भी इस श्रदव पर विचार । क्या 
तथा भोटर यातायात के लाइस्ेसिंग, निरीक्षण एवं नियन्नण थी पतिफारिक्ष 
की, जिससे रेल यातायात के साथ धनुचित प्रतियोगिता फा भन्त हो जाय। इस 
सिफारिश के प्रमुपार सन्‌ १६३६ में 'मोटर वेहिकल्स प्धिनियप्र' बनाया गया, 
जिसका उद्देश्य सडक यातायात का निमन्‍्धण एवं सामजस्य करना है। इस भ्रधिनियम 
के प्रनुसार प्रत्येक राज्य फे २ प्रपवा भधिफ प्रादेशिक घिभाग वनाए गये है तथा 
प्रत्येक क्षेत्र के लिए एफ प्रादेशिक यात्तायात श्रधिकारी है। साथ ही, प्रत्येक प्रान्त में 
प्रातीय यातायात प्रधिकारी है, जो प्रादेशिक यातायात भ्रधिकारियो के साध साम्रजस्य 
रतता है । इस क्‍म्धिनियम से प्रत्येक मोटर का वीमा कराना प्रमियायं है। भत्येक 
मोटर को प्रादेशिक प्रधिकारियों से निदिचत क्षेत्रीय यातायात का परमिट लेना होता 
है तथा उन पर निब्चित यात्री प्रथवा माल तथा गति के सम्बन्ध में पार्तों का पालन 


भनिवाये है । 


० रेल सड़क सामजस्थ-- 

रेल एवं सड़क यातायात की परस्पर प्रतियोगिता समाप्त कर उनकी परस्पर 
पूरक बनाने के लिए उनका सामजस्य ही एक मात्र साधन है। इस दृष्टि से 
सडको का भावी निर्माण एवं विकास योजनावद्ध रीति से इस प्रकार हो कि रेलो को 
सडक यातायात पृरक हो-सके । भरत रेल मार्गों के समाना-तर सडके नही बनाना 
चाहिये, प्रपितु उनका विकास प्नन्‍्य क्षेत्रों में हो, जहाँ यातायात सुविधाथो की कमी 
है | इससे देशी यातायात साधन बठकर सडक यात्तायात रेलो के लिये पुरक घडकों का 
कार्य करेंगे-एवं भ्रधिक यात्रो तथा माल के श्ावागमन की पृष्ठ-मुमि का विकास करें । 
'साथ ही, यातायात सुविधाम्रो के दुहरेप्न का यथासम्मव निवारण किया जाय । यद्यपि 
प्राजकल् यातायात साघनो का राष्ट्रीयवरण हो रहा है, जिससे विभिन्न यातायात 
साधनो का विकास योजनावद्ध एवं विभिन्न साधनों में सामजस्थ रखने की दृष्टि से 
होगा । फिर भी देश के सम्पूरों साधनों का राष्ट्रीयरण प्रसम्भय ही नहीं भ्पितु बर्त॑- 
मान स्थिति में कठिन है । भ्रत विभिन्न साधनों में सामजस्य के लिए उन पर सरकारी 
नियन्त्रण प्रावद्यक है, जिस भोर सरकार मे भावव्यक कायवाही की है । 
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रेल एव सडक यातायात मे प्रभावी सामजस्य लाने के लिए रेल एवं महत्त्त- 
पूण यात्तायात उपक्वमों फी वित्तीय व्यवस्था को एक साथ लाने की झोर प्रावश्यक 
प्रयत्न किये जा रहे है। वम्बई, उछीसा तथा मध्य-प्रदेश के मोटर उपक्रमो मे रेले भी 
हिस्सा ले रही है। योजना भायोग ने सामजस्य स्थापित करने के लिए जहाँ प्रान्तीय' 
मोटर यातायात है वहा निगम बनाने की सिफारिश की है । इस प्रकार के यातायात 
निगम वम्बई, दिल्‍ली तथा विलासपुर (मध्य-प्रदेण) में हैं। इस कार्य की प्रगति के लिये 
सडक यातायात निगम भझधिनियम सन्‌ १६५० में बताया गया था, जो श्रत्र विहार, 
हैदराबाद, मैसूर तथा कच्छ मे लागु कर दिया गया है, जिससे वहाँ ऐसे यातायात्त 
निगमो का निर्माण हो सके | इसके साथ हो रेल एवं सडक यातायात मे सामंजस्प 
लाने एवं सडक यातायात के पुन्रगठन कार्य मे काफी प्रगति हो चुकी है, क्योकि मद्रास, 
बम्बई, मध्य-भारत सथा उत्तर प्रदेश प्रादि राज्यो में सडक यातायात का राष्ट्रीयकरण 
हो चुका है । 
सदर यातायात का राफ्ट्रीयकरणु-- 


रेल-सडक प्रतियोगिता का भनन्‍्त करने के लिए सडक यातायात का राष्ट्रीयरण 
ही एक माथ्र माग है, जिसको भारत के लगभग सभी बडे राज्यो मे मान्यता दी गई 
है । इतना ही नही, प्रत्युत भनेक राज्यो मे सडक यातायात फा राष्ट्रीयकरण हो झुका 
है, जिसमें वम्बई, मध्य-प्रदेश, पजाव, मद्रास, उड़ीसा, पश्चिमी बद्भाल तथा दिल्ली हैं, 
परन्तु इन प्रान्तो मे राष्ट्रीयय रण के सिद्धान्तो मे समानता नही है, ज॑से --वम्त्ई एव 
मध्य-प्रदेश मे मोटर यातायात का सचालन भर्द्धा सरकारी निगम के रूप में हीता है 
वो उत्तर-प्रदेण, मध्य-भ रत क्षेत्र तथा मद्रास मे इनका सचालन सरकारी विभागों द्वारा 
होता है । इसके भलावा भ्रन्य प्रान्तो में सरकार मोटर बसो का सचालन कर रही है, 


परन्तु भ्रभी तक मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण यात्रियों के यातायात त्तक ही सीमित 
है तथा माल छोने फा कार्य निजी मोटर वाले ही करते हैं । 


| 


राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध मे योजना भायोग के बिचार भाननोय हैं। यातायात 
सचिवालय के परामर्श भे यीजता भायोग ने सडक यातायात की विकास समस्याप्रो का 
प्रध्ययत एक विशेष दल से कराया था। इस शभ्राधार पर ही थोजना प्ायोग ने देखा 
कि बर्तंमान समय में लगमग सम्पूर्ण माल का यातायात तथा लगभग २५% यात्रियों 
का मोटर यातायात निजी मोढर चालको द्वारा होता है। वर्तमान मोटर यातायात 
सेवाएं अपर्याप्त हैं और गत कुछ वर्षों मे उनका विकास भी घीमी ग्रति से हुमा, 
जिसका प्रमुख कारण राष्ट्रीयरण का भय, मोटर यातायात पर करो का झच्ब स्तर, 
, भन्तर्राज्य मोटर सेवाप्नो पर प्रतिबन्ध, थोड़े समय के लिए परमिटों क्री स्वीकृति 
आदि है । 
पहिली योजना मे सडक यातायात के राष्ट्रीयरण के लिए ६० करोड २० 
ब्यय किए गए तथा दूसरो योजना में १३ ४५ करोड़ रु० का श्रायोजत है । राज्य संर- 
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यारो को यह सलाह दी गई है कि वे इस हेनु निगमो की स्थापना करें। रेलवे भी इन 
निगमो में साकोदार हो सकती है, जिसदे लिए १० करोड़ ३० का प्रबन्ध योजना मे 
है। इसके भ्रतिरिक्त तीन 7रोड र० दिल्लो टद्राथपोर्ट संविसिजण के लिए भी हैं । इस 
प्रकार दूमरो योजना में कुल २७ करोड ₹ु० को व्यवस्था है, जिससे ५,००० अतिरिक्त 
गाडियाँ सरीदी ज येंगो तथा प्रावश्यकू वर्कशॉररों को स्थापना होगी। तीसरी योजना 
के भतगंत मोटर यातायात फा विकास निजी क्षेत्र मे होगा । राष्ट्रीयकृत मोटर यात्री 
यातायात के लिए तीसरी योजना में १८ करोड़ रु० का शभ्रायोजन है, जिससे यात्री- 
गाडियो की सरधा मे ५,००० से बुद्धि होगी । रेलवे द्वारा मोटर यातायात में योगदान 
देने के लिए तीसरी योजना में १० करोड ए० की व्यवस्था है । 


सडक द्वारा माल यातायात का राष्ट्रीयकरण वर्तमान प्रवस्था में न करने का 
विचार है। इसलिए मसानी समिति ( सडक यातायात प्रुनर्गठत समिति ) की 
पिफ रिएें मान लो गई है, जिनमें से प्रमुख सिफारिशों हैं. -- 

( १) सडक यातायात एव एडऊक निर्माण में सामजस्म । 

(३) राज्य यातायात भ्रधिकरण वा निर्माण । 

(३) राज्य-प्रपील न्यायाधिकरणो का निर्माण ) 

( ४ ) लाइसेंस देने की नीति मे उदारता। 

(५ ) द्रक फे साथ ट्रेलरों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए वेहीकिल 

कर मे टूंलर के सम्बन्ध में छूट दी जाय । 

इन सिफारिशों का झनुमोदन राज्य यातायात कम्रिदनरी के सम्मेतन मे किया 
गया (# इस प्रकार देश मे सडक निर्माण एवं सडक यातायात के विक्रास को सीमित 
साधनो से प्रीत्साहन दिया जा रहा है । 


चित्त 3 +तम+> 
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अध्याय १६ 
जल यातायात 


(ए४४६७क पफछछक्कण्ण) 





“प्रत्येक प्रकार के यातायात का विशेष क्षेत्र एव काये द्वोता है। यह मान्यता है कि जल 
मांगे ओर रेल मार्ग एक दूसरे के प्रतियोगी नही वल्कि पूरक हैं ।” 


प्राचीन काल में मारत समुद्री यातायात में बहुत प्रगति पर था। पश्चिम में ग्रीस तथा 
मेसीडोनिश्ना तक एव पूर्व मे जावा तक भारत का सम्बन्ध था। इतना ही नही, भत्युत 
भारतीय जहाजी कला विष्वव के ईर्ष्या का विषय थी। 'वरृक्तिकल्पतर नामक सस्कृत 
ग्रन्थ मे नदी तथा समुद्री यातायात साधनो का निर्माण करना एवं विज्ञान का वर्णन 
मिलता है, जो प्राचीन भारत में नोवहन (]९७४8060700) कला के महत्त्व का 
परिचायक है। हें 


जल यातायात को हम दो भागो में बाँट सकते हैं --(१) श्रान्तरिक प्थवा 
नदी द्वारा यातायात, (२) समुद्री यातायात । 
(१) नदो यातायात-- 

भारत मे प्राचीन-पाल में नदी:,.यातायात का आझ्ान्तरिक भावागमन एवं माल 
ढोने के लिए काफी महत्त्व या। इसका प्रमाण साँची स्तृप प्राज भी दे रहा है, जो 
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का है। इसी प्रकार भैगेस्थनीज, जिसने भारत का २,००८ 
ब्षं पूव अ्रमणा किया था, ने गगा एव उसकी १७ सहायक नदियों तथा विध एव 
उसकी १३ सहायक नदियों में नौवहन का उल्लेख किया है। १४वीं छाताब्दो में 
नदी, नहरें तथा भ्नन्‍्य जल सोतो मे नोवहन भारत का समृद्ध व्यापार था, जिनमे गया 
एवं धिध उसकी सहायक नदियो द्वारा नदी यातायात का महत्त्वपूर्ण साधन था। 
इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी नदी यातायात महत्त्वपूर्ण साधन था ।” इतना ही 
नही, भ्रपितु प्राज भी हम बडो नावो द्वारा गंगा के आस-पास माल का मातायात 
देखते हैं । 

$ ०] 0905 8 ए0ग्राग्रचप्राए४णा 7७-00 प6 तारथिशा 90४5 धग0े 
82एए९७ 0३ + 06 08980" ७० 8 मोम्वा३ छव३ पएाणपहा "06 600707ए धात 
॥9976ए ,5परा935505 "6 एशेढआ०6१त ग्रो850. छबराहुद07 ० वैण) 
#जाढा08 ७४६८७ पा8 ठ्वाए एणश8 छ980९5॥70 णए ठैडध एप ६7७ 970879०55 ० 
शा शायर छ४० 67806 6 20ररा5०ए ६0० 0060 प्रा6 जा एौ8०8७ 87व 


प्राण्पवेह 00 ४-8० जशञाणा एछ7थाप्राएए " --रच59 ०6 ज्ा॥ग000ज्रावधा 0 पाठ 
कतह्ाण छजाएश० 9५ ए९०णार 
२६८ 


[ २६६ 


नदी यातायात का विकास एव अ्रवनति'*-- 
झाधुनिक टय वर भाप चालित स्टीमर का प्रयोग भारत में स्व प्रथम सन्‌ 
ईय२३ में हुसा । जब 'डायना” नामक स्टीमर ने कुलपी रोड से कलकत्ते तक की 
हंगली नदी पर यात्रा प्रारम्भ की । इसके बाद सन्‌ १८३४ से ईस्ट पृण्डिया कम्पनी के 
भात्र एव श्रधिक्नारियो के यातायात के लिए कलकत्ता तथा गया नदी के स्टेशनों पर 
नियमित रूप से मासिक यात्रा चालू की गई । इसी समय गया तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर 
यातायात सुविधाएं देने के लिए नौवहन कम्पनियों की स्थापना हुई, परन्तु झाज 
भारत तथा पूर्वी पाकिस्तान के जल मार्गों की लम्बाई ५,००० मील है, जबकि ३० 
चर पूच घाघरा नदी से प्रयोध्या तक जल यातायात की सुविधाएँ उपलब्ध थी । फिर 
भी भ्रघिकतर माल का यातायात देशी नावो (00780 00००8) से होता था, जिनकी 
सत्या कलकत्ता, हुग्ली तथा पटना में क्मदा' १,७५,६२७, १,२४,५३७ तथा 
६१,५७१ थी । 
सन्‌ १८४४ में रेल यात्तायात के विकास के साथ जल यातायात की प्रवनति 
होने लगी । प्रारम्भ से प्रमुख रेल माग के कारण जल यातायात रेलो को पूरक रहा, 
परन्तु जैसे ही जलमार्गों के समानान्तर रेल मांग बनाये गए वैसे ही जल यातायात की 
प्रवन्ति होने लगी, क्योकि जल मार्गो द्वारा होने वाला यातायात रेलो ने छीन लिया । 
दूसरे, जल यातायात प्सगठित एवं असुरक्षित होने के कारण रेलो द्वारा माल के 
यातायात को प्रोत्साहन मिला । तीसरे, झ्रान्तरिक जल मार्ग के महत्व एव विकास की 
ओर सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया । इसके बाद रेलो के साथ ही 
सिंचाई योजनाओं का आरम्म हुप्रा, जिससे जल यातायात को गहरा धक्का लगा, 
क्योंकि नहरो प्रादि धिचाई के साधनों के निर्माण से नदियों मे नौवद्वत के लिए पानी 
की कमी हो गई । 
जल यातायाव की घतेमान स्थिति-- 
रेलो के विकास के साथ जल मार्गों का भारत में महत्त्व कम होता गया तथा 
उसके थिकास की ओर तत्कालीन सरकार ने विदेप ध्यान नहीं दिया । फलत* सन्‌ 
१६०५ में गया एव उसको सहायक नदियों पर चलने वाली नावो ((287090 009॥8) 
फी सतया १,५०० के लगभग रह गई । यद्यपि इनकी सदा मे भव वृद्धि द्ो हुकी है, 
फिर भी जल मार्ग देश के केवल ईव्यान्य भाग मे भर्थात्‌ गगा ब्रह्मपुत्र तक ही सीमित 
रह गए है । बडे-वडे स्टीमसं झ्राज भी गया नदी में पूर्वी पराविस्तान से पटना तक 
8६२० मील की दूरी पर चलते हैं। धुर्वीं भारत मे कलकत्ते से डिब्रुगढ तक १,१७५ 
मील दूरी तक स्टोमरो से यावायात होता है, परन्तु स्टीमरो तथा बडी नाबों के लिए 
स्थायी एवं बारहमासी जब मार्गों की लम्बाई ४,००० मील है। इसके भल्रावा छोटी 
नौकाओं से यातायात के भन्‍्य जल भाग उपलब्ध है। गया ब्रह्मपुत्र पर वापिकक 
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यातायात ६,२५० टन मील होता है प्रौर लगभग इससे दूगुना यातायात देशी चौकाशों 
द्वारा विया जाता है। सन्‌ १६४६ के आ्रॉकडो फे अनुसार कलकत्ते से होने वाले कुल 
यातायात का १२वाँ हिस्सा जल मार्गों द्वारा ढोया जाता है । इससे चल यातायात का 
महत्त्व स्पष्ट होता है । 


जल यातायात के विकास की ओर-- 


रेल यातायात की श्रपेक्षा जल यातायात भारी से भारी माल ढोने का सस्ता 
साधन है, परन्तु इसके झ्रावागसन मे श्रघिक समय लगता है। इस कारण जल याता- 
यात एव रेल यातायात एक दूसरे के प्रतियोगी न होते हुए यदि ठोक रीति से इनका 
विक्लास किया गया तो सहायक है। कारण, रेल यातायात ऐसी वस्तुप्रो के लिए 
सुविधाजनक है जिनके यातायात मे नियमितता एव श्वीत्रता की आवश्यकता हो तथा 
जो वस्तुए' कम भारणील हो । इसके विपरीत कम कीमत वाली, किन्तु प्रधिक भार- 
णील वस्तुओं के यातायात के लिए, जिनमे समय का विश्लेष महत्त्व नही है, जल 
यातायात ही एकमेव साधन है । फिर भी भारत विभाजन तक इसके विकास की झोर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया था। 


इसके बाद भारत को राष्ट्रीय सरकार ने इस झोर ध्यान दिया तथा देश के 
जल यातायात का विकास एव योजना का भार केन्द्रीय जल एवं धाक्ति भ्रायोग फो 
सोपा गया। प्रान्तरिक जल यातायात सम्मेलन मे नियुक्त यातायात सर्वे समिति ने यहू 
राय दी थी ,--“भारत में कलकत्ते से होने वाला प्रश्न श्रायात का उत्तर-प्रदेश को 
होने वाला यातायात जल मार्गों से ही क्या जाय ।” इस समिति मे जल याता+ 
यात की उन्नति के लिये जल मार्गो के भ्रास-पास श्रधिक श्रौद्योगिक विक्राप्त व रने फी 
सिफारिश भी फी थी । भान्तरिक जल मार्गों के विकास के लिए भारत सरकार के 
निमन्त्रण पर नौवहन विशेषज्ञ श्री श्रॉटो पॉपर सन्‌ १६५० में भारत भाए थे, जिन्होने 
यह सम्मति दी कि यदि भारत के जल मार्गों का सगठित ढंग पर विदोहन होता है वो 
चे रेल यातायात के समान हिस्सेदार होकर सिचाई के लिए भी उपयोगो हो सकते हैं । 
। भ्रान्चरिक जल मार्गों के विकास के लिए कवेन्‍्द्रोय जल एवं ध्क्ति प्लायोग ने 
काफी काम क्या है, जिसके भनुसार दामोदर घाटो योजना के अन्तगत हुगली का 
रानीगज कोयले की खानो से सम्बन्ध करने के लिए एक नहर का निर्माण होगा । 
वम्बई में काकरपारा योजना के भझन्तगत सूरत से काकरपारा बाँव तक जल माय 
बनाया जायगा । इसी भ्रकार हीराफ़ुण्ड बाँध योजना की पूर्ति पर महानदी योजना 
३०० मील लम्बाई तक जल यातायात के लिए उपयुक्त बनाई जायगी । इसके श्र॒लाज 
ग्रमा-वराज योजना के निर्माण फा भनुसन्धान कार्य भी पूर्णाता पर है, जिससे 
मुक्षिदाबाद जिले से उत्तर-प्रदेश तथा विहार की गया पद्धति में जल मार्ग उपलब्ध हो 
सकेंगे । इस योजना से कलकत्ते से विहार की दूरी ४०० मील से कम हो जायगी । 
इन योज्नाप्रो के झलाव गया, सोन, रिहृड तथा नमेंदा नदी पर बाँध तथा तानो 
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(3,00%5) हारा एक नहर पद्धति से भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के जोडने की 
दीघंकालीन योजना है । इसके प्रतिरिक्त वतमान जल मार्गों को उपयोगिता बढाने के 
लिये वर्तमान नदियों की गहराई वटाई जायगी तथा उनमे नोवहन की दृष्टि से सुघार 
किया जायगा। 

इन योजनाघधो के साथ जल सम्बन्धी समस्याप्तों को सुलभाने के लिए पूना मे 
एक केन्द्रीय जल संशोधन केन्द्र की स्थापना हो चुकी है । 

देध के भ्राग्तरिक जल यातायात के विकास की प्रोर गया-ब्रह्मपुत्र जल बाता- 
यात सभा की सन्‌ १६४२ में स्थापना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस सभा का कार्य 
जल यातायात एवं नौवहन सुविधाप्रो का विकास एवं सुघार करता, पजीयन एवं 
पनुज्ञापत सम्बन्धी ध्रासकीय समस्याभो को सुलमाना, यात्रियों एवं माल के भाड़े की 
दरें निश्चित करना तथा देशी नौकाप्रो (रस्से से सीचे जाने वाली) के सचालन के 
लिए प्रमुख योजना (08 7?0]९00) बनाना है। इसके लिए समुक्त-राष्ट् तात्रिक 
सहायता प्रशासन से भारत ने सहायता प्राप्त की है । 


पच्र-वर्षीय योजनाएं --- 
यह धनुमान है कि भारत में भ्राधुनिक नावों के योग्य ५,००० मील, मशीन - 

चालित जहाजो योग्य १,५५७ मील तथा वडी देशी तावो के योग्य ३५७ मील के 
घल मार्ग है। इन जल मार्गों को प्राधुनिक नावो के मोग्य वनाने की सम्मावता है। 
यह नदी की गहराई बढाने, नहर बताने या मिट्टी साफ करने से सम्मव होगा, पर तु 
यह भ्रधिक ख्चीला है, भरत, इनमें चलाने योग्य विशेष सावो के निर्माण पर ही 
विशेष ध्यान दिया जायगा । पहिली योजना में स्थापित गवा-बरह्मपुत सभा मे प्रयोगात्मक 
हृष्टि से तोन कायक्रम हाथ मे लिए हैं। इनमे से दो ऊपरी तथा प्रत्तम फी सहायक 
नदियों पर हैं तथा तीसरा प्रस्तम में ब्रह्मपुश्न नदी पर यात्री एवं माल यातायात योग्य 
जहाज बनाने का है । 

| दूसरी योजना मे प्राग्वरिक जल याप्तायात के विकास पर २ करोड 5० व्यय 
होगा । इसमें ११५ लाख रु० वर्किघम नहर पर ध्यय होगे, जिसे मद्रास वन्‍्दरभाह से 
णोडा जायगा | ४३ लाख रु० पद्दिचमी तठ की नहरो पर तथा शेष गद्भा-अरहापुश्र 
सभा के लिए एव पाडु मे भ्रावरिक वन्दरगाहो के विकास के लिए ये । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 
के स्टोमर-चालको ने सयुक्त रूप से अपने हट मरी के पश्राधुनिकीकरण की योजना भी 
बनाई है | साथ ही माल-जहाजो के भाधुनिक डिजाइनों के निर्माण के लिए दूसरी 
योजना की छोप श्रवधि मे १५ लाख रु० ऋणा सहायता फे लिए रखे गए हैं ४ 

! तीसरी योजना में भ्ातरिक जल यातायात के विकात के लिए ६ करहह द० 
की व्यवस्था है। श्रातरिक जल यातायात की समस्याम्ी का भरष्ययन हाल ही मे 
पातरिक जल यातायात समिति मे किया था, जिसने 'देंश के प्रमुख जलमार्गो की 


* भारतांय समाचार, महे १, १६६० । 
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सुरक्षा एव सुधार की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार पर हो” यह सिफारिशि की । इसके साथ 
ही जल यातायात के विक्रात्ष के लिए कुछ योजनाएं भी दी थी। तदनुरूप तीसरी 
योजना के विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इनमे से जिन पर श्रभी विचार द्वो रहा 
है वे निम्न हैं :-- 

महत्त्ववूर्णा नदियों का हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, ब्रह्मपुत्न नदी एवं सु दरवन क्षेत्र 
के लिए डरे जर ()602075), भासाम में जहाज मरम्मत सुविधाएं, कुथ् राज्यों 
की, विशेषतः झ्रासाम भौर केरल की नौवहन योग्य वदियों का सुधार तथा सुन्दरवत्त 
में देशी नौकाप्नो को बाधने (0प7078) की योजना ।१ 


नवीन विकास--*१ 


! ( १ ) भारत की नदियों से जल परिवहन की क्षमता का पता लगाने के लिए 
फेन्द्रीय जल भोौर विद्युत भायोग गगा, यमुना, नमंदा, तासी, कृष्णा, गोदावरी श्रौद 
महानदी में गहराई, बहाव भ्रादि सम्बन्धी जाँच करेगा। 

(२ ) भ्रन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए एक केन्द्रीय शिल्पिक 
सगठन की स्थापना सरकार के विचाराघीन है । 

( ३ ) इस समय २,६०० मील लम्बी नहरो में नाव या स्टीमर से माल 
यातायात हो सकता है। इसमे दामोदर घाटो नहर भौर तुद्धमद्रा की बाई नहरो का 
समावेश है। मद्दातदी के डेल्टा की नहरो के सुघार को योजना बनाई गई है। राज- 
स्थान नहर में भी परिवहन व्यवस्था करने पर विचार हो रहा है । 

(४ ) नमंदा-सोन गगा, नमदा-वेन, गया-ग्रोदावरी, नमंदा-यमुना गया का 
तदीय जलमागे वनाने का कायक्रम तैयार हो चुका है। इसके सिवा कुछ भौर तदियो 
को एदा दूसरे से मिलाने का प्रइन भी विचाराघीन है । 

इससे भाषा है कि भारत की पूर्वी भोर पश्चिचमी नदियों मे जल-परिवहन का 
बहुमुखी विकास होगा । इससे दाताब्दियो पुरानो जल परिवहन परम्परा का पुनरुद्धार 
होगा भोौर समुद्र से जल माग द्वारा देढा मे काफो दूर तक मांल का यातायात हो 
सकेगा । 

-(२) सपुद्री यातायात-- 

घतीत सामुद्रिक यातायात प्राचीन फाल मे बहुत बढा-घढा था । जहाजो एक्ति 
के दिकास के कारण ही भारतीय सम्यता भ्रपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी, 
जिसका प्रज्ञाव विदेशी सभ्यता पर भी भ्रधिकाश मे पडा 3 हमारे णद्दाजी उद्योग 
की विकसित स्थिति का प्रमाण इतिहास से मिलता है, जहाँ सिकन्दर का भारत से 
लौठते समय २,००० भारतीय जहाजो के उपयोग का लेख है। मुगल एवं मराठग 
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शासन काल में भी यहाँ की जह्दाजी शक्ति छुददढ थी एव जहाजी उद्योग भत्यन्त उन्नति 
स्थिति पर था। इतना ही नहीं, प्रद्युत इसके बाद "सन्‌ रै७८६ मे भी भारतीय 
व्यावारियों के पास इतने जहाज थे, जितने ईस्ट इण्डिया कम्पनी, डच, फीस त्तथा 
प्रमेरिका के पास कुल मिला कर होगे। १८वीं एवं १ ध्यी शताब्दी तक भारतीय 
व्यापारिक जहाजी फला में तथा उसके निर्माण मे तिपुण ये । इस सम्बन्ध मे लॉ 
वेलेजली मे प्लिटिश पालियामेस्ट को लिखा था _-."हमारा विश्वास है कि कलकत्ता का 
बन्दरगाह श्रेंग्रेंज व्यापारियों की उन सभी भ्रावश्यकताग्रों की पूर्ति कर सकता है, णो 
सन्‍्दद तक भारतीय माल ढोवे के लिए श्रपेक्षित हैं । वम्वई के बने हुए सागवान 
के जहाज इड्डलेड वे प्रोक लकडो के जहाजों से झ्च्छे हैं।” इस पत्र से वेलेजली 
चाहता था कि इद्लेड की जहदाजी श्रावश्यकतामो की पूर्ति भारत से हो । परन्तु यहें 
ब्रिडिए णासवो को हानिकर था, इसलिए उन्होने यहाँ की समुद्री शक्ति एवं जहाव 
निर्माण घला फो समाप्त करने के लिए इद्धलेड मे भारतीय जहाजो के चिंदद्ध नियम 
बनाए । इसके साथ ही १८वी शताब्दी में भाप-चालित जहाजों के निर्माण से भार- 
तोय जहाज तिर्माण कला को धक्का लगा, जो क्रम्ष समाप्त हो गई। इस प्रकार 
ब्रिटिदा कुटनोति से यहाँ का जदह्दाज उद्योग तथा सामुद्रिक यातायात भारतीयों के पास 
से निकल गया। 

इसके भलावा भारत सरकार की कोई भी राष्ट्रीय जहाओ नीति नहीं थी। 
इस कारण प्रिटिए जहाजी उद्योगों की प्रगति हीती गई तथा भारतीय जहाजी उद्योग 
की भवनति । फिर भी कुछ भारतीय उद्योगपति भारतीय व्यापारिक जहाजी वेडा 
बनाने के लिए पिंपरीत परिस्थिति में भी भ्रथर्क प्रयत्त फरते रहे, परन्तु भारतीय 
व्यापारिक जहदाणी त्रैढा भत्यल्प रहा, जिसको सन्‌ १९४४ में भारत सरकार ने भी 
बचुल किया १ वगाल के दु्भिक में भारत सरकार को व्यापारिक जहाजी वेडे का महत्त्व 
प्रतीत हुमा, जिससे आगे उसके विकास के लिए प्रयत्त किए जाने छगे | 


जदहाजी उद्योग के विकास की ओऔर-- 

भारत मे राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पवे भारतीय जहांजी उद्योग की 
उप्नतति के लिए कुछ प्रयत्न किये गये थे । सद्‌ ८२३ में भारतीय व्यापारिक सामुद्रिक 
(मत ध७००ीक्षा।ंगं8 ऐ श706) समिति ने भारत का समुद्रतदोम व्यापाद 
भारतीयों को सुरक्षित रखने की सिफारिश की थी, परन्तु इस सम्पन्ध में बोई कार्य- 
वाही नही की गई | यही सन्‌ १६३७ में भी हुआ । छिंवीय विद्व पुद्ध मे ब्रिटिश 
जहाजी बेडे युद्ध मे लगे होने के कासण भारतीय जहाजी उद्योग की दयचीयता का 
वरियय भारत सरकार को मिला । इस कारण उड़ समाप्त होने पर सन्‌ ६६४* में 
जहाजो उद्योग फि लिए पुन्निर्माण नीति उप-समिति भारत सरकार ते नियुक्त की। 


इस समिति ते अपनी रिपोट ( सर्द ६६४७ ) भे--(३) * में ७ वप की श्रवधि में 
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भारतीय जद्दाजी उद्योग की क्षमता २० लाख टन करने की सिफारिश की तथा यह 
बेडा सम्पूर्ां रूप से भारतीय स्वामित्त्व एव सचालन में होना चाहिए। (२) भारत के 
तदीय व्यापार का १००%, निकटवर्ती देशो के साथ होने वाले व्यापार का ७५% 
(जैसे--अ्रफ्रीका, मध्य-पूर्वी देश, थाइलेड, इन्डोचायना, मलाया तथा पूर्वी द्वीप समूह), 
दूरवर्ती देशों के साथ होने वाले व्यापार का ५०% तथा जम॑नी श्रादि देशो के छात्र 
राष्ट्रों के खोये हुए व्यापार का ३०% भाग भारतीयो के द्वाथ मे ५ से ७ वर्ष तक भा 
जाना चाहिए । परन्तु इस सम्बन्ध परे भारत सरकार ने कोई उल्लेखनीय कायत्राही 
नही की । 


सन्‌ १६४७ में भारतीय स्वतन्त्रता के साथ भारत सरफार ने उपरोक्त लक्ष्य 
प्राप्त करमे के लिए जहाजी कम्पनियों को सहायता देने का निर्णय किया। तवनुपार 
भारतीय जहाजो के लिए समुद्रतढीय व्यापार सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाये 
गये तथा शिपिंग एवट सन्‌ १६४७ से जहाजो का लाइसेंपिग अभनिवायं किया गया। 
इसके भ्लावा भारतीय जहाजी हितो की सुरक्षा के लिये श्री भाभा, तत्कालीन वाणिज्य 
मन्त्री, के सभापततित््व मे एक जहाजी सम्मेलन हुमा, जिसमे दो श्रथवा तीव जह्दाजी 
निगमों (8097799778 007907७6079) की स्थापना का निर्शाय लिया गया। 
इन निगमों मे सरकार ५१%मे अ्रधिक पूंजी नहीं खरीदेगी तथा शेष कोई 
जहाजी कम्पनी श्रथवा कुछ जहाजी वम्पनियाँ तथा जनता खरीदेंगी। इत 
निगमों का उद्दश्य भारतीय जहाजो को टन-क्षमत्ता तथा जद्दाजी यातायात 
मे वृद्धि करता होगा। ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन श्रत्र पुर्णो रूप से सरकारी 
स्वामित्व एव नियन्त्रण में है। इसके पास २,२६३ जो० भार० टी० टन क्षमता के 
६ णहाज है, जो भारद् लिया, पूर्वी ध्रफ़ोका, मलाया झौर जापात वो नियमित रूप से 
चलते हैं । छुन सन्‌ १६५६ मे इसी प्रकार वेस्ट शिफपिग कॉर्पोरेशन ( प्राइवेट ) लि० 
की स्थापना १० फरोड रुपये को पूजो से हुईं है। इसके जहाज भारत से फारस की 
साडी एव लालसागर के बन्दरगाहो तक पोलेण्ड शौर रूस तक जाते हैं। ये मारे 
व्यापारिक दृष्टि से अत्मत भहत्त्पपूण हैं। त्तीसरे निगम की स्थापना भ्रभी तक नहीं 
हो सकी है । 


इसके भलावा सरकार देशो जहाजी उद्योग के विक्लास को निम्व रीति से 
सहायता देतो है ---- 

( १) सरकारी माल पभ्रथवा सरकार के नियन्चरण में झ्ायात-निर्यात होने 
वाले माल के यातायात का समुद्र पार व्यापार में लगी हुई जहाजी कम्पनियों में 
बँटवारा करना । 

( २ ) ब्रिटिश जह्ाजी द्वितों कै साथ वातलाप के फलस्वरूप भारतीय जहाजी 


उद्योग को नया व्यापार मिला है, जेसे--भारत-सिग्रापुर व्यापार तथा भारत-समुक्त- 
रज्म महाद्वीप व्यापार । 


[ २७४ 


( ३ ) विद्याखापट्टम में वने हुए जहाजो की भारतीय जह्याणी कम्पनियों फो 
किद्ततो पर विक्ती फरना । 

( ४ ) योजना-प्रायोग के भ्नुसार जहाजी कम्पनियों को भपनी टन-क्षमता 
बढाने के लिए ऋण देना । 

(५ ) भारत सरकार भारतीय जहाजी कम्पनियों को शिपिंग फाफ़ोन्सो का 
पूर्ण सभासदत्त्व दिलाने के लिए भी प्रयत्त कर रही है तथा झपने दृतावासो का उप- 
योग इस काय के लिए कर रहो है । 

इसी प्रकार सिंधिया स्टीम नेवीग्रेशन बम्पनी भारत-सपुक्त राज्य महाद्वीपीय 
व्यापार एवं भारत-उत्तरी प्रमरीका व्यापार में तथा इण्डिया स्टीमशिप कम्पनी भारत 
संयुक्त राज्य महाद्वीपीय व्यापार में भाग ले रही हैं। इसके श्रलावा ईस्टर्न शिपिंग 
कॉर्पोरेशन भोर वेस्टनं श्िवरिंग कॉर्पोरेषन भारत प्रास्ट्रे लिया, भारत-मलाया, पोलैण्ड- 
भारत, रूस-भारत भादि व्यापार में सलग्न है। यह अल्पकालीन प्रगति इस भोर सकेत 
फरती है कि भारत सरकार इप्त उद्योग की उन्नति के लिए सक्तिय प्रयत्न कर रही है, 
जिससे इस उद्योग का भविष्य उज्जवल है । 


जद्दाज-निर्माण-- 

सामुद्रिक यातायात के विकास के लिए देदय में ही जहांज बनना भ्रावश्यक 
होता है। एस हेतु सन्‌ १६३१ मे विद्ञाखापट्टम मे हीराच द बालचन्द के प्रथक 
प्रयत्तो से एक कारखाना- हिन्दुस्‍्तान शिपयार्ड--खोला गया । इसमे सरकार झौर 
सिन्धिण्ण स्टीम नेवोगेशन का भाग २ १३ फे भनुपात में है, परन्तु सन्‌ १६५२ में 
यह कारखाना पूण रूप से सरकारी स्वामित्त्व मे लिया गया है, जिससे इसकी उत्पादन 
क्षमता मे वृद्धि हो सके । द्वितीय पच-वर्षीय योजना मे इसो कारखाने की वापिक 
उत्पादन क्षमता ४ भाधुनिक जहाज निर्माण तक बढाने का लक्ष्य है। साथ ही, एक 
झौर जहाज निर्माण कारखाने वो पूरा तैयारी भी इसी योजना मे की जावेगी । पूसरे 
जहाजी कारसाने की स्थापना के हेतु स्थान निर्धारित करने के लिए जुलाई सन्‌ १६५७ 
में कोलम्वों योजना तथा ब्रिटिश जहाज निर्माण सम्मेलन के सयुक्त तत्त्वाघान मे एक 
तान्निक दल बुलाया गया था । इस दल ने श्रपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर 
दिया । दल ने २६ स्थानों का निरीक्षण कर कोचीन, काडला, ट्राम्बे, ज्ञानखाली धौर 
माकगाँव इन पाच स्थानों को हुसरे जहाजी कारखाने के लिए उपयुक्त बताया है । इस 
हैतु नियुक्त प्रन्तविभागोीय समिति ने कोचीन को जहाज-निर्माण कारखाने के लिए 
उपयुक्त बताया है । 


पत्च-वर्षीय योजना आओ में-- 

पहिलो योजना में जहाजी टथ्योग की ठन दाक्ति ३,६०,७०७ टन से ६ लाख 
टन तक बढानी थी । जहाजो कम्पनियों को अपनी टन क्षमता बढाने के हेतु जहाज 
खरीदने के लिए १६ ५ बरोड रु० की सहायता देने का प्रबन्ध था। कलकत्ता, वम्बई, 
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मद्रास, विशाखापट्टम भौर फोचीन वन्दरगाहो की माल उठाने की क्षमता ( २ करोड 
टन ) बढाने के लिए १२ करोड की व्यवस्था थी। इसके श्लावा बन्दरगाहों के 
अधिकारियों को नियो साधनो से १५४५ करोड रु० व्यय करने थे । कराची बन्दरगाह 
फी हानि पूर्ति के हेतु काडला वन्दरगाहु के विकास के लिए योजना की प्रवधि मे 
१२ ०५ करोड 5० तथा तेल कारखानो को बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाश्नो का विकास 
करने के लिए ८ करोड रुपये व्यय होने थे । 

प्रथम पच-वर्षीय योजना की पूर्ति से जहाजी उद्योग की टन क्षमता ४,८०,०२० 
टन हो गई । इस हेतु योजना की अवधि मे व्यय २६ ३ करोड 5० होना था, परन्तु 
वास्तव में १८ करोड रु० ही खर्च हो सके तथा शेष दूसरी थोजना कार्य में व्यय 
होगे । इसके भ्लावा १,२०,००० टन के जहाज तैयार हो रहे थे, जो सब १६५७ 
तक प्रा जावेंगे, जिससे ६ लाख टन शाक्ति का लक्ष्य पुरा होगा। भारतीय जहाजी 
कम्पनियों को नए जहाज खरीदकर टन क्षमता बढाने के हेतु २३"७२ करोड ६० के 
ऋणषा सुविधाजनक हार्तों पर दिए गए । काडला बन्दरगाह भी तैयार हो गया है, 
जिससे बन्दरगाहों की माल उठाने की क्षमता २६ करोड टन हो गई है। समुद्र- 
तटीय व्यात्रार भ्रव पूर्ण रूप से भारतीय कम्पनियों के भ्रधिकार में है। 

दूसरी पच-वर्षीय योजना के विस्तृत हेतु निम्न हैं :-- 

( १ ) तटीय व्यापार की झावश्यकताप्नो को पूर्ण करना । इसमें रेलवे के कुछ 
ट्रैफिक का तटीय व्यापार मे श्रपवर्तत करने का समावेद्व भी है । 

( २) भारत के समुद्रो (07०78698) व्यापार का भ्रधिक भाग भारतीय 
जहाजी उद्योग फो प्राप्त करने योग्य बनाना । वर्तमान श्रवस्था मे यह भाग फेवल 
६५% है। इसी प्रकार पडोसी देशो के व्यापार का ४०५ भाग भारतीय णहाजी 
उद्योग को मिलता है। यह प्नतुपात दूसरी योजना के मभन्त तक क़मश, १२ से १५%, 
झोर ५०% तक बढाना । 

( ३ ) तडाग (प%गर्रेआ 4699 जहाजी वेडे के लिए केनद्र का निर्माण 
फरना । 

इसवे साथ ही दूसरी योजना मे भारत की जहाजी क्षमता मे ३,६०,००० टन 
की वृद्धि करने का लक्ष्य है। इसमें ६०,००० टन के जहाजो के विस्थापन का भी 
समावेश है | इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त तक भारत के पास € लाख टन का 
जहाजी वेडा हो जायगा । इस हेतु योजना मे ३७ करोड रु० का प्रायोजन है | इस 
लक्ष्य के भ्रनुसार तटीय व्यापार की जहाजी क्षमता १ लाख ठन से, विदेशी व्यापार के 
हेतु जद्दाजी क्षमता १७० हजार टन से तथा तडाग जहाजी वेडे की शक्ति ३०,००० 
टन से वढ।ई जावेगी । 
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मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, कोचीन शोर विज्ञाखापट्टम बन्दरगाहो की माल 
उठाने की क्षमता में ३०% वृद्धि होगी, जिसके लिए ४० करोड २० तथा प्रन्य वन्‍्दर- 
गाहो के विकास पर ३ करोड रु० ध्यय का प्रायोजन है। 

भारत के व्यापारिक वेडे मे १,८०० नावें (8978 ए८४४७)७) है, जिनकी 
परिवहन क्षमता १५० हजार टन है । इनमे से २०० नावो का ४० खाख झ० की 
लागत से सन्‌ १६६० ६१ तक यन्त्रीकरण किया जावेगा | 


दूसरी योजना में प्रगति-- 


योजनावाली न प्रगति थी कल्पना निम्न तालिका से होगी ,-- 
( सकल रजिस्टडें टन ७ 8 7! ) 








जहाजो के पहिलो योजना के पहिली योजना के दूसरी योजना के 
प्रकार पूव॑ बाद भ्रन्त में 

समुद्रतदीय तथा पडौसो. २,१७,२०२ ३,१२,२०२ ४,१२,२०२ 
समुद्री (0ए25९89). १,७३,५०५ २,८३,५०४५ ४,०५,५०५ 
ट्रम्प निज न ६०,००० 
तडागपोत (['७7 ९) न-+ ५,००० २३,००० 
साल्वेजटग न न १,००० 

योग ३,६०,७०७ ६,००,७०७ 8,०१,७०७ 


दिगम्वर सन्‌ १६५६ के भ्रन्त में भारतीय जहाजी बेडें मे ७ ३€ लाख टन क्षमता 
वाले १५७ जहाज थे, जिनमे से २ ७४ लाख टन के ८६ जहाज समुद्रतटीय व्यापार में 
तथा » ६५ लाख टन के ६८ जहाज समुद्री (0ए078898) व्यापार में थे | ८०,८०० 
टन के जहाज निर्माए भवस्पा मे थे, जो दूसरी योजना की समाप्ति के पृर्व॑ ही आस हो 
जावेंगे, जो हमारे लक्षंप से कुछ कम रहेगा। इसका प्रमुख कारण विदेशी मुद्रा की 
दुलंभता एव भान्तरिक भाथिक साधनों की कमी थी ।” 

ततीमरी योजना के लिए राष्ट्रीय जहाजी सभा ने कुल टच क्षमता का लक्ष्य 
१४ २ लाख टन रखने की सिफारिश की है, जिसमे से १० ८ लाख टन समुद्री व्यापार 
तथा ३ ४ लाख टन तटीय व्यापार के लिए हो । इस हेतु टन क्षमता में ५ २ लाख को 
वृद्धि सन्‌ १६६५-६६ तक करनी होगी । साथ ही १७ लाख टन क्षमता के णहानों 
का विस्थापन करना होगा । इस कार्यक्रम की कुल लागत ११८९८ करोड़ र० होगी । 
इसमे १४ फरोड रु० जहाजी कम्पनियों के निजी साधनों से दिए जायेंगे। इस समय 
जहाजी क्षमता बढाने के लिए केदल ५५ करोड रु० का भायोजन है। इसके सिया 
४ करोड़ 5० जहाज-विकाए फोप से उपलब्ध होगे । इसी के भ्रनुरूप जहाजी कम्पनियों 
का प्रभ्िदान ७ फरोड रु० पघनुमानित है। इस प्रकार ६६ करोड रु० की राष्षि से 
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टन क्षमता में २ लाख टन की वृद्धि हो सकेगी । यह जहाजी क्षमता के विस्थापन के 
भ्रतिरिक्त है । जहाजी-विकास कार्यक्रम विदेशी सहायता की राश्षि पर॒निर्भेर रहेगा। 
योजना को भन्तिम रूप देने के पूर्व भर श्रधिक राषि के श्रायोजन के प्रइन पर विचार 
किया जायगा । 


दूसरी योजना मे प्रमुख बन्दरगाहों की लदान क्षमता का लक्ष्य २५ मि० ठन 
था । परन्तु कलकत्ता, मद्रास, विधाखापट्टम भौर फोचीन वदरगाहो की लदान क्षमता 
में वृद्धि की जो योजनाएं दूमरी योजना में कार्यान्वित की गई थी उनकी पूर्ति पर 
इनकी लदान क्षमता तीसरी योजना भे ४१ मि० टन हो जायगी । तीसरी योजना का 
प्रमुख हेतु लदान क्षमता में वृद्धि न होते हुये वन्दरगाह सुविधाश्रो का विकास करना 
है । इस हेतु कलकत्ता के पास सहायक वन्दरगाह हल्दिप्ना का विकास, वम्बई गोदी 
का प्राधुनिकोकरण, मद्रास मे भीगी गोदी की पूर्ति तथा मद्रास वर्कशॉप का सुधार एव 
पुनियोजन (78-77060)]72) फिया जायगा । साथ ही काइला मे प्रश्षिक्षण सुविधायें 
तथा विद्याखापट्टम मे भ्रतिरिक्त वर्ध का निर्माण एवं खनिज के लदान के लिए यस्त्री- 
फरण करने की योजना है । इस हेतु ५५ करोड रुपए का भ्रायोजन है, जबकि दूसरी 
योजना में कुल व्यय ६० करोड ४० हुमा है।" 


नवीन विकास-- 


( १) जहाज मरम्मत समिति की नियुक्ति भारत सरकार ने वबतमान जहाज 
मरम्मत सुविधाशो की जाच कर उनमे सुधार एवं विस्तार की सिफारिणें करने के लिये 
फी थी । इस समिति ने भ्रपती रिपोर्ट मे कहा है कि सरकार व चन्दरगाह 
श्रधिकारियो को यह सिद्धान्त स्वीकार करता चाहिए कि जहाज मरम्मत उद्योग की 
झावश्यकताभो की पूर्ति की जिम्मेवारी लें। क्योकि इस सम्बन्ध में विदेशों पर 
निर्भरता सकठ के समय खतरनाक सिद्ध हो सकती है । इसलिए समिति ने इम उद्योग 
के ऐसे पुनगठन फी सिफारिश की है जिससे कि वह विदेशी स्पर्धा मे टिक सके ।९ इस 
समिति के भ्रध्यक्ष भूतपुवें यातायात एवं रेलवे के डिप्टी मन्‍्त्री झो०वी० प्रल्गासेन थे। 


( २ ) हिन्दुस्थात शिपयार्ड ने पहिला सर्वेक्षण जहाज भारत भें बताया, 
जिसको प्रक्टूवर सन्‌ १६५६ में पानी में उतारा गया | इसका नाम धझ्ाई० एन० एस० 
दर्शंक है तथा इसकी क्षमता २,७५० टन है। यह पूर्ण होने पर भारतीय नौ सेना का 
प्राघुनिकतम जहाज होगा । इसमे समुद्री सर्वेक्षण के लिये प्लोशनोग्राफिक, धर्माग्राफिक 
झौर हायड्ोग्राफिकत भ्रादि सामग्री होगी । इसको लम्प्राई व चौडाई ३२१ फीट प्रौर 
४४ फीट तथा गति १६ नॉट होगी । साथ ही वायु-छाया चित्रण के लिए हेलीकोप्टर, 
जीप, ट्ूरंलर, क्रेन तथा ६ चौकाएं (]कप70)68) ये विशेष सामग्री होगी। इस पर 
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२४० प्रधिकारियों की सुविधा का प्रबन्ध है, जो भ्रभी तक भारतीय नौसेना या व्यापा- 
रिक बडे के किसी जहाजपर नही है ।* 

( ३ ) जहाज बनाने श्रोर उनकी मरस्मत के काम भ्राने वाले पूर्णे बनाने के 
सहायक उद्योगो फी सलाहकार समिति ने भ्रपती पहिली रिपोर्ट में निम्न मुरुप प्िफा- 
रिश्षें की है -- 

(  ) इस्पात के नये कारखानों में सुयोजित कार्यक्रम बनाकर देशी सामान 
मे ह जहाजो के लिए इरपात की प्लेटें ध्रौर प्ेक्शन बनाने को उच्च 
प्राथमिकता दी जाय । 

( ॥] ) यस्त्र श्रादि बनाने का वार्यक्रम बनाकर प्रत्येक यन्त्र बनाने की प्राथ- 
मिकता निश्चित की जाय । 

(गा ) यन्च्ो को किस्म, सूचरमत” भादि के भारतीय मानकण्तैयार करने का 
प्रयध क्रिया जाय | मालवाहू जहाज के डिजाइन के मानक तैयार 
करने पर भी विचार किया जाय । 

(ए ) भारतीय मानक सस्था मे जहाज सम्पन्पी विशेषज्ञों की प्रलग समिति 
बनाई जाय भौर उसमे जहाज रानी, जहाज -निर्माण उद्योग, जहाज 
सम्बन्धो यत्रों के निर्माता, जहाज रानी से राम्बन्धित सस्यामों भौर 
सम्बन्धित सरकारी विभागों के प्रतिनिधि हो । 

(९) निर्माताप्रो के लिए वम्बई झोर कलकत्ता मे जहाजी-यन्त्रो के प्रदर्शत- 
कक्ष बनाये जाये । जहांजरानी के महानिदेशक देश मे ही यन्त्र प्रादि 
बनाने, प्रायात क्रम करने और निर्माताशो को तकनीकी सलाह देने की 
उचित व्यवस्था करें । इस हेतु महानिदेशक को (प्र) जहाज रानी, 
(प्रा) जहाज -निर्माण भौर मरम्मत उद्योग तथा (इ) सहायक उद्योगों 
के लिए झ्ावष्यकतानुसार विदेशी मुद्रा का कोटा सौंपा जाय ।॥ महा- 
निदेशक ही कोटे के लिए श्रायात-नियन्त्रण भ्रधिका रियो को सिफारिशे 
मेंजे भौर उनसे कोटा प्राप्त करें । 

( शा ) जहाजी सामान बताने का कार्यक्रम तेयार करने भौर उसकी पूर्ति में 
महानिदेशक को सहायता देने के लिए एक सलाहकार समिति का 
निर्माण हो। इसमे जहाजी कम्पनियों, जहाज मरम्मत उद्योगों, 
जहाजी सामान निर्माताम्रो, भरायात-नियन्त्रण भ्रधिकारियो, वारिज्य 
भौर उद्योग मन्‍नालय की विकास प्ञाखा, नौसेना तथा भ्रन्य सम्बन्धित 
सप्ठनों के प्रतिनिधि हो । 

इसके प्रलावा समिति ने डीजल इन, सेंट्रीफ्युगल पप, बिजली का सामान, 


#. 0प्राएव] 7206 € प्रावा#ाए, ऐै०ए, 4959, 
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तार के रस्से, ग्राग बुझाने के उपकरण प्रादि ग्रावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में भो 
सिफारिशों की हैं। * ये प्रभी विचाराधीन हैं । 


स्वतन्त्रता के वाद भारतीय जहाजी उद्योग फी उत्तरोत्तर प्रगति होकर उसकी 
नीव सुटृढ हो गईं है । भ्रत* विश्वास है कि भविष्य में जहाजी व्यवसाय एवं जहाज 
निर्माण उद्योग गत गोरव को प्राप्त करने मे सफन होगा । 


नी हनन न्‍नओनन 


अध्याय १७ 
वायु-यातायात 


( &॥7 :थ्यहए०7 ) 


सचस्च्ऑऑ्नऑभथ>शस्‍थ“चचच््चचच्स्च्चच््ण््च्न् च्ि्च्च्न्च्य्च्च्श्च्न्भ्च्च्य्श््ल्लल्5 


“यह केवल पायु यातायात की ही विशेषता है कि उसके वर्तमान स्तर के विकास का श्रेय दो 
महायुद्धों को है।?” 


भारत के विभिन्न यातायात साधनों में हवाई यातायात क्ञा विकास नया है, 
फिर भी उसकी प्रगति नियमितता, समय एव सुरक्षा के सम्बन्ध मे श्नन्‍्य साधनों की 
भ्रपेक्षा भ्घिक सराहनीय है । भारत मे हवाई यातायात के पर्याप्त विकास के लिए 
पाफी गुल्लाइश है, क्योकि भारत पूव॑-पष्चिम वायु मार्गों का मिलन स्थान होने से पृव॑- 
पदिचमी वायु मार्गों मे भारत को केन्द्रीय स्थात प्रास है । दूसरे, उसकी विस्तृत दूरी 
तथा सम्पूर्ण वर्ष अनुकूल जलवायु के कारण वायु मार्गों के विकास के लिए भारत एक 
झादर्ण देश है । साथ ही, व्यापारिक, राजनैतिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से नागरिक वाग्ु 
यातायात फा विकास होना भत्यन्त श्रावश्यक है। इसी कारण + भाजजल सभी उन्नत 
देशो में वायु-यातायात फी कार्यक्षम व्यवस्था है। यद्यपि हवाई यातायात भ्रन्य यातायात 
साधनों की तुलना में भ्रधिक खर्चीला है, फिर भी देश एवं समाज के लिए उसको 
विधेप उपयोगिता है | वायुयानो के लिए न तो सडको झौर रेल मार्गों की भ्रावश्यकता 
होती है श्लोर उडान में उसके मार्ग मे मौसम के भ्लावा भन्‍्य किसी भो प्रकार की 
वांधाएँ न होने से वह कटद्दी भी जा सकता है | भन्य सब यातायात साधनों की प्रपेक्षा 
झाकाश यातायात में उसकी प्रधिक गति के कारण किसी भी स्थान पर पहुँचने मे कम 
समय क्षगता है। परन्तु भाकाश यातायात की कुछ सीमाए' भी हैं :--सचालन व्यय 





+* भारतीय समाचार, मई १५ १६६० । 
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की पधि+ता, कम माल ढोने की शक्ति तथा इसमे मौसमो वाघाभो का भय वरना 
रेहता है। हवाई मार्गों से रात मे सफर नहीं किया जा सक्तता श्रौर उसे भन्तर्राष्रीय 
कानून का पालन करना पछता है । 


उगम एवं विकाश्त-- 
भाःत में सबसे पहिली उडान सम्‌ १६११ में हुई, जब भारत के सैनिक प्रधि- 
कारियो को प्रयोग फे लिए भेजा गया धप्रिस्टल एरोप्लेन कम्पनी का वायुयान उडाया 
गैया। इस प्रकार भारत में वायु मार्गों का उपयोग सर्वे प्रथम सत्‌ १६१६१ मे हुमा, 
फिर फरवरी सन्‌ १६१ १ में एम-पिकेट तामक फ्रेंच चालक प्रयोग के लिये भारत में 
शासकोय डाक की पहली थैली प्रयाग से ननी तक वाघुयान में ले गया | इसी प्रकार 
पेन १६११ में ही हवाई जहाज से जाने वाला यात्री सर सेफ्टन ब्रेन्कर था | इसलिए 
शो में हवाई यातायात का आरमस्म सन्‌ १६११ में हुआ, यह फहना भ्रनुचित न 
गा। 
सन्‌ १६१६ के बाद वायु यातायात के सगठन के लिए कोई भी भ्रयत्न नही 
हुए, जिससे वायु यातायात का विकास न हो सका | पर तु प्रथम विश्व युद्ध मे यह भनुभय 
हुँप्ना कि योरोप, सुदरपूर्वी देश तथा भास्ट्रे लिया से सम्बन्ध प्रस्थापित करने के लिए 
भारत में वायु-यातायात का संगठत होना ध्रावई्यक है। फलत, प्रथम विश्व युद्ध की 
पप्माप्ति के वाद ही सन्‌ १६१८ में भारत में नागरिक वामु-यातायात के संगठन एव 
प्रगति का इतिहास श्रारम्भ हुआ । इसो समय भारत में वाग़॒यानों क्रो उतरने तथा 
ठहरने के लिए हवाई झड्दो की व्यवस्था की गई । इसके प्रलावा सन्‌ १६१६ में भारत 
ने विषय के ३० प्रमुख देशो के साथ हवाई यातायात सम्ब घो सममौते पर पैरिस में 
हस्ताक्षर किये । इसका उद्देदय थ। कि समझौते के सदस्य देश परस्पर देशो के वागु- 
यानो को पभ्रपनी सीमा से न उडने देंगे तथा इन सभो देशो से वायु यातायात के निय- 
ख्रणु सम्बन्धी नियमों में समानता रहेगी। यह समभौता होने के बाद यह प्रपेक्षा थी 
कि भारत सरकार हवाई यातायात के सगठन के लिए कुछ कार्य करेगी, परन्तु इस 
सम्पनन्ध मे कोई कार्यवाही नहीं को गई | 
इसके वाद जनवरी सन्‌ १६२० मे वम्बई के गवर्नोर लॉर्ड लॉगड के प्रयत्नो से 
भारत में पहिली नियमित हवाई डाक क्य संगठन हुझा । इसके सिवा इस बीच नाग- 
रिक यातायात के विकास एवं सगठत के लिए कोई प्रयत्न नहीं हुए, भ्रपितु फैवल 
उडान कलवो की व्यवस्था की गई, जहाँ विदेशी वायुयान ठहर सकते थे । 
सन्‌ १६१८ मे कैप्टन रॉदा स्मिथ ने इजिस से भारत की पहिली उडान ली, 
परन्तु सन्‌ १६२५ तक भारत में नियमित वायु सेवा के सगठन के लिए कोई उल्लेख- 
नीय कार्यवाही नही की गई। वास्तव मे सन्‌ १६२५ मे ब्रिटिश्ष वायु मे प्रालय ने 
इम्पीरियल एप्ररयेज लिमिटेड को इड्धलेंड से मारत तक की हवाई उडान करने का 
भनुवन्ध दिया | इस कम्पनी का भारत इदड्धलेड की उडान का पहिला वायुयान क्रॉमउन 


श्पर ॥ 


से ३० मार्च सन्‌ १६९२६ को उड कर ६ अश्रप्नैल सन्‌ १६०६ को कराँची पहुंचा | इसी 
प्रकार कर्राँंची से ७ श्रप्नैल सन्‌ १६२९ वो उडा, जो एक सप्ताह में क्रॉयउन पहुँचा । 
यही लन्दन-कर्राची के 9,००० मील वायु मार्ग पर नागरिक वागु प्रेवा का पहिला 
सगठन था, जिसने भारत को सर्व प्रथम विदव के वायु-नक्शे मे विठाया । 


वायु यातायात परिपद्‌ सन १६२६ (8७ 8028४०)-- 

इसी समय सम्‌ १६२६ मे वायु-यातायात के संगठन एवं विकास की दृष्टि से 
भारत की स्थिति की जाँच करने तथा सरकारी नीति के निर्धारण पर सुझाव देने के 
लिए एक वायु परिपद्‌ का झ्ायोजत हुआ । इस परिषद्‌ ले भारत की सभी हृष्टि से 
वायु यातायात की भ्ननुकूलता तथा भ्ास्ट्रे लिया, सुदूर पूर्वी देश श्रादि देशो की केन्द्रीय 
स्थिति को देखते हुए वायु यातायात के विकास एवं सगठन पर जोर दिया तथा निम्न 
सिफारिशें फी -- 

( १ ) वायुयानो के ठहरने के लिए हवाई श्रह बनाना चाहिए तथा उन पर 
एवं उनकी झावद्यक वस्तुप्रो पर सरकारी श्रधिकार हो | वायु-मण्डल सम्बन्धी 
सूचनाभो की सुविघाग्रो के लिये बेतार के तारो की व्यवस्था भी हो ॥ 

(२) इस कार्यो के सगठन के लिए नागरिक उडान-विभाग (0फशशगो 
2 ०78007 700]0&707787) की स्थापना की जाय । 

(३ ) वायु-यातायात के विकास के लिए भारत सरकार नई कम्पनियों को 
प्रथिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन दे । 

(४ ) वायु-यातायात सम्बन्धी भावी समझौते करते समय भारत सरकार की 
सम्मति भ्रवद्य ली जाय तथा ऐसे समभौतो में भारत सरकार मध्यस्थ की हैसियत से 
भाग ले । 


विकास की ओर-- 

इन सिफारिशो को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा सन्‌ १६२७ में 
प्रान्तरिक एवं भन्‍्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओोे के सगठन के लिए नागरिक वायु-सेवा विभाग 
(0॥श7॥ &४१9007 7069907670076) की स्थापना की गई | इसके साथ ही भारत 
में नागरिक हवाई भ्रद्ठो एव उडान क्लबो की स्थापना की गई । भारतीय प्रधिकारियों 
फो विदेणो में वायु-सेवा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया | इन उडान-फ्लबो में 
यायुयानो को चलाने की दिक्षा का प्रबन्ध भी किया गया, जिन्होंने नागरिक वायु- 
सेवाशो फे विकास मे तथा जनता को वायु-मार्गो से परिचित कराने में उल्लेखनीय 
काय किया। सन्‌ १६२६ प्रप्रैल मे, भारत-इद्धेलेड नियमित साप्ताहिक वायु-सेवा का 
सगठन हो छुका था । इसी समय भारत के अन्य प्रान्तो में भी युवकों को वायुयान 
सम्बधी साधारण शिक्षा देने के लिए उड़ान वलबों की स्थापना की गई ६ इसके बाद 
भारत सरकार ने इम्पीरियल एप्ररवेज कम्पनी के साथ समझौता करके सम्‌ १६३० मे 
करौची-दिल्ली वायु-गेवा का झारम्भ किया । परन्तु एक साल बाद इस कम्पनी का 
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समभोता समाप्त होने से दिसम्बर सन्‌ १६३२ से यह वायु-सेवा बन्द हो गई। 
फिर सन्‌ १६३१ के भ्रारम्भ से दिल्ली उडान क्लब ने इस सेवा को १८ मास तक 
चालू रखा 


वायु यातायात सुविधाएं देने के उद्देश्य से सबसे पहिला भारतीय सग्रठन 
टाठा एप्ररलाइन्स लिमिटेड था, जिसने १४ प्रवद्वर सन्‌ १६३२ से कराची, मद्रास, 
पभ्रहमदाबाद, वम्बई तथा बेलरी को वायु सेवाएं देना श्रारम्भ किया । इसके साथ ही 
इस वम्पनी ने वलकत्ता भशौर कोलम्बो के बीच भी वायु सम्बन्ध स्थापित किये। 
इसवी सफलता से सन्‌ १६३३ में इण्डियन नेशनल एश्ररवेज लिमिटेड की स्थापना हुई, 
जिसने क्लकत्ता-रगुन तथा कलकत्ता ढाका के बीच वायु-सेवा का झारम्भ किया | 
इसी कम्पन्ती ने दिसम्बर सन्‌ १६३४ में कराँचों से सक्कर एवं मुलतान होते हुये लाहौर 
तक हवाई-सेवा प्रारम्भ की । इस प्रकार सन्‌ १६९३३ तक भोरत में वायु सेवाशो का 
संगठन सफलता से होने लगा तथा उनका महत्व भी वढा । इसी समय सम्‌ १६३३ में 
ब्रिटिश सरकार मे इम्पीरियल एप्ररवेज से सममोता किया कि वह क्रॉयठन-कराची 
वापु सेवा को भिंगापुर तक लागू करे, जिससे इद्नढलेड भौर प्रास्ट्रे लिया के बीच सम्बन्ध 
स्थापित हो सके । इसी समय हृण्डियन द्रासकाटिनेन्टल एश्ररवेज लिमिटेड की स्थापना 
हुई, जिसमे इम्पीरियल एप्ररवेज लिमिटेड, इृण्डियन नेशनल एप्ररवेज लिमिटेड तथा 
भारत सरकार का हित क्रमण, ५१%, २५% तथा २४% था। यही से भारत 
सरवार ने प्रत्यक्ष रूप से वायु-सेवाएँ देने मे हाथ बेंटाया। इससे भारत को लाभ 
हुआ, परन्तु इस कम्पनी था प्रवन्ध एवं नियन्त्रण इम्पीरियल एश्ररवेज कम्पनी के 
हाथ में ही था | इसके वाद सन्‌ १६३७ में एभर सविसेस श्रॉफ इण्डिया की स्थापना 
हुई, जिससे वम्बई तथा काठियावाढ रियासतों में वायु सेवाएँ उपलब्ध हो गई । 


साम्राज्य घायु-डाक योजना-- 

नागरिक वायु-सेवाशो के विकास का दुसरा चरण सन्‌ १६३८ में भारम्भ 
होता है, जब भारत से साम्राज्य हवाई-डाक योजना का भारम्म हुम्रां । इस योजना से 
साम्राज्य देशो को पहिली श्रेणी की डाक समुक्त राज्य भास्ट्रे लिया तथा सयुक्त राज्य 
भ्रफ्रोका के बीच वायु मार्ग से मेजने का प्रवत्ध किया गया । इस योजना को कार्य 
रूप मे लाने के लिए यात्रियों एव माल के वायु यातायात मे विकास करने की दृष्टि से 
बडे बाग्रुयानो का उपयोग किया गया । 


द्विवीय विश्व-युद्ध काल मे-- 

सन्‌ १६३६ में द्वितीय विष्य-युद्ध आरम्म होने से सम्पूर्ण नागरिक वाबु 
यातायात संगठन पर सामरिक' जिम्मेवारी झा गई तथा ठाठा एप्ररलाइन्स शोद 
नेशनल एभरवेज को वायुसेना-यातायात-प्रादेशक (&व0706 . 7ए४78907 
(007्राण्ाघ770) के झनुसार कार्य सचालन करना पडा ॥ इसकी वायुनन्‍्यात्ायात क्षमता 
बढाने के लिए उघार-पट्ट के झ्राघार पर नये वायुयात भी दिये गये । इस कारण इन 
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कम्पनियों फो जो सेवा घुल्क मिला उससे इन कम्पनियों की भ्राथिक स्थिति में काफी 
सुधार हो गया तथा भारत मे वायु यातापात का विकास भी काफी हुआ । फलस्वरूप 
भारत से प्रतेक स्थानों पर नये हवाई भर बने तथा वादु उडान का नया तल्तर 
विकसित हुम्ना | इससे वायु मार्गों की घुरक्षा बढ़ी एवं जनता को उनकी उपयोगिता 
का प्रनुभव मिला। साथ ही, प्रमेक भारतीयों को हृवाई-ठडात की यान्त्रिक एव 
तान्त्रिक छ्षिक्षा तथा प्रनुभव मिला, जो भारत के भावी वायु मार्यों के विकास के लिए 
श्रावश्यक दही था । 

युद्ध समाप्त होने पर जनता का वायु मार्गों की सुरक्षा एवं उपयोगिता मे 
विष्वास वढने के साथ साथ यात्रियों एवं माल के यातायात का परिमाण बढा । 
इसके साथ प्रनेफ ढाक्रोटों वायुयान जो श्रव सैनिक दृष्टि से अ्रनावश्यक थे चे 
मिट्टी मोल बेचे गये । फलतः भारत में शभ्रनेक नई वायु-सेवा कम्पनियों की स्थापवा 
हुई तथा ऐसी ११ कम्पनियों को लाइसेन्स दिये गये ॥/ यद्यपि यात्रियों एवं माल 
यात्तायात फा परिमाण बढ रहा था, फिर भी बढते हुए सचालन व्यय के कारण 
नेक कम्पनियों की आधिक स्थिति छ्ोचनीय हो गई तथा उन्होंने सरकारी 
सहायता की प्रार्थना की । फलस्वरूप १ मार्च सन्‌ १६४८ से वायु यातायात कम्पनियों 
फो सरकारी सहायता मिलने लगी, जिसका सश्योधन १ प्रक्‍्ट्टधर सन्‌ १६५४१ मे किया 
गया । 
बायु यातायात जॉच समिति सन्‌ १६५०-- । 

इसी समय वम्बई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री राजाध्यक्ष की अध्यक्षता मे 
वायु सेवाओं की कप्य प्रणाली की जाँच तथा वागु यातायात उद्योग की सुहृठता के हेतु 
सिफारिशे करने के लिए एक जाँच समिति नियुक्त को गई | इस समिति ने यह राय 
दी कि वर्तेमान वायु कम्पनियों का प्रबन्ध व्यय बहुत भ्रधिफ है। यात्री एवं माल के 
यातायात को देखते हुये कम्पनियों की सख्या भ्रघिक है । इसलिए समिति ते उनके कार्य 
व्यय मे कमी तथा उतका पुनर्गठन कर उनको चालू रखने की सिफारिश की । इसके 
साथ ही समिति ने राष्ट्रेयकरणा के पक्ष मे झपनी सिफारिश की । परन्तु राष्ट्रीयरण के 
लिए वह समय उपयुक्त न होने,से ५ वर्ष के लिए उसे स्थगित किया जाय, यह भी कहा । 

वायु यातायात्त के राष्ट्रीयकरण के पक्ष मे इस समिति ने निम्त दलीले दी -- 

( १) देवा की विभिन्न वायुयान कम्पनियों के नियन्चण के लिए एक कॉर्पोरेशन 
बनाया जाय, जिससे वतंमान साधनों का झधिकतम्‌ उपयोग हो सके । यह फॉर्पोरेशन 
व्यापारिक सिद्धान्तो के अनुसार श्रपनी नीति व्यवहार में लाये, किन्तु प्रमुख नीति पर 
सरकारी नियन्नण रहे । 

(२ ) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण भत्यन्त छ्वित- 
कर है, फ्योकि व्यक्तिगत स्थामित्व की अपेक्षा राष्ट्रीयकृत वायुयानों की सेवाएँ सस्ती 
दंगे पर एवं किसी भी समय उपयोग में ली जा सकती हैं । 

के सामतंशग फब्प फदता -- 954 
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( ३ ) सरकारी वायुयान कॉर्बरिणशन की स्थापना होने से उसका हेतु केवल 
लाभ कमाना नहीं रहेगा, जिससे जनता को सस्ते दरो पर आ्राकाक्ष याताबात की 
सेवाएं प्रिल सकंगी । वारण, प्रवघ एवं नियन्नण का के द्रीयकरण होने से दुहरी 
क्रियाए' नही रहेगी एवं व्यय मे मितव्ययिता होगी । 

(४ ) व्यक्तिगत वायु यातायात कम्पनियों की सफलता के लिए सरकारी 
पहायता देनी होगी (जो उस समय सरकार दे रही थी) ऐसी दक्शा मे इनका राष्ट्रीय- 
करण करना ही भधिक वाछनीय होगा । 


पायु मार्ग कॉर्पोरेशन योजना (49875 ९0००फुछ-ध४धए० 528९:7०)-- 

इसके बाद सन्‌ १६५२ में योजना प्रायोग ने वायु यातायात प्रमण्डलो को 
भ्रावश्यक ग्राधिक सहायता तथा उसको प्रति वर्ष दी जाने वाली ४० लाख रुपए की 
भप्नत्यक्ष सहायता, इन दोनो पहलुपओ पर विचार यर यह निणय लिया कि वायु याता- 
यात कम्पनियों की श्रधिकता देश के हित में नही है । इसलिए झायोग ने एक एग्ररबेज 
कॉर्पोरेषन का निर्माए कर उसमें वर्तमान वायु यातायात कम्पनियों के एकीकरण फी 
योजना बनाई । इस योजना के अनुसार वर्तमान कम्पनियों के प्रद्नमघारियों को उनकी 
पूजी के बदले नवनिमित एप्ररवेज कॉपरिशन के श्रण देने फा प्रस्ताव रखा। सरकार 
इस कॉर्पोरेशन पर भपना प्रवन्ध एवं नियन्तण रखने में सफन हो, इसलिए सरकारी 
अश सबसे भ्रधिक परिमाणा मे रहेगे। इस कार्य के लिए तथा १३ वायुयानो के क्रय 
के लिए ६ ५० करोड रुपए का भायोजन भी किया गया । 


राष्ट्रीयकरण दो गया-- 

फलस्वरूप यातायात मनन्‍नी एवं वत्मान वायु यातायात प्रमण्डलो के साथ 
प्रमेक वार विचार-विनिमय होकर वायु यातायात राष्ट्रीयरण भधिनियम सन्‌ १६५३ 
वना | इस झधिनियम से १ झगस्त सन्‌ १९५३ को वायु यातायात उद्योग का राष्ट्रीय- 
करण हो गया | राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप १ प्रगस्त सन्‌ १६५३ मे भ्रान्तरिक वध्ु 
सेवाओ के लिए “इडिण्पन एग्ररलाइन्स कॉर्ररिशन! तथा भन्तरट्टीय वस्तु सेवाए' प्रदान 
फरने के लिए एप्रर इण्डिया इन्टरनेशननल, कॉपरिशन' का निर्माण हुमा । 


इन चैथानिक निगमो के निर्माण से लाम-- 

( १) वायु-यातायात सम्बन्धी उनलब्य सामग्री, वर्केशॉप क्षमता तथा ताद्रिक 
विशेषज्ञों का देश हित मे श्नधिकतस्‌ उपयोग होगा । 

(२) सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीकरण निश्चित रूप मे वाँछनीय ही था, जो 
भ्रव सरकारी निगमी के निर्माण से पूरा हो गया है । 

( ३ ) वायु-यातायात जन-उपयोगी साधन होने से उसका विकास देदा हित 
में एव जन-छ्वित से होगा । 

(४ ) वतंमरान यन्त्र-युग में वायु यातायात क्षेत्र मे तीज गति से त्ान्रिक 
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इसी राशि मे से इष्डियन एश्र लाइन्स के लिए ५ वाइकाठ ८ वायुयानों 
की खरीद का झ्रायोजन था, जिसमे से ४ दिसम्वर सन्‌ १६५७ तक झा गए हैं। इसी 
प्रकार एशर इण्डिया इन्टरनेशनल फी बढते हुए ट्रैफिक की माँग पूरी करने तथा नवीन 
वायु सेवाशो को चाल्तू करने के लिए टर्वोप्रॉप या जेट वाय़ुयानों के क्रय की भी व्यवस्था 
है । इस योजना के धनुसार ३ बोइड्ड जेट वायुयानो का प्रादेश दिया गया है, जो प्रब 
(सन्‌ १६६०) प्रा गए हैं। इनका वेग ६०० मील प्रति घण्डा तथा १२० यात्रो ले 
जाने की क्षमता है।* 
वासु परिवहन निगस-- 

इन्डियन एप्चर लाइन्स कार्पोरेशन के पास इस समय ( जनवरी सन्‌ १६६० ) 
५७ डाकोठा, २२ विकिग्ज, ६ स्काय मास्टर, ८ हेरोन तथा १४ वाइकाउन्ट वायुयान्र 
हैं, जो देश के प्रमुख केन्द्रो को १६,६८५ मील वायु मार्गों से सम्बन्धित करते हैं । 

एग्रर इन्डिया इन्टरनेशनल के पास ६ सुपर कॉ स्टेलेशन, * कॉन्स्टेलेशन तथा १ 

डाकोटा हैं। यह निगम २३,४७३ मोल वायु मार्गों द्वारा विश्व के १६ देशो से सम्बन्ध 
प्रस्थापित करता है। सन्‌ १६५६ की दूसरी छमाही मे इण्डियन एश्वर लाइन्स कॉर्यो- 
रेशन के विमान झनुसूचित मार्गो पर १,३६,२५,११५ किलोमीटर उडे भौर इनमे 
३,९६,६७६ यात्रियों ने यात्रा की । इसके साथ ही इस निगम ने १,४६,६१,७६१ 
माल तथा २६,८६,७०४ किलोग्राम डाक का परिवहन किया | इसी प्रकार एम्नर 
इण्डिया इन्टरनेशनल के विमान अनुसू चत मार्गो पर ६०,६३,५२६ मील उडे, जिनमे 
४७,१६३ यात्री, १४,५०,५६६ किलोग्राम माल तथा ४,३५,८५०६ किलोग्राम डाक का 
यातायात हुप्रा ।* इस प्रकार कायशीलता की हृष्टि से दोनो ही नियम प्रगति की भोर 
भग्नतर हो रहे हैं । 

दूसरी योजना मे छ्ाताक्त ज, दमदम तथा पालम हवाई भट्ठो का विकास जेट 
वापुयानो को दृष्टि से किया गया तथा इण्डियन एग्रर लाइन्स फर्रपेरेशन ने १० 
बायकाउच्ट वायुयान प्राप्त किए । इसके सिवा ५ फॉक्षर-फ्रं डक्षिप वायुयानो के प्रादेश 
दिए हैं। इसी प्रकार एभर इण्डिया इन्टरनेशनल ने ५ सुपर कॉन्स्टेलेशन वायुयान तथा 
४ वोईडू जेट वायुयान खरीदे । इन वाययानो से १६ भ्रप्नेल को ब्रिटेन तथा १४ मई 
को अमेरिका फे लिए एप्मचर इण्डिया इन्टरनेशनल ने जेट सैवा का उद्घाटव किया।३रें 

तीसरी योजना में नागरिक वायु परिवहन के लिए ५५ करोड रु० का भायोजन 
है, जिसमें से २२ से २५ करोड रु० हवाई पट्टी के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए 
तथा ३० से ३३ करोड़ रु० वापु-परिवहत निगमो के लिए हैं ।* 


भारत में यत्तायात-पी० एल० गोलवलकर ॥ 

सारतोय समाचार मइ १५, १६६० ३ 

भारतोय समाचार जून १, १६६० । 

परावे जाए शा एूचा--& 0794६ 05६76. 
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">- अ्रष्याय १८ 
“- सारत का विदेशी व्यापार 
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* “बहुत प्राचोन काल से ही भारत एक भ्यापारिक देश रहा दे।न क्वल प्राकृतिक सम्पत्ति 
ओर उसके विस्तीर्ण समद्रतट के कारण बल्कि निवासियों की ओयोगिक कुशलता के कारण 
ऊैसको एशिया के श्रन्य देशों से भ्रविक मान प्राप्त था? 





--विलियम हन्दर 


प्राचीन काल से ही भारतवासी अपने विभिन्न प्रकार के कला कौद्वल फे लिए ससार 
मे प्रसिद्ध रहे हैं। उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि ३० शताब्दियो तक भारत 
युरानी दुनिया के मध्य में विश्व की श्रमुख सामुद्रिक शक्ति रहा है। इसके ध्यापारिक 
सम्बन्ध न केवल एशियाई देशो से ही ये, कितु उस समय की ज्ञात दुनिया के सभी 
देशों से थे, विप्तमे पूर्व प्रौर पद्चम के सभी उन्नत देश सम्मिलित थे । 
इसी व्यापारिक क्रिया के कारण ही भारत का नाविक क्षक्ति भौर प्रन्तरह्टीय जीवन 
में महत््त चढ़ा । 

भारतीय व्यापार का श्रध्ययन हम निम्न काल खण्डो मे करेंगे ;-- 

( १ ) मुस्लिम काल ( सच ११००-१७०० )। 

(२) अ्रंग्रेजो काल का प्रथम युग ( सन्‌ १७००-१६०० )। 

(३) प्रथम महायुद्ध के पूर्व का काल ( सन्‌ १६००-१६१४ ) । 

(४ ) प्रथम महायुद्ध काल ( सन्‌ १६१४-१८ ) | 

(५ ) महायुद्ध के पश्चात्‌ का काल ( सन्‌ १६१८-६६ )॥ 

(६ ) विश्व व्यापारिक मन्‍्दी का काल ( सन्‌ १६२९-३४ )॥ 7 

( ७ ) द्वितीय महायुद्ध के पूर्व का काल ( सन्‌ १६३४-३६ )। 

(८) हितीय महायुद्ध पाल ( सन्‌ १६३६-४५ )॥। 

(६ ) मद्दाम॒ुद्ध के पदचात्‌ का काल ( सन्‌ १६४४-१६६१ )। 
मुस्लिम काल मे सौरतीय व्यापार-- 

मुसलमानी छामन के प्रारम्मिक वर्षों में भ्रनिश्चित राजनैतिक स्थिति के 
कारण विदेशी व्यापार को गहरा घ्छा लगा । १३वी शताब्दी के प्रारम्भ में श्रफगा- 
निस्तान, मध्य एक्षिया तथा ईरान को जाने वाले उत्तर-पद्चिम के स्थल मांगे मगोलो 
के झाकफ़मण से कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गये । किन्तु प्रुन॒ व्यापार के लिए सकट 

भाग्म्रा०्वि० पा, १६ रघ& 
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रहित हो गये | इस समय दक्षिणी भारत से मसालो ( इलायची, लोग, काली मिर्र, 
जाविन्नी ) और कपूर का निर्यात पश्चिमी देशो को बडी गाना में होता था। इसके 
प्रतिरिक्त भारत के मोती, प्रमेक प्रकार के वच्नर, सिन्‍्ध के वढिया फर्श, गलीचे, हाथी 
दात ध्रौर उसकी बनी चोजे, गेडे के चमडे व उससे ति्मित वस्तुए", नारियल, कस्तूर, 
नील, काला नमक, अनेक प्रकार की श्रोपधियाँ तथा मेवे ईरान, मिश्र और प्रब को 
भेजे जाते थे । इनके बदले में प्ररव से घोडे, लोहा, सोना, चाँदी, मिस्र से पन्ने की प्ेगू- 
ठियाँ, हीरा, मूं गे, भौर मिश्री शराव त्था ईरान से ऊनी वस्छ, केवडा झौर गुलाबजल तथ 
मिट्टी का तेल श्राता था ।" सोलहवी शताब्दी में भारत से उत्तर-पश्चिम यो जाने 
वाले मुख्य मार्ग थे--पहला, स्थल मार्ग और दूसरा, जल मार्ग । पहला लाहौर प्रोर 
मुलतान से पेक्षावर तथा कघार को जाता था। कन्धार से एक मार्ग चीन भर दूसरा 
मध्य एश्विया को जाता था। जल मार्ग भी दो थे--एक, फारस की खाडी होकर भौर 
दूसरा, लाल सागर होकर । भारत से भेजा जाने वाला माल पहले फारस की खाढी 
पर स्थिति उरमुज बन्दरगाह को मेजा जाता था, जहाँ से जहाजो पर माल लाद कर 
फारस की खाडी होकर बसरा पहुँचता था शौर बसरे से दजला, फंरात नदियों के मार्य॑ 
से ईराक फे उत्तरी भाग से पहुँचता या। वहाँ से ऊंटो श्रौर खच्चरो प्रादि पर लाद 
कर पहिले दमिएक ध्ौर फिर वहाँ से एशिया माईनर तथा दक्षिणी शौर पष्दिचमी 
गूरोप को पहुंचाया जाता था ।* प 
सन्नहवी शत्ताव्दी के मध्य तक एल्षिया का व्यापार मुख्यतया भरब, प्ारमेनिया, 
गुजराती, मलाबारी तथा वज्चाली व्यापारियों के हाथ मे था। इन सबमें भी धरव 
वालो का प्राघान्य था। १६वी शोर १७वी शताब्दी में भारत में सूरत, कालीकट, 
मछलीपट्ूम , सत्गाँव, चिटगाँव भ्रादि निर्यात के मुख्य केन्द्र थे | इन स्थानों से छीट, 
कीमती सूती वस्र, कपास, रेशम, चावल, दाक्क र, नील भोर काली मिचे प्रादि का 
विदेशों को भारी मात्रा मे निर्यात होता था ।3 सूती कपडे पूर्व मे हिन्द चीन, थाईलेड, 
भलक्का, जापान, वोनियो, सुमात्रा, जावा श्रादि फो जाते थे | पदिचम मे ये वस्त्र ईरान, 
झफगानिस्तान, दक्षिणो धोर पूर्वी म्फ्रोका, मिस्र तथा पश्चिचमी श्ररव को मेजे जाते थे । 
टैवनियर लिखता है कि टर्की, पोलेड भादि में दक्षिण भारत के छपे हुए कपडो वी 
माँग बहुत थी । पद्चिमी शुरोप को गुजरात, कारोमण्डल तथा बगालोौ की छीट भौर 
रेशम का भ्रधिक निर्यात होता था। १७वी दतताब्दी का भारतीय निर्यात यह सूचित 
फ्रता है कि यहाँके कारीगर कितनी सफलता के साथ विदेशो के विभिन्न वर्गों के 
लोगो की प्रावदयकताझो की पूर्ति करते थे | एक प्रोर श्वासक वर्ग भौर भमीरो की भौर 
दूसरी झोर साधारणा निम्न वर्ग के लोगो की रुचि के अनुकूल वस्तुएं तैयार करने मे 
वे बड़े कुशल थे | सप्न॒हवी छत्ताव्दी के भ्रन्त तक ">सारत ससार के व्यापार का केन्द्र 
२ क्ृष्णदत्त वाजपेयी भारतीय व्यापारँका इतिद्ास ( १६५२ ), पृ० २१४-२१४। 


2 जैणिलेग्रात पाता था था 06807 ० 3.987, ७ 299 
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रहा । फरैरी लिखते हैं --“सारे मारत का सोना, चाँदी घूम-फिर कर धन्त मे भारत 
में पहुँचता है ।”” 
श्री विलियम हन्टर के प्रनुसार पुवे मे मलाया प्रायदवीप, पद्िचम में श्ररव प्राय- 
द्वीप भ्रथवा चीन के उपजाऊ राज्य की धपेक्षा भारत का ही व्यापार यूरोपीय देशों से 
झधिक होता था | इतिहास इस वात का साक्षी है कि सोलोमन राजा के जहाज मला- 
बार तट से ही बहुमूल्य माल मर कर लाते थे | प्राचीन काल के रोम साम्राज्य को 
धावश्यवता की भधिकाश वस्तुएं भारत से ही प्राप्त होती थी । इशपी व्यापार में भाग 
लेने के उद्देश्य से ही फालम्वस ने भ्रमेरिका भोर वास्कफ्रोडियामा ने उत्तम भ्ाश्ा अन्तरीप 
((४]8 0 5000 80.७) का चक्कर लगाकर भारत का पता लगाया। भारत के 
मसाले, दवाहयाँ, रग, उत्तम लकडियाँ, सूती वस्र, जवाहरात, सोना, घाँदी और 
चस्तुप्रो ने ही यूरोप वाध्षयों को भारत की घोर झाकृष्ट किया ।” 
१५वी शताब्दी के भ्रन्त में सदसे पहले पुर्तंगाल वाले भारत मे भाये। धीरे- 
घीरे उन्होने भारत के पश्चिमों समुद्र त पर गोग्रा, ढामन, ड्यू श्रादि स्थानों पर 
भ्रधिकार कर लिया। १६वीं ज्ञताब्दी में पुतंगाल वालो को एूर्वी देशो के साथ व्यापार 
करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया, पर तु पुतगालियों के भ्त्याचार के कारण भारत 
तथा पश्चमी देशो के मुमलमान उनसे नाराज हो गए थे भौर उन्हे भारतीय समुद्र 
तट से तिकालने की चेन्‍्टा करने लगे । जनता की सहानुमृति खो देने से उनकी शक्ति 
बहुत घट गई, जिससे पुतंगाल के व्यापार को बडा घक्का लगा | पुतगालियों की भ्रक्ति 
को तोडने मे हों वा भी वा हाथ था। १६वीं शताब्दी फे भनन्‍त तक इनका प्रभृतत्व 
पूर्वी द्वोपो में हो गया । डच लोग मसाले, रेशमी और सूती वस्त, चावल, भ्रफ्ोम प्रौर 
झोरा वाहर मेंजते थे । डचो की बढती हुई व्यापारिक शक्ति बो पुर्तेगाली, भ्रग्ेज भौर 
फ्राध्तात्ती लोग सहन नहीं कर सके, भरत. तीनो में कगडे होने लगे | भ्रग्न॑ज और फ्रासो- 
सियो के साथ युद्ध होने से डचो मे भारत में काफो द्वानि उठाई। फ्रासीसियों भौर 
डचो के परस्परिक पुद्धो से इड्धलेड ने यठा लाभ उठाया। श्रग्नेजो ने धीरे-धीरे भारत 
में अपना अधिकार वढाना भारम्भ किया और ३१ दिसम्बर सन्‌ १६०० को इद्धलिढ 
की रानो एलिजावेश में पूर्वी देशों से ध्यापार करने |के लिए रायल चार्टर दिया। 
डा० सरकार का प्नुमान है कि ईस्ट इन्डिया कम्पती को स्थापना के प्रथम ६० वर्षों 
में भारत से प्रति वर्ष औसतन एक लाख पौड ( लगभग ८० लाख रु० ) का माल 
हद्धलेड सेजा गया | सनु १६८१ मे २२,३४,५१६ पौड का माल इसद्धलेड भेजा गया | 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी की नीति धारम्भ में भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने 
की थी, क्योकि उसका निर्यात व्यापार इसी वात पर मिभर था। किन्तु थोडे समय 
बाद ही ब्रिटिश प्रंजीपतियो के विरोध के कारण उसे यह चीति छोडनी । ब्रिटिवा [ जी- 
पति यह चाहते थे कि कम्पनी ब्रिटिश कारखानों के लिए प्लावध्यक कच्चा माल भारत 


+ एए एए जगा गाल छााध्ाश शयएछा6 
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से निर्यात करने पर जोर दे, प्रतः कम्पनी ने श्रपनी नौति बदली और भारत से तैयार 
माल की पपेक्षा अधिक मात्रा मे कन्चा माल निर्यात किया जाने लगा, जिसकी जगह 
भारत में इद्धलेड के कारखानों का बना हुप्ता तैयार माल आने लगा। इसका प्रभाव 
यह हुप्मा कि भारत श्रौद्योगिक देश से कृषि प्रधान देश बना दिया गया । इसका घातक 
प्रभाव हमारे व्यवसायों और व्यापार दोनो पर ही पडा । श्रीमती तौल्प के छब्दो सें-- 
“भारत भ्रव इड्लेड मे हुई भौद्योगिक क्लान्ति के फलस्वरूप उम्नत कारखानो के लिए कच्चा 
सामान, 5ई, चमडा, तिलहन, रग, जूट ध्रादि निर्यात करने लगा झौर बदले मे आर र- 
काधिक भाजनषा मे इड्धलेड से लोहे भोर सृत का तैयार माल खरीदने लगा, जम्यकि भ्नन्‍्य 
यूरोपीय देशो की क्रय शक्ति फ्रासीसी युद्धों के कारण कमजोर पड चुकी थी (” 

सन्‌ १८६६ में स्वेज नहर मार्ग खुलने से भारत के विदेशी व्यापार में नये 
युग का प्रारम्भ हुआ ६ भारत भौोर यूरोप के बीच ५,००० मील की दूरी कम हो गई। 
भनन्‍्य कारणों से हमारे विदेक्षी व्यापार को प्रोत्साहन मिला ,-- 

(१) भारत मे श्रग्नेजी राज्य की स्थापना होने से देश को शासन व्यवस्था के 
विचार से एक सूत्र भे बोघा गया, जिससे देश के विभिन्न भागो पी राजनंतिक भ्रशातिं 
समाप्त हो गई ओर व्यापारियो को व्यापार करने में बडी सुविधा मिली । 

( २ ) यातायात के साधनों का देश में काफी विकास हुआ । देश के प्रान्तरिक 
भागो से बदरगाहो तक झावा-जाना सुगम हो गया तथा वहाँ से स्वेज नहर द्वारा 
यूरोप, भ्रमेरिका, भ्रफीका, फारस, इटली, मिस्र, भ्ास्ट्रिया झ्रादि देक्षो को माल भेजने 
की सुविधा हो गई । यात्रा मे भव समय फम लगने लगा, जिससे झनाज प्रादि काफ़ी 
मात्रा मे निर्यात किये जाने लगे | 

( ३ ) बम्वई भोर स्वेज नहर के बीच में समुद्री तार से सम्बन्ध स्थापित हो 
गया भौर जहाज-तिर्माण उद्योग मे काफी प्रगति होने से व्यापारिक जहाजी बेडो का 
भी इसी समय विकास हुप्रा । 

फलस्वरूप भारत से कम कीसत की, किन्तु भारी वस्तुएं विदेशों को जाने 
लगी --गेहूं, चावल, तिलहन, चमडा, छूट भ्रादि | उसके बदले मे सूती वस्त्र, मश्षीनें, 
रेखो का सामान, काँच का सामान भादि पहले इड्बलेड से शोर फिर जमंनी, सयुक्त 
राज्य तथा जापान से भाने लगा । यद्यपि कहने के लिये भारत से व्यापार करने की 
सब देशो को स्वतन्शता थी, पर वास्तव में इछ्डूलेड का भारत के विदेक्षी व्यापार पर 

चढ़ा प्रभुत्व था। इसके कई कारण थे--( १ ) भारतीय रेलो मे ब्रिटिल् पूंजी लगी 
थी तथा उन पर श्वग्रेजो का ही भ्रधिकार था, जो केवल शअग्रेंज व्यापारियों को ही 
परोक्ष प्रथवा भपरोक्ष रूप मे उत्साहित करती थी।(२) बैंकिंग तथा जहा/जी 
फम्पनियाँ अग्रेजो फे ही श्रघिकार मे थी, तथा ( ३ ) देश मे भ्रर्थ नीति तिर्घारण फरने 
वा काम भी हन्हो के हाथ मे था। श्ध्वी शताब्दी के अन्त तक इड्ूलेड की यह 
भ्रमुना वनी रहो, क्योकि हमारा ५०% झायात भोर २५५ निर्यात प्रव भी इद्धलेड 
से ही था | भमेरिकन गृह युद्ध के समय भारत के रुई नियांत मे फाफी धुृद्धि हुई । 


। कं 


ब्रिटेन से श्राने वाले सुती वस्तो के झायात में कमी हो गई ! इसके श्रतिरिक्त मारत मे 
ही १६वीं गताव्दो के प्रत में श्रकाल पश्रादि की प्रधिकता के फारण व्यापार में काफी 
कमी हुई । 

इस काल में मारत का श्रायात की प्रपेक्षा कुल निर्यात ध्रधिक रहा और प्रायः 
प्रति वर्ष कुछ न कुछ शेप रहता था, जो भारत के नाम इड्डलेड मे जमा होता था । 
इसका भ्रपिकाक्ष भाग इण्डियन ऑफिस के खर्च, इण्डियन सिविल सविस के नोकरो 
की पे श्नो, ब्रिटेन की व्याज वाली रक्षमो, श्रग्नोंज व्यापारियों की जहाजी किरायो 
भौर बोमा तथा विनिमय के प्रमेक प्रकार फे ख्चों मे काटा जाता रहा। जो थोढी 
सी रकम बाकी वचती थी उसका भुगतान सरकारी हुँडियो द्वारा किया जाता रहा । 
नीचे विभिन्न वर्षों मे भारतीय भ्रायात निर्यात तथा व्यापारिक शेप के भाँकडे हैं -- 





( लाख झपयो में ) 
बपे झायात निर्यात घाकी 

१८५४-५५ से १८५८-५६ २,६८५ २,५८५ -- 
१८६६-७० से १८७३ ७४ ३,३०४ प,६८५ २,३२१ 
श्यष४ ८५ से १८८८ प६& ७,५१३ ६,७२८ १,४१५ 
१८६६ १६०० से १६०३ ०४ घ,४६८ १२,४६२ ४,०२४ 


इस काल मे विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्न थी :--- 

( १) स्वेज नहर के खुल जाने एव देदा में यातायात के साधनों तथा विचाई 
क्षेत्रों में वृद्धि होने से भारत के प्रायात और नियति व्यापार मे वृद्धि हुई । 

(२) पहले जहाँ भारत से बहुमूल्य घातुये तथा हल्के वस्त्र झ्रादि निर्यात 
किये जाते थे, वहाँ केवल मारी कच्चा माल ही भधिक जाने लगा झौर पक्का माल 
ध्रायात होने लगा । 

(३ ) व्यापार को दिशा भारत के भनुकूल रहने लगी । 

(४ ) ध्रायात प्रोर निर्यात दोनो में ही ब्रिटेन का भाग भ्धिक रहने लगा । 

(५ ) इस काल में सिर्यात फी मुख्य वस्तुए--चावल, गेहूं, चाय, झूठ, 
विलहन, कपास, घमड़ा श्रादि थी। भायात की मुख्य वस्तुए--सूती, ऊती बस्न, 
मश्षीने भ्लौर लोहे का सामान तथा काँच का सामान था| 


प्रथम महायुद्ध फे पूचे-- 

इस काल मे भारत का विदेशी व्यापार काफी चमका, क्योकि विश्व में 
झाधिक उन्नति को लहर चल पड़ी । सोने का उत्पादन प्ौर राष्ट्रीय तथा पन्तर्राषट्रीय 
कीमतो मे वृद्धि होने से समस्त विद्व में व्यापारिक कार्यो मे _प्रयति हुई। यह प्रगति 


* कृष्णद्त्त वाजपेयी ए7ा०ए68 ण॑ ]क्गाग:छ, ई० रैईरे-्रे१३े । हक 
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केवल सन्‌ १६०५८-६ में कुछ कमजोर पढ गई, क्योकि इस समय मानसून फेल हो 
गये तथा सपुक्त राज्य भ्रमेरिका मे कई बेक्को की स्थिति विगड गई। किन्तु यह 
परिस्थिति भ्रधिक काल तक न रह सकी झौर पश्चिमी देशो की धाथिक स्थिति सुधरने 
तथा झपये भोर पोंड का विनिमय निद्चत हो जाने से भारतीय व्यापार को काफी 
प्रोत्साहन मिला ।/ 

( करोड रुपयो में ) 


चपे ग्रायात निर्यात जोड 
१६००-०६ ७६५ २७ १०४१६ १८०४३ 
१६०७-०८ १०७ ५० १४८ ४५ २५५ ६५ 
१६१३-१४ १५० २५ २६६ ६२ ३४६ ६७ 





इस काल में भारतीय विदेशी व्यापार की मुरुष विद्येपतायें निम्न थी ;--- 
(१ ) भारत से निर्यातो मे कच्चे माल की झोर भायातो मे तैयार माल की 
ग्रधिकता । 


(२ ) हमारा निर्यात व्यापार भ्रायात व्यापार से मात्रा भौर मूल्य मे भधिक 
होता था, जिससे व्यापार की बाकी हमारे अनुकूल रहती थी । किन्तु भारत को बहुत 
व्ठी रकम प्रति वर्ष भ्रहृश्य प्रायात श्र गृह व्यय के लिये भी चुकानी पडती थी । 

(३) भारत के फच्चे माल झोर भनाज के निर्यात मे इड्लेड का हिस्सा 
सबसे ज्यादा रहता था ॥ 

(४ ) इड्डलेड के श्रतिरिक्त भारत का ध्यापारिक सम्बन्ध गेर साम्राज्य के 
देशो से क़मश« वढ रहा था, जो योरोप महाद्वीप फे इटली, जमं॑नी, फ्रास प्रादि देशी से 
भी होता था । 

(५ ) इड्धलेड के प्रभाव से भारत मे भी मुक्त व्यापार नीति को प्रपनायों, 
जिससे इद्धलेड के तैयार माल को भारत मे बेचने के लिए एक बडी मन्‍डी प्राप्त 
हो सके । 

(६ ) इस काल के पिछले धर्षोंमे विदेशी व्यापार में कुछ कमी प्राई। 
इसके प्रमुख फारण थे--भहाद्वीप मे प्रौद्योगिक ऋणडे, वाल्कन युद्ध के आरम्भ होने से 
भारतीय माल फी भ्रमेरिका मे माँग न होना, मानसून का श्रनिश्चित होना और देक्ष 

में बेकिंग सकट होता । 

( ७ ) इस फाल मे क्ची रुई शौर जूट का निर्यात इद्धलैण्ड को बढने लगा । 

वास्तव मे इस काल में जैसा कि वोरा ऐन्सटी ते लिखा है--बीसवो शताब्दी 
के पहिले १४ वर्षों मे भारतीय व्यापार में वडी उन्नति और वृद्धि हुई, किन्तु व्यापार मे 
कोई परिवर्तन नही हुप्रा। यद्यपि प्रथम महायुद्ध के पूर्व भारत का श्रधिकादा व्यापार 


॥ एथायशे 78 शता॥/5 मै0 थशहुए 77909 5॥08 870, ए 79: 
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इम्नलेड से होता था, फि तु जापान पोर संयुक्त-राज्य भ्रमेरिका का महृत्त्व भी बढ़ता 
जा रहा था। यही हाल मबच्य योरेपीय देशो का था ।?१ 


प्रथम मद्दायुद्ध काल ( सन्‌ १६१४-१८ )-- 

प्रथम महायुद फे भ्रारम्भ होने के साथ ही भारत का विदेशी व्यापार कम हो 
गया। सन्‌ १६१३-१४ के झाधार पर प्रायात मे ६७% भौर नियत में ३४% की 
कमी हो गई | दोनों में ४८% फ्री कमी हुई । जहाँ सन्‌ १६१४ में कुल विदेशी 
व्यापार ४२७ करोड़ रुपये का था ( भायात १८३ फरोड प्रौर निर्यात २४४ करोड ), 
चहाँ सन्‌ १६१६-२० में कुल व्यापार २२३ करोड रुपये का हो रह गया ( आयात 
६३ फरोड रुपये भौर निर्यात १६० करोड रुपये* )। इस काल में कच्चे माल का 
निर्यात सन्‌ १६१३-१४ मे ३६ ६% से बढ़कर सन्‌ १६१६-२० मे ५१"७% हो 
गया त्तथा इसी श्रवधि में तैयार माव के प्लायात में ७६ ५% से ७० ४% की कमी 
हो गई। युद्स्नल में व्यापार कम होने के मुस्प कारण थे -- 

( १ ) पठौसी देशो भप्रथवा महाद्वीप के देशो के यातायात में युद्ध के फलस्वरूप 
यडो गडपडी उत्पन्न हो गई, जिससे भारत का व्यापार इन देक्षो से कम हो यया । 

(२ ) महायुद्ध के पूर्व भारत का व्यापार जमेनी के साथ बढ़ गया था, किन्तु 
युद्ध परारम्म होने के साथ दाधु देश घोषित हो जाने से हमारा व्यापार जम॑नी से प्राय 
नष्ट ही हो गया । रूस प्रादि देशो से यातायात की कठिताइयो के कारण ही हमारा 
व्यापार रुक गया । 

(३) पाश्तु देशों से व्यापार विल्कूल बन्द हो गया तथा मध्य यूरोप के देशी 
से युद्ध के कारण व्यापार कठिन हो गया। 

(४ ) बहुत से देशो ने विदेशों से माल लेना वन्‍द कर पपने देशो मे ही 
पुद्ध सामग्री उत्तादन करना प्रारम्म क्रिया, जिससे भारतीय माल की माँग इन देक्षों 
में कम हो गई । 

(५ ) यद्यपि परुद्ध के समय भारतीय कच्चा सामान विदेशों को कम जाने 
लगा, किन्तु भारत परतन्त्र था भर विदेशों से मश्नीनें श्रादि मगवाने की भी सुविधा 
नही यी। अत, भारत इसको तेयार माल मे परिणित नही कर सकता था । 

(६ ) प्रायात व्यापार पर पहले से अधिक कर लगा दिया गया था, इससे 
मी भारतीय ध्यापार को घफ़ा पहुँचा । भारत सरकार ने चाय प्रौर जूट पर निर्यात 
कर भी लगा दिया, जिससे इन वस्तुमो का निर्यात युद्ध काल तक के लिए कम 


हो गया । 
(७ ) ग्रुद्ध-काल में माल ले जाने के लिए जहाजो की भयकर कमो हो गई । 


जो जहाज भारतीय समुद्रो मे माल ले जाने पर नियुक्त भे भ्रव वे अग्रेजो के लिए य्रुद् 
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सामग्री ले जाने लगे । वाल्टिक तथा काला सागर मे मिन्न राष्ट्री के जहाजो का भी 
जाना बन्द कर दिया गया तथा बहुत से जहाज जमंत सेनाग्रो द्वारा न|्ट कर दिए गये । 
इस प्रकार भारतीय व्यापार का माल ले जाने के लिए जहाजो की नितान्त कमी द 
पड गई। 


(८) युद-काल मे जहाजो की वमी होने तथा सामान भेजने की श्रधिक 
माग होने के कारण जहाजी-भाडे मे वृद्धि हो गई तथा समुद्रो बीमे का व्यय भी 
झ्रधिक पडने लगा, इससे हमारा विदेशी व्यायार घट गया । 

(६ ) बहुत से देशो भे अन्वाघुन्ध कागजी मुद्रा छापी गई | इस मुद्रा स्फीति 
का परिणाम यह हुमा कि भारतीय वस्तुए' वहाँ बहुत महंगी पडने लगी । 


प्रथम महायुद्ध के अन्त तक भारेत के व्यापार की दिशा-- 


पहले महायुद्ध के पूर्व भारत के निर्यात और झायात में ब्रिटेन का बहुत घडा 
भाग था, जिसमें भारत कुल श्रायात का ४०% ब्रिटेन से मेंगवाता था। कफ़मदः ब्रिटेन 
से धाने थाले माल का प्रतिशत घटने लगा भौर सन्‌ १६३६ में वह ३०% ही रह 
गया । फिर भी ब्रिटेन का हिस्सा झ्य देशों की तुलना मे श्रधिक था। इसका मुख्य 
फारण ब्रिदेन का भारत पर झाधिपत्य था | जहाँ तक भारत के निर्यात का प्रएन था, 
सन्‌ १६१४ के पूर्व कुल निर्यात का केवल २५% ब्रिटेन को जाता था। क्रमशः यह 
प्रतिशत बढ़ता गया झोर सन्‌ १६३६ मे ३४% हो गया । ब्रिटेन ने भारत के उद्योग 
घन्धो मे बहुत भ्रधिक पूजोी लगा रखी थी। ब्रिटेन की जहाजी 'कम्पतियाँ, वेक, 
वोमा कम्पनियाँ भारत की प्रहद्य सेवा करती थी, श्रत. ब्रिटेन को प्रति वर्ष भपनी 
पू'जी पर लाभ तथा श्पती झहृद्य सेवाशो का मूल्य मिलता था| इसो कारण ब्रिदेन 
फो भारत से भ्रधिक निर्यात होता गया | सन्‌ १६१४ के पूर्व जमंनी का भारत के 
झायात व्यापार से २०४०, सपुक्त राज्य भ्रमेरिका का १ ७०%, जापान का ०६% 
भाग था, किन्तु सन्‌ १६१४ मे बडा परिवतन हुम्रा । न केवल ब्रिटेन के भाग में ही 
कमी हो गई, बल्कि जमनी के व्यापार मे ६६% वृद्धि और जापान तथा समुक्त राज्य 
के प्रत्येक के साथ व्यापार मे २६% की वृद्धि हुई | वेल्जियम का प्यापार ३ ६५% से 
२३% रह गया । 
निर्यात घ्यापार फो दक्षा भे भी इसी प्रकार से परिवतेन हुआ । इस छताव्दी 
के आरम्भ में इद्धलेड का भाग २६%, योरोपीय देशो का २५०, पूर्वी देशो का २४% 
भोर समुक्त राज्य का ७% था, किन्तु सन्‌ १६१३-१४ मे यह भाग क़मद, १४%, 
२६९, १००८ भोर €% ही रह गया । इस भ्रकार प्रथम महायुद्ध के पूरे तक इद्ध- 
लेड का भाग क़मदा; घटता गया, किन्तु प्रन्य देशो के साथ उसके व्यापारिक सम्बन्ध 
यठते गये । सुद्दूर पूर्व के देशो के साथ व्यापार मे हुई कमी छोटे-छोटे देशो के साथ 
ज्यापार बढाकर दूर को गई । वैयक्तिक देशो के साथ मारत के व्यापार मे वृद्धि हुई। 
जैस्वरूप जमनी, जो सन्‌ १६०० में भारत का तीसरा व खरीददार या, सन्‌ १६१४ 


[ २६७ 


में उसका स्थान दूसरा हो गया । जापान की स्थिति भी छठे से तीसरी हो गई भौर 
चीन का स्थान दूसरे से हट कर छठा हो गया ए* 


सत्‌ १६१४-१८ की श्रवधि में इड्धलेड का व्यापार भारत के साथ कम होता 
गया। इपया मुरय वारण उसका युद्ध मे व्यस्त रहना तथा श्रेंग्रेन सरकार द्वारा नियति 
व्यापार पर कड़ा प्रतिउन्‍्ध लगाना था | इसीलिए झायात व्यापार मे उसका भाग सन्‌ 
१६१३-१४ में ६४१० से घटकर सभ्‌ (६६१८-१६ मे ४५ ५%, रह गया। सम्पूर्ण 
युद्ध बाल का विचार परें तो कहा जा सकता है कि युद्ध पूर्व काल के श्रोसत ६२ ८५% 
से युद्ध काल का प्रौतत ५६"५% ही रह गया । इसी समय भारत के वाजार से हट 
जाने के कारण जापान भोर समुक्त राज्य भमेरिका के साथ होने वाले व्यापार मे वृद्धि 
हुई । पहले लोहे की म्गीनें जो इज्ूलैण्ड से भाती थी वे इन दोनो देशों से भायात 
होने सगी । इसके प्रतिरिक्त जापान से काच का सामान, कागज झौर सूती ।वस्र तथा 
भमेरिका से रग भादि भी मेंगवाया जाने लगा। इन दोनो देशो ते श्पने व्यापारिक 
संगठन स्थापित करने के भरसक प्रयत्व किये । 


निर्यात व्यापार में इद्डलेंड और पभग्नेजी साआऋज्य के देशों के साथ बृद्धि हुई, 
क्योकि युद्ध काल में भ्रधिधाधिक माल भारत से खरीदा गया। इस कारण हमारे 
निर्यात व्यापार मे इड्डलेंड का भाग सन्‌ १६१३-१४ में २३ ४%, से वढकर सन्‌ 
१६१५-१६ मे २९ २९ हो गया। इद्धलेड झ्ौर ब्रिटिश साम्राज्य दोनो को मिलाकर 
युद्ध पूर्व के १५ १% झौर ४१ १% भोसत से युद्धकाल का भोौसत ३१ १% भौर 
५१ ७५% होगया। भारत से जर्मनी का व्यापारिक सम्बन्ध प्रायः हुड सा गया । जमंनी 
का फ्रान्स तथा बेल्जियम के कई भागो पर प्धिकार होने से इन दोनो देशो से भी 
हमारा ध्यापार कम हो गया। विन्तु जापान भौर सयुक्त राज्य से निर्यात व्यापार मे 
वृद्धि हुई, जो प्रमश, ६ २६६ से १२ १% भौर ८६% से १३ ८५% हुई । इसका 
मुस्य कारण था कि ये देश युद्ध की विभीषिका से दूर थे तथा मित्र राष्ट्र होने के नांते 
वे भारत वी वस्तुर्ये खरीदने मे समथ थे । इस प्रकार युद्ध काल में भारत का विदेशी 
व्यापार वहुत ही थोडे देशों के साथ सीमित था। यद्यपि निर्यात व्यापार से अधिक 
प्राप्ति होती थी, किन्तु आयात की फोमतें वढ जाने से हमे हुकाना भी श्रधिक 
पढ़ता था | 
सम्‌ १६१६ से सन्‌ १६२६ के वर्षों मे मारत के विदेशी व्यापार में प्रमेक 
उतार-घढाव प्राये । प्रवम वर्ष में भारत का व्यापारिक शेप प्ननुकूल रहा, किन्तु सन्‌ 
१६२०-२१ ओर सन्‌ १६२१-२२ पे यह प्रतिकूल हो गया। युद्ध के तुरन्त वाद ही 
युद्ध-कालीन अतिवन्ध हटने से जद्दाजों का किराया कम होने भौर युद्ध के समय जिन 
राष्ट्री से व्यापार बन्द हो गया था वह फिर से चालू होने से यद्यपि व्यापार बढ़ा, पर 
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यह स्थिति शीघ्र ही समास हो गई । देश के निर्यात व्यापार में निम्न कारणों से कमी 
था गई ,-- 

(१ ) क्रप-शक्ति के श्रभाव में योरोपीय देश विशेष मात्रा मे भारतीय माल 
नही खरीदते थे । 


(२ ) ब्रिटेन, अमेरिका भ्रौर जापान मे भी पहले से ही इतना भारतीय माल 
खरीद लिया गया था कि उनके पास अभ्रधिक माल खरीदने की ग़ुज्ञाइश नही थी, 
क्थोकि इन देशो के बाजार भारतीय माल से पटे पडे थे । 


(३ ) भारत में लगातार वर्षा की कमो होने ( सन्‌ १६१८-२१ ) से झ्रनाज 
की कमी हो गई भौर भ्रनाज के भाव चढ गये । प्रतः प्रनाज का निर्यात रोकना पडा । 

(४ ) जापान भी श्राथिक सक्तठ मे फेस जाने से भ्रधिक माल नहीं मगा 
सकता था। 

(५ ) भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य को प्वढ़ा देने ( १ शि० ६ पेश से बढ़ा 
कर २ ल्ि० कर दिया गया ) से भारतीय निर्यात पर दुरा असर पडा । 


(६ ) स्वदेशी भानदोलन भारम्म होने से विदेशी माल फा चहिष्कार होने 
लगा, जिससे इद्धलेड से श्राने वाले माल में कमी हो गई श्रौर भारतीय उद्योगो की 
प्रगति हुई ॥ 

इस प्रकार हमारा निर्यात ध्यापार फम हुआ्ना, किन्तु उधर आयात उप्रापार मे 
वृद्धि होने लगी | युद्ध के कारण जो प्रायात शक हुप्ला था, वह भ्रव सुगमता से होने 
लगा। रुपये का मिदेशी विनिमय बढ़ जाने से भी झायात को प्रोत्साहन मिला शोर 
विदेशों से तैयार माल भधिकाधिक मात्रा मे झायात होने लगा । सन्‌ १६२०-२१ में 
भारत फे निर्यात से प्रायात ७६*८ करोड रुपये का भ्रधिक था, परन्तु धीरे-घीरे यह 
स्थित्ति बदली भ्रोर सन्‌ १६२२-२३ तक निर्यात-भायात भ्पनी सामान्य स्थित्ति मे पहुँच 
गये । योरोपीय मुद्राप्रो मे श्रव स्थिरता भरा गई थी श्ोर योरोपीय देणो की श्राथिक 
स्थिति में सुधार हो गया था, जो कि सन्‌ १६२९ तक सन्तोषजनक रही। 
विश्व मन्‍्दी का काल सन्‌ १६२&-३५-- ह 

सन्‌ १६२६ में घिव-व्यापी मन्दी झारम्भ हो गई। विभिन्न देझ्षो ने भ्पनी- 
ग्रपनी भाथिर सुरक्षा की दृष्टि से विदेशी व्यापार पर श्रनेक प्रकार के प्रतिवन्ध 
( निर्यात प्रतिबन्ध, ऊँची दरें तथा कोटा पद्धति ) लगाना छुरू कर दिये। दुनिर्या के 
विदेशी व्यापार की मात्रा घटने लगी । भारत कृषि प्रधान देगा था भौर क्षपि पदार्षों 
का सूल्य प्रधिक्र गिरा था, प्रत भारत के विदेक्षी व्यापार को विषेष हानि हुई | सन्‌ 

१६२६-३० में हमारा कुल निर्यात ३१८ करोड रुपए का ही हुम्ना, पिछले वर्ष के 
निर्यात से यह २० करोड रुपए से कम था | जब इसी काल मे भरायात २५० करोड 
झुये का था। यह पभ्रायात पिछले वर्ष के ग्रयात से १५ फरोड रुपये कम का था । 
सन्‌ १६३१-३२ मे जब इद्धलेड ने स्वरणंमान को छोड़ा तब सारा सोना भ्रमेरिका, 
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फान्स प्रादि देशो को जाने लगा । इसका प्रभाव भारत पर भी पढ़ा | भारत से सोना 
भत्यधिक मात्रा में ( चृफि उसकी कीमत मे वृद्धि हो गई थी ) विदेशों को जाने लगा, 
विन्तु फिर भी हमारे निर्यात-प्रायांत व्यापार मे कोई लाभ नहीं हुआ । पिछले वर्ष की 
धपेक्षा इस व नियत्ति-ध्यापार मे ६५ करोड रुपये की कमी हुई। इसी प्रकार प्रायात 
व्यापार में भी ४३ करोड रुपए की कमी हुई | इस काल मे विदेक्षी व्यापार की बाकी 
३०५६ करोड रुपए से भारत के पक्ष में रही । निर्यात व्यापार के मूल्य मे कमी होने 
का मुख्य कारण कृषि वस्तुओं की कीमतो मे कमी होना था | सन्‌ १६३२-३३ में जब 
संयुक्त राज्य भमेरिका ने स्वणमान पद्धति को छोडा तो विष्व के देशों मे भ्ाधिक 
सुरक्षा प्रानदोलस की एक लहर सी चल पड़ी, जिसका प्रसर भारत पर भी पडा | 
विद्दव के भ्रमुख देशो ने मिलकर भ्रपने भापको कई व्यापारिक सद्धठनों मे बाँटा, किन्तु 
भारत भपनी पराधीनता के कारण किसी भी संद्भठन में सम्मिलित होने में भतमर्थ 
रहा । फिर भी इस वर्ष भारत के भायात २५ करोड रुपए से बढ़े भौर निर्यात २५ 
करोड रुपए से कम हुए भौर व्यापारिक शेप १ ०६ करोड रुपये रहा । प्रायात मे वृद्धि 
होने का एक मात्र फारण देश मे राजनैतिक स्थिति में सुघार तथा भारत फा प्रिटेन 
के साथ पहिला व्याप्रारिक [ भोटावा ) समझौता होना था। इस वर्ष स्रयुक्त राज्य 
प्रमेरिफा से हमारा व्यापार कम हुप्ना, किन्तु इद्धलेड के साथ हमारे व्यापार में बृद्धि 
हुई । 
सन्‌ १६३३-३४ में हमारे व्यापार में कुछ प्रगति हुई। निर्यात १३६ ०७ 
फरोड से १५०२३ फरोड रुपये पक पहुँच गया शोर धझायात मे १७ फरोड रुपये की 
कमी हो गई । विश्व-मन्दी का प्रभाव सन्‌ १६३२-३३ तक रहा। सन्‌ १६३३-२४ से 
स्थिति में सुधार होने लगा । इसका मुख्य फारण यह था कि संयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
तथा प्रन्य देशों ने भपनी प्राथिक मन्‍्दी का सुवआार करते की योजनायें कार्यानिवत की । 
भिन्न-भिन्न देशो में कच्चे माल की उत्पत्ति पर नियन्त्रण लगाये गये, बुद्ध के भय के 
कारण एास्त्रों पर भन्धाधुन्ध व्यय होने लगा तथा ब्रिठिग साम्राज्य के देक्षों ने जो 
प्रोटावा पैयट किया, उससे भारत के विदेश्षी व्यापार को थोडा लाभ हुप्ला । सन्‌ १६३४ 
में सारत-जापानी व्यापारिक सम्व घ भ्रच्छे हो गये । 


द्वितीय महायुद्ध के पूर्व विदेशी व्यापार की विशेषताय-- 

(१) भारत विदेशों से मुत्पत पक्क माल मेंगवात्ता था, जिसमे वस्र, लोहे 
का सामाल, यत्म्, घडियाँ, चमडे का सामान, शीशे का सामान, मोटरें, साइकिल, 
कपडा, सीने की मक्षोनें, विश्तात खाने का सामान, तेल, साबुन, दवाहयाँ, कागज, 
शक्कर, दियासलाई मुख्य था । जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, भारत मे कारखाने 
स्थापित होते गये, जिससे पक्‍के माल"का भायात कमर होता गया। समत्‌ १६२० धक 
भारत भपने कुल झायात का ५४% पक्का माल विदेक्षों से मेंगवाता था। इसके 
झपरान्त सरकार ने घन्धों को सरक्षण देने क्री नीति स्वीकार की । फलस्वरूप बस्रो के 


| 
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(२) युद्ध काल मे भारत फा व्यापार ब्रिटिषा सान्नाज्य से तथा मध्य-पूर्वी 
देशो से ही प्रघिक रहा । भास्ट्रे लिया, कनाडा, मिस्र, ईराफ तथा मध्य-पूर्वे के देशों से 
भारत का व्यापार बहुत बढ गया । सन्‌ १६४३ झौर सन्‌ १६४४ ४५ में ईरान झोर 
बहरीन ठापू से हमारे यहाँ ३१ फरोड शोर ५३ करोड रुपये का मिट्टी का तेल पश्ाया। 
सन्‌ १६४४-४४ में सयुक्त रोज्य श्मेरिका के साथ भारत का व्यापार ६५ करोड 
झपए का था, जबकि ब्रिटेन के साथ केवल १०४५ करोड रुपए का व्यापार हुझा । 

(३ ) युद्ध काल में भारत के चिदेशी व्यापार का अ्रन्तर भारत के पक्ष में 
रहा, जैसा निम्त तालिका से स्पष्ट होता है +- 


करोड रुपय में 

व्याप।रिक शेष व्यापारिक शेप 
१६३८-३६ --१७५ १६४२-४३ --फप४ 
१६४०-४१ न४२९० १६४३-४४ न-&६२ 
१६४१-४२ नछ० ० १६४४-४५ न॑४२ 


निर्यात नियन्त्रणु-- 
युद्ध काल में श्रायात और निर्यात पर सरकार का नियन्चण था, जो भव तक 

चला प्रा रहा है। जब तक युद्ध चलता रहा, विदेक्षी व्यापार पर सरकारी नियम्त्रण 
का उद्देश्य यही रहा कि युद्ध सचालन में सरकार को अधिकतम सहायता मिले । 
यातायात श्रौर निर्यात दोनो पर नियन्त्रण लगाए गये । निर्यात पर जो नियन्त्रण थे 
उनका उद्देश्य --(3) शश्नु राष्टे को माल भेजने पर रोक लगाना, (]) कुछ चीजो को 
जो शम्रु राष्ट्र नही ये, उनको भी भेजने से मना करना, (पा) कुछ चीजें जो शश्ु राष्ट्र 
नही थे, उनको लाइसेन्स हारा ही माल मेजने की स्वीकृति देना भौर कुछ देशो को 
कुछ चीजें दिना लाइसेन्स या मुक्त लाइसेन्स (0 (५ 7,) के प्रन्तर्गत भेजने की 
स्वीकृति देना । माच सन्‌ १६४० से विदेशी विनिमय पर सरकार का नियन्त्रण द्वोने से 
निर्यात पर भी नियन्त्रण हो गया ॥ जब तक निर्यात से मिलने वाले विदेशी विनिमय 
का सरकार के नियन्त्रण सस्वन्धी नियमों के अनुसार उपयोग करने का प्रमाण पत्र 
पेय नही किया जाता था तब तक . निर्यात करने को स्वीकृति नहीं दी जाती थी । 
इसका प्रयोजन यही था कि निर्यात के कारण जो विदेशी सुद्रा प्राप्त हो उस पर 
सरकार का पूरा नियन्त्रण रह कर बह युद्ध कार्य में उपयोगो हो सके । 

आयात नियन्न्रणु -- 

मुद्ध भारम्भ होने के कुछ समय पश्चात्‌ भायात पर नियन्त्रण किया गया ।॥ 

शुरू-शुरू में मिश्र राष्ट्री को छोड कर किसी भी देश से माल मेंगाने को पूरी स्वतन्त्रता 
नही थी । पहले ऐसी वस्तुप्रो के झायात पर भ्रतिवन्‍्ध लगाये गये, जिनका उपभोग 
बिना कठिनाई के कम किया जा सकता था अथवा जिनका प्रयोग देक्ष में निर्मित 
वस्तुश्रो हारा ही किया जा सकता था श्रथवा ऐसे देशो से श्रायात किया जाता था, 
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जहाँ विदेशी विनिमय की समस्या इतनी विक्ट नहीं थी । झायात नियन्त्रणों का मुख्य 
उद्देश्य यह था,--(१) विदेक्षो से आयात में दी जाने घाली रकम का श्रसाव किया जा 
सके । (२) जहाजो की सल्या में फिफायत की जा सके, जिससे युद्ध सामग्री प्रधिकु ले 
जाई जा सके और ( ३ ) भ्रधिक से भ्रधिक युद्ध सामग्री का उत्पादन करने में मित्र राष्ट 
समर्थ हो। मई सन्‌ १६४० में विदेशी विनिमय झौर खास तोर से दुलंभ मुद्रा के 
सचय वी हृष्टि से श्रायात के लाइसेन्स देने की व्यवस्था चालू की गई | झायात लाइसेंस 
प्राप्त किए बिना विदेशों को माल का भुगतान करने पर ज्जिवे बेक ने प्रतिबन्ध लगा 
दिया था | मई सन्‌ १६४० में ६८ वस्तुग्रो के भ्रायात पर नियन्त्रण लगाया गया। 
बाद में यह सरुया वराबर ८घठती गई । जनवरी सत्‌ १९४२ तक लगभग भक्‍्रायात की 
सब वस्तुओं पर नियन्त्रण लगाया गया । 


इस प्रकार मुद्ध काल मे कन्द्रोलरो की श्राज्ञा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यापारी 
न तो कोई वस्तु विदेशों को मेज सकता था भौर न मेंगवा ही सकता था। व्यक्तियत 
व्यापारियों को जाँच-पड़ताल के वाद ही लाइसेस दिया जाता था। तटस्थ राष्ट्रो मे 
बहुत सो फर्मो का नाम कानी सूची भे रख दिया गया, जिन पर यह सन्‍्देह था कि 
उनके द्वारा वस्तुयें शश्रुओ को पहुँच सकती थी, उन फर्मो से व्यापार करने को मनाई 
थी। जंसे-जैसे समय व्यतीत होता गया, ये नियन्त्रण तथा बन्धन धर भी कठोर होते 
गये, भस्तु सरकारी नियन्त्रण की कडाई भ्रथवा ढिलाई का सोधा प्रभाव हमारे प्रायात- 
निर्यात पर पढ़ता था | जब निय त्रण ढीला होता था तो विदेशी व्यापार की मात्रा 
बढ जाती थी भ्रौर भगर नियन्त्रण कठोर होता तो मात्रा कम हो जाती थी । 


युद्धोत्तर काल (सन्‌ १६४४-६१)-- 
भारत के युद्धोत्तर विदेशी व्यापार फी विशेषता थी कि हमारा ज्यापारिक 
सन्तुलन हमारे विपक्ष मे रहा | इसका प्रमुख कारण खाद्यान्नो की कमी होने से खाद्यान्न 
का भ्रधिक मांन्ना मे भायात होना था। साथ ही, बुद्ध काल में उाभोक्ता वस्तुझो का 
देश में श्रकाल होने से सरकारी भ्रायात नीति मे उदारता झाते हो उनका सुलभ मुद्रा 
वाले देशो से भारी मात्रा में पश्रायात होने लगा । फलस्वरूप सन्‌ १६४४-४५ से सन्‌ 
१६४६ ४७ के तीन वर्षो में हमारा व्यापारिक सन्तुलन क्रमश २ ६६, २५७१ तथा 
५१ २ करोड रुपए से हमारे विपक्ष मे था। यही स्थिति सन्‌ १६४७ भ्ौर सन्‌ १६४८ 
प्रै थी, जिन वर्षों मे हमारा व्यापारिक शेप क्रमश, ५१२ फरोड तथा (०२ ७ करोड 
रुपए से भारत के प्रनुकुन रहा । परन्तु सन्‌ १६४६-४७ में विपक्षीय व्यापारिक सस्तु- 
लगन के कारण हमारे सामने कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न नही हुई । क्योकि हमारे 
पोड पावने को दूसरे देशो की मुद्रा में बदलने पर कोई प्रतिबन्ध न होने से उसका 
उपयोग इस धिपक्षीय ध्यात्रारिक सन्तुलन को ठीक करने मे कर सकते थे। परन्तु सत्‌ 
१६४८ के प्रारम्भ मे ही स्टिंग प्रदेश के केन्द्रीय कोष मे कमी मा जाने के कारश 

यह प्रतिवन्ध लग गया | सतु॒१६४६ के मई के मद्दीने तक हमारी स्थिति शौर भी . 
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विगड़ गई। विदेशी व्यापार सम्बन्धी इस बिगड़तो हुई स्थिति की शोर भारत सरकार 
का ध्याव गया । उसने सन्‌ १६४६ में श्रायात के बारे में छुलाई सन्‌ १६४८ मे जो 
उदार नोति स्वीकर की थी उसे रह करके प्रव फडी नीति बरतने का निर्णय किया 
मई सन्‌ १६४६ में ४०० वस्तुभ्ो के खुले साधारण लाइसेस के बजाय थोडी वस्तुग्रों 
को खुले साधारण लाइसेंस की श्रेणी में मन्जुर किया | जून सन्‌ १६४६ मे दुलंभ मुद्रा 
प्रदेश से मायात को स्वीकृति देना स्थगित कर दिया गया । जुलाई सन्‌ १६४६ में 
लन्दन में कामनदैल्थ के वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन हुम्ना, उसमे दुलंभ मुद्रा प्रदेशों से 
सन्‌ १६४८ के मुकाबले मे २५% श्रायात मे कमी करने का निश्चय किया गया भौर 
भारत ने इस निश्चय को मन्जूर किया । भारत-इड्जडलेड के वीच भाधिक समभोते पर 
जब प्नगस्त सन्‌ १६४६ मे विचार किया गया तब फिर प्रायात पर और झ्रधिक निय- 
न्‍तण करने का निश्चय किया गया ॥ 
एक तरफ तो भायात को कम करने के पयत्तन किये गये तो दूसरी ओर निर्यात 
को बढाने का भी सरकार ने प्रयत्त किया । सन्‌ १६४६ फो झुलाई मे निर्यात प्रवर्तक 
समिति की नियुक्ति को गई, जिसने देश के निर्यात बढाने सम्बन्धी कई सिफारिशें की । 
जैसे--( १) निर्यात कर हटायें जायें, (२) निर्यात माल सम्बन्धी अत्यधिक सटे पर 
नियन्त्रण किया जाय, (३) निर्यात होने वाले माल फा देश मे उत्तादन बढाया जाय। 
सरबार ने कमेटो को सिफारिशो के अनुसार कार्य फरने का प्रयत्त किया | फलस्वरूप 
झायात पर रोक लग गई शोर निर्यात मे योडा सुधार हुमा, पर सन्‌ १६४६ में फिर 
भी विदेशी व्यापार का सन्तुलन हमारे विपक्ष में हो रहा। इसके बाद हमारी स्थिति 
सुधरने लगी भौर सन्‌ १६५० में कई वर्षों के बाद पहली वार विदेशों व्यापार का 
सन्तुलन हमारे पक्ष में रह' | दम सुघरती हुई स्थिति के मुख्य कारण रुपये का धव- 
मूल्यन, निर्यात को प्रोत्साहन, निर्यात को वस्तुप्रो की बढी हुई कीमतें तथा कोरिया 
युद्ध के कारण उत्पन्न हमारे माल की युद्ध की तैयारी की दृष्टि से बढती हुई माँग हैं । 
नीचे की तालिका मे युद्ध के पश्चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार को स्थित्ति बताई 
गई है -- 


(करोड रुपयो मे) 
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युद्ध को समाप्ति के पदचात्‌ सन्‌ १६९४६ भौर सन्‌ १६४७ फे पहले सात 
महिनों मे भारत सरकार ने नरम नीति का पालन किया । दुलेम मुद्रा के बारे में भी 
सरकार की नीति नरम ही रही, लेकित प्रगस्त सन्‌ १६४७ के वाद सरकारी वीति में 
कटाई हो गई, यहाँ तक कि भारत व इद्धलेड के बीच हुए समझौते ( जनवरी-जुन 
सन्‌ १६४८ ) के झनुसोर हमारे पौड पावने के कोप में से जो पोड पावने की रकम 
ख़्च करने के लिए हमे मिली थी वह भी हम सर्च ने क्र सके । दुलंम मुद्रा क्षेत्र से 
प्राने वाले माल के बारे मे विशेष कडो नोति बरतो गई । डालर क्षेत्र से कुछ माल के 
प्रायात को विल्कुल ही रोक दिया गया । उन पूजी पदार्थों के ग्रायात की भी स्वीकृति 
नही दी जाती थी,जो इड्धलंड मे उपलब्ध थे । परिणामस्वरूप देश मे माल को तड्डी भा 
गई और भायात बहुत गिर गये । श्रायात सम्बन्धी इस कडी नीति का कारण डालर 
की कठिनाई को हल करना था, पर उसका प्रभाव मेंहगाई बढने में हुआ । यह वह 
समय था जब देश के विभाजन के फलस्वरूप देछ्ष मे बहुत भप्रथ्यवस्था फैली हुई थी। 
यातायात की कठिनाई के कारण उत्पादन घट रहा था और नियन्त्रण हटाने की नीति 
का प्रयोग किया जा रहा था | इन सब बातो का सम्मिलित प्रभाव यह हुभ्ा कि देक्ष 
में माल की हर तरह से कमी हो गई झोर थोक वीमतो का मृुल्याकन जो नवम्बर 
सन्‌ १६४७ मे ३०२ था वह सन्‌ १६९४८ की जुलाई मे ३८०६ ६ हो गया। 
झायात मे नरम नीति वरतने का यह उपयुक्त समय था | इस विपरीत प्रनु भव 
के कारण जुलाई सन्‌ १६४८ से भारत सरकार की झायात नीति मे फिर से नर्मी श्राई । 
खुले साधारण लाइसेंस के अन्तगत भाने वाली चीजो को सस्या मे काफी वृद्धि की 
गई पग्रौर वह ४०० के लगभग पहुँच गई । कई चीजें जिनका प्रायात विल्कुल बन्द था 
उनको उस श्रेणी से हटा लिया गया । इस नीति से हमारा भायात बहुत बढ गया भौर 
व्यापार फा सन्तुलन हमारे विपक्ष मे जाने लगा । यद्यपि मेहगाई पर इतका श्च्छा 
प्रसर हुम्रा, पर विदेशी विनिमय की कठिताई हमारे सामने उपस्थित हुई। जो पौड 
पावना हम पहले खर्च नहीं कर पाते थे वह सब खच हो गया श्रौर इसके प्रलावा 
जितना हमने कमाया था उससे कही श्रधिक स्टलिज्र झौर डालर हमने खच किये। 
फलत फरवरी सन्‌ १६४६ में मारत सरकार की प्ायात-निर्यात नीति मे फिर कठो- 
रता भा गई । डालर प्रदेश से श्रायात कम करने की कोशिदा की गई । खुले साधारण 
लाइसेंस के भ्रन्तगंत भाने वाली घीजो की सख्या बहुत कम कर दी गई । एक अगस्त 
सन्‌ १६५६ से भारत इड्धलेड के बीच मे फिर भाथिक समभोते में सक्षोधन हुमआ भौर 
इद्धलेड ने भारत को जो डाधर का घादा हो रहा था उसे पुरा करने का वचन दिया। 
हमके बदले में भारत साम्राज्य डालर निधि का सदस्य बन गया । सरकार ने श्रपनी 
भ्रायात तोति को फिर कडा। करने का निश्चय किया। खुले साधारण लाइसेंस के अन्त- 
गत वस्तुओं की सझया झय केवल २० ही रह गई । सितम्बर सन्‌ १६४६ में जो भायात 
नीति सरकार ने घोषित की, उसके श्रनुवार झ्रायात को तीन श्रे णियो मे बाँढ/ गया,- 
भाग्या०्वि० [ए्‌, २० 
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( १) वे चीजें जितके लिए साधारण लाइसेंस नही दिये जावेंगे।॥ 
(२) वे चीजें जिनके लिए एक निद्िचत परिणाम के झाघार पर लाइसेंस 
दिए जायेंगे ६ 
(३) वे चीजें जिनका|पमय-समय पर लाइसेस दिया जा सकेगा, बातें कि 
उनके आयात फा हर समय उचित कारण बताया जा सके । ढुलंभ मुद्रा प्रदेश से आयात 
करने की स्वीकृति तभी दी जाती थी जबकि स्टर्लिड्ड प्रदेश मे वहु या उसकी जगह 
काम मे भ्राने वाला दूसरा माल न मिले | श्रगर किसी चीज वी श्रायात की व्यवणां 
किसी द्विपक्षोय व्यापारिक समभौते मे की जा चुकी है तो उतको दूसरी जगहों से 
शायात करने की स्वीकृति दी जा सकती थी। 
रिजर्व वेक ने जनवरी सन्‌ १६४८ से भ्रनाधिकृत झायात का भुगतान फरने के 
लिए विदेश को रुपया सेजने की जो सुविधा दे रखी थी वहु भी श्रव वापस ले ली 
गई | इसके बाद भी जैसी-जँसी झ्रावश्यकता पडी, प्रलग-प्रलग चीजों के भ्रापात के 
चारे मे कुछ फेर फार होता रहा, पर मूल नीति में कोई परिवत्तंद नहीं हुपा। इस 
घीच रुपये का भी सितम्बर सन्‌ १९४६ में श्रवमुल्यन हो चुका था शोर इसका हमारे 
विदेशी ध्यापार के सनन्‍्तुलन पर भनुकूल प्रभाव पड रहा था । 
भारत सरकार की निर्यात नीति पहले तो प्रतिबन्धात्मक थी, परन्तु जब 
विदेशी व्यापार का सन्तुलन विगडने लगा झौर विदेशी विनिमय की तड्ढी श्ला गई तो 
भारत सरकार की नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने को हो गई) बढी हुई कीमतें, 
बढी हुई देश के भन्दर की माँग और देश का विभाजन हमारे निर्यात व्यापार में 
घाघक हुए, परन्तु भारत सरकार ने इन सद वाघाझ्ो के वावज़ुद भी सनु १६४८-४६ 
मे निर्यात ब्यापार को प्रोत्माहन देने की नीति जारी रखो । कई चीजो को नियन्त्रण 
से मुक्त किया गया और बहुतो को भासानी से लाइसेंस मिलने वाली श्रेणी में ले लिया 
गया । इन सबके बावज़ुद भी सन्‌ १६४६ के पहले ६ महीनों में हमारे निर्यात व्यापार 
को स्थिति पहले से भी गिर गई | जुलाई सन्‌ १६६६ पे भारत सरफार से तिर्यात्त 
व्यापार प्रव्तक समिति की नियुक्ति की । 
सन्‌ १६५०-५१ में भायात नीति मे फिर परिवतन हुप्ना | सामान्य लाइसेंत 
प्रणाली (0 ७ ॥, & ) जिसके अनुसार पाकिस्तान से झायात की प्नुमति दी 
गई था, सितस्वर सन्‌ १६४८ में रहू कर दी गई, परन्तु ग्रव पाकिस्तान से पुनः 
व्यापार छामू किया गया। उद्योगों को कच्चे माल की झावश्यकता पुरी करने के लिए 
बहुत सी बस्तुधो के लिए दीघेक्नालोन भायात नीति बनाई गई। खाद्यान्न और कच्चे 
माल इत्यादि के लिए सामान्य लाइसेस २० झौर २१ लागू किये गये, क्योकि प्रति- 
बन्धित भाषात नौति से देश को हानि पहुँच रही थी। इसलिए उनमे सक्षीघन किया 
गया भौर ज्ञायात के प्रति उदार नीति भ्रपनाई गई। सामान्य लाइसेस २३ में लोहा 
तथा इस्पात, तारी के रस्से, पीतल के सामान, त्तवे का तार, धोतल. लिखने का 
पामज दृत्यादि शामिल करके फ्री लाइसेंस देने फा क्षेत्र वह गया । 
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झायात नियन्त्रण जाँच समिति की सिफारिशों के अनुपारएुम्रायात निमन्‍्त्रण 
में काफो सुधार किया गया है। जाँच समिति का मत है कि झायात नियन्त्रण का । 
आधारभूत उद्देश्य हो कि उतना ही भायात किया जाय जितवी विदेशी मुद्रा है । विदेशी 
मुद्रा विनिमय के साधनों का क्रपि तथा उद्योग के लिए भौर उपमोक्ताग्रों की श्राव- 
दयकता फो पूरी करने के लिए श्रावश्यक वस्तुप्रो मे समान रूप से वितरण हो । विशेष 
वस्तुप्रो की कीमतो के उत्तार चढाव पर नियन्त्रणु रखा जाय । समिति ने सुझाव दिया 
है कि व्यावमायिक वस्तुप्रो का ४०० करोड छपए तक आयात किया जाना चाहिए, 
जो शान्ति काल का निम्नतम स्तर है । विदेशी सुद्रा विनिमय के साधनों को दृष्टि से 
समिति ने झ्ायात को ६ भागो में विभाजित किया है। 

सरफार ने समिति की ध्राम सिफारिशों को मान लिया है, परन्तु ४०० करोड 
रुपए की सीमा को स्प्रीकार नही किया है | [साथ ही, सरकार ने अपनी प्रायात नीति 
के श्राधारस्वरूप प्रायात के ६ नही, डिन्‍्तु सुविवा की दृष्टि से कम भाग किये हैं । 
समिति की सिफारिशो के भाघार पर प्रायात लाइसेंम प्रणाली को सरल वनाया गया 
है भोर व्यर्थ समय नष्ट होने से बचने के लिए यह व्यवस्था की गई क्रि--(भ्र) पहले 
जितने लाइसेंस दिये गये थे प्रव उसके कई ग्रुने लाइसेंस दिये जायेंगे | (व) लाइसेंस 
कार्य का विकेन्द्रीयकरएण किया गया है। भ्रव वन्दरगाह वाले घहरो से श्रायात लाइसेंस 
प्रास किया जा सकता है| जुड्ढी श्रधिकारियों को ध्यापक अधिकार दिये गये हैं । (स) 
चुद्धी अधिसारियों तथा श्रायात नियन्त्रण प्रधिकारियों के कार्यो में सम्बन्ध स््यापित 
दो गया है ॥ भ्रतोत मे चुद्धी प्रधिकारों आयात लाइसेंस देने वाले भ्रधिकारियों द्वारा 
किये गये सामान के वर्गीकरण को सदेव स्वीकार नहीं करते थे । इससे इस कार्य मे 
काफी देर लग जाती थी श्र व्यापारियो को हानि होती थी। परन्तु वित्त श्र 
वारिज्य मन्त्रालय के थीच उचित सम्बन्ध करने से झोर चुल्ली श्रधिकारियो की सहा- 
यता के लिए वन्दरगाहू सलाहकार समिति नियुक्त करने से स्थिति काफ़ी सुघर गई 
है । इससे व्यापारियों का काय बहुत कुछ श्रासान हो गया है । 
शा+त नीति की आलोवना-- 

( १ ) सरकार की कोई दीर्घधकालीन नीति नही है। वस्तुश्रो के वर्गीकरण, 
श्रायात नियन्त्रण धनुसूची भोर भनेक सामान्य लाइसेंसो के भन्तगनत भ्राने वाली बस्तुप्रो 
में वार-धार परिवर्तन होता रहता है । परिवतंन करते समय व्यापारियों के हिंत का 
ध्यान नही रखा जाता । परिवतनशील विद्व में समय के अनुसार सरकार को भी 
अपनी आयात तोति वदलनी चाहिए, परत्तु इस कारण सरकार की भ्रमाव-तीति मे 
'किसी प्रकार की झ्रनिश्चितता धौर दुर्वेलता नही पानी चाहिए । सरकार ने लाइसेंस 
की प्रवधि ६ महीने से दढाकर एक वर्ष कर दी है । साथ ही, सरकार ने कुछ झायात- 
कर्ताओ के लाइसेंत की निर्धारित भ्रवधि को बढाया है, परन्तु इससे स्थायी श्रायात 
नीति का जन्म न दो सका | वास्तव में उपभोक्ताग्नो और उत्वादको के हिंतो की तमी 

क्षा की जा सकती है जब भायात नीति स्थायी हो । 
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(२) भायात तीति देश के उपलब्ध विनिमय साधनों के श्राघार पर निर्धा- 
रित की जाती है। इसके निर्धारण मे देद् के ग्राथिक भौर भौद्योगिक विकाप्त के भाधार 
पर विचार नही किया जाता। श्लाय झौर भुगतान में सन्तुलन स्थापित करने की 
नफारात्मक नीति उपयुक्त नही है । वास्तव मे ऐसी ठोस नीति की भावश्यकता है जो 
उद्योग की भरावश्यकत्ताओ्ों का विदेशों से प्राप्त होने वाली मशीनों इत्यादि से उचित 
सम्बन्ध स्थापित फरे भौर जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग के लिए भ्रधिक मदीनें ओर 
बच्चा माल प्राप्त करना हो । 

६३ ) आ्रावेदन पन्नों पर शीघ्र कायवाही करने के लिए, कार्य की विधि को 
भ्रधिक सरल घनाने के लिए भौर भायात नियन्त्रण प्रनुसुची का श्रधिक वैज्ञानिक ढद्भ 
से वर्गीकरण करने के लिए भ्रभी काफी सम्भावना है। जो शभ्रायात लाइसेस भ्रायात- 
फर्तता द्वारा स्वय माल खच मे लाने के लिए दिये जाते हैं, उनका दुशपयोग किया भाता 
है । भरायातकर्ता सामान को स्वय खर्चे मे नही लाता, परन्तु बाजार में वेच देता है ॥ 
नये प्रायातकर्त्ाप्रो को लाइसेंस दिये जाते हैं, उनका उचित उपयोग नही होता । यद्यपि 
इन तीन प्रकार के श्रायातकर्त्ताप्नो के हितो की रक्षा करने के निमित्त लाइसेंस प्रणाली 
में सुधार किया गया है, परन्तु इस दिछ्ता मे ग्रभ्ी बहुत सुघार करने की झावदयकता है। 

( ४:) कच्चे माल का भ्रायात्त कर सकने वाले वास्तविक श्ायातकर्ताप्रो का 
फार्ये सरल करने के लिए इन्हे लाइसेंस देने की श्रावश्यकता है प्रौर भ्रायात व्यापार 
भे प्रतियोगिता की भावना बनाये रखने के_ लिए नये भझ्ायातकर्त्ताओे के लिए विदेदी 
माल का कोटा निश्चित धर देना चाहिए । वास्तव मे पुराने भायातकर्त्ताओं को लाइसेंस 
दिया जाना चाहिए, क्‍्घोकि उनको इसका अ्रनुभव है झौर इस-कायं को करने के लिए 
उपयुक्त सद्अठन भी है, परन्तु इस बात का ध्याव रखना चाहिए कि-तीनो अकार के 
भ्रायातकर्त्ताओ के द्वित परस्पर न टकराए' भ्रौर उनमे उचित सन्तुलने स्थापित हो । 
निर्यात नीति-- 

कमेटो की सिफारिशों के झनुसार कई चीजें जिनका निर्यात मना था, लाइमेन्स 
के बाद निर्यात होने वालो वस्तुओ्ो की श्रेणी मे भा गई ।'खुले साघारएण लाहमेन्स के 
भन्तगंत, जो बिना लाइसेन्स के सब देशो फो निर्यात की सुविधा देता है, चीजो की 
सख्या बढ गई । लाइसेंस देने की पद्धति को पहले से सरल बनाने का प्रयत्व किया गया 

झौर व्यापार मन्त्रालय से ही निर्यात लाइसेन्स मिलने फी व्यवस्था की गई | पहले जो 
खाद्य पदाथ के लाइसेंस साथ मन्त्रालय से मिलते थे वे प्ब व्यापार मन्त्रालय से मिलने 
लगे | जो कर निर्यात मे बाघक थे उन्हे कम किया गया या हटाया गया । कोरिया के 
गरुद्ध के कारण भागामी युद्ध की तैयारी की दृष्टि से दुनियाँ के देशो ने पच्चेज्माल का 
सचय करना छुरू किया, उसका भी निर्यात पर श्रसर पडा | इवमें सव कारणों फा, 
सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि हमारे निर्यात व्यापार मे वृद्धि हुई शौर सन्‌ १६५०-५१ 
से गत महायुद्ध के बाद पहली थार व्यापार का सन्तुलन हमारे पक्ष में हुआ, किन्तु सन 
१६५१-५२ में यह फिर उल्टा हो गया ।इस वर्ष हमने ७६३ करोड डुपए का माल 
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निर्यात क्या भ्रोर ८५५० करोड रुपये का श्रायात किया, इस वर्ष हमें ८७ फरोड रु० 
का घाटा रहा । 


सन्‌ १६५२ में देश से अधिक निर्यात व्यापार हो सके, इसके लिए निर्यात कर 
में कमी कर दी गई । ठाट पर प्रति टन निर्यात कर घटाकर २७४ रुपये श्रौर वोरो पर 
केवल १७५ २० कर दिया गया। इसी प्रकार मूंगफली के तेल, जीरा, कच्चे ऊन पर 
से तो निर्यात ऋर बिल्कुल ही हटा दिया गया तथा प्रलसी के तेल भ्रौर तम्बाकू पर 
निर्यात कर मे यह बमी की गई | वगाली देझ्की कपाप्त पर यह कर ४०० ६० प्रति 
गाँठ से घटाकर २०० रु० कर दिया गया श्रौर प्नन्त में यह कमी १२५ रु० तक हो 
गई । तैयार कपडे पर १ जनवरी सन्‌ १६५३ से मूल्य के अनुसार यह कर २५% से 
घटाफर १०% कर दिया गया । 

निर्यात व्यापार को वृद्धि के लिए लाइसेन्स प्रणाली में ढिलाई बरतनां 
आरम्मस किया गया । पहले जिन वस्तुप्रो के निर्यात के लिए विशेष प्रमाप नियत था 
श्रव धधिकतर खुले लाइसेन्स मे भा गई । भस्तु सूती वस्त्र, जूट के वस्त्र, सूती सूत शौर 
कच्चा ऊन भादि श्रपरिमितत मात्रा मे निर्यात जिये जाने लगे। इस प्रकार भ्रव ६०% 
वस्तुप्तो के निर्यात पर ढीलापन हो गया । 

इसके श्रतिरिक्त इस वात की भी कोशिश होने लगी कि देशी निर्मित माल भी ४” 
भ्रधिक मात्रा मे निर्यात किया जाये | विजली के पे, मीनाकारी के सामान, प्रत्यू- 
मीनियम फे बतेन, दवाइयाँ, साथुन, कपडे घोने का सोडा, हाथ का बना कागज 
प्लाइबुड की पेटियाँ, फर्नीचर, घडियो भ्ादि के निर्यात पर किसी प्रकार का नियन्त्रण 
नही है | ऐसी वस्तुओ का निर्यात भी किया जा सकता था जिसमें विदेशी झायात की 
: हुई मशीनें लगाई गई हैं । टायर व स्यू व के भ्लावा भन्‍्य प्रकार के रवड के सामान 
पर भी छूट दी गई । 

भारत सरकार ने सन्‌ १६४६ में ग्रोरवाला निर्यात प्रोत्साहन समिति की 
“ स्थापना की और उप्तकी निम्न सिफारिशो को कार्यान्वित किया -- 

“ (-४£ ) ज्रूट तथा भनन्‍्य वस्तुओं के क्षुद्ं को रोक दिया, जिक्षको प्रवृत्ति जुए मे 
गतिशील.होती थी । 

(३) निर्यात नियजरां में, विक्षेपकर निर्मित पस्तुश्रो से सम्बन्धित उदारता 
कर दी गई और लाइसेन्सो का तरीका सरल कर दिया ग्या। कोटे की समाप्ति तक 
नियत कोटे के भीतर स्वतन्त्रतापूर्वक वस्तुमो का निर्यात होता था ३ 

(३) निर्यात की जाने वाली वस्तुझो के निर्माण के लिए नियन्त्रित का 
माल, पंकिंग का नसामान धौर यातायात की सुविधाएं दी गई थी | 

(४ ) इस धात का विश्वास दिलाने के लिए प्रबन्ध किए गये ये कि मारतीय 
“बस्तुप्नो मे कोई धिकायत न हो भौर यदि कोई हुई तो उस पर तत्काल कार्यवाही की 
जायगी । 
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(४ ) यदि भ्रावदयकता हुई तो सरकार निर्यात करो का सम्रोघन करेगी और 
निर्यात होने वाली वस्तुग्रो पर प्रान्तीय 'विक्ती टैबस भी नही लगाये जायेंगे । 


ससवार ने निर्यात नियन्धण नीति के विषय पें राय देने के लिए परामर्॑दाता 
फौसिल की स्थापना की । प्रत्येक ६ मास के वाद निर्यात नीति का सिहावलोकनत किया 
जाता है झौर प्रचलित भ्रवस्थाओं के भ्रनुसार वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई जाती 
है या प्रोत्साहन दिया जाता है । घरेलू खपत के लिए झावश्यक कच्चे मालो के निर्यात 
पर रोक लगा दी गई है । 


निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार काफी भ्रयत्तशील है । इस 
हेतु विदेशों को व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल मेजना झौर निर्यात बढाने वाली योजनाग्रो 
को फार्यान्वित करना, ये विश्येप हैं। साथ ही, निर्यात व्यापार बढाने के लिए स्टेट 
ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना भी की है भ्ौर विदेशों जहाजो क्रम्पनियों की विवेकात्मक 
भाडा नीति फी कठिताइयाँ दूर करने के लिए भी प्रयत्न किए गए हैं। 


पच-बर्षीय योजना मे-- 


पिछले कुछ वर्षों मे भारत के विदेशी व्यापार की प्रवत्ति पर विचार करके 
उपयुक्त व्यापार नीति निर्धारित करने के लिए पहिली योजना मे पाँच सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया गया है .--(१) योजना से निर्धारित उत्पादन उपभोग के लक्ष्यो को 
पूर किया जाय । (२) निर्यात का उच्च स्तर रखा जाय । (३) निर्मात व्यापार को जो 
घाटा हो उसको देद्ा देः विदेशी मुद्र। विनिमय के साधनों से पूरा किया जा सके । (४) 
निर्यात शौर भायात को सरकार की वित्त तथा मूल्य सम्बन्धी नीति के प्रनुरूप किया 
जाय । झौर (५) निष्चित व्यापार की नीति निर्धारित की जाय । पच्-बर्षीय योजना की 
अवधि में भारत के व्यापार पर दो बातो का प्रम्माव पडेगा --(अ) कृषि सम्बन्धी 
फच्चे मल तथा भ्रन्य वस्तुश्रो के उत्पादन में घुद्धि और (ब) उत्पादन के लक्ष्य को 
पुरा करने के लिए बडी-बडी मदीनो पश्रौर शोधित कच्चे माल की भ्रावश्यकता । 


_विर्देशी व्यापार की वर्तमान दशा-- 


झाजकल भारत का व्यापार विज्येप रूप से सोलोन, इटली, नीदरलेड, कनाडा, 

मिस्र, पाकिस्तान, जापान, प्रास्ट्रें लिया, पदिचमी जर्मनी, वर्मा, अमेरिका तथा ब्रिटेत 

“इन बारह देक्षो के साथ है । यह इस बात को सकेतत करता है कि विभाजन के पदचात्‌ 

हमारे विदेशी व्यापार का ढाँचा काफ़ी बदल गया है। फिर भी हमारे विदेशी व्यापार 

के परिमाण मे कोई उल्लेखनीय वृद्धि नही हुई है, तथापि हमारे विदेशी व्यापार के 
मूल्य, स्वरूप एवं दिशा में महत्त्वपुर्ण परिवतंन हुए हैं । 
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सन्‌ १४५८-५६ के वाद भारत का व्यापार सतुलन 


(करोड रुपये) 
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भारत के सामने एक भयद्लर समस्या यह रही है कि भारत में खाद्यान्न की 
कमी हो गई, जिसको पुरा करने के लिए भारत सरकार को प्रति वर्ष विदेशों से 
प्रधिकाधिक मात्रा मे भनाज मेंगवाना पढता है । 
युद्ध फे पश्चात्‌ से भारत में व्याप्रारिक सम्बनन्धो में क्रमश वहुन ही परिवर्तन 
होता जा रहा है । यद्यपि ब्रिटेन का स्पान भ्रत्र भी बहुत ऊँचा है, परन्तु सयुक्त राज्य 
अमेरिका उसके बराबर पहुँच गया है । अ्रास्ट्रे लिया, ब्रह्मा, पाकिस्त।न, कनाडा शौर 
मित्र का भी हमारे विदेशी व्यापार मे भ्रच्छा स्थान वन गया है । युद्ध-काल मे भारत 
का मध्य पूर्व के देशों से जो तया व्यापारिक सम्बन्ध हुमा है उसमे उन्नति की प्रधिक 
: सम्भावना है। सुदूर-पुरवं से भारत के व्यापार का भविष्य भी उज्ज्वल है। युद्ध के 
उपरात हमारे विदेशी व्यापार मे एक उल्लेखनीय परिवरतंन यह हुआ कि जहाँ पहले 
भारत के विदेशी व्यापार मे ब्रिटिश साम्राज्य के देशों का भाग भ्रधिक रहता था वहाँ 
यह प्रन्य देशो के लगभग वराबर पहुँच गया है। 


भारत के विदेशी वर्तमान व्यापार की विशेपताएँ-- 

(१ ) अधिकांश भारतीय व्यापार समुद्र के द्वारा होता है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि भारत के पडौसी देक्ष भफयानिस्तान, तिव्वत, मध्य-एथििया चहुत 
पिछड़े हुए हैं । कलकत्ता, मद्रास, विजयापट्टम, कोचीन, काण्डना भौर वम्बई मारत के 


. भुख्य व्यापारिक ध्रदे्ष द्वार हैं 
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(२) हमारे निर्यात व्यापार मे तैयार माल का स्थान बढता जा रहा है। 
देश के विभाजन से इस प्रद्नेत्ति को प्रोत्साहन मिला है । इसका मुख्य कारण देदा मे 
भौद्योगिक उन्नति होना है । 

(३) हमारे विदेशी व्यापार मे युद्ध के वाद के वर्षों में जहाँ तक भायात 
का सम्बन्ध है, कामनवैल्य राष्ट्री और इद्धलेड का भी भनुपातिक भाग कम हुआ है 
तथा कामनवैल्थ के बाहर के देशो में, विश्ेपकर प्रमेरिका का महृत््व वढ रहा है। 
इसी प्रकार निर्यात के सम्बन्ध में भी कामनवैल्य राष्ट्रो का महस्व घट रहा है । 

(४ ) भारत के विदेशी व्यापार का संतुलन बहुत समय तक भारत के पक्ष में 
था, किन्तु गत वर्षों से वह भारत के विपक्ष में है। इसका प्रमुख कारण देद मे प्राथिक 
विकास के लिए ग्रावव्यक सामग्री का श्रायात भ्रधिक मात्रा में होना है, जँसे--लोहा 
एवं इस्पात, यन्य सामग्री भादि। 

इस स्थिति के कारण देश की झायात नीति को गत कुछ वर्षों मे एक विशेष 
रूप दिया गया है, जिसमे देशी वस्तुओ के उत्पादन को प्रोत्साहन मिले | गत बर्षो के 

भ्रायात के विष्लेपएणा से स्पष्ट होगा कि ऐसी वस्तुझो के श्रायातन में कदोती 
फी गई या रुकावट लगाई गई है जिन्हे तैयार करने मे देशो कृपि एवं उद्योग उत्त रोत्तर 
समथ होते जा रहे हैं । साथ ही, यह प्रयत्त भी किया गया है कवि उद्योगो में यथा- 
सम्भव विदेश से झ्ायात किए गए कच्चे माल की जगह देशी कच्चे माल वा प्रयोग 
किया जाय । इस प्रकार हमारे श्रान्तरिक शौर विदेशों व्यापार की ग्रावध्यकनाम्रों मे 
सन्तुलन कायम रखने के लिए देश पे सन्‌ १६५७ के झारम्भ में पचयूत्री प्रान्दोलन 
का श्रीगणेश किया गया है । 
पचखसुत्नी आनन्‍न्दोलन--२ 

(१) आझायात मे श्रधिकतम कटोती--झ्रायात मे यथासस्मव प्रधिकतम 
कटौती की जा रही है, इससे भ्रल्पावधि भे कुछ कठिनाइयाँ निश्चय ही उपस्थित होगी 
झोर कही-कही भ्रायातों के मूल्य से वृद्धि होगी । सरकार इस दिल्ला मे काफी सता है 
झोर व्यापक रूप से भुल्य स्तर को यथामम्भव स्थिर रखने के लिए प्रयत्नशोल है | 
भ्रायात नियन्त्रणो से देशो उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा । इज्जोनीय रिंग 
वस्तुप्रो, रसायन, दवाइयो, उपभोक्ता एवं उत्पादक वस्तुओं भौर मध्यम तथा भारी 
मशीनों के उत्पादन के सम्बन्ध में इस बात का विद्ेप ध्यान रखा जायगा। 

(२ ) देशी उत्पादन को प्रोत्साहन देकर अ्रधिकतम उत्पादन प्राप्त 
करता--इस हेतु यथासम्मव (पझ) श्थधिक पालियो में काम फरने पर, (भा) उपकरणों 

की वतंमान क्षमता तक उत्पादन करने मे बढावा देने पर, (६) वत्तम्रान उपकरणों को 
भाषुनिकतम अवस्था मे लाने के भ्रयत्त पर, (ई) देशी भौद विदेक्षी बच्चो मालो, 


* मायिक समीक्षा नवम्बर ५, १६५४७ पृष्ठ ७, श्री मनुभाई शाह के “चिदेशो है 
पर आधारित | ्द देशी व्यापार 
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उपकरणों, प्जीगत भौर उत्तादक हक प्रो का मधिकतम उपयोग करने पर देशी 

उत्तादत बढ़ाने को प्रेरणा दी जा रही है। उपक्रमी ऐसी वस्तुप्रो के उत्पादन फी दिशा 

में भागे बढ रहे है जिनका उत्पादन पहिले कभी नही हुप्रा था। उद्योग, व्यापार, 

हे भौर सरकार के सहवोग तथा निरल्वर सावधानी के कारण ऐसी वस्तुभो 

कर सम में भी सुधार हो रहा है। प्रनेक्त विकास समितियाँ, भारतीय अ्रमाप संस्या, 
सम निर्माण योजना, निर्यात प्रोत्ताहत समिति भौर उत्पादव से सम्बन्धित सर्ी 

किए वस्तुओं के ग्रुणो पर प्रधिक ध्यान दे रही हैं श्रौर उनके प्रमाप निर्धारित 
एजारहेह। 


न (३ ) निर्यातो क प्रोत्साहन -यह एफ प्रत्यक्ष कदम है, क्योकि इससे 
के क्षी मुद्रा का भजन होता है। इमके विन्‍रीत प्रत्य चार उपायो से विदेशों विनिमप 
बचत होती है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए देश मे १४ _ निर्यात प्रोप्ताहन 
समितियाँ काम कर रही हैं । ये समितियां भपने प्रतिनिधि मर इल विदेशों में मेंजती हैं 
तथा विदेशी बाजारों का सर्वेक्षण कर नए बाजारों की खोज करती हैं। निर्याति 
प्रोत्साहन के लिए सन्‌ १६५७ में एक विदेशी व्यापार बोर्ड की स्थापना भी की गई है, 
जो निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले उपोयो पर झपना प्रयत्न केन्द्रित करता दे तथा 
पन्य झावदयक कार्यवाही करता है। इसके साथ ही निर्यात को प्रोल्ाहन देने के 
लिए राजकीपीय उपाय भी ग्रपनाये जा रहे है, जैसे--निर्मित वस्तुप्तो के भायात 
किए गये हिस्सो पर ली गई चुझ्लो की वापिसी। ऐसी चुद्धियो का सम्बन्ध उन्ही 
वस्तुमो से हैं जि हे मेंगाने के वाद पुनः निर्यात करना प्रढता है। इसके भतिरिक्त 
कुछ बस्तुओं के सम्व घ में उत्पादन कर वापिस करने की व्यवस्था को गई है, यदि 
इन वस्तुप्तो का निर्यात हो । निर्यात को प्रोत्साहन देने के खिए एक निर्यात जील्षिम 
४ निगम फी स्थापना की गई है तथा विदेशों से व्यापारिक समझौते भी करिए जा 
। 


(४) मक्षीनो और उपकरणो के श्रायात के सम्बन्ध मे स्थगित 
भुगतान का शराधार - ईमका सम्बन्ध मक्षीनों के पुर्जे श्रौर महंगे कच्चे मालो के 
झोयात से भी है | यह योजना भ्रव काफो स्पासि प्राप्त कर चुकी है भौर सन्‌ १६५७ 
के भारम्म से ही ५ से ७ वप को श्रवधि के स्पर्गित झ्ुगवान समझौते लागू हो हुके 
हैं; इसके भ्रस्तगतत ३१ भगस्त सन्‌ १६५७ तक ५६ २७ फरोड़ रु० की १३७ स्थगित 
भुगवान योजनामो पर स्वीकृति दी गई है | 

६.) आवश्यक विदेशी ऋण को व्यवस्था--भभी तक मारत में ऋण के 
साधन निम्त रीति से प्राप्त किए जा रहे हैं-- 

( भर ) थोजना बनाम योजना के प्राघार पर लिखा-पढी द्वारा, 

(श्र) दिपक्षीय समभोौतो द्वारा, 

(इ) विभिन्न देशो से राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पारस्परिक लाभ 

समभोतो द्वारा, 
(६) विभिन्न विदेशों नौकरी भौर साल सस्थाभो हारा दिए गए ऋण । 
श्रुगतान सन्तुलन की स्थिति की ठीफे फरने के लिए यह पच-सूत्री फार्यक्रम 
बहुत हो व्यापक, सामजस्यपूर्ण एवं एकोक्षत तीति के परिचायक हैं, णीं निश्चय ट्ठी 
235 3084 विदेशी व्यापार फी नीव को सुददृढ करेंगे । 
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राजकीय व्यापार निगम-- 


देश के विदेशी व्यापार मे राज्य द्वारा हिस्सा लेने के लिए मई सन्‌ १६५६ में 
राज्य व्यापार निगम की स्थापना एक निजी लिमिटेड कम्पनी के छप मे की गई है। 
इसका प्रमुख उद्देष्य ऐसी वस्तुम्तो के भारत से निर्यात भौर भारत मे भायात को 
संगठित करना है जिनके सम्बन्ध मे समय समय पर निगम निशष्चत करे श्रोर-इन 
उद्देश्यों की पूति के लिए श्रन्य सभी कार्य फरना है, किन्तु निगम का प्रमुख कार्य 
व्यापार सम्बन्धी कठिनाइयो भौर समस्याग्रो को सुलभाना है, जिससे भ्रनिवायं भायात' 
फी वस्तुएं मितव्यगिता के साथ मिल सकें प्रोर भारत के निर्यातों का क्षेत्र लढ सके । 
इस निगम के प्रादेशिक कार्यालय फ्लकत्ता, वम्बई, मद्रास, कालीमादा, मछलीपट्ठम, 
विद्याखापट्टम, काइला, भावनगर तथा सागपुर में हैं। इस निगम की निर्यात फी प्रमुख 
वस्तुप्रो भे कास्टिक सोडा, सोडा एश, जिप्सम, भमोनियम सल्फेट, फच्चा रेशप, मशीन, 
चावल, सीमेंट, कॉफी, चाय, तम्बाकू, चटाई, हाथ करघा एवं हाथ के बने सामान, 
जूते, पटसन, लोहा पौर मेंगनीज की घातुए हैं। भणषितराश निर्यात व्यवसाय रुस, 
जेक्नोस्लोवाफिया, पूर्वी जमंनी, भ्रमरीका, इच्चलेड, चीन घौर जापान के साथ तथा 
श्रायातों के क्षेत्र में इद्डलेड, भमरीका, यूगोस्लाविया, जापान भौर पाकिस्तान से सोदे 
किए है । निगम फो सन्‌ १६४८-५६ मे २३६४ करोड रु० का लाभ हुप्रा, जो इसकी 
सफलता का परिचायक है ।* 
निर्यात जोखिम बीमा निगम-- 


हस निगम को स्थापना जुलाई सत्‌ १६५७ मे पूर्णतः सरकारी स्थामित्त्व मे की 
गई तथा इसने श्रपना फारये प्रवद्ृूवर सन्‌ १६५७ में झारम्भ किया। यह निगम उस 
माल का दीमा करता है जो माल भारत से विदेशो को उघार मेजा जाता है शोर भन्य 
वीमा कम्पनियाँ जिसका वीमा नही फरती | इस निगम ने भपने दूसरे वें मे ६"८७ 
करोड र० देनदारी के ३०२ वीमे जारी किए, जनत्नकि पहिले वर्ष मे ७५२ करोड र० 
के १४६ बोमे दिए थे । बीमित निर्यातको मे इसी वर्ष १३ ७६ फरोड 5० के निर्यात 
घोषित किए, जहाँ गत वर्ष मे २२१ करोड रु० के घोषित किए थे । एन निर्याततों मे 
“साख-भाषार पर' ७ ३५ करोड रु० के निर्यात हैं, जबकि पिछले वषे फेवल १ ३० 
करोड २० के ही थे | बीमित निर्यातो में ६७ वस्तुयें &४ देशो को निर्यात की गई ।* 
निर्यात प्रोत्साइन समिति--३3 


निर्यात प्रोत्साहन के सभी विपयो का विस्तृत भ्रष्ययत्त फरने के लिए फरवरी 

सन्‌ १६५७ मे एक निर्यात प्रोत्साहन समिति नियुक्त की गई थी, जिप्तकी रिपोर्ट 

03:88 १६५७ में प्रस्तुत हुई ॥ इसमे नीति विषयक निम्न बातों की सिफारिश 
गई ,-- | 

( १) सभी क्षेत्रों में उत्पादन ( विशेषत, कृषि ) मे निरन्तर वृद्धि होनी 

चाहिए । 
(२) मूल्यों फो प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों पर कायम रखा जाय । 

६ ३९) घरेलू उपभोग रोक कर भो निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय । 


१ संपदा, सई सन्‌ १६६० । 
2. व०प्रच्मतो3र्ण प्राः806 & एतेपउए७, १०7०) 9060 
3. एणता& 3958, छए 356-357. 
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(४ ) निर्यात एवं निर्यात बाजारों मे विविघता लाईं जाय । 
(४ ) निर्यात किये जाने वाले पदार्थों के नये उपयोग पता लगाना भौर इन 
तये उपयोगो के भनृकूल ही भान्तरिक उत्पादव का सगठन करना । 


उपरोक्त उपायो के द्वारा, कमेटी का यह मत है कि भारत के निर्यात काफो छठ 
जायेंगे और द्वितीय योजना की समासि पर ६१५ करोड रु० का जो लक्ष्य रखा गया है 
उसको पूति तो होगी ही, लेकित निर्यात इससे भी भ्रघिक ७००-७५० करोड़ रुपया 
प्रति वर्ष हो सकते हैं । निर्यात को प्रेरणा देने के लिए कमेटी ने यह सिफारिक्य की धी 
कि निर्यात कर न केवल कम रखे जायें, ग्पितु उनमे धार-वार परिवतन भी नहीं होना 
चाहिए । प्रन्य सिफारिशों निम्न थी -- 

(१) एकाकी एजेन्सी प्राइवेट या पब्लिक के हारा निर्यातो को संगठित 
किया जाय। 

(२) भारत का “बन्दरगाह से बन्दरगाह का व्यापार (छाश9० 
गुफ906) प्रोत्साहित करना चाहिए । 

(३ ) रिजव वेक एवं स्टेट के व्यापारिक बेकों के द्वारा निर्यात साख 
सम्बन्धी श्रधिक सुविधायें प्रदान करें | 

(४ ) विदेशों से व्यापार समझौते किये जायें भ्ौर ऐसी व्यवस्था कराई 
जाय कि कुछ में भुगतान रुपयो मे भी सम्भव हो। 

(५ ) भारतीय व्यापार कमिदनरों और प्रन्य व्यापार भ्रधिकारियों के लिए, 
जिनकी नियुक्ति विदेशों मे वी जाय, व्यापार सम्बन्धी विद्येप प्रश्षिक्षा दी जाय । 

(६ ) विदेशों मे भारतीय माल का भ्रधिक भ्रच्छा विज्ञापन भौर प्रचार करना 
चाहिए। सरकार विदेशी व्यापार की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाले भ्रौर कोई प्राइवेट 
सस्था भारतीय प्रायातको एव निर्यातकों को विस्तृत एवं तिथि तक पूर्ण डाइरेक्टरी का 
प्रकाशन फरे | 

(७ ) भारतीय व्यापार मे भारतीय जहाजी कम्पनियाँ प्रधिकाधिक भाग लें, 
ताकि प्रप्रत्यक्ष निर्यातों में वृद्धि हो । ; 

(८ ) निर्यात वस्सुझो की ड्रिस्म का प्रमावपुणां नियन्त्रण हो । 

( ६ ) निर्यातको के लिए भनिवाय॑ रजिस्ट्री की व्यवस्था की जाग, ताकि 
उनकी प्रहितकारी प्रवृत्तियाँ बन्द हो जथयें । 

इन प्रिफारिणों के श्रनुसार जुन सन्‌ १६५७ मे विदेशी व्यापार-समा का निर्माण 
हुमा । इसकी शासकीय अ्भिकर्ता के रूप भे निर्यातक सम्बद्ध क निदेशालय की स्थापना 
भी जून सम १६४७ में की गई | इसके फार्यालय मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई मे हैं । 
इनके प्रमुख कार्य निम्न हैं -- 

(१) पपने-प्रपने कायक्षेत्र मे निर्यात-सम्बद्धंक परिषदों की निर्यात-सम्वद्ध त 

क्रियाओ्री में प्रशासकोीय सद्दायता देना एवं उनमे सामझस्य लाना, 

(२) विशेष वस्तुप्रो के निर्यात बढाने के लिए ठोस कदम उठाना धया « 

नियरत्तिको को उनके लक्ष्यों की पूति में सह्दायता देना, तथा 

(३) विदेक्षी व्यापार की प्रशासकीय एवं काय-पद्धति सम्बन्धी कठिनाइमो 

में सहायता देना | 


ह:। ५ हे ] डे 


इसके झलावा निर्यात सम्बद्ध न के वीं. उद्योगो के लिए निर्यात सम्बद्ध न 
परिपदो को स्थापना की गई है । ऐसी ११ परिषदे देश मे कार्य कर रही हैं। पे 
क्रमदा: वस्त्र उद्योग, स्पोट उद्योग, सिल्क एवं रेयन वस्त्र, प्लास्टिक एवं लायनोलियम, 
कैस्यू एव काली मि्चं, तम्वाकू, रसायन एवं रसायनिक द्रव्य, लाख, चमडा, इद्जीनियरी 
सामान तथा श्रश्नक उद्योग के लिए हैं । 


अगस्त सन्‌ १६५६ मे निर्यात सवद्धक सलाहकार सभा का पुन्रगंठन किया 
गया है, जिससे व्यापार एवं सम्बन्धित हितो को प्रतिनिधित्व दिया गया है । इसकी 
स्थायी सभा वा निर्माण २६ धगस्त सन्‌ १६५६ को किया गया, जो भारत सरकार 
की निर्यात सम्बन्धो र मस्पाप्नो पर सलाह देती है । इन परिषदों को चालू वित्तीय वर्ष 
में १३:६७ लाख र० सहायता की व्यवस्था है।* 

प्रदर्शन निदेशालय भारतीय वस्तुप्नो"का हृदय (५909)) प्रचार करता है ॥ 
इसने सन्‌ १६५६ मे इटली, टोकियों भत्तरोंष्रीय मेला, कनाडा के राष्ट्रीय प्रदर्दातो 
भादि भें भाग सिया | इसके सिवा सेगाँव, बुडापेस्ट, वगदाद श्रादि विदेशी शहरो में 
भारतीय प्रदशनो का भायोजन क्रिया । साथ ही, भारतीय वस्तुभो के भरचार द्वारा 
निर्यात बढाने फे लिए भारत सरकार के प्रदर्शन कक्ष फ्रेंकफर्ट, न्यूयार्क,' काहिरा, 
वगदाद, कोलम्बो, जहा, वकाक, जकार्ता भौर तेहरान मे है तथा राशन मे भी खोला 
गया है।* इस चप २८ अ्रगस्त से २ सितम्बर सन्‌ १६६० तक फ्रॉकफर्ट (जमंतो) के 
प्रतत्तरट्टीय मेले में भाग लेने का निदचय किया गया है। 

भारत सरकार विदेणों मे व्यापारिक शिष्ट मण्डल भी मेजती है। इस अ्कीर 
का एक श्षिष्ट मण्डल सितम्वर भ्रव्टूवर सन्‌ १६५६ मे इटली, फ्रान्स, स्विटजरलुण्ड, 
बेल्जियम झौर १० जमनी को गया था। इसकी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गत कुछ वर्षो 
में भारत मे पश्चिम यूरोपीय देशो ( इड्डलेंड छोड कर ) से भायात मे वृद्धि हुई है, 
परन्तु निर्यात मे कोई विशेष कमी या भधिकता नहीं । उन्तका कथन है कि पश्चिम 
यूरोप मे बहुत से बच्चे माल की रपत है, जो भारत से निर्षात हो सकता है । किन्तु इस 
सम्बन्ध मे ठोस प्रगति तमी द्वो सकती है जबकि उन देशो के झौर भारत के व्यापा- 
रियो के भ्रापसी सम्बन्ध हृढ हो । साथ ही, यदि पश्चमी यूरोप के “उपभोक्ताप्रो फी 
झ्रावदयकतानुसार माल बने शौर उन्हे उपयुक्त दामो पर दिया जाय । भत्त+ शिष्ट 
मण्डल का सत है कि भारतीय माल की किस्म प्रिर नियन्त्रण रखा जावे, पैकिड्ड प्रच्छा 
हो तथा व्यापारिक ऋषड़ो के सन्‍्तोषजनक हल की व्यवस्था हो ॥१ 

इन विविध श्रयत्नों के कारण हमारे निर्यात स्तर में सुधार हुभा है। फल- 
स्वरूप सन्‌ १६५६ में कुल निर्यात ६२६ करोड ६० के हुए, जो. सन्‌ १६५८ की प्रपेक्षा 
१०% भ्रधिक है १४ आयात में विकासशील उद्योग तंथा निर्मातको धउथोगो फो कच्चे 
माल प्रादि के प्रायातो में भ्रधिक सुविधा दी जा रही है, जो वास्तव मे विकासशील 
एवं नियोजित प्राथिक नीति के अनुरूप है। इससे निरचय्‌ हाँ हमारे सुगतान संगठन 
की स्थिति में सुधार होगा । हर पिक 
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